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भूमिका 


इस विवरण में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए योजना झ्रायोग के सुझाव दिए गए है । 
इस योजना की रुपरेखा पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने विचार करके २ मई, १६५६ को निम्न- 
लिखित प्रस्ताव पास किया था : 


राष्ट्रीय विकास परिषद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर विचार करके, योजना 
के उद्देश्यों, प्राथमिकताओं और कार्यक्रम को सामान्यतः स्वीकृति प्रदान करती 
है, भोर 


जनता के उत्साह तथा समर्थन पर भरोसा करके, 


भारत की केद्रीय सरकार और सब राज्य सरकारों के इस निर्णय को पुष्ट करती है 
कि वे इस योजना को न केवल पूरा करेंगी, भपितु इसके लक्ष्यों से भी भागे बढ़ने 
का प्रयत्त करेंगी; और 


भारत के सब नागरिकों से अनुरोध करती है कि वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यों, 
लक्ष्यों भोर उद्देश्यों को यथासमय पूरा करने के लिए जी-जान से प्रयत्न करें । 


२. राष्ट्र के इतिहास में किसी पंचवर्षीय योजना के झारम्भ शौर समाप्ति की तारीखें 
महत्वपूर्ण तारीखें होती है । प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में गुजरे हुए जमाने के काम का लेखा- 
जोखा होता है भौर भ्रागे क्या करना है इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है । इसमें देश की कोटि- 
कोटि जनता की आकांक्षाओं, भ्रभिलाषाशों और आदझों को मूर्ते रूप देने का प्रयत्त किया जाता 
है, और इसके द्वारा हरेक व्यक्ति को देश की दरिद्वता दूर करने और जीवन का स्तर ऊंचा उठाने 
का महत्वपूर्ण काये करने का अवसर सिलता है । 


३. प्रथम पंचवर्षीय योजना मार्च १६५६ में समाप्त हो गई । उसके कार्य और दृष्टिकोण 
हमारे विचारों के भ्रग हैं। इस योजना द्वारा समाजवादी ढंग की सामाजिक व्यवस्था की रचना 
के लक्ष्य की नींव पड़ चुकी है, अर्थात ऐसी सामाजिक और भझ्राथिक व्यवस्था की जो स्वतन्त्रता 
झौर लोकतस्त्र की मान्यताओं पर श्राधारित होगी, जिसमें न जात-पांत होगी और न कुछ लोगों 
के विशेष अधिकार होंगे; जिसमें अधिक रोजगार और अधिक उत्पादन होगा और जिसमें 
सामाजिक न्याय भी श्रधिकतम प्राप्त हो सकेगा | 


४. द्वितीय पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का कार्य लगभग दो वर्ष से हो रहा है । 
योजना आयोग ने प्प्रैल १६५४ में राज्य सरकारों से कहा था कि वे जिलों और पग्रामों 
की योजनाएं तैयार करें, और वैसा करते हुए खेती की पैदावार, देहाती उद्योग-धंधों और सह- 
कारिता का विशेष ध्यान रखें। इन योजनाओं को तैयार करने का काम इसलिए आरम्भ किया 
गया था क्योकि यह अनुभव किया गया कि जिन क्षेत्रों का अधिकतम लोगों की सुख-सुविधाओं से 
निकटतम सम्बन्ध है उन क्षेत्रों में लोगों का स्वेच्छापूवेक सहयोग प्राप्त करने के लिए स्थानिक 
रूप से ऐसी ही योजनाएं बनाना नितान्त आवश्यक है। यद्यपि जिलों, गावों, राष्ट्रीय विस्तार भौर 


(डे) 


सामुदायिक विकास की ग्ोजनाओं को इस प्रकार बनाना होता है कि वे राज्यों की योजनाओं 
में खप सके, और राज्यों की योजनाएं समूचे देश की प्रर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखकर 
बनाई जाती है, तो भी आयोजन के काम का झाधार जिला ही होता है । यहीं झाकर योजना के 
विविध भंगों का जनता के जीवन के साथ निकट सम्पर्क होता है । 


५. राष्ट्रीय आयोजन के विस्तृत अंगों का अ्रध्ययन भी १६५४ में ही आरम्भ हुआ 
था । उस वर्ष के अन्त में राष्ट्रीय आयोजन की टेकनीकल' भौर झाकड़े सम्बन्धी समस्याओं का 
प्रध्ययन करने के लिए भारतीय प्रंक-संकलन संस्थान की सहायता ली गई, और कुछ कागजात 
इस संस्थान में ही तैयार किए गए | मार्च १६५५ में इन कागजात और उक्त अध्ययन के श्राधार 
पर प्रो० पी० सी० महलानवीस ने (द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए सिफारिशों 
नामक पुस्तिका लिखी, (जिसको 'प्लान-फ्रेम' अर्थात योजना का ढांचा” कहा गया 
है), और योजना झायोग और वित्त मंत्रालय के अर्थंविभागों ने इन्हीं कागजात के आधार पर 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावित रूपरेखा' नामक पुस्तिका तैयार की । इन दोनों पर 
योजना आयोग के अधंशास्त्रियों ने विचार करके अप्रैल १६९५५ में योजना के ढांचे के 
सम्बन्ध में मूलभूत विचारों का स्मरणपत्र, तैयार किया । इन पर्थशास्त्रियों ने योजना 
के पलग-अलग पहलुओं पर भी स्मरणपत्र तैयार किए | 


६. योजना के ढांचे” और ऊपर निदिष्ट प्रन्य कागजात पर राष्ट्रीय विकास परिषद 
ने मई १६५४ में विचार किया। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना के ढांचे और प्रस्तावित 
रूपरेखा' की आधारभूत विचार शैली से और प्रथंशास्त्रियों- के स्मरणपत्रों में उल्लिखित 
तत्सम्बन्धी विचारों और नीतियों से साधारणतया सहमत हो गई । परिषद इस किचार से 
भी सहमत हो गई कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ऐसी होती चाहिए कि उससे पांच वर्ष में राष्ट्रीय 


>अम्कााबर का समर गिल में लगभग २४५ प्रतिशत बुद्धि हो जाए भर १ करोड़ से १ करोड़ २० लाख तक व्यक्तियों को 
का ना बाप कि उतर मिल्‌ रिषद ने यह निदेश भी किया कि द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना इस प्रकार बनाई जाए कि उससे समाज को समाजवादी झाधार पर संगठित करने के 





“नौति सम्बन्धी निर्णयों को गति सम्बन्धी तिर्णयों को मूर्त रूप दिया जा सके । 
७. १६४५४ में जुलाई से दिसम्बर तक योजना आयोग ने केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य 
सरकारों के साथ विचार-विनिमय किया । भ्रत्येक राज्य के साथ विचार-विनिमय करने से मुख्य 
मंत्रियों के साथ राज्यों की योजनाञ्रों के पृथक-पुथक अंगों पर विस्तारपूर्वक विचार करने का 
अवसर मिला । राज्यों के प्रस्तावों की विस्तारपूर्वक जांच कार्यकारी दलों ने की, जिनमें 
केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और योजना श्रायोग के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया । 


८. इस प्रकार जो विचार-विनिमय हुआ था उसके सुझावों के श्राधार पर तैयार किए गए 
स्मरणपत्र के मसौदे पर जनवरी १६५६ में राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद सदस्यों की 
सलाहकार समिति ने मिलकर विचार किया। इन सब बहसों और भ्रन्य टिप्पणियों के श्राधार 
पर फरवरी १६५६ में योजना की रूपरेखा जनता की जानकारी और आलोचना तथा सुझावों 
के लिए प्रकाशित की गई | हितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करते समय जनता द्वारा' 
दिए गए सुझावों का भी ध्यान रखा गया । 


९. द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम जिन लोगों के सुपुर्दे किया गया था 
उनके मन पर गत वर्ष कुछ बातों का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा। एक बात यह थी कि पांच वर्ष 


#का 


(6) 


के लिए जो योजना बनाई जाए, वह इस दृष्टि से बनाई जाए कि आगे चलकर हमें कसी सामाजिक 
झौर आधिक व्यवस्था का निर्माण करना है। उस पर अमल ऐसी लचकीली प्रणाली से हो सके 
कि प्रति वर्ष की झ्राधिक तथा वित्तीय प्रवृत्ति, कृषि और उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि भौर योजन। 
के विभिन्न भागों की प्रगति को देखकर, बाधिक योजनाओं के द्वारा इसमें समयानुसार परिवतेंन 
किए जा सकें । उद्योग, परिवहन, खनिजों और शक्ति-उत्पादन के क्षेत्रों में निकट सम्पर्क का 
प्रबन्ध करना भी आवश्यक है, जिससे परस्पर सम्बद्ध कार्यत्रमों के प्रत्येक समूह खण्ड पर किए 
हुए व्यय से भ्रधिकतम लाभ हो सके । जैसा कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी माना है, द्ुत 
विकास के सिलसिले में बहुधा उत्पन्न हो जाने वाली मुद्रा-स्फीति के दुष्परिणामों से बचने के लिए 
योजना में प्रस्तावित कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को और भी ऊंचा उठाना ग्रत्यावश्यक है । समय- 
समय पर यह देखते रहना होगा कि भ्रन्न, वस्त्र और आम जरूरत की दूसरी चीजें पर्याप्त 
मात्रा में और उचित मूल्य पर मिल रही हैं या नही । साथ ही राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के सुचारु 
संचालन पर भी निगाह रखनी होगी । 


ही 6 हमारी द्वितीय पंचवर्षीम योजना का उद्देश्य है. गांवों की दशा सूधारना, देश में 
औद्योगिक उन्नति की नीव रखना, जुनता के निर्बल भौर अधिकारच्यत वर्गों को जीवन मे 
यथासंभव अधिक अवसर प्रदान करना झौर्‌ देश के सब भागों का सन्तुलित विकास करता । 
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हमारे देश का श्राथिक विकास बहुत समय तक रुका रहा है। इस कारण ये सब कार्य बहुत कठिन 
हैं । परन्तु यदि हम त्याम-यूवेक प्रयत्न करे तो इनमें सफल होना हमारी सामथ्ये से बाहर की 
बातनहीं हैं। ७»... | बा 

११. जो योजना इस समय सरकार को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए दी जा रही 
है, वह केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों के पग्रमेक कर्मचारियों भौर देश के सभी भागों के 
विचारवान नेताझों के परिश्रम का परिणाम है। इसे तैयार करने में सब वर्गों के स्त्री- 
पुरुषों ने श्रपते समय, श्रम और ग्रनुभव का योग उदारतापूर्वक दिया है। द्वितीय योजना के तैयार 
करने में जैसा उत्साह और व्यापक सहयोग पाया गया वह उसकी सफलता के लिए बड़ा शुभ 
लक्षण है । 
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अध्याय ९१ 
ग्र्थ-व्यवस्था का विकास : अ्रब तक की सफलताएं और 


भविष्य का स्वरूप 


१ 


प्रथम पंचवर्षोय योजना 
» स्वतन्त्र होने के पश्चात भारत में सरकारी नीति और राष्ट्रीय प्रयत्नों का मूल उद्देश्य 
देश का आर्थिक विकास द्रुत गति से और सन्‍्तुलित रूप से करने का रहा है । प्रथम पचवर्षीय 
योजना इसी लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक पग था । यह योजना तैयार करने के लिए योजना 
आयोग ने उस समय की परिस्थितियों मे विद्यमान देश के साधनों और आवश्यकताओं का 
विस्तारपूर्वक भ्रध्ययन' करने का यत्न किया था । योजना में विकास का जो कार्यक्रम बनाया 
गया था वह यह सोचकर बनाया गया था कि उससे देश की भ्रथ॑-व्यवस्था का आ्राधार दृढ़ होकर, 
हमारी समाज-ब्यवस्था में ऐसे परिवतेन हो जाएगें कि वे भविष्य में श्रधिक शी घ्रता से उन्नति 
करने में सहायक होंगे । इसमें ऐसी भी कुछ तात्कालिक समस्याओ्रो को हल करने का प्रयत्न किया 
गया था जो कि विश्व युद्ध और देश-विभाजन के कारण खड़ी हो गई थी । इन दोनों दिशाश्रों में 
प्रथम योजना से उल्लेखनीय प्रगति हुईं है । इसके कारण जनता का सहयोग और.-उत्साह बढा 
है और लोगों की विचार-प्रणाली और प्रवृत्तिया नई दिशा में मुड़ गई है ४ 
२. प्रथम योजना ने जो प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को उसे 
ही आगे बढ़ाना है | इसे उत्पादन, पूजी-विनियोग और जीविकोपाजंन, तीनों मे अधिक प्रगति 
करनी होगी । साथ ही, इसे समाज में उन परिवतेनों की गति को तीत्रतर करना होगा जिनकी 
सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से देश की अर्थ-व्यवस्था को अधिक गति- 
मान और प्रगतिशील बनाने के लिए आवश्यकता है । विकास' एक ऐसी' प्रक्रिया है जो कि 
निरन्तर चलती रहती है | इसका प्रभाव समाज के सभी पहलुओ पर पड़ता है । इसलिए इसे अति 
व्यापक दृष्टि से देखला चाहिए । यही कारण है कि आर्थिक आयोजन का सम्बन्ध, शिक्षा समाज 
और संस्कृति आदि आाथिकेतर क्षेत्रों के साथ भी होता है | प्रत्येक योजना कुछ समय तक उस 
भावी प्रयत्न का प्रारम्भ सात्र रहती है जो कि भविष्य में निरत्तर और अधिक समय तक किया 
जाना होता है और उसके प्रत्येक पग पर नए मार्ग खुल जाते हैं तथा हल करने के लिए नई समस्याएं 
उपस्थित हो' जाती है । इस कारण जब कोई योजना किसी विशेष समय के लिए बनाई जाए 
ग्रथवा कार्यक्रम तैयार किया जाए तब अधिक दीघधेक़ाल की सम्भावनाओञ्रों को ध्यान में रख 
लेना चाहिए और ज्यों-ज्यों उन सस्भावनाओं का रूप स्पष्ट होता जाए, त्यों-त्यो अपने कार्यक्रम 
को आवश्यकतानुसार बदलने के क्षिए तैयार रहना. चाहिए. । . 


रु 
ज्फ | हे ्ैँ 


र द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३. प्रथम पंचवर्षीय योजना एक नम्न प्रयत्न के रूप में तैयार की गई थी और कुछ 
तात्कालिक समस्याझ्रों को हल करने पर, अनिवाये रूप से, सबसे पहले ध्यान देना पड़ा था । 
यह नम्न प्रयत्त करते हुए भी, तब ऐसा लगा था कि समाज के साधनों पर भारी बोझ पड़ जाएगा। 
प्रथम दो वर्षों तक, अनिवार्य रूप से, विशेष ध्यान मुद्रा-स्फीति की बुराइयो को सुधारने और 
नियन्त्रण में रखने और अपनी भअर्थ-व्यवस्था को पुनः सन्‍्तुलित करने पर लगाना पड़ा था । 
तीसरे वर्ष से योजना पर होने वाला व्यय बहुत बढा दिया गया था, और योजना के अन्त 
तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारे १६५१-५२ की तुलना में २६ गना व्यय 
करने लगी थीं । भ्रब खयाल है कि पाच वर्षों में योजना के सरकारी भाग का व्यय कल मिलाकर 
२,००० करोड़ रुपए से कुछ ही कम रहा होगा । यह लगभग उतना ही है जितना कि १६५२ में 
योजना बनाते समय सोचा गया था। पहले के वर्षों में कार्य लक्ष्य से कछ कम हुआ था, उसे प्रा 
करने और जीवकोपार्जन के भ्रवसर बढ़ाने के लिए, बाद में भ्रतिरिक्त कार्यक्रम हाथ में लिए गए । 
यह भी साना गया है कि ये अ्रतिरिक्त कार्यक्रम कम से कम आशिक रूप में उन कार्यक्रमों के 
स्थान पर अ्पत्ताए गए थे जिनकी प्रगति कई कारणों से मन्द थी । योजना की संशोधित समस्त 
व्यय राशि २,३५० करोड़ रुपए कर दी गई थी, परन्तु उसमें लगभग ३५० करोड़ रुपए कम व्यय 
हुआ । इस स्थिति का मूल्याकत इसी संदर्भ में करना उचित होगा । फिर भी सब दुष्टियों से 
बास्तविक महत्व वित्तीय व्यय का उतना नहीं, जितना कि क्रियान्वित किए हुए कार्यक्रमों का, 
पूरे किए हुए कामों का और प्राप्त की हुई सफलताओ्रो का है | 


४. यहां प्रथम योजना के परिणामों की संक्षेप से चर्चा कर देना अ्रप्रासंगिक न होगा । 
राष्ट्रीय श्राय पांच वर्षों में कोई १८ प्रतिशत बढ़ गई है । भ्रश्न के उत्पादन में २० प्रतिशत वृद्धि 
हुई है। कपास और प्रधान तिलहनों की उत्पत्ति क्रश: ४५ और ८ प्रतिशत बढ़ी है। ६० लाख 
से अधिक एकड़ भूमि में तो बड़ी योजनाओं हारा सिचाई होने लगी है, और श्रन्य १ करोड़ एकड़ 
को छोटी सिचाई योजनाझ्रों से लाभ पहुंचा है । रासायनिक खाद और बीजों की उपलब्धि बढ़ 
जाने और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत हो जाने के कारण, आशा है कि खेती का 
उत्पादव निरन्तर अ्रधिकाधिक सुधरता और बढता जाएगा । औद्योगिक उत्पादन लगातार बढ़ता 
गया हैं। भ्रौद्योगिक उत्पादन के अच्तरिम देशनांक (१६४६ ८ १००) से पता लगता है कि 
१६५४ में यह १६१'तंक पहुंच चुका था। १६५० में यह केवल १०५ और १६५१ में ११७ था । 
पीछे, १६९५१ को आधार सानकर श्रौद्योगिक उत्पादन का जो नया देशनांक सिकाला गया 
वह भी १९५१५ में १६५१ की अपेक्षा २२ प्रतिशत ऊंचा था । बिजली का उत्पादन १६४०-५१ 
में ६२,७५० लाख किलोवाट भ्रावर था जो बढ़फर १६४५-५६ में १,९०,००० लाख किलो- 
वाट श्रावर हो गया था । प्र्थ-व्यवस्था में पूंजी-विनियोग की मात्रा का एक महत्वपूर्ण सूचक 
सीमेपण्ट होता है । १९५०-५१ में २७ लाख टन सीमेण्ट बनाया गया था । १६४५-४६ में 
इसका उत्पादन बढ़कर ४३ लाख टन हो गया था। हाल में इसकी मांग एकदम बहुत बढ़े 
गई है। योजना के सरकारी भाग में कई भ्ौद्योगिक कार्य पूरे हो चुके है । निजी भाग में भी पूजी 
बड़ी मात्रा में लगी हैं--विद्येषतः उत्पादक वस्तुओं और पूंजीगत सामान के उद्योगों में । यद्यपि 
लोहे व इंस्पात और बिजली के भारी सामान का निर्माण कायें प्रथम योजना की अवधि में आरम्भ 
नहीं किया जा सका, तथार्षि इस्पांत के तीन बड़े कारखाने और बिजली के भारी सामान का एक 
कारखाना खोलने के लिए प्रारम्भिक काम पूरा हो गया, और द्वितीय योजना काल में जो बड़े 
काम किए जाएंगे उनकी नींव पड़े मई । कूल मिलाकर प्रथम योजना के परिणाम सन्तोषजनक 


जौ 











अर्थ-व्यवस्था का विकास : अब तक की सफलताएं और भविष्य का स्वरूप ले 


रहे । अब विकास की आवश्यकता को अभ्रधिकाधिक समझा जाने लगा है, और यह कुछ कम 
उल्लेखनीय बात नही है कि देश भर में ऐसी योजना की मांग की जाने लगी है जिसके द्वारा उन्नति 
शीघ्र और चहुंमखी हो सके । 

#. ग्रब हमारा अन्दाजा यह है कि १९५१ से १९५६ तक के पाच वर्षो में भ्र्थ-व्यवस्था 
मे लगभग ३,१०० करोड रुपए की पूजी लग गई होगी। १६५०-५१ में देश में पूजी-विनियोग 
का स्तर लगभग ४५० करोड रुपए का था । १९५५-५६ में वह बढकर ७९० करोड़ रुपए हो गया 
था। नीचे की तालिका में दिखलाया गया है कि १६५०-५१ और १६५५-५६ मे राष्ट्रीय झाय 
'पूजी-विनियोग और खपत के अनुमानित स्तर क्‍या थे :-- 


राष्ट्रीय श्राय, पूंजी-विनियोग और खपत--१९५०-५१ और १६५५-५६ 
(१६५२-५३ के मूल्यों पर आधारित ) । 
(करोड रुपए) 











मद १६५०-५१ १६५५-५५ 

(१) (२) (३) 
१. राष्ट्रीय आय ३५ मर ९,११० १०,८०० 
२. पूजी-विनियोग ;; रे ४४० ७96० 
३. पूजी-विनियोग में राष्ट्रीय श्राय का प्रतिशत ४ ७'३ 
४, राष्ट्रीय आय का देशनाक हे १०० ११८ 
५. प्रति व्यक्ति आय का देशनांक १०० १११ 
६ प्रति व्यक्ति खपत व्यय का देशनाक. -. १०० १०६९ 


उमरलिशिक नम पकक कम >»+ मम मनानपसप१५4५७५५७५५७ जनम» भ ७१ ३५००. प्ाएसाए ५७५०५५५५५०५५ ५) ४+अान नर पक ससुर मी «भा भा 6 ९५०७५४७३७४५७५७५०७4५+५+५००|७४९९-५४०५०७/७+०३+७०॥७ ७पभनवह ५० >क०5४५७५७+)५५५५५५०७४३७७७५७५३+७५०५५५/७७ <५७५५;५५०७६०७॥+भ+न ०७०५८ जमे++ ५ पन३४क ५०४ + भा ४न+जनम३9७०+७००+ नम सन 9 मज७3 ४५५3५ भाकन+० ७ लय .ाआ ३9 नरमअमा इन कक भा> कमा $++भ+ ना हा पका मरे ४५ ५१५५५ ७३७ ५१० पश कान १७७७ +७ज पदक ०७०५न ३७७४०» कक 


यह अन्दाजा लगाना कठिन है कि योजना के वर्षो में प्रतिवर्ष कितता पूजी-विनियोग हुआ; 
विनियोग के स्तर में जो बडे परिवर्तेन हुए केवल उनका अनुमान लगाया जा सकता है। १६५१०- 
५२ में विनियोग का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा था, वह जञ्ञायद राष्ट्रीय आय के ७ प्रतिशत 
से भी ऊपर पहुंच गया था । परन्तु उसका एक भाग सामान के संग्रह के रूप में था, इस कारण 
हमारी अर्थ-व्यवस्था पर उसका बहुत बोझ पड़ा, और वह अत्यधिक और फालतू आयात के रूप 
में प्रकट हुआ । बाद के दो वर्षो में विनियोग का स्तर गिरकर ५ प्रतिशत या इसके आस-पास रह 
गया। १६५४-५४ मे यह फिर बढा और राष्ट्रीय आय के ६ या ६५ प्रतिशत तक पहुंच गया। 
योजना के अन्तिम वर्ष में यह ७ ३ प्रतिशत था । प्रथम योजना के समस्त काल में विनियोग का 
औसत राष्ट्रीय आय का लगभग ६ प्रतिशत बैठता है, जो कि कुछ प्रभावशाली नही जंचता । 
एक प्रकार से श्राथिक प्रवृत्ति का भिश्चित अनुमान लगाने अथवा भविष्य के लिए उसके महत्व 
की सूचना देने के लिए पाच वर्ष का समय बहुत थोड़ा है, विशेषतः जब क्रि वर्ष-प्रति-वर्ष 
विनियोग में उतार-चढाव अधिक रहा हो । परन्तु इसमे सनन्‍्देह नहीं कि अब विनियोग का स्तर 
योजना आरम्भ होने से पूर्व के समय की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप से ऊंचा हो चुका है । 

६. यह बात भी उल्लेखनीय है कि विनियोग की दर ऊंची उठ जाने के साथ-साथ म॒द्रा- 
सस्‍्कीति की बुराइया प्रकट नहीं हुई। नीचे की तालिका में नकद रुपयों के चलन और मुल्य के 
#वषय में मोटी-मोटी बाते दिखाई गई है :--- 
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प्रथम योजना के अन्त में बाजार-मूल्य योजना आरम्भ होने के समय की अपेक्षा १३ 
प्रतिशत नीचे थे; वस्तुत: वे कोरिया का युद्ध छिडने से तुरन्त पूर्व के समय से भी कुछ नीचे 
ही थे। भारत भर में रहन-सहन के व्यय का दशनाक १६५५ में ६६ और १९४९ में १०० था। 
१६५१ के आरम्भ में जनता के हाथ में व्यय करने के लिए जितना तकद रुपया था उसकी 
तुलना में १९५५-५६ में २०८ करोड़ रुपए अधिक था, श्रर्थात १० प्रतिशत से कुछ श्रधिक, 
जबकि राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत वृद्धि होने का भ्रनुमान था। विदेशों के साथ देश का अ्रदायगी 
सन्तुलन १६५२-५३ में सुधरा श्र ७७ करोड़ रुपए की बचत हुईें। १६४३-५४ में ५७ करोड़ 
रुपए की बचत रही, १६५४-५४ में यह हिसाब लगभग बराबर रहा, और १६५५-५६ में थोड़ी 
बचत होने की आशा है । रिजव॑ बैक के पास विद्यमान विदेशी मुद्राएं पाच वर्षों में १३८ करोड़ 
रुपए घट गईं । परन्तु इसकी तुलना मे, योजना में कल्पना की गई थी कि यह कमी २६० करोड़ 


+ यह $, # वर्ष के पहले नौ महीनों का है । 
*+ यह अ्रक अप्रैल १९५५ से जनवरी १९५६ तक का है । 
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की होगी । यद्यपि हाल के इन महीनों में नकदी चलन के परिमाण और मृल्यों में एकदम 
हो जाने के लक्षण दिखाई पडे हँ--भर इन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है--- 
पि सब मिलाकर स्थिर और निरन्तर उन्नति ही सामने आती रही है । भ्रन्य कई देक्षों में मुद्रा- 
ति का दबाव भारत की ग्रनक्षा कही अभ्रधिक है। द्वितीय योजना आरम्भ करने के समय हमारी 
प्रक स्थिति प्रथम योजना झ्रारम्भ करने के समय की अपेक्षा बहुत अच्छी है और सब श्रोर 
क प्रयत्न के लिए उत्साह और विश्वास दृष्टिगोचर होता है । 


७. इन लाभों के बावजूद भी, सचाई यह है कि भारत में रहन-सहन का दर्जा संसार 
उस्नतम दर्जों में से है। यहा खाद्य की औसत खपत, पोषक भोजन के माने हुए स्टेण्ड्ड 
मे नीची है; १६५५-५६ में वस्त्र का प्रति व्यक्ति व्यय कोई १६ गज प्रति वर्ष था, 
के विश्व युद्ध से पहले भी लगभग इतना ही था; मकान बहुत कम है; ६ से ११ वर्ष तक 
प्रायु के बालकों में से केवल आधे और ११ से १४ वर्ष तक की झायु के बालकों में से तो केवल 
पांचवा भाग स्कूल जाते है । भारत की लगभग भाधी आबादी केवल १३ रुपए प्रति मास 
रोग्य पदार्थों पर व्यय कर सकती है । हमारे यहां बिजली का प्रति-व्यक्ति व्यय, अमेरिका 
तुलना में १/७३ और इस्पात का १/१२२ है। जापान की तुलना में इन दोनों वस्तुओं का व्यय 
शः १/६और १/१४ है । भारत की आबादी में वृद्धि कई उन्नत देशों की अपेक्षा अधिक नहीं 
ही, परन्तु फिर भी प्रति वर्ष ४५ से ५० लाख तक पभ्राबादी बढ़ जाने का मतलब, वर्तमान 
' पर भी उपभोग्य पदार्थों की मांग का ग्रति विशाल परिमाण में बढ जाता होता है । 

इसके कारण द्वत गति से श्राथिक उन्नति करने के लिए इतने आवश्यक पुजों और मशीनों 
बढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है। देश में श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब 
गविकोपाजन के भ्रवसर नहीं बढ़ रहे । प्रथम योजना के काल में पृंजी-विनियोग में वृद्धि 
गी नहीं हुई कि नए श्रमिकों की खपत उसमें हो सकती । इसलिए बेरोजगार और प्रल्प- 
गार वाले लोगो की बहुत बड़ी संख्या का प्रबन्ध करने का काम पडा हुझा है । द्वितीय 
ना काल मे विनियोग और जीविकोपाजेन के भ्रवसरों को बहुत द्रुत गति से बढाना होगा । 
म योजना के विवरण में इस विचार पर विशेष बल दिया गया था कि विकास के कार्य 
एक अति दीघे-कालिक प्रक्रिया की दृष्टि से देखना चाहिए। कोई देश इसे छोटा करने 
लए कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, यह प्रक्रिया छोटी नहीं हो सकती । वितीय घोजना को 
[र करते हुए, निकट भविष्य की अनेक आवश्यकताएं सामने झाने पर भी, भविष्य को 
गांमी दृष्टि से ही देखना चाहिए । 


5 
घिकास के मूल अंग 


पर्णविकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज के 
॒नों का अधिकाधिक सफलतापूर्वक उपयोग करता होता है। ये साधन कुछ प्रकृति के 
ग दिए हुए होते है, परन्तु इन्हे नए वैज्ञानिक उपायों और ज्ञान के प्रयोग के द्वारा 
त किया जा सकता है और कर लिया जाता है । इस दृष्टि से वैज्ञानिक उपायो और ज्ञान 
मूल्य पूजी निर्माण की अपेक्षा भी अधिक है। किसी भी कम उच्चत अर्थ-व्यवस्था में प्रकृति 
" दिए हुए साधनों का पूरा ज्ञान नहीं ४ और उनको उन्नत करने के लिए नई 
।निक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है / इन साधनों की खोज और इनका उपयोग, 


अर्थ-व्यवस्था का विकास : श्रब तक की सफलताएं और भविष्य का स्वरूप । 


आरम्भिक श्रवस्था में है | आवश्यक वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान भी अधूरा है, 

इस कारण ज्ञात साधनों का उपयोग करने के लिए भी उन पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना 

सरल नही । रहन-सहन के दर्जे को निरन्तर और अधिक ऊंचा उठाने के लिए न केवल 

ज्ञात साधनों के अधिक सफल उपयोग को अपितु ज्ञात टेकनीकों के भी अभ्रधिक अच्छे प्रयोग , 
की आवश्यकता होती है । इसके लिए नए-तए साधनों की निरन्तर खोज करते रहना, और 

नवीन उत्पादक विधियों का विकास करते रहना आवश्यक होता है । 

४“€. यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि देश का आर्थिक विकास अधिक श्ौश्नता से करने 

के लिए जिस एक वस्तु का महत्व और सबसे श्रधिक है, वह उत्पादन की प्रक्रियाप्रों में श्राधुनिक 

टेकनोलौजी की विधियों का प्रयोग करने के लिए समाज की इच्छा और तत्परता है ' इस क्षेत्र में 

नई प्रगति बहुत शी प्र हो रही है और उसका प्रयोग न केवल उत्पादन, परिवहन और भ्रन्य आथिक 

कार्यों के संगठन के लिए बल्कि आर्थिक और सामाजिक सगठन से सम्बद्ध प्रइनों का हल करने 

में भी महत्वपूर्ण है। विकास में पीछे रह जाने का कारण टेकनोलौजीकल विधियो मे पर्याप्त उन्नति न 

कर सकता होता है और इस अपर्याप्त उन्नति का कारण विविध राजनीतिक, सामाजिक और 

मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां होती हैं । यदि इन परिस्थितियों मे अभीष्ट परिवर्तन हो जाए, तो 

टेकनीक में उन्नति करने मात्र से विकास की गति तीज़ हो सकती है। जिन देशों 
में श्रौद्योगिक जीवन का झा म्भ विलम्ब से होता है वे कुछ लाभ में भी रहते है, क्योकि वे 
उन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर सकते है जिनकी दूसरे उन्नत देशो मे परीक्षा हो चुकती 
है । परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि विज्ञान और टेकनोलौजी मे अन्यत्र जो प्रगति हो चुकी है, 

उसके साथ-साथ चलने का भी ध्यान रखा जाए। साराश यह है कि नए-नए साधनो की खोज, 

नई वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग और उपलब्ध जनशक्ति का विकास कार्यों के लिए प्रावश्यकता 
और परिस्थिति के अनुसार उपयोग, विकास की नींव का काम देता है। 

१०. प्रथम योजना के विवरण में विकास के निर्णायक प्रधान तत्वों का निर्देश करके, 
इस बात पर बल दिया गया था कि आ्थिक उन्नति के लिए टेकतीकों और मनोवैज्ञानिक 
तथा सामाजिक परिस्थितियों और अपने सामाजिक सगठन में आवश्यक परिवतेन करने 
के लिए समाज की तत्परता का महत्व तो होता ही है, परन्तु उससे भी भ्रधिक जिन तीन बातों 
पर आाथिक विकास निर्भर करता है, वे हे (१) जनसख्या में वृद्धि, (२) समाज ने पूजी-विनियोग 
के लिए अपनी आय का कितना भाग बचाया, और (३) इस प्रकार जिस पूजी का विनियोग 
किया उससे अतिरिक्त उत्पादन कितना हुआ । प्रथम योजना मे इन तीनों बातों के ग्राधार पर 
आगामी कुछ दशकों में विकास के सभावित क्रम की कल्पना कर ली गई थी । प्रथम योजना 
के काल में हमे जो अनुभव हुआ और अन्य देशो मे विकास की प्रगति का निरचय करने के लिए 
जो कसौटिया निर्धारित की गई है, उनके श्राधार पर हम इनकी समीक्षा कर सकते है । 

११. जनसख्या की वृद्धि के विषय में कुछ ही बातों की चर्चा करते की आ्रावरयकता है । 
जनसंख्या के वृद्धि के क्रम में परिवर्तत शीघ्र नहीं किया जा सकता और किसी नियत काल 
के लिए योजना बनाते हुए, जो प्रगतिया पहले आरम्भ हो चुकी हैं उनके आधार पर ही 
आगे बढा जा सकता है। परन्तु यदि जनसंख्या की वृद्धि के क्र को उचित दिशा में परिवर्तित 
कर दिया जाए, तो उस काल में विकास के प्रयत्नो का परिणाम प्रत्पक्ष रूप से भिन्‍न 
हो सकता है । हमारे इन प्रयत्नों मे परम्परागत विश्वास और विचार बहुत बाधक हो 
सकते है । ऐसे देश अ्रधिक नही है जिनकी सरकारो ने जनसंख्या की वृद्धि के विषय में कोई 
निश्चित नीति अपना रखी हो । परन्तु इस सम्बन्ध में जनता के विचारों और प्रवृत्तियों को 
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बदला जा सकता है, झौर वे, जितना हम समझते है, उसकी अपेक्षा शी घ्रता से बदल भी रही है । 
वस्तुस्थिति के तक का खण्डन कोई भी नहीं कर सकता, और यह एक प्रसंदिग्ध सत्य है कि 
भारत की वर्तमान परिस्थितियों में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसका भ्राधिक 
बिकास और लोयों के रहन-सहन के दर्जे पर श्रवदय ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश की 
जनसंख्या के हिसाब से, हमारे यहां भूमि और पृजी दोनो की कमी है श्रौर इसलिए यदि 
लोगों के रहन-सहन और आाय में उन्नति करनी हो तो जनसख्या की बृद्धि को रोकता भअ्रत्यन्त 
आवश्यक है। इसका महत्व इस कारण से और भी अधिक है कि जन-स्वास्थ्य में उन्नति और रोगों 
तथा महाभारियों के निरोध में सफलता का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि लोगों की झायु 
बढ जाएगी । सम्भव है कि भगले २० या २१ वर्षों मे जनसंख्या की वृद्धि के क्रम में भी कुछ 
परिवर्तन हो जाए । परन्तु अभी तो जनसंख्या घटाने के सब प्रबत्त करने पर भी जनसंब्या में 
वृद्धि का प्रभाव अधिक ही अनुभव होने को सम्भावना है। इस कारण जनसंख्या में वृद्धि रोकने 
के लिए प्रभावकारी कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है । 


१२. प्रथम पंचवर्षीय योजना (प्रतिवेदत १६५२) के प्रथम अध्याय में एक ग्राफ 
दिया गया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि श्रगले २५ या ३० वर्षों में जनता की श्राय और 
व्यय में वृद्धि किस दिशा में होने की सम्भावता है। इस श्राफ में देश की भ्राय, पूृजी-विनियोग 
और खपत का परिमाण दिखाने के लिए जो रेबाएं खीची गई थीं, उनसे ही यह भी प्रकट किया 
गया था कि विकास के लिए जो प्रयत्न किए जाएंगे उनका फल एक पीढ़ी के पदचात क्‍या निकलेगा। 
उससे प्रकट होता था कि यदि निरन्तर प्रयत्न जारी रखा जा सका तो १६७१-७२ में प्रर्थाते 
लगभग २१ वर्षों में, हमारी राष्ट्रीय श्राय १६५०-५१ की तुलना में दुगुनी हों जाएगी । 
इसी प्रकार यह भी दिखाया गया था कि १६५०-५१ में प्रति व्यक्ति की जो भ्राय थी वह 
१६७७-७८ तक, भ्र्थात लगभग २७ वर्षों में, दुगुनी हो जाएगी। इसका भ्र्थ यह था कि 
१९५०-४१ की तुलना में, १६७७-७८ तक हमारे जीवन-व्यय का औसत मान लगभग ७० 
प्रतिशत ऊंचा हो जाएगा । 


१३. यह हिसाब लगाते हुए यह मान लिया गया था कि जिस काल के लिए यह ग्राफ 
बनाया गया था उसमें जनसंख्या में प्रति दस वर्ष पीछे १२५ प्रतिशत की वृद्धि होगी । परन्तु 
अब वृद्धि के इस क्रम को कुछ ऊंचा मानकर चलना अधिक उचित जान पडता है । १६५१-६० 
के दशक के लिए तो शायद १२'४ प्रतिशत की कल्पना ठीक है, परन्तु उसके बाद के दशकों 
में बह कल्पना करते हुए, इस बात को भी ध्यान में रखता पड़ेगा कि जन-स्वास्थ्य में सुधार भौर 
रोगों के मिरोध के कारण लोगों की प्रायु बढ़ जाएगी भौर परिवार-मिभोजन के प्रचार के 
कारण जन्म-संख्या कुछ घट जाएगी। इन बातों के विचार में कुछ मतभेद का भी होना सम्भव 
है| भ्ब जो नक्शा बनाया जा रहा है उसमें १६६१-७० के दशक के लिए जनसंख्या में वृद्धि 
का क्रम १३३ प्रतिशत और १६७१-८० के दंशक के लिए १४ प्रतिशत साना गया है। 8 | 
आधार पर देश की प्राबादी १६६०-६१ में ४० करोड़ ८० लाख, १६६५-६६ में ४३ करोड़ 
४० लाख, १६७०-७१ में ४६ करोड ५० लाख और १६७५-७६ में ४९ करोड़ ६० लाख 
अथवा प्रोय' ५० करोड़ हो जाएगी । ये ग्रन्दाजे, १९५१ की जन-गणना रिपोर्ट में जन-गणना 
आयुक्‍त द्वारा लगाए हुए अधिकतम और न्यूनतम श्रन्दाजों के मध्य में हैं। जन-गणना श्रायुक्त 
ने भ्रपनें अन्दाजों के विषय में सल्देह प्रकट किया था कि वे शायद कुछ कम होंगे । सम्भव है 
कि यही बांत इन प्रेन्दाजों के विषय सें भी ठीक हो । 


अर्थ-व्यवः्था का विकास : श्रब तक की सफलताएँ और भविष्य का स्वरूप & 


१४. प्रथम योजना प्रतिवेदन में यह कल्पना की गई थी कि १६५०-५१ मे राष्ट्रीय 
आय का ५ प्रतिशत विनियोग किया गंया था, और वह १६६८-६९ तक बढ़कर लगभग २० 
प्रतिद्त हो जाएगा, श्रौर उसके परचात इतना ही रहेगा। पूजी-विनियोग और उत्पादन का 
अनुपात ३ और १ माना गया था, और यह श्रन्दाजा लगाया गया था कि इन दोनो के अनुपात 
में वृद्धि दो वर्ष पश्चात होगी । गत पांच वर्षों में राष्ट्रीय आय मे १८ प्रतिशत वृद्धि हुई है । यह 
पहले लगाए हुए श्रन्दाजे से ७ प्रतिशत अधिक है । यह मानने के पदचात भी कि इन पाच वर्षों 
में बहुत-सी बातें विशेष रूप से अ्रनुकूल रही थीं, अगले वर्षों के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि का 
अन्दाजा करते हुए विनियोग और उत्पादन के अनुपात को अधिक अ्रच्छा मानकर आगे बढा 
जा सकता है । जनता द्वारा की गई बचत की राशि' मैं वृद्धि होते के कारण विनियोग में जो वद्धि 
होगी, उसका भी अन्दाजा फिर लगाना होगा । 
१४. 'प्रथण योजना की अवधि के लिए विनियोग और उत्पादन का बढा हुआ अ्रनुपात 
१८ : १ निकलता है । यह भ्रति अनुकूल परिणाम कुछ तो अच्छी वर्षा के कारण शौर कुछ इस 
कारण निक वा है कि भ्रव तक श्रप्रयुक्त सामर्थ्य का उपयोग कर लेने के कारण औद्योगिक उत्पादन 
में अच्छी वृद्धि हो गई । आशा है कि द्वितीय योजना काल मे, जैसा कि आगे दिखाया गया है, 
६,२०० करोड़ रुपए का विनियोग हो सकेगा, और उससे राष्ट्रीय आय मे २,६८० करोड़ रुपए 
'की वृद्धि हो जाएगी । इस आधार पर विनियोग और उत्पादन का अनुपात २ ३ : १ निकलता है । 
यह अनुपात योजना के सरकारी और निजी भागो में उत्पादन और विनियोग में वृद्धि होने की 
जो कल्पना की गई है, उसके आधार पर निकाला गया है । दूसरे शब्दों मे, यह भ्रनुपात ग्राफ 
'तैयार करने वाले भ्रधिकारियों ने जो संख्याएं दी उनके श्राधार पर निकाला गया है । परन्तु इन 
श्रन्दाजों में कुछ श्रश कल्पना का भी है, क्योंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था के कुछ श्रग ऐसे भी है जिनमे 
वृद्धि की कल्पना परोक्ष साक्षियो के आधार पर करनी पड़ती है | द्वितीय योजना में श्रौद्योगिक 
उन्नति पर बहुत बल दिया गया है, इसलिए आशा है कि उसमें पूंजी का विनियोग प्रथम योजना 
की श्रपेक्षा अधिक होगा । इसके बाद की योजना अवधियो में अतिरिक्त उत्पादन की प्रत्येक 
इकाई के पीछे पूजी का परिमाण इसी हिसाब से बढता जाएगा । इस हिसाब से हमने तीसरी, 
चौथी और पाचवी योजना अवधियो के लिए विनियोग और उत्पादन के अनुपातो का श्रन्दाजा 
क्रमश २९६, ३४ और ३७ लगाया है | ये उदाहरण मात्र है। विनियोग और उत्पादन में 
अनुपातो का ठीक-ठीकः हिसाब तो विकास के निश्चित कार्यक्रम बन जाने और लागत तथा 
'पैदावार का हाल ज्ञात हो जाने पर ही लगाया जा सकता है । 


१६. विनियोग और उत्पादन में अनुपात की चर्चा, वस्तुतः योजना के विविध भागों 
में पूजी-विनियोग से उत्पादन का परिमाण प्रकट करने का एक सरल उपाय मात्र है। यह उत्पादन 
'केवल लगी हुईं पूजी पर ही नही, भ्रन्य अनेक बातों पर भी निर्भर करता है । उदाहरणार्थ, लगाई 
हुई पूजी को प्राविधिक सहयोग कितना मिला, नए अन्त्रो का प्रयोग कितनी कुशलता से किया गया 
और प्रबन्ध और सगठन कितनी उत्तमता से किए गए, इत्यादि । यह भी देखा गया है कि सुयोजित 
अ्रथ-व्यवस्था में लगाई गई पूजी की प्रत्येक इकाई के उत्पादन का परिमाण, असुयोजित भर्थ- 
व्यवस्था की अपेक्षा बढ जाता है। इसका कारण यह है कि योजना के द्वारा विविध कार्यक्रमों में 
सहयोग अधिक अच्छी प्रकार हो सकता है, और अनियन्त्रित बाजारों मे एकदम जो तेजी और 
मनन्‍्दी आती रहती है, उससे बचाव हो जाता है । विनियोग का उपयोग विभिन्न अंगों में किस 
प्रकार किया गया है, इस बात पर भी बहुत कुछ भिर्भर करता है । उदाहरणार्थ, कहा जाता है 
कि रूस में विनियोग और उत्पादन का अभ्रनुपात अच्छा होने का कारण यह है कि वहा मकानो पर 


१० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


अपेक्षाकृत कम व्यय किया जाता है। विनियोग और उत्पादन का भ्रनुपात इस बात पर भी निर्भर 
करता है कि ऊपरी प्रबन्ध आदि में कितना खर्च किया गया । ऊपरी प्रबन्ध आ्रादि में ब्यय की 
गई पूंजी का पूरा लाभ उठाने में समर्थ होने से पहले तक, हमें कुछ समय कम लाभ से ही 
सन्तुष्ट रहना पड़ेगा । इन विधिध कारणों का ही यह फल है कि विभिन्न देशों और विभिन्न 
समयो में विनियोग और उत्पादन के जो अनुपात निकाले जाते है, उनमें परस्पर इतना अ्रधिक 
अन्तर रहता है । सब मिलाकर, यदि कई देशों के विनियोग और उत्पादन के झनुपातों को 
मिलाकर देखा जाए तो वे बहुधा ३ ' १ और ४ : १ के बीच में रहते हैं। कुछ देशों ओर कुछ समयों 
के अनुपात इससे कम-ज्यादा भी होते है । भारत के लिए हमने विनियोग झौर उत्पादन के जिन 
अनुपातों की कल्पना की है, उनकी अन्य देझ्ों के अनुपातो से तुलना करते हुए, यह स्मरण रखना 
चाहिए कि हमने पूंजी-विनियोग की गणना में उस विनियोग की सम्मिलित नहीं किया जो कि 
नकद रूप में नही हुआ । वेहातो की भ्रथ-व्यवस्था में इस प्रकार के विनियमोग का परिमाण बहुत 
बडा होता है । हमारे देश की कम रोजगारी झादि की परिस्थितियों में शारीरिक श्रम और 
स्थानीय सामान के उपयोग का महत्व बहुत अधिक है भौर उसे प्रोत्साहन भी दिया जाए । 


१७. इतने विचार के पदचात यह प्रशन उपस्थित होता है कि सम्भावित विनियोग 
का स्तर क्या रहेगा और वह पूरा हो सकेगा या नहीं । प्रथम योजना में यह मान लिया गया था 
कि १६५६-५७ से बचत ५० प्रतिशत होने लगेगी, श्रौर इस भ्राधार पर यह हिसाब लगाया 
गया था कि १९६८-६६ तक विनियोग की दर राष्ट्रीय श्राय का २० प्रतिशत होकर, उसके 
बाद उतनी ही रहेगी । भ्रब लगता है कि ये कल्पनाएं बहुत ऊंची कर ली गई थीं। भ्रव जो अन्दाजे 
लगाए गए है उनमें यह माना गया है कि विनियोग का अंक १६५५-५६ में ७ प्रतिशत से अंदकर 
१६६०-६१ तक ११ प्रतिशत, १६६५-६६ तक १४ प्रतिशत भ्ौर १६७०-७१ तक १६ प्रतिशत 
हो जाएगा। उसके परचात्‌ यह कुछ स्थिर रहकर १६७५-७६ में १७ प्रतिशत तक पहुंचेगा । 
राष्ट्रीय आय के १६ या १७ प्रतिशत' भाग का विनियोग होना ऊचा तो अ्रवश्य है, परन्तु श्रसाध्य 
नही है। पश्चिम के जो देश बहुत पहले अपना झ्रौद्योगिक जीवन आरम्भ कर चुके थे उनमें पूजी 
निर्माण का क्रम १० से १५ प्रतिशत तक रहा था । जापान में १६१३ और १६३६९ के बीच 
में विनियोग का औसत राष्ट्रीय आय के १६ से २० प्रतिशत तक था । रूस मे विनियोग की दरों 
को निरन्तर बहुत ऊचे स्तर पर, १५ और २० प्रतिशत के बीच में, स्थिर रखा गया है। 
एशियाई देशों के विषय में जो जानकारी मिली है उसके अ्रनुसार १६५० के पर्चात बर्मा 
में पूंजी निर्माण का क्रम राष्ट्रीय आय के १० से २० प्रतिशत तक, जापान में २४ से ३० प्रति- 
शत तक, श्रीलंका में १० से १३ प्रतिशत तक और फिलीपीन द्वीपों में ७ से ५३ प्रतिशत तक 
रहा है। इनकी तुलना में भारत के ये भ्रंक १० से ११ प्रतिशत तक है । दक्षिण अमेरिका के देशों 
में यह क्रम १५ प्रतिशत के झासपास रहा है। बीच बीच में यह इससे ऊपर भी उठता 
रहा है । चेकोसलोवाकिया तथा पोलैंड ग्रादि पूर्वी योरुप के कुछ देशों में पूंजी विनियोग का 
झ्ौसत २० से २५ प्रतिशत के मध्य रहा है। जिन देशों में विकास' का कार्य नया प्रारम्भ 
हुआ है, उनमें सरकारें चाहें तो विनियोग के लिए उपथुक्‍त नीतियों और कार्यक्रमों को श्रपनाकर 
इन दरों को, निवचय ही, वर्तमान दरों से ऊन्ना उठा सकती है। भारत में भी विभनियोग-दर 
को उससे ऊचा उठाया जा सकता है जिसका कि भ्रभी उल्लेख हुआ है। 


१८. संलग्न ग्राफ में इन कल्पनाझ्ों के आधार पर निकाले हुए परिणाम दिखाए 
सए हूँ । ग्राफ के अनुसार राष्ट्र की आय १६६७-६८ तक और प्रति व्यक्ति की आय १६७३-७४ 


अिलननिननयकन+न- 
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तक दुगुनी हो जाएगी । एक बात ध्यान में रखने की यह है कि प्रथम गोजना काल में राष्ट्र 
की आय में वृद्धि क्योंकि झ्ाशा से श्रधिक हो गई थी, इस कारण प्रथम और द्वितीय योजनाञ्रों 
की समाप्ति पर राष्ट्र की झ्राय में समस्त वृद्धि ४७ प्रतिशत होगी । प्रथम योजना के विवरण में 
इस बृद्धि का अन्दाजा केवल २४ प्रतिशत लगया गया था । निम्नेलिखित तालिका में विचाराधीन 
योजनाओं में क्रमश: अ्धिकाधिक बढ़ते हुए विकास को एकत्र दिखाया गया है : 


१६५१---७६ में झाय और विनियोग सें वृद्धि 
(१६५२-५३ के सुल्‍्यों के प्राधार पर) 
प्रथथ ह्ितीय तृतीय चतुर्थ पंचम 
योजना योजना योजना योजना योजना 


१६५१- *१६५६- १६६१- १६६६- (१६७ १- 
दि ६१ द्दि ७१ ७६ 


__ () () ( (ए ७छ& (७ 


१. अवधि के अन्त में राष्ट्रीय आय 


मद 


(करोड़ रुपयों मे) .». १०,८०० १३,४८० १७,२६० २१,६८० २७,२७० 
२. समस्त शुद्ध विनियोग 
(करोड रुपयो में) ३,१०० ६,२०० ६,६०० १४,५०० २०,७०० 


३. अवधि के अन्त में राष्ट्रीय आय के 
कितने प्रतिशत का विनियोग 


हुआ ७'३ १०७ १३७७ १६९०० (१७० 
४. अवधि के अन्त मे जन-संख्या 

(करोडों में ) । रेघाडे डणापए डरे ४ड ४६५ भू०० 
५ विनियुक्त पूजी और उत्पादन का 

अनुपात ... .. १७5१ २९३:१ २९६१ ३'४:१ ३'७:१ 
६. अवधि के अन्त में प्रति व्यक्ति आय 

(रुपयों में) रघा१ २३१ ३६६ ४६६ ४५४६ 
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इस तालिका के अनुसार, द्वितीय और तृतीय योजनाओो की अ्वधियो में विनियोग में 
वृद्धि उनके पदचात की आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक होगी । इस कारण इन दस वर्षों को 
विकास की भावी प्रगति का निरचय करने की दृष्टि से निर्णायक माना जा सकता है | यह वह 
समय होगा जब कि लोगो के रहन-सहन का दर्जा और बचत करने की सामथथ्य अपेक्षाकृत नीची 
होगी श्रौर इसलिए देश के साधनो को विदेशी सहायता द्वारा बढ़ाने की ग्रावश्यकता रहेगी । 





रे 
अ्राथिक गठन में परिवर्तन 


१९ यह बताने की आवद्यकता नही कि राष्ट्रीय आय, पूृजी-विनियोग और खपत में 
परिवतंनों की पृष्ठभूमि में देश की झार्थिक परिस्थितियों में दूर-व्यापी परिवर्तन हो 
जाते है । विकास' के कारण न केवल माल की न्यूनता या अधिकता का, अपितु उसकी पूर्ति 





१२ दितीय पैचवधीय योजना 


और मांग का रूप भी बदल जाता है। ये परिवर्तन साधनों के प्रयोग से परिवततंनों के कारण तो 
होते ही है, ये प्रयोग की शैली को भी बदल देते है। इनका वर्णन कोई राष्ट्रीय श्राय और पूजी- 
विनियोग की भाषा में भले ही कर दे, परन्तु कोई भी व्यक्तित उस प्रत्यक्ष हेर-फेर की श्रोर से अपनी 
आख नही मींच सकता जो कि इनके कारण देश की भश्र्थ-व्यवस्था में हो जाते है श्रौर जिनका 
होना झ्रावश्यक भी है । स्पष्ट है कि राष्ट्रीय श्राय के दुगूना हो जाने का यह अर्भ नहीं है कि समाज 
को सब वस्तुए और सेवाएं पहले की अपेक्षा दुगूने परिमाण में मिलने लगती है। सम्भव है कि 
श्रन्न आदि कुछ वस्तुओं की वृद्धि तो थोड़ी ही हो भौर भ्रन्य कुछेक वस्तुणए कई गुना अ्रधिक 
मिलने लगें। ज्यो-ज्यों समाज की झावश्यताएं पूरी होने लगती है, त्यों त्थों नई आवध्यकताएं 
उत्पन्न हो जाती है और उन्हें नई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करके पूरा करना पड़ता है । 
इस प्रकार श्रर्थ-व्यवस्था का रूप नाना प्रकार का हो जाता है और जीवन की द्वितीय तथा तृतीय 
श्रेणियों की भ्रावश्यकता के पदार्थ बनते लगते हैं। दूसरे शब्दों में, इसका भ्र्थ यह है कि राष्ट्रीय 
झाय की धारा का वेग दुगुना हो जाने से उसका रूप और रचना भी बदल जाते है; कैसे और कितने 
बदल जाते है, यह पहले से बतला देना सुगम' नही है । इसलिए माग और पूर्ति के परिवर्तेनों 
का अध्ययन निरन्तर करते रहने की झ्रावश्यकता होती है | हमारे साध्न जितने लचखकीले और 
गतिशील होंगे उतनी ही हमारी भ्रर्थ-व्यवस्था की उन्नति ज्षीघ्र हो सकेगी । श्राथिक उन्नति का 
एक स्वाभाविक परिणाम पेश्षों में परिवर्तन भी होता है । 


२०. यद्यपि हमारे देश में गत तीन-बचार दशकों में भ्रौद्योगिक उत्पादन में बहुत 

वृद्धि हुई है, तथापि हमारे यहां पेशों में परिवर्तन बहुत प्रधिक नही हुआ । मोटे हिसाब से प्रज 
भी ७० प्रतिशत लोग खेती और उससे सम्बद्ध पेशों में लगे हुए है, २६ प्रतिशत खानो भर कार- 
खानों में, कोई ८ प्रतिशत भवन-निर्माण समेत छोटे व्यवसायों में, लगभग ७ प्रतिशत पन्विहन, 
संचार और व्यापार से सम्बद्ध पेशों में और १० प्रतिदयत से कुछ भ्रध्िक सरकारी नौकरियों, 
वकालत तथा भ्रध्यापन आदि दिमागी कामों भ्रौर घरेलू नौकरियों में लगे हुए है । इसका मतलब 
यह है कि हमारे यहा भ्रभी तक ट्वितीय और तृतीय शअवस्था के पेशों में इतनी बद्धि नही हुई है 
कि उसका जीवन की आरम्भिक अवस्था के पेशों पर प्रभाव पड़ता और न भ्रारम्भिक श्रवस्था 
के पेशो से ही ऐसी फालतू गुंजाइद पैदा होती है कि श्रन्य पेशों का विस्तार होने के लिए प्रनुकूल 
परिस्थितिया उत्पन्न हो सकती । राष्ट्रीय श्राय और रोजगार में लगातार उन्नति होने के लिए 
समस्त अर्थ व्यवस्था में चहुंमुखी विकास की आवश्यकता होती है। इस समय हमारे देश में ववानों 
ओर कारखानों में काम करने वाले जितना कमाते है, उसकी तुलना में खेती और उससे सम्बद्ध 
पेशों में काम करने वालों की कमाई केवल पांचवां भाग होती है भौर व्यापार तथा प्रन्य नौकरियों 
की तुलना मे वहू कमाई एक-तिहाई बठती है। विकास का परिणाम यहु होता है कि श्रसिकों 
का कुछ भाग खेती छोड़कर जीवन की द्वितीय. भौर तृतीय श्रवस्था के पेशों में लग जाता है । 
प्रन्तु इसके लिए आवश्यक होता है कि जनता की भ्रक्ष और श्रन्य आ्रावश्यकताभों की पूर्ति 
के लिए खेती की पैदावार में भी वृद्धि हो जाएं। इस प्रकार जीवन की द्वितीय भौर तृतीय 
अवस्था के पेशो के विस्तार का भ्राधार सिंचाई, अच्छे बीज, रासायनिक खाद प्रौर वैज्ञानिक 
देकनीक श्रादि की सहायता से खेती की उच्नति ही होता है। इन पेशों स प्रति व्यक्ति पीछे 
अधिक पूजी विनियोग श्रावश्यक होता है । इस प्रकार अन्ततोगत्वा पेशों म॒ फैलाव का श्राधार 

यही रहता है कि देह की पर्थे-व्यवस्था पूजी-विनियोग कितना कर सकती है । 

२१. अन्य देशों का अनुभव भी यही है कि ज्यों ज्यों आर्थिक विकास होता गया त्यों त्यों 
प्रारम्भिक पेशों में काम करने वालों की सख्या घटकर उद्योगों भौर अन्य पेश्ों में काम करने 
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का 


वालो की सख्या बढती गई । पेशों के सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार, 

अमेरिका मे १८७० और १६३० के मध्य खेती मे लगे हुए लोगो का अनुपात ५४ प्रतिशत 

से घटकर २३ प्रतिशत, फ्रांस मे ४२ प्रतिशत से २५ प्रतिशत श्रौर जापान में ८० प्रतिशत से ४८ 

प्रतिशत रह गया । जर्मनी में १८८० मे यह अ्रनुपात ३९ प्रतिशत था, १६३० में यह २२ प्रतिशत 
रह गया । ब्रिटेन मे यह अनुपात १८७० में १५ प्रतिशत था, १६२० में वह घटकर ७ प्रतिशत 
रह गया । निस्संदेह, राष्ट्रीय आय में वृद्धि का पेशों की गठन में परिवर्तन की मात्रा के साथ 

कोई निश्चित सम्बन्ध नही है; यह परिवतेन विविध प्रकार के प्राकृतिक साधनों और सुविधाग्रों 

की उपलब्धि, विकास के क्रम, विदेशी बाजारों तक पहुच और वि+ध सस्थाओ सम्बन्धी अन्य भ्रनेक, 
बातों द्वारा नियन्त्रित होता रहता है। श्रमेरिका मे १८६६-७८ से १८९६४-१६०३ तक के मध्य 

प्रति दक्षक पीछे, प्रति व्यक्ति का राष्ट्रीय उत्पादन दुगुना हो जाने का परिणाम यह 

हुआ है कि खेती में लगे हुए श्रमिकों की सख्या लगभग ४५० प्रतिशत से घटकर ३७ प्रतिशत 

रह गई । इस समय अमेरिका मे जनता का केवल १२ प्रतिशत भाग खेती के पेशो में लगा हुआ है । 

जापान मे १८७६ में जनता का ७७ प्रतिशत भाग खेती में लगा हुआ था, १६२० में वह 

घटकर ४५२ प्रतिशत रह गया, और इस अवधि में राष्ट्र का उत्पादन ५ गुना बढ गया। स्कीडि- 
नेवियन देशो (नावें, स्वीडन और डेनमार्क आदि) शऔर स्विटजरलैड की राष्ट्रीय आयन-वबुद्धि शी धर 

हुई है, फिर भी इन देशो में ब्रिटेन और अमे सका की तुलना मे खेती करने वाले लोगों की सख्या 

अपैक्षाकृत भ्रधिक है । लैटिन अमेरिका के देशो मे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत उन्नति 

हुई है। वहा का अनुभव भी यही बतलाता है कि उस उन्नति के कारण बहुत-पे लोग खेती छोड़कर 

अन्य उद्योगो में लग गए। ससार के उस भाग मे १९४५ और १६४५० के मध्य खेती करने वालो 

की संख्या ६० प्रतिशत से घटकर ५८ प्रतिशत रह गई। इसी काल में इस भू-भाग में विनियुकत 

पूजी की मात्रा एक-तिहाई, और प्रति व्यक्ति पीछे उत्पादन की मात्रा ४ प्रतिशत प्रति वर्ष से 

भी श्रधिक बढ गई । 

२२. भारत में जनसख्या«के पेशेवार विभाजन की जानकारी १६५१ की जनगणना 
से ही मिलती है । इस जनगणना और इससे पहले की जनगणना के बीच के वर्षों में जो परिवर्तन 
हुए, उनका केवल कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है। १६५१ के पदचात के स्वल्प काल मे पेशों 
में हुए परिवर्तनो का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना प्राय. असम्भव है। फिर भी छोटे-बडे शहरो 
के विस्तार से प्रकट हो जाता है कि हमारे यहां पेशों की गठन पर नए परिवतेनों का प्रभाव 
कैसा पड़ा है, तथापि हमारी दीरघकालिक नीति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि खेती करने 
वालों की सख्या में वृद्धि न्यूनतम हो । इस दिशा में हमे अपने प्रयत्नो को इस लक्ष्य पर केन्द्रित 
कर देना चाहिए कि खेती करने वालो की संख्या के स्थान पर वृद्धि खेती के उत्पादन और 
श्राय में हो; इतना ही नही कुछ समय के पश्चात खेती करने वालो की समस्त संख्या में भी कमी 
होनी चाहिए । हमारे परम्परागत छोटे उद्योगों में भी श्रमिकों की सख्या बढ़ाने की बहुत गुजाइश 
नही है, प्रत्युत उनकी संख्या अब भी अधिक ही है। इस क्षेत्र में हमारी समस्या कुशल 
श्रमिकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने की और यन्त्रों, कार्य-प्रणालियो और संगठन को 
सुधारकर आमदनी को बढाने की है। इसलिए जीविकोपार्जन के नए अवसर, खानो, छोटे-बड़े 
नए उद्योगों, भवन-निर्माण के कामो और जीवन की तृतीय शअ्रवस्था के पेशों में खोजने का 
प्रयत्न करना चाहिए । सब प्रयत्न करने पर भी सम्भव है कि कुछ वर्ष तक खेती करने वालों की 
संख्या में वृद्धि श्रनिवार्य हो जाए। परन्तु १९७५-७६ तक सब मिलाकर खेती वालों की संख्या 
सारी भ्राबादी के ६० प्रतिशत या इसके आस-पास से अधिक नहीं रहनी चाहिए । इसके लिए 


१४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


खानों और कारखानों में काम करने वालो की सछया को लगभग चौगुना कर देना पडेगा । और 
इसके लिए इस क्षेत्र में पूजी-विनियोग को भी उसी हिसाब से बढाना पड़ेगा । जीविकोपाजंन 
के नए अवसर पर्याप्त मात्रा में खोजने के काम को इसी दृष्टि से देखना होगा । यह भी ध्यान में 
रखना चाहिए कि इस काल में श्रमिकों की, अर्थात रोजगार की तलाश में रहने वाली 
जनता की सख्या भी बढ जाने की सम्भावना है---उदाहरण।र्थ, श्रव स्थिया भी रोजगार 
तलाश करने लगी है । इस समय व्यापार के क्षेत्र में तथा अन्य नौकरियों में, बेरोजगारी और 
कम रोजगारी बहुत है। इससे प्रकट होता है कि उद्योगो, निर्माण, परिवहन और सचार 
ग्रादि के कामों में जीविकोपाजंन के अवसर बढ़ाने की कितनी आझावश्यकता है | इस दिला में 
विकास करने से जीवन की तृतीय अवस्था के पेशों में भी आदमियों की मांग बढ़ जाएगी, 
झौर जो बहुत-सें काम भ्रब घरो में कर लिए जाते है उन्हें भी पृथक व्यापारिक कार्य का रूप प्राप्त 
हो जाएगा । इस प्रकार बहुत-से स्वतन्त्र छोटे व्यापारों और रोजगारों की उत्पत्ति हो जाएगी। 
स्पष्ट है कि जीविकोपारज्जन के झअधिकाभिक अवसर तलाश करने और पेशो की संख्या बढ़ाने 
की समस्याएं एक-दूसरे के साथ जुडी हुई है । 


डर 


भौतिक और विशोय पोजना 


२३. समाज की जन-शक्ित के पेशो में भ्रारंभिक भ्रवस्था से द्वितीय और तृतीय श्रवस्थाओों 
की झोर होने वाला परिवर्तन इस बात का सूचक है कि जब विकास में प्रगति होने लगती है तब 
ग्रन्य साधनों के प्रयोग में भी परिवर्तन किस प्रकार हो जाते है । ये सब परिवर्तन परस्पराश्रिन 
होते है । सब साधन सन्तुलित रूप में श्रागे बढते और उन्नत होते है । स्वभावत: इन सब परिवर्तनों 
झौर हेर-फेर की कल्पना पहले से एक साथ नहीं की जा सकती । फिर भी विकास की 
योजना बनाते हुए यह निर्णय--वह कितना ही सीमित और अ्रथायी क्यों न हो--करना 
ही पड़ता है कि समाज के साधनों के प्रयोग में परिवर्तन किस दिल्ला में होता चाहिए और 
ग्रभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए उन पर नियन्त्रण किस प्रकार किया जा सकता है। साधनों 
की समस्या को इस दृष्टि से देखने को कभी-कभी भौतिक योजना का नाम दे दिया जाता 
है। वस्तुत' साधनों की समस्या पर इस प्रकार विचार करते हुए यह देखा जाता है कि विकास 
के प्रयत्त का विविध साधनों के विभाजन पर और उत्पादन पर, आमदनी और रोजगार 
को अधिकतम बढ़ाने की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा । भ्रभिप्राय यह है कि जब कोई कार्यक्रम 
बनाया जाए, भर्थात उस पर होने वाले व्यय और लाभों का भ्रन्दाजा लगाया जाए, तब वित्तीय 
और भाथिक पर्दे के पीछे दृष्टि डालकर उस कार्यक्रम को पुरा करने के लिए जिन वास्तविक 
साधनों की झावश्यकता पडेगी, उनका और उसके पूरा हो जाने पर प्रपती प्रर्थ व्यवस्था के 
महत्वपूर्ण भागों में तैयार माल की भांग और पूर्ति पर जो प्रभाव पडेगा, उसका भी प्रन्दाजा 
लगा लेना चाहिए | उदाहरणार्थ, यदे कोई योजनाधिकारी किसी कार्यक्रम पर १०० करोड़ 
रुपए व्यय हो जाने का भ्रन्दाजा लगाए, तो उसका भअ्रर्थ यह होगा कि उस कार्य के लिए इसने 
यन्‍्त्रों, इतनी निर्माण-सामप्री और इतने श्रमिकों आदि की अरावश्यकता पड़ेगी। इसलिए प्रइन 
'केवल यह नहीं होगा कि पूंजी की उतनी राशि एकत्र किस प्रकार की जाएगी--यश्मपि 

- यह प्रश्न भी “महत्वपूर्ण है--बलिक यह होगा कि अभी जिन वास्तविक साधनों की चर्चा की 
भई, वे प्राप्त किए जाएं या नहीं और यदि किए जाएं तो किस प्रकार । इसी प्रकार जब वह 
+ कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तब' प्रदव होगा कि उससे होने बाले लाभों का उपयोग किस प्रकार किया 


भर्थ-व्यवस्था का विकास : अब तक की सफलताए और भविष्य का स्वरूप १४ 


जाएगा और उसके कारण किन नई मांगों की पूर्ति होगी अ्रथवा कौन-सी मार्गें खड़ी होंगी । 
यदि इन सब बातों का अन्दाजा पहले से ही भली प्रकार न लगा लिया जाए तो सम्भव है कि उक्त 
कार्यक्रम में लगाए गए साधन व्यर्थ ही चले जाएं। इसके अतिरिक्त, वास्तविक साधनों 

प्रयोग को केवल उक्त कार्यक्रम की पूर्ति की दृष्टि से नही, भ्रपितु विकास क॑ सम्पूर्ण कार्यक्रम 
की दृष्टि से देखना चाहिए । इस उद्देश्य की पूति के लिए इस बात का भी अध्ययन करना 
पडेगा कि किसी विशेष कार्यक्रम की पूर्ति हो जाने पर उत्पादन में जो वृद्धि होगी उसके 
कारण किन नई वस्तुओं की और कितनी माग उत्पन्न हो जाएगी | 


२४. दूसरे शब्दों मे, योजना बनाते हुए वास्तविक साधनो के प्रयोग को निश्चित सन्तुलन 
में रखने की आवश्यकता होती है। योजना के कारण, पहले तो साधनों का विद्यमान 
सन्तुलन बिगड़ जाता है और फिर एक उच्चतर स्तर पर नया सन्तुलन स्थापित हो जाता 
है । योजना बनाते हुए बहुधा इस प्रकार के प्रदन सामने आते है : क्या जरूरत के लायक यंत्र 
मिल सकेंगे ” क्‍या कुशल और अनुभवी कर्मचारी आवश्यक संरूप्रा में सिल जाएंगे ? कुछ 
यन्त्र-सामग्री विदेशों से तो नहीं मगानी पड़ेगी ? और यदि मंगानी पड़ेगी, तो क्या उसका 
मूल्य चुकाने के लिए आवश्यक मात्रा में अतिरिक्त निर्यात किया जा सकेगा ? क्या उससे 
ग्रावश्यक मात्रा में जीविकोपाजेन के नए अवसर उत्पन्न हो सकेगे ” और क्‍या उनसे 
राष्ट्रीय झ्राय मे आशानुरूप वृद्धि हो सकेगी ? यदि किसी कार्यक्रम के वास्तविक साधनों 
का अन्दाजा ठीक-ठीक लगा लिया जाए, तो किसी ह॒ंद तक उसके लिए आवश्यक पूंजी 
का भी अन्दाजा लगाया जा सकता है और यदि कही ऐसा न हो सके, तो कम से कम उन 
कठिनाइयों का ज्ञान तो हो ही जाता है, जिनका सामना आगे चलकर होने की सम्भावना होती 
है। बड़ी संख्या में कुशल कर्मचारियों और भन्‍्य विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने की समस्या 
' पर विचार, इसके भ्रतिरिक्त भ्रन्य किसी प्रकार नही किया जा सकता । 


२५ यहा इस बात पर जोर देना जरूरी है कि योजना बनाते हुए साधनों के 
सन्तुलन का ध्यान, वास्तविक साधनों और वित्तीय साधनों, दोनों की दृष्टि से रखा जाना 
चाहिए। उत्पादन की प्रक्रिया मे नकद द्रव्य की आय तो हो ही जाती है और उत्पन्न पदार्थों 
“का उपयोग नकद द्रव्य के कारण नई होने वाली माग को प्रा करने मे हो जाता है । इसलिए 
यह बात महत्वपूर्ण है कि नकद रुपए के रूप मे जो नई झाय हो, उसका उपयोग और नियन्त्रण 
इस प्रकार किया जाए कि लोगों की क्रम-शक्ति और उपलब्ध उपभोग्य पदार्थों में बचत 
भर विनियोग मे और विदेशों के साथ होने वाले आयात और निर्यात में सनन्‍्तुलन बना रहे । 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक महत्वपूर्ण वस्तु की माग और उपलब्धि में सन्‍्तुलग रखना आवश्यक 
है । ये सब आवश्यक सन्तुलन रखने के उपाय अनेक है, जैसे कि मूल्यों में हैर-फेर, अधूरी 
ग्रदायगी, बजट की नीति में परिवर्तत और यदि झ्रावश्यक हो तो पदार्थों के वितरण पर 
नियन्त्रण । परन्तु इस सब्तुलन को बनाए रखने की प्रक्रिया और साधनों की प्रक्रिया पहले से 
निश्चित करके उनको योजना में सम्मिलित कर लेना पडता है | 


२६. वित्तीय योजना का लक्ष्य यह होना चाहिए कि पदार्थों की उपलब्धि और माग 
में सनन्‍्तुलन इस प्रकार बना रहे कि भौतिक साधनों का यथाशक्ति अधिकतम उपयोग 
हों जाए और मूल्यों म अ्रनियोजित परिवतेन न होने पाए। वित्त और भौतिक साधनों 
की सन्तुलित उन्नति के लिए योजना बनाते हुए अनेक नए क्षेत्रो का भी अन्वेषण ओर अध्ययन 
* करना पड़ता है। जिस देश की अर्थ-व्यवस्था विकास की आरम्भिक अवस्था में होती है, उसमें 
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पोजना को प्रारम्भ करने के लिए श्रावश्यक सब जानकारी उपलब्ध नहीं होती और इस कारण 
ग्राथक योजनाओं का आरम्भ किन्‍्ही सरल नियमों के अनुसार नहीं किया जा सकता ! 
इसलिए भौतिक और वित्तीय साधनों और विविध विभागों में उन्नति का समन्वय क्रमश: 
करके चलना पड़ता है। और क्रमश: प्राप्त अनुभव और विचारित नीति में मेल रखने के लिए 
निरन्तर प्रयत्न करते रहने की श्रावरयकता होती है। वित्त अथवा देश के आंतरिक वित्त 
की समस्या विकास में प्रायः बाधक नही होती, क्योंकि उसे सदा ही घटाया-बढ़ाया जा सकता 
है | परन्तु आवश्यक साधनों का मूल्य चुकाने का प्रबन्ध हो जाने मात्र से इस बात का निश्चय 
नही हो जाता कि भ्रावरयक वास्तविक साधन मिल ही जाएंगे । यदि वे न मिले तो उनका मूल्य 
चकाने के साधनों में वृद्धि श्र्थ-व्यवस्था को उलठ-पुलट देने का कारण बन सकती है। इस- 
लिए ठीक-ठीक विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा कि वित्तीय सन्‍्तुलन पर बल देने का वास्तविक 
अर्थ, वास्तविक साधनों के प्रबन्ध और प्रयोग की ठीक-ठीक योजना बनाना ही है। विचार 
चाहे भौतिक योजना के विषय मे करें, चाहे वित्तीय योजना के--दोनों एक-दूसरे के सहायक 
होते है--लक्ष्य सदा यही होता है कि श्रथे-व्यवस्था के निरन्तर उच्च से उच्चतर होते 
हुए स्तर पर सब साधनों में सन्तुलन बना रहे । ह 
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२७. झ्राथिक विकास के लिए भौतिक साधनों के प्रयोग मे बार-बार शौर बड़े बड़े परि- 
वर्तत करने की आवश्यकता होती है । इसलिए कोई भी दीर्धकालीन योजना बनाते हुए इस 
बात का सदा ध्यान रखना पडता है। कुछ प्रयोजनों के लिए केवल पंचवर्षीय योजना की भाषा 
में सोचना पर्याप्त हो सकता है, परन्तु साथ ही उससे बहुत अधिक बड़े काल के विकास के चित्र 
को अपने विचार-चक्ष्‌ के सामने रखना पड़ता है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में विकास की 
मात्रा में पूर्ण सन्‍्तुलन का होना सम्भव नही है, प्रत्युत किसी-किसी योजना में कुछ अ्रसन्तुलन 
जो किसी क्षेत्र में अति विकास और किसी क्षेत्र में कम विकास के रूप में प्रतीत होता 
है--शी प्र विकास में सहायक हो सकता है | यह बात बिजली, परिवहन और आधारभूत 
उद्योगो जैसे विकास के विभागों में विशेष रूपसे लागू होती है, क्योकि इनमें एकदम बहुत 
बड़ी पूजी का विनियोग करना पड़ता है। इस प्रकार का विनियोग करते हुए वर्तमान अथवा 
निकट भविष्य की प्रावश्यकताश्रों के स्थान पर यह देखना पड़ता है कि भर से १० था १५ वर्ष 
के परचात विकास की स्थिति अथवा झावश्यकताएं क्या होंगी । जिस देह में अ्रर्थ-व्यवस्था का 
निरन्तर विकास होता रहता है, उसमें भांग एकदम बहुत भ्रधिक भी बढ़ सकती है। उदाह- 
रणार्थ, यह उल्लेखनीय है कि हमारे देश में गत कुछेक वर्षों में ही विद्युत-शक्ति की मांग का 
स्वरूप इतना अधिक बदल गया कि जहां पहले यह भय हो रहा था कि उत्पन्न शक्ति का पूरा 
उपयोग हो सकेगा या नहीं भ्रथवा वह बची तो नहीं रह जाएगी, वहा अश्रब उसके कम पड़ 
जाने की चिन्ता होने लगी है। इस्पात, रासायनिक खाद और सीमेंट की माग भी बहुत 
जल्दी-जल्दी बढ़ते जाने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। यदि केवल एक पत्रवर्षीय योजना को 
ध्यान में रखकर विचार करें तो बड़े बन्त्रों और अन्य पूंजीगत सामग्रियों के निर्माण की 
दिशा में जो कार्य किए जा रहे हैं, उनका महत्व बहुत भ्रधिक नहीं जान पड़ेगा, परन्तु मदि, 
उनको दीर्घकाल के विकास की दृष्टि से देखा जाए तो उनका महत्व. बहुत अधिक दिखाई देलेः 
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लगेगा। निकट भविष्य का कार्यक्रम दीघंकाल के पदचात प्रकट होने वाले भावी रूप को सामने 
रखकर ही बनाना होता है। इससे स्पष्ट है कि जो योजनाएं बनाई जाएं, उनकी प्राविधिक परीक्षा 
दूर भविष्य को ध्यान मे रखकर ही करनी चाहिए। इसके भ्रतिरिक्त योजना बनाते हुए वैज्ञानिक 
प्रगति और प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने की नई यांत्रिक प्रणालियों को भी ध्यान में रखना 
पडता है। परन्तु दीर्घकाल का अर्थ अनेक स्वल्प कालों का योग मात्र है। और इसलिए यह 
निईुचय करके चलना आवश्यक है कि प्रत्येक पंचवर्षीय कार्यक्रम भविष्य में प्रकट होने वाले 
कार्यक्रमों के भावी रूप के साथ संगत होता चला जाए । 


२८. अब तक जो विचार किया गया, उससे सब कार्यक्रमों को दीर्घकाल की दृष्टि 
से देखने की आवश्यकता प्रकट हुई । परन्तु इसके साथ ही, पंचवर्षीय योजनाओ्रों के प्रंतर्गत स्वल्प 
समयों के कार्यक्रमों पर और भी सूक्ष्मता से ध्यान देने की आवश्यकता है। भविष्य में हम जो 
छलागे लगाएगे वे चाहे कितनी ही बडी और महत्वपूर्ण क्यो तन हों, इस क्षण तो अधिक 
महत्व का हमारा अगला कदम ही है। इस.लए पंचवर्षीय योजनाओं को वाधिक थोजनाश्रों 
श्रथवा कार्यत्रमों में विभकत करके चलना उचित है। और उनके परिणाम को भी इसी दृष्टि से 
जाचना चाहिए कि वर्ष भर में कितना कार्य किया गया | इसका यह अर्थ नही कि किसी कार्य- 
क्रम को अपनाते हुए अथवा उस पर विचार करते हुए उसमें कोई परिवर्तत न किया जाए, 
अपितु यह परिवर्तत सारी योजना की अपेक्षा वाषिक योजना का ही भाग रहना उचित है। 
राज्य और केन्‍्द्रो की सरकारे अपना कार्य वाषिक बजट के आधार पर ही करती ?। इससे उन्हें 
स्वभावत यह अवसर मिल जाता है कि पचवर्षीय' योजना में कार्यक्रमों का जो वाधषिक विभाजन 
कर दिया गया है, उसकी परीक्षा करके' वे उसमें श्रावश्यक हेर-फेर कर ले, परन्तु योजनाधि- 
कारियों को यह परिवर्तन यह सोचकर ही' करना चाहिए कि भश्र्थ-व्यवस्था ० पड मस्त आवश्यक- 
ताए क्या हैं और जो वर्ष समाप्त हो रहा है, उसके कार्य की पूर्ति में उन्हे कक्‍्याँ अनुभव हुआ । 
परन्तु आज की परिस्थितियों में किए हुए कार्य की प्रगति का ज्ीघत्र और ठीक' अन्दाजा लगा 
सकना सुगम नही है, और इस कारण अगले वर्ष के कार्यक्रम का परिमाण भी सुगमता से निश्चित 
नही किया जा सकता । संघीय गठन में, यों भी, चालू वर्ष के कार्य का परिणाम जानने में कुछ 
विलम्ब लग जाता है और इसलिए उसके झ्रधार पर आगामी वर्ष का कार्यक्रम शी घ्रता से नही 
बनाया जा सकता और न उसके लिए आवश्यक वित्तीय तथा अन्य साधनों का अन्दाजा 
लगाया जा सकता है | इन कठिनाइयो का हल सगठन में सुधार करके ही किया जा सकता 
है । योजना को कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्य में जो सफलता या अस- 
फलता हो, उसके विषय मे विभिन्न योजना विभागों और सरकारी विभागों में सूचनाओं और 
अनुभवों का आदान-प्रदान निरन्तर होता रहे । यह भी आवश्यक है कि केन्द्रीय तथा अन्य 
योजना कार्यालयों में जो जानकारी प्राप्त हो, उसका विचार और विश्लेषण शीघ्रता से कर 
लिया जाए । यह प्रक्रिया योजना के सरकारी क्षेत्र के ही नही, गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्पध 
मे भी की जानी चाहिए । दोनों क्षेत्री को मिलकर काम करना चाहिए। इस प्रसग में हम इस बात 
पर विशेष बल देना चाहते है कि निजी क्षेत्र श्रथवा गेर-सरकारी क्षेत्र मे विनियोग और विकास 
करने के जो कार्यक्रम बनाए जाए, उनकी श्र उनकी प्रगति की सूचना, निरन्तर और 
नियमित रूप से मिलती रहनी चाहिए । उन्नत देशो में व्यापारिक संस्थाओं और संगठनों 
स यह सूचना पहले से प्राप्त कर ली जाती है कि वे कहां और कितनी पूजी लगाने की सोच 
रहें हैं, उनके हाथ में कितना साल सौजूद है और कितने की माग है, इत्यादि। इससे 
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मुद्रा-स्फीति अथवा मुद्रा-सकोच की प्रवृत्तियों पर दृष्टि रखने में भी सहायता मिलती रहती 
है। अनुश्नत देशों में इस प्रकार की जानकारी का मिलते रहना झ्ागे की योजना बनाते और 
उसेमें समय-समय पर हेर-फेर करते रहने के लिए और भी आवश्यक है। 


२९. द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कल्पना एक रेसे बड़े ढाले के रूप में की गई है, 
जिसके भीतर रहकर ही वाधिक योजनाभों को बनाया जाएगा। पाच वर्ष तक चलने वाली 
योजना को लचकीला रखना आवश्यक है । इस पुस्तक में जो द्वितीय पच्रवर्यीय योजना उपस्थित 
की गई है, उसमें बतलाया गया है कि जो कार्य किए जाएंगे वे कितने बड़े और महत्वपूर्ण होगे, 
जो विकास सुझाए गए है, उनसे किस प्रकार के लाभ हो सकेंगे और जो काम किए जाएंगे उनके 
लिए आवश्यक साधनों का संग्रह किन उपायों और प्रणालियों से किया जाएगा । योजना की 
सफलता के लिए जो नीति अ्पनाई जाएगी, उसका भी मोटा रूप प्रकट कर दिया गया है। परन्तु 
योजना कोई ऐसा व्यायाम नहीं है जिसे पाचों वर्षों के लिए केवल एक बार करके काम चल 
जाए । इसके लिए चालू भ्रवधि और निकट भविष्य की प्रवृत्तियों पर निरन्तर ध्यान रखना पडता 
है । देश की देकनीकल, आझ्राथिक और सामाजिक अवस्था का नियमपूर्वक अ्रध्ययन करना 
और नई झावश्यकताशों के अनुसार कार्यक्रमों में हेर-फेर करना पड़ता है । स्वभावतः पाच वर्ष 
के लिए जो श्रन्दाजे लगाए जाते है, उनमें कुछ अनिश्चितता रहती है। योजना में जो कार्यक्रम 
निर्धारित किए गए है, उनमें से कई एक की पूर्ति में निर्धारित से अधिक समय भी लग सकता 
है । जितनी बड़ी योजना की हमने कल्पना की है, उसमें अ्रनुभव से ऐसे क्षेत्र भी प्रकट हो 
सकते हैं, जिनमें नियत कार्य को निर्धारित समय से पहले कर लेना और प्रन्य कुछ कार्यो को कुछ 
विलम्बित कर देता अधिक लाभदायक सिद्ध हो । भरत अपनी योजना किसी प्रर्थ-ब्यवस्था 
से लग-बधकर नहीं बना रहा है। सम्भव है कि विदेशों में होने वाले भाथिक और 
राजनीतिक पँस्वितंनों के कारण हमें भ्रपनी योजना में कुछ हेर-फेर करने पड़ जाए । इन सब 
दृष्टियों से योजना को एक ऐसा ढांचा मात्र मानकर चलना चाहिए, जिसके भीतर रहकर 
प्रत्येक वर्ष के कार्य विस्तारपूर्वक निर्धारित और कार्यान्वित किए जाएंगे । 


३०, अन्त में, हम दीघंकालिक योजना के विषय में एक विचार प्रस्तुत करना चाहते है । 
हमारा खयाल है कि आगामी वर्षों में इस पर ग्रधिकाधिक ध्यान देने की श्रावश्यकता पड़ेगी । 
यह विचार एशिया और अफ्रीका के विस्तृत और अविकसित भू-भाग के विकास की समस्याश्रों 
के विषय में है | यह भू-भाग अनेक राजनीतिक और सामाजिक कारणों से भ्रभी तक प्राय: 
अविकसित रहा है। यहां के कुछ देशों की भ्रथे-व्यवस्था या तो दोष संसार से भ्रलग-चलग रही 
है या योरुप के उन देशों के साथ जुड़ गई है जिलके साथ उसका राजनीतिक सम्बन्ध हो गया 
था। इसका फल यह हुआ है कि हस भू-भाग में व्यापार के परस्पर भ्रादान-प्रदास का परिमाण 
अधिक नहीं बढ़ पाया । और इस कारण इन देशों में परस्पर सहायता भौर व्यापारिक सम्पर्क 
का क्षेत्र प्राय: अविकसित पडा हुआ है । स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों इस भू-भाग में योजनापूर्वक विकास 
होता चला जाएगा, त्यों-त्यों उत्पादन की कुछ विशेष दिशाओं में विशेषता प्राप्त कर लेने, परस्पर 
लाभदायक व्यापार करने श्रौर जानकारी तथा पअ्रनुभव का आदान-प्रदान करने के भ्रवसर 
अधिकाधिक मिलते चले जाएगे । इन देशों में योजना की प्रगति विभिन्न स्थितियों में है भौर 
स्वभावतः इनमें से प्रत्येक देश की मुख्य दुष्टि यह रहेगी कि वह अपने साधनों का अधिकतम 
विकास अपनी आवश्यकताश्ों की पूर्ति के लिए करे और ऐसी दिशा में करे जो कि झारथिक भौर 
सामाजिक दृष्टि से उसके लिए प्रध्तिकतम लाभदायक हो । फिर भी यह झ्रावश्यक है कि इनके 


अर्थ-व्यवस्था का विकास अब तक की सफलताएं और भविष्य का स्वरूप. १६९ 


विकास के कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जाएगे कि उनमें तैयार पदार्थों और टेकनीकल 
जानकारी और अनुभव के परस्पर लाभदायक आदान-प्रदान की गुजाइश रहें। जिन देशो में 
टेकनीकल जानकारी और कुशल तथा अनुभवी कमंचारियों की कमी है, वे भी एक ह॒द 
तक दूसरो की सहायता कर सकते हैं । कोलम्बो योजना में परस्पर सहयोग इसी आधार 
पर हो रहा है । इस भू-भाग के देशो के सामने जो समस्याएं झ्राए, उनका हल इसी दृष्टि 
से करने के लिए परस्पर विचारों तथा कुशल तथा अनुभवी कर्मचारियों का आदान-प्रदान 
करना लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिए भारत को अपनी योजना का निर्माण इस बड़े 
भू-भाग की प्रादेशिक दृष्टि से करना चाहिए और यह स्मरण रखना चाहिए कि दरिद्वता, 
रहन-सहन का निम्न स्तर और झाथिक अवनति की समस्याओं में इन सब देशों की रुचि 
समान रूप से है और इस कारण इनमे से प्रत्येक देश के प्रयत्न और अनुभव, अनिवार्य रूप 
से, एक-दूसरे के लिए मूल्यवान सिद्ध हो सकते है । 


श्रध्याय २ 


योजना पर विचार 


उद्देश्य शौर उपाय 


प्रथम योजना की सफलताएं उल्लेखनीय तो अ्रवश्य है, परन्तु उन्हें केवल आरम्भ मान- 
कर चलना चाहिए । योजना का कार्य रहन-सहन के मान को दुगुना कर देने जैसे किसी निश्चित 
या स्थिर लक्ष्य तक पहुंच जाने का नही, श्रपितु देश की श्र्थ-व्यवस्था को इस प्रकार गतिशील 
बना देने का है कि भौतिक सुख-सुविधाओं और बौद्धिक सास्कृतिक सफलताओं का स्तर 
निरन्तर उच्च से उच्चतर होता चला जाए | इस समय भारत में रहन-सहन का स्तर बहुत 
नीचा है । देश में जितना उत्पादन होता है वह जनता की न्यूनतम आवश्यकताए पूरी करने के लिए 
भी पर्याप्त नहीं होता । अ्रधिकतर लोगों को स्वस्थ जीवन बिताने में समर्थ बनाने के लिए 
ग्रभी बहुत प्रयत्न करना होगा । देश के अनेक बड़े भाग, पन्य भागों की तुलना में कम विकसित 
है और जनता के अनेक वर्ग ऐसे है जो भ्राधुनिक प्रगतिशील विचारों भौर कार्य-प्रणालियों से 
प्रभी तक बिल्कुल अछते रहे है । इसलिए विकास कार्य द्रुत गति से करने की आवश्यकता है । 
यह तभी सम्भव है जब कि वित्तीय साधनों के उपयोग और संगठन बड़े पैसाने पर किए जाएं । 
प्रागामी कई योजनाओं में हमें भ्रपना ध्यान लाभों और फलों की अपेक्षा अपने प्रयत्नों पर ही 
केन्द्रित रखना होगा । लाभों भ्रौर फलों का महत्व कम नहीं, परन्तु एक समुदाय को किसी 
उत्पादक और समाजोपयोगी कार्य के लिए श्रम और प्रयत्न करने से जो संतोष प्राप्त होंता है, 
उसका मूल्य और भी अधिक होता है। इस दृष्टि से विकास पर किए गए व्यय अपने आप में 
एक प्राप्ति हैं। यदि विकास की समस्याओं श्रौर उसके साथ ही समाज के गठन में आवश्यक 
परिवर्तन की समस्याशत्रों पर विचार ठीक दिशा में किया जाए, तो कोई भी समाज अपने भीतर 
ही ऐसी सुषुप्त शवितयों को अवश्य जागृत कर सकता हैं कि उनके द्वारा विकास एक निश्चित 
दिशा में होने लगे । लागत और लाभ अथवा पूजी और उत्पादन के बारीक हिणाबों की अपेक्षा, 
समाज की अपनी शक्ति विकास के कार्यों में कही अधिक सहायक होती है । 


२. रहन-सहन का ऊंचा मान, था जिसको कभी-कभी भौतिक उन्नति कहा जाता है, 
अपने भाप में कोई लक्ष्य नहीं है। वस्तुत: यह बौद्धिक भ्रौर सांस्कृतिक जीवन को उन्नत करने 
का एक साधन है। जिस समाज को अपना अधिकतर जन-बल और समय जीवन के निर्वाह-मांत्र 
की झावश्यकताएं पूरी करने पर ही लगाना पड़ेगा, वह जीवन के उच्च लक्ष्यों की ओर उतना ही 
कम ध्यान दे सकेगा । आथिक विकास का उद्देश्य समाज की उत्पादक शक्ति को बढ़ाकर ऐसी 
परिस्थितियां उत्पन्न करना है कि पररपर विरोधी प्रतिभाशों और प्रेरणाओं की अ्रभिव्यक्तित 
ओर उपयोग अच्छे ढंग से हो सक। इसलिए विकास और आर्थिक उन्नति की गति आरम्भ 
से ही ऐसी दिशा में होनी चाहिए कि वह समाज के बुनियादी उद्देदयों के साथ मेल खाती रहे । 
किसी भ्रविकसित देश के सामने अ्रपने वर्तमान आथिक' और सामाजिक ढांचे से अधिक 
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अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेने का ही काम नहीं होता, अपितु उन्हें इस प्रकार ढालने और 
पुनर्गठित करने का भी होता है कि वे भ्रधिक उच्च ग्रौर व्यापक सामाजिक मूल्यों के विकास मे 
सहायक हों । 


३. इन गुणों या मूल उद्देश्यों को हाल में समाज का समाजवादी ढांचा शब्दों में बांधा 
गया है। वास्तव में इसका अभिप्राय यह है कि उन्नति के कार्यों की कसौटी केबल निजी लाभ न 
होकर समाज का लाभ होनी चाहिए, और विकास के आद्शों तथा सामाजिक और आशिक सम्बन्धों 
का गठन ऐसा होना चाहिए कि वे केवल राष्ट्रीय झाय और नियोजन की वृद्धि में ही नहीं भ्रपितृ 
आय और धन की अधिकाधिक समानता लाने में भी सहायक हों । उत्पादन, वितरण, खपत और 
पूंजी-विनियोग सम्बन्धी मुख्य निर्णय--प्रौर वह्तुतः सभी सामाजिक और आशिक प्रश्नों के 
निर्णय---ऐसी सस्थाओं द्वारा किए जाने चाहिएं जो सामाजिक उद्देश्यों की भावना से अनु- 
प्रेरित हों। आरथिक विकास के लाभ समाज के उन वर्गों को अधिकाधिक पहुंचने चाहिएं 
जो कि अपेक्षाकृत कम सम्पन्न है और आय, धन और आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण ऋ्रमदय: कम 
होता जाए। सब मिलाकर समस्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देने की है कि उसमें वे लोग भी 
अपने जीवन का मान ऊंचा उठाने और देश की समृद्धि मे अधिक भाग लेने में समर्थ हो 
जाएं जो कि अब तक संगठित प्रयत्नों के द्वारा की हुई उन्नति में बहुत कम भागीदार बन सके 
और वैसा करने की कल्पना तक नही कर सके | इस प्रक्रिया में इस वर्ग के लोगों की आथिक 
आऔर सामाजिक स्थिति ऊची हो जाएगी । इस प्रकार श्रमिकों को ऊंचा उठाने का प्रइन भी 
उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोजगार के अवसर अपितु उनमें लाभों का क्षेत्र विस्तृत करने 
का है, क्योकि मनुष्य की आशा और उत्साह का नाश जितना इस भावना के कारण होता है कि 
हीन कुल में जन्म लेने अथवा जीवन का आरम्भ दरिद्वावस्था में करने वाला मनुष्य झ्राथिक 
और सामाजिक उन्नति कर ही नही सकता, उतना अन्य किसी बात से नहीं होता । इस प्रकार 
की उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए सरकार को सारे समाज के प्रतिनिधि का रूप 
धारण करना होगा और योजना के सरकारी क्षेत्र का शीघ्र विस्तार करना होगा। 
विकास के जिन कार्यो को योजना का निजी क्षेत्र अपने हाथ में लेना नही चाहता या लेने में 
असभर्थ है, उनका आरम्भ सरकार को करना होगा । देश की अर्थ-व्यवस्था में पूजी-विनियोग 
का नेतृत्व सरकार को ही करना होगा, चाहे वह योजना के निजी क्षेत्र मे हो चाहे सरकारी क्षेत्र 
में । योजना के निजी क्षेत्र को भी योजना के उसी व्यापक क्षेत्र के भीतर रहकर कार्य करना 
होगा जिसे समाज स्वीकार करेगा। अन्ततः सामाजिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप विनियोग 
के साधन स्वग्रमेव प्रकट हो जाएगे । निजी उद्योग, मूल्यों की स्वतन्त्रता और निजी प्रबन्ध 
आदि सब वस्तृत' उन लक्ष्यों की पूर्ति के साधन मात्र है जिन्हें कि सामाजिक कहा जाता हों, 
उनके ओचित्यानुचित्य. का निर्णय सामाजिक परिणामों के श्रनुसार ही क्रिया जा 
सकता है। 


४. आधुनिक टेकनोलौजी का प्रयोग तभी हो सकता है जब कि उत्पादन बड़े पैमाने 
पर किया जाए, नियन्त्रण एकसूत्री रहे, और साधनों का उपयोग किन्‍्ही विशिष्ट बडे कार्थों 
के लिए किया जाए खनिजों की खुदाई और बुनियादी तथा पूजीगत माल का उत्पादन करने 
वाले उद्योग इसी प्रकार के है । इनके द्वारा राष्ट्र की आथिक प्रगति का पता लगाया जा सकता 
है। इसलिए इन्हे विकसित करने की जिम्मेदारी मुख्यतया सरकार को ही उठानी चाहिए और 
इन उद्योगों की वर्तमान इकाइयों को भी नवीन संगठन के अनुरूप ढल जाना चाहिए। 


२२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


जिन क्षेत्रों मे धन और झ्राथिक शक्ति के पूृजीभूत हो जाने की सम्भावना हो, उनमे उद्योगों 
का पूरा अथवा अधूरा स्वामित्व और प्रबन्ध का नियन्त्रण सरकार के ही हाथ में रहना चाहिए । 
कुछ क्षेत्र ऐसे है जिनमे आज की परिस्थितियों में निजी उद्योग सरकार के सहयोग भ्ौर 
समर्थन के बिना अधिक प्रगति कर ही नहीं सकते । इसलिए इन क्षेत्रो में जो साधन प्रयक्‍त 
होंगे उनके राष्ट्रीय अथवा अर्ध-राष्ट्रीय रूप को स्वीकार करके ही भ्रागे बढ़ना होगा । भ्र्थ- 
व्यवस्था के शेष भागों में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देनी होंगी कि उनमें निजी प्रयत्नों 
और उद्योगों को भी निजी रूप में अथवा सहकारिता के झ्राधार पर आगे बढ़ने का अवसर 
मिल सके । जब किसी भ्रर्थ-व्यवस्था का विकास होने लगता है तब उसका विस्तार इतनी विभिन्न 
दिशाओं में हो जाता है कि उसमें निजी और सरकारी दोनों भागों के साथ-साथ कार्य करने की 
गुजाइश हो जाती है । परन्तु इस योजना में जिस गति से और जिन व्यापक सामाजिक लक्ष्यों 
की पूति के लिए कार्य करने की कल्पना की गई है, उनके कारण यह ग्रावश्यक होगा कि योजना 
का सरकारी भाग स्वतन्त्र रूप से कार्य करने के साथ-साथ योजना के निजी भाग के विकास 
का भी खाल रखे । 

५. समाज के समाजवादी ढांचे को स्थिर या अपरिवर्ततनशील मानकर नहीं 
चलना चाहिए। यह किसी एक सिद्धान्त था भन्तव्य से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रत्येक देश 
को अपनी सूझ-बु॥ और परभम्पराओं के भ्रनुसार बढ़ना होता है। उसे प्रपती भ्राथिक और 
सामाजिक नीति का निर्भारण समय-समय पर अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के प्रनुसार 
करना होता है। यह न तो ग्रावश्यक ही है श्रौर ने अभीष्ट ही कि हम अपनी प्रर्थ-व्यवग्था 
को किसी एक नमूने या संगठन की लकल पर ऐसा गढ़ लें कि उसके रूप श्रथवा अ्रमल के 
सम्बन्ध में कोई नए परीक्षण करने की गुंजाइश तक ने रहे । योजना की सरकारी क्षेत्र 
के विस्तार का यह भ्रर्थ भी नहीं होना चाहिए कि निर्णय करने भ्ौर सत्ता के उपयोग का 
अधिकार एक स्थान पर केन्द्रित हो जाए। लक्ष्य यह होना चाहिए कि कुछ विस्तृत निदेशों 
ग्रथवा कार्य-प्रणाली के नियमों के दायरे के अन्दर सरकारी उद्योगों को कार्य करने की भ्रौर 
अपने कार्यो का विस्तार करते रहने या उन्हें हस्तांतरण करने की पूरी स्वतन्त्रता रहे । 
राष्ट्रीय उद्योगों के सगठन और प्रबन्ध में हमें बार-बार परीक्षण करके देखने होंगे । श्रौर 
सच तो यह हैँ कि यह बात सारे ही समाजवादी आ्रादर्श पर लागू होती है। महत्वपूर्ण 
बात यह है कि हमारे सामने यह स्पष्ट रहे कि हमें किधर बढ़ना है । हमें मूल उद्देश्यों का 
निरन्तर ध्यान रहे और हम अपनी संस्थाओं और संगठनों और उनके नियमों को अपने 
अनुभव के आ्राधार पर सुधारने और बदलने के लिए सदा तैयार रहें । समाजवादी आदर्श 
में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति, जीवन के मान को ऊंचा उठाने, सबके लिए सविधाओों का 
विस्तार करने, अब तक पिछड़ वर्गों में उत्साह और समाज के सब वर्गों में परस्पर सहयोग 
की भावना उत्पन्न करने पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य ही सब बुनियादी निर्णयों की 
कसौटी होंगे। हमारे संविधान में सरकार के लिए जो निर्देशात्मक सिद्धान्त स्थिर किए गाए 
हैं, उनमें दिशा का सकेत भोटे शब्दों में कर दिया गया है। समाज का समाजवादी प्रादर्सा 
उस दिशा को भ्रधिक निदिचत शब्दों में प्रकट करता है। झ्राथिक नीतियों और सामाजिक 
संगठनों में परिवर्तत का निरचय इस प्रकार करना चाहिए कि उससे झ्राथिक प्रगति लोकतंत्र 
ओर समानता के व्यापक आधार पर होने का निरचय हो जाएं। लोकतन्त्र जीवन की एक विशेष 
प्रणाली है; वह समाज के संगठन की किन्‍्हीं विशिष्ट व्यवस्थाओं का नाम नहीं है । यही बात 
समाजवादी ढांचे के विषंय में कही जा सकती है । 


योजना पर विचार २३ 
उद्देश्य 
हा इन व्यापक विचारों को ध्यान में रखकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ये प्रधान 
उद्देश्य रखे गए है : 

(क) राष्ट्रीय आय में इतनी वृद्धि करना कि उससे देश में रहन-सहन का स्तर 
ऊंचा हो जाए; 

(ख) द्वुत गति से भ्रौद्योगीकरण करना, जिसमें मूल उद्योगों और भारी उद्योगों के 
विकास पर विशेष बल हो; 

(ग) रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार करता; और 


(घ) आय और घन की श्रसमानता कम करके आश्िक शक्ति का अभ्रधिक सामास्य 
वितरण करना । 


ये उद्देश्य एक-दूसरे के साथ जुडे हुए है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि और जीवन के मान म॑ 
पर्याप्त उन्नति तब तक नही हो सकती जब तक कि उत्पादन और पूजी-विनियोग में भी 
पर्याप्त बुद्धि न हो जाए । इस उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक और सामाजिक 
योजनाकार्यों पर व्यय करने के लिए हाथ में पर्याप्त पूजी हो, खनिजों की खोज और विकास किया 
जाए, और इस्पात, यन्त्र-निर्माण तथा कोयले और भारी रासायनिक द्रव्यों जैसे मूल उद्योगों 
की उन्नति की जाए। इन सब दिशाओं में एक साथ उन्नति करने के लिए उपलब्ध जन-शक्ति 
और प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग करना होगा । हमारे जैसे देश मे जहां जन- 
शक्ति प्रचुर परिमाण में विद्यमात है, रोजगार के अवसरो का विस्तार स्वय एक महत्वपूर्ण 
उद्देश्य बन जाता है। इसके झतिरिक्त, विकास की प्रक्रिया और दिशा ऐसी होनी चाहिए कि उससे 
आधारभूत सामाजिक मूल्यों और प्रयोजनो का भी प्रकाशन हो । विकास का परिणाम यह होना 
चाहिए कि उससे आथिक और सामाजिक विषमताए कम हो जाएं श्रौर इसके लिए जिन तरीकों 
को अपनाया जाए वें लोकतन्‍्त्री हों । आर्थिक उद्देश्यों को सामाजिक उद्देश्यों से पृथक नही 
किया जा सकता और साधनो तथा उद्देश्यों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता । जनता 
की उचित आकाक्षाओ्रो की पूर्ति करने वाली योजना मे ही एक लोकतन्‍्त्री समाज अपना 
ग्रधिकाधिक सहयोग प्रदान कर सकता है। ' 


७. इन उद्देश्यो की पूर्ति के लिए सतुलित ढंग से ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इनमें से 
किसी एक पर अधिक बल देने का परिणाम यह हो सकता है कि हमारी अथर्थ-व्यवस्था 
अ्रस्त-व्यस्त हो जाए और उस उद्देश्य की पूति में ही विलम्ब हो जिस पर इतना बल दिया 
जा रहा है। जीवन के मान का नीचा और स्थिर रहना, बेरोजगारी व कम रोजगारी 
और झौसत आमदनियो तथा ऊची आमंदनियों में श्रसमानता हमारी अर्थ-व्यवस्था के बुनियादी 
तौर से अविकसित होने के सूचक हैं जो मुख्यत. कृषि पर आश्चित श्र्थ-व्यवस्था की विशिष्टता 
है । विकास की मूल आवश्यकता यह है कि द्रुत गति से झ्ौद्योगीकरण और अ्रर्थ-व्यवस्था 
का विस्तार नाना दिशाओ में हो । और औद्योगिक उन्नति द्वरुत गति से करने के लिए यह 
आवश्यक है कि देश मूल उद्योगों और ऐसे यन्त्र बनाने के उद्योगो की उन्नति करने पर 
ग्रधिक ध्यान दे जो कि उत्पादन के लिए आवश्यक यन्त्रो का निर्माण करते है । इसके लिए 
लोहे व इस्पात, लोहेतर धातुओं, कोयले, सीमट, भारी रासायनिक द्रव्यों और बुनियादी आव- 
इयकता के अन्य उद्योगो का विकास पहले करना होगा । इसमें बड़ी बाधा साधनों की कमी और 
उनकी अनेक आवश्यक मागों की है । यहा मांग से अभिप्राय केवल तात्कालिक मांग नहीं 


पड द्वतीम पंचवर्षीय योजना 


है, अपितु विकास का कार्य बढ़ने के साथ-साथ माग के निरन्तर बढ़ते रहने से है। भारत के 
ज्ञात प्राकृतिक साधनों का परिमाण अपेक्षाकृत बहुत बढ़ा हे और इनमे से कइयों के उत्पादन 
मे---उदाहरणार्थ इस्पात के अपेक्षाकृत कम व्यय होने की सम्भावना है | इसलिए जो भारी 
उद्योग और प्राकृतिक साधन इस कसौटी पर खरे उतरते हों, उनका अभ्रधिकतम विकास और 
विस्तार पहले कर लेना चाहिए । 
८. मूल उद्योगों में पूंजी लगाने से उपभोग्य वस्तुओ्रों की माग तो बढ़ जाती है, परन्तु 
न तो उनका उत्पादन शीघ्र होना आरम्भ होता है और न उनमें मजदूरों की बड़ी संख्या में 
खपत होती है । अत. भ्रौद्योगिक विस्तार को सन्तुलित रखने के लिए ऐसा संगठित प्रयत्त करना 
चाहिए कि उपभोक्‍ता वस्तुओं की बढ़ी हुई माग पूरी करने के लिए श्रम का उपयोग तो हो, 
परन्तु पूजी कम से कम लगे । जहां श्रम अधिक और पूजी थोड़ी हो, वहा ऐसी तरकीब और 
श्रम-प्रधान प्रणाली अपनाने की झावश्यकता होती है जिससे उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में श्रम 
का (समाज के हित में ) अधिकाधिक उपयोग हो । बेरोजगारी की वर्तमान परिस्थितियों में 
अधिकतम श्रमिकों का काम पर लग जाना भी अपने आप में एक उद्देश्य बन जाता है । सम्भव 
है कि श्रम-प्रधान प्रणाली के अपनाने से ऊंची लागत पर माल तैयार हो। स्स प्रणाली के 
कारण कुछ बलिदान करना पड़ेगा जिसे प्राविधिक और संगठनात्मक सुधार करके कूद 
कम किया जा सकता है | फिर भी, जब तक कि अर्थ-व्यवस्था की नीत मजबूल ने हों जाए 
तब तक उपभोग्य वरतुओों की खपत में कुछ त्याग से ही काम लेना पड़ेया। ज्यों-ज्यों उपभोग 
वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लि! अधिकाधिक बिजली, एरि ., वे 
के साधन, अच्छे शौजार और मशीनें श्रादि मिलते जाएंगे, त्यॉज्यों त्याग की सह 
विवद्ञता घटती जाएगी भौर जनता के लाभ की मात्रा बढती जाएगी । अभी तो बेरोजगार था 
कम रोजगार वाले मजदूरों को रोजगार में लगा लेने पर ही ज्यादा जोर देने से बेरोजगारी की 
वर्तमान कठिताई कम हो ही जाएगी । इसी प्रसंग में एक झौर बात का भी भयान रखने की 
आवश्यकता है कि जहां श्रम-प्रधान प्रणाली अपनाई जाती है, वहा श्रामदनियां अ्पेक्षाइ त्त 
कम होने के कारण बहुधा बचत कम होती है श्ौर पुनः विनियोग के लिए पूजी थोड़ी मिल पाती 
है। ऐसे उपाय करने चाहिएं कि यह स्थिति ज्यादा न बढ़ने पाए । यह ध्यान देने योग्य है कि 
ऊंचे वेतनों पर रोजगार देने के अवसर भी उतने ही बढ़ाए जा सकते है जितना कि देश की 
अर्थ-व्यवस्था मे बचत की सम्भावनाशरों को बढ़ाया जा सकता है ! 
रोजगार के झरवसर 
९. रोजगार के अ्रवसर बढ़ाने के प्रदन पर योजना में पूंजी बिनियोग के परिकर्थित 
कार्यक्रम से पृथक रूप में विचार नही किया जा सकता। रोजगार पूजी-विनियोग में निहित 
है और उसके सांथ घमिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। पूंजी-विनियोग का ढांचा स्थिर करने मे यह एक 
प्रधान तत्व है। यह एक तथ्य है कि यौजना काल में पूजी-विनियोग में काफी वृद्धि होगी भौर 
विकास के लिए किए गए व्यय बहुत बढ़ जाएंगे । इसका भ्र्थ है लोगों की श्राय में वृद्धि होगी 
और श्रमिकों की सब तरफ से माग बढ़ेगी । परन्तु यदि योजना का निर्माण रोजगार के अवसर 
बढ़ाने पर विशेष दृष्टि रखकर किया जाए तो उसमें पूंजी-विनियोग को भ्रधिकतम' बढ़ाने 
की भ्रपेक्षा कुछ अधिक काये करना पड़ता है। रोजगार के भ्रवसर बढ़ाने और श्रर्ध-रोजगारी 
घटाने के कार्यक्रम को किन्‍्हीं निश्चित शब्दीं में तैयार नहीं किया जा सकता । इस समस्या को हुल 
करने के लिए इसे विभागों, प्रदेशों और वर्गों मैं बांटना पड़ेया। श्रपेक्षित परिमाण में नए रोजगार 
' उपलब्ध करने के कार्यक्रम के लिए उद्योगों की विविधता, उनको उपयुक्त स्थान पर स्थापित 
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करते की नीति, छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों की सहायता करने के लिए विशेष उपाय, 
अर्थ-व्यवस्था को निरन्तर उच्च स्तर पर स्थिर रखने, प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाओो और 
श्रमिकों के लिए एक पेशा छोड़कर दूसरे को अपनाने झऔर आवश्यकतानुसार स्थान-परिवर्तन 
कर लेने आदि अनेक प्रहनों पर विचार करना पडेगा । साथ ही, यह भी आवश्यक होगा कि इस 
बात का अध्ययन बराबर किया जाता रहे कि किस कार्य में पूजी लगाने से कितने और किस 
अकार के लोगो को रोजगार मिल सकता है, और किस कार्य से रोजगार के अवसरों में कितने 
समय में कितनी वृद्धि होती है । 

१०. योजना आयोग ने इस समस्या का जो अध्ययन किया है, उससे प्रकट हुआ है कि 
हितीय पंचवर्षीय योजना से न केवल नए श्रमिकों को रोजगार का अवसर मिलेगा, अपितु 
आमो में और कृषि और छोटे उद्योगों में जो अर्ध-रोजगारी फैली हुई है, उसके कम होने में भी 
सहायता मिलेगी। योजना के कारण खानों और कारखानों, निर्माण, व्यापार तथा परिवहन 
ओर सेवाओं में रोजगार के अवसर, कृषि और उससे सम्बद्ध व्यवसायों की अपेक्षा भ्रधिक 
जीघ्ाता से बढ़ेगे । यह एक अच्छा श्रीगणेश होगा । इस अवधि में यह आवश्यक होगा-ओऔौर 
इसकी आशा भी की जाती है कि रोजगारों के वर्तमान ढाचे में पहले क्षेत्र से दूसरे और 
तीसरे क्षेत्र मे काफी स्थानान्तरण किया जाए । योजना में सिंचाई, भूमि संरक्षण, पशु पालन 
में सुधार और क्ृषि की उन्नति श्रादि के श्रनेक बड़े-बडे कार्यक्रम है। इनके और ग्रामीण तथा 
छोटे पैमाने के उद्योगों के भ्रन्य कार्यक्रमों के द्वारा देहातो में श्र्ध-रोजगारी घ८ सकेगी । 
परन्तु सम्भव है कि पहले से जो बेरोजगारी चली आरा रही है, उस पर योजना मे पर्याप्त प्रभाव 
नहो। स्मरण रखना चाहिए कि अल्प विकसित प्रर्थ-व्यवस्था में जेशेजगारी की समस्या 
विकास की समस्या का ही एक भ्रन्य पहलू होती है। जिन कारणों से किसी समाज के विकास 
के प्रयत्नों में बाधा उपस्थित होती है, वही कारण रोजगार के अवसरों को नहीं 
बढने देते। दूसरी योजना मे सरकारी और निजी, दोनों भागों में भिर्माण का कार्य बहुत 
अधिक बढ़ाने का कार्यक्रम है। इस कार्य को रोजगार के अवसरों की स्थिति के अनुसार 
घटाया-बढाया जा सकेगा। निर्माण के कार्य में काम अस्थायी ढंग का होता है, इसलिए यह 
ध्यात रखना चाहिए कि जो कार्य चल रहे है, उनके समाप्त होने पर नए काम अवदय 
आरम्भ कर दिए जाएं, और एक काम मे लगे हुए मजदूरों को दूसरे काम में लगाने की 
व्यवस्था बनी रहें । 

११. रोजगार के अ्रवसरों को बढाते रहना, आर्थिक दृष्टि और व्यापक सामाजिक 
दृष्टि से एक ऐसा उद्देश्य है जिसे उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। परन्तु रोजगार के अ्रवसरों 
का विस्तार तभी होता है जब कि नियत अवधि के भीतर एक ओर तो झ्राववरयक आऔजार 
और साज-सज्जा उपलब्ध होती रहे और दूसरी ओर काम मे नए लगे हुए लोग जो 
वस्तुए खरीदना चाहते है, वे भी अधिक मात्रा मे मिलती रहे। यदि विकास का मूल श्र्थ 
उत्पादन के साथ धन बढाने के लिए नए कार्यो का करना समझा जाए, तो इन कार्यों के लिए 
देश में उपलब्ध जन-शक्ति का समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब कि भोजन, वस्त्र 
और निवास जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि भी जल्दी-जल्दी बढ़ती रहे । इसलिए रोजगार 
के भ्रवसर बढाने की दृष्टि से इन वस्तुओं के उत्पादन में भी सुधार होना भ्रति आवद्यक है। 
जिन देशो में उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, उनमे स्थानीय अथवा वर्गीय बेकारी की समस्या 
तीत्र नही होती, क्योंकि उनमें मशीनों और नए वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग के कारण काम की 
बहुतायत रहती है। परन्तु जिन देशों में उत्पादन की कमी के कारण आय कैम होती है और 
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भोजन, वस्त्र आदि दैनिक जीवन की आवश्यकता की वस्तुश्नों का उत्पादन करने के कार्यों में 
श्रमिकों का उपयोग अधिक नहीं किया जा सकता और इसी कारण व्यापार मनन्‍्दा होता है, 
उनमे स्थानीय अथवा वर्गीय बेकारी श्रधिक होती है | यह निश्चित है कि जिस देश में काफी 
ग्रधिक श्रम उपलब्ध हो, वहा सर्वत्र उत्पादन की श्रम-प्रधान प्रणाली को प्राथमिकता दी 
जाए। परन्तु यह भी सही है कि सारे ढाचे में रोजगार के झवसर बढाने के लिए विशिष्ट 
क्षेत्रों मे श्रम की बचत करने वाले उपाय अपनाना भी बहुधा झ्रावश्यक हो जाता है। यह 
दोहराने की भ्रावश्यकता तहीं कि इन उपायों का लक्ष्य भी आय के बढ़ते हुए स्तरों पर रोजगार 
के अवसर बढ़ाना है । 
/ प्रौद्य/गिक नोति 

१२ ह्वितीय पंचवर्षीय योजना में श्रौद्योगिक उन्नति को, विशेषत: भारी और मूल उद्योगों 
के विकास की उच्च प्राथमिकता दी गई है । श्रौद्योगिक और खनिज विकास के क्षेत्र में 
सरकारी उद्यम को अधिक बढाने की योजना बनाई गई है । उदेश्य यह है कि भारी उद्योगों, 
तेल की खोज और कोयला खोदने के कार्यक्रम का तो अझ्रज्िक विस्तार किया जाए और 
अणुशक्ति के विकास का कार्य भी आरम्भ कर दिया जाए 8 सब कार्यो का उत्तरदागित्व 
मुख्यतया केन्द्रीय सरकार पर है । इन नाए कार्यक्रमों की पूति के लिए वित्त-विनियोग के 
ग्रतिरिकत यह भी आवश्यक होंगा कि इस समय संगठन और अ्रशासन का कार्य सरकार 
जितने व्यक्तियों से चला रही है उनकी संरुया को बढाया जाएं। साथ ही क्षीक् निर्णय करने 
और उन्हें तुरन्त कार्यान्वित करने की श्रावश्यकता रहेगी । इस बात पर जोर देने 
की जरूरत नहीं कि जब तक उत्पादन के साधनों को एकत्र करने और ईंधन तथा उक्त 
के साधनों को मजबूत बनाने के लिए, जो विकास के लिए भश्रत्यावश्यक है, कदम नहीं उठाए 
जाते, तब तक श्ागामी वर्षों में विकास की गति और परिमाण में बाधा पड़ती रहेगी । 
ये नए कार्यक्रम एक बड़ी सीमा तक दूसरी योजना की जान है। भ्रत, सब प्रयत्न पहले इनकी ही 
पूति के लिए करने होंगे । द्वितीय योजना के सम्भाजत परिणाम प्रभावशाली तो भ्रवध्य दीखते 


है, परन्तु उनकी प्राप्ति के लिए उतने ही वास्तविक और वित्तीय साधनों का संग्रह और प्रयोग 
करना पडेगा । 


१३ सरकारी क्षेत्र के इन विकास कार्यों पर निजी क्षेत्र के विकास कार्यों के साथ ही 
5िचार किया जा सकता है। ह्वितीय योजना की अवधि में माल के उत्पादन और सेवाश्रों 
में जिस वृद्धि की कल्पना की जा रही है, उसकी पूर्ति दोनों क्षेत्रों के विकास कार्यों में सफलता 
होने पर ही की जा सकती है । दोसों क्षेत्रों को कार्य सहयोग-पूर्वेक करना होगा भौर उन्हें एक 
ही मशीन के दो पूर्ज मानकर चलना होगा। सारी योजना सफल तभी हो सकती है जब कि 
दोनों क्षेत्रों का विकास साथ-साथ श्ौर संतुलित रूप में हो। योजना में वित्त-विनियोग के 
निर्णय सरकारी प्राधिकारी करेंगे और इसलिए उसके फल अथवा परिणाम का भ्रन्दाजा सुगमता 
से लगाया जा सकेगा । निजी क्षेत्रों के निर्णयों को भी सरकार वित्तीय उपायों, लाइसेंसों 
और आवश्यकता होने पर प्रत्यक्ष भौतिक निय्रन्त्रणों के द्वारा भी प्रभावित कर सकेगी । 
एसा करने में सरकार का यह उद्देशय रहेगा कि निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने में सहुलियत हो । 
मिजी क्षेत्र मे लाखो छोटे-छोटे उत्पादक देश भर में फैले पड़े हैं। इस कारण उन सबके वितियोग 
के कार्यक्रमों . और लक्ष्यों का मोटा अन्दाजा मात्र किया जा सकता है। संगठित उद्योगों और 
व्यवसायों - के घिष॑य में जानकारी यद्यपि अधिक मिल सकती है, भौर सरकार जिनकी सहायता 
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अधिक सुगमता से कर सकती हैं, उनके साधनों और परिणामों में स्वभावतः उतना 
पारस्परिक सम्बन्ध नहीं हो सकता जितना कि सरकार के अपने कार्यों में हो सकता है। 
सिचाई, बिजली और परिवहन जंसे अभ्रनेक सरकारी कार्यों में जो पूंजी लगाई जाएगी, उनसे 
निजी क्षेत्र का उत्पादन बढ़ने में भी सहायता मिलेगी और इसलिए श्राशा है कि सम्बद्ध उद्योग 
लाभ उठाएगे । जिन वस्तुओ का मूल्य सरकार नियत कर सकती है या उसे नियन्त्रित करना 
पडता है, उनका बाजार यदि उचित स्तर पर स्थिर हो जाएं तो सरकार निजी क्षेत्र मे भी 
साधनों के अभीष्ट वितरण को प्रोत्साहन देने में सहायक हो सकती है । सच तो यह है कि 
योजना के सरकारी और निजी क्षेत्रों को दो पृथक क्षेत्र मानकर चलने की अपेक्षा, उन्हें 
एक-दूसरे का अधिकाधिक सहायक मानना कही अ्रधिक उपयुक्त है । 


१४. द्वितीय योजना की औद्योगिक नीति का निर्धारण करते हुए साधारणत. इन्ही 
बातों को ध्यान में रखा गया है। देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात भारत सरकार ने अपनी 
झौद्योगिक नीति का आधार १६४८ के श्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव को रखा है । उस 
प्रस्ताव में स्पप्ट शब्दों में बतला दिया गया था कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उद्योगों की उन्नति, 
सहायता, नियन्त्रण और उनका विकास करना सरकार का ही उत्तरदायित्व रहना चाहिए । 
उसमे सरकारी भाग के कार्य के अधिकाधिक बढते जाने की कल्पना की गई थी । यद्यपि उसमें 
कहा गया था कि सरकार का यह मूल अधिकार है कि वह सार्वजनिक हित के लिए जब 
कभी आवश्यक समझे तब किसी भी औद्योगिक इकाई पर श्रधिकार कर ले, तो भी विद्यमान 
परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसमें सरकारी और निजी क्षेत्रो का विभाजन कर दिया गया 
था। यह प्रस्ताव १९४८ में पास किया गया था। उसके पदचात अनेक दिशाओं में महत्वपूर्ण 
प्रगति हो चुकी है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि विकास' किस दिद्या में होना चाहिए और उसका 
उद्देश्य क्या रहना चाहिए । योजना का कार्य एक संगठित आधार पर होता रहा है । उसे 
आगामी वर्षों में और भी दृढ़ करने और बढाने की आवश्यकता है । १६४८ के प्रस्ताव पर 
पुनविचार इन्ही दृष्टियों से किया जाता रहा है। प्रधान मंत्री ने ३० अप्रैल, १९५६ को संसद में 
औद्योगिक नीति का नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । 


१५ इस प्रस्ताव के पूरे शब्द इस अध्याय के अन्त में परिश्षिष्ट के रूप में दिए गए 
है । प्रस्ताव मे कहा गया है . “समाज के समाजवादी आदझों को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप मे अपना 
लिये जाने और विकास का काये शीघ्रता से तथा सुनियोजित रूप मे करने की झावश्यकता 
_ होने के कारण, उचित हैँ कि आधारभूत और सामरिक महत्व के और सार्वजनिक उपयोगिता 
सेवाशों के सब उद्योगो को सरकारी क्षेत्र में रखा जाए। जो उद्योग आधारभूत है भ्ौर 
जिनमें इतनी अधिक पूजी लगानी पडती हैं कि उसे आज की परिस्थितियों में केवल सरकार 
ही लगा सकती है, उन्हें भी सरकारी क्षेत्र मे रखना पडेगा । इसलिए उद्योगों के बहुत बडे क्षेत्र मे 
भावी विकास का उत्तरदायित्व सरकार को सीधे अपने ऊपर लेना पडेगा |” इन 
उद्योगों मे सरकार को जो कार्य करना पडेगा, उसकी दृष्टि से इन्हें इस प्रस्ताव में ३ वर्गों में 
बाट दिया गया है। पहले वर्ग के उद्योगो की गणना अनुसूची क' में की गई है। इन सब 
उद्योगों के भावी विकास का उत्तरदायित्व एक मात्र सरकार पर रहेगा । दूसरा वर्ग अनुसूची 
'ख' में गिनाया गया है। इस वर्ग के उद्योगों पर क्र: सरकार का स्वामित्व होता चला 
जाएगा और इसलिए इस वर्ग के नए कारखानों को साधारणतया सरकार ही शुरू करेंगी, परन्तु 
साथ ही निजी उद्योगपतियों से भी आशा की जाएगी कि वे सरकार के इस प्रयत्न में योग दे । 


श्द द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


तीसरे वर्ग मे शेष सब उद्योग सम्मिलित किए गए है और उनका विकास साधारणतया निजी 
क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया है। उद्योगों का यह वर्गकिरण बिल्कुल अ्रपरिवर्ततीय या पत्थर 
की लकीर नही हैं| उदाहरणार्थ, जिन उद्योगों की गणना अ्रनसूची 'क' में की गई है, उनके 
जिन कारखानों को इस समय निजी उद्योगपति चला रहें है, उनके विस्तार को रोका नहीं 
गया है और थदि सरकार चाहे और राष्ट्रीय हित के लिए वैसा करना आवश्यक हो तो सरकार 
नए कारखाने भी निजी उद्योगपतियों की सहायता और सहयोग से खोल सकती हैं । परन्तु शर्त 
यह रहेगी कि सरकार इस प्रकार के कारवानों की नीति और संचालन का नियन्त्रण अपने 
हाथ में रखने के लिए उनकी पूजी में बडा भाग अपना रख सकेगी अ्रथतवा इसके लिए ग्रन्य 
किसी उपाय का अवलम्बन कर सकेगी । अनुसूची 'ख' को, चाहे तो मिला-जला क्षेत्र कह सकते 
है । इस क्षेत्र मे सरकार क्रमश' प्रवेश करके अपना कार्य-भार बढ़ाती जाएगी । परन्तु इसके साथ 
ही निजी उद्योगपतियों को प्रवसर रहेगा कि वे इस क्षेत्र मे र्वतन्त्र रूप से अथवा सरकार के 
साथ मिलकर विकास कर सकें । उद्योग के होप क्षेत्र में विकास का कार्य साधारणत: निजी 
उद्योगपतियों की सूझ-बूझ और प्रयत्न से होगा । परन्तु सरकार चाहेंगी तो बह :स क्षेत्र में भी 
कोई कार्य शुरू कर सकेगी । सरकारी नीति निर्धारित करते हुए मुख्य विचार यह रहा है कि 
योजना के जो उद्देहय निश्चित कर लिए गए है, उसके अनगार औद्योगिक क्षेत्र का विकास 
दुत गति से होता रहें । सरकारी क्षेत्र को अपना विस्तार करता होगा और द्रत गति से 
करना होगा तथा निजी क्षेत्र को योजना की प्रावध्यकलाओं के अ्रनुसार चलना होगा । 
ज्यों-ज्यों कार्य बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों दोनों क्षेत्रों में सिलकर कार्य करते की आ्रावद्यकता 
बढ़ती जाएगी। यह समान लिया गया है कि जो भाग निजी क्षेत्र के सपृर्दे किया गया हैं उसे 
सफलतापूर्वक कार्य करने के अवसर श्लौर सविधाए दी जाएंगी । श्रौद्योगिक नीति के इस नए 
प्रस्ताव के अनुसार ही झ्ागामी वर्षो में द्रुत गति से प्रौद्योगीकरण किया जाएगा । 


१६. १९४८ के झ्ौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में यह भी बतलाया गया था कि 
घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्‍या रहेगा। नए प्रस्ताव में 
उसी बात को दोहरा दिया गया है | जिन समस्यापरों को तुरन्त हल करने की आवध्यकता है उनमें 
से कइयो को इन उद्योगों के द्वारा अधिक सगमतापूर्वक हल किया जे। सकता है । इनमें एक- 
दस बहुत-से लोगों को काम मिल सकता है। इनके द्वारा राष्ट्रीय धन का बंटवारा अ्रधिक 
समानता से हो सकता है | देश की ऐसी बहुत-सी पूजी और ऐसे बहुत-से कारीगर है, जिनका 
उपयोग शायद अन्य प्रकार न हो सकता, पर उनका उपयोग इन उद्योगों में संगमतापूर्बक हो 
सकता है। इसलिए इन उद्योगों को उच्नत करने, प्राभुनिक बनाने भ्ौर पुनर्गठित करने की भ्रस्यन्त 
आवश्यकता है । समस्या इनके लिए एक प्रभावशाली नीति सिर्धारित करने की ही नहीं, 
अपितु इनका उपयुक्त संगठन करने की सी है । यदि नवीन वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग 
अनियन्त्रित और असंगठित रूप में किया जाएगा, तो शायद उससे कुशल कारीगरों में 
नई बेकारी उत्पन्न हो जाएगी या भौर भी बढ़ जाएगी । यहां उनके नियमन की प्रावध्वकता है । 
इसका यह अर्थ नहीं कि हम किसी आर्थिक या सामाजिक नीति के कारण बतेमान कार्य- 
प्रणालियों को बन्द कर देने की बात सुझा रहे हैं। हमारा प्रभिप्राय केवल इतना ही है कि ऐसी 
अवस्थाएं उत्पन्न की जानी चाहिएं कि इन उद्योगों में भी आधुनिक प्रणालियों का क्रमश: 
अधिकाधिक उपयोग किया जा सके और यह परिवतेन बिना किसी गडबड़ के होना चाहिए । 
साथ ही, यह बात भी महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में हमारी नीति मह हो कि विकास कार्य 
आधुनिकतश्च प्रणालियों द्वारा हो । राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ-साथ माल की मांग भी 


योजना पर विचार २६ 


बढ़ेगी और यह माग विविध प्रकार की होती जाएगी, और ज्यों ज्यों बिजली, परिवहन और 
सचार की सुविधाएं विकसित होती जाएगी, त्यों-त्यों नई आवश्यकताए पूरी करने के लिए प्रथवा 
बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में अनेक छोटे उद्योगों का क्षेत्र भी विस्तृत होता चला जाएगा । 
रोजगार के अवसर और उत्पादन बढाने की दृष्टि से इन उद्योगों में नई प्रणालियों का 
विस्तार उत्साहपूर्वक किया जाएगा । 
१७. घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योगो मे काम करन वालों को कई प्रकार की कठिनाइयों 
का सामना करना पडता है । इनमे से कई कठिनाइयों का मूल कारण पूजी का अभाव है, जैसे 
कि ठीक प्रकार के कच्चे माल का ठीक मूल्य पर न मिल सकना और ओऔजारों आदि का अच्छा 
न होना । इनके अतिरिक्त माल को बेचने की अपर्याप्त व्यवस्था, उत्पादन की नई विधियों 
और बाजार की बदलती हुई माग का पूरा ज्ञान न होना आदि कुछ कठिनाइया ऐसी है कि उनके 
कारण इन उद्योगो में लगे हुए लोग अपने श्रम और कुशलता का प्ूरा-पूरा लाभ नहीं उठा 
पाते । इन बाधाओं और कठिनाइयो से पार पाने के लिए निर-्तर प्रयत्न करने की आवश्यकता 
होगी । साधारणतया, देहातो में बिजली पहुंच जाने और जिस मूल्य पर कारीगर खरीद सके 
उस पर बिजली के उपलब्ध होने से इस उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा । परन्तु भ्रन्य 
कई प्रकार की सहायता देने की आवश्यकता रहेगी ही । उदाहरणार्थ, देहातों मे इस प्रकार के 
पंचायती या साझे के कारखाने खोलने होंगे जिनमें कि विभिन्न उद्योगों में काम करने वॉले 
मिलकर काम कर सके और अनुकल परिस्थितियों में भ्रपने माल का उत्पादन बढ़ा सके । इसी 
प्रकार सरकार के द्वारा परिवहन, बिजली ओर ऐसी ही भ्रन्य सुविधाएं देकर औद्योगिक क्षेत्र 
सगठित करने और उनमे छोटे और मध्यम श्रंणी के उद्योग स्थापित करने की झावश्यकता है । 
जहा-कहीं घरेलू, ग्राम या छोटे उद्योगों के ढ्वारा लोगो को काम में लगाना सम्भव हो भौर जहां 
ये उद्योग सुधरी हुई वैज्ञानिक प्रणालियों का अधिकाधिक उपयोग कर सकें, वहां बड़े कारखानों 
और छोटे उद्योगों को मिलकर उत्पादन का सम्मिलित कार्यक्रम बनाने पर विचार करना 
चाहिए । हितीय पच्रवर्षीय योजना में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि उपभोग्य 
वस्तुओं का उत्पादन यथाशक्ति वर्तमान कारीगरो और साधनों द्वारा ही बढ़ाया जाए और 
देहातों तथा छोटे उद्योगों में त्रमशः नई वेज्ञानिक प्रणालियों के प्रयोग को उत्साहित किया 
जाए | इस क्षेत्र का सगठन अधिकाधिक सहकारिता के आधार पर करता चाहिए, जिससे 
कि छोटे उत्पादक भी बडे पैमाने पर कच्चा माल खरीदने, तैयार माल बेचने, बैंको से ऋण 
लेने और नई मशीनों का उपयोग करने आदि के लाभ उठा सके । उत्पादन का संयुक्त कार्थक्रय 
आरम्भ करने के लिए कही तो कर लगाते मे कुछ छट देने की और कही उनके तैयार माल को 
नियत मूल्य पर खरीदकर उसे सरकारी अथवा सहकारी सगठन के द्वारा बेचने आदि के उपायों 
की आवश्यकता होगी । 

१८. इस समस्या पर विचार कंवल वतंमान घरेलू उद्योगों ग्रथवा दरतकारियों में लगे 
हुए लोगों के हितों की रक्षा अ्रथवा इन' उद्योगों मे तैयार हुए माल की माग को स्थिर रखने 
की दृष्टि से नही करना चाहिए। इस पर विचार करते हुए यह भी ध्यान में रखना चाहिए 
कि नई-नई किस्म का माल तैयार हो और अधिक मात्रा में हो और साथ ही माल तैयार करने 
की ऐसी नई प्रणालिया निकल आए जो कि जनता की आय बढने के कारण, बढ़ी हुई मांग 
को भली प्रकार पूरा कर सकें। अभिप्राय यह है कि इन उद्योगों का पुनर्गठन और नवीकरण 
करते हुए ध्यान सुरक्षा से अधिक इनकी उन्नति करने की ओर रहना चाहिए। अभी तक 
छोटे उद्योग अधिक नहीं पनप सके । इसका एक कारण यह है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था गतिहीन 
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रही है और इस कारण इन उद्योगों में तैयार हुए माल की मांग नहीं हुई। विकास योजनाओं 
में नई पूजी लगाने से वर्तमान माग बढेगी श्ौर नई माग उत्पन्न होगी । भारत बहुत बड़ा 
देश है, यहा दूरिया बहुत बडी-बड़ी है, भौर बाजार के विस्तार की गुजाइश भी बहुत 
है। इसलिए यहा माग की पूर्ति उत्पादन की कुशल और विकेन्द्रित इकाइयों द्वारा की जा सकती 
है और की जानी चाहिए । इन उद्योगो को विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने के पक्ष में और भी 
युक्तियां हैं। बडे उद्योगों की उन्नति के साथ-साथ बड़े-बड़े नगरों का विस्तार स्वयमेव हो जाता 
है । बिजली, परिवहन, बैंकों और अन्य सुविधाओं के एक ही स्थान पर एकत्र और सुलभ 
होने के कारण बडे उद्योग प्राय' बड़े नगरो में केन्द्रित हो जाते है । परन्तु एक सीमा से आगे 
चलकर इस केंन्द्रीकरण से घनी और गन्दी बस्तियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। ज्यों-ज्यों 
परिवहन और यातायात का विकास होता जाएगा और छोटे नगरों और देहातो में भी बिजली 
मिलने लगेगी, त्यो-त्यों एक ही स्थान पर अर्थ-व्यवस्था को केन्द्रित कर देने के लाभ कम होते 
चले जाएंगे । इस दृष्टि से और देहातों तथा छोटे नगरों के निवासियों की झाय बढ़ाने के 
उद्देश्य से छोटे. उद्योगों की उन्नति पर विश्येष ध्यान देने की भ्रावश्यकता है । हमारे विस्तृत 
देश में स्थान-स्थान पर जो कुशल और अनुभवी कारीगर मौजूद है, उनका उपयोग केवल 
इस मार्ग पर चलकर ही किया जा सकता है। 


ग्राथिक विषमता में कमी 


१६. भूतकाल में जिस ढंग से झाधिक विकास हुप्ना है, उससे प्राय: भ्राय भौर सम्पत्ति 
में विषमता बढ़ती गईं है। प्रारम्भ में विकास के लाभ व्यापारियों और उत्पादकों के एक 
सीमित वर्ग को हीं प्राप्त होते हैं श्लौर उसके विपरीत खेती तथा परम्परागत उद्योगों में नई 
प्रणालियों के अपनाने का प्रारम्भ में यह प्रभाव पड़ता है कि भ्रधिक लोगों में बेरोजगारी 
और भर्घ-रोजगारी बहुत बढ़ जाती है। धीरे-धीरे इस प्रवृत्ति में सुधार होने लगता है, मजदूरों 
की यूनियनें बनने लगती हैं श्रौर जनतन्त्री विचारों का प्रचार हो जाने पर जनता की मांग 
पूरी करने के लिए सरकार भी आवद्यक कार्रवाइयां करने लगती है । हमारे देश के समान 
अविकसित अथवा कम विकसित देश जो विकास के मार्ग का अवलम्बन विलम्ब से करते 
हैं, उनके सामने समस्या यह होती है कि वे अपने उत्पादक साधनों का प्रयोग और समाज कु 
विविध वर्गों के सम्बन्ध को इस प्रकार नियन्त्रित करें कि विकास के साथ-साथ श्राथिक 
और सामाजिक विषमताएं भी कम होती जाएं। विकास की यह प्रक्रिया समाजवादी श्रादर्शो 
के अनुसार होनी चाहिए । इस समय भ्राय और सम्पत्ति की जो विषमताएं हैं, उन्हें कम करने 
के साथ-साथ यह ध्यान भी रखना होगा कि विकास के कारण नई विषमताएं उत्पन्न न हों 
झौर वर्तमान असमानताओं में वद्धि न हो । विषमता दूर करने का कार्य दो दिशाओं में करना 
होगा । एक शोर तो निम्नतम झ्राय को बढ़ाना, भौर दूसरी भोर ऊंची झ्राय को घटाना होगा । 
इनमें से प्रथम बात का महत्व अधिक है। परन्तु साथ ही, दूसरी बात के लिए भी सोच-समझ 
कर और शीघक्ष कारवाई करने की आवश्यकता है। भ्रब तक इन विशाझ्रों में जनतल्री श्राधार 
पर और बड़े पैमाने पर कार्ये करने का प्रयत्न नहीं किया गया । इतिहास में कम विकसित 
देशों के सामने विद्यमान इस विदिष्ट समस्या के समानान्तर कोई समस्या था उसका समाधान 
नहीं मिलता । इस समस्या का सामना साहस के साथ करना होगा औौर जो भी 
प्रणाली अपनाई जाएगी, उसे काफी लचकीला और परीक्षण के रूप में रखना होगा। यह 
भी ध्यात रखना हीगा कि विषमता दूर करते हुए कोई ऐसा कार्य न हो जाए जिससे कि हमारी 
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उत्पादन प्रणाली को हानि पहुंचे और विकास में ही बाधा पडे, भ्रथवा जो जनतन्त्री परिवर्तन 
करना हमारी नीति का लक्ष्य है वही संकट में पड़ जाए। इसके विपरीत जनतन्‍्त्री और 
व्यवस्थित परिवर्तन का अर्थ यह न बन जाए कि वर्तमान अथवा नई विषमताएं चलती चली जाए। 


२०. इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि श्राय और धन की विषमता में कमी 
तभी हो सकती है, जब कि जो भी उपाय और सामाजिक परिवर्तन किए जाए, वे सब योजना 
के अग के रूप में किए जाएं। योजना.में पूंजी-वितियोग का प्रस्तावित स्वरूप, आर्थिक 
गतिविधियौ को सरकारी कारंवाई द्वारा नया मोड़ देने, योजना की पूर्ति के लिए आवश्यक 
वित्तीय साधन एकत्र करने के लिए वित्तीय उपायों का प्रभाव, सामाजिक सेवाओं का 
विस्तार, भूमि के स्वामित्व और प्रबन्ध की व्यवस्थाओं में परिवर्तन, ज्वाइन्ट स्टाक 
कम्पनियों और मैतेजिग एजेन्सियो के नए नियम बनाने, और सरकार की सरक्षा 
से सहकारिता की उन्नति आदि सब कारंबाइयो का लक्ष्य यह निश्चित करना है कि 
नई आय कहा और किस प्रकार होगी और उसका वितरण कैसे होगा । योजनाबद्ध प्रयत्नो 
का उद्देशय ही यह होता हैं कि सब उपाय एक सूत्र में गुफित रहे और उनका उपयोग इस 
प्रकार केन्द्रित हो जाए कि उनके द्वारा निम्न स्तरों पर तो आय और अवसरों में वृद्धि 
होती रहे और उच्च स्तरों की सम्पत्ति और अधिकारों में कमी होती चली जाए । 


२१. आय और सम्पत्ति की विषमता कम करने में वित्तीय साधनों का महत्वपूर्ण 
योग रहेगा । परन्तु यह मानना पडेगा कि विषमता कम करने के लिए जो उपाय किए जाएगे, 
उनमें से कुछ का नये कार्यो के लिए प्रोत्साहन पर प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है। 
भारतीय ञ्रायकर व्यवस्था में बहुत प्रगति हो रही है, परन्तु यह स्पष्ट है कि आयकर 
की दर बढाकर सरकारी आय को बढाने और विषमता को कम करने की गुजाइश श्रधिक 
नही है। कर-जाच आयोग ने इस सम्बन्ध में कर से बचने की प्रवृत्ति को रोकने के उपाय 
करने पर विशेष बल दिया था। उसने यह भी कहा था कि “धन और सम्पत्ति पर कर लगाने 
के क्षेत्र का विस्तार कर देना भी विषमताएं कम करने का एक उपाय हो सकता है ।” योजना 
के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विकास की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कर की पद्धति 
में परिवर्तेत करना एक ऐसी समस्या है जिसका निरन्तर अध्ययन किया जाना चाहिए । इस 
भ्रयोजन से कर-पद्धति मे जो परिवतेन अथवा सुधार हो सकते है, उनका अध्ययन करने का 
प्रयत्न अनुसन्धान कार्य करने वाले सभी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को करना होगा । 


२२. समाज के अ्रधिक सम्पन्न वर्गों को विकास के साधन एकन्न करने में अधिक योग 
देने के लिए कहते समय यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा करते हुए उनका अधिक श्रम या 
बचत करने का उत्साह मन्द न हो जाए । सम्भव है कि इसके लिए कर-पद्धति में बहुत 
अधिक' परिवतेन करने की आवश्यकता हो । हाल में एक सुझाव यह दिया गया था कि इस 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए व्यक्तिगत कर लगाने का आधार आय को न रखकर व्यय को 
रखना चाहिए। साथ ही सम्पत्ति तथा पूजी पर लाभ पर कर लगा देना चाहिए। 
व्यय पर कर लगाने के सुझाव पर अर्थंशास्त्री अनेक बार विचार कर चुके है । इस 
सुझाव के समर्थक विशेषज्ञों की सख्या बढ़ती जा रही है | परन्तु इस सुझाव को अपनाने से पहले 
शासन-सम्बन्धी कई समस्याझ्रो को हल करना पड़ेगा। सम्भव है कि आरम्भ में इस 
सुझाव को केवल परीक्षण के रूप में एक सीमित क्षेत्र में श्रपताना उचित हो। अधिक उचन्चत 
देशों के अनुभव से यह प्रतीत होता है कि इस समय बढ़ती हुई आ्रामदनियों पर जिस प्रकार 
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#%धिकाधिक आयकर लगाया जाता है, वह अधिक फलदायक सिद्ध नहीं होता । कारण यह 
# कि एक तो सम्पत्ति विक्रय से जो लाभ होते है वे कर से बच जाते हैं और दूसरे कर की 
चोरी नाना प्रकार और बडी मात्रा में होने लगती है । सम्भव है कि व्यय के भ्राधार पर कर 
लगाने से लोगी को बचत अधिक करने का उत्साह हो । कम से कम सिद्धान्त के रूप में तो मंद्रा- 
स्पीति अ्रथवा मुद्रा-सकोच की बुराइयों को कम करने के लिए यह आयकर की शअ्रपेक्षा अधिक 
प्रभावशाली उपाय सिद्ध हो सकता है । 


२३. आय और धन की विपमता का एक सबसे बडा कारण सम्पत्ति का स्वामित्व है । 
निस्‍्सदेढ, श्रम से प्राप्त होने वाली आय भी समान नहीं होती, परन्तु उसका समर्थन किसी 
हेंद तक यह कह कर किया जा सकता हैँ कि वैसा उत्पादन की मात्रा अथवा श्रम की सुलभता 
या दुलर्भता के अनुसार होता है। कई प्रकार के श्रमो का पारिश्रभिक अन्य प्रकार के श्रमों की 
अपेक्षा भ्रधिक दिया जाता है, और वैसा करने का उत्पादन के साथ कोई सम्बंध नही होता । 
पारिश्रभिक में इन विभिश्नताओं के कारण पुरानी परम्पराएं, वर्तसान मनोवृत्तिया अथवा 
सामाजिक रीति-रिवाज आ्रादि हें। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ऊचे वेतन पर 
भली प्रकार कार्य करने की क्षमता का सम्बन्ध काम करने वाले के शिक्षण और प्रशिक्षण के 
साथ भी है, श्रौर इन दोनों का सम्बन्ध जन्म और परिस्थितियों के साथ है। मदि इस बात पर 
विचार किए बिना कि कोई उसका मूल्य चुका सकता है था नही, सब वर्गों के लिए सामान्य 
और प्राविधिक शिक्षण का द्वार समान रूप से खोल दिया जाएगा तो कुछ समय के परचान 
समाज में समानता लाने का यहू एक सफल साधन सिद्ध हो सकेगा । भ्रभिप्राय यह है कि श्रम 
के द्वारा होने वाली प्राय में तो भ्रसमावता दूर की ही जानी चाहिए, उसके साथ ही धन 
प्रथवा सम्पत्ति पर कर लगाने के प्रइन पर अधिक ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए । किसी 
व्यक्ति के सम्पत्ति का स्वामी होने का अर्थ यह है कि वह उस सम्पत्ति से होने बाली झ्राय के 
अतिरिक्त भी कुछ कर दे सकता है। कर तब लगाया जाता है जब कि सम्पत्ति से कुछ भाय 
होती है। इतने मात्र से, सम्पत्ति पर पृथक परन्तु कुछ हलका कर लगा देंने के सुझाव का 
खण्डन नहीं होता । निस्सदेह, इस में कर देने से बचने के लिए सम्पत्ति के मूल्यांकन की ओर 
सम्पत्ति के कय-विक्रय की सूचना न देने आदि की कारवाइया होगी । परन्तु हम भ्रपना लक्ष्य 
ग्राय और धत की विषमताओं को कम करने और विकास के लिए आवश्यक साधन उन लोगों 
से एकत्र करने का बना चुके है जिनकी आय अ्रथवा सम्पत्ति औसत से श्रधिक है। उसकी पूति 
के लिए प्रशासन की इन समस्याओं को हल करना ही पड़ेगा । 


२४. भ्रन्त में इस सचाई की भी शर्चा कर देती चाहिए कि भ्रभी तक सम्पत्ति-कर से 
आय मात्रा में नगणय ही हुई है । स्पष्ट है कि सम्पति-कर के उद्देश्य को विफल ने होने 
देने के लिए उस कर के भतिरिक्त उपहार-कर भी लगाना पड़ेगा । यह कर श्रनेक प्रकार से 
लगाया जा सकता है। उपहार कितने मूल्य का दिया गया, देने वाले के साथ पाने वाले का सम्बन्ध 
क्‍या है और पाने वाला पहले से कितनी अधिक सम्पत्ति का स्वामी है, इत्यादि बातों के अनुसार भी 
इस कर की मात्रा निश्चित की जा सकती है। उपहार-कर से धत-विनियोग' के उत्साह को मन्द 
किए बिना पर्याप्त आय हो सकती है भौर धन तथा व्यय के आधार पर कर लगाने का यह एक 
महत्वपूर्ण मार्ग हो सकता है । 

२५. ऊपर जो बिचार प्रकट किए गए, उनका यह भ्र्थ नहीं हैं कि इनमें से किसी एक या 
सब उपायों का तुरन्त ही भ्रवलम्बन कर लेना चाहिए । उनका श्रर्थ इतना ही है कि जनता के उत्साह 
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प्र इन करों के प्रभाव और प्रशासन पर इनकी प्रतिक्रियाओं का भ्रध्ययन और अधिक किया 
जाना चाहिए । इनमें से कई उपाय ऐसे है कि उनका पूरा लाभ कुछ समय पश्चात ही प्रकट हो 
सकेगा । परन्तु यदि विचार तथा परीक्षण के पदरचात इष्ट उद्देश्य की पूर्ति में कुछ भी सहायता' 
मिलने की आशा' हो तो नया परिवर्तेन करने में झिझकना नही चाहिए । 


२६. विषमता कम करने का कार्य दोनों दिशाओ्रों से करना पड़ेगा । एक ओर तो उच्च 
स्तर पर घन' और आय के अत्यधिक केन्द्रित हो जाने को रोकने के उपाय करने पड़ेंगे, 
और दूसरी ओर साधारण जनता की आय, विशेषत' निम्न स्‍तर की आय को बढ़ाना पड़ेगा। 
उच्चतम आय की सीमा निर्धारित कर देने का सुझाव बार-बार रखा गया है। उस पर विचार 
इसी दृष्टि से करना चाहिए । उक्त सुझाव में उसके रूप का महत्व इतना नही जितना कि उसके 
भाव का है। स्पष्ट है कि कानून बना देने मात्र से उच्चतम सीमा का निश्चय नही हो सकता । 
ग्राय अनेक प्रकार होती है, वेतन या पारिश्रमिक से, सम्पत्ति के द्वारा और उद्योग या व्यवसाय' 
से; इन सबका नियन्त्रण एक भारी उलझन-भरी समस्या है। जब तक सम्पत्ति की सीमा निर्धारित 
तहीं की जाएगी, तब तक़' आय की सीमा निर्धारित कर देने का कोई विशेष अर्थ नही होगा । 
सम्पत्ति या व्यापार व्यवसाय से होने वाली आय को नियन्त्रित करता कठिन है। उसका नियत्रण 
वेयक्तिक आय पर कर लगाने की साधारण पद्धति के द्वारा ही किया जा सकता है। उच्चतम 
सीमा निर्धारित करने का अर्थ यह है कि एक नियत सीमा के पदचात आय पर शत- 
प्रतिशत कर लगा दिया जाए। इसे किसी नियत तिथि के पश्चात अथवा किसी कठोर रूप में 
लगाने से अनेक' कठिनाइया उत्पन्न हो जाने की सम्भावना रहेगी । यह तो अवश्य उचित है 
कि जिनकी आय बहुत ही अधिक हो, वे सरकारी कोष की पूर्ति में अधिक योग दे, यह सिद्धान्त 
स्वेसम्मत है। हाल के वर्षों में ऊंची श्रामदनियो पर कर की दर को बढ़ा भी दिया गया है । 
वित्तीय और श्रन्य साधनों के द्वारा तो विषमताए ग्रवश्य दूर की जानी चाहिए । परन्तु साथ 
ही ऐसे ठोस उपाय अपनाने पर बल देता चाहिए जिनसे आय का अधिक समान वितरण 
करने में सहायता मिले । 

२७. दूसरे शब्दों में, समाज के केवल कुछेक लोगों के हाथ में व्यय करने की सामर्थ्य 
और आय को केन्द्रित होने से रोकने के उद्देश्र की सिद्धि इसी प्रकार हो सकती है कि कर की 
पद्धति में ऊपर बताए गए परिवतेन क्रमश' कर लिए जाएं और समाज के सगठन को इस प्रकार 
बदल दिया जाए कि उसकी बचत पर अधिकाधिक मात्रा मे सरकार का अधिकार होता चला 
जाए। इस प्रयोजन के लिए उत्पादन में सहकारिता की पद्धति को बढावा देना, बिना काम की 
कमाई खाने वालो की समाप्ति, सूदखोर महाजनों के स्थान पर संगठित ऋण-व्यवस्था की 
स्थापना, निजी एकाधिकारो का नियन्त्रण और उत्पादन तथा व्यापार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 
सरकारी कार्यों का विस्तार आदि उपाय बहुत प्रभावशाली है । दूसरे शब्दों मे, अधिकतम 
आझ्राय की सीमा निर्धारित करना इस प्रक्रिया का भ्रन्तिम छोर हो सकता है, आरम्भिक नहीं । 
जितना शीघ्र हम समाजवादी आदशों की शोर प्रगति करेगे, उतनी ही शीघ्रता से आर्थिक 
विषमताए लुप्त हो जाएगी । समाजवादी आदर्श का अर्थ है समस्त आथिक और सामाजिक 
सगठनो का पूर्ण नियन्त्रण । इस समस्या का हल उन अवस्थाओ्रों मे परिवर्तेन करके ही किया 
जा सकता हैं जो कि विषमता को उत्पन्न करती और स्थिर रखती है। कहने की आवश्यकता 
नही कि इस प्रसग में निम्ततम आय का निर्धारित करना, श्र्थात सभ्य जीवन बिताने के 
लिए आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के एक न्यूनतम राष्ट्रीय मान की गारटी कर देना भी 
उतना ही आवश्यक है जितना कि उच्चतम आय की सीमा निदिचत कर देना । 
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२८. अब हमारे सामने प्रादेशिक विषमताभों का प्रश्न उपस्थित होता है। विकास 
की किसी भी चौमुखी योजना में कम विकसित प्रदेशों की विशेष भ्रावश्यकताओं पर उचित 
ध्यान देने का सिद्धान्त एक माना हुआ सिद्धान्त है । पूजी-विनियोग इस प्रकार किया जाना 
चाहिए कि उससे प्रादेशिक विकास सतूलित रूप में हो। इस समस्या का हल आरणम्भिक 
अवस्थाओ्रों में विशेष रूप से कठिन है, क्योंकि तब सब उपलब्ध साधन श्रावष्यकताओं की तलना 
में बहुत श्रपर्याप्त होते हैं। परन्तु ज्यों-ज्यों विकास में प्रगति होती जाए और विनियोग के 
लिए अधिक साधन उपलब्ध होते जाएं, त्यों-त्यों विकास के कार्यक्रमों में विनियोग का लाभ 
कम विकसित प्रदेशों को अधिक पहुंचाने का ध्यान रखना चाहिए। भ्रर्थे-व्यवस्था को विस्तृत 
करने का एकमात्र उपाय यही है। द्वितीय पच्रवर्षीय योजना को बनाते हुए इन विचारों का 
ध्यान रखा गया है। परन्तु भविष्य मे जो योजनाएं बनाई जाएंगी, उनमें इनका श्रौर भी 
अधिक ध्यान रखा जाएगा । 


२६. हाल में इस प्रइन पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी विचार किया था और 
यह सिद्धान्त मान लिया गया था कि उपलब्ध साधनों की सीमा में रहकर इस बात का पूरा 
प्रयत्न किया जाना चाहिए कि देश के विभिन्न भागों का विकास संतुलित रूप में हो । इस 
समस्या का हल नाना प्रकार से किया जाएगा । राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहली सिफारिश 
यह की है कि भ्रौद्योगिक उत्पादन किसी एक स्थान पर कंन्द्रित न होने दिया जाए । दूसरा 
सुझाव यह दिया गया है कि नए सरकारी भ्रथवा निजी उद्योगों की स्थापना करते हुए यह 
'ध्यान रखा जाए कि देश के विविध भागों का भ्राधिक विकास संतुलित रूप में हो। कुछ उद्योगों 
को कुछ विशिष्ट स्थानों पर स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि वहां उनके लिए श्रावरयक कच्चा 
माल या भन्‍्य प्राकृतिक साधन सुलभ होते है । भ्रन्य प्रनेक उद्योग ऐसे होते है जिनके लिए 
स्थान का चुनाव आध्िक दृष्टि से बहुत व्यापक क्षेत्र में से किया जा सकता है। अहुभा देखा 
गया है कि किसी स्थान के विरुद्ध व्यय भ्रधिक हो जाने की दलील वस्तुत: उस स्थान का आधार- 
भूत विकास पर्याप्त न होने की सूचना देती है। एक बार उसके आरम्भ हो जाने पर 
प्रारम्मिक बाघाएं क्रमशः दूर होती जाती है । झ्ौर इस दृष्टि से विकास के केंन्रों को देश के 
विभिन्न स्थानों में दूर-दूर स्थापित करना भत्यन्त आवश्यक है । परिषद ने तीसरी सिफारिश 
यह की थी कि देश के विभिन्न भागों में श्रमिकों का परित्रजन सरल करने के उपाय किए 
जाएं भौर ऐसे कार्यक्रम बनाए जाए जिनसे लोग भ्रधिक घनी आबादी के स्थानों से उठकर 
'विरल आ्राबादी के स्थानों में बस सके | परिषद की सिफारिश है कि प्रादेशिक विधमताओं को 
कम करने की समस्या का भ्रध्ययन निरन्तर करते रहना भाहिए और प्रादेशिक विकास की सूचक 
ऋतसौटियों का निशुयय करते रहना वाहिए । नई औद्योगिक नीति के प्रस्तावों में भी इन 
उद्देश्यों पर विशेष बल दिया गया है भ्ौर जब योजना के सरकारी क्षेत्र में विकास कार्यक्रम 
बनाए जाएं भ्थवा निजी क्षेत्र में नए कारखानों को लाइसेंस देने की नीति निर्भारित की जाए, 
सब इनका ध्यान रखना चाहिए । 


झ्राथिक सतोति और प्रगालियां 


३०. योजना काल में झाथिक नीति के आधार शभ्रौर उसके संचालन को दिशा का निशचय 
उन्हीं उद्देदयों भोर विचारों के अनुसार किया जाएगा जो कि ऊपर बतलाए गए है। योजना 
की झाथिक नीति का लक्ष्य आवश्यक वित्तीय साधनों को एकत्र करना ही नहीं, अपितु देश के 
वास्तविक साधनों का इस प्रकार उपयोग करता भी है कि उससे योजना की भावश्यकताएं 
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' बरी हो सकें। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साधनो का आवंटन सरकार द्वारा आरम्भ किए गए कार्यों 
को देखकर किया जाता है और इसलिए सरकार द्वारा किया गया पूजी-विनियोग नीति 
निर्धारित करने का एक प्रधान सूत्र होता है। सरकारी पूजी-विनियोग का लक्ष्य निजी पूजी- 
'विनियोग की अपेक्षा श्रधिक व्यापक होता है। सरकार देश की अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं 
को अधिक व्यापक और दूर-दृष्टि से देख सकती है और उसे देखना भी चाहिए । योजना के 
निजी क्षेत्र मे पूजी लगाते हुए प्रधान दृष्टि यह रहती है कि कितनी पूंजी लगाकर कितना 
लाभ हो सकेगा । इसके विपरीत सरकार को पूजी लगाते हुए यह देखना पडता है कि सब 
मिलाकर उससे राष्ट्रीय उत्पादन में कितनी वृद्धि हो सकेगी। इसके अतिरिक्त, व्यापक 
दृष्टि से मिली-जुली अर्थव्यवस्था मे सरकार की आर्थिक नीति का लक्ष्य यह भी रहता है कि 
मूल्यों और लाभों में उचित हेर-फेर करके निजी पूजी विनियोग की दिशा को भी प्रभावित 
कर दिया जाए। इसलिए योजना की पूर्ति के लिए जिन उपायों के द्वारा यह कार्य किया जा 
सके उनका बहुत महत्व हो जाता है । 


३१. योजना तैयार करने का अभिप्राय केवल इतना नहीं होता कि जो काम करने है 
उनकी एक सूची बनाकर रख दी जाए, पर उसे बनाते हुए यह निरचय भी करना पडता है कि 
उन्हे किया किस प्रकार जाएगा । जनतन्‍्त्री व्यवस्था में योजना की पूर्ति साधनों पर सीधा 
अधिकार करके नही की जा सकती, उसे मूल्यो के नियन्त्रण आदि द्वारा पूरा करता पड़ता है । 
जिन उपायो से योजना के उद्देश्यों की पूति की जा सकती है उनके मोटे रूप दो है। पहला 
उपाय तो वित्तीय और श्राथिक चीतियो के द्वारा देश की प्रर्थ-व्यवस्था को नियत्रित करने 
का है, और दूसरा उपाय श्रायात और निर्यात का नियमन, उद्योग और व्यवसाय के लिए 
लाइसेस व्यवस्था, मूल्यों का नियस्त्रण और भअर्थ-व्यवस्था के किन्‍्ही विशिष्ट क्षेत्रों मे आवटनों 
द्वारा उनकी गति को नियमित और प्रभावित करने का है। हाल मे इस प्रइन पर बहुत विवाद 
हुआ है कि योजना का कार्य करते हुए केवल प्रथम उपाय का अवलम्बन करना चाहिए या दूसरे 
का भी--स्पष्ट है कि वित्तीय और आथ्िक नियन्त्रण के द्वारा श्र्थ-व्यवस्था के उतार-चढाव 
को अधिक व्यापक रूप में नियत्रित किया जा सकता है, कर नीति मे आवश्यक परिवर्तन 
करके दुलंभ साधनों को किन्‍्हीं निद्चित दिशाओ्रो में मोड़ा जा सकता है। परन्तु इसमे भी 
सदेह तहीं कि जिस योजना का एक उद्देश्य पूजी-विनियोग को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना हो 
और जिसमे कुछ कार्यों के लिए प्राथमिकता का क्रय-निश्चित कर लिया गया हो, उसकी पूर्ति 
केवल आाथिक और वित्तीय नियत्रण के द्वारा नही की जा सकती । इसलिए, दूसरे उपाय का 
भी अवलम्बन करना अनिवारय हो जाता है । 


३२ विकसित होती हुई किसी भी भर्थ-व्यवस्था में सरकार की वित्तीय और आध्िक 
नीतियो का झुकाव, अनिवार्य रूप से अपना क्षेत्र अधिकाधिक विकसित करते जाने का होता 
है। यदि अकस्मात ही ऐसा दिखाई पडे कि योजना की गति मन्द हो रही है तो व्यय बढा- 
'कर और अधिक आर्थिक सहायता देकर गति को तीजत्र किया जा सकता है, परन्तु सम्भावना 
यह है कि हमारी मुख्य समस्या मुद्रा-स्फीति की बुराइयो को रोकने की रहेगी । विकास के 
कार्यों का एक अ्रग यह भी है कि माल तैयार होने से पहले ही उसकी माग उत्पन्न कर दी जाए। 
इसलिए सरकारी व्यय मे कमी करने और आशिक प्रवृत्तियो को दबाने के उपाय तभी करने 
च।हिए. जब कि उनकी अत्यन्त श्रावश्यकता हो । एक युकति यह दी जा सकती है कि जिस 
देश को विदेशी मुद्रा असीम परिमाण में उपलब्ध हो, वह माल का अधिक आयात करके और 


०. 
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इस प्रकार अपने बाजार में माल की पूति बढ़ाकर, मुद्रा-स्फीति की बुराइयों को रोक सकता | 
है । परन्तु यह बात यथार्थ नही है । विदेशी मुद्रा एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग यथा- 
शक्ति कम किया जाना चाहिए। हमारा विचार योजना की पूर्ति के लिए अ्रपनी चालू आय के 
अतिरिक्त पहले से एकन्र श्ौर सुरक्षित आय के कुछ भाग का और विशेष कार्यों के लिए मिली 
हुई विदेशी सहायता का उपयोग करने का है। इसलिए विदेशी विनिमय और व्यापार की नीति 
को ऐसा रखता पड़ेगा कि उसका हमारे विकास कार्य क्रो! के साथ मेल बैठ जाएं । किसी भी 
कम विकसित भश्रर्थ-व्यवस्था मे साधनों की मांग नानाविध हुआ करती है । सम्भव है कि कृषि 
का उत्पादन ऐसे कई कारणो से जिनका नियन्त्रण मनृष्य की शक्ति से बाहर है, श्रावश्यकता 
से कम हो । श्रन्य बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है । नई आमदलनियों में और जिन वस्तुओं पर 
उन्हें व्यय किया जाता है उनकी प्राप्ति में सदा कुछ न कुछ अन्तर रह ही जाता है । परन्तु 
इस प्रकार की कठिनाइयों शभ्रथवा कमियों का सामना होने पर विकास के किसी भी कार्येक्रम 
का परित्याग नहीं किया जा सकता है । कुछ तो जोखिम उठानी ही' पड़ेगी । इसका 
ग्र्थ यह है कि भ्ावश्यकता द्ोने पर हमें वस्तुश्ों के नियस्त्रण और वितरण की 
पद्धति पर भ्रमल करने के लिए तैयार रहता चाहिए, और श्रव तक का अनुभव 
यह है कि नियन्त्रण और वितरण में सफलता तब तक नहीं होती जब तक कि 
उनका प्रयोग उन्हें मिलाकर नहीं किया जाता । उनकी सफलता के लिए जनता की 
मानसिक तैयारी भी भ्रावश्यक होती है, श्रौर उसके लिए जनता को समझा-बुझ्नाकर जनमत 
तैयार करता पड़ता है। यह ठीक है कि नियन्त्रण करते हुए प्रशासन सम्बन्धी कठिताइयां 
होती हैं भौर उनके कारण नया कार्य करने का उत्साह भी सन्‍्द पड़ जाता है, परन्तु साथ ही यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि उनके बिता वियमताएं भ्रौर कठिनाइया बढ़ सकती है और उन 
बग्गों में श्रसंतोष बढ़ सकता है जिनकी सुरक्षा की सबसे भ्रधिक आ्रावश्यकता है । 


३३. इसमें संदेह नहीं कि मनोवैज्ञानिक और प्रशासन सम्बन्धी कारणों से जहां तक 
सम्भव हो वहां तक अन्न जैसी अत्यन्त आवश्यक वस्तुझ्नों का नियन्त्रण और वितरण नहीं 
करना चाहिए । परन्तु इसके विपरीत यह भी ठीक है कि यदि आवश्यक वस्तुशों के मूल्य बढ़ने 
लगें या बहुत ऊंचे हो जाए तो भारी कठिनाई हो जाती है। दुलंभता या' कमी का मूल उपाय 
तो यही है कि उपलब्ध माल की मात्रा बढ़ा दी जाए और इसके लिए जब देश में उत्पन्न माल 
श्रपर्याप्त हो तब उसे विदेक्षों से मंगाकर कमी को दूर कर देना चाहिए। परन्तु आयात 
का सहारा भी अत्यधिक नहीं लिया जा सकता । कभी-कभी जितने भ्रायात की श्रावश्यकता 
होती है उतना उपलब्ध नहीं होता और कभी-कभी उसे करने के लिए भ्रत्य महत्वपूर्ण कार्यों 
पर व्यय को रोक देना पड़ता है। यही बात देश के साधनों को पूंजी-विनियोग में ने लगाकर 
उनका व्यय दैनिक भ्रावश्यकताएं पूरी करने पर लागू होती है । इसलिए समस्त योजना को 
विफल न होने देने के प्रयोजन से भौतिक नियन्त्रणों को लागू करना प्रनिवार्य रूप से प्रायश्यक 
हो जाता है और विशेष परिस्थितियों में श्रावश्यक तथा उपयोगी वस्तुओं के भी नियन्त्रण 
का विचार सर्वथा नहीं छोड़ा जा सकता । साराश यह है कि केवल नियंत्रणों को पर्याप्त नहीं 
समझता चाहिए और जब उनका सहारा लेता पड़े तब माल की उपलब्धि बढ़ाने का भी 
ध्यात रखना चाहिए । 


३४, इस प्रसंग में यह बतला देवा बहुत आवश्यक है कि सरकार को श्रन्त और प्रन्म' 
श्रावश्यक वस्तुओं का अतिरिक्त संग्रह करके रखना चाहिए, और मूल्यों की घटा-बढ़ी को नियन्त्रण 
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में रखने के लिए उनका क्रय-विक्रय करते रहना चाहिए । कम विकसित अर्थ-व्यवस्थाश्रों में 
माल की भांग और उपलब्धि में थोडे-से भी परिवर्तन का मूल्यो पर बहुत अ्रधिक प्रभाव पड़ता 
है। माल की थोडी भी कमी होने पर मूल्य बहुत अधिक बढ जाते है और थोड़ी भी अधिकता 
होने पर वे बहुत अधिक घट जाते है। देश मे उत्पन्न हुए माल का संग्रह करके, मूल्यों को स्थिर 
रखने के लिए बुद्धिमत्ता से उसका उपयोग करना विदेशी मुद्रा का व्यय करके विदेशी माल 
का आयात करने से किसी भी तरह कम महत्वपूर्ण नही है । इसलिए सरकार के लिए खाद न्नों 
का सदा पर्याप्त सग्रह रखना और प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर मुद्रा-स्फीति की ब्राहइयों 
को रोकने के लिए उसका त्रत्त और सफल उपयोग कर लेना विकास के बड़े-बडे कार्यत्रमों 
का एक अनिवाय अ्ग होता है। सिद्धान्तत: यह बात केवल खाद्यान्नों पर नहीं, जरूरी कच्चे माल 
और श्रन्य ज़ीवनोपयोगी वस्तुओं पर भी लागू होती है । इस उपाय की सफलता के -लिए यह 
आवश्यक है कि प्रशासनिक उ्प्रवस्था दृढ हो और माल को एकत्र करने एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ढोकर ले जाने और उसका वितरण करने की सुविधाए पर्याप्त हों । माल को संग्रह करके 
रखने और उसके द्वारा मूल्यो के उतार-चढ़ाव को ठीक करने का विचार खाद्यान्नों के सम्बन्ध में 
विशेष रूप से अपनाने योग्ये है, और उसे प्राथमिकता देनी चाहिए । योजना में यह व्यवस्था की 
गई है कि केन्द्र और राज्य सरकारो क वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ( गोदाम निगम) २० लाख 
ठन अतिरिक्त खाद्यान्न संग्रह करने का प्रबन्ध रखे । इस कार्यक्रम को शीघ्र पूरा कर लेना 
अत्यन्त आवश्यक है । 

३५. खाद्यान्नो का अतिरिक्त सग्रह रखकर सरकार॑ मूल्यों के एकदम उतार-चढाव को 
रोक सकेगी। इसके साथ ही, दूसरी व्यापारिक फसलो के मूल्यों को भी समय-समय पर ठीक करते 
रहना चाहिए, क्योकि यह उचित ही हैं कि किसान जो फसले बोए उनका मूल्य उसे ठीक मिले 
ओर उसे यह उत्साह हो' कि वह योजना की आवश्यकता के अनुसार अपनी फसलों में अदला- 
बदली करता रहे । इस प्रयोजन की कुछ पूर्ति आयात और निर्यात के नियन्त्रण तथा झ्रायात- 
निर्यात शुल्को के द्वारा भी की जा सकती है । किसान का उत्साह बढाने के लिए यह भी झ्ावश्यक 
है कि जहा तक हो सके वहां तक आयात और निर्यात के परिमाण की घोषणा ऐसे समय कर दी 
जाए कि उसका लाभ बिचौलियो की श्रपेक्षा किसानों को अभ्रधिक पहुंचे । कपास के 
मूल्यों के उतार-चढाव का नियन्त्रण अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके किया 
जाता है और गजच्नें का मूल्य ठीक रखने के लिए सरकार बोने के मौसम से बहुत पहले यह घोषणा 
कर देती है कि कारखानो को गजद्ने का क्‍या मूल्य देना पडेगा । फिर भी सरकार की मूल्य-नीति 
को सफल करने के लिए समय-समय पर आयात और निर्यात में परिवर्तन करना आवश्यक 
होता है । खेती की पैदाव।र की कई वस्तुओं के मूल्य पर, उदाहरणार्थ तिलहनों पर, सट्टेबाजी « 
का असर बहुत भ्रधिक होता है; झ्राशा है कि वायदा-बाजारो का नियन्त्रण जब वायदा-बाजार 
आयोग के द्वारा होने लगेगा तब अनुचित संद्देबाजी उचित नियन्त्रण में रह सकेगी । प्रसगवश 
यह भी बता देना आवश्यक है कि अत्यधिक सट्टेबाजी का मेल सुयोजित अर्थ-व्यवस्था के 
साथ नही बेठता । इसलिए सट्टेबाजी को न केवल' सट्टा बाजारों के लिए उपयुक्त नियम 
बनाकर अपितु बैंकों आदि द्वारा ऋण देने का नियन्त्रण करने के लिए जो कुछ किया जा 
सकता हैं वह करके भी नियंत्रित और नियमित करना चाहिए । 

३६. अ्रब संक्षेप में यह चर्चा भी कर लेनी चाहिए कि साधारणतया और कुछ विशेष 
दिशाओं में विकास' की प्रगति पर वित्त और ऋण की व्यवस्थाओं का क्‍या प्रभाव पडता है। 
इस व्यवस्था को विकास की आवश्यकताशों के अनुसार नई दिशा में मोड़ने के लिए कुछ 
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महत्वपूर्ण उपाय प्रथम योजना काल में ही किए जा चुके है । इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया 
देश का सबसे बडा व्यापारी बैक था। उसे स्टेट बैक के नाम से एक सरकारी स्वामित्व शौर 
प्रबन्ध के बैक में परिवर्तित किया जा चुका है ताकि देहातों में भी बंकों द्वारा ऋण देने की 
पद्धति का विस्तार हो सक्रे । रिजर्व बैक आफ इंडिया ने केवल मुद्रा, ऋण और विदेशी 
विनिमय के क्षेत्र में नियन्त्रण और नियमन के कर्तव्यों का पालन करता है, अपितु ऋण देने-लेने 
बाली सहकारी संस्थाओं के विकास में भी सहायता और सहयोग देता है। ग्राम ऋण 
सर्वेक्षण समिति ने देहातों में ऋण-व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए जो सिफारिशें की 
थी उन्हें रिजवे बैक और सरकार के नेतृत्व में कार्यान्वित किया जा रहा है । देहातो में सर्वत्र 
उचित दर पर ऋण मिल सकते की व्यवस्था करने का काम बहुत बड़ा है । परन्तु पुनर्गठन 
के नए सुझावों में यह कार्य सहकारी सस्थाझों और रिजर्व बैक तथा सरकार के सम्मिलित 
प्रयत्नो द्वारा करने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। उससे शीघ्र उन्नति करना सम्भव हो 
सकेगा । 

३७. श्रौद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक वित्त निगम (इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन) 
और श्ौद्योगिक ऋण और विनियोग निगम (इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन) 
का संगठन योजना के निजी क्षेत्र की विशेष आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया गया है । 
इसके अतिरिक्त सरकार ने राष्ट्रीय श्रौद्यंगिक विकास निगम का संगठन इसलिए किया है कि 
वह औद्योगिक विकास और उन्नति का कार्य स्वयं नई दिशाओं में कर सके । छोटे उद्योगों की 
सहायता करने भौर उन्हें बढ़ावा देने के लिए विशेष संस्थाओ्रों की प्रावदयकता है, भ्रौर यह कार्य 
राज्य वित्त निगम (स्टेंट फाइनेंस कार्पोरेशन) औौर केन्द्रीय लघु उच्यं.ग निगम (सेंट्रल स्माल 
इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन) का संगठन करके आरम्भ किया जा चुका है । सम्भव है कि आगे चलकर 
ऋण-व्यवस्था का भशौर भ्रधिक विकास करने के लिए ऐसी संस्थाएं संगठित करने की भी श्रावश्यकता 
हो जो कि एक नए व सुगठित पूजी-बाजार के केन्द्र का काम दे सकें, क्योंकि इस समय 
कम्पनियों मे प्रचलित मैनेजिग एजेंसी की प्रथा धीरे-धीरे कम होती जाएगी । हाल में, जीवन 
बीमे का राष्ट्रीयकरण भी इसीलिए किया गया है कि जनता में बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ाने 
और उससे प्राप्त घन का प्रवाह योजना की आवश्यकताओं के अनुसार नई दिशाओं में मोड़ने के 
लिए सरकार को एक नवीन औौर प्रबल साधन मिल जाए। 


३८. संक्षेप में विकास के कार्यों के लिए योजना के उद्देश्यों भौर प्राथमिकताप्रों के 
अनुसार भ्रावरयक यह है कि झआथिक और सामाजिक नीतियों को एक सूत्र में बांधकर रखा 
जाए। इसके लिए जो उपाय प्रयोग में लाए जाएंगे, उन्हें समय-समय पर प्रावदयकतानुसार 
बदलता होगा । कहीं तो वित्तीय भ्रथवा मूल्य-नियन्त्रण के साधनों का प्रयोग किया जाएगा, 
कहीं सफलता लाइसेंस देने की पद्धति से मिलेगी और कहीं लाभ की सीमा निश्चित कर देने, 
दुलंभ कच्चे माल का राशन कर देने भ्रथव। इसी प्रकार के श्रन्य नियलण लागू कर देने 
को झावदयकता होगी। नई कम्पनिया खोलने (निजी पूजी लगाने) की प्रनुमति देना, विदेशी 
मुद्रा के प्रयोग को तियत्रित करना, नए कार्यों की आवश्यकतानुसार करों में हेर-फेर करना, 
जिन्हें पात्र समझा जाए उन्हें वित्तीय सहायता देना, और व्यापारिक, वित्तीय तथा भौद्योगिक 
संस्थाओं का नियन्त्रण तथा मार्गदर्शन करनता--ये सब योजना बनाने के माने हुए प्रंग हैं। 
योजना' नाम ही उस प्रयत्न का है जो लोगों के स्वेच्छा से किए हुए भ्रनियमित 
और असंग्रठित प्रयत्नों के फलों को समृद्ध करने के लिए किया जाता है। इसके लिए नियन्त्रण 
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के लक्ष्यों की पूतति के लिए ऐसे उपाय करने पडते है कि आवश्यक साधन अवश्य उपलब्ध 
हो जाएं और जनता उन्हें श्रपनी देनिक आवश्यकता पर व्यय न कर डाले । यह भी आवश्यक 
होता है कि साधनों के सग्रह के लिए जो स्पष्ट कष्ट उठाया जाए उसका बोझ यथाशक्ति 
सब पर समान रूप से पड़े । योजना के लिए साधनों के प्रयोग का निदपचय करते हुए और 
आाथिक तथा सामाजिक लक्ष्यो की सुगमतापूर्वक संतुलित पूर्ति करने के लिए यह आवश्यक 
है कि योजना को कार्यान्वित करने वालो के हाथ में ऐसे अधिकार या उपाय रहे कि वे उनका 
उपयोग विद्यमान संगठन में रहकर कर सकें । परन्तु साथ ही, इस' सगठन को भी बदलते 
रहना चाहिए जिससे कि अ्रभीष्ट सुधारों भ्ौर नियन्त्रणों को इस सगठन पर विशेष रूप 
से न लादना पड़े, और वे स्वयमेव इसके अंग बन जाएं । 


परिशिष्ट 
भारत सरकार 


ब्रीद्योगिक नीति का प्रस्ताव 
नई दिल्‍ली, ३० भ्रप्रेल, १६५६ 


सं० ६१/सी एफ/४ंप--ओऔौद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार जिस नीति ५९ चलना 
चाहती है उसका उल्लेख उसने पश्रपने ६ प्रप्रैल, १६४८ के प्रस्ताव में कर दिया था। उसमें, 
देश की झअर्थ-व्यवस्था के लिए उत्पादन में निरन्तर वृद्धि करते रहने का और धन के समान 
वितरण का महत्व बतलाकर कहा गया था कि उद्योगों की उन्नति में सरकार को भ्रधिकाधिक 
और सक्रिय भाग लेते रहता चाहिए 4 उसमें यह भी कहा गया था कि शस्त्रास्त्र, गोला-बारूद, 
अ्रणु-शक्ति, और रेल परिवहन के उद्योगों पर तो सरकार का एकाधिकार रहेगा ही, इनके 
अ्रतिरिक्त भी छः मूल उद्योगों में ना! कारखाने खोलने को उत्तरदायित्व केवल सरकार का 
रहेगा, परन्तु यदि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से सरकार उचित समझेगी तो जहा आ्रावश्यक 
होगा वहा वहु निजी उद्योगपतियों की भी सहायता ले सकेगी। शेष सारा प्रौद्योगिक क्षेत्र 
निजी उद्योगपतियों के लिए खुला छोड़कर यह स्पष्ठ कर दिया गया है कि इस क्षेत्र मे भी 
सरकार क्रमश: भ्रधिकाधिक भाग लेती जाएगी । 


२. झौद्योगिक नीति के सम्बन्ध मे यहू घोषणा किए हुए प्राठ वर्ष बीत चुके है। तब से भ्रव 
तक भारत में अ्रनेक महत्वपूर्ण परिवर्तेन और विकास कार्य हो चुके है । भारत का संविधान बना- 
कर उसमें श्रनेक मौलिक अभ्रधिकारों की गारण्टी दी जा चुकी है भौर राज्य नीति के निदेशक 
सिद्धान्त निश्चित किए जा चुके है। आयोजन का कार्य संगठित ्राधार पर भ्रारम्भ करके प्रथम 
पंचवर्षीय योजना हाल में ही पूरी की जा चुकी है। संसद, समाज के समाजवादी आादददं को भ्रपनी 
सामाजिक और आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में ग्रपना चुकी है। विकास की दिशा में इन महत्व- 
पूर्ण प्रगतियों के कारण श्रावश्यक हो गया है कि आ्रौद्योगिक नीति की पुनः घोषणा कर दी जाए । 
दीध्य ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना देश के सामने प्रस्तुत की जाने वाली है। इसलिए उक्त 
घोषणा की झावश्यकता और भी बढ़ गई है। इस नीति का निर्षारण करते हुए संविधान 
में निश्चित किए गए सिद्धान्तों, समाजवाद के उद्देश्य भौर गत वर्षों में प्राप्त भ्रनुभवों को 
व्यान' में रखना चाहिए । 


३. भारत के संविधान की प्रस्तावता में घौषणा की गई है कि इसका उद्देश्य अ्रपने सन 
नागरिकों के लिए--- 


“सामाजिक, आथिक और राजनीतिक स्याय; 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
आर उपासना की स्वलग्तता: 
प्रतिष्ठा और भ्रवत्तर की समता; 
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में 
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व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र को 
एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता” 
प्राप्त करना है । 
सविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों में बतलाया गया है कि--- 


“राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य-साधक रूप में 
स्थापना और सरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा ।” 


, इसके साथ ही--- 
“राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिदिचत रूप से-- 


(क) समाल रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त 
साधन प्राप्त करने का अधिकार हो; 


(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बटा 
हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो; 

(ग) भ्राथिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों 
का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्र न हो; 

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, 

(3) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार 
अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा झ्राथिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों 
को ऐसे रोजगारों मे न जाना पडे जो उनकी आयु या शक्ति के श्रनुकूल 
नहों, 

(च) शहाव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग 
से संरक्षण हो ।* । 
४. संसद ने दिसम्बर १६५४ में जब अपनी सामाजिक और आर्थिक नीति का लक्ष्य 

समाज का समाजवादी आदर्श स्वीकृत किया, तब इन आधारभूत और सामान्य सिद्धान्तों को 

और भी अधिक स्पष्ट कर दिया था। इसलिए, अन्य नीतियों के समान औद्योगिक नीति भी 
इन्ही सिद्धान्तों और निदेशों के भ्रनुसार निर्धारित कौ जानी चाहिए । 


५ इस लक्ष्य की पूरति के लिए यह आवश्यक है कि आथिक विकास की गति तीत्र करके 
आऔद्योगिक उन्नति शी ध्र से शीघ्र की जाए, विशेषत: भारी और मशीनें बनाने वाले उद्योगों 
का विकास किया जाए, सरकारी क्षेत्रों को शीघ्र बढ़ाया जाए और सहकारिता के क्षेत्र का अ्रधिका- 
घधिक विस्तार किया जाए । इनसे ही जीविकोपाज॑न के लाभदायक अवसर बढने और साधारण 
जनता के जीवन का मान ऊंचा होने तथा रोजगार की परिस्थितियां सुधरने की नीव पड़ती 
है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि लोगों की आय और सम्पत्ति में आ्राज जो विषमता है वह 
तत्काल कम की जाए, जिससे कि किसी का निजी एकाधिकार न होने पाए और विभिन्न 
आशिक क्षेत्रों की प्रभुता कुछ थोड़े-से व्यक्तियों के हाथ मे केन्द्रित न हो जाए | इसलिए, नए 
औद्योगिक कारखाने खोलने और परिवहन की सुविधाएं बढ़ाने का उत्तरदायित्व सरकार निरन्तर 
अधिकाधिक मात्रा में सीधे अपने ऊपर लेती चली जाएगी । व्यापार को भी सरकार 
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अधिकाधिक परिमाण में अपने हाथ में करती जाएगी । परन्तु देश की प्रर्भ-व्यवस्था का विस्तार 
होते जाने के साथ-साथ सुनियोजित राष्ट्रीय विकास के अ्रभिकरण के रूप में निजी क्षेत्र को भी 
बढ़ते और फलने-फूलने का अभ्रवसर दिया जाएगा। जहा भी सम्भव हों वहा सहकारिता 
के सिद्धान्त पर भ्रमल करना चाहिए और निजी उद्योगों का विकास अधिकाधिक मात्रा में इसी 
ग्राधार पर करता चाहिए । 


६. समाज के समाजवादी आदर्श को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में भश्रपना लिये जाने और 
विकास का कार्य शीध्रता से तथा सुनियोजित रूप में करना आवश्यक होने के कारण यह उचित 
है कि आधारभूत और सामरिक महत्व के और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के सब 
उद्योगो को सरकारी क्षेत्र मे रखा जाए । जो उद्योग आधारभूत हैं और जिनमें 
इतनी श्रधिक पूंजी लगानी पडती है कि उसे झ्राज की परिस्थितियों में केवल सरकार ही लगा 
सकती है, उन्हें भी सरकारी क्षेत्र में रखना पड़ेगा | इसलिए, उद्योगों के बहुत बड़े क्षेत्र में भावी 
विकास का उत्तरदायित्व सरकार को सीधे अपने ऊपर लेना पड़ेगा । फिर भी कुछ कारण 
ऐसे है, जिनसे सरकार को अपना क्षेत्र असी सीमित करना और यह निशवय करना पड़ता 
है कि वह किन उद्योगों के विकास का उत्तरदायित्व तो एकमात्र अपने ऊपर लेगी और किन के 
विकास में अपना प्रमुख भाग रखेगी । इस समस्‍या के सब पहलुभों पर योजना आयोग 
के सांथ विचार करने के पश्चात भारत सरकार ने उद्योगों को, उनमें से प्रत्येक में सरकार का 
गया भाग रहेगा इस दुष्टि से तीन वर्गों में बांटने का निश्चय किया है। ये तीनों वर्ग श्रनिवार्य 
रूप से किसी हद तक एक-दूसरे के साथ सठे होंगे । इनकी सीमा कठोरतापूर्वक निश्चित 
कर देने से तो भ्रभीष्ट उद्देश्य की ही हानि ही जाएगी। परन्तु फिर भी प्राधारभूत सिद्धान्तों 
श्र लक्ष्यों को सदा ध्यान में रखना भौर भागे बतलाए गए साधारण निदेशों का पालन करना 
ही पड़ेगा । इस प्रसंग में यह भी स्मरण रखता चाहिए कि सरकार किसी भी भ्रौद्योगिक वस्तु 
का उत्पादन भ्रपने हाथ में ले लेने के लिए सदा स्वतन्त्र रहेगी । 


७. प्रथम वर्ग में वे उद्योग रहेंगे जिनके भावी विकास का उत्तरदायित्व एकमात्र 
सरकार का रहेगा। द्वितीय वर्ग में वे उद्योग रहेंगे जिन पर क्रश: और भ्रधिकाधिक मात्रा 
में सरकार का स्वामित्व होता जाएगा और इसलिए उनके नए कारखाने खोलने में पहल 
सरकार करेगी, परन्तु उनकी पूर्ति में सरकार निजी उद्योगपतियों से भी सहायता मिलने 
की आशा रखेगी । तृतीय वर्ग में रोष सब उद्योग रहेंगे भौर उनका भी विकास साधारणतया 
निजी उद्योगपतियों के प्रयत्न और पहल के लिए छोड़ दिया जाएगा । 


८. प्रथम वर्ग के उद्योगों की गणना इस प्रस्ताव की प्रनुसूच्ी 'क' में कर दी गई है। 
इन उद्योगों में निजी उद्योगषतियों के जिन कारखानों की मंजूरी सरकार पहले से दे चुकी है, 
उनके प्रतिरिक्त सब नए कारखाने सरकार ही खोलेगी । इसका भ्रर्थ यह नहीं है कि जो 

, निजी कारखाने पहले से मौजूद हैं उनका विस्तार नहीं होने दिया जाएगा, भ्रथवा नए कारखाने 
खोलने में राष्ट्रीय लाभ के लिए वैसा करना आवश्यक होने पर भी सरकार निजी उद्योग 
पतियों की सहायता नहीं लेगी । परन्तु रेल और हवाई परिवहन, शस्त्रास्त्र तथा गोला-बारूद 
और भ्रणु-शक्ति का विकास सरकारी एकाधिकार में ही किया जाएगा । जब कभी मिजी 
सहयोग की झावश्यकता होगी तब सरकार पूंजी में अपना बड़ा भाग रखकर भथवा प्रन्य प्रकार 
ऐसा प्रबन्ध कर लेगी कि नीति निर्धारित करने और कारखाने के प्रबन्ध को नियंत्रित करने 
का आवश्यक झधिक्रार उसके अपने हाथ में रहे । 
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६. द्वितीय वर्ग के उद्योगो की परिगणना अनुसूची 'ख' में कर दी गई है। इनके 
भावी विकास की गति को तीज करने के लिए सरकार इनके नए कारखाने ग्रधिकाधिक सख्या 
में खोलेगी । साथ ही, इस क्षेत्र में निजी उद्योगपतियों को भी स्वतन्त्र रूप से अथवा सरकार 
के सहयोग से आगे बढने का अवसर दिया जाएगा । 


१०. शेष सब उद्योग तृतीय वर्ग में रहेंगे, और आशा है कि उनका विकास साधारणतयां 
लिजी प्रयत्त और पहल द्वारा ही हो सकेगा, परन्तु इस वर्ग में भी सरकार को कोई नया कारखाना 
शुरू कर सकने की स्वतन्त्रता रहेगी । सरकार की नीति यह रहेगी कि वह इन उद्योगों के विकास 
में भावी पंचवर्षीय योजनाओं में निश्चित कार्यक्रमों के अनुसार परिवहन, बिजली तथा 
अन्य इसी प्रकार की सुविधाए देकर और उचित वित्तीय नीतियो तथा श्रन्य उपायों के द्वारा 
निजी उद्योगपतियों को सहायता और बढावा देती रहे । सरकार इन उद्योगों को वित्तीय 
सहायता देने वाली ससस्‍्थाएं भी संगठित करती रहेंगी और जो संस्थाएं औद्योगिक या खेती के 
काम करने के लिए सहकारिता के आधार पर सगठित की जाएंगी, उन्हें विशेष सहायता दी 
जाएगी । जहां ठीक समझा जाएगा वहा सरकार निजी उद्योगों को वित्तीय सहायता भी देगी । 
सरकार पसन्द यह करेगी कि यह सहायता पूजी में भाग लेकर दी जाए, विशेषत' जब देय 
राशि की मात्रा बड़ी हो। परन्तु यह सहायता अशत डिबेन्चर पूजी के रूप मे भी दी जा 
सकती है। 

११. निजी उद्योगपतियों के कारखानों को सरकार की सामाजिक और आर्थिक 
नीतियों के दायरे में रह कर चलना और औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम तथा 
इसी प्रकार के अन्य कानूनो के नियमोपनियमों का पालन करना पड़ेगा । परन्तु भारत सरकार 
मानती है कि इन कारखानों को यथासम्भव अधिकतम स्वतन्त्रता से फलने-फूलने देना 
चाहिए। हा, इतनी शर्ते अवश्य रहनी चाहिए कि वे वैसा करते हुए राष्ट्रीय योजना के लक्ष्यों 
और उद्देश्यो का उललघन न करें । यदि किसी उद्योग मे निजी और सरकारी दोनों प्रकार के 
कारखाने होगे, तो सरकार की नीति दोनो में बिना कोई भेदभाव किए न्यायपूर्ण व्यवहार 
करने की रहेगी। 

१२ उद्योगों को तीन वर्गों में बाट देने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें एक-दूसरे से बिल्कुल 
पृथक व स्वतन्त्र भागों में बांठ दिया गया हो। तीनो भागों मे, अनिवाये रूप से एक-दूसरे के 
कार्यक्षेत्र की कुछ पुनरावृत्ति तो होगी ही, निजी और सरकारी क्षेत्रों में यथाशक्ति सहयोग 
और संगति रखने का भी यत्न किया जाएगा । जब कभी योजना के किसी प्रयोजन से या 
अन्य किसी महत्वपूर्ण कारण से आवश्यक होगा तब सरकार को अनुसूची 'क' और 'ख' में 
नहीं गिनाए गए किसी उद्योग में भी कारखाना खोलने की स्वतन्त्रता रहेगी। उचित 
होने पर न्तिजी कारखानो को भी अपनी आावश्यकताए प्री करने के लिए या सम्बद्ध उत्पादन 
के रूप में ऐसी वस्तु तैयार करने की' इजाजत दी जा सकेगी जो कि अनुसूची 'क' मे परिगणित 
की जा चुकी हैं । साधारणतया छोटी निजी इकाइयों को छोटे जहाज या हलकी नौकाएं बनाने, 
स्थानीय आवश्यकताशो की पूर्ति के लिए बिजली तैयार करने और छोटे पैमाने पर 
खानों की खुदाई करने आदि से रोका नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त सम्भव है कि 
बड़ें सरकारी कारखाने हलके पुर्जों आदि की अपनी कुछ आवश्यकताएं निजी कारखानो 
से पूरी करा ले, और निजी कारखाने अपनी बहुत-सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
सरकारी कारखानों के भरोसे रहें। यही सिद्धान्त इससे भी अधिक बल के साथ बड़े और 
छोटे उद्योगों के परस्पर सम्बन्धो पर लागू होगा । 
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१३. इस प्रसंग में भारत सरकार, राष्ट्रीय प्र्थ-ब्यवस्था के विकास में ग्रामोद्योगों, 
घरेलू और छोटे उद्योगों के भाग पर विशेष बल देना चाहती है । कुछेक ऐसी समस्याप्रो 
का हल इन उद्योगों के द्वारा विशेष संगमतापूर्वक किया जा सकता है जिन्हें हल करने की 
तुरन्त ही ग्रावश्यकता होती है । इनमें बहुत-से लोगों को तुरन्त काम मिल सकता है। इनमें 
राष्ट्रीय आय का समान वितरण करने की विधि सुगमता से निकाली जा सकती है झौर जो 
पूंजी तथा कौशल भ्रन्य प्रकार बेकार पडे रह जाते है, उतका उपयोग इनमें सुगमता भ्रौर सफलता- 
पूर्वक किया जा सकता है | नगरो का विस्तार बिता योजना के होने से जो समस्याएं खड़ी हो 
जाती है, श्रौद्योगिक उत्पादन के छोटे कंन्द्र खोलकर उनसे बचा जा सकता है । 


१४ सरकार की नीति ग्रामोद्योगों, घरेलू और छोटे उद्योगों को सहारा देने की 
है। इसकी सफलता के लिए वह बडे कारखानों में उत्पादन की मात्रा सीमित करती है, 
भिन्नक कर लगाती है और प्रत्यक्ष सहायता भी देती हैं। जब ग्रावश्यकता हो, तब ये 
उपाय करने के साथ-साथ सरकार की नीति का लक्ष्य यह रहेगा कि उद्योगों का विकेल्रीकृत 
भाग इतना समर्थ हो जाए कि वह अपने पावों पर खडा हो जाए और उसका विकास बड़े 
उद्योगों के साथ मिलकर हों। इसलिए सरकार ऐसे उपाय करेगी जिनसे छोटे उत्पादकों 
का प्रतिस्पर्धा में खड़े होने का बल बढ सके । इसके लिए उत्पादत की विधियों को सुधारना 
और प्राधुनिक बनाना नितान्त आवश्यक है। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि जो परिवर्तन 
किए जाएं उनके कारण कारीगरों में बेकारी न फैले । छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्तादकों 
की बड़ी कठिनाइयों में पूजी श्लौर यम्णों की कमी, ठीक स्थान का ते सिल सकता भौर मरस्मत 
की सुविधाशों का न होता मुख्य है। इल कमियों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिक केन्द्रों की 
और देहातों में पंचायती कारखानों की स्थापना की जाने लगी है । देहातों में बिजली पहुचाने 
और देहाती कारीगर उसका जो मूल्य दे सकें, उस पर उसे देने से भी उन्हें बडी सहायता 
मिलेगी। श्रौद्योगिक सहकारी संस्थाएं संगठित करने से भी छोटे उद्योगों को काफी मदद 
पहुंचेगी । सरकार को इन सहकारी संस्थाओं की सब प्रकार से सहायता करनी चाहिए भौर 
आमोद्योगों, घरेलू तथा छोटे उद्योगों के विकास का निरन्तर ध्यान रखना चाहिए । 


१५. श्रौद्योगिक उन्नति का लाभ सारे देश को पहुंचे, इसके लिए श्रावश्यक है कि विभिन्न 
प्रदेशों में विकास के स्तर का अन्तर क्रमशः: कम किया जाता रहे । देश के विभिन्न भागों में 
उद्योगों के अभाव के कारण प्रायः कच्चे माल का या भप्रन्य प्राकृतिक साधनों का अभाव 
आदि रहता है। कुछेक प्रदेशों में उद्योगों के अधिक केन्द्रित हो जाने का कारण भी वहा बिजली 
और पानी की सुलभता भ्ौर परिवहन की सुविधाशों का विकास है। राष्ट्रीय भ्रामोजन का एक 
उद्देश्य यह भी है कि जो स्थान भ्रब तक भ्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए है प्रथवा जहां रीजगार 
की अभ्रभिक सुविधाएं देने की झावश्यकता है, वे यदि भ्रन्य दृष्टियों से उपयुक्त हों तो वहां ये 
सब सुविधाएं दी जाएं। सारे देश के रहन-सहन का दर्जा ऊंचा तभी उठाया जा सकता है जब कि 
उद्योगों और कृषि की पअर्थ-व्यवस्थाओं का विकास सब प्रदेशों में संगत भौर संतुलित 
रूप में किया जाए । 


१६. झौझोगमिक विकास के इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिए टेकनीकल और प्रबन्ध के कार्य 
में निपुण व्यक्तियों की देझ्ष में बड़ी संख्या में तलाश करनी पड़ेगी । सरकारी उद्योगों के विस्तार 
और प्राम ब्रथा छोटे उद्योगों के विकास की ज्ीक्मता से बढ़ती हुई ये झ्रावश्यकताएं प्री 
करने के लिए सरकारी नौकरियों के प्राविधिक तथा प्रबंध संवर्ग बनाए जा रहे है। ऐसे उपाय भी 


| योजना पर विचार ध्प्र्‌ 


किए जा रहें हैँ जिनसे प्रबन्ध के उच्च स्तरो पर नियुक्त व्यक्तियो की कमी दूर हो जाए ताकि 
सरकारी और निजी उद्योगो में लोगों को बड़ी सख्या में अ्रप्रेटिस रखकर काम सिखलाया जा 
सके, और विश्वविद्यालयों तथा सस्थाओ में भी व्यापारिक प्रबन्ध का शिक्षण दिया जा सके । 


१७. जो लोग उद्योगों में लगे हुए हैं उनको उचित सुख-सुविधाए और प्रोत्साहन देने 
की भी आवश्यकता है। कार्यकर्ताशों के रहन-सहन और काम करने की अवस्थाओं में सुधार 
किया जाना और उनकी कार्य-कुशलता का स्तर ऊंचा उठाया जाना चाहिए। मालिकों और 
मजदूरों में झगडों का न होना झौद्योगिक उन्नति की एक परम आवश्यकता है। समाजवादी 
जनतन्त्र में श्रमिक भी विकास कार्यक्रम में साझीदार होते है; और उन्हें इसमें उत्साहपूर्वक 
भाग लेना चाहिए। कारखानों के मालिकों और मजदूरो के पारस्परिक प्रबन्ध तय करने के 
लिए कुछ कानून बनाए जा चुके हैं और दोनों अपने-अपने कतेंव्यों को अधिकाधिक 
समझकर सब मामलों पर उदार दृष्टि से विचार करने के अमभ्यासी होते जा रहे है । दोनों 
को मिलकर विचार करना, और जहा कही सम्भव हो वहा प्रबन्ध में श्रमिकों और कुशल 
कारीगरो को भी हिस्सा देना चाहिए। इस दिद्या में सरकारी कारखानों को आ्रादर्श उपस्थित 
करना होगा । 


१८. अब चूकि उद्योग और व्यापार में सरकार का भाग बढता चला जाएगा, इसलिए 
इनका प्रबन्ध केसे करना चाहिए, इस प्रश्न का महत्व भी बहुत बढ़ जाएगा । इन कार्यों की 
सफलता के लिए यह आवश्यक होगा कि निर्णय ज्ञीत्र किए जाए और लोग उत्तरदायित्व 
लेने को तैयार हो । इस कारण जहा कही सम्भव हो, वहा अधिकार को बाट देना और प्रबन्ध 
को व्यापारिक ढग से करना चाहिए । आशा है कि सरकारी कारोबारो से सरकार की आमदनी 
बढ जाएगी और नए-नए क्षेत्रों में विकास के लिए साधन उपलब्ध हो सकेगे। परन्तु कभी-कभी 
इन कारोबारो में नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। सरकारी कारोबारो की सफलता 
उनके समस्त परिणामों से जांचनी चाहिए; और उन्हें चलाने वालों को अश्रधिकतम स्वतन्त्रता 
रहनी चाहिए । 


१९ १९४८ के औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में कई झन्य विषयों पर भी विचार किया 
गया था । उनमे से कइयों के लिए तो आवश्यक कानून बन चुके है और कइयों पर सरकारी 
नीति विषयक घोषणाए की जा चुकी है । उद्योगो के विषय में केन्द्र और राज्य सरकारों की 
जिम्मेदारियों का विभाजन औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अविनियम द्वारा किया जा चुका 
है। विदेशी पूजी के विषय में सरकारी नीति का प्रतिपादन स्वय प्रधान मत्नी ६ अप्रैल, 
१६४९६ को संसद में अपने वक्तव्य द्वारा कर चुके है। इस कारण इस प्रस्ताव मे इन विषयों 
की चर्चा करने की आवश्यकता नही रही । 

२० भारत सरकार को आशा है कि उसकी श्रौद्योगिक नीति की इस पुनर्थोषणा का 
जनता के सब वर्ग समर्थन करेंगे और इससे देश की ओद्योगिक उन्नति द्रुत गति से करने में 
सहायता मिलेगी । 


अनुसूचो का 


१. दास्त्रास्त्र और गोला-बारूद और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक अन्य सामग्री । 
२. अश्रणशक्ति । 
३. लोहा और इस्पात । 


है. 8 द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


४, लोहे भौर इस्पात की ७ली हुई और कूट-पीटकर बनाई हुई भारी वस्तुएं । 

५. लोहा और इस्पात तैयार करने, खानों का काम करने, मशीनों के पुर्ज बनाने के 
और केन्द्रीय सरकार हारा विद्येषप रूप से निदिष्ट अन्य भारी उद्योगों कं लिए आवश्यक यन्त्र 
और मशीने । 

६. बिजली के बड़े कारखाने, जिनमें पानी और भाष की ताकत से घूमने वाले बड़े 
टरबाइन भी शामिल हे । 

७. पत्थर का कोयला और लिगनाइट । 

८. खनिज तेल । 

& खनिज लोहा, खनिज मंगनीज, खनिज क्रोम, जिप्सम, गंधक, सोने और हीरे को 
खुदाई । 

१०. ताबे, सीसे, जस्ते, टिन, मौलिब्डनम और वौलफ्रेम की खुदाई और विधायन । 

११. अणुशक्ति के उत्पादन और नियन्त्रण के लिए जारी को गई १६५३ की सरकारी 
आज्ञा की अनुसूची में लिखे हुए खनिज पदार्थ । 

१२. वायुयान । 

१३. वायु परिवहन । 

१४, गेल परिवहन । 

१५. जहाज निर्माण। 

१६. टेलीफोन भौर टेलीफोन के तार भौर बेतार के यस्त्र ( रेडियों सेटों को छोड़कर ) 

१७, बिजली का उत्पादन और वितरण । 


प्रमसची 'ख' 

है. १६४६ के “खनिज रियायत नियम” के अनुच्छेद ३ की परिभाषा में सम्मिलित 
“छोटे खनिजों” क॑ अनिरिकत अन्य खनिज वस्तुएं । 

२. एल्यूमीनियम झौर ऐसी श्रन्य भ्रलौह धातुएं, जो कि अनुसूची में सम्मिलित नहीं 
'की गईं । 

३. मशीनों के पुर्जे । 

४. लोहे के मेल की धातुएं, और पुर्ज बनाने का इस्पात । 

५. औषधिया, रंग और प्लास्टिक निर्माण श्रादि जैसे रासायनिक उद्योगों के लिए 
आवश्यक बुनियादी और मध्यवर्ती रासायनिक द्रण्य । 
. एंटीबायोटिक्स (रोगाणुनाशक) औौर पग्रन्म मूल श्रौषधियां । 
, रासायनिक खाद । 
, फ्रेत्रिम रबड़ । 
. कोयले का कार्जनीकरण । 
१०, रासायनिक लुगदी । 
११. सडक परिवहन । 
१२. समद्र परिवहन । 


इए डी डे आऔी 


भ्रध्पाप ३ 
योजना की रूपरेखा 


गत अध्याय में द्वितीय पचवर्षीय योजना के विस्तृत उद्देश्यो श्र उसकी विचारधारा 
पर प्रकाश डाला गया है । द्वितीय योजना का लक्ष्य है प्रथम योजना के समय आरम्भ की गई 
विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और तीव्र करना । इस योजना के मुख्य कार्य तीन रहेगे 
राष्ट्रीय आय में पांच वर्षों मे लगभग २४५ प्रतिशत की वृद्धि कर देना; जीविकोपार्जन के 
अवसरों को इतना बढा देना कि जनसख्या में वृद्धि के कारण जो नए श्रमिक उत्पन्न हों वे सब 
काम में लग सके; और इतनी औद्योगिक प्रगति कर लेना कि आगामी योजनाओ के समय 
द्रत गति से उन्नति करने के लिए जमीन तैयार हो जाए । एक प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना प्रथम योजना के समय में आरम्भ किए गए विकास कार्य को ही झागे बढाने का एक प्रयत्न 
है, परन्तु इसमे कार्यों की प्राथमिकता में कुछ परिवर्तन ग्रवश्य कर दिया गया है। दूसरी योजना 
'मे श्रौद्योगिक उन्नति पर, विशेषत भारी उद्योगों के विकास पर और माल की ढुलाई तथा 
यातायात जैसे उससे सम्बद्ध कार्यों पर विशेष बल दिया गया है। हम अपने सामाजिक 
सगठन के लिए समाजवादी ढंग की समाज रचना के आदर को स्वीकार कर चुके है, इसलिए 
योजना के सार्वजनिक और निजी दोनो क्षेत्रों के लिए पूजी-विनियोग का जो क्रम प्रस्तावित 
किया गया है उसमें तो यह आदरशों कार्यान्वित होता हुआ दिखाई देगा ही, देहाती और 
शहरी जीवन में जो परिवर्तन करने के प्रयत्न किए जाएगे उनमें भी इसका आभास मिलेगा । 
योजना के कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा कि सरकारी और निजी दोनो क्षेत्र 
मिलकर प्रयत्न करें, परन्तु जेसा कि पहले लिखा जा चुका है, सरकारी क्षेत्र को अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण कार्य करना है । 


योजना का व्यय श्रोर उसका विभाजन 


२. केन्द्र और राज्य सरकारों के समस्त विकास कार्यों पर योजना के पाच वर्षों 
में ४,८०० करोड रुपए व्यय होने का अन्दाजा लगाया गया है। विकास के मुख्य-मुख्य कार्यों 
में इस व्यय का विभाजन इस प्रकार होगा :--- 


विकास के मुख्य-मुख्य कार्यों में योजना के व्यय का विभाजन 





प्रथ योजना द्वितीप योजना 
समस्त समस्त 
व्यय व्यय 
| (करोड़ प्रतिशत (करोड प्रतिशत 
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ऊपर दिखाए गए समस्त व्यय में स्थानीय संस्थाओं द्वारा विकास कार्यो पर किए जाने वाले 
सब व्यय सम्मिलित नहीं है। उन संस्थाओं के कार्यक्रमों का केवल वह व्यय इस विवरण में 
सम्मिलित है जो राज्य सरकारो द्वारा किया जाएगा । इस विवरण में उन कार्यो को भी 
'सम्मिलित नही किया गया है जो स्थानीय जनता अपने-अपने स्थान पर नकद धन देकर 
या अपने शारीरिक श्रम के द्वारा पूरे करेगी। इन कार्यो के कारण योजना के समस्त व्यय म 
बहुत अन्तर भले ही न हो, परन्तु इनका महत्व सम्बद्ध स्थानों पर पूजी-विनियोग की दृष्टि 
से बहुत अधिक है । 


३ ऊपर की तालिका मे विकास के मुख्य शीर्षको पर होने वाले व्यय का जो विवरण 
दिया गया है, उससे यह प्रकट हो जाता है कि प्रथम और द्वितीय योजनाओ में, कार्यों की प्राथ- 
मिकताओ् में कितना अन्तर हो गया है। द्वितीय योजना के सरकारी क्षेत्र मे उद्योगों और खानों 
पर लगभग १६ प्रतिशत व्यय किया जाएगा। इसकी तुलना में प्रथम योजना मे यह व्यय केवल 
८ प्रतिशत किया गया था। यदि तुलना को छोड़कर, स्वतन्त्र रूप से देखें तो ज्ञात होगा कि उद्योगों 
ग्जौर खानो का व्यय बहुत--लगभग' ४०० प्रतिशत--बढा दिया गया है। प्रथम योजना में 
इन दोनों कार्यो के लिए जितना धन रखा गया था, वस्तृत व्यय उसके ५० प्रतिशत से भी 
कम किया गया था। इस प्रकार द्वितीय योजना में इन दोनों कार्यो पर किये जाने वाले व्यय में 
वृद्धि उससे भी अधिक होगी जो कि नियोजित व्यय की तुलना से प्रकट होती है । 5१० करोड 
रुपये के समस्त नियोजित व्यय में से ६९० करोड रुपए बड़े उद्योगों और खानो पर, और 
२०० करोड रुपए देहाती और छोटे उद्योगों पर व्यय किए जाएगे | खानो के विकास के लिए 
जो ७३ करोड़ रुपए का व्यय तालिका मे दिखाया गया है, वह मुख्यत कोयले, कोयला धोने के 
कारखानों, खनिज तेल की खोज और भूगर्भ सर्वेक्षण और खान कार्यालय पर किया जाएगा । 
खान से लोहा खोदने का व्यय, लोहे तथा इस्पात कार्यक्रमों के लिए निर्बारित धनराशि 
में सम्मिलित कर लिया गया है । 


४ परिवहन और सचार पर होने वाला व्यय द्वितीय योजना के समस्त व्यय का २६ 
प्रतिशत है। रेलों पर प्रथम योजना काल में लगभग ११ प्रतिशत व्यय किया गया था। 
उसकी तुलना में द्वितीय योजना के काल में यह व्यय १६९ प्रतिशत किया जाएगा। परिवहन और 
संचार के अन्य कार्यो पर कुल व्यय का जो अनुपात दूसरी योजना में खर्चे होगा, वह प्रथम 
योजना के अनुपात की तुलना में कुछ कम है, परन्तु स्वतन्त्र रूप से यह व्यय भी पहले की 
प्रपेक्षा बढ़ा दिया गया है । ८ 


५० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


५. केंद्र और राज्य सरकारों के समस्त व्यय का कोई १६ प्रतिशत सिंचाई और बिजली 
पर व्यय किया जाएगा। इसके अ्रतिरिक्त १२ प्रतिशत कृषि श्रौर सामुदायिक विकास 
कार्यों पर व्यय होगा । इन दोनों मदों के समस्त व्यय का योग १,४५१ करोड़ रुपए होता 
है। यद्यपि द्वितीय योजना में खेती की अपेक्षा उद्योग को प्रधिक प्रधानता दी गई है, तथापि 
वाद्यान्न और अन्य कच्चे माल का उत्पादन बढाने पर न कंबल द्वितीय योजना काल मे, अ्रपितु 
उसके पश्चात भी कई वर्षों तक विशेष ध्यान देता पड़ेगा । उद्योगों में उन्नति श्रौर झाय में वृद्धि 
होने के साथ-साथ अ्रन्न और कच्चे भाल की माग का बढ़ना निश्चित है। इसलिए खेती 
की पैदावार बढ़ाने के प्रयत्न में ढील बिल्कुल नहीं दी जा सकती । सिचाई और बाढ़-नियल्रण 
के लिए ४८६ करोड़ रुपए की जो राशि रखी गई है, उसमें से २०६ करोड़ रुपए तो प्रथम 
योजना काल में आरम्भ किए हुए कार्यों पर ही व्यय किए जाएगे और शेष २७७ करोड़ रुपए 
नये कामों पर व्यय होंगे । बिजली के उत्पादन में वृद्धि कृषि और उद्योग दोनों के लिए विशेष 
ग्रावर्यक है। इस कार्य के लिए जो ४२७ करोड़ रुपए की राधक्षि रखी गई है, उसमें से मोदे 
हिसाब से १६० करोड़ रुपए प्रथम योजना के समय आरम्भ किए गए कार्यों पर, और शेष 
२६७ करोड़ रुपए नए कार्यों पर व्यय किये जाएंगे। सिंचाई भौर बिजली का जो कार्यक्रम 
बनाया गया है, उसे भ्रागामी पन्द्रह वर्ष के एक बड़े कार्यक्रस के भाग के रूप में तैयार किया गया 
है। उक्त अवधि में सरकारी प्रबन्ध के द्वारा सींची जाने वाली भूमि को दुगुना भौर बिजली 
के परिमाण को छः: गुना कर देने का विचार है । 


६. द्वितीय योजना में सामाजिक सेवाश्ों पर समस्त व्यय का लगभग २० प्रतिशत 
व्यय किया जाएगा। इसकी तुलना में, इन सेवाओं पर प्रथम योजना में २३ प्रतिशत व्यय हुआ 
था। सामाजिक सेवाशों पर होने वाले समस्त व्यय के प्रतिशत की दृष्टि से शिक्षण, स्वास्थ्य 
और भावास पर का व्यय प्राय: उतना ही है, जितना कि प्रथम योजना में था, परन्तु स्वतन्त्र रूप 
से ये व्यय बहुत काफी बढ़ गए हैं। शिक्षा पर व्यय करने के लिए द्वितीय योजना में ३०७ करोड़ 
रुपए की राशि रखी गई है जो प्रथम योजना की राहि के दुगुने से कुछ ही कम है। 
यही बात स्वास्थ्य के व्यय पर लागू होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि द्वितीय योजना 
में सामाजिक सेवाझ्रों पर उतना ही व्यय किया जाएगा, जितना कि प्रथम योजना के 
ग्रन्त तक पहुंचे हुए विकास के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझा गया है। यदि 
इसमें उस व्यय को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जो द्वितीय योजना में तो नहीं रखा गया, 
परन्तु इन सेवाओं पर व्यय करने का विचार है, तो सामाजिक सेवाशों के व्यय का परिमाण 
काफी बढ़ जाएगा। 


७. द्वितीय योजना के ४,४०० करोड़ रुपए के समस्त विकास व्यय में से २५५६ करोड़ 
रुपए तो केस करेगा और दोष २,२४१ करोड़ रुपए सब राज्य सरकारें करेंगी। राज्य 
सरकारें पृथक-पृथक कितना व्यय करेंगी, इसका विवरण इस अध्याय के परिक्षिष्ट के रूप में 
दिया गया है; और वहीं उसकी प्रथम योजना के व्यय के साथ तुलना भी दी गई है। विभिन्न 
राज्य विभिन्न विकास कार्यों पर कितना-कितना व्यय करेंगे, इसका विवरण इस पुस्तक के भ्रन्त 
में दिया गया है। द्वितीय योजना में केन्द्र शौर राज्यों में व्यय का विभाजन, प्रथम योजना के 
विभाजन से कुछ भिन्न है। प्रथम योजना में जिन कार्यों को केन्द्रीय मन्त्रालयों ने पूरा किया 
था, उनके अतिरिक्त जो काये विविध मन्त्रालयों ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से पूरे किए 
थे, वे भी केन्द्र द्वारा ही किए दिखाए गए थे । परन्तु इन कार्यों पर राज्यों ने जो व्यय किया 
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था, उसे राज्यों की योजनाओं का भाग मानने का विचार था। इस कारण योजना को पेश 
करने में कुछ कठिनाई का सामना करना पडा । द्वितीय योजना के विवरण में साधारण 
सिद्धान्त यह रखा गया है कि जिन कार्यक्रमों को राज्य सरकारें अथवा उनके द्वारा नियन्त्रित 
सरकारी विभाग या स्थानीय बोडे या विशेष बोर्ड पूरा करेंगे, उन सबको जहा तक हो सके 
राज्यों की योजना में ही सम्मिलित किया जाए। यदि कोई कार्यत्रम' राज्यों में पूरा 
किया जाए और उसका पूरा या अधूरा व्यय केन्द्रीय सरकार या उसकी कोई शाखा दे, तो 
इतने मात्र से सिद्धान्ततः इस बात का उल्लंघन नहीं होता कि उस कार्यक्रम को राज्य की 
योजना का भाग मानना चाहिए । यद्यपि साधारणतया इसी सिद्धान्त का पालन किया गया है, 
तथापि इस समय कई काम ऐसे है, जो है तो राज्यों की योजनाओं के अ्रंग, परन्तु उनके व्यय 
का कुछ भाग अब भी केन्द्र के हिसाब में दिखाया जा रहा है। उदाहरणार्थ, आवास, पिछड़े 
वर्गों की सहायता और ग्रामोद्योगों तथा लघु उद्योगों के कामो पर व्यय का कुछ भाग इस 
समय केन्द्र के हिसाब में दिखाया जा रहा है, परन्तु उन कार्यो के सम्बन्ध मे विस्तार की जिन 


बातो पर विचार किया जा रहा है, उनके पूरा हो जाने पर सम्भावना यह है कि यह व्यय विभिन्न 
राज्यों द्वारा किया जाएगा । 


८. मुख्य विकास शीषेको के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों द्वारा अलग-अलग किए जाने वाले 
व्यय का विवरण नीचे की तालिका में दिखाया गया है : 


(करोड़ रुपयों में) 
केन्द्र कॉभाग खभाग गे भाग योग 
के राज्य केराज्य के राज्य 
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९ केन्द्रीय मन्त्रालयो और राज्य सरकारो दोनो ने अपनी-अपनी योजना में प्रतिवर्ष 
का कार्यक्रम निश्चित कर लिया है। इनका अध्ययन करने से पता लगता है कि योजना के 
प्रथम दो या' तीन वर्षों में व्यय बहुत रखा गया है। इसका एक बड़ा कारण यह है किजो 
कार्य प्रथम योजना के समय आरम्भ कर दिए गए थे और बहुत आगे बढ़ चुके थे, उन्हें शीघ्मर 
पूरा कर देने के लिए और उनसे यथाशक्ति जल्दी लाभ उठाने के लिए उन पर अधिक 

*इल सख्याओ में राष्ट्रीय विस्तार और राज्यो की सामुदायिक योजनाओं के लिए 

१ करोड़ रुपए की राशि का अनिदिष्ट भाग भी शामिल है। 

|इन राज्यों में शैडमान और निकोबार हीपसमभूह, उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेसी और 

पाडिचेरी भी शामिल है। 

+नइसमें केन्द्र द्वारा दामोदर घाटी निगम पर किया गया व्यय भी शामिल है । 


भू 2तीय पंचवर्षीय योजना 


व्यय करने का विचार किया गया है । इसका ग्र्थ यह है कि नये कार्यो पर व्यय को इस प्रकार 
फैला दिया गया है कि केन्द्र और राज्यों का सारा व्यय, योजना के परे समय में क्रश: बढ़ता 
चला जाए। ऐसा करना एक तो इसलिए आवश्यक है कि साधनों और व्यश्र में सतुलन रहें, 
दस ने इसलिर भी आवश्यक है कि योजना की प्रगति के साथ-साथ जीविकोपाजेन के श्रवसरों 
में बद्धि भी होती रहे । जैसा कि पहले लिखा जा चका है, द्वितीय योजना को एक ऐसा ढाचा 
मानकर चलना चाहिए, जिसमें कि वापिक बीजनाओं के विस्तार का निध्चय उपलब्ध वित्तीय 
श्रौर वास्तविक साधनों के अनसार किया जा सके । प्रति वर्ष का यह विस्तार लचकीला 
रहना चाहिए, परन्तु साथ ही प्रति वर्ष के कार्यक्रमों का पहले से तैयार रहना भी आवश्यक 
है, क्योंकि बहुत-से कामों के लिए यन्त्र और सामग्री का झरार्डर पहले से देने की आ्रावव्यकता 
होगी और प्रारम्भिक कार्य करने के लिर आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती भी पहले से करनी 
पट्टेगी । 


द्वितीय योजना का पंजी विनियं।ग 


१७, ४,८०० करोड़ रुपए के समस्त व्यय में से ३,४०० करोड़ रूपए तो मोटे हिसाब से 
पूंजी-वितियोग के रूप में, अर्थात उत्मादक साधन स्थापित करने पर व्यय होंगे, श्रौर शेष 
१,००० करोड़ रुपार को विकास कार्य का चाल व्यय माना जा सकता है । इन दोनों प्रकार 
के व्ययों का विवरण मुख्य शीर्षको के अल्तगत नीचे की तालिका से दिया गया है : 


हा. कमल कपेबन एज ++- फिक्स ५ ०नते ४०-०3 जब. कक. उक करार किअकपब ० का 44... रछिफत ऐेमललमेरी+ कक... ॥काजरान्‍मरफपंपध+त..सिनमोिकरलि/अ>मसिकक+ कस. ५ ज्यवमच. सोधका तारों एज कै: ०५५... 7+ 2०५० रप्फ्रोविकततातमकनाससकप फिल्म पप4०क्दा. कक सिर... ०० शौक, ++००>३४ तक ककभाणत // खाक मामा, 


(करोड़ रुपयों में) 
पूजी विनियोग. चालू व्यय ममस्त' 





का व्यय व्यय 

ह २ ; ५ 
१. कृषि और सामुदायिक विकास ३३५ २३० ५६८ 
(क) कृषि १५८१ १६० ३४१ 

(ख) राष्ट्रीय विस्तार और सामुदाभिक 

विकास १५७ ७० २२७ 

२. सिचाई और बिजली ८६३ ५० ६१३ 
(क) सिंचाई भर बाढ़ नियन्त्रण ४५६ ३० ४८६ 
(ख) बिजली ४०७ २० ४२७ 
३ उद्योग आर खानें ७६० १0७० ८९० 
(क) बड़े शौर मध्यम उद्योग और खानें ६७० २० ६६० 

(ख) प्रामोधोग और छोटे उद्योग १२० छ० २०० 
४, परिवहन ओर संचार १,३२४ ५० १,३८५ 
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१७७७७७७७७॥७७७श०७७७०५५००७ंधधद 0७७७७७७७७७ 


| इसमें प्राम पंचायतों और स्थानीय विकास के कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं । 
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इस विवरण सें कार्यक्रमों की केवल मोटी रूपरेखा दिखलाई गई है । इस समय केन्द्र और 
राज्यों मे जो बजट पेश किए जाते है, उनमें चालू व्यय और पूजी विनियोग के व्यय का अन्तर 
स्पष्ट करके नही दिखलाया जाता। आय के हिसाब में कुछ राशिया ऐसी भी होती है जिनका 
रूप पूजी विनियोग का होता है। पूजी खाते में यह दिखलाना चाहिए कि कौन-से व्यय प्रत्यक्ष 
धूजी निर्माण करने के लिए किए जा रहें है और कौन-से ऐसे ऋणों के रूप मे किये जा रहे है 
जिनका फल पीछे जाकर उत्पादक साधनों की उत्पत्ति के रूप मे प्रकट होगा । इसके अतिरिक्त 
समय-समय पर कुछ राशियों को राजस्व खाते से पूजी खाते मे और पूजी खाते से राजस्व खाते में 
'भी ले जाया जाता है। इस प्रकार के व्ययो का स्पष्ट अर्थ, राष्ट्रीय हिसाब-किताब की दृष्टि से 
तुरन्त प्रकट नही होता । सम्बद्ध अधिकारियों ने भी योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों का 
विभाजन विशुद्ध पूजी-विनियोग और चालू व्ययो की दृष्टि से नही किया है। इस प्रसग में 
यह लिख देना ग्रनुचित न होगा कि केन्द्र और राज्यों मे, दोनो स्थानों पर, सरकारी हिसाब में 
खातो में इस प्रकार सशोधन कर देने की आवश्यकता है कि उनसे यह स्पष्ट हो जाए कि 
सारे हिसाब-किताब मे राष्ट्रीय भ्राय कितनी और व्यय कितना हुआ, कितना खपत के रूप में 
खर्च हुआ, और कितना पूजी विनियोग मे । यह कार्य आ्रारम्भ हो चुका है। 


११. योजना के सरकारी क्षेत्र मे, ३,८०० करोड रुपए का विनियोग करने का जो कार्यक्रम 
बनाया गया है, उस पर योजना के निजी भाग के कार्यक्रम को सामने रखकर विचार करना 
चाहिए । उत्पादन और विकास के जो लक्ष्य रखे गए है, वे दोनो भागो के सम्मिलित 
विनियोग कार्यक्रम से ही पूरे हो सकेगे। इसलिए यह स्पष्ट है कि दोनो क्षेत्रों का विकास 
कार्यक्रम ऐसी गति से और इस प्रकार चलना चाहिए कि उत्पादन में वृद्धि सन्तुलित रूप से 
हो । निजी भाग में विनियोग का पूरा-पूरा और विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नही है और 
इस' समय आगामी पाच वर्षो मे विनियोग का जो रुख रहेगा उसकी मोटी कल्पना कर लेने से 
अधिक कुछ नही किया जा सकता । पिछले पाच वर्षो में विनियोग की जो प्रवृत्ति रही है उसके 
मोटे हिसाब, और कुछ क्षेत्रों में विनियोग के कार्यक्रम का हमे जो ज्ञात है उसके आधार पर, 
अगले पाच वर्षो में योजना के निजी भाग में २,४०० करोड रुपए का विनियोग हो सकने की 
सम्भावना है। उसका कुछ विवरण इस प्रकार है . 





(करोड़ रुपयो म ) 
१. संगठित उद्योग और खानें 2 ५७५ 
२. बागान, बिजली के काम और रेलो के अतिरिक्त ग्रन्य परिवहन हि १२५ 
३. निर्माण ह ». १,००० 
४. कृषि और ग्रामोद्योग तथा छोटे उद्योग ह हु ३०० 
प. भंडार ४ न हर ४०० 
योग २,४०० 


१२. प्रथम योजना कीं अवधि में समस्त पूंजी विनियोग बहुत मोटे हिसाब से, लगभग 
३,१०० करोड़ रुपए का हुआ था । इसमे से निजी क्षेत्र का पूजी विनियोर झाधें से कुछ अधिक 
था। द्वितीय योजना का लक्ष्य लगभग ६,२०० करोड़ रुपए है और पहले बताए हुए 
कारणों से, योजना के सरकारी क्षेत्र का पूजी विनियोग' बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। 
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सामान (हजार टन ) अ्रप्राप.. १८० ५०० १७८ 
७. मशीनों के पुजे ग्रेडेद. (मूल्य लाख रुपयों 
में ) ३५८ जछ्प्‌ ३०० ३०० 
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६ चीनी बताने की (मूल्य लाख रुपयो 
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११. कागज बनाने की (मूल्य लाख रुपयो 
मशीने में) नामसात्र नाममात्र ४०० -- 
१२ बिजली से चलने वाले (सख्या हजार 
सेट्रीपपूगलण पम्प में) रेड. ४० ८. श्र 


*+*यें झ्रक पचागीय वर्ष १६५४ के है । 
ये अंक सम्बद्ध पंचांगीय वर्ष के है । 
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जहाज टी०) २२ २३२ ४३... रे४ 
२. समुद्र पार जाने 
वाले जहाज (लाख जी० आर० 
टी०) १७ २९८ ४७. इदृप 


(7०) बन्दरगाह्‌ जहाजो 
से माल उतारने 


लादने की सामर्थ्य (लाख टन) २००. २५० शेर५ ३० 
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१. डाक घर (हजार ) ३६ ५५ ७५ ३६ 
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(क) प्राइमरी कक्षाएं (६ से ११ वर्ष 
तक के बच्चे) ४२९० ५११० ६३१० का 
(ख)मिडिल स्कूल. (११ से १४ वर्ष 
हु तक के बच्चे ) । १४१० १९९० २२४५ ह 
(ग) हायर सेकेड़ी (१४ से १७ वर्ष 
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4 २ रे ४ कि दर 

२. प्रारम्भिक प्रथवा 

बेसिक स्कूल (लाख ) २२१३१ २६३ हे ५० १६ 
३. सकल के अध्यापकों 

की संख्या (लाख) ७.४. है" रे १३४ ३० 
४. अध्यापकों के ट्रेनिंग 

स्क्ल (संख्या) फरेह ११३६ १,४१२ २४ 
५. अध्यापको के ट्रेनिंग 

स्कूलों में भर्ती (हजार) ७५.६ १०३'५ १३४०२ ३० 

3 स्वास्थ्य 

१. चिकित्सा सस्थाएं (हजार) ८६ १० १२६ २६ 
२. चिकित्सालयों में 

रोगियों के लिए शैयाएं (हजार) ११३ १२५ १४४५ रेड 
३. डाक्टर (हजार) ५६ ७०, ८२४ श्फ 
४. परिचारिकाएं (हजार) १७ २२ ३१ ४१ 
५. भिडवाइफे « शिक्षित 

दाइयां ) (हजार) १ २६ ३२ २३ 
६. ने्से-दाइयां भ्रौर 

दाइयां (हजार) ४ ६ ४१ शफरे 
७. हेल्‍थ असिस्टेंट और 

सेनेटरी इन्सपेक्टर (हजार) ३४५ ४ हू ७५ 

कृषि और सामुदायिक विकास 


१४. कृषि का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न प्रथम योजना के समय ही ग्रारभ्भ किए जा चुके 
थे। गत पांच वर्षों में भ्रश्न का उत्पादन १ करोड १० लाख टन अर्थात २० प्रतिशत भौर कृषि 
का समस्त उत्पादन लगभग १४५ प्रतिशत बढ़ गया था । द्वितीय योजना के समय में कृषि के 
उत्पादन में १८ प्रतिक्षत वृद्धि हो जाने की सम्भावना है। भूमि की उर्वेरा हक्षित बढ़ाने के 
लिए जो प्रयत्न किए जाने हैं वे सुविदित हैं । श्रभी कई वर्षों तक सिंचाई की सुविधाभों को 
बढ़ाने, भ्रच्छे बीजों का प्रयोग करने, रासायनिक खाद डालने और खेती के उन्नत उपायों के प्रचार 
करने की ही दिशा में विकास कार्य करना होगा । द्वितीय योजना में इन कार्यक्रमों के भ्रतिरिगत, 
कृषि के उत्पादन में विविधता लाने का भी प्रयत्न किया जाएगा। देश में जीवन का स्तर उन्नत 
होने श्र श्रौद्योगिक उन्नति बढ़ने के साथ-साथ, व्यापारिक फसलों को बढ़ाने भ्ौर सब्जिया- 
फल, दूध-घी, मछली-मांस और भ्रण्डे श्रादि खाद्यान्न के अभ्रतिरिकत श्रन्य भोजन सामग्रियों का 
उत्पादन श्रधिकाधिक करते पर ध्यान देने की भ्रावश्यकता होगी । कृषि के विकास का एक और 
पहलू जिस पर कि द्वितीय योजना में अधिक ध्यान दिया जाएगा यह है कि भूमि का 
उपयोग और प्रबन्ध अधिक कुशल ढंग से करने के लिए ऐसी सगठित संस्थाझो का प्रबन्ध किया 
जाएगा जिससे जिन लोगों काजीवल'भूमि पर झ्राश्चित है उसमें श्रधिक झ्राथिक समानता हो सके । 





रे 


योजना की रूपरेखा प्र 


१५ ह्वितीय योजना में अनाज के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य एक करोड़ टन शअर्थात 
लगभग १४५ प्रतिशत वृद्धि का रखा गया है । १६५५-५६ में अनाज का उत्पादन ६५० लाख 
ठन हुआ था जिसे १६६०-६१ मे बढाकर ७५० लाख टन तक ले जाने का विचार है | यदि 
इसमें सफलता हो गई तो अन्न के व्यय का जो परिमाण इस समय १७ २ औस प्रति व्यक्ति 
प्रति दिन है, वह बढकर लगभग १८ ३ औस प्रति व्यक्ति प्रति दिन हो जाएगा । कपास, 
गन्ने, तिलहहन और पटसन के उत्पादन में वृद्धि की मात्रा और भी बढ़ाने का विचार है। द्वितीय 
योजना के समय इनके उत्पादन में क्रमश. ३१ प्रतिशत, २२ प्रतिशत, २७ प्रतिशत और २५ 
प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी । सिचाई की सुविधाएं बढ जाने के कारण गन्ना लगभग 
दस लाख एकड अतिरिक्त भूमि में बोया जाने लगेगा । यदि गन्ने की पैदावार बढाने का लक्ष्य पूरा 
हो गया तो चीनी का व्यय १४ औस प्रति व्यक्ति प्रति दिन से बढ़ाकर १७ औंस प्रति व्यक्ति 
प्रति दिन किया जा सकेगा । पटसन और कपास के उत्पादन मे वृद्धि करने के अतिरिक्त पटसन 
की किस्म सुधारने और लम्बे रेशें की कपास की बुआई बढाने के लिए विशेष प्रयत्त करने होगे । 


१६. ऊपर क्ृषषि का उत्पादन बढाने के जिन लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है वे कंन्द्रीय 
क्रषि मन्त्रालय और राज्य सरकारों में विचार विनिमय के पश्चात निदिचत किये गये है। परल्तु 
हमारा खयाल है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए जितनी गुजाइश है और योजना में इतना बड़ा 
पूजी-विनियोग करने के कारण माल की जितनी माग बढ जाएगी, उसका विचार करते हुए, 
इन लक्ष्यों को और भी ऊचा किया जा सकता है। प्रथम योजना में कृषि और सामुदायिक विकास 
के कामो पर व्यय के लिए ३५७ करोड रुपए की राशि रखी गई थी । उसे बढाकर द्वितीय योजना 
में ५६८ करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस राशि में उन सुविधाओं की गिनती नही की गई है, 
जो रिजवे बेक, स्टेट बैक और सहकारिता सस्थाएं, छोटी मियाद के ऋणों के रूप में देगी । 
१६९५४ के आरम्भ में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को सुझाया था कि क्ृषि का उत्पादन 
बढाने के कार्यक्रम बनाते हुए, वे यदि गावों के सामने कोई निद्चित लक्ष्य रख दे तो वह राष्ट्रीय 
दृष्टि से अच्छा रहेगा । यह लक्ष्य इस प्रकार का हो सकता है कि कुछ समय मे---मान लीजिए 
लगभग १० वर्ष में--अनाज, तिलहन, रेश, बागानो की फसलो अथवा पशुओं और 
उनसे पैदा होने वाली वस्तुओं आदि का उत्पादन दुगुना हो जाना चाहिए। इस सुझाव 
मे इस बात पर भी जोर दिया गया था कि ऐसा कोई लक्ष्य सामने रखते हुए राज्य सरकारो 
को भी आवश्यक साधनो, सेवाश्रो और पूजी झ्रादि की सहायता का उत्तरदायित्व अपने सिर 
लेना पड़ेंगा। इस समय योजना मे जो लक्ष्य रखे गये है उनका आधार यह माना गया है वि 
विविध विकास कार्यक्रमों के द्वारा उत्पादन सामश्यें में इतनी वृद्धि हो सकेगी । आशा है 
कि कृषि और राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रमों में अधिक सहयोग करके कृषि उत्पादन के इन 
लक्ष्यों को और भी ऊचा उठाया जा सकेगा । योजना आयोग और सम्बद्ध सरकारी अधिकारी 
मिलकर इस समस्या पर विचार कर रहे हैं। अ्रनाज का उत्पादन देश में ही बढ़ाता इस 
दृष्टि से और भी आवश्यक है कि विदेशो से अन्न मंगाने पर विदेशी मुद्रा का व्यय करता 
पडता है। यह एक सचाई है कि भारत मे सभी फसलों की पैदावार बहुत कम होती है। औद्यो- 
गिक विकास के कार्यक्रमों की पूर्ति वाछित शीघ्रता से करने के लिए फसलों की पैदावार 
बहुत जल्दी बढाने, की आवश्यकता है । इसलिए राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमों के ग्रधिकारियों 
को चाहिए कि वे प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक परिवार को, भ्रधिक अच्छे साधनो के प्रयोग और 
अधिक श्रम आदि के द्वारा, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करे । हमारा सुझाव है 
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कि राणीय विस्तार और सामदाधिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि का उत्पादन जाचन 
के लिए, समय-समय पर नियमपूर्वक निरीक्षण करते रहना चाहिए जिससे झ्रावध्यकता हाने 
पर कार्यक्रम में उचित हेर-फेर किया जा सके । 


१७, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम अपनाश जाएंगे, उनमें सब से अधिक 
प्राथमिकता यथापूर्व, सिंचाई की सुविधाए बढाने को दी जाती रहेगी । द्वितीय थोजना 
२१० लाख एकड नई भमि की सिचाई आरम्म करने का लक्ष्य रखा गया है। भ्रमानियम 
सल्फेंट की खाद की खपत १६५५ में ६ लाख १० हजार टन हुई भी, १६६० तक उसे बढाकर १८ 
लाख टन कर देने का विचार है। अश्रच्छा बीज तैयार करने के लिए लगभग ६३ हजार एकाइ 
जमीन में ३ हजार फार्म खं।ले जाएगे । नई जमीन को खेती के योग्य बनाने और सुधार कार्य 
करने का काम ३५ लाख एकड़ से अधिक जमीन में किया जाएगा । 


१८, फल और सब्जी जैसे सहायक खाद्यो की पैदावार बढ़ाने का भी द्वितीय योजना में 
प्रथत्त किया जाएगा। इसके लिए ८ करोड़ गयाए की राधि रखी गई है | आशा है कि मछली 
पालन, दूध उद्योग और जंगलों से उपलब्ध होन वाले साद्यों की पैदावार में भी पर्याप्त वरद्धि 
होगी । पक्ष पालन झौर मछली पालन के लिए प्वितीय योजना में ६८ करोड़ रुपए रखे गाए है । 
प्रथम योजना में यह राशि कंवल २६ करोड़ रतार थी । प्रथम योजना में ६०० कंद्ध ग्राम और 
१४० कदर कृत्रिम गर्भाधान के स्थापित किए गए थे । इनें बढ़ावर दवतीय बोजना में क्रमश: 
१,२४० और २४५४ कर दिया जाएगा। पशुलिकित्सालयों की समस्या प्रथम योजना से २,००० 
से बढ़ाकर २,६५० कर दी गई थी। द्वितीय योजना में उसमें १,६०० की भौर भी वृद्धि हो जाने 
की झ्राजा है। यह भी विचार है दि हितीय ये जना के सम्य नगरों में टाघ वितरण बेर ने बाली 
३६ यूनियनें, दूध से अंगम तिकालते बाल १९ सहकारिया कद और दूध सुखान १. ७ छारजान 
खोले जाएगे। गहरे और दूर-दूर के समुद्र में म 2 दिया पयाहने के काम का पस्तार किया जाएगा 
और इसके लिए परिचमी तथा पूर्वी तदां पर और अ्रण्डमान हीपसमह में गछली प्रन्वेषण व प 
खोले जाएंगे । 


१६. सहकारिता, माल की बिक्री के संगठन और गोदामों के लिए द्वितीय योजना में 
४७ करोड़ रुपए की राधि रखी गयी है | ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति ने सिफाश्शि की थी कि 
ऋण देते, कर्चे माल का उत्पादन करने और उसे बाजार में बेचने के वामक्रम पर स्टूट 
बैंक, रिजर्व बैक धशौर सरकार को मिलकर भ्रमल करता चाहिए। इस सिफारिश पर हनल 
करने के लिए कार्रवाई श्रारम्भ की जा चु की है। विशेषतः देश भर में गोदामों का एक जाल» ग 
बिछा देने का कार्यक्रम शी घना से भारंभ किया जाएगा। धन्दाजा है कि द्वितीय योजना क॑ भअ्रम्त 
तक बाजार में बेचने योग्य फालत्‌ भाल के १० प्रतिशत का क्रय-विक्रय सहकारिता सस्थाए कर्न 
लगेगी। इस समय भी देश में नियमित सण्डियों को बढ़ाने का विशेष प्रयत्त किया जा रहा है। 
आशा है कि ट्वितीय योजना के शन्‍्त तक ऐसी मण्डियों की संख्या दुगुनी हो जाएगा । कृषि से 
सम्बद्ध सगठनों को सुधारने का उद्देश्य यह है कि कुछ डी बर्षों में अधिकाधिक व्यवहार सहवारिता 
के सिद्धान्त के अनुसार होने लगे। श्रनुभव से ज्ञात हुआ है कि छोटे किसानों या जरू रतमन्‍्द 
लोगो' को, इस प्रयोजन से सहकारिता के झ्राधार पर संगठित करने का कार्य शीघ्रता से नही 
किया जा सकता कि थे मिलकर शअ्रपना उत्पादन बढ़ा लें और लाभ का वितरण उनमें अ्रधिक 


योजना की रूपरेखा ६९ 


समानता से होने लगे । इसलिए सहकारिता के कार्य को बढाने और पुनर्गेठित करने का कार्ये 
सरक्रार को अपने ही ऊपर लेना पंडेगा । इसके लिए एक बडा वार्यक्रम बनाया जा रहा है। 


२० शायद प्रथम योजना का सब से महत्वपूर्ण कारन यह था कि उसमें सामुदायिक विकास 
और राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया था। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य 
यह था कि लोगों को खेती के अधिक अच्छे उपायो की जानकारी हो और उनमे अधिक अच्छी 
तरह रहने-सहने श्रौर परस्पर सहायता तथा सहकारिता करने की इच्छा उत्पन्न होकर उनकी 
आशिक अवस्था में सुधार हो जाए। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के कार्यक्रम 
योजना को लोकप्रिय बनाने के प्रधान साधन है। श्रब तक ये कार्यक्रम देश के लगभग एक-चौथाई 
भाग से आरम्भ किये जा चुके है । लोगो ने भी इनमे उत्साह और रुचि प्रकट की है। इसका 
प्रमाण यह है कि सामुदायिक योजनाञ्रो पर सरकार ने जितना खर्चे किया, उसका लगभग 
६० प्रतिशत जनता ने स्वय दिया। इन दोनो कार्यक्रमों को इस प्रकार बढाने का विचार है 
कि द्वितीय योजना के अन्त तक ये सारे देश में प्रचलित हो जाए । इसके लिए योजना में २०० 
करोड रुपए की राशि रखी गई है । जे सा कि पहले लिखा गया है, हमारा खयाल है कि यदि समय- 
समय पर इन कार्यक्रमी में उचित हेरफेर किया जाता रहे तो इनके द्वारा कृषि का उत्पादन उन 
लक्ष्यों से भी आगे बढाया जा सकता है जो कि योजना मे निर्धारित किए गए है । 


२१ देहाती क्षेत्रों मे सामुदायिक जीवन बिताने की रुचि उत्पन्न करने और वहा की 
जनता में गावो के विकास कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेने का शौक पैदा करने का सब से 
महत्वपूर्ण साधन ग्राम पचायते है । प्रथम योजना मे ग्राम पायतों की संख्या 5५३ हजार से बढ 
कर १”ख १७ हजार हो गई थी। द्वितीय योजना मे उसे और भी बढाकर २ लाख ४४ 
हजार तक ले जाने का विचार है । इस कार्य के लिए योजना मे १२ करोड रुपए की राशि 
रखी गई है। इसके अतिरिवत १५ करोड रु ए स्थानीय विकास कार्य के लिए भी रखे गए है। 
इस कार्य का उद्देश्य यह है कि देहाती जनता स्थानीय लाभ के कार्य स्वय अपने परिश्रम रो करने 
लगे। द्वितीय योजना के समय इस कारये को उन क्षेत्रों में किया जाएगा, जो कि अब तक 
राष्ट्रीय विस्तार की सेवाओ के लाभो से वचित रह गये है। 


सिंचाई और जिजली 


२२. प्रथम योजना आरम्भ होने से पहले देश मे सिचाई ५१० लाख एकड भूमि में होती 
थी। प्रथम योजना के समय इस भूमि का क्षेत्रफल बढकर ६७० लाख एकड हो गग्मा । थ्राजश्ञा 
है कि द्वितीय योजना के अन्त मे और भी २१० लाख एकड़ भू मे सिचाई होने लगेगी और इस 
प्रकार १० वर्ष में सिचाई की भूमि में प्राय ७५ प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी । द्वितीय योजना में 
जिस नई २१० लाख एकड भूमि में सिचाई होने लगेगी, उसमे से १२० लाख एकड मे तो सिचाई 
बड़े और मध्यम कार्यक्रमों के द्वारा होगी और ६० लाख एकड से सिचाई के छो2 कामों द्वारा । 


२३ बड़े और मध्यम कार्यक्रम के अनुसार जिस झतिरिक्त भूमि से सिचाई की जाएगी, 
उसका अधिकतर भाग (करीब ६० लाख एकड) प्रथम योजना के समय आरम्भ किये गये 
कार्यो के द्वारा लाभान्वित होगा । द्वितीय योजना मे आरम्भ किये गये नये कार्यो से लाभ 
केवल, लगभग ३० लाख एकड भूमि को पहुचेगा । द्वितीय योजना मे जो बडे और मध्यम कार्य 
आरम्भ किये जाएगे उनके पूरा हो जाने पर लगभग १५० लाख एकड भूमि को लाभ पहुचेगा ॥ 


६२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


द्वितीय योजना के समय, सिचाई के बडे और मध्यम कार्यों से, प्रति वर्ष प्रायः समान ही लाभ 
पहुंचने की आशा है। प्रथम ३ वर्षों में इस लाभ की मात्रा लगभग २० लाख एकड़ प्रति वर्ष और 
प्रन्तिम २ वर्षों में प्राय: ३० लाख एकड़ प्रति वर्ष रहेगी । 


२४, क्रंषि का उत्पादन निरन्तर बढाते रहने की आवश्यकता है । इसलिए सिचाई 
की मध्यम योजनाओं पर पग्रधिक ध्यान देने का विचार है । प्रथम योजना में सिचाई के ७ 
कार्य ऐसे आरम्भ किए गये थे जिनमें से प्रत्येक पर ३० करोड़ रुपार से श्रधिक रुपए व्यय होने 
वाला था, ६ ऐसे थे जिन पर १० और ३० करोड सपा के बीच व्यय हुआ था, ५४ ऐसे 
थे जिन पर १ और १० करोड क बीच व्यय हुआ था । और लगभग २०० ऐसे थे जिनमें 
से प्रत्येक पर १ करोड़ रुपए से कम व्यय हुआ था। द्वितीय योजना में सिंचाई के १८८ नये कार्य 
आरम्भ किये जाएंगे । इनमें से किसी पर भी ३० करोड़ रुगए से भ्रधिक व्यय करने की ग्रावश्यकता 
नही है। कोई १० कार्यो पर १० और ३० करोड़ रुपए के बीच, ४२ पर १ और १० करोड़ 
रुपए के बीच और शेष १३६ में से प्रत्येक पर १ करोड रुपए से भी कम व्यय होगा । मध्यम 
कार्यों के दो लाभ हैं। एक तो, उनका फल जल्दी निकलता है, और दूसरे, उनसे सिचाई 
के लाभों को विभिन्न क्षेत्रों में भ्रधिक समानता से वितरित किया जा सकता है । 


२५. सिंचाई के छोटे कार्यों में २,५८१ नलकूप बनाने का जिक्र विशेष रूप से किया जा 
सकता है। इन पर २० करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा और इनसे € लाख १६ हंजार एकड़ में 
सिंचाई हो सकेगी । इसके भ्रतिरिकत, प्रथम योजना के समय जमीन-तले के भ्रधिक गहरे पानी से 
सिंचाई कर सकते की सम्भावनाभों की खोज करने के लिए गहरे नलकूप बनाकर देखने का जो 
परीक्षण आरम्भ किया गया था, उसे द्वितीय योजना के समय भी जारी रखा जाएगा । 


२६. प्रथम योजना आरम्भ होने के समय देश में बिजली तैयार करने के जो कारखाने 
लगे हुए थे, उनकी समस्त सामथ्यें २३ लाख किलोवाट की थी। प्रथम योजना में महू सोचा 
गया था कि १५ वर्ष में बिजली के उत्पादन में ७० लाख किलोवाट की वृद्धि कर दी जाए। प्रथम 
योजना के समय ११ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्त करने के कारखाने बनाये भी जा चुके 
हैं और द्वितीय योजना के समय में, आशा है कि ३५ लाख किलोवाट के कारखाते और बन 
जाएंगे । द्वितीय योजना में औद्योगिक उन्नति पर सब से अधिक बल दिया गया है, इसलिए 
ग्रागामी ५ वर्षों में बिजली के उत्पादन में १०० प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो जानी चाहिए । 
औद्योगिक उन्नति पर बल अगली योजनाप्रों में भी दिया जाता रहेगा। आरम्भ 
में ७० लाख किलोवाट का जो लक्ष्य रखा गया था, उसे बढ़ाकर १६६५-६६ तक लगभग 
१३० लाख किलोवाट का कर देना पड़ेगा । 


२७. १६५०-५१ में देश में बिजली का व्यय १४ यूमिट प्रति व्यक्ति था, जिसके बढ़कर 
१६५५-५६ में २५ यूमिद और १६६०-६१ में ५० यूनिट हो जाने की भाशा है । प्रथम योजना 
के ग्रन्त तक २० हजार भ्रथवा इससे भ्रधिक प्राबादी के ९५ प्रतिदत नगरों और १० हजार 
और २० हजार के बीच की आबादी के ४० प्रतिशत तगरों में बिजली पहुंच जाने की' भ्राशा 
थी। द्वितीय योजना में लक्ष्य यह रखा गया है कि १० हजार भ्रथवा इससे प्रध्तिक भ्रावादी 
के तो सब नगरों, और ५ हजार और १० हजार के बीच की झ्राबादी के ८५ प्रतिशत नगरों में . 
बिजली पहुंचा दी जाए। ५ हजार की झाबादी से कम के आमों और छोटे नगरों में बिजली 
पहुंचाने पर बहुत अधिक व्यय होगा । इस कारण देहातों में बिजली पहुचाने का कार्य अधिक 


योजना की रूपरेखा 


दी्घ काल से फैलाकर करना पड़ेगा। द्वितीय पचवर्षीय योजना में इस कार्य के लि. __ 
करोड रुपए की राशि रखी गई है, और आशा! है कि उससे बिजली का लाभ उठाने वाले छोटे 
नगरो और ग्रामों की संख्या १९५६ की ५,३०० से बढ़कर १६६१ में १३,६०० तक पहुच 
जाएगी । देहातों में बिजली पहुंचाने पर विचार करते हुए केवल यही ध्यान नही रखना 
पड़ता कि वहां बिजली पहुंच जाए, बल्कि साथ ही यह भी देखना पड़ता है कि किस क्षेत्र मे औद्योगिक 
और भ्रन्य प्रयोजनों के लिए कितती बिजली की आवश्यकता होगी, और उन्नति निविध्न 
होने की दृष्टि से उसे किस दर पर देना उचित होगा । 


२८. बिजली के अतिरिक्त उत्पादन का अधिकतर भाग योजना के सरकारी क्षेत्र में 
रहेगा । इस कारण इस क्षेत्र मे सरकार की स्थिति बहुत शीघ्र सर्वोपरि हो जाएगी। १९५०-५४ १ 
में सरकार केवल ६ लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन करती थी। यह परिमाण 
अबढकर १९६०-६१ में ४३ लाख किलोवाट तक पहुंच जाने की आशा है । बिजली के उत्पादन 
मे सरकार का भाग, आगामी १० वर्षो में २६ प्रतिशत से बढ़कर ६७ प्रतिशत हो जाएगा । 
इसी प्रसंग में यह जान लेना भी महत्वपूर्ण होगा कि योजना के सरकारी भाग में विद्युत 
उत्पादन के लिए किया गया विनियोग १९५०-५१ मे ४० करोड़ रुपए था। वह बढ़कर 
१६५५-५६ में लगभग २७० करोड़ रुपए हो गया और १६६०-६१ तक उसके ६८० करोड़ 
रुपए हो जाने की झ्राशा है । 


क्प्क 


उद्योगों और खानों का विकास 


२९. द्वितीय और प्रथम योजनाओों में सब से बड़ा अन्तर यह है कि द्वितीय योजना के 
सरकारी क्षेत्र में उद्योगो और खानो के विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। 
भारत में आथिक आयोजन की एक मानी हुई विशेषता यह है कि कृषि, बिजली, माल 
की ढुलाई, यात्रियों के यातायात और सामाजिक सेवाओं के विकास कार्य में पहल सरकार 
कर रही है। परन्तु अभी तक उद्योगों और खानों के विकास के कार्ये योजना के सरकारी क्षेत्र 
के विनियोग कार्यक्रम में प्रमूबता से दृष्टिगोचर नहीं हुए थे। उदाहरणार्थे, प्रथम योजना 
के सरकारी क्षेत्र में तो, बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए, केवल ६४ करोड़ रुपए रखा गया था; 
और इसकी' तुलना में योजना के निजी क्षेत्र में इसी कार्य के लिए, लगभग २३३ करोड़ 
रुपया व्यय हुआ था । द्वितीय योजना के सरकारी भाग में बड़े उद्योगों और खानों (वैज्ञानिक 
अन्वेषण को सुम्मिलित करके) क लिए ६६० करोड रुपए की राशि रखी गई है। इसकी तुलना 
में योजना के निजी भाग में इन कार्यों पर नया विनियोग लगभग ५७४ करोड़ रुपए का 
होगा । औद्योगिक उन्नति में निजी भाग भी निस्संदेह महत्वपूर्ण योग देगा, परन्तु सरकारी 
भाग में इन कार्यो की उन्नति पर विशेष बल दिया जाएगा । 


३०. सरकारी भाग में बड़े उद्योगों और खानों का विकास करने के लिए, ६६९० करोड़ 
रुपए की जो राशि रखी गई है, वह प्रायः सब की सब लोहे और इस्पात, कोयले, रासायनिक 
खादों, बिजली के बड़े यन्त्रों और इजीनियरिंग के ग्रन्य भारी कामो आदि आधारभूत उद्योगों 
पर व्यय की जाएगी । द्वितीय योजना के समय इस्पात तैयार करने के ३ कारखाने राउरकेला, 
भिलाई और दुर्गापुर में खोले जाएंगे । इनमें से प्रत्येक की सामरथ्य १० लाख ठन इस्पात की 
सिल्लियां बना सकने की होगी । इनमे से एक कारखाने मे ३ लाख ५० हजार टन ढला हुआ लोहा 
भी बेचने के लिए तैयार किया! जाएगा। मैसूर के लोहे और इस्पात के कारखाने से इस्पात 


९८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


उत्पादन की सामर्थ्य बढ़ाकर १ लाख टन कर दी जाएगी। आशा है कि सरकारी क्षेत्र के 
सब्र कारखानों का इस्पात उत्पादन मिलाकर, द्वितीय याजना के भ्रस्त मे, २० लाख टन तक 
पहुच जाएगा । 


३१. बड़े इजीनिर्यारग उद्योगों की रथापता के कार्य क्रम में, रेलले को भारी ढलाई की 
श्रावधयकताएं पूरी करने के लिए इस्टात वी छलाई का एक बडा कारसाता तो लित्तरजन 
में रेलवे के इंजन बनाने के कारखाने में खो्वा जाएगा, और तीन नए वारखाने लोद की छलाई 
तथा कुटाई-पिटाई के बडे काम करते और उमारती सामान तैयार करन के (०, “नण्ट्रीय 
ग्रद्योगिक विकाम निगम की अधीवता में खोले जाएगे। सरकारी क्षत्र से, बिजली 
के बडे यन्त्र बनाने की व्यवस्था भी की जा रही है। चित्त रजन का इजतों का कारखाना भ्रव 
प्रति वर्ष १२५ इजन बना रहा है, उसकी सामर्थ्य बढाकर ६०० इन प्रति वर्ष बनाने की 
कर दी जाएगी। पैराम्बूर के रेल के ज॑ ड॒हं, न डिब्बे बनाने से. का *खाने में उत्पादन का कार्य १९४५ 
में आरम्भ हो गया । वहा १६४५६ तक ३५० डिब्बे प्रति बंप बनते लगेंगे । छ । वाहन कं 
लिए भी डिब्बे बनाने का एक कारखाना खोला जाएगा। 


३२. आशा है कि खनिज पदार्थों का उत्पादन द्वितीय योजना के काल में ५८ प्रतिशत 
बढ जाएगा। इस प्रसंग में कोयले की चर्चा विशेष रूप से कर देनी बाहिए, क्योंकि उद्योगों 
श्रौर परिवहन के विकास कार्यों के लिए उसके उत्पादन में वृद्धि की बहते प्रावश्यकता प्गी । 
इस समय देश में ३८० लाख टल कोयला निकाला जाता है। इसका बड़ा भाग योजना के 
निजी क्षेत्र में निकलता है । सरकारी क्षेत्र में केवल ४५ लॉख टन कोयला निकलता है। श्रागामी 
प वर्षों में कोयले का उत्पादन लगभग २९२० लाख टन बता देने का विचार है। हैसमें से १२० 
लाख टन तो सरकारी क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा और शेष १०० लाख टन किसी निजी क्षेत्र में । 


३३. दक्षिण भारत में कोयले की खाने कम है, इसलिए दक्षिणी श्रर्काट जिले के 
नेबेली स्थान पर लिगताइट कोयला खोदने के बहुदरेशीय कार्य को सब से पहले हाथ में 
लिया जा रहा है। यहां ३५ लाख ठन लिगनाइट खोदकर, उसका उपयोग--(१) बिजली 
के एक कारखाने में २११ हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न करने के लिए, (२)*७ लाख टन 
वाधिक सामथ्य के एक कारखाने में ऊंचे किस्म की कारबन की ईटे तैयार करने के लिए, और 
(३) यूरिया और सल्फेंट तथा नाइट्रेंट के रूप में ७० हजार टन जमा हुआ नाइट्रजन तैयार 
करने के लिए किया जाएगा। इसकं अतिरिक्त रासायनिक खाद बनाने के ठो नये कारखाने 
खोले जाएंगे। इनमें से एक नंगल में खोला जाएगा । उसमें ७० हजार टन स्थिर नाइट्रोजन 
की समता का ताइट्रोजन वाला चूने का पत्थर प्रति वर्ष तैयार किया जाएगा। रासायनिक 
खाद का दूसरा कारखाना राउरकेला में खोला जाएगा । उसमें प्रति वर्ष ८० हजार टन स्थि ? 
ताइट्रोजन के बराबर, नाइट्रोजन-वाला चूने का पत्थर तैगार किया जाएगा। सिन्‍्दरी 
के रासायनिक साद कारखाने का काम भी और बढ़ाया जाएगा। उसका उत्पादन प्रति वर्ष 
६६ हजार टत नाइट्रोजन से बढ़ाकर, ११७ हजार टन कर दिया जाएगा । 


३४. डी० डी० टी० तैयार करने और हिन्दुस्तान केबल्स, हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स 
और इंडियन टेलीफोन उद्योग के जो कारखाने प्रथम योजना के समय खोले गये थे उन्हें 
और बढ़ा दिया जाएगा। डी० डी० टी० का एक और कारखाना तिरुबांकुर-कोचीन में खोला 
जाएगा। राज्यों में जो कारखाने खोले जाएंगे उन्तमें से पदिचम बंगाल में, कोक तैयार करने के 
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दुर्गापुर के कारखाने का, और मैसूर के पोर्सीलिन इंसुलेटर और 'ट्रांसफार्म रर (बिजली 
की धारा को बदलने वाला यन्त्र ) बनाने वाले कारखाने का जिक्र विशेष रूप से किया जां 
सकता है । 


३५ योजना के निजी क्षेत्र में जो पूुजी-विनियोग होगा, उसका भी अधिक भाग आधारभूत 
उद्योगो की उन्नति पर ही व्यय किया जाएगा। निजी क्षेत्र में लोहे और इस्पात के उद्योग 
की सामथ्यें बढाने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस समय इस क्षेत्र में 
१२॥ लाख टन इस्पात तैयार होता है। आशा है १६५८ तक वह बढ़कर २३ लाख ठढन 
हो जाएगा। इस समय सीमेंट ४३ लाख टन तैयार होता है। आशा है कि वह बढ़कर योजना 
के भ्रन्त तक १३०. लाख टन होने लगेगा। सीमेंट के कारखानों की सामर्थ्य १६० लाख टन तक 
कर देने का विचार है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम, इस्पात-निर्माण में काम आने वाले मैगनीज, 
झऔर बहुत ऊंचे ताप की भट्ठियों मे काम आने वाली ईटों का उत्पादन भी बहुत 
बढ़ाया जाएगा । 


३६ योजना के निजी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में, सूती वस्त्र और पटठसन बुनने, 
चीनी, कागज और सीमेंट बनाने और खेती मे तथा सड़को पर काम आने वाले यन्त्रो का 
निर्माण भी सम्मिलित है। रासायनिक उद्योग की प्रथम योजना के समय में भी बहुत उन्नति 
हुई थी । हितीय योजना में इस उद्योग का विस्तार विभिन्न दिशाओं में किया जाएगा । 
'उदाहरणार्थं, सोडा एश का उत्पादन तिगुना और कास्टिक सोडे का चौगुना कर दिया जाएगा । 
तेल शोध का तीसरा कारखाना विशाखापत्तनम्‌ में १६५७ तक बनकर तैयार हो जाएगा । 
तब, देश की औद्योगिक और पावर अल्कोहल तैयार करने की सामथथ्य २७० लाख गैलन से 
बढ़कर ३६० लाख गैलन हो जाएगी । 


३७. उपभोग्य पदार्थों के उद्योगों में से, सूती वस्त्र का उत्पादन २४ प्रतिशत बढ़ाकर 
वर्तमान ६८५ करोड़ गज से ८५० करोड़ गज कर दिया जाएगा। अभी तक यह निश्चय नही 
किया गया है कि इस उत्पादन का कितना भाग बडी मिलों में, और कितना हाथकरघधा और 
शक्ति से चलने वाले करघों में बनेगा । इसी प्रकार यह भी निश्चय करना अभी शेष है कि 
कितना सूत मिलों से और कितना चरखों से काता जाएगा । ये दोनों निश्चय हाथकरघों 
और अम्बर चर्खे की भावी सम्भावित सामर्थ्य को देखकर किये जाएंगे । वस्त्र के उत्पादन 
'का जो लक्ष्य यहा बताया गया है वह लगभग १८ गज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के व्यय और १०० 
'करोड़ गज के वार्षिक निर्यात के आधार पर रखा गया है। वस्तुतः हाल के वर्षों में कपड़े की 
माग जिस प्रकार बढ़ती रही है उसे देखते हुए कपड़े का उत्पादन इससे भी अधिक करने की 
आवश्यकता पड सकती है। अन्य उपभोग्य पदार्थों के सम्बन्ध में द्वितीय योजना का लक्ष्य, 
चीनी का उत्पादन लगभग ३४५ प्रतिशत और कागज और गत्ते का शत-प्रतिशत बढ़ा देने और 
वनस्पति तेलों का १६ लाख टन से २१ लाख टन कर देने का है। रेयन (नकली रेशम) और 
ओषधियों भ्रादि के निर्माण का विकास भी द्वितीय योजना के कार्यक्रम मे सम्मिलित किया 
गया है । 


३८. सरकारी और निजी, दोनो क्षेत्रों के कारखानों का उत्पादन द्वितीय योजना के 
समय में ६४ प्रतिशत बढ़ जाने की आशा है । यन्त्र तैयार करने के उद्योगों पर कितना अधिक 


ध्यान दिया जाएगा, इसका कुछ अन्दाजा इस बात से हो सकता है कि उनके उत्पादन में डेढ़ 
३४260&98-...5. 
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सौ प्रतिशत तक वंद्धि हो जाने की आशा है। भारत में आधारभूत उद्योगों का विकास अभी 
आरम्भिक भ्रवस्था में ही है। इस समय हमारे देश की बढ़ती हुई बहुत-सी आ्रवश्यकताए 
विदेशों से श्रायात करके पूरी की जाती है । इससे स्पप्ट है कि अपने श्रौद्योगिक विकास में 
हमें किस दिशा में आगे बढना चाहिए । ज्यों-ज्यों ये आवश्यऋताए देक्ष में ही पूरी होती जाएगी 
और आधारभूत उद्योगों का संगठन दुृढ़तर होता जाएगा, त्यों-यों हमारे लिए यह विचार 
करना आवश्यक हो जाएगा कि यन्त्र-निर्माण के उद्योगों, उपभोग्य वरतुएं तैयार करने के उद्योगों 
झौर छोटे उद्योगों का सन्‍्तुलित विकास किस प्रकार किया जाए । 


३९. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्येगों और छोटे उद्योगों के विकास के लिए २०० 
करोड रुपए की राशि रखी गई है । इसमें से ५६॥ करोड़ रुपए हाथकरधा उद्योग के लिए, ५५ 
करोड रुपए छोटे उद्योगों के लिए, ५५।॥। करोड़ रुपए खादी तथा प्रन्य भ्रामोद्योगों के लिए, 
और शेष अ्रन्य उद्योगों के लिए रखे गए है । इनमें से प्रत्येक उद्योग के उत्पादन का लक्ष्य 
निर्धारित करने से पहले, प्रत्येक उद्योग की सामर्थ्य और सम्भावनागं के विषय में विशेष 
जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी । 


परिवहन झौर संचार , 


४०, योजना के सरकारी क्षेत्र में परिवहन और संचार के विकास के लिए १,३८५ 
करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसमे से ६०० करोड़ हपए रेलों के लिए है। इसके 
झतिरिकत रेलें कोई २२४५ करोड रुपार अपना पुराना सामान बदलने पर व्यय करेंगी । गत विश्व 
युद्ध के समय और उसके बाद के कुछ वर्षों में पुराना सामान बदला नहीं गया था, इस कारण 
यह भ्रावश्यकता बहुत बढ़ गई है। बहू श्रभी तक पूरी नहीं की गई। द्वितीय योजना में उद्योगों 
झ्ौौर खानों का विकास अभ्रभिक होने के कारण, रेलों का बातायात बहुत प्रधिक बढ़ जाने की 
सम्भावना है। १६५५-५६ में रेलों द्वारा १२ करोड़ टन माल की ढुलाई की गई थी, यह बढ़ 
कर १६६०-६१ में १८१ करोड़ टन हो जाने, प्रर्थात ५० प्रतिशत बढ़ जाने की सम्भावना 
है। सम्भव है कि रेलो की उन्नति के लिए ६०० करोड़ रुपए की जो बडी राशि रखी भई है, 
वह भी माल के इस अतिरिक्त परिवहन का सामना करने के लिए पर्याप्त सिद्ध न हो 4 इस 
कारण द्वितीय योजना में यात्रियों का यातामात कंवल ॥ प्रतिशत बढ़ाने का विचार है। 
यात्रियों के यातायात सें केबल इतनी बुद्धि करने से रेलों की वर्तमान भीड़-भाड़ में सुधार नहीं 
होमा । ६०० करोड़ रुपए की राशि में देक्ष के उन भागों में नई रेलने लाइनें बनाने का कार्य- 
क्रम भी सम्मिलित नही है जहां कि प्लब तक रेलें नही पहुंची । नई लाइनें केवल वहां बनाई 
जाएंगी जहां कि भ्रौद्योगिक अग्रोजनों मा प्रत्य किसी कार्मक्रम की पूर्ति के लिए भ्रावशयकता 
कमी । रेलों की बर्तमान प्रवस्था ध्ौर सामर्थ्य में सुधार करने पर द्वितीय योजना के समय 
विश्वेषध ध्यान दिया जाएगा। रेलों प्रौर परिवहन के अ्रन्य साथनों के विकास कार्यक्रमों पर प्रति 
बर्ष विचार किया जाता रहेगा, जिससे कि परिबहुन की ध्पर्माप्तता के कारण योजता की प्रगति 
में कोई बाघा न पड़े । 


४९१. स्लीं की उप्नति के कार्यक्रम' में १,६०७ मील' रेलवे लाईन का दुृहरा करता, २६५ 
मील छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना, ८२६ मील में बिजली की रेलें चलाना, और १,२६३ 
सील में इंजनों में कोयले और भाप की जगह डीजल तेल के इंजनों का प्रयोग करता भी 
सम्मिलित है । :८४२ मील लम्बी नई रेल बताई जाएगी और 5८,००० मील लम्बी पुराने 
लाइन को बदलकर नया किया जाएगा । 
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४२. इस समय रेलो में ९७४ करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है, और इस प्रकार रेलें 
देश का सब से बड़ा उद्योग है। परिवहन की बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी करने के अतिरिक्त रेले 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत-से कारखाने भी चलाती हैं। इन कारखानों को 
द्वितीय योजना में बहुत बढाया जाएगा। रेलों के औद्योगिक विकास का कार्यक्रम कितना बडा 
है, इसका कुछ अन्दाजा यह देखकर लगाया जा सकता है कि द्वितीय योजना के समय हमारी 
रेलों को सब मिलाकर २,२५८ इंजन, १,०७,२४७ मालगाड़ी के डिब्बे और ११,३६४ 
सवारी गाडी के डिब्बे खरीदने पडेगे, और इनकी तुलना में इन वस्तुओ का निर्माण बढ़कर 
द्वितीय योजना के अन्त में क्रह्मय: ४,००, २५,००० और १,८०० वार्षिक हो जाने की आशा है । 
द्वितीय योजना के समय रेलों को ४२५ करोड़ रुपए का सामान विदेश्ञों से मंगाना पडेगा । इसमें 
से १३७ करोड रुपए इस्पात पर, ८१ करोड़ रुपए इंजनों पर और होष यात्रियों तथा माल के 
डिब्बी आदि अन्य सामानो पर व्यय होगे । द्वितीय योजना में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के जो 
लक्ष्य रखे गये है, उनकी यदि पूर्ति हो गई तो आगामी योजनाओं के समय रेलों को विदेशी ग्रायात 
का सहारा कम से कम लेना पड़ेगा । 

४३. द्वितीय योजना में सड़कों और सडकों पर परिवहन के लिए २६३ करोड़ रुपए; 
जहाजरानी, बन्दरगाहों, जहाज घाटों और नदी तथा नहरों के मार्ग से ढुलाई के लिए ६६ करोड 
रुपए, नागरिक हवाई परिवहन के लिए ४३ करोड रुपए, और प्रसारण, डाक व तार और अच्य 
संचार के कार्यो के लिए ७६ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है । नागपुर योजना (१६४३) 
में सडको का विकास करने के लिए २० वर्ष का एक लम्बा-चौडा कार्यक्रम बनाया गया था । 
अब द्वितीय योजना में सडकों के विकास पर जो विनियोग किया जाएगा उससे नागपुर योजना 
में प्रस्तावित सड़कों का विस्तार १६६०-६१ तक पूरा हो लेगा। सड़कों के परिवहन का 
राष्ट्रीकरण करने का कार्यक्रम उचित रूप से कुछ वर्षों में फैलाकर पूरा किया जाएगा, और 
आशा है कि राज्यों की सरकारें अपने वर्तमान साधनों में लगभग ५ हजार गाड़ियों की वृद्धि 
कर लेगी । बड़े बन्दरगाहों की सामथ्यं मे ३० प्रतिशत वृद्धि की जाएगी, और समुद्र-तट 
के राज्यों में छोटे बन्दरगाहों का अधिक विकास किया जाएगा। इस योजना में प्रकाश- 
स्तम्भों का विकास करने का कार्यक्रम भी काफी बडा रखा गया है | प्रथम योजना समाप्त 
होने पंर जहाजों कौ कुल भारवहन क्षमता ६ लाख जी० आर० टी० थी जो द्वितीय योजना 
क अन्त में ० हजार टन के जहाज पुराने व बेकार हो जाने पर भी & लाख जी० आर० टी० 
हो जाने की सम्भावना है। यह ठीक है कि जहाजरानी के लिए जो राशि रखी गई है, वह शायद 
अपर्याप्त रहेगी । इस कारण उसे और बढाने की आवश्यकता होगी---विशेषत. इस कारण 
कि जहाजो के मूल्य बढ रहे है। विशाखापत्तनम्‌ के हिन्दुस्तान शिपयार्ड नामक जहाजी 
कारखाने का विस्तार करके, वहा जहाजों की मरम्मत के लिए एक सूखा जहाज-घाट बनाया 
जाएगा। सम्भव है कि बाद को एक और भी जहाजी कारखाना बनाने पर विचार किया 
जाए । इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशषन और एयर इंडिया इंटरनेशनल (भारत 
सरकार की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सर्विसों के नाम) दोनों ने बहुत-से वायुयान खरीदने 
और अपने वर्तमान हवाई यातायात में नई सुविधाएं बढाने का कार्यक्रम बनाया हुआ है। डाक- 
घरो की सख्या प्रथम योजनाकाल में बढ़ाकर ३६ हजार से ५५ हजार कर दी गई थी । उसे 
और भी बढाकर टह्ितीय योजनाकाल मे ७५ हजार कर दिया जाएगा। टेलीफोनों की माग 
शीघ्रता से बढ रही है। द्वितीय योजनाकाल में टेलीफोनों की संख्या में ६७ ग्रतिशत वुद्धि-- 
उनकी संख्या २ लाख ७० हजार से ४ लाख ५० हजार--कर देने का कार्यक्रम है। ग्रह ध्यान 


ध्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


रखना आवश्यक है कि टेलीफोन की सुविधाओं के विस्तार और टेलीफोनों के निर्माण की वर्तमान 
गति में संगति रहे। इसलिए इन दोनो कार्यों में मेल का ध्यान रखकर ही पभ्रागे बढ़ना होगा । 
सम्भव है कि इस बात को ध्याव मे रखकर इस कार्यक्रम पर योजनाकाल में ही पुनविचार करना 
पड़े । प्रसार का विस्तार करने के लिए दिल्‍ली में एक नया द्वरासमीटर [प्रसारक यन्त्र ) 
१०० किलोवाट शार्ट बेव का और एक नया प्रसारक १०० किलोवाट भीडियम बेव का; 
और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक नया द्रासमीटर ५०-५० किलोवाट हार्ट वेव का 
लगाया जाएगा। देहातों में लगभग ७२ हजार नये रेडियो रिसीवर लगाये जाएंगे । 


सामाजिक सेवाएं 


४४. सामाजिक सेवाप्नों के लिए द्वितीय थोजना में ६४४५ करोड़ रुपए की राशि रखी 
गई है। यह प्रथम योजना की राशि से लगभग दुगूनी है। शिक्षण और चिकित्सा की सुविधाओं 
में वृद्धि, और झ्रौद्योगिक श्रमिकों, विस्थापित लोगों भौर अन्य अप्रधिकारहीन वर्गों की दशा 
में सुधार, सामाजिक सेवाओ्रों के विशिष्ट प्रंग है। इन सेवाओं के द्वारा देश में सबके लिए 
अवसरों की अधिक समानता उत्पन्न करके, समाज को समाजवादी भ्रादर्श पर संगठित करने 
के लक्ष्य को पूरा करने का प्रमत्न किया जाएगा । 


४५. संविधान का एक निदेशक सिद्धान्त यह है कि १६९४५०-५१ के पदचात १० वर्ष 
के भीतर, १४ वर्ष तक की भायु के सब बालकों के लिए निःशुल्क भ्निवाय प्रारम्भिक शिक्षा 
की व्यवस्था कर दी जाए। परन्तु द्वितीय योजना में जो लक्ष्य रखे गये हैं, उनके द्वारा १६६०-६१ 
तक ६ से ११ वर्ष तक की आयु के बालकों में से केवल ६३ प्रतिशत, और ११ से १४ वर्ष 
की आयु के बालकों में से केवल २२'४ प्रतिशत के लिए उक्त व्यवस्था की जा सकेगी। इसी 
अ्रवधि में प्रारम्भिक शिक्षण पाने वाले बालकों की संख्या ७७ लाख झौर माध्यमिक शिक्षण पाने 
वाले बालकों की संख्या १३ लाख बढ़ जाएगी। योजना' के लक्ष्यों की पूति के लिए ५३ हजार 
प्राइमरी स्कूल और ३,५०० मिडिल स्कूल नये खोलने पड़ेंगे। हाई झौर हायर सैकेंडरी स्कलों 
में झिक्षण के क्रम को अधिकाधिक विभिन्न प्रकार का करते जाने का विचार है। प्रथम योजना 
के अन्त में बहुद्देशयीय स्कूलों की संख्या २५० थी। द्वितीय योजना के भ्रन्त में उसे बढ़ाकर 
१,२०० तक पहुंचा दिया जाएगा। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओशों की भ्राव- 
इयकता शीघ्रातिशीश और स्‍भ्रधिकाधिक संख्या में पड़ेगी । इसलिए देश के उत्तरी, पद्दिचमी 
और दक्षिणी भागों में ३ नये हायर टेकनोलौजीकल इंस्टीट्यूट सोलने का, भौर दिल्ली के 
पोलीदेकनीक भौर खड़गपुर के इंस्टीट्यूट भ्राफ टेकनोलौजी का भ्रघिक विस्तार करने का 
विज्ञार है। घनवाद के इंडियन स्कूल झाफ सानद्स एण्ड एप्लाइड जिशोलौजी का भी विस्तार 
किया जाएगा। इंजीनिर्यारेग सिखाने वाली संस्थाओं में से स्वातक और स्तातकोसर शिक्षण 
देने वाली संस्थाओं की संख्या ४५ से ५४, भौर डिप्लोमा देने वाली संस्थाओं की संख्या ८३ 
से १०४ कर दी जाएगी । १६५५ में इंजीनियरी के ग्रेजुएट ३,००० भौर डिप्लोमा होल्डर 
३,५६० निकले थे। १६६० में इनकी संख्या बढ़ाकर क्रदश: ५,४५० और ८,००० कर 
दी जाएगी । 


४६. देख में स्वास्थ्य सेवाप्नों का विस्तार करते हुए बड़ी कठिनाई गह होती है कि 
प्रशिक्षित व्यवित्र पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते । इसलिए डाक्टरों, नर्सों और हैल्थ असिस्‍्टेंटों 
की संख्या द्वितीय यौजना काल मैं ऋमश्न: १८, ४१ और ७४ प्रतिशत बढ़ा दी जाएगी । 


योजता की रूपरेखा ६९ 


चिकित्सालयो में रोगियों को रखने की व्यवस्था में भी २४ प्रतिशत वृद्धि कर देने का विचार 
है। पारिवारिक नियोजन के लिए ४ करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, और आशा है कि द्वितीय 
योजना काल मे इस प्रयोजन के लिए नगरों में ३०० और ग्रामो में २००० क्लिनिक खोले 
जाएंगे । 


४७. निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय, श्रावास के जो नये कार्य करेगा उनके 
लिए १२० करोड रुपए की राशि रखी गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के रेलवे, 
लोहा तथा इस्पात, उत्पादन, पुनर्वास और प्रतिरक्षा श्रादि मन्त्रालयो और राज्य सरकारों 
के भी नये भवन बनाने के बहुत-से कार्यक्रम है। द्वितीय योजना काल में सरकारी संस्थाएं 
जो निवास-गृह बनाएगी उनकी सख्या १३ लाख तक पहुंच जाएगी । द्वितीय योजना में श्रम- 
कल्याण के कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए २६ करोड़ रुपए की राशि रखी गई है । कल्याण केन्द्रों 
और प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करने के अतिरिक्त, एक विचार यह भी है कि काम- 
दिलाऊ दफ्तरो की संख्या बढाकर १३६ से २५६ कर दी जाए, और इनके कार्य का विस्तार 
कर दिया जाए। पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए जो कार्य प्रथम योजना काल में आरम्भ 
किये गये थे, वे द्वितीय योजना काल में भी अधिक बडे पैमाने पर जारी रहेगे। जो सस्थाएं समाज 
कल्याण का कार्य स्वेच्छा से करती है, उनको भी और भ्रधिक सहायता दी जाएगी । विस्थापित 
लोगों के पुनर्वास का कार्य द्वितीय योजना काल में भी जारी रखना पड़ेगा । इस कार्य के लिए 
£० करोड़ रुपए की राशि रखी गई है । 


राष्ट्रीय श्राय, खपत और रोजगार 


४८. इस कार्य के लिए जो लक्ष्य रखे गये है, और विकास के जो कार्य आरम्भ किये जाएंगे, 
उनकी रूपरेखा पिछले अध्यायो मे दी जा चुकी है। विविध क्षेत्रों में विकास का जो कार्ये किया 
जाएगा, वह राष्ट्रीय आय की वृद्धि से प्रकट होगा । प्रथम और द्वितीय योजना की अवधियो में 
राष्ट्रीय झ्राय में जो वृद्धि होने की आशा है, वह नीचे की तालिका में प्रकट की गई है: 


उद्योगों के द्वारा होने वाला राष्ट्रीय उत्रादन 


(१६५२-५३ के मूल्यों के आधार पर करोड़ रु०) 


प्रतिशत वृद्धि 
१६५०-५१ १६५५-१६ १६६०-६१ १९५१-५६ १९५६-६१ 
१ २ रे डे ४ दि 

१. कृषि और सम्बद्ध 

कार्य ४,४५० ५,२३० ६,१७०. १८ १८ 
२. खानें ८० 8५ १५० १६ भ््८ 
३ कारखाने ५९० दंड १,३८० ४३ ६४ 
४ छोटे उद्योग ७४० पो४ड० १,०८४ १४ ३० 
५. निर्माण १८० २२० २९५ २२ ३४ 


६. वाणिज्य, परिवहन 
आर संचार १,६५७ १,८७४ २,३०० १४ २३ 
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मर अमछ०, अंग जरनसलन रमन 


२ २ ३ ४ 24 ु 
७. पेंगो और नौकरियां 
(सरकारी नौक- 
रियां सम्मिलित 
करके ) १,४२० १,७०० २,१०० २० २३ 
८. समस्त राष्ट्रोय 
उत्पादन 8,१९० २०,८०० १३,४५५ १८ २५ 
£, प्रति व्यक्ति आय (२०) २५३ २८१ ३३१ ११ श्प 


अभरू-पारा+४ ४७ 8५ कद. धममपैकमन 2... परत. पदक >> परम की /न- सवमजनल--मा फलनत जाकर... नक३५+... रानीकनके फलकेमरन,. ऑफ), अ--मरर-4 मानक +»+ लत... कब ध्य्का 


४९, ऊपर की तालिका में कृषि, खानों और कारखानों के बड़े-बड़े विभागों के ममस्त 
उत्पादन का अन्‍न्दाजा, पहले प्रकरणों में बताए हुए उत्पादन के विस्तृत लक्ष्यों के आधार पर, 
किया गया है। परन्तु व्यापार, पेशों भौर नौकरियों भ्रादि के जो विभाग योजना के क्षेत्र 
से बाहर के है, उनकी आय का तो केवल श्रप्रत्यक्ष अ्रन्दाजा ही लगाया जा सकता है। तो भी 
इन अन्दाजों से यह स्पष्ट हो जाता है कि १६५५-४६ में जो राष्ट्रीय भाव १०,८०० करोड़ रुपए 
की थी वह (मूल्यों को भ्रपरिवर्तित मानते हुए) १६६०-६१ में बढ़कर १३,४८० करोड़ रुपए 
हो जाएगी, भ्रर्थात उसमें लगभग २५ प्रतिशत की वृद्धि होगी । इसका प्रर्थ यह है कि प्रति व्यक्त 
की झाय में लगभग १८ प्रतिशत की वृद्धि होगी, भौर वह १६५५-५६ की २८१ रुपए की आय से 
बढ़कर १६६०-६१ में ३३१ रुपए की हो जाएगी । यह वृद्धि प्रथम योजना काल में कंबल ११ 
प्रतिशत हुई थी । (उन्ही पांच वर्षों में श्रायथ २५३ रुपए से बढ़कर २८६ रुपए तक पहुंची थी ।) 
यह बात क्शिष ध्यान देने योग्य है कि द्वितीय योजना में खानों और कारखातों के उत्पादन 
में उल्लेखनीय वृद्धि का कार्यक्रम होने पर भी देश की सारी अर्थ॑-व्यवस्था में योजना काल में 
परिवतेन थोड़ा ही होगा । उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय श्राय में कृषि श्रौर उससे सम्बद्ध कार्यो का 
भाग १६५५-५६ में ४८ प्रतिशत था, वह घटकर १६६०-६१ में ४६ प्रतिशत रह जाएगा । 
और इसके विपरीत खानो और कारखानों का भाग बढ़कर ६ से ११ प्रतिशत हो जाएगा । 
इस बात से इस विचार का समर्थन होता है कि भ्रागामी योजना कालों में औद्योगिक उन्नति 
पर अभ्रधिकाधिक बल देने की प्रावश्यकता कितनी भ्रधिक रहेगी । 


५०. हमारी भ्रथे-व्यवस्था में खपत के भ्रौसत स्वर में वृद्धि उतनी ह्रुत गति से नहीं 
होगी जितनी कि राष्ट्रीय आय में । इसका कारण यहु है कि देश में उत्पादन का भ्रभिकतर 
भाग बचाकर योजना की पूर्ति में लगा दिया जाएगा । द्वितीय योजना काज में विनियोग का 
कार्यक्रम ६,२०० करोड़ रुपए का रखा गया है। इसे पूरा करने के लिए १६६०-६१ तक 
राष्ट्रीय श्राय का लगभग १० प्रतिशत योजना में लगा देना पड़ेगा । इस समय इस विनियोग 
का परिमाण राष्ट्रीय आय का केवल ७ प्रतिशत है। यह भ्रवस्था तब है जब कि योजना में 
यह कल्पना कर ली गई है कि देश की बचत को १,१०० करोड़ रुपए के विदेशी साधनों का योग 
भी मिल सकेगा। इस कल्पना के आधार पर देश मे समस्त खपत में वृद्धि केवल २१ प्रतिशत 
हो सकेगी। और उसके विपरीत राष्ट्रीय आय में वृद्धि २५ प्रतिशत की होगी । प्रथम मोजना 
काल की तुलना में खपत की यहू वृद्धि १६ प्रतिशत है। नीचे की तालिका में मोटे हिसाब से 
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थह दिखाया गया है कि द्वितीय योजना काल के अन्त में १९५०-५१ और १९५५-५६ की स्थिति 
की तुलना में राष्ट्रीय आय, पृंजी-विनियोग, देश की बचत, और खपत में कितनी-कितनी 
चुद्धि होगी : 


राष्ट्रीय श्राथ, विनियोग, बचत ओर खपत 
(१६५२-५३ के मूल्यों के आधार पर करोड ₹० ) 
१६५०-५१ १६५५-५६ १६६०-६१ 





१. राष्ट्रीय आय 8६,११० १०,८००. १३,४८० 
२. विशुद्ध विनियोग ४४८ ७९६० १,४४० 
३. विदेशी साधनो की प्राप्ति (-)७ ३४ १३० 
४. देश की विशुद्ध बचत 

( २-३ ) ४५४ ७५६. १,३१० 
५. खपत पर व्यय 

( १-४ ) ८,६५५ १००४४ १२,१७० 
६. राष्ट्रीय आय में विनियोगे 
'६ राष्ट्रीय श्राय मे विनियोग का प्रतिशत 

(उक्त क्रम २, क्रम १ का प्रतिशत है) ४ ६४ ७ ३२१ १० इई८ 
७ राष्ट्रीय आय में देश की बचत का प्रतिशत 

(उक्त क्रम ४, क्रम १ का प्रतिशत है) ४ श्द ७०० * ७ 


५१. यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि विदेशी साधन आवश्यक मात्रा मे न मिल सकें, 
तो खपत में वृद्धि को उसी हिसाब से अधिक सीमित कर देना पडेगा। सच तो यह है कि खपत 
में वृद्धि की कल्पना इसी आधार पर की गई है कि ६,२०० करोड़ रुपए का विनियोग हो जाने पर 
राष्ट्रीय आय में २४५ प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, और इतनी मात्रा में विनियोग करने के लिए 
आवश्यक बचत भी की जा सकेगी। आवश्यक मात्रा में साधत एकत्र करने की समस्या 
पर विचार अगले अध्याय मे किया गया है | महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय आय और खपत के 
स्तर में आशानुरूप वृद्धि तभी हो सकती है जब कि आवश्यक परिमाण में विनियोग को सफल 
बनाने के लिए खपत मे वृद्धि को नियन्त्रित रखा जाए। यह भी स्पष्ट है कि ६,२०० करोड रुपए 
विनियोग करने का परिणाम राष्ट्रीय आय मे २४५ प्रतिशत वृद्धि के रूप मे तभी प्रकट होगा जब 
कि कुछेक कल्पनाए यथार्थ सिद्ध हो जाएगी । ये कल्पनाए है--योजना के विविध कार्यक्रमों 
की परस्पर सगति, अपव्यय का न होना, उत्पादन के लिए उन्नत उपायो का अवलम्बन करने और 
विकास के अनुकूल वातावरण तैयार करने मे जनता का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के 
लिए उपयुक्त नेताओं का मिल जाना और अभीष्ट प्रयत्त का होना । किसी भी योजना की 
सफलता का अन्दाजा केवल उसके कार्यक्रमो की सूची को पढ़कर नही लगाया जा सकता | 
सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब कि योजना के कार्यक्रमों और नीतियों को पूरा करने के लिए 
उचित उत्साह और संगठन बनाकर कार्य किया जाए । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


डक 
दूँ 


५२. द्वितीय योजना से रोजगार में कितनी वृद्धि हो सकंगी और झ्रार्थिक नीति में बया- 
क्या परिवर्तन होंगे, इन प्रन्‍नो पर विचार पाचवें अध्याय में किया गया है। प्रन्दाजा यह है 
कि द्वितीय योजना काल में कृषि के भ्रतिरिक्त, अन्य क्षेत्री में 5० लाख व्यवितियों को नया रोजगार 
मिल सकेगा। यह हिसाब केवल पूरे समय के रोजगारों का है। योजना में सिचाई और 
नई भूमि तोडने आदि जैसे विकास कार्यक्रम भी है, जिनसे अर्ध-रोजगार में कमी करने में 
सहायता मिलेगी । सम्भव है कि इन कामों से कुछ नए लोगों को भी रोजगार मिल जाए । 
हमारे देहातो का आज जो सामाजिक और झाधथिक संगठन है, उससे काम और ग्रामदनी का 
ऐसा हिसाब नहीं किया जा सकता कि उससे यह स्पप्ट हो जाए कि कितने लोगों को तो पूरे 
समय का रोजगार मिला और कितनों की प्रर्ध-रोजगारी कम हुई । योजना में कृषि का जितना 
उत्पादन बढ़ने और कृषि के पेशे से बाहर के पेशों में जितने नए रोजगार मिलने की कल्पना 
की गई है उसके पूरा हो जाने पर श्रामदनियों में काफी व॒द्धि हो जाएगी, और जीवन की 
प्रथम अवस्था में अर्ध-रोजगारी कम होने में सहायता मिलेगी । योजन। में देहाती और छोटे 
उद्योगों की उन्नति और पुनर्गठन करने के जो मार्ग सुझाए गए हैं, उन पर चलने से इन उद्योगों 
में लगें हुए बहुत-से लोगों को श्रव से अ्रधिक रोजगार मिल सकेगा । सारांश यह है कि आगामी 
पांच वर्षों में श्रमिकों की संख्या में लगभग एक करोड़ की जो बुद्धि हो जाएगी, उसे 
सन्‍्तुलित करने के लिए सब मिलाकर योजना के द्वारा श्रमिकों की मांग पर्याप्त मात्रा में 
बढ़ाई जा सकेगी । 
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परिदशिष्ट 
योजना पर राज्यों का व्यय 
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-+-यह राशि उस १८७ करोड़ रुपए के अतिरिक्त है, जो कि योजना में पृथक-पृथक 
राज्यों के लिए रखी गई है। द्वितीय योजना में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योनना कायों 
के लिए २०० करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। उसमें से लगभग १२ करोड़ झयत कंन्द्र का 
भाग है। जब राज्यों की योजनाएं तैयार की गई थीं तब पृथक-पृथ # राज्य के लिए इस खाते 
में भ्प्धायी राशियां रख दी गई थी। इन पर इस कार्यक्रम का अभ्रप्िक हाल मालम होने के 


आाद पुनविचार किया जाएगा । 


अध्याय ४ 


वित्त और विदेशी मुद्रा 


इस अध्याय मे यह बतलाया जाएगा कि योजना के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों 
का संग्रह किस प्रकार किया जाएगा, और इस सम्बन्ध में जो नीति सम्बन्धी प्रदन उठेगे उनमे से 
'भी कुछ महत्वपूर्ण प्रदनों पर विचार किया जाएगा। साधन एकत्र करने की समस्या पर विचार 
करते हुए सरकारी और निजी दोनो क्षेत्रों को ध्यान में रखना होगा, क्योकि दोनों अपनी आव- 
इयकताओं की पूर्ति बचत के एक ही कोष में से करते है। यह भी सावधानी रखनी होगी 
कि देश के वित्तीय साधनों के श्रतिरिक्त विदेशी मुद्रा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती 
रहे । 


२. मूल प्रइत यह है कि देश से जितनी वित्तीय बचत करने की झ्ावश्यकता है उतनी 
हो सकती है या नहीं, और हो सकती है तो कैसे ? इस प्रइन का उत्तर केवल इस निर्णय पर 
'निर्भर नही करता है कि एक सीमा से भ्रागे व्यय को सीमित कर देना वाछनीय होगा या नही, 
बल्कि वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों मे इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जो उपाय 
काम में लाये जा सकते है उनकी उपयुक्तता के बारे मे भी देखना होगा। एक लोकतनन्‍्त्री राज्य 
में कर-प्रणाली और अन्‍य झ्राथिक नीतियों के निर्धारण में पिछली बात महत्वपूर्ण है, विशेष रूप 
से इस संदर्भ में जहा निजी श्रौर सरकारी क्षेत्रों को साथ-साथ काम करना हो । यह बात विशेष 
रूप से ध्यान देने योग्य है कि एक बार विनियोग की जाने वाली राशि का निरचय कर लेने 
“के परचात, उसे एकत्र करने के लिए आवश्यक बचत करनी ही होगी, और उसका ग्रधिक भागे 
अपनी ही अर्थ-व्यवस्था मे से निकालना होगा । यह भी स्मरण रखना चाहिए कि विदेशों विनिमय 
की समस्या की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी । श्ौद्योगीकरण के मार्ग पर 
'कदम बढ़ाने वाले देश को शुरू-शुरू में आवश्यक मशीनों और साज-सामान का विदेशों से आयात 
करना ही पड़ता है, और इस कारण विदेशी मुद्रा का अधिकतम मात्रा में एकत्र करना उसके 
लिए नितान्त आवश्यक हो जाता है । आयात में अधिकतम सयम करने के पर्चात भी, 
पूति के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी साधनों की आवश्यकता रहेगी। इस तथ्य से स्पष्ट है कि 
बनर्यात बढाने की नीति पर सक्रियता से चलना कितना अधिक आवश्यक है । 


सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वित्त 


३. केन्द्र और राज्यो की सरकारों के विकास कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए ४,८०० करोड़ 
ऋपए की आवश्यकता कूती गई है । उसे इस प्रकार एकत्र करने का विचार है : 





(करोड़ ₹० ) 
१. चालू राजस्व खातें से बचत . रे | ८०० 
क. कर की वर्तमान (१६५५-५६) दर से ' ३५० 


ख, नये करों से गा , ,. छु०- 


७, द्वितीय पंचवर्धोथ यांजना 





(करोड़ रु० ) 
२. जनता से ऋण “ :*._ १,२०० 
क. बाजार के ऋण हा ु ह ७०० 
ख. छोटी-छोटी बचते ५०० 
३. बजट के अन्य साधन _ ४०० 
के. विकास कार्यक्रमों में रेलवे का भाग १४० 
ख. प्रोविडेण्ट फण्ड और अन्य जमा के खाते ... हर २५० 
४, विदेशों से का ० शो ८29 ०७ 
५. घाटे की वित्त-व्यवस्था द्वारा हा १,२०० 
६. कमी---यह देश के साधनों को उन्नत करके पूरी 
की जाएगी क हि हि ४४०० 
योग ३०५ ४,८०० 


केन्द्र और राज्यों की सरकारें टेब्स लगाकर, ऋण लेकर, और भ्रन्य साधनों द्वारा 
प्रपने बजटों में जो राशि बचा सकती हैं, वह २,४०० करोड़ रुपए कूती गयी है । १,२०० करोड़ 
की राशि घाटे की वित्त-ध्यवस्था द्वारा इकट्ठी की जा सकती है । विदेशों में एकत्र की जाने 
वाली ४०० करोड़ रुपए की राशि मिलाकर, सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम पूरे करने के लिए उप- 
लब्ध साधनों का योग ४,४०० करोड़ रुपए हो जाता है। इसके बाद भी ४०० करोड़ रुपए की 
कमी रह जाती है। इसे पूरा करने के उपाय ढूंढने होंगे। यह मान लिया गया है कि भ्रन्त में 
यह कमी देश के साधनों में वृद्धि करके ही पूरी करनी होगी । यह देखते हुए कि घाटे की जिस 
वित्त-व्यवस्था की आगे चर्चा की जाएगी उसकी कुछ अपनी सीमाएं हैं, और यहां पूंजी एकत्र 
करने की जो रूपरेखा आंकी गयी है उसका बहुत कुछ दारोमदार कर्ज लेने पर है; इस 
कमी को पूरा करने का एकमात्र सम्भव उपाय कर लगाना और सरकारी उद्योग-व्यवसायों 
से यथासंभव लाभ है । 


४. करो की वर्तेमान दरों के भाषार पर, चालू राजस्व खाते से योजना के व्यय पूरे करने 
के लिए ३५० करोड़ रुपए बच जाने का जो प्रन्दाजा लगाया गया है वह केन्द्र और राज्य 
सरकारों की समस्त झाय पर विस्तारपूर्वक विचार कर लेने के पश्चात ही किया गया है। 
यह भन्दाजा लगाते हुए प्रतिरक्षा और प्रशासन सरीखे व्यय के विकासेतर भदों में न्यूनतम 
वृद्धि की ही. कल्पना की गयी है। समाज सेवाशों तथा इसी प्रकार के भ्रन्य विकास कार्यों को 
चालू रखने के लिए १६५५-५६ के भ्नन्‍्त तक जिस स्तर तक व्यय पहुंच गया था उसकी व्यवस्था 
कर ली गई है, क्योंकि इस प्रकार के व्यय योजना में सम्मिलित नहीं किये गये है। १६५५-५६ 
में टैक्सों की जो दर होंगी उनके ग्राधार पर, योजना के पांच वर्षों में, केत्र और राज्यों की 
सरकारों की समस्त भ्राय ५,००० ० करोड रुपए होने का झनुमान किया गया है । इसमें से ४,६५० 
करोड़ रुपए प्रतिरक्षा आदि उन विकासेतर कार्यों और समाण सेवा भ्रादि उन विकास कार्यों 
को जारी रखने पर व्यय हो जाएंगे जिनका अभी जिक्र किया गया है। इस प्रकार की योजना पर 
व्यय करने के लिए ३५० करोड़ रुपए बच जाएंगे। यहां इस बात पर जोर देना जरूरी है कि वर्तमान 
दरों के आधार पर राजस्व में से यह ३५० करोड़ रुपए बचाने के लिए, विकासेतर खातों के व्यय 
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पर कडी दृष्टि रखती पड़ेगी । यदि कही ये व्यय बढ़ गए, या यदि शराबबन्दी जैसे समाज सुधार 
'के कार्यों पर अमल करने के कारण कहीं राजस्व मे विशेष कमी हो गई, तो योजना के चालू 
राजस्व खाते में से मिलने वाले भाग को यथापूर्व बनाये रखने के लिए साथ ही साथ साधन 
वृद्धि का विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा । 


५. ऊपर नये करो द्वारा ४५० करोड़ रुपए एकत्र करने के जिस लक्ष्य की चर्चा की गई 
है वह नये प्रयत्नो की न्यूनतम सीमा है। इस राशि का अन्दाजा लगाते हुए कर जांच आयोग 
की सिफारिशो पर भी विचार कर लिया गया है और यह मान लिया गया है कि योजना आरम्भ 

'होने के परचात उन पर अमल करने की कार्रवाई यथाशी प्र की जाएगी । आशा है कि राज्यों की 
सब सरकारे मिलकर राजत्व में कुल मिलाकर २२४५ करोड़ रुपए की वृद्धि कर सकेगी, और केन्द्रीय 
सरकार भी इतनी ही वृद्धि कर लेगी। इस हिसाब से सरकार के चालू राजस्व-खाते से योजना के लिए 
मिलने वाली राशि ८०० करोड रुपए तक पहुंच जाती है जो समस्त अपेक्षित साधनों का केवल 
छठा भाग है। जैसा कि आगे बतलाया गया है, सारी आवश्यकताओो का खयाल रखते हुए सरकारी 
आय का इतना योग पर्याप्त नही है, इसलिए यदि पूरी योजना को पूर्णत. अमल मे लाना है 
और साथ ही मुद्रा-स्फीति के दुष्प्रभावों को दबाए रखना है तो कर बढ़ाने के प्रयत्न करने 
पड़ेंगे । 

६. पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा ऋण लेने के कार्यक्रमों का अच्छा स्वागत हुआ । 

प्रथम योजना में ११५ करोड़ रुपए ऋण लेने का जो लक्ष्य रखा गया था, उससे लगभग ६५ 
करोड़ रुपया अधिक मिला। सरकारी ऋणो की मांग में सुधार मुख्यतया अ्रन्तिम दो वर्षों 
में हुआ। इनमे सरकार को औसतन €४५ करोड़ रुपए प्रति वर्ष नया ऋण मिल गया । इस अवधि 
में रिजव बैक के पास (ट्रेजरी बिलों अर्थात छोटी मियाद की सरकारी हुण्डियों को छोड़ कर) 
जो सरकारी कागज (सिक्‍युरिटियां--ऋण-पत्र ) जमा थे उनके मूल्य में लगभग ७० करोड़ रुपए 
'की कमी हो गईं । इसका मतलब यह है कि कोई २५० करोड़ रुपए के सरकारी कागज बाजार 
में (व्यापारी बैकों को शामिल करके) खप गए। यदि केन्द्र और राज्यों की सरकारों के पास 
सुरक्षित रखी हुई सरकारी हुण्डियों की बिक्री भी हिसाब में शामिल कर ली जाए, तो बाजार में 
सरकारी कागज की खपत का परिमाण और भी ऊंचा हो जाएगा । 


७. इसलिए द्वितीय योजना की भ्रवधि में जनता से ७०० करोड़ रु का--ओऔसतन १४० 
करोड़ रुपए प्रति वर्ष---ऋण मिल जाने का जो अन्दाजा लगाया गया है वह यह मानकर लगाया 
गया है कि इस सूत्र से होने वाली प्राप्ति का वार्षिक औसत, हाल के वर्षो में हुई प्राप्ति से लगभग 
४० प्रतिशत ऊचा रहेगा। यह लक्ष्य बहुत ऊंचा तो अवश्य नही है, परन्तु इसे निर्धारित करते 
समय यह ध्यान रखा गया है कि द्वितिय योजना की भ्रवधि में जो सरकारी ऋण चुकाने योग्य 
हो जायेंगे उनकी राशि ४३० करोड़ रुपए होगी । इस कारण इस ग्रवधि में सब मिलाकर १,१३० 
करोड़ रुपए का ऋण लेना पडेगा । इसके अ्रतिरिक्त, इस समय निजी कारबार में भी पूजी 
'की माग बहुत अधिक है। इन दोनों बातो को ध्यान में रखते हुए सरकारी कामों में लगाने 
'के लिए जनता द्वारा ७०० करोड़ रुपए की बचत इकट्ठी कर लेने का काम सरल नहीं जान 
पड़ता । इस प्रसंग मे सामाजिक सुरक्षा के कार्यो का विस्तार करने की सम्भावनाओं पर भी 
'भली भाति विचार कर लेना चाहिए । इन कार्यो द्वारा कर्मंचारियो के साथ तो न्याय होता 
ही है, अतिरिक्त बचत का भी एक मूल्यवान साधन हाथ लग जाता है। प्रोविडेण्ट फण्डों 
ओर इसी प्रकार के बचत के अन्य कामों द्वारा जो धनराशि एकत्र होती है वह श्रब भी जनता 
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से ऋण मिलने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आशा है कि श्रागामी वर्षों में इतका महत्व और 
भी बढ़ जाएगा | जीवन बीमे का राष्ट्रीयरण किया तो गया है लोगों में बीमा कराने कीं 
आदत डालने के लिए, परन्तु वह जनता से ऋण मिलने का भी ऐसा साधन है जो निरन्तर 
बढ़ता ही जाएगा । 


८५. छोटी-छोटी बचतों से द्वितीय योजना की झवधि में ५०० करोड़ रुपए एकत्र हो जाने 
का अन्दाजा लगाया गया है। गत वर्षो में इस सूत्र से प्राप्त राशि में निरन्तर वद्धि होती रही 
है। १६५०-५१ में ३३ करोड़ रुपए एकत्र हुए थे और १६५५-४६ में ६५ करोड़ हुए । द्वितीय 
योजना की अवधि में प्रति वर्ष औसतन १०० करोड़ रुपए मिलने का जो लक्ष्य रखा गया है 
उसकी पूति के लिए इन बचतों को काफी बढ़ाता होगा । इसके लिए थोड़ी-थोडी बचत करने 
के ग्रानदोलय को प्रबलतर और देश-व्यापी बनाकर, उसे घर-घर और निम्नतम आ्राय वर्ग के 
लोगों तक पहुंचाने की प्रावश्यकता है। हमारा सुझाव है कि इस बात का गहने अध्ययन किया 
जाए कि शहरी और देहाती क्षेत्रों में छोटी-छोटी बचत करने का आन्दोलन अ्रभी किस अवस्था 
तक पहुँचा है, और उसके ग्राधार पर राज्य सरकारें और गैर-सरकारी संगठन मिलकर ऐसा 
प्रथत्न करें कि योजना का सन्देश देश भर में फैल जाए और भ्ल्प बचत का आन्दोलन जिन 
इलाकों और लोगों तक ग्रभी नही पहुंचा है उन तक भी पहुच जाए। इसका उद्देश्य यह होता 
चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को देश की भश्र्थ-व्यवस्था सुधारने में योग देने के लिए--वह 
कितना ही धोड़ा क्यों न हो--प्रेरित किया जा सके । 


६. रेलों को उन्नत करने की योजना ६०० करोड़ रुपए की बनाई गई है। उसकी लिए 
पूंजी एकत्र करने में रेलों को १५० करोड़ रुपए का योग देना हीगा। प्रथम योजना में रेलों की 
उन्नति पर २६७ करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था, और उसमें रेलों ने ११५ 
करोड़ रुपए का योग दिया था । द्वितीय योजना में, रेलों के प्रपने योग का भ्रनपात बहुत कम 
रखा गया है । बात यह है कि देश की भ्रर्थ-व्यवस्था में जो लए सुधार किए जाएंगे उनकी 
सफलता के लिए रेलों को बहुत कम समय में काफी भ्रधिक नई जिम्मेदारिया उठानी पड़ेगी । 
इसके लिए रेलों को अनिवार्य रूप से सामान्य कोप में से बड़ी मात्रा में सहायता लेनी पड़ेगी । 
इस कारण रेलें अ्रपनी उन्नति में क्यों श्रधिक योग नहीं दे सकेगी, यह बात समझ में आा जाती 
है। मूल्याहास के चालू खाते में भी रेलों को योजना की भ्रवधि मे २२५ करोड रुपए देने पडेंगे । 
यह राशि ऑोजमा के व्यय में सम्मिलित नहीं की गई, फिर भी यह उचित समझा गया है कि 
रेलों को भ्रपनी उच्चति में स्यूनतम' १४५० कशोड़ रुपए का योग देना ही भाहिए | हम यह बात 
दोहरण देना जाहते हैं कि प्रस्य सब लिजी या सरकारी विकास कार्यों के समान रेलों को भी 
प्रपने विस्तार की भ्रावदयकताप्ों का बड़ा' भाग $पने ही साधनों से पूरा करना चाहिए । 
द्ितीय मोजना काल में रेलथे याताबात में भी बहुत वृद्धि होने की सम्भावना है। मद्यपि 
इसका कुछ भाग ऐसा भी होगा जिससे श्राय में उसी भ्रनुषात से वुद्धि होगी तथापि कुल मिलाकर 
रेलों की आमदमी बढ़ जाएगी । यह मान लेने के बाद भी कि रेलों के प्रबन्ध-व्यय में श्रमिवार्य 
रूप से कुछ बृद्धि हो जाएगी, हमें लगता है कि रेजों से श्रपनी उन्नत्ति में जितना योग देने के लिए 
कहा जा रहा है उसका कुछ भाग उन्हें वर्तमान दरों पर ही याताभात बढ़ जाने से प्राप्त हो 
जाएगा और कुछ भाग की पूतति' उन्हें यात्रियों के किरायों और माल के भाड़े में झ्रावर॒यक 
हेास्‍फेर करके करनी पड़ेगी। हमारी सिफारिश तो यह है कि द्वितीय योजना के कारण 
सारकार के वित्तीय साधततों पर जो भारी बोझ पड़ेगा उसका विचार करते हुए रेलों को : 


वित्त और विदेशी मुद्रा ७९ 


चाहिए कि उनके जिम्मे जो १५० करोड़ रुपए डाला गया है वे उससे अधिक जुटाने का 
प्रयत्न करें । 

१०, प्रोविडेण्ट फ़ण्डो और इसी प्रकार के अन्य जमा-खातो से २५० करोड़ रुपए मिल 
जाने का अन्दाजा लगाया गया है। यह अ्न्दाजा इस समय इन खातो से मिलने वाली राशियों 
की वर्तमान प्रवृत्तियों को देखते हुए लगाया गया है। १६५५-५६ में केन्द्रीय सरकार के पास 
प्रोविडेण्ट फण्डो की राशि १७ करोड रुपए तक एकत्र हो जाने का अन्दाजा है और राज्य सरकारों 
के पास इस अवधि में इस खाते की राशि का परिमाण ६ करोड़ ६० लाख तक पहुंच जाएगा + 
इन दोनों का योग २३ करोड ६० लाख होता है | इसे देखते हुए यह अन्दाजा लगाना संगत 
ही जान पड़ता है कि द्वितीय योजना काल में इस खाते में एकत्र राशि १५० करोड रूपए तक 
पहुच जाएगी । शेष १०० करोड़ रुपए की राशि, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दिये 
हुए ऋणो की वसूली तथा पूजी-खाते में प्राप्त हुई अन्य रकमी से पूरी हो जाएगी । 


११. अब तक गिनाए गए साधनों का योग २,४०० करोड़ रुपए होता है। समस्या' 
शेष २,४०० करोड रूपए एकत्र करने की रह जाती है। इसका ४० प्रतिशत, अर्थात मोटे 
हिसाब से १,२०० करोड़ रुपए, घाटे की वित्त-व्यवस्था द्वारा निकाला जा सकता है। योजना 
मे ८०० करोड रुपए विदेशों से मिल जाने की आशा की गई है। प्रथम योजना मे विदेशी ऋणों 
और सहायताओं का परिमाण ४० करोड रुपए वाषिक रहा था। इस प्रकार ऊपर बताई गई 
योजना में विदेशों से प्रति वर्ष १६० करोड रुपए मिल जाने की जो बात कही गई है वह पहले 
से बहुत अधिक है । 


१२. स्पष्ट है कि देश के वित्तीय साधनों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भारी बोझ 
पड़ेगा, परन्तु विकास की किसी भी योजना में बोझ तो पडा ही करता है, भ्रर्थात योजना की 
परिभाषा ही यह है कि विनियोग के स्तर को औसत से ऊंचा उठाना अर्थात इसका श्रर्थ यह' 
निकलता है कि आवश्यक साधनों का सग्रह करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयत्न करने की 
आवश्यकता है । फलत. साधन एकत्र करने का कार्य, इस दृष्टि से और अगले कई वर्षों तक देश 
की आथिक आवश्यकताझो के निरन्तर बढते रहने की दृष्टि से, करना होगा । विनियोग और 
राष्ट्रीय आय का स्तर शी घ्रातिशी प्र ऊचा उठानें के लक्ष्य की पूर्ति के लिए देश में निरन्तर और 
ग्रधिकाधिक बचत करनी होगी । 


बचत और सरकारी विनियोग 


१३. सरकारी क्षैत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए पूंजी जुटाने की समस्या को एक अन्‍य 
दृष्टि से भी देखा जा सकता है । पांच वर्षो मे ४,८०० करोड़ रुपए व्यय करने की जो योजना 
बनाई गई है उसमें से लगभग १,००० करोड रुपए, शिक्षण, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अनुसन्धान और 
राष्ट्रीय विस्तार जैसे विकास कार्यों के प्रसार के लिए, चालू व्यय के रूप में, खर्चे किए जाएंगे ।' 
इस प्रकार के व्ययो का परिणाम उत्पादक साधनों के रूप में प्रकट नही होता, और 
इस कारण ही इन व्ययो को विनियोगेतर व्यय मानने की परम्परा पड़ चुकी है। इस प्रकार के 
व्यय को , चालू साधनों में से ही करना पडता है । इसलिए ४,८०० करोड़ रुपए की योजना में 
विनियोग-व्यय का भाग ३,८०० करोड रुपए ही रह जाता है और उसकी पूर्ति ऋण लेकर 
की जा सकती हैं। जो अर्थ-व्यवस्था विकसित हो रही हो और जिसमें पूजी निर्माण पर व्यय' 
जल्दी-जल्दी बढ़ते जा रहे हो, उसमे वस्तुतः उचित यही होता है कि कुछ व्ययों की पूर्ति नए. 


ष्य्० द्वितीय पंचवर्षोप योजना 


टेक्स लगाकर की जाए । इस सिद्धान्त पर प्रथम योजना की रिपोर्ट में भी बल दिया गया था, 
और भ्रब फिर बल देने की भ्रावश्यकता है । 


१४. योजना के लिए आवश्यक पूजी एकत्र करने के लिए जो उपाय सोचे गए है, उनके 
ब्रनुसार झ्राय के चालू खातों की बचत कंवल ८०० करोड रुपए बैठती है, श्र इसकी तुलना 
में योजना के चालू खातों का व्यय १,००० करोड़ भपार बेठ जाता है। रेलें १५० करोड़ रुपए 
का जो योग देंगी उसे भी चालू राजस्व-खातों का ही भाग समझना चाहिए । इसका मतलब यह 
हुआ कि योजना के चान्‌ खातों में व्यय तो १,००० करोड़ रुपए का हो जाएगा और चाल खातों 
से आय केवल ६५० करोड़ शपए की होगी। इस प्रकार योजना पर ३,८०० करोड़ रुपए का जो 
व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए सरकारी बचत तो कुछ होती नही, व्यय ५० करोड़ रुपए का हो 
जाता है। दूसरे शब्दों में, ३,८०० करोड़ रुपए की सारी पूजी का निर्माण--बल्कि इससे कुछ 
ग्रधिक पूजी---निजी बचतों द्वारा ही प्री करनी होगी । जो ८०० करोड़ रुपए विदेशों से मिलने 
का अन्दाजा किया गया है उसे यदि सर्वथा पृथक राध्षि माना जाए--क््योंकि वह विदेशी 
साधनों की बचत होगी--पभौर ब्रिटेन में एकत्र पाउण्ड-पावने में से ली जाते बाली २०० करोड़ 
रुपए की राशि को भी इसमें जोड़ लिया जाएं, तो जनता की निजी बचत में से एकत्र करके 
जो धनराशि सरकारी विनियोग-खाते में डलनी पड़ेगी बहु २,८५० करोड़ रुपए बैंठेगी । यदि 
यह भी मान सें कि ४०० करोड़ रुपए की जिस रा की पूत्ति का प्रभी कोई उपाय नहीं सोचा 
गगा बहू झागे अलकर सरकारी बचत से ही पूरी हो जाएगी तो भी, सरकारी उपयोग में लाई 
जाने वाली निजी बचत का परिमाण २,४५० करोड़ रुपए होता चाहिए । 


१५. तो क्या यह मानकर चलना त्क-संगत होगा कि निजी बचत से २,४५० करोड़ 
रुपए सरकारी कोष में उपयोग करने के लिए मिल जाएंगे ? इस प्रसंग में यह स्पष्ट हो जाता 
है कि बाजार के ऋण, छोटी-छोटी बचतों भौर घाटे की वित्त-ब्यवस्था में क्‍्रन्तर का कोई विशेष 
महत्व नहीं है । में सब स्वेच्छा से या मूल्य ऊंचे करके विवद्वता से, निजी बचत को सरकारी 
कोष की दिशा में मोड़ देने के उपाय मात्र हैं। निजी बचत सरकारी कोष में किस प्रकार और 
कितनी पहुंचती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जनता भ्पने धन को, नकद, सरकारी 
हुण्डियों, सेविग्स स्िफिकेटों अथवा बेकों में जमा झ्रादि किस रूप में रखना पसन्द करती है। 
यदि सरकार को मिलने वाली राशि पर्याप्त हो तो इस बात का महत्व भ्रधिक नहीं कि उसका 
रूप--सरकारी ऋण, सेविग्स सर्टिफिकेट या नकदी नोटों भझादि में से--क्या है। इसलिए 
प्रथम विचारणीय बात यह है कि क्या जनता की सिजी अचत, उसके निजी विनियोग की प्राव- 
इयकता से इतनी भ्रधिक हो सकेगी जितनी कि सरकार को भ्रावश्यकता है। इन भ्रथों में निजी 
बचत को पर्याप्त तभी माना जा सकेगा जब कि लोगों के व्यय पर लगाए हुए प्रावश्यक प्रति- 
बन्धों पर भली प्रकार अमल होने लगेगा। दूसरे शब्दों में, इसका प्र्थ यह है कि करों भ्थवा 
सरकारी उद्योगों के लाभ के रूप में सरकार को प्राप्त होने वाली जनता की बचत का परिभाण 
जितना कम होगा, उतना ही उसके (जनता के) व्यय को अ्रभीष्ट सीमा में रखने के लिए भ्रस्य 
उपायों का अवलम्बन करने की झावश्यकता भ्रधिक होगी । 


१६. यदि जनता की बचत को अ्रभीष्ट सीमा तक बढ़ाने के उपाय न किए जाएंगे, तो 
वित्तीय साधनों को, बहां निर्दिष्ट परिमाण में, अपने लिए संगृहीत करने के जो भी प्रयत्न 
सरकार करेगी उत सबका परिणाम प्रनिवायें रूप से मुद्रा-स्फीति के रूप में प्रकट होगा-- 
मुद्रा-स्फीति के प्रकट लक्षण यही तो होते हैं कि लोगों की बचत सरकारी कोष में तो कम 
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पहुचती है और उनके हाथ मे जो अपेक्षाकृत अ्रधिक नकद धन रह जाता है उसे व्यय करने का 
प्रलोभन नाना दिशाझ्रो में होने लगता है और वही उपभोग्य वस्तुओ का बाजार ऊंचा उठा 
देने का कारण बन जाता है। इस प्रसंग मे यह बतला देता भी उचित है कि बचत बढाने की नीति 
को सफल बनाने के लिए आवद्यक दो प्रारम्भिक उपाय मुद्रा-स्फीति के कारणों को नियन्त्रण 
में रखना और मुद्रा की स्थिरता मे जनता का विश्वास बनाए रखना है। जनता से ऋण लेने के 
सम्बन्ध मे सरकार को प्रथम योजना के पहले और पिछले वर्षो में जो अनुभव हुए, उनकी 
एक-दूसरे से भिन्नता यह भली भाति प्रकट कर चुकी है कि ऋण लेने और बचत बढाने की 
नीति अत्यधिक सफल तभी होती है जब कि लोगो का सरकार की वित्तीय स्थिरता में विश्वास 
होता है। तब, एक तो सट्टेबाजी के अवसर कम रह जाते है और दूसरे जनता का सरकारी मुद्रा के 
प्रति दृष्टिकोण अनुकूल रहता है । 


घाटे की वित्त-व्यवस्था 


१७. अब हमारे सामने यह प्रश्न ञ्राता है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था कितनी और किस 
सीमा तक की जा सकती है । प्रथम योजना के विवरण मे घाटे की वित्त-व्यवस्था का श्र्थ यह बत- 
लाया गया था कि सरकार को करों, सरकारी उद्योग-व्यवसायों की आमदनी, सार्वजनिक 
ऋणों, जमा-खातो और अन्य विविध सूत्रों से जो नकद आय हो, उससे व्यय का अधिक हो 
जाना । घाटे की वित्त-व्यवस्था' की यह परिभाषा दो सिद्धान्तो पर आधारित है। प्रथम 
सिद्धान्त तो यह था कि घाटे का निर्णय केवल आय के हिसाब को देखकर नही, अपितु केन्द्र 
और राज्य दोनो की सरकारों के राजस्व-खाते और पूजी-खाते के सब भुगतानों को देखकर करना 
चाहिए। और दूसरा यह था कि कोई वित्त-व्यवस्था घाटे की वित्त-व्यवस्था है या नही, इसका 
निर्णय करते हुए यह देख लेना चाहिए कि उसके कारण नकद धत का चलन तो नही बढ जाएगा । 
इनमें से पहले सिद्धान्त का तो अपवाद कही भी नहीं होता । दूसरे के विषय में प्रश्न उठता 
है कि बजठ की किसी कारंवाई का नकदी (नोटो और रुपए ) के चलन पर सीधा और स्पष्ट 
प्रभाव क्‍या पड़ेगा, इसका निरचय केवल उसी कारंवाई के विषय में कर सकना सम्भव भी 
है या नही । नकद रोकड़ बाकी में से रुपया निकाल लेने और अधिक ऋण ले लेने का फल प्राय: 
त्कदी का परिमाण बढ़ जाने के रूप में प्रकट होता है, और इसलिए इन दोनों कार्रवाइयो 
को घाटे की वित्त-व्यवस्था का अ्रग माना जाता है। परन्तु दूसरी कार्रवाई के विषय में प्रश्न 
हो सकता है कि क्‍या थोड़ी मियाद के सभी ऋणों से नकदी का परिमाण ग्रवश्य बढ जाता है, 
अथवा केन्द्रीय बैक, बाजार के व्यापारी बैको और जनता से ऋण लेने मे कुछ भी भ्रन्तर नहीं 
करना चाहिए ? सिद्धान्त सरकार द्वारा छोटी और बड़ी दोनों मियादो का ऋण लेने में 
अन्तर करना चाहिए। जब सरकारी व्यय केन्द्रीय (अर्थात रिजवे ) बैक से ऋण लेकर किया 
जाता है, तब प्रत्यक्ष है कि बाजार में तकदी का चलन बढ जाता है। सरकारी हुण्डिया को व्यापारी 
बैकों द्वारा और सीधे जनता द्वारा खरीद को भी, एक समान नही माना जा सकता । नकदी 
के चलन पर सरकार के ऋण लेने का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि ऋण किससे 
लिया गया है, और इसलिए सरकार की ऋण लेने की कार्रवाइयो को केवल नकदी के चलन 
पर प्रभाव की दृष्टि से नही देखना चाहिए | इसके अ्रतिरिक्त, सरकारी हुण्डियां सदा उन्हीं 
व्यक्तियों या संस्थाओ्रो के साथ में नही रहती जो कि उन्हें पहले-पहल खरीदते है । यहा झाकर 
सरकार की अर्थनीति और केन्द्रीय (६रजवे) बैक की मुद्रानीति परस्पर रिल-मिल जाती 


है, इस कारण इन दोनों के प्रभावों को एक-दूसरे से पृथक करके देख सकना कठिन है। अतः 
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एकमात्र व्यावहारिक मार्ग यह रह जाता है कि कोई ऐसी सरल परियाटी अपना ली जाए जो 
विद्यमान परिस्थितियों में इप्ट प्रयोजनों के अधिकतम समीप पहुचा दे । भारत में साधारणतया 
सरकार लम्बी मियाद के ऋण केन्द्रीय बैक से न लेकर, केवल छीटी मियाद के ऋणों के लिए 
उसका सहारा लेती है, इसलिए रोकड़ बाकी में से कितनी रकम ली गई और चाल ऋणों 
में कितनी वृद्धि हुई, इन दो बातों को देख लेने से इस बात का खासा अच्छा पता लग जाता है 
कि बजट का नकदी के चलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भी इस बात पर हम विशेष बल देना 
चाहते है कि बजठ, नकदी और विदेशी मुद्रा से सम्बद्ध सब व्यवहारों का विशिष्ट संदर्भ में 


सूक्ष्म विश्लेषण करने के अतिरिक्त भ्रन्य कोई विकल्प नही है । 


१८. उदाहरणार्थ, यह स्पष्ट है कि रोकड बाकी में जितनी कमी या अल्पकालीन 
ऋण में जितनी बढ़ती हो उतनी ही मात्रा यदि सुरक्षित विदेशी मुद्रा-कोप से निकाल ली जाए 
तो सब मिलाकर देश मे नकदी के चलन में कोई वृद्धि नहीं होगी। फिर भी, सुगमता इसी 
में रहती है कि रोकड़ बाकी में कमी और थोडी मियाद के ऋण में बढती को, धाटे की वित्त- 
व्यवस्था माना जाए; और सुरक्षित विदेशी मुद्रा-कोप में न्‍्यूनता का, रोकड़ बाकी में से नकदी 
निकाल लेने पर जो प्रभाव हो, उसे पृथक दृष्टि से देखा जाए। इस प्रसग में, इसी प्रकार की 
एक अन्य समस्‍या का जिक्र कर देना चाहिए, जो कि कंचद्र शौर राज्य सरकारों द्वारा प्रपते 
रोकड़ बाकी-विनियोग के खातों में बेची हुई हुण्डियों के कारण खड़ी होती है । प्रथम योजना 
में इस व्यवहार को घाटे की वित्त-व्यवस्था माना गया था। उस समय यह मान लिया गया था 
कि तब विद्यमान परिस्थितियों में इस (बक्री का बोझ रिजर्व बैंक पर ही पड़ेगा। परन्तु वस्तुतः 
वैसा हुआ नहीं । जैसा कि पहले बतला चुके है, रिजर्व बैक के पास लम्जी भियाद की जो 
हुण्डिया थीं वे घट गईं। इसका' प्रभाव यह हुआ कि पुरानी हुण्डियों को बेचने से नकदी के 
चलन का परिमाण बढ़ा नहीं। इस प्रकार एक कल्पना के श्रनुसार तो सुरक्षित रखी हुई 
पुरानी हुण्डिया बेचने का भ्रभिप्नाय घाटे की वित्त-व्यवस्था हो जाता है, और एक श्रन्य परिस्थिति 
में उसका प्रभाव जनता से ऋण लेने के समान होता है। सुरक्षित कोष में से बेची हुई सरकारी 
हुण्डियों को कोई घाटे की वित्त-व्यवस्था में शामिल करे या नहीं, यह स्पप्ट है कि नकदी के चलन 
पर घाटे की वित्त-व्यवस्था के प्रभाव का विचार करते हुए, केन्द्रीय बैक द्वारा सरकारी हुण्डियों 
की बिक्री जैसी अन्य सम्बद्ध बातों का भी विचार करना ही पड़ेगा। इसके भ्रतिरिक्त, नकदी 
के चलन में वृद्धि का प्रन्दाजा लगाते हुए, प्रन्य कई परिस्थितियों का ध्यान भी रखना पड़ेगा । 


१९, प्र प्रस्तावित घाटे की वित्त-व्यवस्था का प्रभाव क्या होने की सम्भावना है, इस 
प्रघनत पर विचार करते हुए १,२०० करोड़ रुपए की भाटे की वित्त-व्यवस्था के मुकाबले में हमें 
उस २०० करोड़ रुपए को रख लेना चाहिए जो कि पौण्ड-पावने की रोकड़ बाकी में से निकाला 
जाएगा। दोष १,००० करोड़ रुपए वह राध्षि है जो कि सरकार प्रपमी बजट की कार्रवाहयों 
द्वारा नकदी के चलन में बढ़ा देना चाहती है। इसका एक परिणाम यहू होने की सम्भावना 
है कि बैंक भी अब से अधिक उधार देने लगेंगे श्रौर उससे नकदी का चलत और बढ़ जाएगा । 
परन्तु नकदी के चलन को बढ़ाने की बैंकों की यह सामथ्यें, एक बात से सीमित हो जाने को 
सम्भावना है। वह यह है कि भारतीय जनता अपना घन बैंकों में जमा कराने की अपेक्षा, 
अपने हाथ में नकदी के रूप में रखना पसन्द करती है। इस कारण बैकों के हाथ में जो नकदी 
ग्रधिक जाएगी, उसे वे अपेक्षाकृत कम मात्रा में उधकर दे सकेंगे । यदि हम यह मान लें कि जो 
मुद्दा चलन में होगी और जो नकदी बैंकों में जमा की जाएगी, उसके अनुपात में कोई परिवर्तन 
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नही होगा, तो योजना की सारी अ्रवधि में नकदी के चलन में वृद्धि लगभग ६६ प्रतिशत होगी । 
झ्राश्ा है कि इसी अवधि में राष्ट्रीय आय में वृद्धि २५ प्रतिशत होगी । इसलिए हम यह मान 
सकते है कि नकदी के चलन में भी इस सीमा तक वृद्धि से कोई हानि नहीं होगी । अर्थ-व्यवस्था 
में नकदी का व्यवहार बढ जाने की भी कुछ गृजाइश रखनी चाहिए । ज्यो-ज्यों लोगो के रहन- 
सहन का स्तर ऊंचा होगा और लोग इस स्थिति में आते जाएगे कि हाथ में अधिकाधिक नकदी 
रख सके, त्यों-त्यों नकदी की माग भी बढ़ती जाएगी । इस सबके पश्चात भी ऊपर नकदी के 
चलन में जितनी वृद्धि होने का जिक्र किया गया है उसे सीमा से अधिक ही समझना चाहिए । 


२०. घाटे की वित्त-व्यवस्था से बैंको की निजी उद्योग-व्यवसायों को उधार देने की 
सामर्थ्य बढ जाएगी । इसकी आवश्यकता भी है, और एक सीमा तक इसके परिणाम लाभदायक 
होगे। परन्तु यह ध्यान रखना पडेगा कि उधार अत्यधिक न दिया जाने लगे, क्योंकि उसका 
मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है। यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बैकों के उधार का 
दुरुपयोग, सट्टेबाजी को बढाने में न होने लगे जो उत्पादन के लिए ग्रभीष्ट होगा । रिजवं बैक 
को व्यापारी बैकों के निरीक्षण और नियंत्रण के व्यापक अधिकार प्राप्त है। वह चाहे तो बैको 
के उधार देने पर नियंत्रण लगा सकता है और कुछ परिस्थितियों में उनको हिदायतें भी 
जारी कर सकता है। हमने घाटे की वित्त-व्यवस्था की जो सिफारिश की है, उसके साथ, 
हमारी राय में, यह ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि बैकों के उधार देने के परिमाण और 
प्रकार पर नियंत्रण रखा जाए, और उनके द्वारा दिए हुए उधार, और उनके हाथ में विद्यमान 
नकद रुपए में, आवश्यकतानुसार उचित अनुपात स्थिर रखा जाए । यदि केन्द्रीय बैक 
अपनी नीति इस प्रकार की रखेगा तो उससे देश की वित्त-व्यवस्था को एक-सी और स्थिर गति से 
चलाने में बहुत सहायता मिलेगी । 


२१. हमने गत एक अध्याय मे बताया है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था के अनिष्ट परिणामों 
को रोकने के लिए क्या-क्या सावधानियाँ की जानी चाहिए। यहा उनकी सक्षेप में चर्चा 
कर देना ही पर्याप्त होगा । एक बड़ी सावधानी यह की जानी चाहिए कि खाद्यान्न को पर्याप्त 
मात्रा में सग्रह करके रखा जाए जिससे कि मूल्य बुद्धि की सभावना को रोका जा सके । द्वितीय 
ग्रध्याय में इसे अपनी अर्थे नीति का महत्वपूर्ण श्रंग माना गया है। द्रुत गति से विकसित होती 
हुईं किसी भी भ्र्थ-व्यवस्था मे मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियो का पूर्णत. भ्रतः केवल वित्तीय व्यवस्था 
द्वारा नही किया जा सकता मुद्रा-स्फीति से बचने का सर्वोत्कृष्ट उपाय तो यह है कि उसे 
होने ही न दिया जाए, परन्तु बहुत बच-बचकर चलने की नीति भी विकास मे सदा सहायक 
नही होती । किसी हद तक जोखिम उठानी ही पडती है, और उस जोखिम से बचने का निश्चित 
उपाय यह है कि खाद्यान्न का और कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं का सुरक्षित भडार अपने हाथ 
में रखा जाए, जिससे कि जब और जितनी आ्रावश्यकता हो, तब और उतनी मात्रा मे बाजार 
में बिक्री के लिए विद्यमान माल मे वृद्धि की जा सके । भारतीय अर्थ-व्यवस्था में खाद्यान्न और 
वस्त्र के मूल्य का महत्व बहुत अधिक है; और उसमें एकदम वृद्धि को सभी उपलब्ध उपायों 
द्वारा रोकना अत्यधिक आ्रावश्यक है । जब तक मूल्य उचित स्तर पर रहेंगे तब तक साधारण 
जनता के रहन-सहन का व्यय नियत्रण में रहेगा | अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का महत्व 
उतना नही है, फिर भी किसी भी वस्तु के मूल्य में ग्रत्यधिक वृद्धि से यह भय हो ही जाता है कि 
साधनों का उपयोग कही अल्प महत्व के कामों में न होने लगे । परन्तु इस परिस्थिति का निवारण 
आवश्यक कार्रवाई के द्वारा किया जा सकता है। मुद्रा-स्फीति को रोकने का एक दूसरा उपाय 
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यहू है कि खपत में अत्यधिक वृद्धि को रोकने और घाटे की बिल-व्यवस्था के कारण होने वाले 
भारी मुनाफों या भ्रकस्मात ही हो जाने वाली आमदनी को समेट लेने के [१ए तुस्न्त ही 
कर लगा दिए जाए। खपत को सीमा से आगे न बढने देने और दुलेभ क्स्तुओ तथा उत्पादन 
के दुर्लभ साधनों का उपयोग कम करने के लिए, निय्ण का उपयोग अन्तिम उपाय के रूप में 
ही किया जा सकता है---इसमें वस्तुओ का 'राशन' कर देना और 'कोटा' बाध देना भी शामिल 
है । परन्तु अरब तक का अनुभव यह है कि इस प्रकार के नियत्रणों का, विशेषत नित्यप्रति 
काम आने वाली वस्तुओं का नियत्रण करने का उपाय ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग बहुत 
गधिक समय तक प्रभावशाली रूप से किया जा सके । इसलिए यह और भी आवश्यक हो जाता 
है कि पहले अन्य सावधानियों और उपायों का प्रयोग पूर्णतया करके देख लिया जाए। 
थोजना को सीमित कर देने की बात पर विचार, अत्यन्त विषम परिस्थितियों में ही किया 
जा सकता है । 


राज्य सरकारों के साधन 


२२. अब तक हमने केन्द्र और राज्य सरकारों के साधनों पर विचार य्रोजना 
के समस्त व्यय---४,८०० करोड़ रुपए---की दृष्टि से किया। अरब हम राज्य सरकारों के साधनों 
का पृथक विश्लेषण करते है। इस भअध्याय के भअ्रन्त मे, परिष्षिप्ठ १ में, एतद्विषयक 
ज्ञातव्य दिया गया है, भौर निम्नलिखित तालिका में सक्षेप मे यह दिखलाया गया है कि क' 
भौर ख' भागों के राज्य अपनी-अपनी योजनाभों में कितना-कितना वित्तीय योग दे सकेंगे : 


'क' और 'ख' भाग के राज्यों के वित्तीय साधन 


(करोड़ रुपए ) 
१६५६०६ १ 
3लमनननई 'की भाग के राज्य 'ख' भाग के राज्य योग 
१. योजना का परिसारा  #... १५६७ २ घरे५ ४ २१०२'६ 
४, राजस्व-खातें के साधन... * ३१२ ३ रह ' ४ ३३६' ७ 
(क) करों की वर्तमान दर से 
राजस्व में बचत .. न न१७' ५ 8७'८ 
(ख) नए कर १७२ ० ४४० २१६' ० 
(ग) केन्द्र से मिलने वाला नए 
करों का भाग... रे ४8 ' १ पर ५७२ 
““-पेटाइए नये सार्वजनिक 
ऋणों का ब्याज ... ै २४'१ १०'२ ३४३ 
३. पंजी-खातों के साधन... «.. ७७ ' ३ १०४८ ४८४६ ' १ 
(क) जनता से लिये हुए नए 
ऋण (समस्त ) मर २१०० ७७ ३०७ ० 


(ख) छोटी बचतें........ ... १४४ ५४ २१५ १८०१० 
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(ग) अन्य प्राप्तिया (शुद्ध) ८प्प (--) २९७ ६१ 
राजस्व और पू जी-खातों का ४ 

” योग ६पह*६ १३३२ पर२ ८ 
साधनों में कमी प७७'६ ४०२२ १२७९ ' ८ 


इससे प्रकट है कि ये राज्य, करो की वर्तमान दरों के आधार पर अपने साधनो में से बचा 
कर जो राशि दे सकते है वह १०० करोड रुपए से कम है। सब राज्यों के जिम्मे, अतिरिक्त 
करों के द्वारा २२५ करोड रुपए की वसूली लगाई गई है। उसमे से इन राज्यों का योग 
२१६ करोड रु५ए बैठता है। केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त करो के द्वारा जो पूजी एकत्र करेगी उसमे 
से इन राज्यो को ५७ करोड रुपए मिलने की सम्भावना है । जनता से लिए हुए ऋण पर इन 
राज्यों को जो ब्याज देना पडेगा उसे घटाने के पश्चात भाग क' और ख”' राज्यों के समस्त 
साधनों का जोड़ लगभग ३३७ करोड रुपए होता है। ट्वितीय योजना की भ्रवधि में राज्य 
सरकारो द्वारा जनता से लिये जाने वाले ऋणो की सीमा ३०० करोड़ रुपए रखी गई है। यह 
इस राशि का मोटा हिसाब है। इससे जो ऋण चुकाने पड़ेंगे उनका जोड़ लगभग ३५ करोड 
रुपए है। इस प्रकार राज्यों को ऋणो से जो राशि मिलेगी वह २६५ करोड़ रुपए रह जाती 
है। इसकी तुलना में, केन्द्र और राज्य सरकारो द्वारा लिये जाने वाले समस्त ऋणो 
की राशि ७०० करोड़ रुपए रखी गई है। आशा है कि राज्य सरकारों को छोटी-छोटी बचतों 
से १८० करोड रुपए मिलेगे । पूजी-खातो में राज्य सरकारों को जो अन्य प्राप्तिया होगी, 
उन्हे मिलाकर इस हिसाब में राज्यो के साधनों का योग ४८६ करोड रुपए हो जाने की संभावना 
है । इस प्रकार क'॑ और ख' भाग के राज्यों के साधनों का योग लगभग ८२३ करोड रुपए हो 
जाने की आशा है । इसके विपरीत, योजना पर उनके भाग का व्यय २,१०० करोड़ रुपए से ऊपर 
रखा गया है । 


२३. योजना में ग' भाग के राज्यों, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों, उत्तर-पूर्वी 
सीमान्त एजेन्सियों और पाण्डिचेरी का अनुमानित व्यय लगभग १२४५ करोड़ रुपए है। इस व्यय 
की पूर्ति के लिए ग' भाग के राज्य प्राय कुछ नही दे सकेगे। प्रत्युत, उनमें से कइयो के 
राजस्व-खातों की कमी तक को केन्द्रीय सरकार को ही पूरा करना पड़ता है । एसा सुझाया गया 
है कि ग' भाग के राज्यो में, योजना के ५ वर्षो मे, £ करोड़ रुपए के नर कर लगाए जाए। 
उनमे छोटी बचतों से जो राशि! एकत्र होगी, उस.पर उन्हे केन्द्रीय सरकार की ओर से जो 
ऋण दिया जाएगा, वह अन्दाजज़ २० करोड रुपए होगा । सब मिलाकर स्थिति यह है कि इन 
राज्यो और ऊपर निदिष्ट अन्य प्रदेशों की योजना का सारा व्यय केन्द्र को ही उठाना पड़ेगा । 


२४ इससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्यों के सब साधन मिलाकर भी वे आवश्यकता से 
बहुत कम रहते हँ--सारी आवश्यकता का लगभग ६० प्रतिशत कम बैठते है । इस कारण 
केन्द्र को राज्यों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में साधन जुटाने पड़ेंगे । यह ध्यान रखना चाहिए 


*इन प्राप्तियों में प्रॉविडेन्ट फण्डो मे एकत्र राशियों, ऋणो और पेशगी दी हुई 
, रकमो की वसूली, ऋण को कम करने या उससे बचने के लिए चालू आय मे से ली हुई राशियों 
और, पूजी-खाते की अ्रन्य विविध प्राप्तियो की गणना करके; उनमें से पूजी-खाते मे किये जाने 
वाले व्यय, ऋणों की अदायगी और जमीदारो तथा जागीरदारो को दिया गया मुआवजा 
भादि घटा दिए गए है । 
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कि स्वयं केंनद्र के साधन भी सीमित है, और इसलिए योजना की जितनी बड़ी कल्पना की गई 
है उतनी को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा कि राज्य सरकारें यथानक्ति भ्रधिक से श्रधिक 
साधन प्रदान करे । 


२४. राज्य सरकारों द्वारा २२५ करोड़ रुपए के नए कर लगाए जाने का जो लक्ष्य रखा 
गया है वह उनके साथ काफी विचार करके और कर जांच आयोग की सिफारिक्षों पर भ्रमल 
करने से जो प्राप्ति हो सकती है उसे ध्यान में रखकर ही किया गया है। जो नए कर लगाए 
जाएंगे उनमें जमीन-लगान पर 'सःचार्ज', कृषि की आय कर की दर में वृद्धि और उसके क्षेत्र 
का विस्तार, सम्पत्ति कर के क्षेत्र का विस्तार, स्थानीय संस्था्रों द्वारा सम्पत्ति के बेचने पर 
कर, और बिक्री-कर में वृद्धि तथा उसका विस्तार इत्यादि भी सम्मिलित है । जहा तक केन्द्र 
का सम्बन्ध है, उसने कर-जांच झायोग की कुछ सिफारिशों पर अमल १६५५-५६ में ही आरम्भ 
कर दिया था । करो की वर्तमान दरों के आधार पर योजना के लिए उपलब्ध साधनों का 
भ्रन्दाजा लगाते हुए इन सिफारिशों के-अमल से होने वाली आय को भी शामिल कर लिया 
गया था। १६५६-५७ के केन्द्रीय बजट में जो कर लगाये गये है उनसे लगभग ३५ करोड़ 
रुपए का अतिरिक्त वाषिक राज्सय्व होने की संभावना है । इस प्रकार ४ वर्षों में केन्द्र द्वारा २२५ 
करोड़ रुपए के नए कर लगाए जाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसकी पूति के लिए एक बड़ा 
कदम उठाया जा चुका है। जैसा कि शझ्रागे बतलाया गया है कि इस लक्ष्य को और ऊंचा उठाने 
की झावद्यकता है। परन्तु इस प्रसंग में, हम इस बात पर विशेष बल देना चाहते है कि राज्य 
सरकारों से नए करों के द्वारा जो २२५ करोड़ रुपए एकत्र करते की आशा रखी गई 
है उसकी पूर्ति के लिए उन्हें कार्रवाई यथाशीघ्र करनी चाहिए। इस २२५ करोड़ दुपए में से 
कोई १६६ करोड़ रुपए इकटठ्ा करने के उपाय, राज्य सरकारों के साथ विस्तारपूर्वक भर्ा करके, 
निर्चत किए जा चुके हैं। कुछ राज्यों के साथ भतिरिक्त उपायों के विषय में चर्चा भ्रभी 
चल रही है। राज्य सरकारें जिन नए करों के द्वारा २२५ करोड़ रुपए एकत्र करेंगी, उत्का 
कुछ विवरण इस प्रकार है : 





(करोड़ रु० ) 
जमीन लगाम हे रे हर हि ३७१० 
कृषि पर आय कर न मी १२' ० 
सुधार उपकर (लेवी) . .. ७. «| «« १६* ० 
सिंचाई दर का मा ११० 
किक्रीकर दा पक. 30७. ११२९० 
बिजली-कर कह । 98 कर को ६९० 
मोटर-गाड़ियों पर कर , 
स्टाम्प और भ्रदालती फीस झादि रच 
भय (मुख्यतया स्थानीय सम्पत्तिकर). .»«.  «» १७० 
योग. .. १५२३-०७ 


इस विवरण से ज्ञात होगा कि जो नए कर लगाने का विचार किया गया है उन्हें लगाते 
हुए दूरगामी किसी नई दिशा को अपनाने के स्थान पर वर्तमान दिशाओं में ही भागे बढ़ते की बात 
सोची गई है । 
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२६. पहले चर्चा हो चुकी है कि सरकारी आय को विशेष रूप से बढ़ाने का प्रयत्न 
किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि उसका उपयोग पूजी निर्माण में हो सके । इससे 
स्पष्ट है कि प्रत्येक सरकारी प्राधिकारी को कम से कम अपना आय-व्यय संतुलित तो कर ही 
लेना चाहिए । कुछेंक व्यय अब तक राजस्व-खाते में से किये जाते है, उन्हें पुजी-खाते में डाला 
जा सकता है। खातों का यह वर्गीकरण अब तक झब राज्यो में एक-सा नही है। प्रश्न के इस 
पहलू पर बिचार किया जा रहा है। अ्रब राजस्व और पूजी-खातों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में 
कोई सम्मत निरचय हो जाएगा तब कर लगाने वाला प्रत्येक सरकारी प्राधिकारी अपनी 
आवतेंक झावश्यकताञों की पूर्ति के लिए, आय की प्राप्ति के उपाय खोज सकेगा। संविधान 
के आदेशानुसार, प्रति ५ वर्ष पीछें नियुक्त किया जाने वाला वित्त आयोग जो राशियां केन्द्र 
द्वारा राज्यों को दिए जाने की सिफारिश करता है वह सब परिस्थितियों पर विचार करके ही 
करता है। इस सहायता के अतिरिक्त, राज्य सरकारों के बजटों में किसी भी प्रकार के 
बड़े या निरन्तर घाटे का समर्थन, किसी सिद्धान्त या व्यावहारिक दृष्टि के आधार पर, नही 
किया जा सकता । 


शा 


एक विकासशील श्रथे-व्यवस्था म सार्वजनिक बचत का भाग 


२७. श्रब॒ तक योजना की आवश्यकताओं के लिए केन्द्र और राज्यों के वित्तीय साधनों 
पर जो विचार किया गया है उससे एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकलता है कि सरकार की 
जो नई-नई जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, उन्हे वह सफलतापूर्वक तभी उठा सकती है 
जब कि सब सरकारी प्राधिकारी सार्वजनिक बचत को बढाने का यत्न करे। योजना के अनुसार, 
सरकार को बहुत “व्यापक क्षेत्र मे नए कार्यो के आरम्भ और प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व 
उठाना पड़ेगा, इसलिए इसके साथ ही उसमे झ्रावश्यक वित्त जुटाने की भी क्षमता होनी चाहिए। 
वर्तमान परिस्थिति में एक बड़ी कमजोरी यह है कि सरकार के पास श्रपनें ऐसे साधन बहुत 
कम बचते है जिनका उपयोग वह नए कार्यों में विनियोग के लिए कर सके, इसलिए उसे 
ऋण लेकर अथवा घाटे की वित्त-व्यवस्था करके, जनता की निजी बचत को ही, इस कार्य में 
लगाने का सहारा लेना' पड़ेगा। प्रथम योजना की अवधि में केन्द्र और राज्य सरकारों 
ने, (विकास कार्यो के अतिरिक्त ) अपने कार्यो में विनियोग के लिए जनता की जो निजी बचत 
एकत्र की थी वह लगभग २५० करोड़ रुपए थी। इसका बड़ा भाग, योजतना के प्रथम दो वर्षों 
में ही उपलब्ध हो गया था, क्योंकि उस समय निर्यात-करों से बड़ी राशि एकत्र हुई थी। जैसा 
कि पहले बताया जा चुका है, द्वितीय योजना की अवधि में योजना की आवश्यकता पूर्ति के 
लिए चालू राजस्व से जो राशि दी जा सकेगी वह वस्तुत. १००० करोड़ रुपए की उस राशि से 
भी कुछ कम है जो कि चालू व्ययो की पूर्ति के लिए खर्च करनी पड़ेगी । इससे-पता लगता 
है कि विनियोग के बड़े कार्यक्रम को पूरा करने की सरकार की सामर्थ्य वस्तुत' कितनी सीमित है। 


२८. इस कारण एक अवधि तक केन्द्र और राज्यों के कर लगाने के साधनों में पर्याप्त 
वृद्धि ही आवश्यक और संभव है। यह भली-भांति विदित है कि भारत मे राष्ट्रीय आय का जो 
भाग सरकार को करो के द्वारा प्राप्त होता है वह केवल ७४ प्रतिशत के लगभग है । यह 
इंगलैड और अमेरिका जैसे देशो की तुलना में तो बहुत कम है ही, अनेक अविकसित देशो की 
अपेक्षा भी कम है। कर जांच आयोग ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि यह भाग कई 
वर्षो से अपरिवर्तित चला आ रहा है और यदि कल्याणकारी राज्य की विविध आवश्यकताओं 
को भली-भांति पूरा करना अभीष्ट हो तो कर प्रणाली को फैलाना और विश॒द करना पड़ेगा। 


ष्८ द्ितीथ पलतवर्षीय योजना 


द्वितीय योजना की वित्तीय आवध्यवाताए कर-जाब आ्रायोग की करपनाओं से कही अ्रधिक है । 
उन्हें घाटे की वित्त-व्यवस्था हारा पूरा करता जोखिम से खाली नहीं है, और योजना के व्यय 
को कम करता इत्ट रही है, "्सलिए हमारी सिफारिश है कि योजना की अवधि में भ्रतिरिक्त 
कर लगाने के जो लक्ष्य रखे गये है, उन्हें और उंचा करने की संभावनाझो पर विचार किया 
जाए योजना में ४०० करोड ग्पा की जो कमी दिखाई गई है उसे सरकारी व्यापार, वित्तीय 
एकाधिकार और सरकारी उद्यगग व्यवसायों के लाभ झादि के द्वारा पुरा किया जाए । एक 
झोर तो योजना की आवश्यकताओं और दूसरी ओर ऋण लेने तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था 
पर जितना भरोसा किया जा रहा है उनकी तुलना करने के पश्चात श्रनिवार्य परिणाम यह 
निकलता है कि अभिरिक्त करो के लक्ष्य को ४४५० करोड रुपए से उठाकर लगभग ८५० करोड़ 
रुपए तक पहुंचा देता चाहिए। इससे न केवल भारी मुद्रा स्फीति के दुश्परिणाम कम हो जाएंगे, 
साथ हो भविष्य की दृष्टि से, योजना के सरकारी क्षेत्र में विनियोग की सामर्थ्य बढाने की शोर 
वह एक सही कदम भी होगा । 


7०६. कार बढ़ाने का प्रयत्त किन दिशाओं में किया जाए, इस पर सावधानी से विचार 
करना पडेगा । पिछले एक अध्याय में इनमें से जिन कुछेक की चर्चा हो चुकी है वे सम्पत्ति 
पर कर, उपहारों पर कर, झौर प्राय कर का क्षेत्र विस्तृत करके उसमें सम्पत्ति के क्रय- 
विक्रय से होने वाले लाभों को शामिल कर लेता श्रादि है। एक सुझाव यह भी दिया गया है 
कि कम से कम अधिक झाय वाले वर्गों के लिए तो वैयवितक कर लगाने का भ्राधार, आय को 
ने रखकर, व्यय को कर दिया जाए। कर प्रणाली को इन विशापरों में सुधार देने भौर दृढ़ 
कर देने से सम्भव है कि न केवल सरकारी आय में वृद्धि हो जाए भ्रपित्‌ भ्रम तक कर से बच 
जाने के जो तरीके हैंवे भी समाप्त हो जाए। करों की इस चोरी को केवल शासन को दृढ़ 
करके समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए कर लगाने के भ्राधार और शैली में ही सुधार 
करने की श्रावश्यकता है। निस्‍्संदेह यह मानना पड़ेगा कि कर लगाने की भी सीमाएं हैं। 
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि समाज व्यवस्था में ऐसा परिवतेन करना पड़ेगा, जिससे कि 
माल बेचने और जनता की भ्रन्य सेवाएं करने से जो लाभ होते है वे सीधे सरकारी कोष 
में पहुंच जाए। अपने विकास कार्यों के लिए भारत की श्रप्ेक्षा अन्य विकसित कई देक्ष इसी 
प्रकार के उपायों का अ्रवलम्बन करके आवश्यक साधन एकत्र कर रहे है। इन साधनों में से 
कुछ ये है---सरकारी उद्योग-व्यवसायों में तैयार हुई वस्तुओं का यथोचित मूल्य नियत करना, 
सरकार द्वारा व्यापार करना, और कुछ क्षेत्रों पर वित्तीय एकाधिकार कर लेना इत्यादि । 
समाजवादी भ्राधार पर समाज के संगठन का एक स्वाभाविक परिणाम--यदि वह पृवपिक्षित नहीं 
है तो यह होता है कि जिसे हम सार्वजनिक बचत कहते है, उसमें बृद्धि हो जाती है । 


३०, श्रन्त में यहु भी बता देना चाहिए कि योजना के सरकारी क्षेत्र में इसने भ्रधिक 
विनियोग कार्यक्रमों को पूरा करते में यह सन्निहित है कि योजना के और योजना से इतर 
व्ययों में भ्रधिकतम मितव्ययिता से काम लिया जाएगा। योजना से इतर कई मदों में वद्धि अनि- 
वार्य हों सकती है, परन्तु योजना के अलावा विकास योजनाओं को शुरू करने के प्रलोभन 
से दृढतापू्वंक बचकर चलना होगा । इस पर भी कुछ प्रावश्यकताएं बाद में पैदा होंगी 
परन्तु उन्हें पंचवर्षीय योजना के ढांचे में ही, वाषिक आगा-पीछा करके, पूरा कर लेना होगा । 
इस सन्दर्भ में मितव्ययिता का सीमित अभिप्राय केवल खर्च कम करना नहीं है। अनुभव से प्रकट 
हो चुका है कि केचल व्यय कम करने मात्र से कोई विशेष परिणाम नहीं निकलता । महत्वपूर्ण 
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बात यह है कि सीमेट और नोहे जैसे दुर्लेभ साधनों को व्यय करने में अत्यन्त सावधानी 
रखी जाए और जनशक्ति तथा अन्य उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग इस प्रकार किया 
जाए कि फल की प्राप्ति शीघ्र हो जाए। इन सब बातो को ध्यान मे रखकर ही राष्ट्रीय 
विकास परिषद ने हाल मे एक उच्च-भ्रधिकार सम्पन्न समिति नियुक्त की है, जो विकास 
कार्यो की प्रगति को देखती रहेगी, जिससे कि कार्य यथासम्भव अधिक मितव्ययिता और 
कुशलता से सम्पन्न हो सके । 


निजी क्षेत्र में विनियोग 


३१. योजना के सरकारी क्षेत्र में ३,८०० करोड़ रुपए के विनियोग कार्यक्रम के अतिरिक्त, 
उसके निजी भाग में विनियोग के लिए २,४०० करोड रुपए की आवश्यकता का अन्दाजा 
लगाया गया है । इन आवश्यकताओं का मोटा विवरण तीसरे अध्याय में दिया जा चुका है। 
विचारणीय प्रश्न यह है कि सरकार जिन साधनो का उपयोग कर लेगी, उनके पश्चात निजी 
भाग में विनियोग करने के लिए आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेंगे या नही । एक प्रकार 
से तो इस प्रदन का उत्तर इस विचार मात्र से मिल चुका है कि समस्त विनियोग के लिए 
आवश्यक वित्तीय साधन बचत के द्वारा एकत्र किए जा सकेगे । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, 
समस्या यह है कि द्वितीय योजना आरम्भ करने के समय निजी बचत का जो परिमाण राष्ट्रीय 
आय का लगभग ७ प्रतिशत था उसे बढाकर योजना की समाप्ति के समय तक १० प्रतिशत 
किस प्रकार किया जाएगा। यदि आगामी ४ वर्षो मे निजी बचत इतनी कर ली गई तो विदेशी 
सूत्रों से १,१०० करोड रुपए मिल जाने से काम चल जाएगा । योजना मे निजी बचत बढ़ाने 
की जो कल्पना की गई है वह किसी भी प्रकार बहुत भ्रधिक नही है । इससें जिस कम से कम 
वृद्धि की गुजाइश है वह २० प्रतिशत से कुछ ही अधिक बैठती है। इसलिए इस पैरे में जो प्रश्न 
उठाया गया है एक प्रकार से उसका उत्तर हा मे ही है । 


३२. परन्तु यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि विनियोग के लिए अपेक्षित राशि 
झ्ौर संभावित बचत को सर्वथा समान मान लेने मात्र से इस प्ररइन का प््‌रा-पूरा उत्तर 
नही मिलता । व्यावहारिक दृष्टि से समस्या यह है कि जितना विनियोग किया जाए वह 
सब, मूल्यों में वृद्धि और इसी प्रकार की अन्य विषम परिस्थितियां उत्पन्न किए बिना, पूरा 
हो जाए। इसलिए देखना यह होगा कि अभीष्ट परिणाम की प्राप्ति के लिए जिन उपायों और 
नीतियों का ग्रवलम्बन किया जा रहा है वे उपयकक्‍त है या नही । पहले से ही यह जान लेना 
बिल्कुल असम्भव है कि आवश्यक बचत हो सकेगी या नहीं) साथ ही पहले से यह बतला देना 
भी सुगम नही है कि बचत में कहां कमी पडेगी। एक तक यह भी दिया जा सकता है कि सरकारी 
क्षेत्र में विनियोग के कार्यक्रम के आधार पर क्योकि निजी क्षेत्र से लिये हुए ऋण होंगे, इसलिए 
बचत में कमी का प्रभाव निजी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र पर ही पडने की सम्भावना भ्रधिक 
रहेगी। दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र को दुर्लभ साधनों की उपलब्धि आदि कुछ फायदे आगे भी 
रहेगे । यह भी सत्य नही है कि निजी क्षेत्र मे बचत उन्ही अवसरों पर होती है जब कि कोई निजी 
विनियोग करना होता है। इसलिए, दोनो भागो की सापेक्षिक सफलता बहुत कुछ इस पर निर्भर 
करेगी कि जहां बचत हो वही उसको उपयोग कर लिया जाए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
पर्याप्त मात्रा में बचत के लिए उपयुक्त आर्थिक और भअन्‍न्य नीतियों का अवलम्बन करना 
कितना जरूरी है। इसके साथ ही, यदि आवश्यकता हो तो निजी क्षेत्र के विनियोग के कार्यक्रम 
में विशेष सरकारी सहायता द्वारा प्राथमिकता का भी निर्णय कर देना चाहिए । 
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३३. योजना के निजी क्षेत्र के लिए बचत किन सूत्रों से होगी यह बतलाना कठिन है 
क्योंकि उस क्षेत्र में जितनी बचत का उपयोग होता है उसका बहुत थोडा अश ही संगठित 
सस्थाओं द्वारा नियन्त्रित होता है। खेती, व्यापार, भवन-निर्माण और छोटे पैमाने के उद्योगों 
में जो पूजी लगती है उसका बहुत बडा भाग उन्ही लोगों प्रथवा उनके भिन्रों और सम्बन्धियों की 
बचत का होता है जो कि उनके मालिक या संचालक होते है । निजी क्षेत्र के इस भाग में 
साधनों का थोड़ा-सा भी प्रभाव, विनियोग के लिए धन की अनुपलब्धि के रूप में क्षट प्रकट हो 
जाता है। निजी उद्योगों का जो भाग सगठित है, उसके लिए पूजी के सूत्रों का अन्दाजा श्रवश्य 
लगाया जा सकता है, परन्तु उसका आधार भी कुछ मोटी कल्पनाएं ही होगी । इन व्यवसायों 
के लिए पूजी एकत्र करने की परिकल्पना का विवरण उन्नीसवें भ्रध्याय में दिया गया है। इस 
क्षेत्र के कार्यक्रमों को पूरा करने में सरकार झागे बताये उपायों हारा सहायता कर सकती है। 
कुछ तो पूंजी के अ्वाछित विनियोग को' रोककर--इसके लिए नये पूजी-विनियोग का तथा 
ग्रायात-निर्यात का नियस््रण करना होगा और नये कारखाने खोलने के लिए लाइसेंस” लेने 
का नियम बनाना पड़ेगा--कुछ करों में परिवर्तन-परिवर्धन करके तथा रियायतें देकर, 
ग्रौर कुछ इसी प्रयोजन के लिए बनाए गाए विविध निगममों द्वारा खास-खास व्यवसायों 
को वित्तीय सहायता देकर । थोजना के सरकारी क्षेत्र के समान, निजी क्षेत्र में भी, पूजी- 
विनियोग की प्रगति पर निरन्तर दृष्टि रखती पड़ेगी और समय-समय १२ नीति में श्रावश्यक 
परिवर्तन करने पड़ेंगे। संगठित व्यवसायों में विनियोग का स्तर पहले ही पर्याप्त ऊचा है भौर 
पूंजी का बाजार मजबूत होता जा रहा है। इन हालात को' देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि 
निजी व्यवसायों को भ्पने निश्चित विनियोग के लिए पूंजी एकत्र करने में कठिताई होगी । 
चालू व्यय के लिए पूंजी जुटाने में तो झौर भी कम कठिनाई होगी, क्योंकि योजना में घाटे की 
प्रथथ-व्यवस्था से काम चलाने की बात सोची जा रही है। जैंसा कि पहले विचार किया जा 
चुका है, वास्तव में समस्या शायद यह हो कि बैंकों की बहुत अधिक उधार देते की प्रवृत्ति को 
भ्रौर पूंजी को सट्टेबाजी में लगने से कैसे रोका जाए । 


योजना के लिए विवश्ञी म॒द्रा के साधन 


३४. अब हम योजना के लिए विदेशी मुद्रा के साधनों की समस्या पर आते है । दूसरी 
पंचवर्षीय योजना में पूंजी के विनियोग की मात्रा बहुत बढ़ा दी गई हैं भौर भ्ौद्योगिक उन्नति 
पर सबसे अ्रधिक घल दिया गया है । इस कारण विदेशी मुद्रा के साधनों पर भ्रधिक दबाव 
पड़ते की सम्भावना है। पांच वर्षों की भ्रवध्ति में हमें कितनी विदेशी मुद्रा की प्रावश्यकता पड़ेगी 
भर हम कितनी विदेशी मुद्रा प्रजित करेंगे, इसका ठीक-ठीक भ्रन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । 
कारण यह है कि परिस्थितियां अनेक वृष्टियों से भ्रतिदिषत हैं। चाय, जूट के सामान भौर 
कच्चे मंगनीज आदि भारत से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओों की मांग में बहुत उतार- 
चढ़ाव हीता रहता है, और यदि बरसात में थोड़ा भी भ्रन्तर पड़ जौए तो लाद्यान्न भौर कण्वे माल 
का भारी मात्रा में आयात करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके भ्रतिरिक्त, समय-समय 
पर व्यापार की शर्तें बदलती रहती हैं। यदि इनमें १० प्रतिशत का भी प्रतिकूल परिवतंन' 
हो जाए तो एक वर्ष में ८० करोड़ रुपए भ्रधिक के भुगतान की आवश्यकता हो सकती है । वर्ष 
भर के झायात का रूप निश्चित करना विशेष रूप से कठिन होता है, क्योंकि यह न केवल विकास 
कार्यक्रम की आवश्यकताओं पर, अपितु इस्पात श्रादि उन दुर्लभ वस्तुओं की उपलब्धि पर 
भी निर्भर करता है जो कि विदेशों से मंगानी पड़ती हैं। इन अनिष्चितताओों के होते हुए भी, 


वित्त और विदेशी मुद्रा ९१ 


यह अन्दाजा कर लेना अत्यन्त आवश्यक है कि विदेशों के साथ हमारा भुगतान संतुलन कसा रहेगा 
और उनसे आवश्यक माल खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा होगी या नही । 


३५. विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं और पाच वर्षो में हम उसे कितना कमा सकते 
है, इसके आकलन मे कितनी कठिनाई होती है इस बात का अनुभव हमें प्रथम योजना काल 
में भली प्रकार हो चुका है। जब (दिसम्बर १६५२ मे) प्रथम योजना बनायी गई थी, तब 
यह अन्दाजा था कि योजना के शेष काल में हमारे देश का भुगतान संतुलल लगभग १८०-२०० 
करोड़ रुपए प्रति वर्ष रहेगा । परन्तु वस्तुतः इन पांचों वर्षो में (विदेशों से प्राप्त सहायता को 
छोड़कर ) सारा घाटा केवल ५० करोड़ रुपए का रहा--१६५१-५२ में तो १४२ करोड रुपए 
का घाटा हुआ था, परन्तु १६५४-५४ में यह केवल £ करोड़ रुपए रह गया था, उसकी आशिक 
पति अन्य वर्षों की बचत से हो गई थी। यह अनुकूल परिणाम निकलने का एक बड़ा कारण 
यह था कि इन वर्षो मे देश में खाद्यान्न के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और विदेशों से खाद्यान्न 
कम मंगाना पड़ा। प्रथम योजना की अवधि में मशीने भी विदेशों से अन्दाजे की अपेक्षा कम 
मगानी पड़ी । 

३६. नीचे की तालिका में द्वितीय योजना काल में विदेशों के साथ भुगतान-सतुलन 
का अपदाजा दिया गया है : 


_. चालू खाते में भारत का भुगतान-संतुलन 
(१६५६-५७ से १६६०-६१ तक) 


(करोड रुपए) 

१६६०- १९६०- 

१६५६- १६५७- १६४८- १९५६- १९६०- ६१ ६१६ 

॥ आय ५७ भ्८ ५६ ६० ६१ तक के तक के 

पांच पाच 

वर्षो का वर्षो का 

औसत योग 
१. निर्यात (जहाज 
पर लादने तक के 

खर्च मिलाकर) श७छ३. प्३े श९२ ६०२ ६१५ ५६३ २,६६५ 
२. आयात (भारत के 
तट तक पहुंचने का 

खर्चे मिलाकर ) ७८३ द८द६्‌ ६६० ८९५ पद ८दिफएे 54,३४० 
३. व्यापार संतुलन 

(१-२) “२१० “३०३ “>रेष८ ->२६३ “१७१ -२७५ -१३७५ 
४. अ्रदृश्य प्राप्तियां 
(सरकारी सहा- 

यता छोड़र).. +६२ #+५५ +५१५ +४६ न-४१ +५१ +२५५ 
५. चालू खाते के 
संतुलन का योग 

(३-४) “रैंप “>रेड८ +रे४७ “२४७ “१३० -२२४ -१,१२० 
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इस प्रकार पांच वर्षों में चालू खाते में कुल मिलाकर लगभग १,१०० करोड रुपए का घाटा 
बैठता है। ऊपर की तालिका में ग्रायात-निर्यात का जो ग्रन्दाजा दिया गया है, वह स्वभावत्त. 
बहुत मोटा है। परन्तु उससे इतना तो प्रकट हो ही जाता है कि घाटे का अधिक भाग योजना के 
दूसरे श्रौर तीसरे वर्षों में होने की संभावना है। योजना के मध्य में घाटा चरम सीमा पर पहुंच 
जाने का कारण यह है कि आरम्भ के वर्षों मे इस्पात, मशीनों भौर भ्रन्‍्य सामग्री का झ्रायात होने 
की जो सभावना है वह योजना के लगभग आधी पूरी होने के समय तक अपनी ऋण सीमा पर 
पहुंच जाएगी । इस्पात के जो नए कारखाने बन रहे है और रेलों के सुधार भौर विस्तार के 
जो कार्य हो रहे है उन्हें योजना के अन्तिम वर्ष से पूर्व ही पूर्ण कर लेना होगा । जब ये और भनन्‍्य 
कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे तब विदेशी भुगतान संतुलन पर से बोझ घट जाएगा । 

३७. इससे हमारे सामने जो चित्र उभरता है वह यह है कि जहा निर्यात १६५६-५७ के 
अनुमानित स्तर ५७३ करोड़ रुपए से धीरे-धीरे बढते हुए १६६०-६१ में ६१४ करोड़ रुपए तक 
पहुचेगा, वहा प्रथम ४ वर्षों में आयात बहुत बढ़ जाएगा और योजना के पांचो वर्षों में प्रतिकूल 
व्यापार संतुलन की मात्रा १,३७५ करोड़ रुपए तक, भ्रर्थात श्रोसतन २७५ करोड मुपए प्रति वर्ष 
तक पहुंच जाएगी । अ्रदृश्य रूप में जो सहायता मिलेगी उसको जोड़ देने पर भी चालू खाते में 
घाट्े की समस्त मात्रा १,१२० करोड़ रुपए, श्रर्थात २२४ करोड़ रुपए वापिक निकलती है । 

३८. निर्यात, श्रायात और ग्रदृश्य विदेशी सहायता का जो अन्दाजा लगाया गया है, 
उसकी तफसील में जाने से पहले उन दो कल्पनाओं की चर्चा कर देना भ्रावश्यक है जिनके 
आ्राधार पर ये भ्न्दाजे लगाए गए है : (क) प्रथम यह कि श्रागामी पाच वर्षों में व्यापार की 
शर्ते श्रौसतन बही रहेगी जो १६५५-५६ (पहले ६ महीनों) में रही थीं; भ्ौर (ज) ट्वित्तीय 
यह कि मुद्रा-स्फीति को दुढतापूर्वक नियंत्रण में रखा जा सकेगा। व्यापार की अ्रवस्थाशों का 
देशनांक (१६५२-५३ के श्रंक को १०० मानकर) १६५५-५६ के पहले ६ महीनों में झगभग 
१०० रहा था | इसकी तुलना में कोरिया के युद्ध के कारण महंगाई अ्रत्यधिक बढ जाने से यह प्रंक 
१६५१-४२ में १३३, १६५३-५४ में १०१, झौर १६५४-५५ में ११० हो गया था। इन अंकों 
से मोटे रूप में यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने व्यापार की अ्रवस्थाओं को प्रकट करने के लिए 
अपनी गणना का आधार इन वर्षों को क्‍यों बनाया है । द्वितीय योजना की अ्रवधि में हमने 
बचत, विनियोग भ्रौर वित्तीय साधनों के जो अंदाजे लगाये है उन सबका आधार यही कल्पना 
रही है । इस संदर्भ मे इस बात को स्पष्ट कर देना बहुत प्रावश्यक है। भुगतान संतुलन पर 
मुद्रा-स्फीति का प्रभाव तुरन्त भौर विशेष रूप से पडता है। यदि देश में मूल्य बढ़ने लगें तो विदेशों 
से अ्रधिक श्रायात करने की आवश्यकता पड़ जाती है भ्ौर निर्यात के बढ़ाने में बाधाएं उपस्थित 
हो जाती है। यद्यपि व्यापारिक नीति में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करके कुछ समय के लिए इन 
प्रतिकूल परिणामों को कम किया जा सकता है, तथापि इसमें संदेह नहीं कि मुद्रा-स्फीति के 
एकदम बढ़ जाने भ्रथवा प्रधिक समय तक चलने के प्रतिकूल प्रभाव को देश के भुगतान संतुलन 
पर पड़ने से बहुत देर तक नही रोका जा सकता। इसलिए देश की प्रर्थ-व्यवस्था की स्थिरता 
झौर भुगतान संतुलन को श्रनुकूल बताए रखने की द्रुष्डि, से मुद्रा-फीति को सफलतापूर्वक 
नियन्त्रण में रखना अत्यन्त अ्रत्नश्यक है । 

निर्यात 

३९ नीचे की तालिका से यहू दिखाया गया है कि १९६५४ और १९५५ की तुलना में 
द्वितीय योजना काल में निर्यात की प्रधान वस्तुओं से हम कितनी प्राप्ति होने की झाशा 
कर सकते हैं : 
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व्यापारिक निर्यात 
(करोड रुपए) 


योजना का द्वितीय योजना १९५६-६१ 
१६४५४ १६९५५ अतिम वर्ष, का वाषिक तक पाच वर्षो 
१९६०-६१ आसत का योग 
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१. चाय १३१५ ९११२ १३३ १२७ ६३५ 
२. जूट का माल (सृत और 
ग्रन्य सामान ) (२२ १२६ (१८ १२२ ६१० 
३ सूती माल (सूत और | 
वस्त्र) ७२ ६३ पढे ७५ ३७४५ 
“४ तेल .(खनिज तेलो को 
छोड़कर ) १ ३९ २४ 2 ११० 
५. तम्बाक्‌ श्२ ११ १७ १५ ७४५ 


६, खाले और चमड़ा 

(कच्चा, कमाया हुआा 

और तैयार ) २६. २७ २८ २८ १४० 
७. कपास और गृ दड १६ ३५ कर ११० 
कच्ची धातुए (लोहे 
की कतरनें और 


डी 


इस्पात ) * २३ २० २७ २३ ११५ 

£ कोयला और कोक ६ है ३ प्र २५ 
१०. रासायनिक द्रव्य और 

आषधिया आदि प्र ४ 4 प्र २५ 


११ छुरी-काटे आदि धातुओ 
का सामान, गाड़िया, 
बिजली का सामान 


और अन्य यत्र-सामग्री ३े ४ ४ ४ २० 
१२ अन्य वस्तुएं १३० १४५१ १५० १४५ ७२४५ 
योग #प्रे १९६ दश५ २६ ३ २,६६५ 


द्वितीय योजना की अवधि के ये अन्दाजे १६५५-५६ (पहले £ महीनो) में प्रचलित मूल्यों 
के आधार पर लगाए गए है, परन्तु १६५४ और १६५४ के अन्दाजे उन वर्षो मे प्रचलित मूल्यों 
के आधार पर है। इनसे ज्ञात होगा कि द्वितीय योजना की अवधि में निर्यात से १६९५४ की 
अपेक्षा अधिक प्राप्ति होने की आशा है, और १९६०-६१ में आयात की कमाई, १९५४ की 
तुलना में € प्रतिशत बढ जाएगी । द्वितीय योजना के समय हमने निर्यात का अन्‍न्दाजा जिन 
मूल्यों के आधार पर किया है, उनकी अपेक्षा १६५४ मे निर्यात किए हुए पदार्थो का मूल्य लगभग 
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ह्ड द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


प प्रतिशत अधिक था । यदि इस तथ्य को ध्यान में रखें तो भी योजना काल में १६५४ की 
अपेक्षा निर्यात की कमाई में महत्वपूर्ण वृद्धि की आजा की जा सकती है। योजना काल में निर्यात 
का स्तर १६५४ के निर्यात से विशेष भ्रधिक नही बढेगा । इसका बडा कारण यह है कि १६५५ 
में तेत और सूती सामान का निर्यात विशेष रूप से अधिक हुआ था और योजना काल में 
,उसके उतना रहने की सभावना नही है । इन दोनो के अतिरिक्त, भ्रन्य वस्तुओं के निर्यात में, 
१९५४ की भ्रपेक्षा भी विशेष बृद्धि होने की संभावना है । 


४०. १६५४ में चाय का निर्यात बहुत घट गया था। उस वर्ष केवल ३६ करोड़ २० लाख 
पौड चाय निर्यात हुई थी । उसकी तुलना में १६५४ के निर्यात का परिमाण ४५ करोड़ पौंड 
था। श्राशा है कि द्वितीय योजना काल में चाय का निर्यात सुधर जाएगा और १६६०-६१ 
तक ४७ करोड़ पौंड के लगभग हो जाएगा । योजना के पांच वर्षों में चाय के निर्यात का 
वाधिक औसत ४४ करोड़ पौड का अनुमान है । हाल के वर्षों में चाय के निर्यात-मूल्यों में. 
बहुत घटा-बढ़ी हुई है। १६५४-५४ में इसके मूल्य का देशनांक (प्राधार १६५२-४३ ८ १००) 
१६६ था; इसकी तुलना में १९५३-५४ का देशनाक केवल ११५ था। १६५५-५६ के पहले 
& महीनों में चाय के मुल्य निरन्तर घठते गए। इन महीनों का श्रौसत देशनाक १४६ था। 
दूससे ज्ञात होगा कि हमने चाय के निर्यात से कमाई का अंदाजा १६५५-५६ के मूल्यों के भ्राधार 
पर करते हुए निर्यात का मूल्य १६५४-५४ की तुलना में बहुत नीचा लगाया है, परन्तु वह उससे 
पहले के २ वर्षों की प्रपेक्षा खासा ऊचा है । 


४१. जूठ के तैयार सामान का निर्यात १६५४४ में ८ लाख ४१ हजार टन हुआ था । 
१६५४५ में वह बढ़कर ८ लाख ६३ हजार टन हो गया था । आगामी वर्षों में भ्रत्य जूट निर्माता 
देशों के साथ अधिकाधिक मुकाबला होने की संभावना है। इसलिए द्वितीय योजना के वर्षों 
में जूट के निर्यात का श्रौसत ८ लाख ७५ हजार मन वार्षिक से प्रधिक आंकना उचित नहीं 
जान पड़ता । 


४२. सूती वस्त्र (मिल और हाथकरघे दोनों) का निर्यात १६४५४ में ८६ करोड़ ७० 
लाख गज हुआ था । १६५५ में घटकर वह ७४ करोड़ ७० लाख गज रह गया । योजना की 
अवधि में इस निर्यात में क्रश: उन्नति होने की भ्राशा है और शायद १६६०-६१ तक यह 
१अरब गज तक पहुंच जाए। सूती वस्त्र व्यवसाय हमारे देश के प्राचीनतम व्यवसायों से से है, 
और इसलिए इसके द्वारा अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमा सकने की भ्राश्ा करना स्वाभाविक 
है। दूसरी भोर, देश में भी वस्त्र की सांग बढ़ती जा रही है। इसलिए यह ध्यान रखता प्रावश्यक 
है कि इस व्यवसाय की प्रतिस्पर्दधात्मक स्थिति को स्थिर रखने भौर सुधारने का यत्न निरतर 
किया जाए। हाथकरघे के उत्पादन का निर्यात बढ़ाने का भी यत्न करना चाहिए । विदेध्षों 
में उसकी मांग बढ़ती जा रही है । 

४३. खनिज तेलों के अ्रतिरिक्त भ्रन्य तेलों के निर्यात से प्राय मुख्यतया निर्मन्‍्ध 
वनस्पति तेलों के निर्यात से ही होती है। १६५४ में इन तेलों का निर्यात केवल १ करोड़ ६८ 
लाख गैलन हुआ था, परन्तु १९५४ में वह बढ़कर एकदम ७ करोड़ ५७ लाख गैलन हो गया था। 
द्वितीय योजना काल में तिलहन का उत्पादन बहुत बढ़ जाने की आशा है, इसलिए यह आशा 
करना तकंसंगत होगा कि भविष्य में चाहे १६९५४ के निर्यात का स्तर स्थिर न रहे, परन्तु 
मिर्गन्ध वनस्पति तेलों के निर्यात का औसत १६९५४ से काफी ऊंचा रहेगा। इन तेलों का निर्यात 
बहुत बढ़ाया जा सकता है, विशेषत: नए विदेशी बाजारों में | जैसा कि पहले सुझाया गया 
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है, खेती की पैदावार के लक्ष्य को योजना में दिखाए गए स्तर से ऊंचा उठाया जा सकता है और 
इसलिए तेलों के निर्यात का परिमाण न केवल १९५४५ के स्तर पर रखा जा सकता है, अपितु 
उसे सुधारा भी जा सकता है । 


४४. कपास का निर्यात १६५४५ में एकदम बढ़कर ९३ हजार टन तक पहुच गया था । 
१९५४ में वह केवल २६ हजार टन था। हाल के वर्षो मे कपास का औसत निर्यात लगभग 
५० हजार ठन वाषिक रहा है। ट्वितीय योजना काल में हमने निर्यात के इस स्तर को बनाए 
रखने की गृंजाइश रखी है । 


४४. कच्ची धातुओं और कतरनों के निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है। प्रधानतया 
कच्चे लोहें का निर्यात बढने के कारण १६५४-५५ सें ४३ लाख टन कच्चा लोहा निकाला 
8 48 था। १६६०-६१ में इसका परिमाण बढकर १ करोड़ २५ लाख टन हो जाने की 

है । इसके साथ ही यह भी संभावना है कि देश मे कच्चे लोहे की खपत ३० लाख ठन से 
बढ़कर १ करोड़ ५ लाख टन हो जाएगी । विदेशों में हमारे कच्चे लोहे की मांग बहुत है, 
इस कारण कच्चे लोहे का निर्यात बढ जाने की आशा है । सम्भव है कि वह योजना के अंतिम 
वर्ष तक लगभग २० लाख टन हो जाए। हाल के वर्षों मे इसका श्रौसत॒ केवल १० लाख टन 
वार्षिक रहा है। 


४६ निर्यात की अन्य वस्तुओं के विषय में विशेष कुछ लिखने की आझावश्यकता नही 
जान पड़ती । ये वस्तुए विविध है और हमने जान लिया है कि इनके निर्यात से विदेशी 
मुद्रा की कमाई उतनी ही होगी जितनी कि श्रब होती है । परन्तु हाल के वर्षों में कुछ नए 
उद्योगों का विकास हुआ है। यहा उनके माल का निर्यात होने की संभावना का उल्लेख कर दिया 
जाए । प्रथम योजना में आशा प्रकट की गई थी कि ज्यों-ज्यों हमारी अ्र्थ-व्यवस्था का विभिन्न 
दिशाओं में विस्तार होता जाएगा त्यों-त्यो सीने की मशीनों, बिजली के पखों और साइकिलो 
प्रादि हलके इजीनियरी उद्योग के सामान का निर्यात बढ़ता जाएगा। परन्तु इन निर्यातो 
से होने वाली कमाई अभी मात्रा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण नही है । इन उद्योगों को मजबूती 
से अपने पाव जमाने में और विदेशी बाजारों तक काफी माल पहुंचाने मे श्रभी कुछ समय लगेगा। 


४७ सब मिलाकर स्थिति यह है कि योजना काल में हमने जितना निर्यात बढ़ाने की 
कल्पना की है वह अधिक आकर्षक नही है । भारत को कुछ ही वस्तुओं के निर्यात से कमाई 
होती है। इनमे से आधी कमाई तो तीन वस्तुओं--चाय, जूट और सूती वस्त्र से हो जाती 
है। इन वस्तुओं के निर्यात मे अश्रब अन्य देशों के साथ अधिकाधिक मुकाबला करना पड़ 
रहा है। इस कारण निकट भविष्य में निर्यात में अ्रधिक वृद्धि होने की गुंजाइश कम ही है। 
नई वस्तुओं का निर्यात बढाने का भौर निर्यात की मुख्य वस्तुओं के लिए नए बाजार खोजने 
का हर संस्मव प्रयत्त तो किया ही जाना चाहिए, प्रन्त साथ ही साथ यह मानना पड़ेगा 
कि हमारे देश मे निर्यात के द्वारा अधिक कमाई के रूप मे उत्पादन वृद्धि का परिणाम तभी प्रकट 
होगा जब कि हम श्रौद्योगिक उन्नति के मार्ग पर पर्याप्त आगे बढ चुकेगे । 


आयात 


४८ नीचे की तालिका में उन आायातों का बिवरण दिया गया है जो हितीय थोजना 
की अवधि में करने पड़ेंगे : 


8६ द्वितीय पंचवर्षीय याजना 


व्पापारिक आयात 
(करोड रुपए) 
१६४४ १६५५ योजना का ह्वितीय योजना पाचों वर्षों का 
अतिम बंध, का वापिक योग, 
१६६०-६१ ग्रीसत १६५६-६१ 





१. मशीने और गाड़ियां श्र१ १४६ २५० ३०० 2,५०० 
२ लोहा और इस्पात २३ ५७ ६० ८६, ४३० 
३. अन्य धातुए र्‌४ र्श्‌ ४० डड २२० 
४. ग्रन्न, दाले और मैंदा ४8 १५ ४० पद २४० 
५. चीनी ३ २० 5 ७ ३४ 
६. तेल ६४. ६३ ६० घर ४१० 
७. रासायनिक द्रव्य और 
ग्रौषधिया आदि ३१ ३४८ 5४ ३० 9९७ 
पे. रग आदि १६ श्द !्पू ५७ ण्प्‌ 
६. कागज, गत्ता और 
लेखन सामग्री १३ १४ ० ११ ५५ 
१०. छुरी-का्टे श्रादि धातु 
का सामान और 
बिजली का सामान 
झौर यंत्र-सज्जा पग्रादि श्घ. ३६ २६ २६ १४५४ 
११. कपास प््प ५४ फ्४ पड २७० 
१२. कच्चा जूट १२ १७ श्८ श्ष 8० 
१३. अन्य ११२३ १३० १४० १४० ७०० 
योग '. २० ६५५ छ्पद प्द्द ४,३४० 


धाम ०२-८० 0 +-ताबथ५।१३१३७३-3०३०५५७3 ५.34 4-4कनननत++ ++-++0१३-ह०५ाए +्कोक बे सनि४०५५७७३७+»+पले4+भ०क, ७७७७७ ७७22 लुज 3 का अनओ जा और मेक अनशीननलीलिलसििन २ ९व५+ककके कक ३+-.९+-अल्कीजर। ला कम. न्न्ल वरभरात-+.. यह. 34-4०००- स्काजमॉम ४ पेकलेम++."०+६+१3१००क--०प ३+ “रीलन्‍जम 


इस तालिका से ज्ञात होगा कि श्रायात में अधिकतर वृद्धि मशीनों, गाड़ियों, लोहे और 
इस्पात और अन्य धातुओं के कारण होगी। योजना काल में मशीनों भौर गाड़ियों के समस्त 
आयात का अन्दाजा १,५०० करोड़ रुपए लगाया गया है । इसमें से लगभग १,०४० करोड़ 
रुपए का सामान योजना के सरकारी क्षेत्र में लग जाएगा, ४२४ करोड़ रुपए का परिवहन 
ौर संचार साधनों में (२६९० करोड़ रुपए का केवल रेलों में ), २६० करोड़ रुपए का उद्योगों 
और खानों में (१८० करोड़ रुपए इस्पात कारखानों में ) १७० करोड़ रुपए का सिंचाई 
ओर बिजली के कामों में, श्रौर लगभग १६५ करोड़ रुपए का सरकार की भ्रन्य आवश्यकताओं 
मे । योजना के निजी क्षेत्र के विस्तार, नवीकरण और सुधार के लिए ४५० करोड़ रुपए की 
मशीनों और गाड़ियों की झावश्यकता होने की संभावना है। मणीनों और गाड़ियों के बड़े 
परिमाण में आयात करने की भ्रावश्यकता से प्रकट हो।॥ है कि योजना में मूलभूत उद्योगों 
के विकास का कितना अधिक ध्यान रखा गया है। यद्यपि इसके कारण आरम्भ में भुगतान 
संतुलन पर बहुत बोझ पड़ेगा, परन्तु अंत में जाकर इससे देश के विदेशी खाते मजबूत होने के 
साथ-साथ उसकी विनियोग-सामर्थ्य भी बढ़ जाएगी । 


वित्त श्रौर विदेशी मुद्रा 8७ 


४€ द्वितीय योजना की ग्रवधि में धातुओं और विशेषतः लोहे और इस्पात का आयात 
बहुत बढ़ जाने की सभावना है। १६५४ में ३॥ लाख टन लोहे और इस्पात का आयात किया 
गया था। १६५४५ मे वह बढकर लगभग ७ लाख टन हो गया । द्वितीय योजना काल में उसके 
७० लाख टन हो जाने की सभावना है। यह सबका सब प्राय' ४ वर्षो में हें। जाएगा। एल्यू- 
मीनियम और ताबा आदि लोहेतर धातुओं की आवश्यकता भी बहुत बढ जाएगी । सब मिला- 
कर योजना काल में लोहे और इस्तात और अन्य घातुओ का श्रायात ६५० करोड रुपए तक का 
होने की सभावना है। इसका औसत १३० करोड रुपए वाषिक बैठता है। इसकी तुलना में १६५५ 
में केवल ७५ करोड रुपए का आयात हुआ था ।. 


५० जहा तक खद्यान्न के आयात का सम्बन्ध है, योजना की समस्त अ्रवधि में यह 
कुल ६० लाख टन होने का अनुमान है । गत दो वर्षों में खाद्यान्न का आयाते घटा है। 
७१६४४ में यह आयात ८ लाख ४० हजार टन और १६५४ में ७ लाख ५५ हजार टन 
ऋगा था। आगामी वर्षों में खाद्यान्न की खपत आबादी और लोगों की आमदनी बढ 
जाने के कारण अधिक होना निश्चित है। इस' समय सरकार के पास खाद्यान्न का 
संग्रह बहुत थोडा है। उस सग्रह को शीघ्र ही बढ़ाने की ग्रावरयकता है। इन सत्र 
परिस्थितियों पर विचार करते हुए योजना काल मे ६० लाख टन का आयात करना अनिवार्य 
रूप से आवश्यक जान पडता है। इतना ही नही, इसका बहुत बड़ा भाग योजना काल के 
पूर्वा्ध में मंगाना पडेगा। चीनी का उत्पादन देश मे ही बहुत बढ जाने की आशा है, इसलिए 
इसका आयात योजना काल में ४ लाख टन से अधिक नही करना पडेगा । 


५१ तेलो में हमें ग्रधिकतर खनिज तेलों का झायात करना पड़ता है। झाशा है कि जब 
तेल साफ करने के तीसरे कारखाने (रिफाइनरी) में उत्पादन होने लगेगा तब मोटर के तेल की 
हमारी सारी आवश्यकता देश मे उपलब्ध तेल से ही पूरी हो चाएगी, और तब मोटर की स्पिरिट ' 
की जगह, कच्चे तेल (क्रूड पैट्रोल) का आयात होने लगेगा । परन्तु तब भी हवाई जहाजों 
के तेल (स्पिरिट), मिट्टी के तेल और श्रन्य कुछ खनिज तेलों का आयात तो बड़ी मात्रा में 
करना ही पड़ेगा । इन सब बातो का विचार करते हुए अनुमान यह है कि योजना काल में 
तेलो का औसत श्रायात लगभग ८२ करोड रुपए प्रति वर्ष का रहेगा । यह १६५४ के आयात से 
कम परन्तु १६५५ के आयात से अधिक है । 


४५२. यद्यपि देश में रासायनिक द्रव्यों और औषधियों की झ्रावश्यकता बढ जाएगी, 
फिर भी विदेशों से इतका झ्रायात, द्वितीय योजना काल मे प्राय उतना ही रहने की संभावना 
है, जितना कि १६५४ और १६५५ में हुआ था। इस काल में रासायनिक द्रव्यों का, विशेषत: 
कास्टिक सोडे और सोडा ऐश का उत्पादन देश में ही बहुत श्रधिक बढ़ जाने की झाशा है । 
इस कारण कास्टिक सोडा और सोडा ऐश का झ्रायात तो घट जाएगा, परन्तु अन्य रासायनिक 
द्रव्यो का बढ जाएगा। देश में रगो के उत्पादन के भी बढ़ने की सभावना है। इसलिए उनका 
श्रोसत आयात भी कम होगा । इसी प्रकार अज़्बारी और अन्य कागज का उत्पादन देश में बढ़ 
जाने के कारण उसके आयात में भी कमी होने की आशा है । 


५३. कार्टे-छूरी आदि, बिजली के सामान, धातुझो की बनी वस्तुओं और भनन्‍्य उपकरणों 
का आयात, देश में रहन-सहन का दर्जा ऊचा हो जाने के कारण, बढ़ जानें की सभावना है । 
बढी हुई मांग का कुछ भाग देश के अतिरिक्त उत्पादन से भी पूरा किया जा सकेगा । इस स्तर 


से अधिक जो माग होगी, उसके बारे में यह मान लिया गया है कि विदेशी मुद्रा विनिमय की 
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भारी कमी को देखते हुए ऐसी नीति झपनाई जाएगी जिससे इन वस्लुतों के श्रायात से विशेष 
वृद्धि न हो । 


५४. कपास का आयात, १६५४ के १ लाख २३ हजार टन से घटकर, १६५४ में १ लाख 
६ हजार टन रह गया था, परन्तु कच्चे जूट का श्रायात, १६५४ के २ लाख १७ हजार टन से 
बढ़कर, १६५५ में २ लाख ४८ हजार टन हो गया था । हमने यह मान लिया हैं कि योजना 
काल में इन दोनों वस्तुओं के भ्रायात का श्रौसत वही रहेगा जो १६५४-५५ में था । 


५५. “प्रन्य वस्तुओं” के आयात में हमने कुछ वृद्धि की गुंजाइश रखी है, क्योंकि हाल में 
सीमेंट का आयात बढाना पडा है। इसके लिए योजना के पाच वर्षों में २५ करोड़ रुपए की 
अतिरिक्त राशि रखी गई है। इस वर्ग में सम्मिलित भ्रन्य वस्तुएं, तम्बाक, वस्त्र, कच्ची ऊन 
नकली रेशम और इमारती लकड़ी आदि है । इन वस्तुझों का प्रायात लगभग वही रहेगा जो इस 
समय हो रहा है । छ 


झनभिलिखित खाते 


५६. अनभिलिखित खाते में (विदेशी सरकारों की सहायता को छोड़) १६५४ में ७३ करोड़ 
रुपए प्ौर १६५५ में ७२ करोड़ रुपए की बचत दिखाई गई थी । द्वितीय योजना की अ्रवर्धि 
में यहु बचत प्रौसतन ५१ करोड़ रुपए प्रति वर्ष होने की झ्राशा है। विनियोग के लिए उपलब्ध 
राशियों में बहुत प्रधिक कमी हो जाने की संभावना है, क्योंकि सरकारी जातों की विदेशी 
पूंजी (पौंड-पावने) में बहुत कमी हो जाने की झ्राशा है। इसके साथ ही ब्याज और लाभांश 
की विदेक्षों में ग्रदामगी बढ़ जाएगी, क्योंकि मिजी कारोबार में जिदेशों के विनियोग में और 
विदेशी सरकारों के ऋणों में बहुत वृद्धि हो जाने की संभावना है। द्वितीय योजना की भ्रवधि 
में १९५४-५४ की तुलना में विनियोग की राशियों पर वास्तविक अ्रदायग्रियों का परिमाण, 
झसतन लगभग २० करोड़ रुपए प्रति वर्ष अधिक होने की संभावना है । विदेशी यात्रा, माल की 
ढुलाई और निजी झ्ादि मदों में विशेष परिवर्तेन होने की संभावना नहीं है । 


चादा 


४५७, सब मिलाकर पांच वर्षों में चालू खाते में घाटा १,१०० करोड़ रुपए तक होने की 
संभजना है। पूंजी खाते में विलम्ब से चुकाने की शर्ते पर भ्रमेरिका से लिये हुए गेहूं के ऋण 
और भन्तर्राष्ट्रीय पु्ननिर्माण भौर विकास बैंक से लिये हुए लकद ऋण, उस वसूली के द्वारा 
लगभग समाप्त हो जाने चाहिएं जो कि ब्रिटेन की सरकार से हमें पौंड-पेंदानों के हिसाब में 
होगी । ट्वितीय योजना की प्रवधि में जो नए ऋण लिये जाएंगे, उसमें से कुछ को चुकाना 
भी पड़ेगा, परन्तु उस हिसाब में सब ऋणों की गणना ने करके, अदायगी करने के परचात्‌ बचे 
हुए शुद्ध ऋणों की गणना की जा सकती है। स्ररांश यह है कि पूंजी खाते में सरकार पर तई 
देनदारियों का जो बोझ पडछेगा, उसका प्रभाव श्रदायगियों पर विशेष अधिक होने की संभावना 
नही है। निजी" पूंजी के हिसाब में, देश में लगी हुई निजी पूंजी को चुकाने का ध्यान रखना 
पड़ेगा । जहां पहले से लगी हुई कुछ पूजी वापस करनी' पड़ेगी, वहां कुछ नई निजी पूंजी भी 
देश में झ्रा जाएगी और इसलिए अ्रदायगी क्रा सतुलन प्रायः यथापूर्व रहेगा, ऐसा माना जा 
सकत्म है. मतलब यह है कि ऊपर इस हिसाब में.१,१०० करोड़ रुपए का घाटा रहने की जो 


का 
कक 
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चर्चा की गई है, उसके मुकाबले मे निजी या सरकारी हिसाब में मिलने वाली नई विदेशी 
पजी को रखकर स्थिति को समान माना जा सकता है । 


५८. १,१०० करोड़ रुपए के घाटे के कुछ भाग की पूर्ति देश के विदेशी मुद्रा के सुरक्षित 
कोष से भी की जा सकती है । इस मुद्रा पर भरोसा कहा तक किया जा सकता है, यह बात 
इस पर निर्भर करती है कि हमारे भुगतान-सन्तुलन मे साधारणतया कितना उततार-चढाव 
होगा । देश के खाते में विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रखने की आवश्यकता इस कारण होती 
है कि कभी-कभी विदेशी अदायगियो में अस्थायी रूप से जो कठिनाई हो जाती है, उसे हल 
किया जा सके । यदि मुद्रा के सुरक्षित कोष का उचित परिमाण, कोई ६ या ७ महीनों 
में होने वाले आयात का मूल्य मान लिया जाए तो भारत के पौड-पावने में से लगभग २०० 
करोड़ रुपए का उपयोग, योजना की विदेशी मुद्रा की आवद्यकता को पूरा करने के लिए बिना 
+हसी जोखिम के किया जा सकता है । प्रथम योजना के वितरण मे, इस प्रयोजन के लिए, 
पौड-पावने में से २९० करोड़ रुपए निकालने की बात कही गई थी। तब अनुभव किया गया 
था कि पौड-पावतने में से इतनी राशि निकाल देने पर, देश के खाते में सुरक्षित विदेशी मुद्रा का 
परिमाण संतुलित हो जाएगा। परन्तु प्रथम योजना काल में हमारा पौड-पावना लगभग १४० 
करोड़ रुपए घट गया । द्वितीय योजना की अवधि मे, पौंड-पावने में से २०० करोड़ रुपए और 
निकाल लेने की सिफारिश करते हुए हम यह सुझाव दे रहे है कि देश के खाते में सुरक्षित विदेशी 
मुद्रा के परिमाण को प्रथम योजना में अनुमानित स्तर तक गिराया जा सकता है। भारत ने 
गत दो वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपनी मुद्रा का पुन भुगतान कर दिया है, और इस 
कारण वह इस स्थिति मे है कि उस कोष का उपयोग कर सके। वह कोष झावश्यकता के समय 
उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का काम दे सकता है। 


५६९. देश के खातों में विदेशी मुद्रा में सुरक्षित राशि मे से २०० करोड़ रुपए निकाल लेने 
के पदचात्‌, ६०० करोड़ रुपए की कमी रह जाएगी । उसे पूरा करने के लिए ये उपाय किए जा 
सकते है : (क) विदेशी मुद्रा के बाजार मे ऋण लेना, (ख) विदेशों में बैकों और फर्मों में 
आयात के लिए उधार पर माल खरीदने की व्यवस्था करना, (ग) अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण 
और विकास बैक और नव-संगठित अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ऋण लेना, (घ) संयुक्त 
राष्ट्रीय टैकनीकल सहायता---प्रशासन अ्रथवा आर्थिक विकास के लिए प्रस्तावित विशेष 
संयुक्त राष्ट्रीय कोष जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण झौर सहायता लेना, (डः) निजी 
विदेशी पूजी का अपने देश में विनियोग करवाना, और (च) मित्र विदेशी सरकारों से 
ऋण और सहायता लेना । योजना की विंदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हमें 
इन सभी उपायो का प्रयोग करना पडेगा । 


६०. प्रथम योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र के विकास के कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए, 
हमे सब मिला कर २६८ करोड़ रुपए की विदेशी पूजी मिल गई थी । इसमें से लगभग २०४ 
करोड़ रुपए का उपयोग प्रथम योजना काल में ही कर लिया गया है। नीचे की तालिका में यह 
विवरण दिया गया है कि प्रथम योजना के समय कितनी राशि उपयोग में लानें का अधिकार 
दिया गया था, कितनी उपयोग मे लाई गई थी, और कितनी' द्वितीय योजना के समय उपयोग के 
लिए बची हुई है 


१०० द्वितीय पंचवर्षीय बोजना 
(करोड़ रुपए ) 
अधिक ऋणया. माच १६५६ द्वितीय बोजना 
अ्तदान तक काम में. काल के लिए 
लाई गई शेप 
ग्रतआनित राधि 
इसे रका 
गेहूं का ऋण ६०१३ ऋण 8०'३ का 
भारत-अ्मेरिका १०२५ अनुदान ७०५ ३२० 
सहायता कार्यक्रम ३९३ ऋण ७० ३२३ 
भ्रग्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण 
झ्रौर विकास बेंक १२ ० ऋण ध्'भू ३ भू 
कोलम्बों योजना 
ग्रास्ट्रे लिया १०५ प्रतुदात ५'३ ५२ 
कीने डा ३५६ प्रनुदान १६'५ १६२ 
स्यूफीलैंड १२ प्रनुवान' ०'३ ०'६ 
ब्रिटेस .. ०५ प्रनुदान ०९३ ०'२ 
फोर्ड फाउन्डेशन ५४. प्रनुदान २० ३४ 
नावें ०३... अनुदान ०२ ०१ 
योग. ... २६७६ २०३६ ६३८ 
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भारत को विस्तृत टेकनीकल सहायता कार्यक्रम के भ्रन्तर्गत संयुक्त-राष्ट्र संघ की विशेष 
एजेन्सियों से, चार सूत्री कार्यक्रम के भ्रन्त्गेत अमेरिका से, श्र कोलम्बो योजना के भ्रन्तर्गत 
राष्ट्रमण्डल के देशों से भी 2टकनीकल सहायता मिलती रही है। यह सहायता, विंदीषज्ञों की से वाधों , 
भारतीय नागरिकों को प्रशिक्षण की सुविधापों भौर प्रदर्शन यन्त्रों की प्राप्ति के रूप में मिली है | 
१६४० से भ्रव तक, भारत-प्रमेरिका टेकनीकल सहायता कार्मक्रम के प्रस्तर्गत २५१ विशेषज्ञों 
की, कोलम्बो योजना के भरन्तर्गत राष्ट्रमण्डल के देशों से ८१ विशेषज्ञों की, और संयुक्त-राष्ट्रीय 
टेकनीकल सहायता कार्यत्रम के भ्रन्त्गत भर संयुक्त-राष्ट्र संघ की एजेन्सियों से ५६१ विशेषज्ञों 
की सेवाएं हमें उपलब्ध हो चुकी हैं। इन कार्यक्रमों के भ्रन्तगेत बहुत-से भारतीय नागरिक भी 
प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्रटसंध के शिक्षा-विज्ञान तथा संस्कृति संगठन कार्यक्रम 
के अनुसार, वैस्टर्न हायर टेकनीकल इंस्टीट्यूट श्लौर इंडियन ठेकनीकल इंस्टीट्यूट के लिए 
विदयोषज्ञों और यन्त्र-सामग्री की सहायता की भी अ्रनुमत्ति दी जा कुकी है। सोवियत रूस ने, 
संयुक्त राष्ट्रीय टेकनीकल सहायता कार्यक्रम में जो योग दिया था, उसी में से यह सहायता 
हमें दी गई है 4 
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६१. सब मिलाकर, द्वितीय योजना के लिए हमे विदेशी सहायता की आवश्यकता उससे 
बहुत अधिक पडेगी जो कि हमे हाल के वर्षो में मिलती रही है। योजना के सरकारी क्षेत्र के 
लिए वित्तीय साथनो का अग्दाजा लगाते हुए यह मान लिया गया है कि ८०० करोड़ रुपए विदेशों 
में एकत्र किए जाएगे। प्रथम योजना में इस प्रकार २०४ करोड रुपए का उपयोग हुआ था । 
योजना के निजी क्षेत्र मे १०० करोड रुपए की विदेशी पूजी की कल्पना की गई है । 


६२. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योजना के सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताएं 
पूरी करने के लिए पहले अधिकृत राशियों में से ९४ करोड रुपए बचे हुए हैं। उसके अतिरिक्त 
भिलाई में इस्पात कारखाने लगाने के लिए रूस की सरकार से ६३ करोड़ रुपए ऋण लेने 
का समझौता किया जा चुका है। इस ऋण मे से द्वितीय योजना काल मे जो भाग चुका देना 
पडेगा, उसे घटाने के पदरचात्‌, शेष राशि ४३ करोड़ रुपए की रह जाएगी । दुर्गापुर के इस्पात 
कारखाने के लिए ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश बैको ने ३३ करोड रुपए देने का वचन दिया है । 
इस्र प्रकार द्वितीय योजना के सरकारी क्षेत्र के लिए १७० करोड़ रुपए की व्यवस्था का निश्चय 
हो चुका है | शेष ६३० करोड रुपए की व्यवस्था अ्रमी और करनी होगी । 


६३. योजना के निजी क्षेत्र के लिए १०० करोड रुपए की विदेशी पूजी की जो कल्पना 
की गई है, अन्तर्राष्ट्रीय पु्निर्माण और विकास बैक ने, इडियन आयरन एण्ड स्टील 
कम्पनी, दि टाठा हाइड्रो-इले क्टिक कम्पनियों और इडस्ट्रियल-क्रेडिट एण्ड इनजैस्टमेण्ट कार्पोरेशन 
आफ इडिया को जो ऋण दिया था, उसमें से लगभग २२ करोड रुपए अ्रभी शेष बचा हुआ है । 
आशा है कि भ्रन्तर्राप्ट्रीय बेक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से नये ऋण' मिल सकेंगे, और 
कुछ निजी विदेशी पूंजी भारत में भी नई लगेगी। यद्यपि पहले लगी हुई निजी विदेशी पजी का 
कुछ भाग चुका देना पड़ेगा, तो भी झ्राशा है कि नए ऋणों और विनियोगों को मिलाकर योजना 
के निजी क्षेत्र के लिए जितनी विदेशी पूजी का अन्दाजा लगाया गया है, उतनी मिल जाएगी । 


६४. साराश यह है कि द्वितीय योजना के लिए बहुत अधिक विदेशी पूजी की झ्रवश्यकता 
है । अब तक जो राशि मिल चुकी है, उसके पदरचात्‌ भी हमारे भुगतान-संतुलन में भारी 
कमी रहेगी । उसे पूरा करने के लिए सब सभव उपाय करने पड़ेगे। इस प्रसग में यह ध्यान 
विशेष रूप से रखना चाहिए कि यह निश्चय पहले से नही किया जा सकता कि हम अपने विकास 
कार्यक्रमो की पूर्ति के लिए विदेशों से कितनी सहायता मिलने का भरोसा कर सकते है। इस 
लिए साधनो की समस्या पर विचार करते समय देश और विदेश के साधनों को मिलाकर ही 
विचार करता चाहिए | विदेशी साधनों में जो कमी रह जाएगी, उसे देश में ही श्रधिक साधन 
एकत्र करते का प्रयत्न करके पूरा करना होगा । इसके बिना योजना का विनियोग कार्य निविध्न 
आगे नही बढ सकेगा । इस कारण हमारी नीति मे सर्वाधिक बल निर्यात द्वारा आय को अधिका- 
धिक बढाने और श्रायात को भ्रधिकतम घटाने पर रहना चाहिए । 
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अध्याय 2 


योजना का रोजगार पक्ष 


आध्िक विकास की कोई भी योजना हो, यह मानी हुई बात है कि उसमे प्राप्य साधनों का 
इस तरह उपयोग करना होगा कि उत्पादन की वृद्धि की गति अधिक से अधिक बढ सके । यह ऐसा 
काम है जिसमे वक्‍त लगता है | समाज में हर एक को पूरी तरह रोजगार मिल सके---ऐसी परि- 
स्थिति उत्पन्न करने की योजनाएं भी इसी तरह वक्‍त लेगी । अगर काफी लम्बा समय दृष्टि मे 
रखा जाए तो विकास की गति बढने के साथ-साथ पूरा रोजगार देने की योजना भी निविरोध 
चुल सकती है, दोनो मे कोई झ्रसामंजस्य नही होता । बल्कि अब सभी मानने लगे है कि बेरोज- 
गारी की समस्या, खासकर हमारे जैसे कम उन्नत देश मे, तभी हल हों सकती है जब खूब जोरों 
से विकास का काम किया जाए । हो सकता है कि पाच बरस की छोटी-सी अवधि में थोडा सघर्प 
इस बात को लेकर होता हे कि द्रुत गति से पूजी-निर्माण करने और अधिकाधिक रोजगार की 
व्यवस्था क रने---इन दोनों में से कौन अधिक आवश्यक है। पर ग्रगले ५ वर्षो का योजना कार्य- 
क्रम निर्धारित करते समय सबसे पहले इसी बात का ध्यात रखना है कि बढती हुई बेरोजगारी 
को रोक दिया जाए । 


समस्या का रूप और झाकार 


२. आने वाले वर्षों में रोजगार के अवसर बढाने के काम में तीन प्रकार की समस्याएं 
ग्राएगी । पहले तो गावो और शहरो मे जो लोग पहले से ही बेरोजगार है, उन्हे काम से लगाना 
होगा; दूसरे श्रमिकों की स्वाभाविक रूप से बढती हुई संख्या के लिए भी-- जो अगले ५ वर्षों 
तक अनुमानत' कोई २० लाख व्यवित प्रतिवर्ष के हिसाब से बढती रहेगी--काम जुटाना है; 
तीसरे उन लोगो को और काम देना है जो शहरो या गावो मे खेत या घर पर काम करते है, पर 
पूरी तरह रोजगार से लगे नही कहे जा सकते । सयुकत परिवार व्यवस्था में रोजगार के अ्वसरो 
की कमी का रूप यह होता था कि या तो लोग पूरी तरह काम से लगे हुए न होते थे, या फिर 
बेरोजगार होते थे, लेकित उनकी वह बेरोजगारी सामने नहीं आती थी । वह व्यवस्था किसी 
हद तक बेरोजगार लोगो को थोडी-बहुत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी । शिक्षा के प्रचार, 
भूमि कानूनों में सुधार और युवक बर्ग की अ्रपनी रोजी आप कमाने की स्वाभाविक इच्छा से अब 
मज्री पर काम करने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जिससे बेरोजगारी का आकार दिनो दिन 
ग्रधिक स्पष्ट होकर स.मने झाता जा रहा है । ह 


३ पहली योजना के अनुभव से मालम हुआ है कि बेरोजगारी की समस्या को कूल 
मिलाकर तो देखना ही चाहिए, पर उसके ग्राम्य और शहरी--दोनो 5रकारों को अलग-भ्रलग 
भी परखना चाहिए । इसलिए यह समझने के लिए कि अगले कुछ वर्षो मे उसका क्या रूप हो 
जाएगा, यह देखना जरूरी है कि देश के विभिन्न भागो में ग्राम और नगर क्षेत्रो में उसका आकार 
क्या है ? इसीलिए शिक्षित बेरोजगारों को बाकी बेरोजगारो से अलग करके देखना पड़ेगा । 
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४. बेरोजगारी दूर करने के उपाय स्थिर करने मे जो बाधाए है, उनमें एक है बेरोजगारी 
के आकार और प्रकार से ग्रनभिज्ञता और इस बात की यथेष्ट जानकारी का अ्रभाव कि विभिन्न 
प्रकार से पूजी लगाने में रोजगार कितना-कितना मिल सकता है । समय-समय पर बेरोजगारी 
सम्बन्धी सूचना वही मिल पाती है, जहा काम दिलाने के दफ्तर काम कर रहे हँ---और ये जगह 
ज्यादातर शहरों में है। इसलिए बिलकुल ठीक-ठीक कह सकना बहुत कठिन है कि बेरोजगारी की 
समस्या विभिन्न क्षेत्रों मे कितनी है। काम दिलाने के दफ्तरो से प्राप्त जानकारी में भी कुछ अपनी 
सीमाएं होती है, फिर भी नियतकालिक सूचनाए केवल इन्ही दफ्तरो से प्रकाशित होती है । इसलिए 
उनके रजिस्टरो में बेरोजगारों की सख्या कम-ज्यादा होने से शहरो की बेकारी की समस्या के 
परिमाण का कुछ पता चल सकता है । पहली योजना सम्बन्धी जानकारी से मालूम होता है कि 
जब वह योजना आधी पूरी हो चुकी तो बेरोजगारी बढ़ने लगी। पहली योजना के समय मे बेकारो 
के रजिस्टर में सख्याए, मार्च १९५१ में ३ ३७ लाख, दिसम्बर १९५३ में ५२२ लाख और 
मार्च १६९५६ में ७:०५ लाख थी । इन आकड़ो का अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है--यदि इन्हें 
योजना आयोग के कहने पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण रा किए गए हहरों मे बेकारी के प्रारम्भिक सर्वे- 
क्षण के साथ देखा जाए। इससे मालूम हुआ है कि १९५४ में देश मे २२४ लाख बेकार थे ! 
इससे यह भी पता चला कि मोटे तौर पर बेकारों मे से कोई २५ प्रतिशत अपना नाम रोजगार 
दिलाने के दफ्तरों मे लिखाते है । इस हिसाब से इस समय सम्भव है शहरों मे करीब २८ लाख 
आदमी बेकार हों। यह अनुमान कुछ और शहरी क्षेत्रों में हाल ही में किए गए दूसरे सर्वेक्षण के 
देखने से मोटे तौर पर पुष्ट हो जाता है। विकासशील भर्थ-व्यवस्था में कुछ बेरोजगारी 
अनिवार्य रूप से बढेगी ही । इसकी गजाइश रखकर कहा जा सकता है कि इस समय शहरो मे 
बेरोजगारो की सख्या २५ लाख के आस-पास होगी । 


५ इस संख्या मे, शहरी श्रमिक समाज में नए आने वाले भी शामिल किए जाएंगे । 
अनुमान है कि इस प्रकार अगले पाच वर्षो मे कोई ३८ लाख बेकार और बढ जाएगे । ऐसा यह मान 
कर कहा गया है कि १९५१-६१ के दशक में शहरो की आबादी में ३३ प्रतिशत की वृद्धि हो 
जाएगी---यह वृद्धि १९३१-४१ की (३१ प्रतिशत) से अ्रधिक और १९४१-५१ की (४० 
प्रतिशत) से कम है। १९४१-५१ के दशक में शहरो की आबादी, युद्ध और विभाजन के कारण 
असाधारण रूप से बढी थी, इसलिए यह मान लेना उचित है कि १९५१-६१ में शायद इतनी न 
बढे | इसके अलावा योजना के कार्यान्वित होने और शहर मे काम मिलने की दिवकतो के अनभव 
से किसी हद तक गात्रों से लोगो का शहरो मे श्राना शायद कम हो जाए । 


६ गावों में बेरोजगारी और कम रोजगारी मे भेद कर सकना कठिन है। 
इन क्षेत्रों मे रोजगार बढाते वक्‍त यह देखने के साथ-साथ कि काम का परिमाण बढा है, और कम 
रोजगारों मे अधिकाश की आय बढी है, यह भी देखना होगा कि कुछ पूर्ण रोजगार के अवसर भी 
निकले है या नही । इस सदर्भ मे खेतिहर मजदूरों का, विशेषत जिनके पास जमीन नहीं है विशेष 
विचार करना चाहिए । हाल ही मे कुछ राज्यो मे गावो की बेरोजगारी का सर्वेक्षण किया गया 
है। अभी ये सर्वेक्षण आरम्भिक ही है और भ्रलग-अ्लग दृष्टि से किए गए है, इसलिए विभिन्न 
क्षेत्रों का तुलनात्मक ब्ये'रा नही तैयार किया जा सकता--और समूचे देश के लिए अ्रनुम न 
लगाना खतरनाक हो सकता है। हल में किए गए सर्वेक्षणों में सिर्फ खेतिहर जाच समिति ने 
बाकायदा सर्वेक्षण किया है, जिसके अनुसार १६५०-५१ मे ग्राम्य बेरोजगारी २८ लाख थी । 
हाल मे राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे ने समय-समय पर गावों और शहरो में बेरोजगारी का ब्योरा तैयार 
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करना शुरू किया है। शहरी बेरोजगारी के ब्योरे प्राप्त हो गए है, पर गावों के ब्योरे अध्ययन और 
समीक्षा के लिए अभी प्राप्त नही हुए है । पाच वर्षो मे गांवों में रोजगार की व्यवस्था में क्या 
परिवततंन हुआ होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता । यह अलबत्ता कहा जा सकता है कि पहली 
योजना में जोर गावो के विकास कार्यो पर ही दिया गया था और वे अधिकाश सफल भी हुए थे, 
इसलिए गावो मे बेरोजगारी शायद नही बढ़ी होगी। विशिष्ट प्रवृत्तियो के ग्रभाव॑ मे बस यही कहा 
जा सकता है कि पहली योजना के कार्यकाल में गावों मे बेरोजगारी की स्थिति में खास फर्क 
नही पडा । 


७. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अगले ५ वर्षो मे श्रमिक समाज में नए आने वालो की 
सख्या १ करोड़ आकी गई है । इनमें से शहरी मजदूरो की सामान्य सख्या ३८ लाख निकाल देने 
से १६५६-६१ मे गावों में बढ़ने वाले मजदूरों की सख्या ६२ लाख रह जाती है । दूसरी पंच- 


वर्षीय योजना में बेरोजगारी मिटा देने के लिए निम्नाकित सूची के अनुसार रोजगार की सुविधाएं, 
उपलब्ध करनी होगी 


तालिका १ 
(सख्या लाख में) 
शहरों में गावो में कुल 





नए मजदूरो के लिए रे८ धर १०० 
पहले के बेरोजगारो के लिए २५ र्‌८ ५३ 
कुल ६३ 8० १५३ 





िीकिसल नल" 





८ रोजगार के इतने साधन जुटा भी दिए जा सके तो भी कम रोजगारी की समस्या जो 
उतनी ही कठिन है मिट नही जाती । यहा भी यथेष्ट जानकारी के अ्रभाव में समस्या को समझना 
ही मुश्किल हो रहा है। उन सस्थाओं की सहायता के लिए जो बेरोजगारी सर्वेक्षण करती है 
केन्द्रीय आकडा सगठन ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है इसके सुझावों को चालू सर्वेक्षणों में 
काम में भी लाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों मे पूजी लगाने का बेरोजगारी पर क्या प्रभाव होता है 
इसके सम्बन्ध मे योजना आयोग के पास जो ब्योरा अध्ययन के लिए था उसके अलावा अब वह 
उस सामग्री का भी उपयोग कर रहा है जो राज्य सरकारों ने दूसरी योजना के रचना काल में 
एकत्र की थी । इस सब अध्ययन का परिणाम मालूम होने पर बेरोजगारी की समस्या के प्रादेशिक 
पहलओ पर पूरा ध्यान दिया जा सकेग । 


पद्धांतियों का चुनाव 


६. आज की बेकारी और श्रमिक सख्या में होने वाली वृद्धि (तालिका १) को देखकर यह 
आशा करते रहना बेकार होगा कि दूसरी योजना के समाप्त होते-होते पूरा रोजगार सबको दिला 
दिया जाएगा । जेसा कि पहले बताया जा चुका है, यह लक्ष्य तो योजनाबद्ध रूप से कोशिश ' 
करते-करते दूसरी योजना के काफी बाद ही सिद्ध किया जा सकता है। इसे और जल्दी सिद्ध 
करने के लिए यह अवश्य करना होगा कि योजना में निहित कार्यो की अधिकाधिक काम देने की 
शक्ति बढाई जाए, पर दीर्घकालिक आवश्यकताओो का ध्यान रखा जाए | 


१०. अपने देश की अर्थ-व्यवस्था को देखते हुए, जिसमे मजदूरों की बहुतायत है, यह उचित 
और स्वाभाविक है कि ज्यादातर ऐसी पद्धतिया अपनाएं जिनमे मजदूरों की अधिक 
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खपत हो । तो भी जहा यह सवाल उठेगा कि पजी लगाने के लिए विभिन्न पद्धतियों में से 
किसका चुनाव किया जाए वहा निर्णय उन बातो के आ्राधार पर ही किया जा सकेगा जिनका उल्लेख 
अन्यत्र हुआ है । विभिन्न पद्धतियो के प्रयोग में स्पर्डा या विरोध का क्षेत्र उतना बडा नहीं जितना 
अक्सर समझा जाता है। ज्यादातर तो स्पष्ट ही होता है कि अ्रमुक पद्धति क्यों चुनी जाए---और 
उसका शुद्ध कारण उत्पादन के शिल्प सम्बन्धी तथ्य होते है । उदाहरण के 'िए, मूल उद्योगों के 
सम्बन्ध मे, कोई दूसरा उपाय नही है। वहां बेरोजगार की खातिर आकार की और टेकर- 
लौजिकल आ्रावर्यकताओ को भुलाया नही जा सकता । उधर इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने 
की झ्रावश्यकता से इन्कार भी नही किया जा सकता, क्योकि भ्रतत देश की रोजगार शक्ति बढाने 
के लिए उनका महत्व निसस्‍्सन्देह है । कृषि में, केवल कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, विकास की 
वर्तमान दशा मे, मशीनीकरण के सम्भव आर्थिक लाभ भी मशीनीकरण से उत्पन्न होने वाली 
बेरोजगारी की सामाजिक हानि को देखते हुए कम हो जाते है । 

११. सडक, मकान, रेल आदि के निर्माण की जो पद्धति चालू है, वह वर्षों के उद्योग से 
कठिन मानव श्रम को कम करते हुए निकाली गई है--आ्रज की सामाजिक मान्यताए उस तरह के 
मानव श्रम को स्वीकार भी नही करेगी । इसलिए यह पद्धति अगले ५ वर्षों तक माननी ही पडेगी, 
हालाकि मशीन के प्रयोग के फलस्वरूप बेकार हुए लोगो को रोजगार देने के प्रदन को भुलाया नहीं 
जा सकता । सिचाई और बिजली कार्यो में मशीन का इस्तेमाल कुछ तो टेकनीकल कारणो और 
कुछ उस क्षेत्र मे उपलब्ध श्रम पर निर्भर करता है, पर जहां ऐसी परिस्थितिया न हों, बहा निर्माण 
मशीनों का उपयोग देश में उपलब्ध श्रम शक्ति और मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत के संदर्भ 
में स्थिर करता होगा। यही दा रेलवे को छोड़ अन्य परिवहन और संचार व्यवस्था के मामले 
में भी पाई जाती है । 


१२. विकसित अर्य-व्यवस्था मे निर्माण कार्य मे बद्धि कश्ना अल्प काल के लिए बेरोजगारी 
को हल करने का उपाय माना जाता है, पर भारत में इस प्रकार के कार्यों मे पजी लगाने को एक 
सीमा से आगे नहीं चलने दिया जा सकता। निर्माण कार्यो में पूजी लगाने से एक बार में ढेर की 
ढेर पृजी लगती है और फिर काम पूरा होने के साथ-साथ सजदूर बेकार हो। तगते है । हा, निर्माण 
से उत्पन्न सुविधाओं से अनेक लाभ भी होते है और इनके कारण निर्माण मे लगाए गए श्रम का काफी 
अश फिर काम मे लग सकता है | पर जो लोग काम मे नहीं लग पाते उनको अन्यत्र भेजने या 
नए सिरे से सिखाने जेसी समस्थाए भी उठ खडी होती है । 


१३ केवल उपभोग्य सामग्री के उत्पादन के सिलसिले में उत्पादन पद्धतियों के चुनाव का 
प्रश्न कटित हो सकता है। यदि और बातो का विचार न भी करे तो भी पूजी-प्रधान उत्पादन 
पद्धति मे दोहरी हानि होती है. (क) श्रमिकों का हटाया जाना, और (ख) पूजी लगाने के 
दुर्लभ साधनों पर और जोर पडना--खासकर विदेशी मुद्रा विनिमय साधनों पर । इस क्षेत्र की 
समस्याओं का आथिक और सामाजिक विकास की समस्‍या से मौलिक सम्बन्ध है । इसमें से कुछ 
पर उपयुवत श्रध्यायों में प्रकाश डाला गया है। यह मानना पड़ेगा कि दी्घकालीन उद्देश्य, 
पूजी लगाने की गति मे वृद्धि करवा है--और वह चालू उत्पादन में से यथेष्ट बचत किए बगैर 
नहीं हो सकता । इन सब भिन्न भिन्न उद्देश्यों मे संघ उसी समय चिन्ता का कारण 
जन सकता है जब विकेन्द्री त उत्पादन की सचय क्षमता पर आक्षेप होन लगता है। श्रम-प्रधान 
पद्धति अपनाने से प्रति व्यक्ति अतिरिक्त पूजी सच्यय की क्षमता कम हो सकती है, अधिक 
विकसित पद्धति से उत्पादन करने से वह अधिक हो सकती है । पर यह देखते हुए कि श्रम-प्रधान 


ञ 
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परद्धांत से काम न लेने पर जो बेरोजगार रहेगे, उनके पोषण का सामाजिक और आथिक व्यय क्या 
होगा, उस पद्धति में उत्पादन की हर इकाई में १जी निर्माण के लिए ज्ञायद अतिरिवत क्षमता 
अधिक हो सकती है | अविकसित अर्थ॑-व्यवस्था मे, जहा बेरोजगा रो को निर्वाह के लिए धन देना 
व्यावहा रिक नही हैं, लाभ-हानि की तुलना करने पर श्रम प. जोर देने की पद्धति निदचय ही 
लाभकर मानी जाएगी, परन्तु विक/स की दृष्टि से ऐसी पद्धतिया चुनने मे दिवकत इस प्रद्न 
को लेकर उठती है कि कई छोटी-छोटी उत्पादन इकाइयो में उप“ ब्य श्रर्तिा क्‍त पूजी को 
संगठित कैसे किया जाए---पर यह सगठन की समस्या है और इसे हल करना चाहिए । साथही, 
परम्परागत पद्धतियो को और उपादेय बनाने का प्रयत्न जारी रखना चाहिए। यह सच है-कि 
इन इकाइयों मे टेकनीकल विकास का कोई चमत्कार प्रकट नहीं हो सकता, पर उनसे नए प्रकार 
के औजारों और साज-स मान की जरूरत पैदा हो सकती है और भ्रन्य उद्योगों की उत्पत्ति में 
सहायता मिल सकती है । हाल के अन्वेषणों से पता चलता है कि छोटे उद्योगों में बिना और 
ब्‌जी लगाए या श्रम पर बोझ डाले उत्पादनशीलता बढाने की काफी गुजाइश है। इस गुजाइश 
का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए । जब ऊची आय वाले स्तर पर रोजगार की गुजाइश बढेगी 
तभी भश्र॒र्थ-व्यवस्था को श्रमिक वर्ग के उत्साह में वद्धि के रूप में शक्ति मिलेगी। हम मानते है कि 
ग्रथे व्यवस्था मे विकास इसी ढग से होगा । अन्तत जनता को ही विकास का भार वहन करना 
पडता है, यद्यपि लाभ भी वही उठाती है । 


१४. ये कुछ बाते है जिनके झ्राधार पर हमने दूसरी योजना में सम्मिलित करने के लिए 
योजनाए चुनी है । अब यह देखना बाकी रह जाता है कि इन योजनाओं से रोजगार पर प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष क्या प्रभाव पडेगे । 


दूवरी यजना में रंजगार का शअ्रतुमात 


१५ सरकारी क्षेत्र मे कुल खर्च ४,८०० करोड रुपया कूता गया है, जिसमे से ३,००० करे ड 
विनियोजित पूजी की शक्ल में होगा । इसके अलावा, निजी क्षेत्र मे २,४०० करोड स्पए की पूजी 
लगाए जाने की आशा है। दूसरी योजना कितना अतिरिक्त रोजगार दे सकती है, इसका अनुमान 
राज्यो और केन्द्रीय मत्रनालयों के रोजगार आंकडो और निजी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों के 
ग्राधार पर उनकी उत्पादनशीलता में वृद्धि की कुछ सम्भावनाए मानकर किया गया है । 

इस अनुमान का सक्षिप्त रूप यहा दिया जाता है । 


तालिका २ 


ख्रनुसानित अतिरिक्त रोजगार 
(सख्या लाखो में ) 


( १) निर्माण २१ 0००7 
(२) सिंचाई और बिजली ०५१ 
(३) रेलवे ४ २५३ 


“विभिन्न विकास क्षेत्रों मे निर्माणजन्य रोजगार का विस्तारपूर्वक विवरण अगले पृष्ठ पर 
फूटनोट (+) मे देखिए । 


११० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


(४) अन्य परिवहन और सचार १८० 
(५) उद्योग और खनिजादि ७५० 
(६) कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग ४५० 
(७) वनोद्योग, मछली उद्योग, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और 
सम्बद्ध योजनाएं ४ १३ 
(८) शिक्षा ३-१० 
(६) स्वास्थ्य ११६ 
(१०) भ्रन्य सामाजिक सेवाएं १४२ 
(११) सरकारी नौकरियां ४-३४ 





योग (१ से ११ तक ) ५१६६ 
(१२) तथा “पअन्य” जिनमे योग के ५२ 
प्रतिशत के हिसाब से व्यापार- 
वाणिज्य भी शामिल है २७०४ 





कुल योग. ७६०३ 
या ८० 


१६. ये भ्रनुमान कैसे किए गए है, इसका संक्षित विवरण आगे के पैराग्ाफों में दिया 

गया है । 
(१) निर्माण--जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि विकास चेष्टा के सभी क्षेत्रों में 
निर्माण का स्थान है, ऊपर की सूची मे इस मद में जो अनुमान दिया गया है, उसमें सिंचाई, बिजली 
सड़क, रेलवे, भवन, फैक्टरी-भवन, मकान इत्यादि सब स्थापत्यों के निर्माण काल में प्राप्य 


+निर्माणजन्य' रोजगार का विवरण 











क्षेत्र का नाम निर्माण में अनुमानित 

अतिरिक्त रोजगार 
(१) कृषि और सामुदायिक विकास .. २६६ 
(२) सिंचाई और बिजली ३७२ 

(३) उद्योग और खनिजादि (कुंटीर उद्योग और छोटे 

पमाने के उद्योग सहित ) ४"०३ 
(४) परिवहन और सचार (रेलवे सहित) ; १२७ 
(५) समाज सेवा ६९८ 
(६) फुटकर (सरकारी नौकरी सहित ) २-३४ 
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रोजगार शामिल है। निर्माण से प्राप्य रोजगार का अन्दाजा लगाने मे १६५५-५६ में होने वाले व्यय 
की १६६०-६१ के होने वाले व्यय से तुलना की गई है (जो दूसरी योजना के निर्माण व्यय का २० 
प्रतिशत मान लिया गया है)। बिजली और सिचाई के लिए कुल व्यय का श्रम पर खर्च होने वाला 
ग्रद्दय, नदी घाटी योजनाकार्य टेकनीकल कर्मचारी समिति के अन्वेषण के आधार पर स्थिर किया 
गया है। सड़कों के लिए श्रम पर कितना अश खर्च होगा, यह परिवहन मंत्रालय-के सड़क सगठन 
से ज्ञात हुआ है-- ये अनुमान विभिन्न राज्यों के सड़क इंजीनियरों से परामर्श करके 
स्वीकार किए गए। रेल मत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों मे अपने कार्य के अनुभव से बताया कि कितने 
मील रेल निर्माण पर कितने आदमी लगते है । मकान निर्माण के बारे में एक करोड़ रुपया खच्ते 
करते हुए कितने आदमी काम पर लगाए जाते है, इसकी जानकारी, निर्माण, आवास और संभरण 
मंत्रालय ने दी और राज्य इंजीनियरों से परामर्श करके कुछ संशोधन सहित इसे स्वीकार किया 
गया। निजी क्षेत्र में भी मकान के सम्बन्ध में इसी जानकारी के आधार पर अनुमान किया 
गया है। निर्माण के लिए जो अनुमान किए गए है उनसे भ्रधिक झादमियों की ही झ्रावदयकता पड़ 
सकती है, कम की नही । | 

(२) सिचाई और बिजलो---इस क्षेत्र में रोजगार का अनुमान चालू कार्यों के अधीन 
किया गया है। इसमें इन कार्यो मे रख-रखाव करने वाले कर्मचारियों और इन कार्यों से उत्पन्न 
लाभ का वितरण करने वाले कमेचारियों को भी शामिल' किया गया है । इसमें आम तौर से 
कितना रोजगार है---यह नदी घाटी योजनाकार्य टेकनीकल कर्मचारी समिति ने सम्पूर्ण 
कार्यों में प्रयुक्त कमंचारियों की संख्या को देखकर स्थिर किया है। # 

(३) रेलबे--रेलवे मे नई लाइनों के रख-रखाव और सचालन में कितना रोजगार 
मिलता रहेगा, यह रेलवे मंत्रालय ने सूचित किया है । 

(४) श्रन्य परिवहन और संचार--इसमें सड़क, सड़क परिवहन, संचार, प्रसारण 
इत्यादि शामिल है । इसमें नया रोजगार अशत. रख-रखाव और संचालन मे है। सड़कों के रख- 
. 'रखाव में कितना रोजगार निकलेगा, इसका सामान्य अनुमान सड़क संगठन से परामर्श करके 
किया गया; सड़क परिवहन में कमंचारियों की झ्रावश्यकता का भी अनुमान इसी प्रकार स्थिर 
किया गया । राज्य सरकारों ने श्रपती योजनाओ्रों में इस क्षेत्र में चालू रोजगार की जो जानकारी 
दी थीं, उससे केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुमानों का मिलान किया गया। सचार मंत्रालय की 
योजनाओं में चालू कार्यो पर होने वाले व्यय के आधार पर यह स्थिर किया गया कि उस 
मत्रालय की योजनाओं में कितना रोजगार प्राप्त होता रह सकेगा । 


(५) उद्योग और खनिज--बड़े पैमाने के उद्योगों में कितना रोजगार मिलेगा, इसका 
अनुमान लाइसेंस समिति को दिए गए ज्ञातव्य के आधार पर किया गया । जहां इस प्रकार के 
ज्ञातव्य प्राप्य नही थे, और दूसरी योजना के लिए लक्ष्य निश्चित हो चुके थे, वहा सेसस आफ 
मेनुफैक्चर्स के आधुनिकतम संकलन के आधार पर रोजगार का अनुमान लगाया गया । उत्पादन- 
दशीलता मे वृद्धि के लिए २० प्रतिशत की गृजाइश रखी गई । इस्पात, खाद, बनावटी पेट्रोल, 
इस्पात संयंत्रो के निर्माण की मूल मशीनों और बिजली की मूल मशीनो के मामले में सम्बद्ध 
मंत्रालयों से प्राप्त अनुमानों को स्वीकार कियां गया । 


खनिज विकास.के बारे मे आज का प्रति व्यक्ति उत्पादन मालूम करके, उत्पादनशीलता के 
लिए २० प्रतिशत गजाइश देकर और १९६१ तक के उत्पादन लक्ष्य दृष्टि में रखकर, १६६१ मे 
“रोजगार की स्थिति का मोटा झनुमान लगाया गया । 


११२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


(६) कूठीर उद्योग और छेटे पंदाने के उच्चेश--इनके मामले में कर्वे समिति का कोई 
४ ५ लाख पूर्णकालिक नौकरियों का अनुमान स्वीकार किया गया है। उक्त समिति की रिपोर्ट 
मे उल्लिखित पूर्णतर नौकरियों को नही गिना गया है, क्योकि उनसे मूलरूप में अर्धे-रोजगार 
वालो को और काम मिलेगा । 

(७) वनेध्योग और मछली उद्येशए--इनके बारे मे राज्यो से प्राप्त जानकारी को आधार 
माना गया है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए रोजगार का वह अनुमान प्रयुक्त किया गया है जो 
सामुदायिक विकास कार्य प्रशासन ने तैयार किया था । 


(८ से १०) सामाजिक सेवाएं--शिक्षा, स्व्रास्थ्य और अन्य समाज सेवाओं के लिए राज्यो 
से प्राप्त जानकारी को योजना आयोग के तत्सम्बन्धी विभागों की सहायता से जाचकर सुविधा- 
तूसार स्वीकार किया गया । 


(११) सरकारों नौकरियां--सरकारी नौकरियों में जगह मिलने के बारे में पहले 
तो यह मालूम किया गया कि असैनिक क्षेत्र मे १९५५-५६ की तुलना मे १६६०-६१ में विकास 
को छोड अच्य व्यय में अनुमान से कितनी वृद्धि हो जाएगी । एक सरकारी नौकर को औसतन 
कितना वेतन हर साल दिया जाता है इसके हिसाब से मोटे तौर पर रोजगार का अनुमान लगाया 
गया । 


(१२) प्रन्य--व्यापार, वाणिज्य और अन्य सेवाओं के रोजगार का अनुमान 
ग्रपेक्षाकत कम पक्का है। यह १९६५१ की जनगणना से प्रकट विविध व्यवसांयों के प्रचलन के 
आधार पर स्थिर किया गया है। अन्य” मे वाणिज्य, परिवहंत (रेलवे छोड़कर ), भण्डार 
गोदाम, ऐसी फूटकर सेवाए जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं है, और सामान्य मजदूर--ये सब 
शामिल है* । १९५१ की जनगणना के अनुसार इन सबसे श्रमिक समाज के १२८७६ लाख 
ज़नो को काम मिलता है। इन सब समूहों के योग की उस जनसख्या से तुलना की जाए जो' खेती 
के सिवाय, प्राथमिक व्यवसाय, खनिकर्म आदि उद्योग, रेलवे परिबहन, निर्माण और जनोपयोगी 
कार्य, स्व,स्थ्य, शिक्षा, साव॑र्जानक प्रशासन और संचार मे लगी है और जिसका योग २२४४७ 
लाख है, तो ० ५२ का ग्रनुपात निकलता है। यह मान लिया जाता हैं कि यही अनुपात १६६१ 
में भी रहेगा । रोजगार का अनुपात निकालने मे शुद्ध खेती का कार्य करने वालो को यह मानकर 
छोड दिया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त रोजगार अ्रधिकतर गेर-खेती क्षेत्र मे 
बढाना ही अभीष्ट है। क्ृषि क्षेत्र मे उत्पादन बढने के साथ-साथ, उन व्यक्तियों को जो व्यापार, 
वाणिज्य आदि भ्रन्य वर्ग में पहले ही से है अपने वर्तमान आहकों से ही और काम मिलेगा 
जिससे उनका रोजगार पूर्णतर हो जाएगा । कहा जा सकता है कि ० ५२ का अनुपात बहुत कम 
माना गया है । 


१७. इन अनुमानों को दूसरी पंचवर्षीम योजना के इस उद्देश्य के संदर्भ में कि खेती के 
अ्रतिरिकत क्षेत्र मे समुचित रूप से रोजगार को अवसर देता है, देखना उचित होगा । यदि वर्तमान 
बेरोजगारी ऐसी ही बनी रह जाए, तो भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए १ करोड नई नौकरिया 
शुरू करनी पड़ेगी । पर श्रमिक समाज में शामिल होने वाले १ करोड़ नघागुन्तकों में से बहुत- 
से ऐसे परिवारों के होंगे जो भूमि पर निर्भर करते है । ऐसे लोगो के मामले में, जैसा पहले कहा जा 


*+१६५१ की जनगणना के व्यवसाय-वर्गीकरण में उल्लिखित “सामान्य मजदूर” शीर्षक 
उपसमूह छोड दिया गया है, क्योकि उसे दोनों मुख्य समहो मे ठीक-दीक बाठना असम्भव है । 


जो 
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चुका है, अतिरिक्त काम का परिमाण नौकरियों से नही, उनकी अतिरिक्त झाय से मापा जाना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरी योजना मे सिचाई की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार यह अनुमान 
कर लेना सही होगा कि अधिक भूमि पर सिचाई होने पर उसके एक अंश के द्वारा गावों के हिसाब 
से पूरे वक्‍त के काम के और अवसर मिलने लगेगे । इसी के साथ ही, जन श्रम द्वारा भूमि को खेती 
योग्य बनाने की कुछ योजनाएं है और कुछ योजनाएं केन्द्रीय ट्रैक्टर सगठन आदि की है--बागान, 
काली मिर्च और वुक्ष आदि के विस्तार और विकास की भी योजनाएं है । इनको मिलाकर देखा 
जाए तो ग्राम क्षेत्र मे कोई १६ लाख नए श्रमिकों को काम मिल सकता है । सिचाई की बाकी 
सुविधा से उत्पन्न नए काम खेती, बारी मे कम काम पाने वालों को और काम दे सकेगे । इसके 
अलावा ग्रामोद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों की योजनाओ्रों मे और अधिक काम की जो 
व्यवस्था की गई है, उसको भी दृष्टि में रखना होगा । इस प्रकार जहां तक रोजगार का सवाल 
है, आशा की जाती है कि योजना का परिणाम महत्वपूर्ण होगा, पर बेरोजगारी की समस्या पर 
दूसरी योजना के कार्यकाल में काफी ध्यान देते रहने की जरूरत बनी रहेगी । 


१८ इस स्थल पर, पहली और दूसरी योजनाओं के रोजगार पक्षों की तुलना करना 
उपयोग होगा । आयोग ने जाच करके मालूम किया है कि पहली योजना की अवधि में सरकारी 
और निजी क्षेत्र मे सीधे ४५ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला। इस अनुमान में वाणिज्य, 
व्यापार जैसे क्षेत्रों मे मिलने वाला रोजगार शामिल नही है। अरब विकास प्रयत्न जब करीब- 
करीब दुगुना हो रहा है तो भी दूसरी योजना मे अतिरिक्त रोजगार का लक्ष्य बहुत ऊचा नहीं होने 
वाला है । इसकी वजह यह है कि दूसरी योजना में विकास व्यय की वृद्धि पहली योजना से बहुत 
अधिक होने की आशा नहीं है। और इसका कारण यह है कि १६५५-५६ में सरकारी क्षेत्र में 
योजना सम्बन्धी व्यय ६००-६२० करोड़ रुपया रहा है, जबकि १६५०-५१ में विकास पर 
२२४ करोड़ रुपया खर्चे हुआ था । पहली योजना के ग्रन्तिम वर्ष में सरकारी क्षेत्र में खर्च, १६५०- 
५१ की उसी अवधि के मुकाबले कोई ४०० करोड़ रूपया अधिक होगा । सम्भव है कि पहली 
योजना के अन्तिम वर्ष के मुकाबले दूसरी योजना के अ्रन्तिम वर्ष में विकास व्यय में ६०० करोड़ 
रुपए की वृद्धि हो । साथ ही तीसरे अध्याय में वरणित पूजी लगाने के ढग से स्पष्ट है कि परिवहन 
और मूलोद्योगो पर कही अ्रधिक व्यय करना सोचा गया है और इनमें अल्प काल में, रोजगार 
की सम्भावनाएं अपेक्षाकृत कम होती है । 

विद्यष क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम 

१९. योजना की रोजगार सामथ्य को समग्र रूप में देख लेना ही यथेष्ट नही है। रोजगार 
के अवसरो में वृद्धि को प्रादेशिक आधार पर भी आकना होगा | इस कोशिश में सबसे बडी 
दिक्कत यह है कि केन्द्रीय योजनाओं और निजी क्षेत्र के उद्योगों का रोजगार के हिसाब से प्रादे- 
शिक विवरण अभी तैयार नही किया गया है। फिर भी, विशेष क्षेत्रों मे रोजगार बढाने के लिए 
किन दिशाओं में काम किया जाएगा; इसकी कुछ आम बातें नीचे दी जाती हैं । 


२०. रोजगार का एक पहलू जो विशेष रूप से उंल्लेखनीय है, वह है घोर बेरोजगारी और 
अधे-रोजगारी की समस्या । कुछ क्षेत्रों में पुरानी कम रोजगारी चली आर रही है और श्रामदनियां 
देश के औसत आय प्रतिमान की तुलना में भी बहुत कम हैं । ऐसी परिस्थितिय। कुछ अ्रधिक समृद्ध 
देशो में भी अज्ञात नही है । उदाहरण के लिए, अमरीका में ऐसे इलाके है, जहां देश की कुल 
ग्र्थ-व्यवस्था मे लक्षित बेरोजगारी के स्तर से अधिक गहरी बेरोजगारी है । ब्रिटेन में भी पिछड़े 
क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गये थे । इन देशो मे किए गए उपायों के ग्रनुभवों से 
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मालूम हुआ है कि नीति निर्धारण के लिए पहले जिन महत्वपूर्ण बातो की जरूरत है उनमे ऐसे 
इलाकों का गहन अध्ययन भी एक है; हाल के अनुशीलनो से समस्या के समग्र रूप का कुछ पता 
तो चलता है, पर विभिन्न क्षेत्रो की विशदतर जानकारी--जैसे स्थानिक कारीगरो का सुलभ होना, 
सामग्री, प्राप्य सुविधाएं, वहा के समाज की तात्कालिक आवश्यकताए आदि--प्राप्त करना भी 
जरूरी है। ऐसा सर्वेक्षण विभिन्न राज्यो मे करना चाहिए । यदि पिछड़े क्षेत्रों में स्थानिक समुदायों 
ने विद्ेष योजनाए तैयार की हो तो शायद उन्हें श्रावश्यक सहायता देना भी सम्भव हो सके । 
महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार बढाने वाले कार्यक्रमों की नीव, स्थानिक जनता और समाज की' 
दिलचस्पी और कोशिश ही होती है। स्थानिक लोग सहकारिता से कुछ करे, उद्योगपति नए काम 
शुरू करे और केन्द्र या राज्य सरकारे सहायता करे तो ऐसे क्षेत्रों में रहन-सहन बहुत 
शीघ्र अच्छा हूं ने लग सकता है। स्थानिक नेतृत्व ऐसे क्षेत्रों में उपयुक्त कार्यक्रम स्थिर करने एच 
उन्हें कार्यरूप देने में कया कुछ कर सकता है यह स्पष्ट ही है । 

२१. उपरोक्त कारणों से यह अभी ठीक-ठीक कल्पना करके नही देखा जा सकता कि 
सरकारी नीति किस दिशा में बननी चाहिए। जिन क्षेत्रों के प्राकृतिक साधन अपेक्षाकृत हीन है, 
उनमें से कही-कही इसकी भी जरूरत पैदा हो सकती है कि अ्रतिरिक्त श्रमिकों को आयोजित 
रूप से किसी अन्य स्थान को भेज दिया जाए । पर श्राम तौर से ऐसा भी होता है कि जब बहुत- 
से श्रमिक अपनी जगह छोड़ दूसरी को जाते है तो उलझने पैदा होने लगती है। इसलिए, कष्ट- 
ग्रस्त लोगों को उन्ही के क्षेत्रों में सा्थंक काम दिलाना समस्या हल करने का ज्यादा उपयोगी 
तरीका हो सकता है । हा, उचित जान पडने पर, स्थानान्तरण करना भी निषिद्ध न समझना 
चाहिए । सरकार ऐसे क्षेत्रों मे रोजगार के अवसर इस प्रकार बढ़ा सकती है : (१) और 
वजहें ज्यादा बड़ी न हों तो सरकारी क्षेत्र के नए योजना कार्य ऐसे ही स्थानों में पहले स्थापित 
करके, (२) स्थानिक व्यापारियों और उद्योगपतियों को अपेक्षाकृत अच्छी शर्तों पर ऋण 
देकर, (३) सरकारी क्षेत्रों के ठेकों का कुछ प्रतिशत ऐसे क्षेत्रों के रहने वालों के लिए सुरक्षित 
रखकर, और (४) अन्य धन सम्बन्धी उपाय करके जिनसे उद्योगपति पूजी लगाने का उत्साह 
प्रा सकें। इस प्रकार के विशेष क्षेत्रों में बिना और अधिक जांच-पड़ताल के कोई पक्‍के उपाय नहीं 
किए जा सकेंगे । 


शिक्षित बेरोजगार 


२२. पढ़ें-लिखों की बेरोजगारी को भी देश की भश्रर्थ-व्यवस्था की आम बेरोजगारी का एक 
अंग मानकर देखना होगा । भारत जैसे देश में इतने अधिक बेक्रार और उन बेकारों में पढ़े-लिखे 
बेकार इसी वजह से है कि श्रमिक वर्ग में लोग बढ़ते रहे हैं परन्तु उन्हें खपाने योग्य हमारे यहा कई 
वर्षों से पर्थेष्ट विकास कार्य नही हुआ | वैसे, शिक्षितों की बेरोजगारी का विशेष महत्व है, 
खासकर निम्नलिखित कारणों से : 


(क) सही हो या गलत, जनता की धारणा है कि जो आदमी पढ़ाई में रुपया लगाता 
है उसे पैसे वाली नौकरी जरूर मिलनी चाहिए ; 

(सख) शिक्षित व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसी विशेष शिक्षा के अनुरूप नौकरी ढूंढता है 
जो उससे प्राप्त की है--नतीजा यह हुआ है कि देश में शिक्षा के विकास के अनुसार 
कुछ पेशों में उम्मीदवारों की बाढ़ झा गई है और कुछ में कमी पड़ गई है । 
फिर, शिक्षित लोग अपने मन के प्रदेशों में भी नौकरी चाहते है---जिससे समस्या 

और उलझ जाती है; और 
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(ग) शिक्षित लोग आम तौर पर आफिस की नौकरी के अलावा और कोई नौकरी 
खोजना नही चाहते । 


२३. शिक्षितों में बेरोजगारी कम करने के कार्यक्रम बनाने के लिए दिसम्बर १६५४ में 
(एक अध्ययन मण्डल स्थापित किया गया था, जिसने अ्रपना प्रतिवेदन हाल ही मे दिया है। इसने 
अनुमान लगाया है कि अगले ५ वर्षो मे श्रमिक समाज में १४५ लाख शिक्षित जन शामिल हो 
जाएगे । इस“मण्डल ने मैट्रिक या उसके बराबर कक्षा तक पढ़े हुए लोगो तक को शिक्षित वर्ग में 
रखा है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण निदेशालय की शहरी बेरोजगारी सम्बन्धी प्रारम्भिक जांच की रिपोर्ट 
के आधार पर इस मण्डल ने शिक्षित बेरोजगारों की संख्या ५ ५ लाख कती है। इस ग्रध्ययन मण्डल 
के अनुमानो की पुष्टि कुछ विद्वविद्यालयों की उन रिपोर्टों से हो जाती है जो उन्होने अपने 
स्वाधीन अध्ययन के बारे मे मण्डल की रिपोर्ट के बाद प्रकाशित की है। यदि पढ़े-लिखे लोगों 
में बेरोजगारी दूर करनी है तो उनके लिए कोई २० लाख नौकरियों की व्यवस्था करना अगले 
४ वर्षो की समस्या है। इस को दृष्टि मे रखकर, अध्ययन मण्डल ने अ्रनुमान लगाया है कि केन्द्रीय 
और राज्य सरकारों के दूसरे पंचवर्षीय योजनाकार्यो से लगभग १० लाख नौकरिया निकल सकती 
है। अगले ५ वर्षो में जो लोग अवकाश ग्रहण करेंगे, उनका स्थान भरने से २४ लाख 
शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिल जाएगा । इसके अ्रतिरिक्त निजी उद्योग क्षेत्र कोई २ लाख 
को खपा लेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि समस्या का रूप दूसरी योजना की अवधि से कुछ बहुत 
'न बदलेगा । अध्ययन मण्डल ने इस समस्या के प्रादेशिक पक्ष पर भी जोर दिया है और सुझाव 
दिया है कि तिरुवाकुर-कोचीन और पद्चिम बंगाल जैसे राज्यो में इस समस्या को बहुत ध्यान से 
जाचते रहने की जरूरत है । 


२४. इस अध्ययन मंडल के अनुसार, शिक्षितों मे बेरोजगारी के सवाल पर सिर्फ संख्या 
“की दृष्टि से विचार करना काफी नही है | गर-सीखे या अशिक्षित वर्गों के लिए तो कहा जा सकता 
है कि इतनी संख्या मे नौकरियों की जरूरत है, पर शिक्षित बेकारों के बारे में यह भी बताना 
जरूरी हो जाता है कि किस-किस विद्या के जानकारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है। 
“इस समस्या के प्रादेशिक और व्यावसायिक पक्षों पर अलय से विचार करना होगा । काफी ऊंचे 
वर्गों को छोड़कर शिक्षित लोगों का एक प्रदेश से दूसरे में कम जाना--उनके पूरा-पूरा इस्तेमाल 
होने में बाधक है । ऐसी मिसाले मौजूद हे कि काम दिलाने के कुछ दफ्तरों मे कुछ प्रकार के शिक्षित 
और प्रशिक्षित उम्मीदवारों की भरमार रही है और कुछ मे इन्ही प्रकारों का अ्रभाव रहा है। ऐसे 
मासलो में मांग और पूर्ति का सामंजस्य, आवश्यक प्रोत्साहन और अवसर देने से ही काफी 
हद तक हो जाएगा । जहां तक व्यावसायिक पहलू का सवाल है, काफी पहले से यह योजना करने 
“की जरूरत होगी कि कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी और भविष्य मे ऐसे व्यक्ति जुटाने का 
"क्या प्रबन्ध होगा । 


२५. इस समस्या के विस्तार और स्वभाव को देखते हुए अध्ययन मण्डल ने कुछ ऐसे 
क्षेत्रों के नाम सुझाए हे जिनमें शिक्षितों को रोजगार के अवसर मिल सकते है । इस मण्डल 
ने योजनाएं मुख्यतः: इस आधार पर चुनी है कि वे या तो उत्पादन सम्बन्धों में सुधार की दृष्टि 
'से बहुत जरूरी है या और सामान्य आर्थिक विकास के लिए बहुत अधिक महत्व की हैं। पहली 
श्रेणी की योजनाओं में मण्डल ने उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में सहकारिता संगठनों को 
मजबूत बनाने की योजनाएं भी शामिल की हे । भविष्य मे शीघ्र ही जो समाज व्यवस्था हम 
>स्थापित करना चाहते है, उसके सन्दर्भ में इन योजना का महत्व स्पष्ट ही है । संगठनात्मक, 


११६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


प्रशासनिक और निरीक्षणात्मक प्रशिक्षण आदि का विस्तार करने की काफी गुजाइश दिखाई देती 
है । सुझाव दिया गया है कि छोटे उद्योगों में माल का उत्पादन और विक्रय सहकारी सस्थाएं 
करे | ग्रामोद्योगो मे शिक्षितों को वास्तविक उत्पादन में खपा लेने की गुजाइश कम है । खास तौर 
से इसलिए कि इस क्षेत्र मे जो कारीगर काम कर रहे हे वे खुद ही बेरोजगार या अर्ध-रोजगार पर 
है । भारी उद्योगों का जहा तक सवाल है, उनमे एक प्रकार के टेकनगीकल जानकारो की जरूरत 
होगी । इन दोनों के बीच में छोटे उद्योगों का एक विश्याल क्षेत्र है और अध्ययन मण्डल 
इसे शिक्षितों को रोजगार दिलाने के लिए उपयुक्त समझता है। उसने इस क्षेत्र के उद्योगो का 
वर्गीकरण इस प्रकार किया है : 


(१) निर्माता उद्योग, जैसे शौजार, खेलकूद का सामान, फर्नीचर आदि बनाना । 


(२) सहायक उद्योग, जैसे फाउंडियां, भट्ठियां, मोटर की दूकान, मशीन के पुर्जे, बिजली: 
की कलई और गेल्वनाईजिग की दूकाने झ्रादि । 


(३) मरम्मत उद्योग, जैसे मोटरों, बाइसिकलो और अन्य मशीनों की मरम्मत आदि । 


२६. शिक्षितों को काम से लगाने की गृजाइश कुछ और योजनाओं मे भी है और माल 
परिवहन सहकारिता योजनाएं भी इसमे शामिल हे । इस क्षेत्र मे कार्यक्रम यह बनाया गया है 
कि १,२०० अन्तनंगर चालन इकाइया स्थापित की जाए, जिनमे हर नगर में औसतन ४ गाड़ियां 
हो और इनके झ्लावा २४० नगरान्तरीय सहकारिता संस्थाए और खोली जाए, जिनमे औसतन 
२५-२५ गाड़ियां हों । मण्डल का एक प्रस्ताव यह भी है कि नई दृष्टि देने के लिए विशेष शिविर 
आयोजित किए जाएं ताकि शिक्षितों के मन से हाथ का काम करने का संकोच निकल जाए और 
उनमे आत्मविश्वास आ सके। इन शिविरों से यह भी पता चल सकेगा कि अमुक युवक कौन-सा 
धधा अच्छी तरह कर सकता है। काम देने वाले से सम्पर्क रहे तो वे लोग इन्ही शिविरों से 
उपयुक्त शिक्षितों को चुनकर ले भी जा सकते हे । 


२७ इस मण्डल कौ प्रस्तावित योजनाओं मे कुल १३० करोड़ रुपए का खर्च होगा और 


आशा है इनसे कोई २:३५ लाख जनो को अ्रतिरिक्त रोजगार मिलेगा । कुल ख्चे, वापसी, शुद्ध 
खर्चे श्रोर रोजगार सामर्थ्य का ब्योरा इस प्रकार है : 








तालिका ३ 

(रकमें करोड़ रुपयों में ) 

योजनाएं अनुमानित वापसी छुद्ध खर्च रोजगार 

- कुल खर्चे शक्ति 

(व्यक्ति 

संख्या ) 
छोटे पेमाने के उद्योग ; पडी०ण. एर८षछा३रे. २५७ १,५०,००० 
साल परिवहन सहकारिता | डक २०१० १८० २९० ३२,००७ 
राज्य सरकारों की योजनाएं *« १६० &8* ५ 8 प्र ५३,००० 
काम और नवजीवन शिविर - ७१ शून्य ७१ शून्य 





योग - १३०१ दर्द ४४३ २,३५,००० 
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शिक्षितों को नौकरी के लिए अनिश्चित समय तक इन्तजार करने की तकलीफ से बचाने 
के लिए मण्डल ने जो प्रस्ताव किये हे वे ये है: (१) सरकारी नौकरियों मे भरती करने की वर्तमान 
पद्धति में सुधार, (२) होस्टलों की व्यवस्था, और (३) विश्वविद्यालयों के लिए काम दिलाने के 
कार्यालय । 

२८. अध्ययन मण्डल की सिफारिशों पर प्रयोग के तौर पर काम करके देखना चाहिए 
कि शिक्षितो की प्रतिक्रिया क्या होती है । इसके लिए उपयुक्त प्रबन्ध कर दिया गया है और 
मण्डल से कहाँ गया है कि वह इन प्रायोगिक योजनाओो का ब्योरा तैयार करे । यदि शिक्षितो की 


तरफ से यथेष्ट प्रोत्साहन मिला तो इस क्षेत्र में और बड़े प्रयोगों के लिए प्रबन्ध कर दिया 
जाएगा । 


२६९. श्रन्त में, कहना होगा कि शिक्षितों की बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो लम्बी 
अवधि मे ही दूर हो सकती है; उसके लिए दूर तक असर डालने वाले उपाय करने होगे । 
छोटे-मोटे तात्कालिक उपायो से समस्या का स्थायी हल कैसे हो सकता है ? अनुभव बताता है 
कि शिक्षितों को उपयोगी ढंग से काम में लगाने का रोजगार न मिलने की एक वजह यह भी रही 
है कि हमारी शिक्षा पद्धति का हमारे आर्थिक विकास की जरूरतो से यथेष्ट सम्बन्ध नही रहा है । 
इससे यह भी किसी हृद तक स्पष्ट हो जाता है कि क्यो एक ओर शिक्षितों में इतनी बेरोजगारी 
रहती है तो दूसरी ओर कभी-कभी कुछ विशेष प्रकार के शिक्षित कर्मियों की कमी पड जाया करती 
है । इसलिए शिक्षा और प्रशिक्षण आदि का विकास अर्थ-व्यवस्था की भावी आवश्यकताओं के 
अनुसार होना चाहिए और ऐसी शिक्षा-व्यवस्थाएं कम करनी चाहिए जिनसे शिक्षितों मे वेरोज- 
गारो की संख्या में और बढती हो । बाकायदा पता लगाना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षित 
व्यक्तियों और शिक्षितों के लिए क्या-क्या रास्ते है और यह जानकारी शिक्षा और व्यवसाय 
सम्बन्धी परामर्श के रूप में या विश्वविद्यालय के छात्रों के रोजगार कार्यालयों की मार्फत अच्छी 
तरह सब को सुलभ कर देनी चाहिए । ग्राम क्षेत्रो मे सहकारिता के और छोटे या मध्यम पैमाने के 
उद्योगों के विकास के साथ, शिक्षितों को उपयीगी ढंग से काम पर लगाने की सम्भावना अधिकाधिक 
बढती जाएगी । शिक्षा व्यवस्था मे परिवर्तत करते समय विकास सम्बन्धी इस प्रकार की 
सब बातो को दृष्टि मे रखना होगा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित हे---ताकि, 


शशिक्षा व्यवस्था में वे तत्व धीरे-धीरे पुष्ठ हो जाएं, जिनसे रोजगार और काम मिलना बढता 
और आसान होता है । 


३०. उपरोक्त विश्लेषण से मालूम होता है कि दूसरी पचवर्षीय योजना में परिकल्पित 
प्रयत्नो से श्रमिक वर्ग मे नवागन्तुको के लिए रोजगार के और अवसर आएंगे । खेती में लगे लोगो की 
संख्या मे थोडी वृद्धि होगी, परन्तु खेती, सिचाई और ग्रामीण सामुदायिक विकास की अनेक 
योजनाओं से अर्थ-रो जगारी भी घटेगी तथा संख्या मे वृद्धि होने पर भी आशा है प्रति व्यक्ति आय 
कोई १७ प्रतिशत बढ़ जाएगी । ग्रामोद्योगो और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए इस अध्याय में जो 
अनुमान दिए हुए हे, उनमे केवल पूरे वक्‍त के रोजगारो का ही विचार किया गया है। इसलिए, 
कम रोजगार कारीगरों के लिए और काम का भी थोड़ा-बहुत प्रबन्ध हो जाएगा। शिक्षित 
बेरोजगारो को योजना की आम स्कीमों से भी फायदा होगा और उन स्कीमों से तो होगा ही जो 


० ७ अिमक.. 


उन्हे विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देने के लिए खास तौर पर लागू की जाएगी। 


इन निष्कर्षो से मालूम होता है कि दूसरी पचवर्षीय योजना में प्राप्त साधनों के उपयोग 
का संगठित प्रयत्न करने और उनका प्रा-पूरा लाभ प्राप्त करने पर भी बेरोजगारी और 


ट्श्८ द्वताय प्‌चवर्षोपष योजना 


अ्रध-रोजगारी की दोमुही समस्या को सुलझाने की दिशा में उतना असर न होगा जितना होना 
चाहिए । साथ ही, यह भी एक तथ्य है कि पंचवर्षीय योजना में जो पूजी लगाई जा सकती है उसकी 
भी सीमा है। भारी उद्योगो पर जोर दिया जा रहा है, इस वजह से पूजी लगाने के क्रम मे थोड़ा ही 
परिवर्तन किया जा सकता है--प्राथमिकता में और भ्रधिक हेर-फेर करने से रोजगार की शक्ल में 

बहुत अधिक लाभ सम्भव नही दीखता । एक बात यह भी है कि जितना कुछ इस समय ज्ञात 

है, उसके आधार पर इसी समय यह जान सकना सम्भव नही कि योजना में परिकल्पित भारी 

उद्योगो में पूजी लगाने से रोजगार की स्थिति पर किस-किस प्रकार से असर पड़ेगा। इस 
सम्बन्ध मे इस बात पर जोर देना जरूरी जान पडता है कि योजना को इस तरह कार्यरूप देना चाहिए 
कि उत्पादन और रोजगार की सुविधा में अधिकतम वृद्धि हो । ऐसे कार्यो का, जो एक-दूसरे 
के पूरक हो, उचित प्रकार से समन्वय करके तथा योजनाजन्य पानी, बिजली आदि साधनों का 
सुनियोजित उपयोग करके यह सम्भव हो सकता है---इसमे यह भी देखना होगा कि जिनके लाभ 
के लिए नई संस्थाएं या नए अभिकरण स्थापित हो रहे हे उन्हे उनका प्रा-पूरा लाभ मिले। 

जसे-जेसे योजना का क़ार्य होता चले, उससे प्राप्त होने वाले अतिरिक्त रोजगार का मृल्याकन 
भी निरन्तर होता रहना चाहिए ताकि रोजगार के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उचित उपाय 

किए जा सकें । 


अध्याय ६ 
प्रशासनिक कततेंव्य और संगठन 


दूसरी योजना के काम 


इस समय राष्ट्रीय विकास की समस्याओ्रों के प्रति देश में जो सामान्य सामाजिक-अप्राथिक 
दृष्टिकोण प्रकट हो रहा है, उसमें समस्याओं के विश्लेषण और अनेक मूल नीतिगत प्रश्नों के 
विषय में बहुत काफी सहमति है। गौर से देखने पर मालूम होता है कि जो भेद है वे बहुधा दृष्टि- 
नेत्र या ब्योरे के मामले में हे । नीति सम्बन्धी मामलों के बारे में यथेष्ट सहमति होते हुए भी 
इस' सम्बन्ध में कुछ संशय प्रकट किया जाता है कि प्रशासनिक प्रयत्न अपनी सीमाओं के अन्दर उन 
उत्तरदायित्वों को सभाल सकेगा या नही जो केन्द्र और राज्य सरकारों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत उठाए हे । सम्भव है कि जैसे-जेसे योजना आगे चले, नीति और दृष्टिकोण के क्षेत्र 
मे नही, प्रशासन और संगठन के क्षेत्र में भ्नरधिक कठिनाइया आती चले ॥ कर वसूली व्यय, और 
ओटी बचतों द्वारा धनराशि जमा करना आदि सरकार के कार्याँग के ही श्रंग हे। इसलिए 
वित्त को भी प्रशासन की सामान्य समस्या के अन्तर्गत माना जा सकता है । 


२ विकास मे वृद्धि के साथ प्रशासन” शब्द का अर्थ भी बराबर विकसित होता जाता 
है । उसमे कमियों की वृद्धि, प्रशिक्षण, प्रशासन व्यवस्था का संचालन, जनता के सहयोग और 
सहकायें का आवेदन, जनता में सूचना और जानकारी का प्रचार और अन्त मे, प्रत्येक स्तर पर 
जन सहयोग एव प्रौद्योगिक, आथिक व आकिक जानकारी के आधार पर एक योजना पद्धति की 
रचना, यह सब कुछ शामिल हो जाता है। उत्तरोत्तर क्रम से नए-नए क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्य 
प्रारम्भ किए जाते हे---विशेषतः आर्थिक, औद्योगिक और वाणिज्य क्षेत्रों मे । यदि केन्द्र और 
राज्यों में प्रशासन व्यवस्था अपना काम दक्षता, निष्ठा और फुर्ती से करे और जनहित न भूले, 
तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति निश्चित है । इस प्रकार दूसरी' पंचवर्षीय योजना वास्तव में 
प्रशासनिक कार्यो की एक सुनिश्चित शंखला का रूप धारण कर लेती है। 


३. पहली योजना के मृकाबले में कार्य अधिक व्यापक है---और कही अधिक जटिल भी 
है । कुछ का तो पूर्वपरिचित क्षेत्रों मे ही होगे और पिछले कामो की परम्परा मे होगे, तथापि 
उनका विस्तार पहले से बड़ा होगा । इसके अतिरिक्त बहुत कुछ ऐसा होगा जो वस्तुतः नया 
है और जिसके लिए आम तौर पर काफी लम्बी तैयारी की जरूरत होती है । दूसरी पंचवर्षीय 
पोजना के मुख्य प्रशासनिक कार्य मोटे तौर पर शायद इस प्रकार बाटे जा सकते हे : 


(१) प्रशासन में निष्ठा और ईमानदारी पैदा करना । 


(२३ प्रशासनिक और प्रौद्योगिक संवर्ग स्थापित करना और रचनात्मक सेवा की 
प्रेरणा एवं अवसर प्रदान करना । 


(३) नए कार्यो के सन्दर्भ में करमियों की आवश्यकता का निरन्तर अनुमान करते रहना, 
सब क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू करना और प्राप्य अशधिक्षण 


२१२० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


साधनों को सगठित करना--इनमे, सरकारी गर-सरकारी संस्थाझ्रों, औद्योगिक 
एवं अन्य प्रतिष्ठानो, अग्रेन्टिसों मौर नौकरी में रहते हुए काम सिखाने के केन्द्रों 
को भी शामिल किया गया है । 


(४) काम के ऐसे तरीके निकालना जिससे जल्दी, अच्छी तरह और कम खर्च में काम हो 
जाए; निरन्तर निरीक्षण का प्रबन्ध करना और नियत अन्तर पर तरीको और 
नतीजों की निरपेक्ष मूल्याकन का प्रबन्ध करना । 


(५) खेती, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, सामुदायिक कार्य, और ग्रामोद्योग ग्रथवा छोटे पैमाने 
के उद्योग जैसे क्षेत्रो मे उत्पादकों को प्रौद्योगिक, आ्थिक अथवा अन्य प्रकार की 
सहायता पहुंचाना । 


(६) औद्योगिक, वाणिज्यिक कार्यो में, परिवहन सेवाझ्नो मे और नदी घाटी योजनागञ्रों 
जैसे कार्यो मे सरकारी उद्योग के कुशल प्रबन्ध का सगठन करना । 


(७) खेती और समाज सेवा जेसे क्षेत्रों मे स्थानिक जन सहयोग उपलब्ध करना ताकि 
सावंजनिक पैसे का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके । 


(५) सचालकीय और प्रौद्योगिक कमियो की सहायता द्वारा सहकार, वित्त, हाट-व्यवस्था 
आदि संस्थान स्थापित कर सहकारिता क्षेत्र का विकास करना । 


प्रशासनिक कार्यो का यह विवरण किसी तरह सम्पूर्ण नहीं माना जा सकता । इनमें से 
प्रत्येक कार्य अपने मे विशिष्ट है, फिर भी इन सबको दूसरी योजना के सन्दर्भ में अ्रल्तरावलम्बित 
मानना ठीक होगा । इन कार्यों को उठाते समय यह जरूरी है कि नीति और कार्यक्रम की दुष्टि से 
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उद्देश्यों और लक्ष्यो का यथेष्ट समन्वय हो । 


प्रशासन सें ईमानदारी 


४. जैसा कि पहली पचवर्षीय योजना मे उल्लेख किया जा चुका है, भ्रष्टाचार के ऐसे 
कुपरिणाम होते हे कि उनसे छूटना मुश्किल हो जाता है और जनता का प्रशासन में विश्वास क्षीण 
हो जाता है। इस समय प्रशासन के कई क्षेत्रों में अधिकारियों मे ईमानदारी की कमी की शिकायत 
की जाती हैं। बराबर सचेत रहकर तथा उपाय सोचते रहकर प्रशासन और समाज दोनो मे से 
अ्रष्टाचार को निर्मूल कर देते की आवश्यकता है । कुछ वर्षो से केन्द्र और राज्यों मे कुछ 
निश्चित उपाय किए भी जा रहे है । कई राज्यों ने भ्रष्टाचार विरोधी विभाग खोले है । विभागीय 
पड़ताल मे देर न लगे ऐसा प्रबन्ध किया गया है । सरकारी नौकरो को नियत समय के अन्तर 
पर अपनी चल और अचल सम्पत्ति का ब्योरा देना पड़ता है। जनता के आवेदन पत्रों का हिसाब 
पहले से कही अधिक देना होता है। जिन अधिकारियो की नीयत सन्दिग्ध है, उन्हे वक्‍त से पहले 
ही भ्रवकाश देकर विशेष दायित्व के पदों से दूर रखा जा रहा है। रेल मंत्रालय की एक जांच 
समिति ने रेलवे में अष्टाचार की समस्या की जाच करके कई दुर्गणो के लिए कई उपाय बताए 
है। रेल मंत्रालय बडे-बडे मामलों और गजटशुदा अफसरों के विरुद्ध मामलों के निपटारों के 
लिए एक भ्रष्टाचार विरोध संगठन नियुक्त करना चाहता है, और इस प्रकार की समितिया 
हर रेल व्यवस्था में खोली जाएंगी । 


हा प्रशासनिक कतंव्य और सगटठ्न १२१ 


५. पहली पंचवर्षीय योजना में प्रशासन के अन्तर्गत ही निरीक्षण और सतकंता की 
आवश्यकता पर जोर दिया गया था और कहा गया था कि भ्रष्टाचार पर भ्रसली हमला प्रशासन 
के हर क्षेत्र मे कार्यकुशलता बढाने से ही हो सकता है । विशेष रूप से यह कहा गया था कि 
“विभागाध्यक्ष पता लगाए कि प्रचलित नीतियो और पद्धतियों के कारण भ्रष्टाचार के मौके 
“कहा-कहां निकलते है, ताकि वे अपने-अपने विभाग में ऐसी परिस्थितियो का उत्पन्न होना रोक 
सके जिनमे भ्रष्टाचार आसानी से हो सकता है । कई जाच समितियो की राय है कि भ्रष्टाचार 
का एक साधन मामलो या अर्जियों के निपटारे मे देर होना भी है। देर होने का कारण यह 
हो सकता है कि एक व्यक्ति पर कार्य का बोझ अत्यधिक हो, अथवा सत्ता केन्द्रित हो, कर्मचारियों 
की कमी हो, कर्मी श्रयोग्य हो, स्पष्ट नीति या निदेश न हों या ऐसी ही' और कोई बात हो । प्रत्येक 
"संगठन में पता लगाना चाहिए कि देर क्यों होती है और फिर आवश्यक उपाय करने चाहिए । 
यह भी बताया गया था कि सरकारी कर्मचारियो की ढील की वजह बहुधा यह होती है कि 
ईमानदारी से किया गया अच्छा काम पूछा नही जाता और काम न जानने वाले या बेईमानी 
करने वालों को पूरी सजा नही मिलती । अन्त मे, यह भी जरूरी है कि जनता को भ्रष्टाचार 
“दूर करने का' महत्व' समझाया जाए और सरकारी प्रशासन के अन्दर ईमानदारी बनाए रखने में 
उसका सहयोग प्राप्त किया जाए। इसी खयाल से गृह मंत्रालय में एक प्रशासनिक चौकसी विभाग 
खोला गया है । यह विभाग एक ओर विश्येष पुलिस प्रतिष्ठान से और दूसरी ओर विशेष रूप से 
नियुक्त चौकसी अधिकारियों से सम्पर्क रखता है जो सीधे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के 
सचिवों और विभागाध्यक्षो के नीचे कार्य करते है । प्रशासनिक चौकसी विभाग और उससे 
सम्बद्ध इकाइयो का उद्देश्य भ्रष्टाचार देखते ही तुरन्त कारंवाई करना भी है और भ्रष्टाचार 

के कारणों को दूर करना भी है । इस प्रकार इस विभाग के निदेशक के अधीन विभिन्न मत्नालयों 
और विभागों मे नियुक्त चौकसी अधिकारी वर्तेमान संगठनों और पद्धतियों की जाच करके पता 
लगाते हे कि किन कारणो से भ्रष्टाचार या कुरीतिया बढती है, उन्हे कैसे दूर या कम किया जाए, 

भ्रष्टाचार के प्रमाण पाने के लिए अचानक निरीक्षण या दौरा करते है और जहा यथेष्ट प्रमाण होता 
है वहां तुरन्त कारंवाई करते है । चौकसी अधिकारी बाकायदा चलते है--पहले उन क्षेत्रो को 
लेते हैँ जिनमें भ्रष्टाचार की सबसे अधिक गुजाइश होती है । उनसे कहा गया है कि जिन मामलों 
से जनता का सम्बन्ध है, उनके लिए प्रक्रिया सम्बन्धी सहज स्वीकार्य नियम सर्व प्रचारित कर 
दिए जाएं । गृह मंत्रालय का चौकसी विभाग और उससे सम्बद्ध इकाइया कोई साल भर से 
काम कर रहे हे । श्रब तक जो अ्रनुभव हुआ है उससे इतना कहा जा सकता है कि ऐसी ही व्यवस्था 
राज्यों मे और बड़े-बड़े सरकारी उद्योगों मे भी कर दी जाए तो हितकर होगा। 


६. रेलवे भ्रष्टाचार जाच समिति ने भ्रष्टाचार निवारण की सफलता के लिए कुछ 
अनिवार्य आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। ऐसा हो सकता है कि कभी कोई 
अधिकारी जिस पर भ्रष्टाचार का सन्देह हो बचा लिया जाए। व्यक्तियों को भ्रष्टाचार का भण्डा- 
'फोड़ करने से दंडित किए जाने का डर होता है और यह डर हमेशा झूठ भी नही होता । बहुत- 
से छोटे-छोटे मामलों मे भी लोग व्यक्तिगत प्रभाव से बच नही पाते और इससे यह भी होता है कि 
'निर्बल पक्ष की हानि होती है। किसी खास रियायत की अपेक्षा न होने पर भी लोग अक्सर महसूस 
करते हूँ कि प्रभाव के जरिए काम निकल सकते हे । इस कुरीति के बने रहने से लोकतंत्रीय आयो- 
जन की बड़ी क्षति हो सकती है। और इसे दूर करने मे जागरूक जनता बहुत सहायता दे सकती 
है । सही प्रकार की जन चेतना विकसित करने के लिए आवश्यक है कि भ्रष्टाचारी व्यक्तियो की 


१२२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


करतूत का पर्दाफाश किया जाए, जनता के अधिकारो और कतेंव्यो का प्रचार किया जाए और 
ऐसे दुष्टांत सब जगह प्रचारित किए जाएं जिनसे जनता को मालूम होता हो कि भ्रष्ट व्यक्ति को 
दंड दिया गया है । 


प्रशासनिक और' प्रौद्यगगिक संवर्ग 


७ आवश्यक कमियो के बिना कोई भी बड़ा कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता । प्रत्येक क्षेत्र 
में अधिकाश कार्य ऐसे हे कि उनका प्रभाव दूर तक पड़ता है और प्रत्येक महत्वपूर्ण समस्या पर" 
कई वर्षो तक बराबर ब्योरेवार ध्यान देते रहने की आवश्यकता है । कुछ वर्षों से यह प्रवृत्ति 
दिखाई देने लगी है कि नए कर्मचारी अस्थायी तौर पर नियुक्त कर लिये जाते हे और उन्हें 
बरसों अ्रस्थायी रखा जाता है । उनमे न सुरक्षा की भावना रहती है न अपनी सफलता का 
सन्‍्तोष ही उन्हे मिलता है । इससे जनशक्ति का अपव्यय होता है और भ्रन्ततः यह तरीका ज्यादा 
महंगा भी पडता है । जेसा कि दूसरी योजना में कर्मचारियों की आ्रावश्यकता' शीर्षक आठवें 
अध्याय से प्रकट होगा, देश के साधनों के सुनियोजित विकास के साथ-साथ लगभग प्रत्येक क्षेत्र में 
कमियो की आवश्यकता बहुत बढ जाएगी । प्रत्येक विभाग के लिए सबसे ठीक तरीका यही है' 
कि वह अपने यहा संवर्ग स्थापित करे और दूसरी योजना के कार्यक्रमों के लिए वर्तमान संवर्गों 
में स्थायी तौर पर भर्तिया करे । भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा द्वारा एवं राष्ट्रीय सेवा 
विस्तार अ्रथवा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना के अधीन ऐसा 
किया जा चुका है और इसमें सफलता भी मिली है। 


८. भारतीय प्रशासन सेवा पर, जो केन्द्र ओर राज्य दोनो के लिए है, अब उत्तरदायित्व 
बढता जा रहा है। इस संवर्ग के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या का हाल मे ही पाच 
आगामी वर्षो को दृष्टि मे रखकर पुनः निर्धारण किया गया है और अनुभवी व्यक्तियो मे से 

३८६ अतिरिक्त नियुक्तिया करने का प्रबन्ध भी किया जा चुका है । इनके अलावा अगले ५ 
वर्षो में प्रतियोगिता द्वारा निम्नतर श्रेणी मे २२५ व्यक्ति और लिये जाएंगे । 


2० भी ०० कि यक पं 


९. दूसरी पंचवर्षीय योजना को कार्य रूप देने के लिए राज्य सरकारे भी विभिन्न स्तरों 
पर प्रशासकीय कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान करती रही है । जैसा पहली योजना में 
कहा गया था, जिलों में ब्योरेवार प्रशासन का अभ्रधिकाश दायित्व राज्य प्रशासन सेवा के 
कर्मचारियों पर ही रहता है और यह बहुत कुछ उन्हीं का जिम्मा हो जाता है कि प्रद्यसन की 
विभिन्न शाखाओं में समन्वय करे तथा विकास कार्यो मे जनता का सहयोग प्राप्त करे । यह 
निश्चय करने के लिए कि ये सेवाए राज्यो में अपना दायित्व पूरा कर सके, यह जरूरी है कि 
सवर्गो की शक्ति यथेष्ट हो । अलग-अलग अधिकारियों का प्रशिक्षण भी उतना ही जरूरी समझा 
जाए जितना अखिल भारतीय सेवा में श्राने वालो का। और राज्य सेवाओं के सर्वोत्तम व्यक्तियों 
को उदारतापूर्वक पदवृद्धि के अवसर दिए जाए। राज्य प्रशासन सेवाओ्रो पर दूसरे योजना 
काल में बहुत अधिक दायित्व बढ जाएगा । हाल की समीक्षा के बाद निम्नाकित प्रस्ताव राज्य 
सरकारों के विचारार्थ प्रस्तुत किये जा रहे है . 

(१) राज्य सवर्गो की अभिवृद्धि करने से पहले काफी लम्बे समय, कोई १० वर्ष, की 

जरूरते सोच लेनी चाहिए । 

(२) आआरावश्यक्रताओं का अनुमान करते समय राज्य सरकारों के उस दायित्व में 

सभावित विस्तार का यथेष्ट ध्यान रखना चाहिए जो वे अपन कायेक्रमों और 


प्रशासनिक कतंव्य और संगठन श्र 


केन्द्रीय सरकार के कार्येक्रमो के सम्बन्ध में उठाएगी । प्रत्येक सवर्ग में काफी 
लोग सुरक्षित रखने चाहिए--प्रशिक्षण में सहायता देने के लिए भी लोग 
रखे जाए । 

(३) राज्य संवर्गो में वृद्धि यथासम्भव स्थायी श्राधार पर की जाए । 


(४) जैसा कि आगे चलकर स्पष्ट कर दिया गया है, जिला विकास कार्येत्रमों से 
कलक्टरो पर काम बढ़ रहा है । इसलिए उन्हे अपना कर्तव्य भली-भाति पालन 
करने के लिए यथेष्ट सहायता दी जानी चाहिए 


(५) प्रशासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम कई राज्यों में सम्पुष्ट 
किए जा' रहे है और अभ्रब उनमे ग्राम विकास को भी शामिल कर लिया गया है। 
अनुभवी और योग्य अधिकारी चुनकर उन्हें ऐसी जगहों पर नियकत करना 
चाहिए जहां से वे नए कर्मचारियों के शुरू-शुरू के वर्षों में उनके काम का बारीकी 

* से निरीक्षण कर सकें और उनके परीक्षण में व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी ले सके । 
प्रशिक्षण के तरीकों की ओर भी ज्यादा ध्यान देना ठीक होगा--इस विषय में 
राज्य सरकारों को एक-दूसरे से अनुभव और ज्ञान का आदान-प्रदान करते रहना 


चाहिए । ; 


१० पहली पचवर्षीय योजना की अवधि में जो अनुभव प्राप्त हुआ, उससे यह तथ्य प्रमा- 
णित हुआ है कि अधिक विकसित राज्यो मे भी विकास कार्यक्रम का सामान्य विस्तार करने से 
प्राप्य टेकनीकल व्यक्ति-साधन पर जोर पडता है और खास तौर से ऊचे स्तरों पर । सब प्रकार 
के विकास में ऐसा ही होता है और कुछ कम.विकसित राज्यो मे तो इसके कारण दशा शोचनीय 
भी हो गई है। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यो में महत्वपूर्ण विभागों मे ऊंचे अधिकारियों या निदे- 
शकों के बिना काम चलाना पड़ रहा है। ग' भाग के कुछ राज्यों में नीचे स्तर पर भी टेकनीकल 
व्यक्तियों की कमी रही है और वहा खर्च में कमी पड़ जाने और अ्रन्तत पहली पचवर्षीय योजना 
के लक्ष्य त पा सकने मे जितना हाथ इस बात का रहा है उतना किसी और का नही । हो 
सकता है कि कुछ राज्यों मे टकनीकल व्यक्ति उपलब्ध करने की सुविधा हो, फिर भी योजना की 
एक महत्वपूर्ण सीख यह रही है कि औसत राज्य विकास की बढती हुई जरूरतों के अनुसार 
ऊची योग्यता के व्यक्ति जुटाने, समुचित प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने और हमेशा कुछ झ्ादमी 
अलग स॑ तैयार रखने में समर्थ नहीं होता । इसलिए यदि पहली योजना की परिकल्पना के 
अनुसार अखिल भारतीय सेवाओ, सम्मिलित विकास सवगे या केन्द्र और राज्यो मे अन्य प्रकार के 
सहकारिता प्रबन्ध किए जाएं और इसी सिलसिले मे राज्य समहोी की आवश्यकता प्री करने के 
लिए प्रादेशिक आधार पर संवर्ग बनाए जाएं और अन्य सहकारिता प्रबन्ध किए जाए तो उससे 
लाभ होगा । सिफारिश की जाती है कि इस विषय मे विस्तार से प्रस्ताव तैयार किए जाएं 


कम खर्चे और कार्यक्शनता 


११. दूसरी योजना का विशाल आकार देश पर काफी बडा भार डालेगा और जनता के 
सब वर्गो पर काफी प्रयत्न करते का दायित्व होगा | आम तौर से यदि जनता को विद्वास हो कि 
सरकार जो साधन जुटाएगी उन्हें मितव्ययिता और कुशलता से खर्च करेंगी और उसकी बर- 
बादी नही होगी तो वह और भी अधिक दायित्व उठाने को तैयार हो सकती है | यह बात माननी 
पडेगी कि दूसरी योजना में पहली योजना के मुकाबले हर विभाग या अधिकरण द्वारा अधिक 


श्र्४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


व्यय होने के कारण खर्च में पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी । खर्च में किफायत के उपाय 
बरतने के लिए केन्द्र और कुछ राज्यों मे विशेष दल काम करते रहे है। जैसे-जैसे विकास कार्य 
बढ रहा है, अधिकाधिक धन ऐसे कार्यों मे खर्च हो रहा है जिनमे निर्माण या दुष्प्राप्प माल और 
सामान के आयात की जरूरत है । इसलिए हर विभाग को सगठन, पद्धति और कार्येत्रम इस प्रकार 
बनाने चाहिए कि जनता के पैसे का दुरुपयोग न होने पाए और उससे श्रधिकतम लाभ प्राप्त हो 
सके। प्रत्येक सगठन मे भ्रान्तरिक कार्यकुशलता की जाच-पडताल करने और व्यय पर नियन्त्रण 
रखने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। योजन। कार्यो में किफायत के खास इरादे से राष्ट्रीय 
विकास परिषद्‌ ने हाल ही मे एक योजना कार्य समिति नियुक्त की है । इसका विशेष कतेव्य यह 
होगा कि--- ध 


(१) केन्द्र और राज्यों मे विशेष रूप से चुने हुए लोगों द्वारा महत्वपूर्ण योजना कार्यों 
की पडताल कराए, मौके पर जाकर भी देखे; 

(२) किफायत करने, फिजूलखर्ची रोकने और कार्यो का कुशलताधपूवेंक सम्पादन करने 
के लिए संगठन के रूप, पद्धतिया, प्रतिमान और तरीके खोज निकाले, 


(३) विभिन्न योजना कार्यो और उनके सम्पादन के अभिकरणों में आन्तरिक कार्य- 
कुशलता की निरन्तर पडताल की समुचित व्यवस्था निर्धारित करने में मदद दे, 

(४) उसके पास आए हुए प्रतिवेदतो में जो सुझाव हों उन्को कार्य रूप दे और अध्ययन 
और झोध के परिणाम आराम तौर से सबको प्राप्य हों, इसका प्रबन्ध करे, और 


(५) दूसरी पंचवर्षीय योजना में किफायतशारी और कार्यकुहलता के लिए राष्ट्रीय 
विकास परिषद्‌ श्रौर जो काम बताए वह करे । 


योजनाधीन कार्य पडताल के लिए ६ वर्गों में बाटे गए है . सिचाई और बिजली, सावे- 
जनिक निर्माण और आवास, खेती और सामुदायिक विकास, परिवहन और संचार, सार्वजनिक का र- 
ख़ाने और खनिज उद्योग तथा समाज सेवा । प्रत्येक विभाग के लिए समिति केन्द्रीय मत्रियो और 
राज्यों के मुख्य मंत्रियों की गोष्ठियो के माध्यम से कार्य करेगी । पडताल टोलियों के प्रतिवेदनो पर 
विचाराधीन योजना कार्यो से सम्बद्ध राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श होगा और 
आम तौर से पड़ताल टोलियां अपने प्रतिवेदनो के मसौदो को समिति के सामने रखने से पहले 
उस पर केन्द्र या राज्य के विभागो या अधिकरणों की राय जान लिया करेगी । पड़ताल के 
सम्बन्ध से आम नीति सम्बन्धी बातो पर राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की स्थायी समिति मे समय-समय 
पर विचार हुआ करेगा । 


१२ पिछले दो वर्षों से केन्द्र के मंत्रिमण्डल सचिवालय मे एक संगठन और पद्धति 
निदेशालय काम कर रहा है। विभिन्न मंत्रालयों ने भी विशेष संगठन और पद्धति विभाग 
खोले है जो उक्त निदेशालय से घनिष्ठ रूप से सहयोग करते है । इस प्रबन्ध से काम का निप- 
टारा जल्दी होने लगा है और प्रशासनिक कार्यकुशलता में ज्यादा दिलचस्पी ली जाने लगी है । 
अनेक' राज्यो में भी संगठन और पद्धति विभाग खोलने का उपाय हुआ है । सिफारिश की गई है 
कि प्रत्येक राज्य संगठन और पद्धति विषयक विशेष विभाग खोले और उतकी मदद से 
आवश्यक'टेकनीकल निदेशन देने के अलावा अनुभव का ऐसा भण्डार एकत्र करें जिससे सब 
विभाग लाभ उठा सकें | केन्द्रीय संगठन और पद्धति निदेशालय प्रशिक्षण की सुविधा देने की 
स्थिति में. है और उसके झनुभव से राज्य भी लाभ उठा सकते है । 


प्रशासनिक कर्तेव्य और संगठन १६५ 


१३. संगठन और पद्धति की ओर ध्यान देने से भ्रमूल्य लाभ हो सकता है, पर साथ ही साथ 
सब श्रेणियों के सावंजनिक नौकरों को अपनी कार्यकुशलता बढाने के लिए सही मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण भी अपनाना होगा । सुनियोजित विकास और गरीबी दूर करके एक ऐसी सामाजिक 
और आशिक व्यवस्था करना जिसमें सबको समान अवसर प्राप्त हो--इन उद्देश्यों से प्रेरित 
होकर कालान्तर में आद्या की जा सकती है कि सभी सरकारी नौकरों की कार्यकुशलता बढेगी । 
अपने कर्तव्य का योग्यतापूर्वक पालन उस व्यक्ति का स्वाभाविक गुण होना चाहिए जिसे किसी 
काम के लिए प्रशिक्षित किया गया हो और सरकारी नौकरी को जिसने अपना पेशा बनाया 
हो ।,प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए कुछ पहलुओ पर खास जोर 
दिया जाना चाहिए । पहले तो कोशिश करके ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि सब स्तरो पर अधि- 
कारियों को अधिकाधिक उत्तरदायित्व निबाहने का अवसर मिले और वे सचमुच उसे निबाहे # 
दूसरे योग्यता और नेतृत्व शक्ति वाले व्यक्तियों को उनके कार्यकाल के काफी आरम्भ में ही चुन 
लिया जाए और ऐसे काम सौपे जाएं कि उनकी योग्यताएं और बढे और अभ्रधिक दायित्व वाले 
कार्यो का भार वे उठा सके | तीसरे, यह देखते हुए कि जो प्रशासनिक कार्य सब क्षेत्रों में किया 
जाना है वह कितना विज्ञाल है, फूर्ती और मेहनत ,की भावना पर जोर देना चाहिए। चौथे, 
विकास के सन्दर्भ में कर्मचारी नीति मे कठिन नियमबद्धता की जगह परिवर्तन करना चाहिए । 
उदाहरण के लिए प्रशासकों मे और टेकनीकल कर्मचारियो में जो प्रशासनिक काम करते हों,. 
या विभिन्न श्रेणियो और सवर्गो के अधिकारियों में भेदभाव की अब जगह ही नहीं है । विभिन्न 
क्षेत्रो मे नए स्थानो से नए लोग लेने की जरूरत है और थोड़े या ज्यादा समय के लिए विविध 
अनुभवों और योग्यताओ वाले व्यक्तियो को प्रशासन में लाने की आ्रावश्यकता है । अ्रन्तत सरकार 
के अन्दर प्रत्येक विभाग में सही मानवीय सम्बन्ध की स्थापना पर पहले से ज्यादा जोर देना 
होगा । उन सब क्षेत्रो की भाति जिनमें मनुष्य विभिन्न रूपो मे मिलकर एक ही उद्देश्य 
के लिए काम करते है, प्रशासन में भी बधुत्व की भावना, अच्छे काम की प्रशंसा से उत्पन्न आत्म- 
विश्वास और उन निर्णयों के स्थिर करने में योग देने का अवसर जिन्हें स्वयं कार्यूप देना है 
आदि, सरकारी कर्मचारियों में उत्साह और कार्यकुशलता बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक 
होंगे । 

१४. वतंमान प्रशासन प्रणाली की एक कमजोरी यह है कि उसमें प्रशासनिक नियत्रण- 
का ढंग ठीक नही है । इस सिलसिले में दो बाते विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । पहली पचवर्षीय 
योजना में बताया गया था कि ऊंचे सरकारी नौकरों का बहुत-सा समय उस काम मे लग रहा है 
जो पहले नीचे के स्तर पर ही हो जाता था। सरकार का प्रत्येक विभाग नए-नए दायित्व लेता 
जा रहा है पर साथ ही साथ प्रत्येक विभाग में सार्थक निर्णय लेने का अधिकार अधिकाधिक ऊंचे 
झधिकारियो के पास ही एकत्र होता जा रहा है ।” पथ-प्रदर्शन करने का और निर्णय लेने का 
अधिकार ऊचे अ्रफसरो मे ही केन्द्रित होता जाए--ऐसी प्रवृत्ति अब भी थोड़ी-बहुत है । इसको" 
दूर करता अंशत: संगठन और पद्धति का काम है अंशत: इसमें यह बात भी देखनी है कि प्राप्य 
कर्मचारी साधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए और लोगों को दायित्व ग्रहण करने 
का प्रोत्साहन कंसे दिया जाए । 


१५. लगभग ऐसी ही समस्या सचिवालय के विभागों और सचिवालय के बाहर के विभागों: 
या अधिकरणों के पारस्परिक सम्बन्ध मे उठती है। पहली पंचवर्षीय योजना में इस बात पर" 
जोर दिया गया, था कि सम्बद्ध या अधीन कार्यालयों जैसे कार्यपालक संगठनों के प्रधानों को" 


१है६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


यथेष्ट स्वाधीनता से काम करने दिया जाए और साथ ही साथ उन्हें यह भान भी रहे कि अपने 
मंत्रालयों के वे विश्वासपात्र हैं। जब कोई सचिवालय या मंत्रालय मामूली-मामूली बात पर 
नियन्त्रण रखता है तो उस विभाग में उत्साह और स्फूर्त कम होने लगती है । इस दिशा में 
'थोडा सुधार हुआ है और कार्याग विभागों को और ज्यादा दायित्व ग्रहण करने का प्रोत्साहन 
“दिया जा रहा है, पर यह प्रोत्साहन जारी रखने की जरूरत है । पहली पंचवर्षीय योजना में यह भी 
“सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय मंत्रालयो और राज्य सरकारों को उस दायित्व की, जो उन्होंने 
हाल क॑ वर्षो मे ग्रहण किया है, विधिवत समीक्षा करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि उसमे से 
कितना और कौन-ता काम अधीनस्थ अधिकरणों के जिम्मे सौपा जा सकता है । आम तौर से यह 
अच्छा होगा कि मंत्रालयो या सचिवालयों की विशिष्ट नीति के क्षेत्र यथासम्भव स्पष्टत निर्दिष्ट 
“कर दिए जाए और कार्यपालक दायित्व अ्लग-ग्रलग विभागों को इस प्रकार सौंप दिए जाए कि वे 
सचिवालय का कम से कम सहारा लेकर उनका पालन कर सके । 


१६ दूसरी पंचवर्षीय योजना के परिपालन में पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण रूप मे एक 
“समस्या यह आती है कि अ्रल्प साधनों वाले लोगों को टेकनीकल, वित्तीय और श्रन्य॒ सहायता 
पहुंचाने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक पद्धतियों और माध्यमों की जरूरत है। खेती में हो या छोटे 
उद्योगों में या समाज सेवा मे, व्यक्ति और धन दोनो के सीमित साधनों से ही विशाल व्यक्ति 
समुदाय की सेवा करनी है। विभिन्न योजनाओं में सहायता देने की शर्तें इस प्रकार की रखनी 
चाहिएं कि उनसे श्रल्प साधन वाले लोगों का हित हो । फिलहाल, अक्सर यह होता है कि किप- 
किस को सहायता दी जाए, इस मामले में काफी छट रहती है और हो सकता है कि जरूरत से 
ज्यादा सहायता उन लोगों को मिल जाए जो अपेक्षाकृत समृद्ध है या जो अपने दावों की ओर खास 
ध्यान दिलवा सकते है । इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र में सावंजनिक सहायता का समुचित वितरण 
“करने के लिए यह जरूरी है कि छोटे उत्पादकों को संगठित किया जाए जैसे कि सहकारिता 
संस्थाओं आदि में होता है, ताकि उस सगठन के सदस्यों की सच्ची मदद हो सके । जहा-जहा 
“ऐसे संगठन है और उनके सदस्य जागरूक है, वहां प्रशासन भी विभिन्न व्यक्तियों की अपेक्षा 
“उन्हें अ्रधिक सहायता और निदेश दे सकता है । ये संगठन अपने सदस्यों के प्रति अ्रधिक दायित्व 
ग्रहण करते जा सकते है जिससे प्रशासन व्यवस्था का बोझ भी कम हो सकता है। खेती, छोटे 
“उद्योगों भर भय क्षेत्रों में सहकारिता का योग आगे के अध्यायों मे बताया गया है। यहा केवल 
इस बात पर जोर दे देना काफी है कि यथासम्भव सहकारिता संस्थाश्रों की रचना और 
“पारस्परिक सहायता की व्यवस्था दूसरी पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में 
शामिल है और ऐसे ही प्रबन्धों द्वारा अल्प साधन वाले व्यक्तियों का स्वयं अपने कार्य का 
'विकास तथा सार्वजनिक सहायता का पूर्ण उपयोग सम्भव हो सकता है । 


सार्वजनिक उद्योग 


१७. दूसरी पंचवर्षीय योजना के अ्रधीन सार्वजनिक उद्योगों की क्या प्रशासनिक आव- 
इयकताएं होंगी---इस पर औद्योगिक नीति प्रस्ताव में उल्लिखित सार्वजनिक उद्योग के स्थान की 
दृष्टि से विचार करना होगा । दूसरी योजना में औद्योगिक विकास की योजनाशञ्रों के कारण सरकार 
पर और बातों के भ्रलावा नए इस्पात सयत्रो, कोयला खानों, भारी मशीन बनाने के कारखानों, 
“खाद कारखतों, भारी बिजली का सामान बनाने वाले कौरखानों और तेल भ्रनुसन्धान' और 
विकास का दायित्व डाला गया है । पहली और दूसरी योजनाओं में पूजी विनियोग की तुलना से' 
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आधुनिक उद्योग में सरकार की बढ़ती हुई जिम्मेदारी का आभास हो जाता है। राज्य व्यापार 
“निगम स्थापित करने का निर्णय इस बात का एक और प्रमाण है कि सरकार को अगले पाच ही 
नहीं आगे के अनेक वर्षो के लिए अपने काम को कर्मचारियों से सम्पन्न कराना है और संगठन 
रचने है । उन औद्योगिक कार्यो के अ्र।तरेक्‍्त जिन्हें सरकार स्वयं चलाती है, ऐसी भी बहुत-सी 
योजनाएं है जिनमे सरकार को औद्योगिक विकास में घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होना है। औद्योगिक 
साज-सामान और संयत्रों को बनाने के लिए डिजाइन तैयार करने वाले संगठन सरकार के 
अन्तर्गत ही बनाए जाने है। उद्योग (विकास और नियमन ) अधिनियम, १६५१ के अधीन 
विभिन्न उद्योगों के सहायतार्थ विकास परिषदो के लिए भी व्यक्ति खोजने है । 


१८. पहली पंचवर्षीय योजना में केन्द्र और राज्य सरकारों के औद्योगिक प्रयत्नों के लिए 
"कर्मी खोजनें के विशेष प्रबन्ध की ओर ध्यौन आकर्षित किया गया था । हाल ही में उत्पादन, 
'परिवहन औं र सचार, लोहा और इस्पात और वाणिज्य और उद्योग मत्रालय के अधीन सरकारी 
उद्योगों में कर्मचारी नियुक्त करने के लिए एक उद्योग प्रबन्ध सेवा स्थापित करने का निर्णय किया 
गया है। इस सेवा का अभिप्राय यह है कि औद्योगिक दायित्वों के लिए प्रबन्ध कर्मचारी जुटाए जा 
'सकें, जैसे, आम प्रबन्ध, वित्त और हिसाब-किताब (सर्वोच्च नौकरियां छोड़कर) क्रय-विक्रय, 
परिवहन, भण्डार कर्मचारी, प्रबन्ध और कल्याण, नगर प्रशासन इत्यादि में जरूरी होते है । इस 
सेवा में सार्वजनिक सेवा में से और बाहर से भी लोग भरती किए जाउगे। नीचे के स्तरों पर कर्म- 
चारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी ताकि बाद में वे कर्मचारी अधिक दायित्व सभाल 
सकें । इस सेवा का नियामक गृह मंत्रालय होगा और इसे परामर्श देने के लिए एक मण्डल स्थापित 
किया जाएगा जिसमें सम्बद्ध मत्रालयों के प्रतिनिधि और मत्रिमंडल के सचिव सदस्य रहेंगे । 
यह भी विचार है कि सार्वजनिक उद्योगों को नीचे स्तर पर निदिष्ट सख्या से अधिक स्थानों पर 
अस्थायी नियुक्तिया करने को कहा जाए ताकि कालान्तर में विकासशील सार्वजनिक उद्योगों की 
जरूरतें पूरी हो सके । इस सेवा से राज्यों के उद्योग विभागों में ऊंची श्रेणियों के कर्मचारी भी 
जा सकेंगे--वहा छोटे, मध्यम और सहकार उद्योगों का काम निरन्तर बढ़ता ही जाएगा । 
टेकनीकल कमंचारियों के बारे में यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि एकया अधिक टेकनीकल 
संवर्ग बनाए जाएं जिनसे राज्य के श्रौद्योगिक कार्यों के लिए टेकनीकल आदमी मिल सकें। 


१६. व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने का असर औद्योगिक क्षेत्र के 
विकास की गति पर काफी पड़ेगा । छोटे अफसरों को व्यापार प्रशासन की शिक्षा देने के कोर्स 
हाल ही में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्‍ली में शुरू किए गए हैं। एक प्रशासनिक कर्मचारी 
कालेज खोलने का भी प्रस्ताव है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के ऊंचे कार्यपाल एकत्र होकर संगठन 
और प्रशासन की पद्धतियों का अध्ययन करेंगे । प्रमुख केन्द्रों में प्रबन्ध संस्थाएं भी खोली जा 
रही है । 

२०. जहा बड़ी-बड़ी संस्थाओं के संचालन का सवाल है, वहां दो स्तरों पर उचित संगठन 
'की आवश्यकता होती है : (क) विभिन्न उद्योगों के लिए, और (ख़) विभिन्न उद्योगो या उद्योग 
समूहों के समन्वय, निदेशन, संगठन या आयोजन से सम्बद्ध दायित्वो को पूरा करने के लिए । इस 
तरह उदाहरण के लिए दूसरी श्रेणी के कार्य रेलवे, लोहा और इस्पात और उत्पादन मंत्रालय' तथा 
राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम करते हैं। इस स्तर के नीचे कुछ वर्षो से अनेक प्रकार के संगठन 
विकसित होते रहे है, १५र औद्योगिक कार्यो में ज्वाइंट स्टाक कम्पती प्रणाली जिसमें सारी पूजी 
सरकार की ही होती है ग्रधिकाभिक अपनाई जा रही है। इस प्रकार राष्ट्रीय इंस्ट्र मेंट फैक्टरी, 


श्श्द द्वितीय पच्रवर्षीय योजना 


इग्टीगरल कोच फैक्टरी और चित्तरजन लोकोमोटिव विभागीय प्रबन्ध के उदाहरण हैं। सिन्दरीं; 
हिन्दुस्तान केबल्स, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, एन्टीबायोटिक्स और अन्य स्थानों में कम्पनी पद्धति 

ग्रपनाई गई है । दामोदर घाटी योजना और विमान सेवाओ के लिए विधिसम्मत निगम बनाए 

गए है। अनेक सिचाई कार्यों का प्रशासन, केन्द्र और राज्य के प्रतिनिधियों से युक्त नियंत्रण बोर्डों, 
द्वारा होता है। विभिन्न सार्वजनिक उद्योगो में कौन-कौन-सी सगठन पद्धतिया ठीक है, इसका, 
निर्णय करते समय सबसे अधिक ध्यान इस बात पर देना है कि विभागीय प्रशासन में सामान्य 
रूप से प्रयुक्त प्रशासनिक और वित्तीय पद्धतिया वाणिज्य और झ्ौद्योगिक प्रशासनों मे उपयुक्त 

सिद्ध नही होती । इन प्रशासनों में व्यापार सम्बन्धी नियमों और आद्शों के अनुरूप व्यवस्था 

रखनी पड़ती है और बाकी उद्योगो की ही तरह बल्कि कुछ भ्रर्थ में उससे अधिक दायित्व निभाने 

पड़ते है । इसलिए मोटे तौर पर नीति यह है कि सरकार की अच्तिम जिम्मेदारिया और संसद के; 
प्रति उत्तरदायित्व को रखते हुए इन सगठनों को अधिकतम प्रबनच्धकीय और प्रशासकीय स्वाधीनता 

दे दी जाए । सावंजनिक उद्योगों के सगठनो के प्रदनों पर निरन्तर विचार होता रहता है और 

काफी अनुभव के बाद ही कुछ प्रकट हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के संगठनों के अपने-अपने 

लाभ क्या हैं । उदाहरणार्थ इस विषय पर लोक सभा की अनुमान समिति की हाल की रिपोर्टों में 

भी काफी ध्यान दिया जा चुका है । संचालक मण्डलों की रचना और कार्य अ्रधीनस्थ सार्वजनिक 

उद्योगो के प्रति मंत्रालय या सचिवालय का सम्बन्ध और एक-से सावंजनिक उद्योगो के लिए किसी 

हद तक एक प्रबन्ध की आवश्यकता--ये कुछ प्रश्न है जो विभिन्न मत्रालयो में विचाराधीन हैं । 


२१. बडे पैमाने के उद्योगों में और उन मण्डलों या मंत्रालयों में जिनके अधीन वे काम ज़र - 
रहें है काफी दीर्घकालीन आयोजन की जरूरत है। कठिन समस्याएं है, जैसे योग्य भौर विश्वास- . 
पात्र टेकनीकल सलाहकार, विदेशों और विदेशी फर्मों से व्यवहार, निरीक्षकों और मुख्य 
कमंचारियों का सगठन, विदेशी विशेषज्ञों का चयन और अलग-अलग उद्योगों की जरूरत के 
हिसाब से वैज्ञानिक प्रबन्ध पद्धति को अपनाना । इसलिए सार्वेजनिक उद्योगों में प्रबन्ध पद्धति और 
कर्मचारी नीति के प्रश्नों के सम्बन्ध में बराबर सावधानी से अध्ययन की जरूरत है 
और इसमे विभिन्न विशेषज्ञ और प्रमुख सगठन, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र मे हों या निजी क्षेत्र में 
महत्वपूर्ण अनुभव दान कर सकते है । 


राज्यों में योजना व्यवस्था 


२२ पहली पंचवर्षीय योजना में अधिकाश राज्यों ने श्रपनी योजना गोष्ठिया बना ली 
थीं। ऐसा नियम है कि प्रत्येक राज्य में योजना और विकास के काम पूर्णकालिक या लगभग 
पूर्णकालिक सचिवों के जिम्मे है जिनमें से बहुतो को राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना 
कार्यो में कार्यंपालक का दायित्व भी निबाहना पडता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 
राज्यों मे योज़ना का काम विस्तार और जटिलता में बढ़ेगा, ऐसी झ्राशा है । अ्रभी तक राज्यों में 
योजना विभाग का काम यही रहा है कि वह बाकी विभागो के काम का सीमित मात्रा में समन्वय 
करता रहे । अब उसका काम अधिकाधिक राज्य की आथिक और सामाजिक आवश्यकताशों 
तथा वित्तीय और भौतिक साधतों के अ्रध्ययन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और राज्प के कार्यक्रमों की रुमस्त 
नीति से सम्बगधित होगा । रोज़गार का स्तर, प्रशिक्षण कर्मचारियो की पूर्ति, योजना के सम्पादन 
के योग्य भौतिक साधनों की पूर्ति, थोडा-थोड़ा बचाने का आ्रांदोलन, मूल्यों की प्रवत्ति और उपभोग्य 
सामग्री की पूति आदि ऐसे विषय्न है जो कि ग्धिकाधिक राज्यो की योजना के क्षेत्र में आते जाने 


प्रशासनिक कतंव्य और सगठन १२६ 


चाहिएं। वाषिक योजनाओ्रों की रचना, योजना की शैलियों में सुधार और, राज्य की भ्र्थ-व्यवस्था 
के विभिन्न क्षेत्रों की तथा विभिन्न योजना कार्यों की प्रगति का नियमित एवं सही लेखा-जोखा, 
इन सबके कारण राज्यो के योजना संगठनों का विकास करना और उन्हे मजबत करना श्रपेक्षित 
होगा । कुछ राज्यों में श्रावश्यक काम हो भी रहा है। इस सस्बन्ध में इस बात पर जोर देना 
जरूरी है कि राज्यों में अ्ंक-संकलनकर्ता कर्मचारियों और अर्थशास्त्रियों की वद्धि करनी है और 
उन्हें योजना विभागों से मिलकर काम करना है । 


२३. जैसा कि अगले अध्याय में बताया गया है, जिला और राज्य दोनों स्तरों पर प्रमख 
गेर-सरकारी व्यक्ति योजनाओं की रचना और सम्पादन से सम्बद्ध हैं । अन्य लोगों के अतिरिक्त 
राज्य विधान मण्डलों और ससद के सदस्य, जिला विकास समितियों में और योजना कार्य परामर्श 
समितियों के अलावा राज्य योजना मण्डलों में भी काम कर रहे है । संसद सदस्य केन्द्रीय सरकार 
से और घतन्तिष्ठ सहयोग कर सके, इसके लिए दो साल हुए अनौपचारिक सलाहकार समितियां 
बनाई गई थीं जिनमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य थे और जो अनेक मंत्रालयों के हेतु 
बनी थी । पिछले साल ये परामर्श समितियां विभिन्न क्षेत्रों में योजना कार्य से सम्बद्ध रही है 
और विभिन्न स्तरो पर योजना आ्रायोग ने अपने से सम्बद्ध परामर्श समिति से सलाह ली है । 
योजना आयोग ने राज्य सरकारों के आगे यह प्रस्ताव भी रखा था कि प्रत्येक राज्य से निर्वाचित 
सस॒द्‌ सदस्य आयोजन के काम से और खास तौर से दूसरी योजना की तैयारी से सम्बद्ध किए जा 
सकते है । इस प्रकार का सम्बन्ध योजना के सम्पादन में बहुत महत्व का होगा और आशा है कि 
राज्यों मे संसद सदस्यों और राज्य विधान मण्डलों से अनौपचारिक परामर्श का प्रबन्ध किया 
जाएगा जिससे योजना की प्रगति की समीक्षा हो सके और जनता का उसके परिपालन में सहयोग 
और समर्थन मिल सके । 


राष्ट्रीय और राज्य योजनाश्रों का वर्मथक संशोधन 


२४. जैसा कि प्रथम अध्याय मे बताया गया है, नियोजित विकास के आथिक और 
सामाजिक उद्देश्यों का विचार करते समय काफी दूर तक---जैसे १५ वर्ष तक--आगे देखना चाहिए । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना बचाते समय इस्पात और भारी उद्योगों के विकास के लिए, सिंचाई 
और बिजली में, कर्मचारी योजना में, शिक्षा के झ्रायोजन तथा खाद्य पूर्ति के सन्दर्भ में और 
जनसंख्या की प्रवृत्ति आकने में दो या तीन योजनाकालों की सम्भाव्य आवश्यकताशों और 
विकास का ध्यान रखा गया है। दूर तक के आयोजन मे एक ऐसा दृष्टि-विस्तार मिलता है जो 
विभिन्न क्षेत्रों के सन्‍्तुलित विकास के लिए और सामाजिक प्रवृत्तियों को आंकने के लिए उपयोगी 
होता है। कम अवधि, जैसे १ वर्ष के लिए, निस्सन्देह ब्योरेवार योजना की जरूरत होंती है । पांच 
साल की योजनाओं को एक तरह से इन दीर्घकालिक झाम योजनाओं और एक-एक साल की 
सविस्तर योजनाओं मे बैठाना पडेगा । पाच बरस की योजना से उन सुस्पष्ट कार्यों पर ध्यान 
एकाग्र करना सम्भव हो जाता है जिनके लिए देश के साधनों और शक्तियों को संगठित करना है। 
पांच साल की योजना स्वभावत. परिकल्पना और परेपालन दोनों की दृष्टि से ऐसी होनी चाहिए 
कि वह छोटे-मोटे परिवततनों को स्वीकार कर सके । 


२५. पंचवर्षीय योजना के सम्पादन मे रहोबदल की गुंजाइश जरूड़ी भी है और लाभप्रद 
भी । साज-सामान और इस्पात मंगाने मे और विदेशी मुद्रा विनिमय में जो ग्रनिदिचितता रहती है 
उसे देखते हुए और मूल आर्थिक हालतों मे होने वाले परिवतेनों को देखते हुए योजना की कार्ये- 
प्रगति को समय-समय पर जाचना जरूरी हो जाता है । योजना में जितनी मुंजाइश पंरिवर्तनीं 


१३० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


की होगी उत्तना ही उसम नई जानकारी और अनुभव का लाभ उठाना सम्भव होगा और उतना ही 
उसमें नए प्रौद्योगिक विकास शामिल हो सकेगें। यह सच है कि लम्बी अवधि की योजनाओं और 
विकास योजनाओं में कई वर्षो तक के दायित्व उठाए जाते है और इस तरह के कार्यों के लिए स्थान 
कम बच रहता है जिनमें कम समय के दायित्व उठाये जा सके और हेर-फेर किए जा संके । 
प्रस्ताव है कि १९५६-५७ में आरम्भू करके प्रत्येक सालाना बजट के बाद प्रत्येक वर्ष की विस्तृत 
योजनाएं जो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हों प्रकाशित कर दी जाया करे। इससे कार्य सम्पादन 
में अनावश्यक नियमबद्धता नहीं आएगी और भर्थ-व्यवस्था की बदलती जरूरतों के अनुसार 
परिवत्तनों की भी गुंजाइश रहेगी । 


२६. जो परिवतेंन और हेर-फेर वाधषिक योजनाओं के कारण सम्भव हो सकेगा, वह अधिक 
करके राष्ट्रीय योजना के उन्हीं क्षेत्रों में हो सकेगा जो खास तरह से केन्द्र सरकार के काम है, जैसे 
उद्योग, खनिज और परिवहन । इन परस्पर सम्बद्ध क्षेत्रों में सावेजनिक क्षेत्र का विस्तार किया 
जाएगा और खर्च पहली योजना से कही अधिक होने लगेगा । इसमें बडें-बड़े प्रशासनिक कार्य 
निहित है । कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है और कार्यकुशल सगठन बनाए जाने हैँ। 
इन क्षेत्रों में योजना बनाते समय इस्पात और सामान के बाहर से आने की अ्निश्चितता का ध्यान 
जरूर रखना पड़ेगा और यह भी देखना पडेगा कि कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्य है। इस क्षेत्र के 
प्रत्येक विभाग में कार्यो की प्राथमिकताएं सावधानी से निद्िचत करने की जरूरत है ताकि 
हेर-फेर और परिवर्तन आदि शीघ्रता से किए जा सके । दूसरी बात यह है कि उद्योगो, खनिजों 
और परिवहन के कार्यक्रमों का सम्बद्ध रूप से सम्पादन करना चाहिए और उनसे सम्बन्ध रखने 
वॉले कार्यों को एक-दूसरे से मिलाकर करना चाहिए ताकि प्रत्येक योजना सभूह पर जो' व्यय 
किया जाए उसका पूरा-पूरा लाभ मिले । यह भी प्रस्ताव है कि एक विशेष समिति बनाई जाए जो 
मंत्रिमंडल की आथिक समिति को और योजला आयोग को कार्यों की प्राथमिकताओं, विदेशीं 


मुद्रा, माल और कुछ प्रकार के प्रौद्योगिक कर्मचारियो आदि साधनों के वितरण के विषय में 
प्रतिवेदन दे । 


इससे कुछ कम सीमा तक राज्यों मे भी योजना की प्ररिधि के भीतर ही हेर-फेर की 
जरूरत होगी । राज्यों के प्रतिनिधियों से बात करके वाधिक समीक्षाएं करने और राज़्यों के 
लिए वाषिक योजनाएं प्रस्तुत करने की पद्धति हाल ही में तिश्चित की जा चुकी है । 


जन साहचर्य ओर जन सहयोग 


२७. लोकतंत्रीय योजना में जन सहयोग और जन साहचयें का महत्व भली-भांति समझा 
जाता है। जैसा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था, योजना की तरफ भारत का जो 
रवेया है उसकी मुख्य शक्ति ही जन सहयोग और जन मत है । पिछले कुछ वर्षो में जब-जब लोगों 
से, खास तौर पर गावों के लोगों से, मदद मांगी गई है उन्होंने उत्सुकतापूर्वक साथ दिया है । 
राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना क्षेत्रों में स्थानिक विकास कार्यो में, श्रमदान में, 
सामाजिक कल्याण विस्तार कार्यों में और स्वयसेवी सगठनों के कार्य में श्रमदान करने के लिए 
जनता हमेशा सजी भर तैयार रही है भौर स्थानिक साधन भी पूरी तरह जुटा दिए गए है । 


२८. हमाखे अविकसित अर्थ-व्यवस्था में मानव शक्ति का अतुल भण्डार है जिसका अभी 
'पूस लाभ नहीं; उठाया जा रहा है । इस भण्डार कप इस्त्रेमाल स्थायी महत्व की रचनाओं ' में 


प्रशासनिक कर्तव्य और संगठन १३१ 


करना चाहिए। यह लक्ष्य तभी भ्रच्छी तरह पूरा होगा जब प्रत्येक नागरिक अपने समय और शक्ति 
का एक अंश सामाजिक हित के कार्यो में देने को तैयार हो; यही लोकतत्रीय सहकारी 
उन्नति का तरीका है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का एक मुख्य लक्ष्य ही यह है कि मानव शक्ति 
के भण्डार का नियमित इस्तेमाल किया जाए, खास तौर से गावों में, जिससे कि सारे समाज का 
हित हो । इसके कई तरीके है, जैसे गाव की सड़क बनाना, ईंधन योग्य जंगल लगाना, तालाब 
खोदना, पानी पहुंचाना,और सफाई मे योग देना और वर्तमान छोटे सिचाई कार्यो की रक्षा 
करना आदि । जहां बड़ा काम उठाया गया हो, जैसे सिंचाई कार्य; वहां राष्ट्रीय विस्तार सेवा और 
सामुदायिक योजना कार्य के कमंचारियों को आगे बढनों चांहिए और गैर-सरकारी नेताओं की 
मदद से गांव के उन श्रमिको कौ संगठन करना चाहिए जो नहर पर काम करने में दिलचस्पी रखते 
हों । सड़कों या अन्य कार्यों में भी ऐसा ही किया जा सकता है। योजना कार्यो के लिए लोगों में 
मस्थानिक सहयोग की भावना उत्पन्न करने और काम के अवसर देने के अतिरिक्त इससे स्थानीय 
लोगों को उस धन में से भी लाभ होगा जो इस कांम पर खर्च होगा और उनकी आ्राथिक स्थिति 
भी सुधरेगी। स्वेच्छा से श्रम करने वालों को संगठित करके और स्थानिक जन शक्ति का 
उपयोग करके दूसरी योजना के अधीन अनेक क्षेत्रों में लक्ष्य से कही अधिक कार्य हो सकता 
है। इस ढंग से सहकारितापूर्वक काम करने के बहुत-से अवसर दूसरी पचवर्षीय योजना मे मिलेंगे । 
२९. पहली पंचवर्षीय योजना मे गांवों में स्वेच्छा से काम करने वालों के संगठन की जरूरत 
का उल्लेख किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यो का मुख्य उद्देश्य गाव 
वालो को अपनी जरूरतों के लिए खुद के परिश्रम से गांवों का जीर्गोड्धार करना है। चकि 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा दूसरी योजना पूरी होने के पहले समस्त ग्रामीण आबादी तक नही पहुच 
सकेगी, इसलिए उन क्षेत्रों में जहा राष्ट्रीय विस्तार सेवा नहीं है आरम्भिक प्रयास के रूप में 
एक स्थानिक विकास कार्यक्रम जारी करना निश्चित किया गया, ताकि ग्रामवासी अ्रपनी 
बड़ी-बड़ी जरूरतों के लिए मुख्यतः अपने ही परिश्रम से काम शुरू कर सकें । इसे दृष्टि में रखकर 
पहली योजना में १५ करोड़ रुपए रखे गए थे। यह योजना कोई तीन साल से जारी है। उत्तर 
अदेश में स्थानिक विकास कार्यक्रम श्रमदान से सम्बद्ध है ही, वहा के अलावा और राज्यों में 
जैसा कि खबरों से मालूम होता है कोई ३६,००० स्थानिक कार्य अब तक अनुमोदित किए जा चुके 
है । इनमे छोटे भवनों, दवाखानों, सामुदायिक केन्द्रों, पचायतघरों, पुस्तकालयों, गाव की सड़कों 
ओर पुलियों तथा कुप्रों और छोटे सिंचाई कार्यो का निर्माण शामिल है। इस समय विभिन्न 
“राज्यों के इस कार्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन' तीन निरीक्षण दलों द्वारा किया जा रहा है। 
झ्नके मूल्यांकन के बाद कार्यक्रम मे आवश्यक परिवतेंन और सुधार आदि किए जाएगे । 


३०. कालेजों और स्कूलों के नवयुवक और नवयुवतिया राष्ट्रीय विकास के कामों में 
अराबर अधिकाधिक हिस्सा लेते रहे है । पहली पंचवर्षीय योजना में युवक शिविरों और 
श्रम सेवाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी । अक्तूबर १६४४५ तक शिक्षा मंत्रालय की 
प्रेरणा से ७६५ युक्‍क शिविर लगाए जा चुके थे और इनमें ६६,००० व्यक्ति भाग लें चुके थे। 
इन शिविरों से मेहनत के प्रति एक गवे की भावना उत्पन्न होती है, नई-नई रुचिया पैदा 
होती है। नैशनल कैडेट कोर ने बहुमूल्य कार्य किया है, उसके सीनियर डिवीजन में ४६,०००, 
जूनियर डिवीजन में ६४,०००; लड़कियों के डिवीजन मे ५,००० व्यक्ति हैं और इनके अलावा 
'जिक्षालयों से लिये गए ३,००० छझिक्षक तथा अन्य व्यक्ति भी है। आक्जिलरी कैडेट कोर में 
ड्रस समय ७,५०,००० व्यक्ति' हैं । भारत स्काउट और गाइड्स में ४,३०,४०५ स्काउट और 
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६१,११८ गाइड है, यानी पहली योजना के बाद से अब तक उसमें ५० प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी 
है । भारत सेवक समाज ने करीब ५०० युवक और विद्यार्थी शिविरों का आयोजन किया है, 
जिसमें करीब ४०,००० विद्यार्थी और युवकगण भाग ले चुके हैं। इन सब सगठनों में दूसरी 
योजना के श्रधीन विकास के बड़े-बड़े कार्यक्रम है । युवकों को देश के निर्माण में विशेष योग देना 
है और योजना का उद्देश्य उन्हें सेवा और सहयोग के श्रधिकाधिक अवसर देना है । 


३१. दूसरी पंचवर्षीय योजना की रचना के सिलसिले मे यह हाल ही में कोशिश शुरू की 
गई है कि योजता के क्षेत्र में विद्यार्थी और भ्रध्यापकों का घनिष्ठ सहयोग प्राप्त हो सके । योजना 
आयोग के सुझाव पर कई विश्वविद्यालयों और कालेजों में योजना विचार गोष्टठियां स्थापित 
की गई है ताकि अध्यापक और विद्यार्थी राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी समस्याओं पर विचार कर 
सकें और अपने सुझाव योजना आयोग, राज्य सरकारो और स्थानीय संस्थाओं को भेज सके । 
आजा की जाती है कि सब विश्वविद्यालयों और शिक्षालयो में इस तरह की गोष्ठियां कालान्तर 
में स्थापित हो जाएगी । सूचना का प्रचार करके, राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय योजनाम्रों का 
महत्व और अधिक व्यापक रूप से समझाकर तथा विकास कार्यों में स्वेच्छापूवंक योगदान कः 
संगठन करके, ये योजना गोष्ठियां अ्ध्यापको और विद्यार्थियों को दूसरी योजना की सफलता में 
हाथ बटाने का अमूल्य अवसर देगी । 


३२. पहली पंचवर्षीय योजना के अनुसार स्थापित भारत सेवक समाज ने एक गैर- 
सरकारी और गैर-राजनीतिक सगठन के रूप में सारे राष्ट्र को रचनात्मक कार्यों की सुविधा 
दी है । भ्रब इसकी ३१ प्रदेश शाखाएं, २२९ जिला शाखाएं और अनेक तहसील, ताललुका और 
ग्राम शाखाएं है। जिन सदस्यों ने सप्ताह में ५ घंटे समाज सेवा करना स्वीकार किया है, उनकी कुल 
संख्या अब ५०,००० तक पहुंच गई है। भारत सेवक समाज मे पूरे वक्‍त काम करने वाले कर्मचारी 
थोड़ें-से हैं और इनके अलावा अनेक अवकाशप्राप्त और अनुभवी सार्वजनिक कार्यकर्ता भी है + 
ये सब उसके समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, श्रम सहकार, कार्य केन्द्र, युवक और विद्यार्थी गोष्ठी, 
सूचना केन्द्र और सांस्कृतिक समारोह आदि कार्यों में भाग लेते है। भारत सेवक समाज के अपने 
कार्यक्रम तो होते ही हैं, वह अन्य समाजसेवी संगठनों के साथ भी काम करता है। शिविर नेताझ्रों 
को तैयार करने के लिए विशेष प्रबन्ध किया गया है। कुछ शिविर शिक्षा विभागो और विश्व- 
विद्यालय के अधिकारियों की श्रोर से आयोजित किए गए है। भारत सेवक समाज ने हाल ही में 
भारत युवक समाज नामक एक युवक संगठन आयोजित किया है । भारत सेवक समाज' के 
कार्यों में कोसी योजना में १६॥। मील लम्बा पुदता बाधना, जमुना बांध पर काम करना, 
सहकारी संस्थाएं स्थापित करना, छोटी बचत आन्दोलन में सहायता देना और स्थानीय विकास 
कार्यों में हिस्सा लेना उल्लेखनीय है। 


३३. गाधी जी के बहुत-से मूल सिद्धांत आज भारत की राष्ट्रीय विरासत है। उन्होंने 
तथा रचनात्मक कार्यो में उनके साथ काम करने वालों ने वर्षों के अनुभव से जो तरीके और 
पद्धतियां निर्धारित की है, वे ग्रामोपयोगी कार्यों के सम्पादन में बहुमूल्य प्रमाणित हुई हैं। सेवा की 
भावना, जो उनका आदों थी, ग्रामोद्धार, ग्रामोद्योग, बुनियादी तालीम, हरिजन' कल्याण और 
सभी दलितों का कैल्याण, दूसरी योजना की सफलता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सर्व सेवा संघ 
कस्तू रबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि और गांधी स्मारक निधि अपने कार्यो से राष्ट्रीय योजना के 
सँम्पादन में महत्वपूर्ण योग दें रेही है। गाधी जीं के सामने ही रचनात्मक कार्य करने वाले ग्रनेक 


| 
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संगठन बन गए थे, जैसे अखिल भारतीय चर्खा संघ, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, तालीमी 
संघ, गोसेवा संघ आदि । सवव सेवा संघ, एक संपुक्‍त और व्यापक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार करने 
तथा सभी क्षेत्रों मे रचनात्मक कार्यकर्ताओं का पथप्रदर्शन करने के लिए बनाया गया था। सर्वे 
सेवा संघ के कार्यकर्ता जिन कार्यो में मुख्य रूप से सलग्न है, उनमें भूदान यज्ञ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । उड़ीसा के कोरापुट जिले में ग्रामदान के रूप में प्राप्त ८०० गावों में वे ग्राम- 
परिवार आन्दोलन भी चला रहे है जिसका उद्देश्य सारे गांव को एक परिवार मानकर उसकी 
अर्थ-व्यवस्था का विकास करना है। ग्रामोद्योग के क्षेत्र मे सर्व सेवा संघ ने अम्बर चर्खें के विकास 
में भी योग दिया है जो ग्रामक्षेत्रों में जयह-जगह कताई का प्रचार करने के काम आएगा। 


३४ कस्तुरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों व औरतों के कल्याण के 
लिए ही मुख्य रूप से काम कर रही है । यह निधि ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करती है 
और ग्रामीण दस्तकारियों, बुनियादी तालीम, दाईगीरी आदि की विद्येष शिक्षा देती है, १६ 
ग्रम सेविका विद्यालयों और ७ दाई शिक्षप केन्द्रों का संचालन करती हैं, साथ ही अन्य संस्थानों 
का भी उपयोग करती रहती है । १६५५-५६ में इस निधि ने केन्रय समाज कल्याण मंडल 
के लिए ६५० ग्राम सेविकाएं प्रशिक्षित की और १६५६-५७ मे १,०६५ ग्राम सेविकाएं प्रशिक्षित 
करने का कार्यक्रम है। इस निधि का एक और महत्वपूर्ण काम गांवों मे शिशु विद्यालय 
और आरोग्य केन्द्र खोलना रहा है | अभी तक २६० केन्द्र खुल चुके है। गाघीं स्मारक निधि 
ने गाधी साहित्य प्रकाशित किया है। दिल्ली, सेवाग्राम, साबरमती और मद़ेरे मे गाधी जी की स्मृति 
में संग्रहालय खोले है । यह निधि २०० सस्थाओ्ं को धन देती है और देश भर में इसने ३०० 
ग्रामोद्धार केन्द्र स्थापित किए हैं। गाधी स्मारक निधि ने कुष्ठ निवारण और जापानी ढंग की 
थान की खेती के प्रचार मे भी काम आगे बढ़ाया है। 


३५. हर जगह ग्राम योजनाएं तैयार करने में जनता ने गहरी दिलचस्पी और योजना के 
सिलसिले में उत्तरदायित्व संभालने के लिए भी तत्परता दिखाई है। दूसरी योजना में स्थानिक 
विकास कार्यो के लिए १५ करोड़ रुपया और जन सहयोग के संगठन की योजनाओं के लिए ५ 
करोड़ रुपया रखा गया है । अधिकाश कार्यक्रमों में कमोबेश गुजाइश इस बात की है कि जनता 
से और अधिक सहयोग प्राप्त किया जाए । केन्द्र और राज्यों में उपयुक्त अभिकरणो को ऐसे क्षेत्रों 
को विशेष रूप से छांट लेना चाहिए जिनमे जन सहयोग से सचमुच अधिक लाभ हो सकता है और 
लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो सकते है, तथा इनमें जन सहयोग के लिए लगातार बाकायदे प्रयत्न करना 
चाहिए । 


३६. जन सहयोग में वृद्धि करने के साधन केवल ग्राम संगठन और स्वेच्छा कार्य का संगठन 
ही नही है, जैसा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था । राज्य सरकारों को स्थानिक 
अधिकरणों का अपनी ही संस्थाओं की तरह अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए । इसी तरह 
स्थानिक अ्धिकरणों को स्वेच्छा कार्य संगठनों और समाज सेवकों का सहयोग प्राप्त करना 
चाहिए । डाक्टर, वकील, अध्यापक, प्रौद्योगिक और प्रशासक लोगों की संस्थाएं सामुदायिक 
कल्याण में अमूल्य योग दे सकती हैं | विश्वविद्यालयों, शिक्षालयों और युवक समाजों ने कल्याण 
कार्यत्रमो में नेतृत्व करने और हिस्सा लेने की इच्छा प्रकट की है जो कि उत्साहवद्धंक बात है। 
इसका और उपयुक्त अन्य सम्भावनाओं का दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितना हो सके उतना 

उपयोग करना चाहिए । 
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३७. काम की शक्ल में तो लोग योग दे ही सकते है, थोड़ा-थोड़ा धन बचाकर भी वे अपनी 
हैसियत और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय योजना की सफलता में हाथ बंटा सकते है । जिस पैमाने 
पर दूसरी पचवर्षीय योजना शुरू की जा रही है उसको देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि समाज 
के साधनों का भरपूर उपयोग किया जाए। सभी लोग थोड़ा-थोड़ा प्रयत्न करे तो राष्ट्रीय 
भ्र्थ-व्यवस्था के विकास में गति ला सकते है । पहली योजना में छोटी बचत का हाल उत्साह- 
जनक रहा है पर दूसरी योजना में उससे भी ज्यादा अच्छा काम इस सम्बन्ध में करना होगा । 
राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक कार्यो का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि गांवों के प्रत्येक परिवार 
तक जाकर बचत करने का उत्साह बढाए। देश भर मे पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुष अपने-अपने क्षेत्रों के 
सब परिवारों से मिल-मिलकर उनसे बचत यज्ञ में बराबर योग देते रहने का अनुरोध करें तो 
राष्ट्रीय योजना को सहायता मिलेगी । स्त्रियों के बचत आन्दोलन मे जो काम पिछले तीन' साल के 
अन्दर हुआ है, वैसा ही काम सब जगह होना चाहिए । देश भर की संस्थाझ्रो को और प्रत्येक 
योजना को अपने और कामो के साथ-साथ, अल्प बचत आन्दोलन के विस्तार के लिए व्यावहारिक 
रूप से योग देना भी एक महत्वपूर्ण काये समझना चाहिए । 


योजना का प्रचार 


३८. सामृदायिक सहयोग की बदौलत और अपनी सफलताओं के कारण पहली पंचवर्षीय" 
योजना बहुत-से लोगों तक पहुंची है। फिर भी देश की जनसंख्या का वह केवल एक छोटा-सा 
श्रद्य है । जैसा कि पहली योजना में कहा गया था योजना की सफलता के लिए एक बात यह भी 
जरूरी है कि अधिकाधिक लोग उसका श्रर्थ समझते हो । लोगो को मालूम होना चाहिए कि अनेक 
दिद्ञात्रों मे जो प्रगति होती है वह सब सम्बद्ध है और एक दिशा में प्रयत्न करने से दूसरी दिशाओं 
में भी प्रगति तो होती ही है तथा प्रयत्न की आवश्यकता भी बढ़ती है। यदि लोग यह समझ" 
ले कि योजना के लिए कौन चीज पहले जरूरी है, कौन बाद मे, तो समस्त देश के हित को बड़ा 
मानते हुए वे अपने कतंव्य भी समझ सकेंगे ।“इन बातो को दृष्टि में रखकर राज्यो में ६ करोड़ 
और केन्द्र मे ७ करोड़ रुपया दूसरी योजना के प्रचार के लिए रखा गया है | सूचना और प्रसारण 
मंत्रालय के तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में होशियारी के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जा 
रहा है । इन कार्यक्रमों के बनाने में प्रचार के अलग-अलग माध्यमों की अलग-अलग प्रभावोत्पा- 
दकता का और देह में एक समान प्रचार संगठन होने की जरूरत का ध्यान रखा गया है और 
इनका अभिप्राय यह है कि राज्य सरकारो से सहयोग बढ़ाते हुए तथा गर-सरकारी संस्थाओं का 
सहयोग प्राप्त करते हुए जगह-जगह काम करके दूसरी योजना का संगठित रूप से कारगर प्रचार 
किया जाए । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत देश भर में बहुत-से सूचना केन्द्र खोलने, योजना के 
विभिन्न पहलुओं पर साहित्य प्रस्तुत करने, फिल्मों, दृश्य-अ्रव्य साधनों की व्यवस्था करने, 
जगह-जगह प्रचार करने के लिए गाड़ियों का प्रबन्ध करने तथा प्रदर्शनियों, पचायती रेडियो: 
सेटों और पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओो की व्यवस्था करने का प्रबन्ध है । 


३६९. सूचता केन्द्र राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना क्षेत्रों तथा जिला प्रधानालयों 
में स्त्रापित किए जाएंगे । इत केन्द्रों में प्रचार साहित्य, फिल्म एवं अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों का 
संग्रह रहेगा । धीरे-धीरे इनमें ऐसा यथेष्ट प्रबन्ध' भी कर दिया जाएगा कि योजना सम्बन्धी: 
पूछताछ का उत्तर दिया जा सके । केन्द्र और राज्य सरकारों. के साधन मिलाकर ग्राम क्षेत्रों में 
प्रचार के लिए दृश्य-अव्य साधनयुक्त मोटर गाड़ियों की वर्तमान संख्या. बढ़ा दी ज़ाएगी ॥ 


५ प्रशासनिक कतंव्य और संगठन १३५ 


आम क्षेत्रों में घूम-घमकर प्रदशेनियां दिखाने वाली चल प्रचार गाड़ियां भी चला दी' जाएंगी । 
दूसरी योजना की अवधि में, १,००० से अधिक जनसंख्या वाले गांवों से शुरू करते हुए, कोई 
७२,००० गावों म पचायती रेडियो भेजने का विचार है । 


४०. फिल्म के माध्यम से प्रचार पर खासा जोर दिया जाएगा । इनमें वृत्तचित्र, कथाचित्र 
और व्यग्यचित्र भी शामिल होगे । इनके लिए योजना में २२ करोड़ रुपए की व्यवस्था है । 
कक्षाओं में दिखाने योग्य और अन्य प्रकार की शिक्षात्मक फिल्में बनाना शुरू किया जा रहा है । 
गर-सरकारी सगठनों और शिक्षालयों को फिल्‍मे दिखाने की सुविधाए ग्रधिकाधिक दी' जाएगी 
और बच्चो के लिए फिल्में बनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा । गान और' नृत्य मंडलियां भी 
सगठित की जाएंगी । हिन्दी और अंग्रेजी के टेलीप्रिटरो की व्यवस्था और दूर-दूर तक की जाएगी 
ताकि छोटे-छोटे अखबारों और अलग-अलग स्थानों को भी समाचार जल्दी स्ले पहुंच सके +ज़नता 
को अच्छी तागरिकता का ज्ञान देने, उसके सामने नीति और नीतिपालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण 
बाते रखने तथा रचनात्मक आलोचना करने में अखबारों का बड़ा हाथ रहेगा । प्रचार के 
कार्यक्रम में अखबारों का सहयोग, और सहायता इसीलिए विशेष रूप से अपेक्षित समक्षी 


जा रही है । 


४१. योजना सम्बन्धी साहित्य तैयार करने में सूचना और प्रसारण मत्रालय मुख्यतः हिन्दी 
और अंग्रेजी मे, तथा थोड़ा-बहुत प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशन करेगा; प्रादेशिक भाषाओं के 
संस्करणों के प्रकाशन का भार वह धीरे-धीरे राज्यों पर डालता जाएगा। एक ऐसे पत्र की आाव- 
इयकता अनुभव की गई है जो दूसरी पचवर्षीय योजना का सन्देश, उसके उद्देयो और आदर्शों 
का अर्थ देश के गाव-गांव मे फैला सके और राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सलग्न सरकारी 
और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं, सहकारिता सस्थाओं, स्वेच्छा कार्य संगठनों तथा पंचायतो तक 
पहुंच सके । इसी आवश्यकता की पूति के लिए “योजना” नामक एक बहुप्रचारित नया पत्र 
निकालने का विचार है । 


अध्याय ७ 


जिलों में विकास प्रशासन 
हाल में की गई कारंबाइयां 


भारत में सदा से जिला, प्रशासन के गठन का आधार रहा है। जब से हमने अपना लक्ष्य 
कल्याणकारी राज्य की स्थापना बिना लिया है, तब से जिले के प्रशासन में विकास कार्यों पर बहुत 
अधिक बल दिया जाने लगा है । विकास कार्यक्रम बनाकर उन्हें जिले मे पूरा करने के लिए हर 
स्तर पर जनता के सर्वोत्तम नेताओं का सहयोग और समर्थन प्राप्त करते जाने का महत्व बहुत 
अधिक होता है। जिलों में भ्रब तक राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यों की जिस 
प्रकार प्रगति हुई है, गाव पंचायतों की जितनी सख्या बढ़ी है, और विकास कार्यक्रमों मे भाग लेने 
के अवसरों से लाभ उठाने के लिए जनता जैसी उत्सुकता दिखलाने लगी है, उस सबसे इस तथ्य 
की पुष्टि होती है । 

२. प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिलो के कार्यक्रम पूरा करने की समस्याझ्रों पर विचार 
करके बहुत-सी सिफारिशें की गई थी । भ्रब इस अध्याय मे यह विचार किया जाएगा कि विगत 
तीन या चार वर्षो में उन सिफारिशो पर क्या कार्रवाई की गई और द्वितीय पचवर्षीय योजना मे 
जो काम उठाए जाएंगे, उनकी दृष्टि से जिला कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठन को 
और अधिक बलशाली किस प्रकार बनाया जा सकता है। जैसा कि प्रथम पचवर्षीय योजना में 
बतलाया गया था, जिले के प्रशासन का पुनर्गठन करते हुए उपयुक्त कार्यकर्ताओं की तलाश करने 


और प्रशासन के गठन को लोकतन्‍त्री पद्धति के अनुसार ढालने के भ्रतिरिक्त इन झ्रावश्यकताओं 
का भी ध्यान रखना होगा : 


१. गांवों में विकास का कार्य करने के लिए ऐसे उपयुक्त संगठन की स्थापना करना, 
जिसे कि अपने अ्रधिकार देहाती जनता से ही प्राप्त हों, 

२. जिले के विभिन्न विकास विभागों के कार्यो मे सामंजस्य रखना और एक सामान्य 
विस्तार संगठन की स्थापना करना; 

३. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और राज्य सरकार के प्रशासन विभागों मे ऐसा सम्बन्ध 
स्थापित करना कि वे विकास के सब कार्य मिलकर किया करें; 


४. जिले के विकास कार्यक्रमों में प्रादेशिक समन्वय और निरीक्षण की व्यवस्था करना , 
और 


५. सामान्य प्रशासन के संगठन को सुधारना और अधिक समर्थ बनाना । 
इन सब कार्यों का महत्व द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए और भी अधिक है । 


३. साधारण प्रशासन के संगठन को सुधारने और अधिक मजबत बनाने का कार्य राज्य 
के मुख्यालयों में तो होता ही चाहिए, साथ ही अन्य स्तरों पर भी किया जाना चाहिए। मुख्यालयों 
में समन्वय का कार्य, जिन सचिवों के सुपुरदें विकास के विभिन्न विभाग हों, उनकी अ्न्तविभागीय 
समिति संगठित करके किया जा सकता है । समिति का अध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव अथवा 
योजना विभाग का सचिव होता है । साधारणतया योजना के विभिन्न कार्यों में समन्वय रखने और 


जिलों में विकास प्रशासन १३७ 


जिलों के कार्यक्रम पूरा करवाने के काम, एक ही भ्रधिकारी के सुपुर्दे रहते है, और उसे “डिवेलपमेट 
कमिक्नर” अर्थात विकास आयुक्त कहते है, और राज्य के मन्त्रिमण्डल की एक समिति, मुख्य 
“अन्त्री के अधीन रह कर, सर्वोपरि मार्गे-दशन और निदेशन का कार्य करती है । अधिकतर राज्यो 
मे राज्य योजना मण्डलों का सगठन भी किया जा चुका है और उनमें प्रमुख गेर-सरकारी व्यक्ति 
भी रखे गए हैं । 


४. प्रथम पचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय क्रुछ राज्यों से, विश्ेषत: हाल में नवगठित 
“राज्यों में, पर्याप्त योग्य प्रशासन कर्मचारियों की कमी थी । यह कमी तो अब पूरी हो चुकी है, 
'परन्तु कुछ छोटे राज्यों को दूसरे राज्यों से कुछ समय के लिए अनुभवी अधिकारी उभार लेने में 
नकृठिनाई का सामना करना पड़ता है । बिहार, राजस्थान और हैदराबाद आदि जिन राज्यों ने 
जमींदारी या जागीरदारी प्रथा का अन्त कर दिया है, वे विभिन्न स्तरों पर प्रशासन का आवद्यक 


नसंगठन्‌ करने के उपाय कर रहे हैं । 


५. विगत कुछ वर्षों में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने, 
जिले के विकास कार्यो को राष्ट्रीय विस्तार के नमूने पर गठित करने और गांव पंचायतों का 
“विकास करने आदि के जो उपाय किए गए है उनसे ज्ञात हुआ है कि जिलों में लोकतन्त्री संस्थाओं 
“का विकास और भी द्रुत गति से करने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में बहुत समय से एक कमी 
चली आा रही है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। प्रत्येक क्षेत्र में यथाशी प्र ऐसी समर्थ संस्थाओं 
का सगठन कर देने की आवश्यकता है जो अपने यहां की जनता को इस योग्य बना दें कि वह 
अपने राज्य और समूचे राष्ट्र की व्यापक विकास कल्पना के अन्तगंत अपने साधनों का विकास 
“करने और अपनी स्थानीय समस्याओं को हल करने का प्रधान उत्तरदायित्व स्वय उठा ले । 


६. योजना और राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यत्रमों को कार्यान्वित 

"करने के कारण जिलों के शासनों की जिम्मेदारी बढ गई है। राज्यों के विकास विभागों ने राष्ट्रीय 
विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की पूति के लिए जिलो मे जो' अतिरिक्त कर्मचारी 
“नियुक्त किए है, उनसे जिलो के प्रशासन की भी शक्ति बढी है । इसके विपरीत, विभिन्न शाखाओं 
"के कार्य का निरीक्षण करने का काम बढ़ जाने तथा उसके अधिक पेचीदा हो जाने के कारण जिला 
“कलक्टर के समय और सामथ्यें पर पहले से अधिक बोझ पडने लगा है। कृष्नि की उन्नति करने के 
बडे-बड़े कार्यक्रम, सहकारिता आन्दोलन का विस्तार और सुधार, देहाती और लघ उद्योगों को 

बढावा देना, और नागरिक क्षेत्रों का विकास करना आदि ऐसी नई जिम्मेदारिया है जिन्हें निभाने 
के लिए जिला कलक्टरों को खास तैयारी करनी पड़ेगी | स्पष्ट है कि प्रशासन की विभिन्न 
'शाखाओ को इन सब कामों में पहले से कहीं भश्रधिक भाग लेना पड़ेगा । जनता भी विभिन्न कार्ये- 
'क्रमों में भ्रधिक भाग लेना चाहती है | कई राज्यो मे नई आवश्यकताएं पूरी करने में जिलों के 
अकलक्टरों और पदाधिकारियों की सहायता करने के लिए, अतिरिक्त कलक्टर और जिला 
“विकास या योजना अधिकारी नियुक्त करके उनको अधिक अधिकार दे दिए गए है। कलक्टर, 
सब-डिविज्ञनल ग्रफसर और ब्लाक डिवेलपमेण्ट भ्रफसर, विशेषज्ञों के दल के नेता का काम देते 
हैं और उनको मार्ग दिखलाकर उनके काम में समन्वय रखते है । कई राज्यों में सब-डिविज़नो की 

संख्या या तो बढ़ा दी गई है या नए सब-डिविजन बनाने के लिए निर्धारित कार्यक्रम पर चला जा 
रहा है। शेष सब राज्यों में भी कार्य इसी प्रकार किया जाना चाहिए, क्‍योंकि द्वितीय पंचवर्षीय 

योजना की अवधि में राष्ट्रीय विस्तार सेवाञ्रों का कार्य सारे देश में फैला देनें का निरचय 

किया जा चुका है। 


१३८ द्वितीय पच्रवर्षीय योजना 
ग्रामों की योजनाएं श्र ग्राम पंचायतें 


७. राज्यों मे प्रथम पंचवर्षीय योजना प्राय: राज्यों के मुख्यालयों में तैयार की गई थी ॥* 
बाद में राज्य “योजनाओं को जिला योजनाओं में विभक्‍त करने का यत्न किया गया। 
जब राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास क्षेत्रों मे कार्यक्रम गावों तक पहुंच गए और 
उन्हें ग्रामीण जनता की सहायता से कार्यान्वित किया जाने लगा, तब अनुभव हुआ कि ग्रामों की 
योजना बनाने का महत्व कितना अधिक है । स्थानीय विकास कार्यक्रम तैयार करते हुए यह बात 
स्थानीय जनता पर ही छोड दी जाती है कि वह स्वयं ऐसे कार्य सुझावे जिन्हे वह सरकार की सहायता" 
लेकर अपने ही श्रम से पूरा कर सके । यह माना जा चुका है कि जब तक देहातों के विकास की' 
योजना सारी बस्ती का ध्यात रखकर व्यापक रूप में नही बनाई जाएगी, तब तक पद्ठेदार खेतिहर 
मजदूर और कारीगर आदि समाज के निर्बेल लोगों को सरकार द्वारा दी हुई सहायता का पूरा लाभ 
नही मिलेगा । राष्ट्रीय विस्तार आन्दोलन का लक्ष्य गाव के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने का है ४ 
जैसा कि प्रथम पचवर्षीय योजना में बतलाया गया था, इस लक्ष्य की पूर्ति तब तक नही हो सकती, - 
जब तक कि गाव में वहां की सारी बस्ती का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई ऐसी संस्था न हो जो 
कि गाव के साधनों का विकास करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने और उसमे पहल करने 
और नेतृत्व करने के लिए तैयार न हों। साराश यह है कि गावों की उन्नति पूर्णतया 
गाव के ही ऐसे सक्रिय सगठन पर निर्भर करती है जो कि गाव के सब लोगों को---ऊपर-निर्दिष्ट. 
निर्बल लोगों को भी--एक सयुक्त कार्यक्रम में लगा सके और सरकार की सहायता से उसे पूरा 
कर सके । 


८. द्वितीय पंचवर्षीय योजना को तैयार करते हुए इन सब विचारों को ध्यान में रखा” 
गया है। १६५४ के आरम्भ में राज्य सरकारो से कहा गया था कि वे अकेले-अकेले ग्रामो और 
तहसील, ताल्लुका, विकास खण्ड आदि ग्राम-समूहों के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने 
की तैयारी करे। उसके लिए आवद्यक था कि योजनाएं बनाने के लिए स्थानीय सूझ-बूझ को और 
उन्हें पूरा करने के लिए स्थानीय प्रयत्न और साधनों को यथासम्भव अधिकतम बढावा दिया जाए। 
इससे योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के साथ संगत करने और उनकी 
पूर्ति के लिए जनता का सहयोग, स्वेच्छा प्रयत्न और दान प्राप्त करने मे सहायता मिलेगी । गांवों 
की योजनाओं का सम्बन्ध मुख्यतया खेती की पैदावार के साथ, और उससे मिलते-जुलते सहकारिता, . 
ग्रामोद्योग, परिवहन और स्थानीय महत्व के अन्य कार्यक्रमों के साथ है। इन सुझावों पर भ्रमलः 
किया गया और सब राज्यों में गावों और जिलों की योजनाएं तैयार करके, उन्हें ही राज्य सरकारों 
द्वारा पेश की गई योजनाओं का श्राधार बनाया गया । 


९. द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जो मार्ग अपनाया गया उससे ग्रामीण 
जनता और विकास कार्य से सम्बद्ध ग्रामीण अधिकारियों दोनों को मूल्यवान प्रशिक्षण का श्रवसर 
मिला । यह अनुभव किया गया है कि यदि ग्रामीण संस्थाओं का आधार दृढ़ न किया गया और 
स्थानीय कार्यक्रमयूरा करने के उत्तरदायित्व का एक बड़ा भाग उनके सुपुर्द न किया गया तो राष्ट्रीय: 
विस्त्र और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों मे जिला प्रशासन के जिस ढावे की कल्पना की गई हैं 
वह अधूरा ही रह जाएगा । यावों में विकास कार्यक्रमों की पूति के लिए तदर्थे विशेष संगठन बना 

से जो श्रनूभ्नव मिलकर, उससे भी इसी. विचार की पुष्टि हुई.। गांव पंचायतों का ठीक प्रकार से 
विकास करने का महत्व कई अन्य कारणों से भी बहुत अधिक हैं । आबादी की वृद्धि, भूमि सुधार,, 


| 


जिलों में विकास प्रशासन १३६ 


शहरों का विस्तार, शिक्षा का प्रसार, उत्पादन और परिवहन में सुधार भ्रादि नई प्रगतियों 
के प्रभाव से ग्रामीण समाज' बहुत जल्दी-जल्दी बदलता जा रहा है। ग्राम पंचायतें, सहकारिता: 
समितियों के साथ मिलकर, देहातों के समाज को संगठित करके एक बनाने और वहां नए प्रकार 
के नेता उत्पन्न करने में सहायक हो सकती है । वे देहाती लोगों को समझा सकती है कि 
सब काम सारी जनता के हितों का, विशेषतः इस समय अनेक प्रकार की रुकाबटों के कारण पिछड़े' 
हुए लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखकर करने चाहिएं । 


१०. एक लक्ष्य यह रखा गया है कि प्रत्येक गांव में कानून-सम्मत पंचायत की स्थापना 
हो जाए, विशेषत: उन इलाकों में जिन्हें राष्ट्रीय विस्तार और सामुद्यक्कि विकास कार्य करने 
के लिए चुना गया है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के संमये गाँव पंचायतों की संख्या ८३,०८७ से 
बढ़कर १,१७,५६३ हो चुकी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए अब तक जो कार्यक्रम बनाया 
गया है उसके श्रनुसार १६६०-६१ तक गांव पक्तायतों की संख्या बढ़कर २,४४, ५६४ हो जाएगी । 
ब्थारत भर में गावों की सीमाओं का भी पुनर्गठन करने की श्रावरयकता है, जिससे कि गावो की ऐसी 
इकाइयां बन जाएँ जो अच्छी, सजीव, काम करनें वाली और चुस्त गांव पंचायतों से सम्पन्न हों ॥ 
इस समय भारत में ५०० या इससे कम आबादी के गमावों की संख्या ३,८०,०२० है। 
७ करोड़ ८० लाख से अधिक, अथवा देहाती आबादी के २७ प्रतिशत लोग, इन्हीं गांवों में 
रहते है। ५०० और १,००० के बीच की आबादी के गांवों की संख्या १,०४,२६८ है । 
लगभग ७ करोड़ ३० लाख, अथवा देहाती आबादी के २५ प्रतिशत से अधिक लोग, इन 
गावो में बसे हुए है। इस प्रकार, आधे से अधिक देहाती लोग १,००० से कम आबादी 
के गावों मे आबाद है। इन गावों का एक भाग पहाडी है, उनकी आबादी इतनी छितरीः 
है कि वहां कई-कई गावों के समूह बनाना सरल नही होगा । अन्य क्षेत्रों में, वर्तमान कई-कई 
गांवों को मिलाकर, लंगभग एक-एक हजार की आबादी की इकाइयों में संगठित कर देने 
का सुझाव विचार करने के योग्य है । आवश्यकता इस बात की है कि गाव इतने छोटे तो हो कि 

उनमें एकता की भावना रहे, परन्तु इतने छोटे भी न हो कि उनके लिए कार्येकर्ताओं और प्रन्य 
आवश्यक सेवाओं का प्रबन्ध न किया जा सके । १६५४ में स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्रियों के 
द्वितीय सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि जो गाव इतने बड़े न हों कि उनमें स्वतन्त्र पचायतें बनाई 
जा सकें, उनमें कई-कई गांवो को मिलाकर १,००० से १,५०० तक की आबादी के लिए एक-एक 
पंचायत बनाई जा सकती है। यह सिफारिश" एक हद तक उपयोगी है, परन्तु वास्तविक समस्या 
गांवो की सुविधाजनक इकाइयां बनाने की है । 


्थ 


११. गांवों में विकास कार्यक्रमों का संगठन पंचायतें भली प्रकार कर सकें, इस प्रयोजर्न 
से प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिफारिश की गई थी कि गांवो में उत्पादन बढ़ाने और जमीनों तथा 
साधनों का विकास करने के कुछ काम, कानून बनाकर, पंचायतों के सुपुर्दे कर देने चाहिएं। हाल 
में इस सिफारिश पर और भी विचार किया गया था । तब पंचायतों के काम को मोटी दृष्टि से दो 
भागों में बाटा गया, शासन के काम और न्याय के काम । शासन के कामों के सुगमता से चार 
विभाग किए जा सकते है : (१) नागरिक, (२) विकास सम्बन्धी, (३) जमीन का बन्दोबस्त, 
और (४) भूमि सुधार । पचायतो के नागरिकता सम्बन्धी कर्तव्य, विभिन्न राज्यों मे कानून 
द्वाश निर्धारित किए जा चुके है, और वे सब जगह बहुत कुछ एक-से है । उनमें इस प्रकार के कार्म 
सम्मिलित है : जैसे कि गांव की सफाई, जन्म और मृत्यु का हिसाब रखना, गाव में चौकीदारी: 
का प्रबन्ध करना, भावों में गलियां बनाना, उन्हें ठीक रखना और उनमें रोशनी करना आदि ४ 


१४० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१२. पंचायतों के विकास सम्बन्धी कर्तव्यों की परिगणना कुछ इस प्रकार की जा 
सकती है : 

(१) गांवों में उत्पादन कार्यक्रम बनाना; 

(२) सहकारिता सस्थाओ्रो की सहायता से गाव की आवश्यकताओं का ब्योरा तैयार 
करना और कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए वित्तीय व्यवस्था का बजट 
तैयार करना , 

(३) गाव को अधिकाधिक मात्रा मे सरकारी सहायता दिलाने के साधन के रूप में 
कार्य करता, 

(४) पड़ती जमीनों, जगलों, ग्राबादियो, तालाबों आदि गाव की सामान्य जगहो को 
सुधारने का और भूमि के सरक्षण का प्रबन्ध करना , 

(५) गाव की पंचायती इमारते, कुएं, तालाब और सड़के आदि बनाना, उनकी मरम्मत 
करना और उन्हें ठीक रखना, 

(६) सब कामों में परस्पर सहायता और सम्मिलित प्रयत्त का संगठन करना, 

(७) सहकारिता समितियों को बढ़ावा देना, 

(८) पंचायती कामों के लिए श्रमदान का आयोजन करना , 

(६) लोगों को अल्प बचत करना सिखलाना; और 

(१०) पशुओं की नस्ल सुधारता । 

१३ गावों की, जमीन के प्रत्र॒न्ध और भूमि सुधार को क्िग्राविन्‍त करने के सम्बन्ध में 
पंचायतो के कर्तव्य उन बातों से सम्बद्ध है जिकके आराधधार पर भारत के देहातो का पुर्नानिर्माण 
करने का विचार है । इनकी विस्तार से चर्चा अध्याय € मे की गई है । पचायतो के भूमि प्रबन्ध 
सम्बन्धी मोटे-मोटे काम ये है : 

(१) पडती जमीनों, जगलों, आबादी की जगहों और तालाबों आदि सामान्य स्थानों 
के प्रयोग के नियम बताना; 

(२) चकबन्दी के समय अथवा अन्य अ्रवसरों पर गाव के सब लोगो के लाभ के लिए 
पृथक रखी गई जमीनो में खेती का प्रबन्ध करना; 

(३) अच्छे प्रबन्ध और अच्छी खेती के प्रतिमानों को, स्थानीय अवस्थाओं के अनुसार, 
बदलकर उन्हें अपने यहां लागू करना; और 

(४) भूमि सम्बन्धी लेखा रखने के काम के साथ सहयोग करना । 

पचायतो के भूमि सुधार सम्बन्धी कतेव्य उन कानूनों पर आधारित होंगे जो कि उनके 
राज्य में बनाए जाएगे। मोटे हिसाब से, गांव पचायतों को इस प्रकार के कार्यों मे योग 
देना होगा (१. + के 

(१) निजी खेती करने के लिए जमीदार द्वारा जमीन पर पुनः अश्रधिकार कर लेने के 
अधिकार का प्रयोग करने पर जमीन में मालिकों और काइतकारों के भागों का' 
निरचय करना, 

(२) खेती की भूमि की भ्रधिकतम सीमा का नियम लागू होने पर अवशिष्ट भूमि के 
परिमाण का निर्चय करना, और 

(३) अधिकतम सीमा का नियम लागू हो चुकने पर शेंष भूमि का पुनवितरण । 


कई राज्यों में गांव पंचायतें चकबन्दी के काम में पहले से ही योग दे रही. हैं । 


कस 
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१४. पंचायतों के न्याय सम्बन्धी कतंव्य इस प्रकार के है : 
(१) दीवानी और फौजदारी मृकदमो का फैसला करना; 
(२) कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजूरी दिलवाना; और 
(३) भूमि सम्बन्धी छोटे-छोटे झगड़ों को निबटाना । 


इन कतंव्यों के पालन को सरल बनाने के लिए राज्यों में साधारणतया न्याय पच्मायतो का 
पृथक संगठन करके उनका अधिकार क्षेत्र कई-कई गावों तक सीमित कर दिया जाता है। 


१५. प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह मान लिया गया था कि पंचायतों का संगठन चुनाव 
की जिस पद्धति से किया जाएगा उसमें सम्भव है कि गांव के पु]नर्निर्माण के लिए अच्छे किसानों, 
सहकारिता के कार्यकर्ताओं और समाजसेवकों आदि जिस प्रकार के व्यक्तियों की आ्रावश्यकता 

«होती है, वे सदा पर्याप्त संख्या में न चुने जा सके । इसी प्रकार, ऐसा भी हो सकता है कि आबादी 
के निर्बेल भागों के, विशेषत: भूमि-हीन लोगों के, प्रतिनिधि पंचायत में न पहुंचने पावें। इन 
त्रुटियों के प्रतिकार के रूप में प्रथम पंचवर्षीय योजना मे अतिरिक्त सदस्यों को नामजद कर देने 
का जो उपाय सुझाया गया था वह भी दोष-रहित नहीं है । इसलिए ग्राव पचायतों को एक सीमित 
संख्या में कुछ सदस्य अपने में सम्मिलित कर लेने का अधिकार दे देना उचित जान पड़ता है । 
यह सख्या छोटी पचायतो के लिए दो या तीन, और बडी पंचायतों के लिए अपनी सदस्य संख्या 
के पांचवें भाग तक निश्चित की जा सकती है। गाव की प्रमुख सहकारिता समिति के प्रतिनिधि 
को भी पंचायत का सदस्य होने का अधिकार दिया जा सकता है। कुछ राज्यो के पचायत कानूनों 
में हास्‍जनों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पचायत में कुछ स्थान सुरक्षित कर देने का नियम 
बना दिया गया है । पचायत कानून पर अमल करते हुए इस बात का विद्यष ध्यान रखने की आव- 
इयकता है कि चुनाव में देहाती आबादी के निर्बेल भागों के प्रतिनिधि अ्रवश्य चुने जाए । 


१६. एक बार अच्छी तरह काम आरम्भ कर देने पर गांव पंचायत सरीखी संस्था को शीघ्र 
ही वित्त की कठिन समस्या का सामना करना पड़ेगा । अ्रधिकतर राज्यों के पंचायत कानूनों में 
पंचायतों को अपनी आमदनी के लिए रोजगारों या पेशो और सम्पत्ति पर कर लगाने, लाइसेन्सों 
की फीस वसूल करने, जुर्मानें करने और चौकीदारी कर लगाने आदि के अधिकार दे दिए गए है । 
परन्तु प्राय. सवेत्र ही इनसे कोई अधिक आमदनी नही होती । अधिकतर पचायतों को आमदनी 
के लिए राज्य सरकारो द्वारा दी हुई तीन प्रकार की सहायता का सहारा लेना पड़ता है। 
इनमें से प्रथम है लगान के एक अंश का अनुदान। द्वितीय यह हैं कि पंचायत लगान 
एकत्र करे और इस लगान के एकत्र करने के लिए जो वसूली रकम गांव के मुखिया को 
मिलती थी वह पंचायत को मिले । परन्तु इसके उदाहरण अभी अधिक नही मिलते । तृतीय 
सूत्र है सामान्य भूमियों और तालाबी झादि की आय का उपयोग कर लेने का अधिकार। पंजाब में 
और अन्य एक-दो राज्यों में चकबन्दी करते समय, आपसी समझौतें से जमीन का 
कुछ भाग गाव की बस्ती को दें दिया जाता है, जिससे कि उसकी आमदनी का उपयोग सबके लाभ 
के लिए किया जा सके। कई राज्यों में लगान का एक भाग अनुदान के रूप में पचायतों 
को दे दिया जाता है। यह भाग विभिन्न राज्यों में १० से १५ प्रतिशत से लेंकर ३० प्रतिशत तक है ४ 
उचित तो यह है कि प्रत्येक गांव में लगान का एक निश्चित अनुपात स्थानीय विकास के 

“लिए पंचायत के नांम पृथक रख दिया जाए । यह राशि मूल कोश का कास देगी, और इसे 
पंचायत अपने यहाँ के लोगों के श्रमदान तथा असम्पत्तिहझ्न आदि द्वारा बढ़ा सकेगी | हमारा सुझाव 
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तो यह है कि राज्य सरकारें पंचायतों को अनुदान दो भागों में बाट कर देने पर विचार करें। पहला 
भाग तो उन्हें लगान का १५ या २० प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाए, और दूसरा 
-भाग लगान के १५ प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुदान के रूप में इस दर्ते पर दिया जाए कि 
पंचायत उतनी ही राशि करों द्वारा अथवा दान आदि द्वारा स्वय एकत्र कर ले। राज्य सरकारों 
को आय के ऐसे साधन ढूढ़ने मे भी पंचायतो की सहायता करनी चाहिए जिनसे पचायतों को 
बार-बार धन प्राप्त हो सके । 


१७. राज्य सरकारें और जिला अ्रधिकारी जो कार्येक्रम बनावें, उनके व्यय में पंचायतें 
अश्रमदान द्वारा अथवा अन्य प्रकार क्या योग दे सकती है, इसका निश्चय उन्हें स्वयं कर लेना 
चाहिए। उनका सीधा सम्बन्ध तो गाव की आरस्भिक सेवाओ्रों और उनके लिए आवश्यक न्यूनतम 
कर्मचारी रखने के व्यय के साथ ही है । इस प्रकार की जो जिम्मेदारियां पंचायतों के सुपुर्दे की 
जाएंगी, वे क्रमश. बढती ही जाएंगी । इसीलिए कई स्थानों पर तो पंचायतो के लिए पूरे समय के 
सेक्रेटरी तियुक्त कर दिए गए है, और कई जगह केवल कुछ समय के कार्यकर्ता रखने से काम चल 
गया है। सब जगह किसी एक निश्चित मार्ग पर चलना आवश्यक नही, परन्तु विभिन्न राज्यों में 
विभिन्न स्थानों पर गाव पंचायतों के कर्मचारियों को सहायता पहुचाने के लिए जो उपाय किए 
जा रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक देखकर परिस्थिति के अनुसार जहा जो ठीक जान पड़े वहां उसे भ्पना 
लेना चाहिए । पंचायतों के कार्यकर्ताशो को भली प्रकार प्रशिक्षित भी कर देना चाहिए । 


१८. ज्यों-ज्यो राष्ट्रीय विस्तार आ्रान्दोलन का प्रसार होता जाए, त्यों-त्यों गाव पंचायतों 
के काम का सामंजस्य विकास क्षेत्रों के कार्यक्रमों के साथ करते जाना चाहिए । पंचायतों के करने 
के काम दो प्रकार के रहेगे : एक तो वे जिन्हें राज्य सरकारे अपने विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा 
ग्रथवा जिला बोड अपने अधीन संगठनों द्वारा आरम्भ कराएगे; और दूसरे वे जिन्हे गाव के लोग 
स्वयं अपने श्रमदान, सम्पत्तिदान अ्रथवा भ्रन्य साधनों की सहायता से आरम्भ करेगे | पहली 
प्रकार के कार्यो के व्यय में गाव के लोगों को केवल श्रमदान करके हिस्सा बंटाना पड़ेगा। 
काम तो दोनों ही प्रकार के महत्वपूर्ण है, और गांव पचायतों का उपयोग भी विकास कार्यत्रमों 
को पूरा करने में जहां कही सम्भव हो वहा करना चाहिए, परन्तु पंचायत सस्था की सफलता 
की एक बड़ी कसौटी यह है कि पहली प्रकार के कामों की तुलना में उसने दूसरी प्रकार के कितने 
काम किए । पचायत की वास्तविक उपयोगिता इस बात में है कि वह देहाती जनता को कार्य में 
प्रवृत्त होने के लिए कितना प्रेरित कर सकती है । दूसरी ओर, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 
-जहा कही गाव पचायतें, सिचाई, भूमि के विकास और भूमि के संरक्षण भ्रादि के छोटे-मोटे काम 
आरम्भ करे, वहा उन्हें उतनी सहायता तो दे ही देनी चाहिए जितनी कि विभिन्न कार्यों के लिए 
सराधारणतया व्यक्तियों को दे दी जाती है। साराश यह है कि स्थानीय गञ्राबादियीं को स्वयं मिल-जुल' 
कर यथासम्भव अधिकतम काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । 


जिला योजनाएं 


१६. जब कोई योजना राष्ट्रीय पैमाने पर बनाई जाती है, तब साथ ही यह भी ध्यानपूर्वक 
“देख लेना होता है कि किन-किन कामों को राष्ट्र, राज्यों और जिला योजनाओं का भाग बना 
'दैना चाहिए । यह देखते हुए जिन बातो का विचार करना होता,है उनमें से कुछ ये है : 


(१) आवश्यक प्रौद्योगिक और प्रशासनिक साधनों की सहायता से किस काम को कौन- 
से स्तर पर आरम्भ किया जाए; 
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(२) किसी काम का सम्बन्ध किसी क्षेत्र-विशेष के साथ है या अधिक व्यापक 
प्रदेश के साथ, ताकि उसे अनेक स्थानों से सम्बद्ध बड़ी योजना का भाग बनाया 
जा सके, और 

(३) किसी कार्यक्रम को पूरा करते हुए अथवा उसका क्षेत्र और प्रभाव बढाते हुए, 
जनता के कितने सहयोग और सहायता की. आवश्यकता पड़ेगी । 


बन बातों का विचार करके केन्द्रीय सरकार को रेलों, देशव्यापी बड़ी-बड़ी सड़कों और 
बड़े-बड़े उद्योगों के विकास का और विभिन्न क्षेत्रों में सिचाई, बिजली और छोटे-बड़े उद्योगो आदि 
के विकास में सामंजस्य रखने का प्रधान उत्तरदायित्व अपने सिर लेना पड़ता है । कई कार्य ऐसे 
है जिनका आयोजन राज्य सरकारें अधिक अच्छी प्रकार कर सकती हे--जैसे कि सिंचाई और 
“बिजली की मध्यम योजनाएं, सड़क परिवहन सेवाएं और सिंचाई के छोटे-मोटे कार्यक्रम तैयार 
“करने के लिए सर्वेक्षण का काम आदि । जिलों और गावों की योजनाएं राज्यों की योजनाश्रों में 
' खपनी चाहिएं । उधर राज्यों को अपनी योजनाएं बनाते हुए समस्त देश की दृष्टि से बनाई गई 
“योजना का ध्यान रखकर चलना पड़ता है । 


२०, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करते हुए इस बात पर सबकी सहमति हो गई थी 
कि जो कार्यक्रम राज्य सरकारो अथवा स्थानीय सस्थाओं अ्रथवा राज्यों में स्थापित किए हुए 
“विशेष मण्डलों द्वारा पूरे किए जाएंगे, उन सबको जहा तक सम्भव होगा वहा तक राज्यों की ही 
योजनाओो में सम्मिलित किया जाएगा । केवल इस कारण से कि किसी कार्यक्रम की पूर्ति के लिए 
सब या कुछ साधन केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उसकी बनाई हुईं विभिन्न एजेन्सियों द्वारा दिए 
गए है, उस कार्यक्रम को राज्यों की योजनाओं में सम्मिलित करने का सिद्धान्त बदल नही जाता । 
यह मार्ग इसलिए अपनाया गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तैय,री का एक सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण पहलू यह था कि बहुत-सी योजनाएं राज्य से निम्न स्तरों पर, भ्रर्थात ग्रामो, नगरों, ताल्लुकों, 
'तहसीलों ग्रथवा राष्ट्रीय विस्तार खण्डों और जिलो में बनेगी । यह मान लिया गया था कि जन- 
प्रतिनिधि संस्थाश्रों द्वारा प्रस्तावित तीन प्रकार के कार्यक्रमों को जिलों और राज्यों की योजनाओं 
“में सम्मिलित कर लिया जाएगा, अर्थात --- 


(क) उन कार्यक्रमों को जो कि ताल्लुके, जिले या राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाएगे; 

(ख) उन कार्यक्रमों को जो कि इससे भी निम्न स्तर पर प्रस्तुत किए गए होंगे, परन्तु 
जो संख्या (क) के कार्यक्रमों का अंग बनाए जा चुके होगे; और 

(ग) उन कार्यत्रमों को जो कि प्रस्तुत तो ऊपर से किए गए होगे, परन्तु जो संख्या (क) 
मे उल्लिखित कार्यक्रमों का भाग बन चुके होंगे; उदाहरणार्थ, वे योजनाएं जिन्हें 
तैयार तो केन्द्रीय सरकार ने किया, परन्तु जो कार्यान्वित की गईं राज्य सरकारों 
द्वारा, अथवा वे योजनाएं जिन्हे तैयार तो किया किसी राज्य सरकार ने परन्तु 
कर्यान्वित किया गया किसी जिले में उपलब्ध साधनों द्वारा । 


२१. राज्यों की योजनाए दो प्रकार से तैयार की जाती है---एक तो उनमें दिखलाए हुए 
“विकास के विभिन्न विभागों के अनुसार और दूसरे, विभिन्न अंचलों और जिलो के अनुसार । विभिन्न 
विभागों के कार्यत्रमों मे वे कार्यक्रम भी सम्मिलित रहते है जो कि सीधे राज्य सरकारों के महकमों 
द्वारा पूरे किए जाते है और वे भी, जो पूरे तो किए जाते हैं जिला अधिकारियों द्वारा, परन्तु जिनका 
समन्वय किया जाता है राज्य के मुख्यालय में ॥ इस प्रकार जिलों की योजनाओं में ग्रामों, ग्राम 
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समूहो, ताल्लुकों, राष्ट्रीय विस्तार खण्डो और म्युनिसिपल क्षेत्रों श्रादि सीमित प्रदेशों के लिए 
बनाए गए कार्यक्रम रहेंगे जो राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाकर, उनके महकमों की माफंत, पूरे' 
जिलों मे किए जाएंगे । जिला योजनाओं का वह भाग कई दुष्टियों से अ्रधिक महत्वपूर्ण होता 
है जो कि जिलो में ही बनाया जाता है। उसमें सम्मिलित कार्यो की दृष्टि से तो वह्‌ महत्वपूर्ण होता 
ही है, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है कि उसके प्रत्येक पग पर उसे पूरा करने में लोग स्वयं 
भाग लेते है, और उसके कारण उन्हें अपनी आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाने और उन्हे स्वयं 
पूरा करने का अवसर मिलता है । 


२२. जिस प्रकार राज्य योजनाएं बनाते हुए जिला योजनाएं बनाना एक आवश्यक 
कदम होता है, उसी प्रकार राज्य योजनाओं पर अमल करते हुए उन्हें जिला योजनाओं 
मे विभक्‍्त कर देना भी आवश्यक होता है । विशेष करके राज्य योजनाओ के विभिन्न खण्डों में 
जिन कार्यक्रमों अथवा आयोजलनों की पूर्ति में स्थानीय सहयोग और जनता के श्रम से विज्वेषन» 
सहायता मिल सकती हो उनकी पृथक तालिका बनाकर ऐसा प्रकट करना चाहिए कि वें जिला 
योजनाओं के अंग है । जिन कार्यों की पूर्ति में सरकार द्वारा दिए हुए साधन'केवल आरम्भिक 
साधनों के रूप मे रहकर उनकी वृद्धि प्रधानतया जनता के प्रयत्न और सहयोग से होती है, उन 
कार्यों को जिला योजनाओं का ही अंग समझना चाहिए । भविष्य मे राष्ट्रीय विस्तार और 
सामुदायिक विकास के आयोजनो को बहुत भ्रधिक बढाने का विचार है । इससे योजना कार्यों में 
जिला योजनाएं तैयार करने का महत्व. और भी बढ़ जाता है। द्वितीय पचवर्षीय योजना की 
समाप्ति तक ये आ्रायोजन प्राय सारे देश की ग्राम जनता में फैल चुकेगें । विभिन्न ग्राम समूहों 
और ताल्लुकों आदि को धीरे-धीरे राष्ट्रीय विस्तार भर सामुदायिक विकास के भ्रन्तगंत ले आने 
का कार्यक्रम प्रत्येक राज्य का अपना-अपना होगा । जिले के किसी भाग मे किसी निश्चित दिन 
राष्ट्रीय विस्तार का कार्यक्रम आरभ हो चाहे न हो, जिला योजना जिले के सब भागों का ध्यान 
रखकर तैयार की जाएगी | इसलिए जिला योजना तैयार करते हुए जिले के जिन भागों में 
राष्ट्रीय विस्तार का कार्य आरम्भ हो चुका है, उनके अतिरिक्त जिनमे यह कार्य शुरू नहीं हुआ, 
उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना होगा । इस प्रकार, जिला योजना लोक-मत को 
शिक्षित करने, जिले के विभिन्न कार्यक्रमों को एक सूत्र में बाधने, लोगों में उन्हे स्वयं पूरा करने 
का उत्साह भरने, एक-दूसरे की स्वेच्छा से सहायता कर॑ने और आप आगे बढ़ने की भावना उत्पन्न 
करने, और उन्ही मे से नए नेता तैयार करने का प्रभावशाली साधत सिद्ध होगी । इससे प्रत्येक 
जिले के लोगों को अवसर मिलेगा कि वे अपनी आवश्यकताओ और साधनों का अ्न्दाजा स्वयं 
लगावे और देखे कि कौन-से कामो में सक्तिय सहायता देने के लिए सरकार को तैयार किया जा 
सकता है, और उसके लिए वे आवश्यक प्रयत्न करें । इसके भ्रतिरिक्त यदि जिला योजना का 
रूप प्रशासत और जनता के सम्मिलित प्रयत्त पर आधारित रहेगा, तो उसे पूरा करने के 
लिए दोनों की जिम्मेदारी स्पष्ट हो जाएगी । 


२३. जिला योजना के प्रधान अंग ये है : 
(१) सासुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रम, 


(5.) - समाज कल्याण के कार्य, 
(३) कृषि उत्पादन के कार्यक्रम, और ग्राम विकास के क्षेत्र में पशु पालन तथा 


आम्ि संस्क्षणू, आकि जैसे सम्बद्ध काये, 
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(४) सहकारिता का विकास, 

(५) ग्राम पचायते , 

(६) देहाती तथा अच्य छोटे उद्योग, 

(७) सिचाई, बिजली, सचार, औद्योगिक विकास और प्रशिक्षण सुविधाओं के 
विस्तार के लिए राज्य योजनाओं द्वारा विकसित साधनों का प्रभावशाली ढंग 
से उपयोग करने की योजनाएं, 

(८) मकानों की व्यवस्था और नगरो का विकास करना; 

(६) अल्प बचत कार्यक्रम, 

(१०) निर्माण कार्यो में श्रमिकों के सहकारी सगठनो तथा श्रमदान द्वारा सहायता देना, 
११) पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रम, 

१२) देहाती और शहरी इलाकों में समाज सेवा के, विशेष करके आरम्भिक तथा 
माध्यमिक शिक्षा के विस्तार, स्वास्थ्य सेवा की इकाइया सगठित करने, स्वास्थ्य 
के नियमो के प्रचार, सफाई, मलेरिया नियन्त्रण और परिवार नियोजन आदि के 
कार्यक्रम ; 

(१३) रचनात्मक समाज सेवा के कार्यो में लगे हुए स्ववसेवक सगठनों से काम लेना 
भर उनकी सहायता करना, 


(१४) भूमि सुधार, 
(१५) नशाबन्दी और 


(१६) राष्ट्रीय, राज्यीय, प्रादेशिक और स्थानीय विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में 
लोगो की जानकारी .बढाना । 


| 

२४ ये सब कार्यक्रम अनेक सरकारी और गर-सरकारी सगठनो की माफंत पूरे किए जाएंगे 
और उनमे से कई एक में एक से अधिक सगठनो के बीच समन्वय रखने की आवश्यकता है । इस प्रकार 
सरकारी अधिकारियो और विभिन्न विकास विभागों के अधिकारियो के अतिरिक्त, प्रत्येक जिले में 
एक देहाती स्थानीय बोर्ड, बहुत-सी गाव पचायते और देहातो की श्रनेक म्युनिसिपैलिटियां भी रहेगी। 
ग्राथिक हलचलो के केन्द्र के रूप मे कस्बो का महत्व शायद बढ जाएगा, और आचलिक विकास 
की योजनाञ्रों पर विचार करते हुए शहरी और देहाती इलाको को मिलाकर विचार करना होगा । 
जिन इलाकों मे राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम अधिक तीजब्रता से चलाए 
जाएगे, उनमे योजना अ्रथवा ग्राम समूह सलाहकार समितिया बना दी जाएगी, और उनमें ससद 
तथा राज्य विधानमण्डल के सदस्यो के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियो 
को भी नियुक्त किया जाएगा । जिले में ऐसी बहुत-सी संस्थाओं के विद्यमान होने से, 
जिनके काम में समन्वय जिला योजना के द्वारा किया जाएगा, इस सम्भावता की सूचना मिलती 
है कि जिलो के विकास साधनों का शायद पुनर्गठन करना पड़े । 


जिला विकास संगठन 


२५. जसा कि पहले लिखा जा चुका है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि मे राष्ट्रीय 
विस्तार व्यवस्था, जिलों के साधारण प्रशासन सगठन का ही भाग बन गई थी । प्राय. सब राज्यों 
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में जिला विकास अथवा योजना समितिया बना दी गई है, जो जिले मे विकास कार्यक्रम 
बनाने और उनको कार्यान्वित करने में राज्य विधानमडल तथा संसद में जिले के प्रति- 
निधियो तथा जिला बोडं, मुख्य म्युनिसिपल संस्थाओ्ों और प्रमुख गैर-सरकारी कार्य- 
कर्ताओं के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करती है । इन समितियों का मुख्य काम 
सलाह-मशविरा देने का ही है । कुल मिलाकर वे जनता से वह सहायता और सहयोग प्राप्त करने 
में सफल नही हुई, जिसे जिले की योजना बनाने के विचार का आधार माना गया था । इन समि- 
तियो की मार्फत विकास कार्यों में जिला बोर्ड तथा अन्य स्थानीय निकायों का सहयोग प्राप्त 
करने का विशेष लाभ नही हुआ प्रथम पचवर्षीय योजना में स्थानीय निकायो ने विकास 
के कार्यक्रमों में जो भाग लिया, उस पर विचार करके सुझाव दिया गया था कि साधारणतया 
नीति यह रहनी चाहिए कि उन्हे अपने क्षेत्र मे प्रशासन और समाज सेवा के काम की यथाशक्ति 
अधिकतम जिम्मेदारी अपने सिर लेने के लिए उत्साहित करके, उसका निर्वाह करने मे उनकी 
सहायता की जाए । यह भी बतलाया गया था कि विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय स्वायत्त शासन 
निकायो के काम का एक-दूसरे के साथ मेल बैठाने के लिए शायद आवश्यक व्यवस्था करनी पर्ड 
उदाहरणाथथ, गाव पंचायतों और जिला अथवा सब-डिविजनल लोकल बोर्डो के काम का समन्वय 
करना पडे। यह भी सुझाया गया था कि इस प्रक्रिया का विकास स्वयं होने देने के साथ-साथ राज्य 
सरकारो को चाहिए कि वे विकास के क्षेत्र में इन निकायो मे घनिष्ठ सहयोग इन दिद्ञाओं मे 
करवाने का प्रयत्न करे : 


(१) स्थानीय निकायो द्वारा उठाए गए कार्यक्रमो को राज्य कार्यक्रमों के साथ सगठित 
करके उन्हे जिला योजनाओं के भाग के रूप मे दिखलाना चाहिए, 


,(२) राज्य सरकारो के समाज सेवा कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए स्थानीय निकायों 
का उपयोग करना चाहिए। “किसी भी जन-प्रतिनिधि सस्था के लिए साधारणतया 
उपयोगी एक नियम यह है कि जिस कार्य को उसके तुरन्त बाद की अधीन अधि- 
कारी संस्था उतनी ही भली प्रकार अथवा लगभग उतनी भली प्रकार कर सके, 
उसे करने का उत्तरदायित्व उस पर डालकर उसे करने में उसकी कुछ सहायता 
और उसका मार्गे-दशन कर दिया जाए”; 

(३) स्थानीय निकाय जिन सस्थाओ को चलावे और जो सेवाएं करे, उनका निरीक्षण 
और मागगे-द्शन राज्य सरकार के टेकनीकल और प्रशासनिक कर्मचारियों को 
ठीक उसी प्रकार और उतनी ही चुस्ती से करना चाहिए जितनी चुस्ती से वे 
सरकार द्वारा सचालित सस्थाओं और सेवाओं का करते; 


(४) जिलों और ताल्‍लुकों के विकास कार्यक्रमों की पूर्ति की विधि निश्चित करने और 
उनकी निगरानी करने के लिए जो विकास समितिया बनाई जाए, उनके मूल 
सदस्य जिला बोर्डों के प्रतिनिधि होने चाहिएं। इन समितियों में अन्य सस्थाओ 
के प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहेगे; और 

जहा कही सब-डिविजन हो या भविष्य में बनाए जाए, वहा सब-डिविजनल 
लोकल बोर्डों की स्थापना पर भी विचार करना चाहिए । 


(५ 


हि 


२६. अभी तक इन सिफारिशो पर अधिक अमल नही किया गया । मध्य प्रदेश, उड़ीसा, 
बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य कुछ राज्यों मे हाल ही में इस बात पर विचार किया 
गया है कि जिला बोर्डो के भावी संगठन और कतंव्यों का निरचय, ग्राम पंचायतो और जिले की 
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अन्य अधिकृत सस्थाओ के कामो का ध्यान रखकर करना चाहिए। कर जाच आयोग ने यही विचार 
अकट किया है कि जिला लोकल बोड्डों का वर्तमान रूप आगे नही रह सर्कंगा, और स्थानीय स्वायत्त 
शासन के गठन में उनकी स्थिति अस्थिर से भ्रस्थिरतर होती जा रही है | अब यह आवश्यकता 
व्यापक रूप से अनुभव की जा रही है कि जिले के प्रशासन का गठन लोकतन्‍्त्री और सुगठित होना 
चाहिए । इस गठन से ऊपर के लोकततन्त्री संगठनों के साथ गाव पचायतो को भी सम्बद्ध करना 
चाहिए । कुछ राज्यों में लोकतन्त्री सस्था जिले के स्तर पर रखने में सुगमता होगी, और कुछ 
में सब-डिविजन के स्तर पर । दोनो अवस्थाओ में दो जरूरी-शर्तो का ध्यान रखना होगा । पहली 
शर्ते यह है कि लोक-निर्वाचित निकाय को, कानून और अमन-अमान, न्याय का शासन और माल 
विभाग के कुछ काम छोड़कर, उसके क्षेत्र के साधारण शासन और विकास के सभी कार्य सौपने 
का लक्ष्य सामने रखा जाए । आवश्यकता हो तो उसे ये कार्य क्रमश. सौपे जा सकते है, परन्तु उस 
क्रम का निरचय पहले से कर देना चाहिए । दूसरी शर्तें यह है कि विकास ग्राम समूह या ताल्लुका 
आदि, जिले अथवा सब-डिवीज़न के जो छोटे क्षेत्र हो, उनमे स्थानीय कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए 
जिला निकाय की उपसमितियां बनाकर उनके कामो को स्पष्ट-स्पष्ट निर्धारित कर दिया जाए । 
देश के विभिन्न भागों की अ्रवस्थाओ और प्रथम पचवर्षीय योजना के समय ' में हुए अनुभव का ध्यान 
रखते हुए इस विषय पर सर्वेथा निष्पक्ष विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हम सिफारिश 
करते है कि राष्ट्रीय विकास परिषद स्वयं इसका विशेष अनुसन्धान करवाए । यह अनुसन्धान 
और विभिन्न राज्यों में किए हुए परीक्षणो के परिणाम का अध्ययन तो ऊपर निर्दिष्ट दृष्टियों से 
होता रहेगा, उसके साथ ही, विकास कार्यो की पति के लिए जिलो में, और विद्येषतः राष्ट्रीय 
विस्तार तथा सामृदायिक विकास खण्डो में जो गर-सरकारी सगठन सब राज्यो में स्थापित 
किए जा चुके है उनकी शक्ति बढाने और उनका पुनर्गठन करने की शीघ्र आवश्यकता है। 

२७. मूल उद्देश्य यह है कि जिले में विकास का काम करने वाली विभिन्न एजेन्सियों के 
काम में परस्पर सामजस्य स्थापित कर दिया जाए, और जो सरकारी और गैर-सरकारी प्रति- 
निधि उनकी विशेष सहायता कर सकते हो उनका सम्बन्ध उनके साथ जोड दिया जाए। विकास 
खण्डो और ताल्लुकों के लिए मुख्य लक्ष्य यह रखा गया है कि सब एजेन्सिया, विशेष करके सहका- 
रिता सस्थाए, गाव पंचायते और स्वयंसेवी संगठन, अधिकतम सहयोगपूर्वक कार्य करें । जिला 
विकास समितियो और योजना सलाहकार समितियों ने अ्रभी तक जिस प्रकार कार्य किया है 
उस पर विचार करने से प्रकट होता है कि पुनर्गठन की दिशा में राज्य सरकारो को तुरन्त ही 
छक काम यह करना चाहिए कि वे जिलों मे जिला विकास परिषदों, और विकास खण्डो या 
ताल्‍लुकों जैसे इलाकों में विकास समितियो की स्थापना कर दें । 


जिला विकास परिषद का गठन करते हुए निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा 
सकता है : " 
(१) राज्य विधानमण्डल और ससद में जिले के प्रतिनिधि; 
(२) म्युनिसिपैलिटियों और देहाती स्थानीय निकायो के प्रतिनिधि, 
(३) सहकारिता आन्दोलन के प्रतिनिधि , 
(४) ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, 
(५) प्रधान-प्रधानं समाज-सेवक संस्थाओ, शिक्षण संस्थाओं और रचनात्मक सामाजिक 
कार्यकर्ताओं की ओर से सम्मिलित किए हुए सदस्य; और 
(६) जिले का कलक्टर, सब-डिवीज़नल अफसर, और विभिन्न विकास विभागों के 
अध्यक्ष अधिकारी । 


१४८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


२८. जिला विकास परिषद के निम्नलिखित कार्य हो सकते है . 
(१) राज्य की पचवर्षीय योजना के दायरे में रहते हुए विकास का वा्धिक कार्यक्रम 
निश्चित करने के सम्बन्ध में सलाह देना; 


(२) विकास का स्वीकृत कार्यक्रम कहा तक पूरा हुआ और कहा तक नही, इस पर 
विचार करना, 


(३) आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं, विशेषत' राष्ट्रीय विस्तार 
तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, कृषि उत्पादन और स्थानीय विकास 
कार्यों, समाज सेवाओ और छोटे ग्रामोद्योगो को शीघ्र तथा प्रभावकारी ढंग से 
सफल बनाने के उपाय सुझाना; 

(४) विकास कार्यक्रमों मे भाग लेने और योग देने के लिए जनता को उत्साहित करना 
और शहरी तथा देहाती इलाको मे स्थानीय लोगो के प्रयत्नों का विस्तार करना , ह 

(५) सहकारिता संस्थाओं और ग्राम पंचायतों का विकास करने में सहायता देना; 

(६) अल्प बचत करने के लिए लोगो को बढावा देना, 

(७) गांव पंचायतों के भूमि सुधार, भूमि प्रबन्ध और ग्राम विकास के कामों की 
निगरानी करना; 

(८) अध्यापको, विद्याथियों और अन्य लोगो की सक्तिय सहायता और सहयोग से 
स्थानीय सम्पत्ति और साधनों का पता लगाना और उनका विकास करना ; 

(६) मेलो, प्रदशेनियो और वाद-विवाद सभाझो आदि हारा आम लोगो को ज्ञान- 
वृद्धि के अवसर देना, और 

(१०) पंचायतों और सहकारिता समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करता । 


विकास खण्डों ग्रथवा ताल्‍लुको के लिए बनाई हुईं विकास' समितियों के काम, जिला 
विकास परिषदो जैसे ही होगे । उनके सदस्य निम्न प्रकार के लोगों में से लिये जा सकते हैं 
(१) ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि , 
(२) शहरी स्वायत्त शासन संस्थाओं और देहाती लोकल बोर्डो के प्रतिनिधि, 
(३) सहकारिता आन्दोलन के प्रतिनिधि; 
(४) उस क्षेत्र से राज्य विधानमण्डल और संसद्‌ के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि (यदि 
उन्हें अपने भ्रभ्य कामो से फुर्सत मिले तो) , 
(५) समाजसेवी संस्थाओ्ों, शिक्षण सस्थाओ और रचनात्मक समाज सेवको में से 
चुनकर सम्मिलित किए हुए कुछ व्यक्ति; और 
(६) विकास विभागों के अध्यक्ष सरकारी अधिकारी । 


१ ३२७०० रानी 


२६. यद्यपि जिला विकास परिषदों और विकास खण्डों अ्रथवा ताल्लुकों की विकास ह 
समितियों का काम सलाह देने का होगा, फिर भी उनको विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध मे अपनी 
ओर से सुझाव देने की स्वतन्त्रता पर्याप्त मात्रा में देती चाहिए राज्य सरकार ने जिले के लिए 
जो कार्यक्रम स्वीकृत कर लिये हो, उनके दायरे मे सहायता और साधन वितरण करने का काम 
भी बहुत हद तक उन्हीं को सौप देता चाहिए'। उनका कार्य सुनियोजित ढंग से होना चाहिए । किसी 


जिलों में विकास प्रशासन १४६ 


भी कार्यक्रम को अच्तिम रूप देने से पहले उनकी सलाह ले लेनी चाहिए, और जो काम पूरे होते 
जाएं उनका समय-समय पर सिहावलोकन करने का अवसर भी उनको देना चाहिए । उनकी 
एक खास जिम्मेदारी यह देखने की है कि जनता सब कामों मे अधिक से भ्रधिक योग दे, विभिन्न 
कार्यक्रम इस प्रकार पूरे किए जाएं कि वे एक-दूसरे के पूरक हों, और आबादी मे पुराने रीति-रिवाजों 
आदि की बाधाओं के शिकार लोगो को भी यथेष्ट लाभ पहुंचता रहे । 


ऊपर बतलाए गए ढंग से जिला विकास परिषदों और विकास खण्डो या ताललुका विकास 
समितियों का गठन हो चुकने पर वे वर्तमान विकास समितियों और कार्यक्रम सलाहकार समितियों 
की जगह काम करने लगेगी । आरम्भ में इन सगठनो का रूप कानून द्वारा अनिर्धारित रह सकता 
है । परन्तु जब वे प्रभावशाली ढंग से काम करने लगेगी, तब जिले के प्रशासन के पुनर्गठन की एक 
महत्वपूर्ण मंजिल तय हो जाएगी । उनके द्वारा जो अनुभव प्राप्त होगा उससे पता चलेगा कि जिले 
के प्रशासन को लोकतन्त्री ढंग पर चलाने के लिए उसके वर्तेमान रूप में क्या-क्या परिवर्तन और 
सुधार कर देने चाहिएं । इसके अतिरिक्त, इस प्रकार कार्य करने से जिला और क्षेत्रीय योजना 
की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं पर आप से आप जोर पड जाता है। स्थानीय कार्यक्रम सम्मिलित 
प्रयल द्वारा पूरे किए जाते है, जिससे प्रकट होता है कि वे सारी जनता के लिए कितने लाभदायक 
है, और उस लाभ की तुलना मे पुराने विचारो, विश्वासो, मत-मतान्तरों या जात-पात के अ्रन्तर 
का मूल्य कितना कम है । दूसरी विशेषता यह है कि जब स्थानीय सरकारी अधिकारियों को 
परस्पर मिलकर और जनता तथा उसके प्रतिनिधियों के साथ काम करना पडेगा, तब उनके विचारों 
और प्रवृत्तियो में बहुत-कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि वे समाजवादी ढग के समाज की आव- 
इयकताओं से सगत हो जाएगी, और ऊपर तथा नीचे के अ्धिकारियो के मध्य जो एक बाड़-सी 
खडी रहती है और सम्मिलित प्रयत्नो की सफलता में बाधक बन जाया करती है वह टूट जाएगी। 
ये संस्थाएं, वाद-विवाद सभाएं, अपने अनुभव एक-दूसरे को बतलाने और कार्यक्रम बनाने तथा 
उनकी पूर्ति पर विचार करने के लिए परस्पर सलाह-मदशविरा करने की परम्पराएं इस दिशा में 
पहले भी उपयोगी सिद्ध हो चुकी हे । 


समन्वय और निरीक्षण 


३०. विकास कार्यक्रमों में सामंजस्य रखने और उनका निरीक्षण करते रहने का काम 
विभिन्न स्तरों पर--ताल्लुके या विकास कार्य के लिए बनाए हुए ग्राम समूह मे, जिले मे, 
या सब-डिवीज़न मे, कई-कई जिलो के”सम्मिलित प्रदेश और राज्य के लिए संगठित करना होगा ॥ 
प्रत्येक स्तर पर दो समस्याएं खड़ी होंगी । पहली होगी विभिन्न टेकनीकल विभागों के काम में 
सामंजस्य रखने की, जिससे कि उन सबका एक समन्वित कार्यक्रम बनाया जा सके । दूसरी होगी 
मार्ग-दर्शन, निरीक्षण मूल्याकन और वृत्त-लेखन की । सामजस्य की आवश्यकता एक ओर तो नीति 
में और साधनो के वितरण मे निरन्तरता रखने के लिए होती है, और दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों 
में कार्य करने वाले एक ही विस्तार संगठन की आवद्यकताएं सबंत्र एक-सी रखने के लिए । 
समन्वित कार्यक्रम का बल इस बात पर निर्भर करता है कि विशिष्ट सेवा करने का काम जिन 
लोगों से लिया जा रहा है वे कितने योग्य हें । इसलिए समन्वय इस' प्रकार करना चाहिए कि 
विश्येषज्ञों की योग्यता का अधिकतम लाभ मिल जाए। इसके लिए आवश्यक हैं कि कार्यक्रमो का 
संचालन करते हुए प्रत्येक प्रौद्योगिक विभाग की जिम्मेदारियों को भली-भाति समझ लिया जाए 
और यह जान लिया जाए कि समस्त कार्यक्रम में उतका कितना योग रहेगा। जैसा कि, पहले 


श्ष्द द्वितीय पचवर्षीय योजना 


२८. जिला विकास परिषद के निम्नलिखित कार्य हो सकते है . 
(१) राज्य की पंचवर्षीय योजना के दायरे में रहते हुए विकास का वा्धिक कार्यक्रम 
निश्चित करने के सम्बन्ध में सलाह देना, 


(२) विकास का स्वीकृत कार्यक्रम कहा तक पूरा हुआ और कहा तक नही, इस पर 
विचार करना, 


(३) आथिक और सामाजिक विकास की योजनाओं, विशेषत: राष्ट्रीय विस्तार 
तथा सामुदायिक विकास कार्यत्रमो, कृषि उत्पादन और स्थानीय विकास 
कार्यों, समाज सेवाओओ और छोटे ग्रामोद्योगों को शीघ्र तथा प्रभावकारी ढंग से 
सफल बनाने के उपाय सुझाना, 

(४) विकास कार्यक्रमों में भाग लेने और योग देने के लिए जनता को उत्साहित करना 
और शहरी तथा देहाती इलाको मे स्थानीय लोगों के प्रयत्नो का विस्तार करना; _... 

(५) सहकारिता संस्थाओं और ग्राम पचायतो का विकास करने में सहायता देना; 

(६) अल्प बचत करने के लिए लोगो को बढावा देना, 

(७) गाव पंचायतों के भूमि सुधार, भूमि प्रबन्ध और ग्राम विकास के कामों की 
निगरानी करना; 

(८) अध्यापको, विद्याथियो और अन्य लोगो की सक्तिय सहायता और सहयोग से 
स्थानीय सम्पत्ति और साधनों का पता लगाना और उनका विकास करना; 

(8) मेलो, प्रदर्शनियों और वाद-विवाद सभाओं आदि द्वारा आम लोगो को ज्ञान- 
वृद्धि के अवसर देना; और 

(१०) पंचायतों और सहकारिता समितियो के सदस्यों को प्रशिक्षित करना । 


विकास खण्डों अग्रथवा ताललुको के लिए बनाई हुई विकास समितियों के काम, जिला 
विकास परिषदो जैसे ही होगे । उनके सदस्य निम्न प्रकार के लोगों में से लिये जा सकते है . 

(१) ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि , 

(२) शहरी स्वायत्त ज्ासन संस्थाओं और देहाती लोकल बोर्डो के प्रतिनिधि , 

(३) सहकारिता आन्दोलन के प्रतिनिधि; 

(४) उस क्षेत्र से राज्य विधानमण्डल और ससद्‌ के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि (यदि 
उन्हें अपने अभय कामो से फुर्सत मिले तो); 

(५) समाजसेवी सस्थाओ, शिक्षण सस्थाओ और रचनात्मक समाज सेवको में से 
चुनकर सम्मिलित किए हुए कुछ व्यक्ति, और 

(६) विकास विभागों के अध्यक्ष सरकारी अधिकारी । 


२६. यद्यपि जिला विकास परिषदों और विकास खण्डो श्रथवा ताल्लुकों की विकास 
समितियों का काम सलाह देने का होगा, फिर भी उत्तको विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अपनी 
ओर से सुझाव देने की स्वतन्त्रता पर्याप्त मात्रा मे देती चाहिए | राज्य सरकार ने जिले के लिए 
जो कार्यक्रम स्वीकृत कर लिये हो, उन्तके दायरे मे सहायता और साधन वितरण करने का काम 
भी बहुत हद तक उन्ही को सौप देना चाहिए'। उनका कार्य सुनियोंजित ढंग से होना चाहिए । किसी 


जिलों मे विकास प्रशासन १४६ 


भी कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने से पहले उनकी सलाह ले लेनी चाहिए, और जो काम पूरे होते 
जाएं उनका समय-समय पर सिहावलोकन करने का अवसर भी उनको देना चाहिए । उनकी 
एक खास जिम्मेदारी यह देखने की है कि जनता सब कामों में अधिक से अधिक योग दे, विभिन्न 
कार्यक्रम इस प्रकार पूरे किए जाएं कि वे एक-दूसरे के पूरक हो, श्रौर आबादी मे पुराने रीति-रिवाजों 
आदि की बाधाझो के शिकार लोगो को भी यथेष्ट लाभ पहुचता रहे । 


ऊपर बतलाए गए ढंग से जिला विकास परिषदों और विकास खण्डों या ताल्लुका विकास 
समित्तियों का गठत हो चुकने पर वे वर्तमान विकास समितियों और कार्यक्रम सलाहकार समितियों 
की जगह काम करने लगेगी । आरम्भ में इन सगठनों का रूप कानून द्वारा अनिर्धारित रह सकता 
है । परन्तु जब वे प्रभावशाली ढंग से काम करने लगेगी, तब जिले के प्रशासन के पुनर्गठन की एक 
महत्वपूर्ण मंजिल तय हो जाएगी । उनके द्वारा जो अनुभव प्राप्त होगा उससे पता चलेगा कि जिले 
के प्रशासन को लोकतन्‍्त्री ढंग पर चलाने के लिए उसके वर्तमान रूप मे क्या-क्या परिवतेत और 
शरुधार कर देने चाहिएं । इसके अतिरिक्त, इस प्रकार कार्य करने से जिला और क्षेत्रीय योजना 
की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं पर आप से आप जोर पड जाता है | स्थानीय' कार्यक्रम सम्मिलित 
प्रयत्न द्वारा पूरे किए जाते है, जिससे प्रकट होता है कि' वे सारी जनता के लिए कितने लाभदायक 
है, और उस लाभ की तुलना मे पुराने विचारों, विश्वासो, मत-मतान्तरों या जात-पात के अन्तर 
का मूल्य कितना कम है । दूसरी विशेषता यह है कि जब स्थानीय सरकारी अधिकारियों को 
परस्पर मिलकर और जनता तथा उसके प्रतिनिधियों के साथ काम करना पड़ेगा, तब उनके विचारो 
और प्रवृत्तियो मे बहुत-कुछ ऐसा परिवर्तेन हो जाएगा कि वे समाजवादी ढंग के समाज की झआाव- 
इयकताओ से सगत हो जाएगी, और ऊपर तथा नीचे के अधिकारियों के मध्य जो एक बाड़-सी 
खडी रहती है और सम्मिलित प्रयत्नों की सफलता में बाधक बन जाया करती है वह टूट जाएगी। 
ये संस्थाएं, वाद-विवाद सभाएं, अपने अनुभव एक-दूसरे को बतलाने और कार्यक्रम बनाने तथा 
उनकी पूर्ति पर विचार करने के लिए परस्पर सलाह-महविरा करने की परम्पराएं इस दिशा में 
पहले भी उपयोगी सिद्ध हो चुकी हैं । 


समन्‍वय शोर निरोक्षण 


३०. विकास कार्यक्रमों मे सामंजस्य रखने और उनका निरीक्षण करते रहने का काम 
विभिन्न स्तरो पर--ताल्‍लुके या विकास कार्य के लिए बनाए हुए ग्राम समूह मे, जिले मे, 
या सब-डिवीज़न मे, कई-कई जिलों के”सम्मिलित प्रदेश और राज्य के लिए संगठित करना होगा! 
प्रत्येक स्तर पर दो समस्याएं खडी होंगी । पहली होगी विभिन्न टेकनीकल विभागों के काम में 
सामंजस्य रखने की, जिससे कि उन सबका एक समन्वित कार्यक्रम बनाया जा सके । दूसरी होगी 
मार्ग-दशेन, निरीक्षण मूल्याकन और वृत्त-लेखन की । सामंजस्य की आवश्यकता एक श्रोर तो नीति 
मे और साधनों के वितरण मे निरन्तरता रखने के लिए होती है, और दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों 
में कार्य करने वालें एक ही विस्तार सगठन की आवश्यकताएं सव्वेत्र एक-सी रखने के लिए । 
समन्वित कार्यक्रम का बल इस बात पर निर्भर करता है कि विशिष्ट सेवा करने का काम जिन 
लोगो से लिया जा रहा है वे कितने योग्य हें । इसलिए समन्वय इस प्रकार करना चाहिए कि 
विशेषज्ञों की योग्यता का अधिकतम लाभ मिल जाए । इसके लिए आवश्यक है कि कार्यक्रमों का 
संचालन करते हुए प्रत्येक प्रौद्योगिक विभाग की जिस्मेदारियो को भली-भाति समझ लिया जाए 
और यह जान लिया जाए कि समस्त कार्यक्रम मे उत्का कितना योग रहेगा । जैसा कि. पहले 


१५० द्वितीय पचवर्षीय योजना 


बतलाया जा चुका है कि राज्य के स्तर पर समन्वय का काम मन्त्रिमण्डल की विकास समिति 
की देख-रेख मे विकास आयुक्त करेगा, जिले और सब-डिविजन में यह जिम्मेदारी क्रमशः 
कलक्टर और सब-डिविजनल अफसर को उठानी पड़ेगी । द्वितीय पचवर्षीय योजना के विकास 
कार्यक्रमों का क्षेत्र प्रथम योजना के क्षेत्र की श्रपेक्षा बहुत बडा है। इस' कारण विकास आयुक्त 
के लिए यह सम्भव नही होगा कि राज्य में उसे और जो काम करने पड़ते हे उन्हे करते हुए वह 
काफी घूम-फिर सके और राज्य योजना पर जिलों मे कैसा अमल हो रहा है इसका निरीक्षण 
समीप से कर सके । इस कठिनाई का अनुभव बडे राज्यों मे और भी अधिक होगा । इसलिए 
द्वितीय पच्रवर्षीय योजना की परिस्थितियों में आचलिक सामजस्थ रखने और जिले मे 
विकास कार्यो का समन्वय तथा निरीक्षण करने की प्रभावशाली व्यवस्था करना बहुत अधिक 


ग्रावश्यक हो जाता है । 


३१. जिले का प्रशासन, नई समाज व्यवस्था की दिशा मे बढने का एक साधन है । इसलिए 
उसे जनता की आशाओ और अभिलाषाओ के अनुरूप होता चाहिए । उसकी सफलता-ग्रसफलता- 
का निर्णय, उसके कार्यो के परिणामों के अतिरिक्त, उन्हे करने की विधियों और उन सस्थाओ से 
भी किया जाएगा जो कि वह अपने गठन मे जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए सगठित करेगा + 


अध्याय ८ 


कर्मचारियों की आवश्यकता और उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम 


किसी भी योजना में भौतिक और जनशक्ति के साधनों का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकने 
का बडा महत्व होता है। विकास कार्य को अभीष्ट गति प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि 
भौतिक और जनशक्ति के साधनों में यथासम्भव अधिकतम सनन्‍्तुलन रखकर आगे बढा जाए । 
जनशक्ति को प्राय: किसी भी राष्ट्र का प्रथम साधन माना जाता है। यह बात प्रौद्योगिक जन- 
शक्ति के विषय मे और भी सही है । 


२. १६५३ में रोजगार की स्थिति काफी बिगड़ गई थी, और प्रौद्योगिक कर्मचारी 
पर्याप्त संख्या में नही सिलते थे; इस कारण जीविकोपार्जेन के श्रवसरो की सख्या में वृद्धि करना 
कठिन हो गया था । इसलिए तब यह आवश्यकता तीत्र रूप मे अनुभव की गई कि यह हिसाब 
लगा लिया जाए कि हमारी प्रौद्योगिक कर्मेचारियो की आवश्यकता कितनी है और वे हमें 
कितने मिल सकते है । इस दिशा में कुछ समय पूर्व प्रथम प्रयत्न वैज्ञानिक जनशक्ति समिति ने 
किया था। परन्तु यह बात प्रथम पचवर्षीय योजना बनने से भी पहले की है । प्रथम योजना 
आरम्भ हो जाने पर उसमे कर्मचारियों को विभिन्न कार्यो का प्रशिक्षण देने की जो सुविधाएं 
रखी गई थी, उन्तका क्रमश: विस्तार किया जाने लगा। इसका फल यह हुआ कि द्वितीय योजना 
आरम्भ होने के समय स्थिति पहले से सुधरी हुई थी । द्वितीय योजना मे प्रौद्योगिक कर्मेंचारियों 
को प्रशिक्षित करने की योजना बहुत पहले से तैयार कर लगी है, जिससे कि भविष्य मे सम्भावित 
आवश्यकताओं की पूर्ति भली प्रकार की जा सके। इस विचार से प्रायः सबकी सहमति होते हुए 
भी भावी आवश्यकताओं का पहले से अन्दाजा लगा लेना कठिन है । इसलिए उन कठिनाइयों 
की ओर ध्यान खीच देना आवश्यक है। भविष्य मे टेकनोलौजिकल उन्नति किस दिशा में 
होने की सम्भावना है, इसका हमे पूरा ज्ञान न होने के कारण उचित होगा कि हम अपनी चौमुखी 
और विभिन्न क्षेत्रो की---विशेषत' निम्न स्तरो की---सम्भावित आवश्यकता और पूति दोनों का 
विचार कर लें । इसके अ्रतिरिक्‍त प्रौद्योगिक कर्मचारियों मे--विकास के व्यापक क्षेत्रों में भी--- 
सदा अनेक प्रकार के व्यक्ति सिले-जुले रहेंगे, इस कारण उनमें सन्तुलन हो जाने की सम्भावना 
है, विशेषत, इस कारण कि विस्तार की बातों पर पहले से ध्यान नही दिया जा सकता । 

३ आगे जो विश्लेषण किया जा रहा है, उसमें सभी प्रकार के प्रौद्योगिक कर्मचारियों की 
चर्चा करने का विचार नही है। इस समस्या को हल करने का प्रयत्न केवल कुछ चुनी हुई दिशाओं 
में किया जाएगा, क्योकि प्रथम योजना काल में जिस प्रकार के कर्मचारियों की कमी अनुभव 
हुई थी, उन पर स्वभावत. विशेष ध्यान दिया जाएगा । अन्य जिन कई प्रकार के कर्मचारियों 
को तैयार करने में बुनियादी प्रशिक्षण और पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव दोनो की आवश्यकता 
पड़ती है, उनकी भावी मांग का---उदाहरणार्थ, तृतीय योजना काल मे---मोठा अन्दाजा अभी से 
लगा लेना और प्रशिक्षण का कार्यक्रम उसी के अनुसार बना लेना होगा । यह बात इंजीनियरों 
के कामों पर विशेष रूप से लागू होती है क्योकि हितीय योजना में इस्पात के उत्पादन पर 
खास जोर दिया गया है और उससे सम्बद्ध कामों में रोजगार की बहुत गृजाइश हो जाने की 


१५२ द्वितीय पचवर्षीय योजना 


सम्भावना है। तृतीय योजना काल में इस्प।त का उत्पादन और भी बढाया जाएगा, इसलिए आशा 
है कि इस क्षेत्र के कार्यो मे कर्मचारियों की माग तिरत्तर बढती जाएगी । सीमेट का उत्पादन भी 
विगत कुछ वर्षो मे बहुत बढ़ गया है। द्वितीय योजना मे भी उसका उत्पादन खूब बढ़ाने का कार्य- 
क्रम रखा गया है, यहा तक कि इस उद्योग के आरम्भ मे ग्रब तक उसकी जितनी क्षमता हो चुकी 
है वह उससे भी आगे बढ जाएगा। इस्पात और सीमेट सिलकर तामीर के कामों में रोजगार 
मिलने के अवसरों की वृद्धि करेंगे, इस कारण तामीरी कामो के लिए प्रौद्योगिक कर्मचारियों 
की योजना बनाने का महत्व विशेष बढ जाता है। प्रथम योजना! में जिन कर्मचारियों की 
कमी अनुभव हुई उनमे क्ृषि के ग्रेजुएट और डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्ति, पशु चिकित्सक, वन, 
सहकारिता, तथा भूमि सरक्षण विभागों के कर्मचारी, विकास अ्रधिकारी, योजनाओं के 
प्रशासक, चिकित्सक और प्रशिक्षित अध्यापक भी थे । इसलिए अब इन्हे तथा अन्य कुछ विशिष्ट 
प्रकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की सुविधाओ पर विचार किया जाता है। 


इंज।नियर कर्मचारी 


४. प्रथम योजना में इजीनियरी पेशो मे कर्मचारी प्रशिक्षित करने की सुविधाएं 
बढाने के अनेक उपाय किए गए थे । खडगपुर में इन्स्टिट्यूट झ्राफ टेकनोलौजी (यन्त्रकला 
विज्ञान का प्रतिष्ठान ) खोला गया और बगलौर के इण्डियन इन्स्टिट्यूट आफ साइन्स का और भी 
विकास किया गया । चार नए कालेज और १६ पोलीटेकनीक विद्यालथ भी स्थापित किए 
गए । इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिक शिक्षण की अखिल भारतीय परिषद की सिफारिशों 
के झ्ननुसार पहले से विद्यमान २० कालिजो और ३० स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढा 
दी गई । इन उपायो का परिणाम यह निकला कि प्रथम योजना की समाप्ति पर देश में 
४५ इजीनियरी सस्थाए ग्रेजुएटों के लिए और ८३ संस्थाए डिप्लोमा के स्तर तक प्रशिक्षण देने 
वाली हो गई थी । गत पाच वर्षो मे प्रति वर्ष निकलने वाले इजीनियर ग्रेजुएटो की सख्या प्राय 
दुगुनी और डिप्लोमा लेने वालो की १,८५० से बढ़कर ४,६०० हो चुकी थी । अन्य टेकनोलौ- 
जिकल विषयो के शिक्षण में भी पर्याप्त उन्नति हुई थी । 


५. द्वितीय योजना काल मे इजीनियर, सुपरवाइजर, ओवरसियर और अन्य कार्यकर्ता 
तैयार करने के लिए प्रौद्योगिक शिक्षण की सुविधाए बढ़ाने पर लगभग ५० करोड रुपए व्यय 
करने का विचार है | जो कार्यक्रम तैयार किए गए है, उनमे मुद्रण विज्ञान, नगरों और प्रदेशों 
के रूपांकन और स्थापत्य कला के विभिन्न पाठ्यक्रमों का विकास, वर्तमान प्रौद्योगिक प्रतिष्ठानो 
का विस्तार, उच्चतर प्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना, इण्डियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड 
एप्लाइड ज्योलौजी (खानों तथा भू-गर्भज्ञास्त्र के विद्यालय) का विस्तार, और सेवा में सलग्न 
इजीनियरों के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों का संगठन आदि सम्मिलित है । इससे इजीनियर 
कर्मचारियो को प्रशिक्षित करने वाली सस्थाओ्रो की संख्या १२८ से बढकर १५४५ हो जाएगी । 
१६५४ में प्रति वर्ष पढ़कर निकलने वाले इंजीनियर ग्रेजुएटों की संख्या ३,६०० और डिप्लोमा 
वालों की ४,६०० थी, १६६० में इन दोनो की सख्या बढ़कर क्रमश ४,५०० और ६,५०० हो 
जानें की आशा है. । 


६. इतने विस्तार के परचात भी विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों का 
कर्मकरियों की आवश्यकता का अन्दाजा इतना अधिक था---इनमें से कइयो ने तो यह अन्दाजा 
लगाने के लिए विज्ञेष समितियां त्ियक्त की थीं--कि योजना झ्रायोग ने एक इंजीनियर कर्मचारी 


कर्मचारियों की ग्रावरयकता और उनके प्रशिरशेण का कार्यक्रम १५३ 


समिति का सगठन करके उसे झादेश दिया कि वह द्वितीय योजना से भी अधिक व्यापक क्षेत्र को 
ध्यान में रखकर इजीनियर कर्मचारियों की सम्भावित आवश्यकता और पूर्ति के प्रइन का अध्ययन 
करे। यह समिति अनुसन्धान के पदचात इस परिणाम पर पहुंची कि द्वितीय योजना में इजी- 
नियरी के शिक्षण की सुविधाएं जितनी बढा देने का विचार किया जा रहा है उतनी के पश्चात 
भी अतिरिक्त प्रशिक्षण की इतनी आवश्यकता रहेगी कि उससे सिविल, मिकैनिकल, बिजली, 
दूर सचार, धातु विज्ञान और खानो के लगभग २,३०० ग्रेजुएट इंजीनियर तैयार किए जा सके । 
इनके भ्रतिरिक्त, इजीनियरी के जिन क्षेत्रों की चर्चा पहले की जा चुकी है, उनमे निम्न स्तर 
के पदो पर कार्य करने के लिए लगभग २,६४० व्यक्तियों की आवश्यकता पडेगी। यदि इजीनियर 
कर्मचारी मुहँया करने के लिए तुरन्त ही उपाय न किए गए तो तृतीग्र पचवर्षीय योजना 
में भी इस भारी कनी के जारी रहने और उसके और बढ जाने की आहका है | समिति का 
विचार है कि विकास में प्रगति का यह एक आशाजनक चिह्न है कि औद्योगिक प्रशिक्षण की 

*जितनी सुविधाएं बढाई गई वे सब न केवल हमारी अर्थ-व्यवस्था में खप गई, अपितु और 
अधिक की आवश्यकता अनुभव होने लगी । समिति ने सुझाया है कि . 


(क) पहले से विद्यमान सस्थाओं का जितना विस्तार करना सम्भव हो, उतना कर देना 
चाहिए। इससे उनके उत्पादन में २५ प्रतिच्मत वृद्धि हो जाने की आशा है , 

(ख) इजीनियरी के १८ अतिरिक्त कालेज और ६२ अतिरिक्त स्कूल खोल देने 
चाहिए , 

(ग) ओवरसीयरी से निम्न स्तर के खास-खास कार्यो को करने के लिए प्रशिक्षित 
लोगो का एक नया वर्ग उनके कामो के आधार पर तैयार कर लेना चाहिए; 

(घ) अप्रैन्टिस के तौर पर काम सिखाने और कारखानो में काम करने के आधार पर 
प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम बडी सख्या में संगठित करने चाहिए , 

(3) भरती में अनावश्यक विलम्ब नही करना चाहिए, 

(च) पढाई का दर्जा ऊचा करने के लिए टेकनीकल सस्थाओ में अध्यापकों का कुछ 
काम सरकारी विभागों मे काम करने वाले अ्रधिकारियो से लेना चाहिए। इस 
समय सरकारी नौकरियों मे जो इजीनियर काम कर रहे हैं, उत्तकी सख्या' बढा 
देनी चाहिए जिससे कि यह आवश्यकता पूरी करने के लिए वे सुरक्षित शक्ति 
का काम दे सके; और 

(छ) टेकनीकल कर्मचारियों के नीति सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करने के लिए एक 
निकाय बनाकर उसे काफी अधिकार दे देने चाहिए, और उसकी सुविधा के लिए 
एक कार्यकारिणी का भी संगठन कर देना चाहिए । (अधिक विवरण के लिए 
पैरा संख्या २१ और २२ देखिए) । 


समिति की इन सिफारिशो पर विचार किया जा रहा है । 

७. जो ग्रेजुएट इंजीनियर और दूसरे लोग उद्योगो मे काम कर रहे है परल्तु जिन्हें पर्याप्त 
अनुभव नही है, उनके लिए सिन्दरी में एक बड़ा कार्यक्रम तेयार किया गया है । द्वितीय योजना 
के समय और उसके बाद के वर्षों में रासायनिक खाद के जो नए कारखाने खोले जाएंगे उनकी 
आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इस कार्यक्रम को और भी बढाया जा रहा है। इस्पात कारखानों 
के भी कुछ कार्यकर्ताओं को सिन्दरी में प्रशिक्षित किया जा रहा है । डी० डी० टी० का जो नया 
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कारखाना खोला जाएगा, उसके भावी कार्यकर्ताओं को दिल्‍ली के डी० डी० टी० कारखानों में 
प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी प्रकार जहाज बनाने का जो नया कारखाना खे ला जाएगा 
उसके भावी कार्यकर्ताओं को विशाखाप तनम्‌ के जहाजी कारखाने में बडी सख्या में प्रशिक्षित 
किया जा रहा है। कोयले का उत्पादन बढाने के लिए जिन अतिरिक्त टेकतीकल कार्यकर्ताओं की 
आवश्यकता पडेगी, उनमें से सुपरवाइजर, श्रोवरसीयर और बिजली का तथा मिकेनिकल काम 
करने वाले निम्न तथा मध्यम कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए पहला कदम यह उठाया 
जा रहा है कि कारगली, गिरिडीह, तालचेर और कुरसिया मे चार केन्द्र खोले जा रहे हैं । 


८ नए इजीनियरो को विशेष प्रशिक्षण देने और काम से लगे हुए इजीनियरों, कर्मंचारियो 
और मिकेलिको के लिए अपने काम के प्रत्यास्मरण कार्यक्रम प्रथम योजना के समय में ही 
अनेक योजना केन्द्रो मे आरम्भ कर दिये गये थे । इन कार्यक्रमों को द्वितीय योजना काल में भी 
जारी रखा और बढ्यया जाएगा । इस समय प्रतिवर्ष ४५ इजीनियरो को बाध बनाने और बिजली _ 
के कारखाने लगाने को विधियों और डिजाइन के विषय मे विशेष प्रशिक्षण देने की ज॑ व्यवस्था 
है उसे जारी रखा जाएगा । इस समय काम से लगे हुए इजीनियरो को जल साधनों का 
विकास करने की विधिया सिखाने का एक केन्द्र रुडकी में है। उसे भी चालू रखा जाएगा। इस 
केन्द्र मे भारतीय इजीनियरो को ही नही, एशिया और अफ्रीका के अन्य देशो से भेजे हुए भी कुछ 
कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। एक प्रशिक्षण वे न्द्र, कन्स्ट्रवदन प्लाण्ट एण्ड मैशीनरी 
कमेटी की सिफारिश पर कोटा (चम्बल घाटी योजना) में कारीगरों और मिकैनिको के 
प्रशिक्षण के लिए खोला जा चुका है। एक और केन्द्र शीघ्र ही नागार्जुनसागर योजना कार्य के 
स्थान पर खोला जाएगा | इस समय ऊची ताकत की बिजली ले जाने और उसका वितरण करने 
वाले तारो को टीक रखने की कला के जानकार हमारे देशो मे नही मिलते । यह काम सिखाने 
के लिए दो प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है । 


कारोगर 


९ उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने की योजना बना देना ही पर्याप्त नही है। सरकारी या 
ब्रिजी प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए भी हर कदम बर कुशलता और अनुभव की श्रावश्यकता 
पडती है । इसलिए कारीगरों को प्रशिक्षित करने का महत्व बहुत बढ जाता है। परन्तु कारीगरो 
की आवश्यकता और पूति का अन्दाजा लगाने में कई बडी और स्वाभाविक कठिनाइया है ! 
कितने कारीगर मिल सकते है, इसका अन्दाजा लगाना कठिव इसलिए है कि एक ही कुनबे में 
बाप ने बेटो को, भाइयों ने भाइयों को और दूसरे रिहतेदारों ने दूसरे लोगों को कितना काम 
सिखलाया, इसका ठीक हिसाब नही लगाया जा सकता । कारीगर कैसा हो, इसका ठीक 
पता होते हुए भी उनकी आवश्यकता का ठीक-ठीक पता नहीं लगता। इस सम्बन्ध में 
अधिक से अधिक इतना ही किया जा सकता है कि सस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधाओं को लेख- 
बद्ध कर लिया जाए, कितने कारीगर मिलने की सम्भावना है यह बतलाया जाता रहे, और 
आवश्यकता का ठीक अन्दाजा लगाने का यत्न किया जाता रहे । कारीगरों को काम सिखाने की 
सुविधाओं का सर्वाधिक सगठित स्थान वे सस्थाए है जो देश भर मे श्रम मत्नालय द्वारा चलाई 
जा रही है। प्रशिक्षण की सुविधाओं का सगठन करने में कितनी उन्नति हुई और प्रशिक्षितों को 
काम दिलाने में उनका कितना उपयोग हुआ, इसका विचार प्रशिक्षण तथा कामदिलाऊ संगठन 
समिति ने किया था। इस समिति की सय थीं कि अब तक उपलब्ध परिणाम प्रभाव-रहित न होते 
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हुए भी प्रशिक्षण को और अधिक सोद्देश्य बनाया जा सकता है। इसलिए उसने अन्य बातों के 
अतिरिक्त ये सिफारिश भी की थी : 


(क) कर्मचारियों के प्रशिक्षण का आरम्भ सम्बद्ध उद्योगों द्वारा ही होना चाहिए, . 
परन्तु सरकार को प्रशिक्षण की बनियादी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में देते 
रहना चाहिए, । 

(ख) श्रम मत्रालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और राज्य सरकारों के विविध 
कार्यक्रमों में समन्वय रखने के लिए ग्रावश्यक है कि केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्रो को 
राज्यो के सुपुर्दे कर दे, 

(ग) केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इन तीन विषयो की जानकारी एकत्र करे : 
(१) उद्योगो को कितने प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है; 
(२) प्रशिक्षण की कितनी सुविधाए उपलब्ध है, और (३) प्रशिक्षण के स्तर 

5 और विधियां क्‍या है, और उनके लिए किस बाठयक्रम का प्रयोग किय। 
जाता है, 

(घ) केन्द्रीय सरकार परिस्थिति का निरन्तर पर्यालोचन करती रहे, जिससे कि इन 
प्रशिक्षण केन्द्रो की उपयोगिता बढाई जा सके, और 

(ड) सरकार ऐसा कानून बना दे जिससे कि निजी कारखानों के लिए अप्रेन्टिसों 
को प्रशिक्षित करना अनिवाय हो जाए । 


इन सब सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है | श्रम मत्रालय के कार्य क्रमो मे प्रशिक्षण 

, के कई कार्य सम्मिलित कर लिये गए है । इस समय श्रम मत्रालय के टेकतीकल काम और पेहे 

सिखाने के कार्यक्रमों में प्रति वर्ष १०,३०० व्यक्ति भरती किए जाते है । द्वितीय योजना के अन्त 
तक यह सख्या बढाकर ३०,००० प्रति वर्ष कर दी जाएगी । आशा है कि अप्ेन्टिस रखकर काम 
सिखाने की योजना द्वारा भी प्रति वर्ष ३,००० से ५,००० तक कारीगर काम सीख जाएंगे । 
इसी प्रकार उद्योगों में पहले से काम करते हुए २०,००० कारीगरों के लिए सरकार द्वारा 
सचालित सस्थाओ में सायकाल की कक्षाए लगाकर अथवा उनके कारखानो मे ही प्रशिक्षण 
केन्द्र छोलकर उन्हें ऊचे पदो के लिए प्रशिक्षित क्र दिया जाएगा । मत्रालय के प्रशिक्षण केन्द्रों 
को उपथुक्त योग्य व्यक्तियों की कमी न पडे, इस उद्देश्य से शिक्षक और निरीक्षक कर्मचारी 
तैयार करने की व्यवस्था कर ली गई है । 

१०. व्यावहारिक प्रशिक्षण पर सरकार कितना जोर देती है, इसका प्रमाण यह है कि 
उसने माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशे मानकर कई माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थाओं को 
बहुद्देश्यीय स्कूलों में परिवर्तित कर दिया है। इसका अधिक विवरण शिक्षा के ग्रध्याय में दिया 
गया है । यहा तो इतना ही जिक्र कर देना काफी है कि यदि इन सब प्रशिक्षण सुविधाओ्रो का 
अर्थ-व्यवस्था की भावी श्रावश्यकताओ के साथ मेल मिला दिया जाए तो टेकनीकल कार्यकर्ताओं 
की विभिन्न स्तरों पर कमी अवश्य घटती चली जाएगी । इस बुनियादी प्रशिक्षण का उपयोग 
काम देने वाले अधिकारियों की विशिष्ट आवश्यकताए पूरी करने के लिए किस प्रकार किया 
जा सकता है, इसका एक उदाहरण लोहा तथा इस्पात मत्रालय की हाल की कारवाई से 
मिलता है। इस मत्रालय की सलाह से पुत.स्थापन तथा नियोजन महानिदेशक ने अपने पाठ्य- 
क्रमो में ऐसा परिवर्तन कर दिया कि उन्हें पुरा कर चुकने वाले व्यक्ति इस्पात के कारखाने खुलने 
प्र उनमें काम कर सके । इसी प्रकार का प्रयत्न सरकार निजी उद्योगों की भावी आवश्यकताशो 
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की पहले से कल्पना करके कार्यकर्ताओं को उनमे स्थान दिलाने के लिए कर रही है। विचार 
यह है कि एक तरफ तो काम देने वाले श्रधिकारियों और दूसरी तरफ प्रशिक्षण सस्थाओं तथा 
निजी उद्योगो में अधिकतम सहयोगपूर्वक कार्य करने की व्यवस्था हो जाए । 


कृषि तथा उससे सम्पद्ध क्षेत्रों के कर्मचारो 


११ योजना की आवश्यकताओं के अनसार, इजीनियरी के अ्रतिरिक्‍त अन्य क्षेत्रों मे भी 
प्रशिक्षण की सुविधाएं बढाने पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है | अ्न्दाजा लगाया गया है कि 
द्वितीय घोजना में लगभग ६,५०० क्ृषि ग्रेजुएटो की आवश्यकता पडेगी। इस समय 
कृषि सिखाने की जो सुविधाए है, उनके श्राधार पर लगभग १,००० ग्रेजुएटो की कमी पडने की 
सम्भावना है, और उसे पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। राज्यो ने वर्तमान कालेजो को 
अधिक समर्थ बनाकर उनमे अधिक विद्याथियो को पढाने, और कही-कही नए कालेज खोलने 
के भी कार्यक्रम बनाए है । प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की सबसे अधिक माग आने की एक दिशा 

राष्ट्रीय विस्तार और सामुदौयिक विकास कार्यक्रम हैँ । उदाहरणार्थ, देहातो मे काम कर्रने 
के लिए लगभग ३८,००० व्यक्तियो की माग है । इस माग को पूरा करते के लिए बुनियादी 
कृषि और विस्तार कार्यों का प्रशिक्षण देने वाली सस्थाओ्ं की सख्या बढाकर द्वितीय योजना काल 
में १५८ कर दी जाएगी। इसी प्रकार, ग्राम समूहो के स्तर पर काम करने वाले ११,४०० 
कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों में ग्राम समूह स्तर के 
कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के २१ कक्ष और आरम्भ कर दिए जा?गे। ऐसे १७ कक्ष पहले 
से चल रहे है । कार्यक्रमों के योजना अधिकारियो और ख ड विकास अभ्रधिकारियो आदि को 
प्रशिक्षित करने की वर्तमान व्य5स्थाए द्वितीय योजना काल में भी यथापूर्व चलती रहेगी । 


१२. हमे लगभग ६,००० पशु चिकित्सा ग्रेजुएटों की आवश्यकता है। पशु चिकित्सकों 
की इस आवश्यकता को प्रा करने के लिए ये काम किए जाएगे 
(क) कुछेक वर्तमान कालेजों में पढाई की दो पालिया कर दी जाएगी, 
(ख) अन्य कालेजों की सामथ्यं बढा दी जाएगी, 
(ग) चार नए कालेज खोले जाएगे, और 
) 


(घ) दस स्कूल खोलकर उनमें पशु चिकित्सा का जरूरी काम थोडे समय में सिखा 
दिया जाएगा । 


१३. वन विभाग के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए देहरादून और * 


कोयमुत्तूर के वन कालेजों का विस्तार किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, कई राज्य सरकारों 
ने फारेस्ट गार्डों (जंगलों के रक्षको) तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 
स्कूल खोलने की योजनाएं बनाई है। आशा है कि प्रशिक्षिण का इतना विस्तार करने के पदचात 
वन विभाग में कार्यकर्ताओं की कमी नही रहेगी । 


भूमि सरक्षण विभाग के अधिकारियों और सहायक अधिकारियों को भूमि सरक्षण 
. का काम सिखाने की व्यवस्था केन्द्रीय भूमि संरक्षण मण्डल के अनुसन्धान तथा प्रदर्शन केन्द्रों 
और दामोदर घाटी निगम के हजारीबाग प्रशिक्षण केन्द्र में की गई है । 


सहकारिता के कार्यक्रम प्रे करने के लिए भी'प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता बड़ी 
संख्या से पड़ेगी विभिन्न स्तरो पर कोई २४,००० कार्यकर्ताओं का प्रबन्ध करना पडेगा । 


| 


कर्मचारियों की श्रावरयकता और उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम १५७ 


आशा है कि ऊचे पदो पर तो कार्यकर्ताओं की कमी नहीं रहेगी, परन्तु मध्यम पदों पर 
कार्यकर्ता पर्याप्त संख्या में मिलते रहने का निरन्तर ध्यान रखना पड़ेगा। विचार यह है कि 
आरम्भ में सहकारिता सस्थाओ के सदस्यो को सहकारिता के सिद्धातों और कार्य करने की विधियों 


का प्रशिक्षण देने के लिए परीक्षण के रूप मे चलती-फिरती प्रशिक्षण इक।टयो का सगठन किया 
जाए । 


ग्रामोद्योग और लघु उद्योग 


१४. ग्रामं/्योग और लघु उद्योगों के अखिल भारतीय बोड ने और राज्य सरकारो ने इन 
उद्योगो का प्रशिक्षण देने और अनुसन्धान करने के लिए कई योजनाए बनाई हैं। जुलाहों तथा 
बुनकरों को कपड़ा बुनने की उन्नत विधिया सिखाने के लिए प्रशिक्षण के-द्र खोले जाएगे। देसी 
रगो का अनुसन्धान करने के लिए भी अनुसन्धान केन्द्र खोलने की व्यवस्था कर ली गई है ॥ 
अर भा० खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल ने जो कार्यक्रम बनाया है उसमें उत्पादन का सगठन करने के 
लिए ही ३०,००० प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पडेगी । वह इसके लिए अपने ही प्रशिक्षण 
केन्द्र खोल रहा है। खाद्य और अन्य ग्रामोद्योगो के संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी ४ केन्द्रीय 
संस्थाओ्रो और २० प्रादेशिक विद्यालयों का खेलना सम्मिलित है। इनके अ्रतिरिक्त अनेक 
केन्रीय प्रशिक्षण सस्थाओं में विभिन्न ग्रामोद्योगों का विशिष्ट और उच्च प्रशिक्षण दिया 
जाएगा । अम्बर चर्खे का कार्यक्रम तो १९५५-५६ में ३० लाख रूपए की राशि से आरम्भ 
किया जा चुका है । उसमे चर्खे को चलाने और अनुसन्धान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है । 
ग्रामोद्योगो में अनुसन्धान करने के लिए वर्धा में एक केन्द्रीय टेकनोलौजिकल इन्स्टीट्यूट नामक 
सस्था पहले से चल रही है । दस्तकारियो के प्रशिक्षण और अनुसन्धान के कार्यक्रमों मे ये कार्य भी 
सम्मिलित है. एक के-द्रीय दस्तकारी विकास केन्द्र की स्थापना, औद्योगिक अनुसन्धान संस्थाओ्रों 
की सहायता करना, प्रबन्ध, सहकारिता और अन्य कार्यो के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, 
और कारीगरो को और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तिया देता । लघु उद्योगों 
के लिए अधिकतर राज्यो में प्रशिक्षण तथा उत्पादन और प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन के 
सयुकत केन्द्र खोले जाएगे। कुछ राज्यो में पोलिटेकनीक' (अनेक शिल्प कलाए सिखाने 
वाली सस्थाए ) भी खोली जाएगी। लघू उद्योगो की सहायता करने वाली सस्थाश्रो के अतिरिक्त, 
नमूने के और चलते-फिरते कारखाने भी चलाए जाएगे। रेशम के कीड़े पालने का काम सिखाने 
के लिए राज्यो के रेशम विभागों की ओर से दो, और अन्य कामो' के लिए अन्य अनेक केदद्र खोले 
जाएगे। वतंमान रेशम अनुसन्धान केन्द्र का भी विस्तार किया जाएगा । नारियल के रस्सो के 
व्यवसाय की उन्नति के कार्यक्रम में तिर्वाकुर-कोचीन में तीन प्रशिक्षण विद्यालयों और एक 
केन्द्रीय अनुसन्धान सस्थान की स्थापना भी सम्मिलित है। लघु उद्योगो के लिए लगभग ३० 
प्रौद्योगिक विशेषज्ञ विदेशों मे भरती किए जा रहे है। ये विशेषज्ञ प्रौद्योगिक सलाह देने के 
ग्रतिरिक्त भारतीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी करेगे । 


सामाजिफ सेवाएं 


१५. अन्‍न्दाजा लगाया गया है कि प्रथम योजना की समाप्ति पर देश में ७०,००० डाक्टर 
होगे । राज्य सरकारों और केन्द्रीय मत्रालयों द्वारा दिए हुए विवरण के अनुसार योजना के 
सरकारी विभाग के विभिन्न विकास कार्यक्रमों की पूति के लिए लगभग ७,८०० अतिरिक्त 
डाक्टरों की आवश्यकता होगी । अब तक के अनुभव से पता लगता है कि देश की सब चिकित्सा 


.] 
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संस्थाओं से जितने डाक्टर निकलते है उन सबमे से ३५ प्रतिशत तो सरकारी, स्थानीय निकायो 
की अथवा अन्य नौकरियों मे खप जाते है, और शेष निजी रोजगार करने लगते है। सरकारी 
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो जाने पर ऐसी सम्भावना है कि निजी रूप से चिकित्सा करने वाले 
डाक्टरो की सख्या घट जाएगी, क्योकि उनकी अधिक सख्या सरकारी या अर्ध-सरकारी नौक- 
रियो मे खप जाएगी । जितने अतिरिक्त डाक्टरों की माग होती है और जितने डाक्टर बन जाने 
पर नौकरी पाने का यत्न करते है, उन सबके हिसाब से ह्ठितीय योजना के समय २० से २२ हजार 
तक मेडिकल ग्रेजुएटो की आवश्यकता पड़ेगी । प्रथम योजना काल में मेडिकल कालेजो की 
सख्या ३० से बढकर ४२ हो गई थी । उन सबसे अन्दाजन प्रति वर्ष २,५०० डाक्टर पढकर 
निकलते है । यह सख्या डाक्टरो की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नही है, इसलिए 
'राज्यो की योजनाओं मे वर्तमान मेडिकल काऊेजों मेंसे २८ का विस्तार करने की बात सोची 
गई है। ६ नए मेडिकल कालेज खोलने का भी विचार है। योजना में अखिल भारतीय 
चिकित्सा विज्ञान सस्थान को पूरा कर देने और कुछेंक चुने हुए मेडिकल काजेजो का दर्ज़ा 
ऊचा करके उनमे स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान का कार्य आरम्भ करने की 
व्यवस्था रखी गई है । दन्त-चिकित्सा सिखाने के लिए चार कालेज तो नए खोले जाएगे और 
वर्तमान कालेजों में से दो का विस्तार किया जाएगा। इस समय चिकित्सा की जो अतिरिक्त 
सुविधाएं सोची जा रही है, योजना की अवधि समाप्त होने तक अधिकाश के पूर्ण हो जाने की आशा 
है।परन्तु डर है कि डाक्टरो की कमी बनी ही रहेगी । डाक्टरो के भ्रतिरिक्त, नर्सों, मिड-वाइफो, 
हेल्‍थ विजिटरो, दाइयो, हेल्‍थ असिस्‍्टैण्टो और सैनिटरी इन्स्पेक्टरो आदि सम्बद्ध कर्मचारियों 
की पर्याप्त संख्या मे उपलब्धि का भी उतना ही महत्व है। इन सबकी प्रशिक्षण सुविधाए पर्याप्त 
मात्रा में बढा देने का प्रयत्न किया जा रहा है । 


१६. शिक्षा के क्षेत्र में नर स्कूल खोलने के लिए ३ लाख १० हजार प्रशिक्षित अध्यापकों 
की आवश्यकता पड़ने का भ्रन्दाजा लगाया गया है। इनके भ्रतिरिक्त, लगभग दो लाख अध्यापको 
की आवश्यकता पुराने अध्यापकों के सदा रिक्त होते रहने वाले स्थानों को भरने के लिए 
पड़ेगी । इस प्रकार आवश्यकता तो अन्दाजन ५ लाख प्रशिक्षित अध्यापको की पडेगी, परन्तु 
योजना काल मे कोई ६ लाख अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का प्रबन्ध कर लिया गया है । शिक्षा 
पद्धंति को प्रारम्भिक स्तर से ही नए मार्ग पर डालने के कार्य की गति बढाने के लिए 
द्वितीय योजना के अ्रन्त तक बुनियादी प्रशिक्षण कालेजों की सख्या ३३ से बढ़ाकर ७१, और 
बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों की ४४६ से बढ़ाकर ७२९ कर दी जाएगी । इसके अतिरिक्त बुनियादी 
तालीम की भी एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का विचार है। यह बुनियादी तालीम के अ्रनुसन्धान 
केन्द्र का काम देगी। विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के कालेज बुनियादी प्रशिक्षण 
स्कूलों के लिए भ्रध्यापको के स्रोत का काम देते है। इसलिए इन कालेजो में बुनियादी तालीम 
पर भी पर्याप्त ध्यान देने के प्रघनन पर विचार किया जा रहा है। इस दिद्या मे प्रशिक्षण की 
सुविधाए बढाने के जो प्रयत्न किए जाएगे, उन सबसे मिलकर लगभग १ लाख २० हजार बुनियादी 
अध्यापक तैयार हो जाएगे, माग उनकी केवल एक लाख की है । इस प्रकार जो लक्ष्य रखे गए है 
उनसे न केवल विभिन्न प्रकार के अध्यापकों की अतिरिक्त माग पूरी हो जाएगी, बल्कि इस समय 
भ्रशिक्षित अध्यापकों की जो कमी है वह भी एक हद तक दूर हो जाएगी । 


कि - प्रशिक्षण सुविधाओ्रों का बढ़ाना पिछड़ी हुई जातियों के कल्याणार्थ बनाए गए 
कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक टेकनीकल इस्टिट्यूट इम्फाल में खोलने का *विचार 
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किया जा रहा है । उसमें आदिम जातियो के विद्याथियो को सिविल और मिकनिकल इंजीनियरी 
का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा । इसी प्रकार के तीन और 
इस्टिट्यूट, आदिम जातियो के युवकों के लिए ७५ लाख रुपए की लागत से अन्य उपयुक्त स्थानो पर 
खोले जाएगे। इनके भ्रतिरिक्त, आदिम जातियों के विद्याथियों को पेशो और टेकनीकल विषयो 
की पढाई करने के लिए छात्रवृत्तिया भी दी जाएगी । दर्जीगिरी, लुहारगिरी, चमड़े की कमाई, 
बुनाई और टोकरी बनाने आदि के काम और दस्तकारिया १८,००० युवकों को सिखलाई 
जाएगी । समाज कल्याण के इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सामाजिक विज्ञानों में प्रशिक्षित 
यूवकों की बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी । ऊपर सामाजिक सेवाओं के लिए आवश्यक जिन 
कार्यकर्ताओं की चर्चा हुई है उनके अतिरिक्त, समाज कल्याण बोडड अपने विस्तार कार्यक्रमों की 
पूर्ति के लिए ८,००० ग्रामसेविकाएं, १,६०० मिड-वाइफें और ६,००० दाइया तशिक्षित करने 
की सोच रहा है। आादा है कि जितने व्यक्ति वर्तमान संस्थाओं से काम सीखकर निकलते है और 
इनके लिए जो नई संस्थाएं खोलने की सोची जा रही है, उन्हे मिलाकर आवश्यकता और उसकी 
यूति में सन्‍्तुलन हो जाएगा । 


१८. ऊपर प्रशिक्षण के जिन कार्यक्रमों की चर्चा हुई है, उनके बाद टेकनीकल कर्मचारियों 
के क्षेत्र का अन्त नही हो जाता । इनकी चर्चा तो यह दिखलानें के लिए केवल उदाहरण के रूप में 
की गई है कि टेकनीकल अथवा प्रौद्योगिक कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी करने की समस्या का 
हल किस प्रकार किया जा रहा है । कुछ कार्यक्रमो की चर्चा विशेष रूप से इसलिए कर दी 
गई है कि यह पता लग जाए कि केन्द्र और राज्य सरकारे कार्यकर्ताश्ों की समस्या से भली- 
भाति परिचित है और द्वितीय योजना के समय मे जिन कर्मचारियों की विशेष कमी अनुभव होने 
की सम्भावना है उन्हे तैयार करने के लिए उन्होने उपायो की योजना की है । जैसा कि पहले भी 
लिखा जा चुका है, कुछ प्रदेशों मे असन्तुलन हो सकता है, परन्तु जहा और जब वह हो, वहां और 
तब उसे दूर करने के लिए विशेष उपाय किए जा सकते है । 


कुछ सामान्य विचार 


१९. योजना के कार्यक्रमों पर विचार करते हुए प्रशिक्षण व्यवस्था के एक खास पहलू की 
ओर. ध्यान खीच देना उचित है। वह है, इंजीनियरी, टेकनोलौजी, चिकित्सा और कृषि श्रादि 
किसी भी क्षेत्र के ऊचे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हुए हमारे सीमित साधनों पर भारी 
बोझ का पड जाना । फिर भी, केवल इस कारण कोई प्रशिक्षण कार्य बन्द कर देने का विचार 
नहीं है। परन्तु इसका अर्थ यह नही कि धन के प्रयोग में मितव्ययिता, अथवा उससे भी बढ़कर 
कर्मचारियों के प्रयोग में मितव्ययिता का ध्यान न रखा जाए। इसका एक उपाय यह है कि 
प्रशिक्षण के लिए नई सस्थाए खोलने के स्थान पर यथाशक्ति पहले से विद्यमान सस्थाओं में ही 
प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करने का यत्न किया जाए। कुछ टेकनीकल कलाओं को 
सिखलाते हुए यह भी आवश्यक हो सकता है कि प्रशिक्षण की सुविधाए देने के प्रश्न पर विचार 
प्रदेशों या राज्यो की दृष्टि से न किया जाए। ऊचे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हुए इस 


बात का महत्व और भी अधिक हो जाता है । 


२०. एक और बात जिसकी ओर विद्येष रूप से ध्यान खीचना आवश्यक है, यह है कि 
कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले अधिकारी उनके अनुभवी होने पर अत्यधिक जोर देने 
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लगते है। जो व्यक्ति उनकी दृष्टि से पर्याप्त रूप से योग्य नही होते, उन्हे नियुक्त करने मे उनका 
संकोच समझ में तो आता है, परन्तु केवल तैयार माल' को मंजूर करने का आग्रह, विकास को 
आगे बढाने की दृष्टि से श्रधिक उपयुक्त नहीं है। इसका परिणाम एक प्रकार के भवर में फंस 
जाना हो सकता है। टेकनीकल कार्यकर्ताओं की कमी के कारण विकास के कार्यक्रम आगे नहीं 
बढ़ पाएगे और काम में न लग सकने के कारण बुनियादी प्रशिक्षण पाए हुए कार्यकर्ता अनुभव प्राप्त 
नही कर सकेंगे । नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को चाहिए कि जिन प्रशिक्षित व्यक्तियों में 
सफल कार्यकर्ता की सभावना हो उनमे अनुभव और दक्षता की अपर्याप्तता को, वे कुछ समय तक 
सह ले । नियुक्त करने वाले और नौकरी चाहने वाले टेकनीकल कर्मचारियों दोनो को चाहिए 


कि वे संस्थाओ में मिले हुए प्रशिक्षण को इसी दृष्टि से देखें कि उससे प्रशिक्षित व्यक्ति मे काम 
करने की बुनियादी योग्यता उत्पन्न हो जाती है । 


२१, भारत व्यापक औद्योगिक विकास की देहरी पर है । इसलिए टेकनीकल कार्यकर्ता 
प्रभीष्ट संख्या में मिलने में जिन कठिनाइयो का सामना होने की सम्भावना है, उनकी कल्पना पहले 
से कर लेना और उन्हें हल करने के लिए उपाय सोच लेना उचित है । जन-शक्ति की किसी भी 
नीति को सफल करने के लिए इन बातो पर ध्यान देने की आवश्यकता है : 


(क) टेकनीकल और अन्य क्षेत्रो मे जिन जगल्ले पर काम मिल सकता हो, सबके विषय 
मे आकडे तथा अन्य सम्बद्ध जानकारी एकन्न करके, रखना; 


(ख) उक्त जगहो के लिए जो कर्मचारी मिल सकते हो उनकी ठीक-ठीक जानकारी 
रखना, 


(ग) उपरोक्त (क) और (ख) मदो में जो जानकारी उपलब्ध हो, उसके आधार पर 
नीति निर्धारित कर लेना जिससे कि विभिन्न स्तरों पर आवश्यक प्रशिक्षित 
कार्यकर्ता मिलते चले जाए, और 


(घ) जो कार्य पूरे हो जाए उनमें से कार्यकर्ताशोों को नए आरम्भ किए हुए कामों 
में बदल देने की सुविधा करते रहना । 


२२. केन्द्रीय मंत्रालय इस समय कर्मचारियों की आवश्यकता के सम्बन्ध में तथ्यों का संग्रह 
करने का यत्न कर रहे है, परल्तु प्रौद्योगिक करमेचारियों के विषय में श्रभी तक किसी समन्वित 
नीति और मार्ग का निदत्य नही किया जा सका है। योजना के सरकारी भाग मे कार्यकर्ताओो 
की आ्रावश्यकता निरन्तर बढ़ती चली जाएगी । इसलिए आवश्यक है कि इन कार्यकर्ताओों की 
भरती और इनका उपयोग करने की नीतियो के सम्बन्ध में निर्णय उच्चतर स्तर पर किए जाएं । 
यदि टेकतीकल जन-शक्षित के सम्बन्ध में सन्त्रिमण्डल की एक समिति बना दी जाए तो वह आवश्यक 
मार्ग का निदेश कर सकती है, और उसके अनुसार, योजना आयोग और श्रम मत्रालय में जन- 
शक्ति तथा काम की जगहें बढ़ाने के उपाय किए जा सकते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था राज्यों 
की विभागीय झावश्यकताए पूरी करने के लिए वहा भी की जानी चाहिए। जन-शक्ति की 
योजना बनाने के लिए केन्द्र और राज्यों में समन्वय होना आवश्यक है। 


अध्याय € 


#ँ 
भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन 


योजना में भूमि सुधार का महत्व 


दूसरी योजना की अवधि में अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जिन नीतियों और कार्य- 
क्रमो का पालन किया जा रहा है, उनसे आथिक उन्नति और सामाजिक न्याय की मुख्य समस्या के 
प्रति एक सन्‍्तुलित और समन्वित दृष्टि का परिचय मिलता है। इन कार्यक्रमों में भूमि सुधार के 
'उपायों का खास महत्व है और इसकी वजहे दो है, एक तो यह कि भूमि सुधार कार्य कृषि विकास 
का सामाजिक, आर्थिक और सस्थात्मक ढांचा प्रस्तुत करते है, और दूसरे इनका बहुत ज्यादा 
लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ता है । दरझसल इनका असर देहात की श्रर्थ-व्यवस्था तक ही 
सीमित नहीं रहता--देहात से बाहर के आथिक जीवन को भी ये प्रभावित करते है । भूमि सुधार 
की योजना परिवर्तेव और पुनर्गेठडन के जिन सिद्धातों पर आधारित है, वे आथिक और सामाजिक 
प्रश्नों के प्रति एक व्यापकतर रवैये के ही अंग है जिसे अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कमोबेश 
अपनाना ही होता है । इसलिए भूमि सुधार के उपायों का विचार करते समय भूमि से रोजी कमाने 
वाले लोगो के विभिन्न वर्गों के स्वार्थों में सामजस्य लाने से कुछ अधिक ही सोचना होगा । 


२. प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए भूमि विषयक नीति निर्धारित करते समय यद्यपि भूमि 

सुधार के सामाजिक पहलू का पर्याप्त विचार किया गया, तथापि यह माना गया कि अगले कुछ 
' वर्षों मे कृषि की पैदावार में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए; ग्रतएव 
कृषिपरक शअर्थ-व्यवस्था का विस्तार करना होगा और कृषि के क्षेत्र में कार्यकुशलता बढ़ानी होगी। 
दूसरी योजना की अवधि में भी इस शआाग्रह का अपना विशेष महत्व है । पहली बात तो यही है 
ईके आज हमारे यहां औद्योगिक विकास की जो बड़ी योजना कार्यान्वित की जा रही है, उसकी 
वजह से कच्चे माल और खाद्य की मांग निरन्तर बढ़ती ही जाएगी । पहली योजना के अधीन 
ओऔद्योगिक उत्पादन में जो वृद्धि हो सकी उसका मुख्य कारण यही था कि कच्चा माल अधिक 
उपलब्ध था । भारत में ऐसे अनेक कृषि-जन्य पदार्थ होते है जिनकी सारी दुनिया में मांग है--- 
जैसे चाय, पटसन, कपास, तिलहन आदि । देश की इस क्षमता का औद्योगिक उन्नति के लिए 
अधिकाधिक विकास करना जरूरी है। इधर हमारे यहा पहले के मुकाबले बाहर से कही कम 
अनाज भगाया जा रहा है। लेकिन देश में खाद्य उत्पादन अब भी इस सीमा तक नही पहुच 
पाया है कि लोगों को पोषक खुराक मिले, देश की सारी ज़रूरत हर हालत में पूरी की जा सके 
और साथ ही स्टाक में सदा इतना खाद्य बच रहें कि बाहर से मशीनें और कच्चा माल मंगाने के 
लिए रुपया बच रहे और इस प्रकार विकासशील उद्योग व्यवस्था की बढ़ती हुई झ्रावश्यकताओं 
की पूर्ति हो । और फिर आबादी के बढ़ने से नए-नए शहरो, कस्बो और उद्योग केन्द्रों के बसते जाने 
से और रहन-सहन के तौर-तरीकों मे सुधार हो जाने से देश मे खाद्य की मांग बढ़ चली है और बढ़ती 
जा रही है । उसका स्वरूप भी बदलता जा रहा है। जैसा पिछले अध्यायों में भी समझाया जा 
चुका है कि दूसरी योजना में बड़े पैमाने पर विकास कार्य करना तभी सम्भव होगा जब 


क्न्ह 
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देश मे ग्राम तौर से सभी चीजों का और खास तौर से खाद्य और कपड़े का उत्पादन तेजी से बढाया 
जाए। चाहे उद्योगों के विकास में सहारा देने के लिए कृषि व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने की बात 
सोचिए, चाहे उन आथिक आवश्यकताओं की, जो योजना को सम्पन्न करने के लिए अपेक्षित हैं, 
आप एक ही नतीजे पर पहुचेगे और वह यह कि दूसरी योजना की अवधि मे जो निहायत जरूरी 
काम करने है उनमे कृषि उत्पादन में खासी वृद्धि करना, कृषिपरक भश्रर्थ-व्यवस्था को बहुमुखी 


बताना, और कृषि उत्पादन की कारगर और प्रगतिशील व्यवस्था कर देना भी शामिल है । 


.._ ३, इन सब बातो को सोच-समझकर भूमि सुधार के लक्ष्य निर्धारित किए गए है । कृषि 
व्यवस्था की जो बातें पैदावार बढाने में बाधक सिद्ध होती हों, वे दूर कर दी जाएं और ऐसा इन्तजाम 
कर दिया जाए कि देश में जल्दी से जल्दी ऐसी कृषिपरक ग्र्थ-व्यवस्था की प्रतिष्ठा हो जिसमे 
उत्पादन और कार्यक्‌शलता दोनों के मान बहुत ऊचे हो । ये दो लक्ष्य परस्पर सम्बद्ध हैं; बस इतना 
ही है कि भूमि सुधार के कुछ कार्यो का पहले लक्ष्य से ज्यादा सीधा वास्ता है, कुछ का दूसरे से । 
इस प्रकार सरकार और किसानों के बीच वाले वर्ग को समाप्त करने से और पट्टेदारों को संरक्षण 
देने से जमीन जोतने वाले को क्ृषि व्यवस्था में श्रपना उचित स्थान मिलता है और साथ ही 
परम्परागत बेड़ियों के टूट जाने अथवा कम हो जाने से काइतकार को पैदावार बढ़ाने की नई प्रेरणा 
और नया उत्साह भी मिलता है । इसी तरह पट्टेदार का राज्य से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाने 
से और जमीदारी समाप्त हो जानें से टिकाऊ और सनन्‍्तुलित ग्राम-व्यवस्था के लिए आवश्यक 
ग्राधार तैयार होता है । भारत की परिस्थितियों मे आय और सम्पत्ति की अत्यधिक विषमता 
का होना आर्थिक प्रगति के लिए हर दिशा में बाधक ही होगा । जमीन के विषय में तो यह बात 
खासकर लागू होती है। खेती-बारी के लिए उपलब्ध जमीन अनिवार्यत' सीमित है। पिछले 
जमाने में मुख्यतः भूमि सम्बन्धी अधिकारों से ही ग्राम्य जनता के विभिन्न वर्गों की सामा- 
जिक हैसियत और झाथिक अवस्था निर्धारित होती थी । प्रगतिशील ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था की 
प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि भू-स्वामित्व विषयक विषमताए कम की जाए। 
आज देश में कृषि भूमि जिस तरह बंटी हुई है उसे और चको के वर्तमान श्राकार-प्रकार को 
देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भूमि की अधिकतर सीमा निश्चित करके अतिरिक्त भूमि 
का पुनवितरण करने से कोई खास बात नहीं बन पाएगी । जो हो, फिर भी यह काफी जरूरी है कि 
दूसरी योजना की अवधि में इस दिशा में भी कुछ ठोस काम किया जाए ताकि देहातों के भूमिहीन 
लोगों की सामाजिक हैसियत बढे और वे भ्रनुभव कर सके कि उन्नति करने के लिए उन्हें भी औरों 
के समान अवसर प्राप्त है। कृषि अर्थ-व्यवस्था का स्वरूप सहकारी बनाने के लिए भी भू- 
स्वामित्व विषयक विषमताओं का कम किया जाना अपेक्षित है। कारण, सहकार ऐसे ही वर्गों 
में पतप सकता है, जिनकी हैसियत लगभग एक-सी हो । यदि 'विषमता ज्यादा हो तो सहकार 
व्यवस्था चल नही पाती है। इस प्रकार सरकार और किसान के बीच के बिचौलियों की समाप्ति, 
पट्टेदारों के संरक्षण और पट्टेदार को जमीन का मालिक बनाने की दिदा में प्रथम चरण के रूप 
में पद्देदार और राज्य में सीधे सम्बन्ध की स्थापना से अन्ततः एक ऐसी कृषिपरक अर्थ-व्यवस्था 
की प्रतिष्ठा होती है जिसमें जमीन जोतने वाला ही जमीन का मालिक समझा जाता है । 


४. ग्राम्य अ्र्थ-व्यवस्था, के विकास में शुरू से ही सबसे बडी बाधा यह रही है कि देश में 

"खेतों कडफ्रुकार आम तौर से बहुत छोटा और भ्रर्थलाभ की दृष्टि से अनुपयुकत होना है। यह सभी 
मानते है कि.स॒हक्वारिता के आधार पर पुनर्गठन करके ही देश की कृषि-व्यवस्था में उत्पादन- 

शीलता और दक्षता करी वृद्धि की जा सकती है। दूसरी योजना की अवधि में ऐसे कई उपाय किए 
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जाने वाले है, जिनसे ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था का सहकारिता के आधार पर पुनर्गठन सम्भव हो 
जाएगा। अधिकतर काइतकारों को भ्रपनी काइत की जमीन के पूरे या लगभग पूरे स्वामी बन 
चुकने के बाद चकबन्दी करना न सिर्फ चकबन्दी के लिए ही, बल्कि सहकारिता के विकास के 
लिए भी आवश्यक हो जाता है । चकबन्दी के काम का देश के कई भागों में इतना अनुभव प्राप्त 
किया जा चुका है कि दूसरी योजना की अवधि मे इस क्षेत्र मे उल्लेखनीय प्रगति की जा सकेगी । 
चकबन्दी से जुड़ी हुई एक और समस्या है---भूमि प्रबन्ध के तरीको में सुधार करने की । राष्ट्रीय 
विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यो का एक मुख्य उद्देदय प्रत्येक गाव और प्रत्येक क्षेत्र के 
लोगों को सुसगठित होकर उत्पादन बढाने की प्रेरणा देना, ठेकनीकल मामलों में उनका पथ-प्रदर्शन 
करना, हर तरह से उन्हें सहायता पहुचाना और ग्राम्य जनता के साधनहीन और गरीब वर्गों 
की हैसियत बढ़ाने में हाथ बंटाना है। ऐसी उपयुक्त परिस्थिति की अपेक्षा है जिसमें ग्राम्य 
झाथिक जीवन में सहकार संस्थाओं के माध्यम से कृषिपरक और इतर दोनों ही तरह के अधिका- 
धिक कार्य सपन्न हो । सहकार व्यवस्था के विकास के लिए सबसे सुविधाजनक और उपयुक्त 
इकाई एक गाव की रहती है | अतएवं सहकार सस्थाओ्रों और पंचायतों के विकास और राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा, ऋण, हाट-व्यवस्था और विधायन के सुसंगठन के लिए जो उपाय किए जा रहे है 
उनके और ग्राम और लघु उद्योगो की स्थापना के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में सहकारी ग्राम-प्रबन्ध की 
ऐसी व्यवस्था करा दी जाएगी जो उस क्षेत्र विशेष की परिस्थिति के अनुकूल हो । एक क्षेत्र में 
सहकारिता की प्रतिष्ठा से दूसरे क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा और सहारा प्राप्त होता है । 
सहकारिता के क्षेत्र मे रचनात्मक उद्यम करने के लिए बडी संभावनाएं है। ये संभावनाएं 
अब निरन्तर बढ़ती ही जाएगी । सरकार के प्रति जनता में उत्साह और अटूट लगन जगाने के लिए 
यह आवश्यक हो जाता है कि सहकारिता का प्रबन्ध अधिक से अधिक कुशलता से किया जाए । 


५. भूमि सुधार के कार्य के विभिन्न चरण शुरू करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी 
होता है कि खास जोर भूमि सुधार कार्य के अच्छे और रचनात्मक पहलुओं पर ही दिया जाना है, 
और भूमि सुधार के उपाय इस ढग से किए जाने हैं कि कृषि पैदावार में वृद्धि हो सके । इस दृष्टि 
से राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के कार्यक्रम और कृषि विकास, ग्राम्य ऋण-व्यवस्था, 
हाट-व्यवस्था आदि की योजनाएं भूमि सुधार की सफलता के लिए उतनी ही जरूरी हो जाती हैं 
जितना कि उनकी सफलता के लिए भूमि सुधार । स्वाभाविक ही है कि भूमि सुधार कार्य की 
दिशा भले ही कितनी स्पष्ट और सुनिश्चित क्‍यों न हो, उसकी गति, स्वरूप और ब्योरा हर राज्य 
को अपनी विशिष्ट परिस्थिति के अनुसार निर्धारित करना होगा । भूमि सुधार के काम के लिए 
सरकार को बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारिया उठानी पड़ती है, और जैसा कि इसी अध्याय में 
आगे चलकर दर्शाया गया है, भूमि सुधार योजना के लिए राज्य सरकारों को अनेक पेचीदा मसले 
जो इस समय कई राज्य प्रशासनो को अपनी सामर्थ्य से बाहर जान पड़ते है, कुछेक वर्षो में ही 
हल कर दिखाने होंगे। करीब-करीब इन सभी मसलो को हल करने में जन-सहयोग, सद्भाव और 
आपसी व्यवस्था की बहुत अपेक्षा होगी । कितने ही ऐसे जटिल मामले भी हो सकते है जिन पर 
गौर करना हरेक राज्य के लिए जरूरी हो। केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने, जिसमें योजना आयोग 
के सदस्य और तत्सम्बन्धी प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित है, और जो समय-समय 
पर देश के विभिन्न भागो में भूमि सुधार की प्रगति की समीक्षा करती है, पहली पचवर्षीय योजना 
की अवधि में अपना दायित्व निभाते समय इन सब बातो का पूरा ध्यान रखा । गत वर्ष योजना 
आयोग को पट्टेदारी सुधार, चकों के आधार, कृषि पुनर्गठन और भूदान की विभिन्न समस्यांश्रो 
का अध्ययन करने में भूमि सुधार विषयक जिस मण्डल ने सहायता दी, उसने भी इन तथ्यों को 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन १६५ 


६. बिचौलियो की समाप्ति के लिए मोटे तौर पर ये कदम उठाए जाते हैं : 


(१) पड़ती जमीन, जंगल, आबादी-मुकाम जैसी बिचौलियो की जो भी पंचायती जमौन 
होती है, उसे राज्य सरकार अपने हाथ मे ले लेती है और उसके विकास वगेरह का 
इन्तजाम कराती है । 

(२) बिचौलियों की खुदकाइत जमीन, और घरेलू फार्म जमीन बिचौलियों के पास ही 
रहने दी जा रही है । बिचौलियों के घरेलू फार्म मे जो लोग खेती करने आए हों 
उन्हें बिचौलियों के पट्टेदारों के रूप में खेती करते रहने दिया जाता है। कुछ राज्यों 
में अलबत्ता पट्टेदार भी सीधे राज्य के नियन्त्रण में ले लिये गए है और बिचौलियों 
का अपनी पट्टेदारी की जमीन पर कोई हक नहीं रह गया है । ऐसे राज्यों में उत्तर 
प्रदेश, मध्य भारत (जागीरदारी क्षेत्र ) दिल्‍ली, अजमेर और भोपाल 
दामिल है । राजस्थान और मध्य भारत (जमींदारी क्षेत्र) में इस तरह 

| के पट्टेदारों को यह सुविधा दी गई है कि वे चाहे तो जमीन के स्वामित्व 
का अधिकार खरीद ले सकते हैं । ज्यादातर राज्यों में बिचौलियो को 
खुदकाइत के लिए सिर्फ वही जमीन दी गई है जिसमें वे पहले से खुद 
खेती करते आए थे और जो उनके घरेलू फार्मों में शामिल थी । लेकिन 
हैदराबाद, मैसूर (इनामी जमीन), राजस्थान, सौराष्ट्र, अजमेर, भोपाल, 
और विन्ध्य प्रदेश आदि कुछ राज्यों मे ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि 
अगर बिचौलिए की खुदकाश्त की जमीन कानून में खुदकाइत के लिए निश्चित 
झधिकतम भूमि से कम हो, तो उसे खेती करने के लिए कुछ और जमीन दे दी जाए। 

(३) ज्यादातर राज्यों में बिचौलियों के मुख्य पट्टेदार सीधे राज्य सरकार के मातहत 
ले लिये गए हैं। बम्बई में (बिचौलियों के अनेक विशिष्ट वर्गों के सम्बन्ध में) 
और हैदराबाद और मैसूर में (इनामी जमीन के सम्बन्ध में ) और कुछ अन्य राज्यों 
में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है । इन राज्यों में कही-कही बिचौलियों के पढ़े- 
दारों की जमीन बिचौलिए के नाम कर दी गई है। कुछ राज्यों में पट्टेदारों 
का अधिकार स्थायी था, और उन्हें श्रपनी जमीन दूसरे के नाम कर देने का 
हक मिला हुआ था, इसलिए वहां इस दिशा में कोई और कारंवाई करने की जरूरत 
नही हुई। ऐसे राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, भोपाल और 
विन्ध्य प्रदेश शामिल थे । बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मैसुर और 
दिल्‍ली वगरह में पट्रेदारों को स्वामित्व का अधिकार पाने के लिए राज्य सरकार 
को एक निश्चित रकम अदा करनी पड़ी । आंध्र, मद्रास, राजस्थान, सौराष्ट्र, 
(बारखली क्षेत्र) मध्य भारत, हैदराबाद (जाग्रीर क्षेत्र) और अजमेर जैसे कुछ 
राज्यों मे या तो पट्टेदार को पहले से ज्यादा अधिकार दिला दिए गए थे, या उससे 
सीधे कुछ लिये बगैर उसका लगान कम कर दिया गया । 


१०. बिचौलियों को मुआवजे और पुनःस्थापन सहायता के रूप में जो रकम दी जानी है 
१ कुल मिलाकर ४५० करोड़ रुपए के आस-पास बठती है । मुआवजे की कुल रकम का सत्तर 
तशत हिस्सा तो उत्तर प्रदेश और बिहार ही का है । आम तौर पर मुआवजा, बिचौलियों को 
प्रीन से होने वाली शुद्ध आय का कुछ गुना तय कर लिया गया है । अधिकतर राज्यों में न्यून 
(य वर्ग के बिचौलियों के लिए आमदनी की ज्यादा गुनी रकम मुआवजे के रूप में स्थिर की 
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गई । बिचौलियों के खत्म हो जाने से राज्य की भ्राय बढ जाती है और झ्राय में जो वृद्धि होती है 
उसी में से मुआवजे की रकम अदा की जाती है। मुआवजा कभी-कभी नकद भी दिया जाता 
है । लेकिन ज्यादातर मुभावजे में ऐसे बौड दिए जाते है जिन्हे अदायगी के लिए दूसरे के नाम भी 
किया जा सकता है, जो परक्राम्य (तिगोशिएबल ) होते है, और जिन्हे एक निद्िचत अवधि 
के बाद भुनाया जा सकता है। यह अवधि १० से लेकर ४० वर्ष तक रखी गई है । मुआवजे 
की रकम आकना, और उस हिसाब से मुआवजा में बौंड देना खासा बडा काम रहा है । ज्यादातर 
राज्यों में काम जल्दी से पूरा करने की खातिर प्रशासन की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी है । 
फिर भी मुआवजा आंकने और अदा करने का बहुत-सा काम अ्रभी बाकी पड़ा है। यह बहुत 
जरूरी है कि छोटे-छोटे जमीदारों और विधवाओं और नाबालिगो को मुआवजा देने का काम 
अब जल्‍दी पूरा किया जाए । 


मालिकों के अधिकार 


११. बिचौलियों की समाप्ति के बाद अब मोटे तौर पर दो तरह की पट्टेदारिया बच रही 
है---एक वर्ग मे वे लोग भाते है जिन्होंने सीधे राज्य से जमीन लें रखी है, और दूसरे मे वे जिन्होने 
पहले वर्ग के लोगों से जमीन ले रखी है । इनके कर्तव्य और अधिकार आम तौर पर उन कानूनों 
में निर्दिष्ट होते रहे जो राज्य सरकारे पढ्टेदारी के बारे मे समय-समय पर बनाती रही । 
अधिकाश पट्टदारों को कानून से यह झ्राववासन मिल चुका था कि उनकी पट्टेदारी को कभी आच 
न आने पाएगी । साथ ही लगान की रकम भी नियमित कर दी गई । यही नहीं, कुछ राज्यों में 
उन्हें पट्टेदारी की जमीन किसी और के नाम कर देने के सम्बन्ध में बाकी अधिकार मिल चुके थे । 
सगर इतना सब होते हुए भी विभिन्न वर्गों की पट्टेंदारी की विविधता काफी कम हो चली है और 
ज़ो काइतकार बिचौलियों के मातहत काम कर रहे थे, उनमे से अधिकाश खुद जमीन के मालिक 
हो गए है । जमीन के स्वामित्व के बारे में कुछ मोटे सिद्धात तय करके अगर सभी जगह एक-सी 
नीति पर चला जाए तो बहुत अच्छा रहे । 


१२. जमीन का मालिक होने का मतलब है कुछेक जिम्मेदारिया निभाने के लिए तैयार 
रहना । सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जमीन के उपयोग और देख-रेख की है। स्वामित्व के इस पहलू 
पर हम इसी अध्याय में आगे चलकर विचार करेंगे । 


अनेंक राज्यों मे चकबन्दी विषयक कानूनों के भ्रन्तगंत ऐसे उपाय किए गए है कि जमीन के 
अधिकाधिक छोटे टुकडे न होते जाएं । पर होता भ्रक्सर यह है कि इन नियमो को सख्ती से लागू 
नही किया जाता । कृषि विकास के लिए यह जरूरी है कि जमीन के कठे-फटे टुकड़े न बनने दिए 
जाए और बंटवारे या हस्तातरण द्वारा उनके भी और छोटे-छोटे टुकडे न होने दिए जाए और 
जो छोटे कटे-फटे टुकड़े इस समय है उनके हस्तातरण के नियमन की कोई व्यवस्था कर 
दी जाए । 


१३. कुछेक राज्यों में काफी इलाका ऐसा है जिसमे उन लोगो को अपनी जमीन दूसरे 
के नाम कर देने का अधिकार नहीं है जिन्होंने जमीन सीधे राज्य से ले रखी है । ऐसे मालिक-जमीन 
फ़सल को रेहन रखकर थोड़े समय के लिए कजे ले सकते है । लेकिन रेहन मे रखने के लिए कोई 
ज्लीज न होने पर-ये शायद सहकारी ऋण सस्थाओं से लम्बे और दरमियाने श्रसें के लिए कर्ज 
न ले पाएं । इसलिए यह जरूरी है कि'जिन लोगों ने जमीन सीधे राज्य से ले रखी हो उन्हें 
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सरकार या सहकःरी संस्थाओं से कर्ज लेने की खातिर जमीन रेहन रखने का अ्रधिकार 
दिया जाए । 

१४. कुछ राज्यो में जमीन को पट्टे पर उठाने का अधिकार ऐसे ही व्यक्तियों को दिया 
गया है जो अपनी जमीन की आय की देख-रेख करने मे किसी दृष्टि से भ्रसमर्थे हों, उदाहरण के 
लिए विधवाएं, नाबालिग, और सशस्त्र सेनाओ के कमंचारी | अनुभव से पता चलता है कि इस तरह 
के निषेध से गांव की अर्थ-व्यवस्था मे एक तरह की जड़ता आ जाती है । यही नही, इस तरह के 
निषेध को सख्ती से लागू कर सकना प्रशासनिक दृष्टि से बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली पच- 
वर्षीय योजना मे यह परिकल्पना की गई थी कि जमीन को पट्टे पर उठाने के जो भी नियम' वर्गरह 
बनाए जाए उन्हे लागू करने की जिम्मेदारी पंचायतो पर रहे, यानी जमीन पंचायतो के माध्यम से 
ही पद्टे पर उठाई जाए। इस तरह की प्रथा को यथासम्भव बढावा दिया जाए। हर हालत में 
जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन पट्टे पर उठाए तो पट्टे की अवधि कम से कम पाच से 
दस वर्ष हो । ' 

पद्टेदारी सुधार 


१४. समय के साथ पट्टेदारी की समस्या तीन तरह से जटिल होती गई । एक तो इसलिए 
कि अक्सर बिचौलिए अपनी घरेलू-फार्म जमीन को खुद नही जोतते-बोते थे और उसे पट्टे पर उठा 
देते थे । दूसरे इसलिए कि जिन लोगों ने बिचौलियो से जमीन ले रखी थी--इस वर्ग के लोग सब 
सीधे राज्य के नियंत्रण मे आ गए है--वे कभी-कभी पट्टे पर ली हुई जमीन को खुद भी पढें 
पर उठा देते थे । तीसरे इसलिए कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों मे रैयत की जमीन के एक काफी बडे हिस्से 
में पट्टेदार काइत करते रहे थे । 


१६. बेदखली रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न उपाय किए गए है। बारीकियों 
में जाए, तो इन उपायों मे खासा अन्तर दीख पड़ेगा । पट्टेदारी की सुरक्षा की दृष्टि से हम विभिन्न 
राज्यों को इस प्रकार बाट सकते है : 


(१) वे राज्य जहां पट्टेदारों को पट्टेदारी बनाए रखने का पूरा आश्वासन दिया 
गया है । 

(२) वे राज्य जहां पट्टेदारी के आंशिक रक्षण की व्यवस्था है, और जहा जमींदार 
एक सीमित क्षेत्र में खुद काइत करने के श्रधिकार का उपयोग करने के लिए पट्टेंदार 
को बेदखल कर सकता है। अलबत्ता इस शतें का ध्यान रखते हुए कि बेदखल पट्टे- 
दार के पास खेती-बारी के लिए कम से कम उतनी जमीन बच रहे जितनी कानून 
में निश्चित है । 

(३) वे राज्य जहां जमीदार एक निश्चित सीमा तक ही पट्टेदारों से जमीन खुदकाइत 
के लिए वापस ले सकता है, लेकिन जहां पट्टेदार को खेती-बारी के लिए थोड़ी- 
बहुत जमीन अपने पास रखे रहने का हक नही है। 

(४) अन्य राज्य, जहां बेदखली फिलहाल रोक दी गई है, या जहां पट्टेंदारों के संरक्षण 
के लिए कदम उठाए जाने है । 

उत्तर प्रदेश और दिल्ली पहले वर्ग मे, बम्बई, पंजाब, राजस्थान, हैदराबाद और हिमाचल 
भ्रदेश दूसरे वर्ग मे, और असम, मध्य प्रदेश (बरार), उड़ीसा, पेप्सू और कच्छ तीसरे वर्गे में झगते 
है । उत्तर प्रदेश में पट्टेदारों को सीधे राज्य के नियन्त्रण में ले लिया गया है और उन्हें स्थायी 
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और मौरूसी हक दे दिए गए है । राज्य सरकार उनसे लगान लेती है और जमीदारों को बौडों 
के रूप में मुआवजा भ्रदा करती है। दिल्ली में पट्टेंदारों को स्वामित्व का पूरा अधिकार दिया गया, 
और उनसे सरकार को लगान देने के साथ-साथ जमीदारों को मुआवजा देने को भी कहा गया । 
बम्बई में जमीदार पट्टे पर उठाई जमीन में से आधी खुदकाश्त के लिए वापस ले सकता है, लेकिन 
इस सिलसिले मे आर्थिक दृष्टि से लाभदायी तीत चक की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी 
गई है। आाधिक दृष्टि से लाभदायी चक का क्षेत्रफल जमीन की उ्वेरता के हिसाब से 
४ से लेकर १६ एकड़ तक कुछ भी हो सकता है । पंजाब में खुदकाइत के लिए ३० स्टेण्डडे एकड़” 
से ज्यादा जमीन वापस नही ली जा सकती, और पट्टेदार के लिए कम से कम ५ स्टेण्डड्ड एकड़” 
जमीन छोड़ देना जरूरी होता है। ३० स्टेण्डडे एकड़' से ज्यादा जो भी जमीन होती है, सरकार 
के हाथ में चली ज्वती है । न्यूनतम क्षेत्र ५ स्टेण्डड एकड़ जमीन में से कोई पट्टेंदार तभी 
बेदखल किया" जा सकता है जब सरकार उसे अपनी अतिरिक्त प्राप्त जमीन मे 
से बदले की जमीन दें। हैदराबाद में भी पट्टेदार के लिए कुछ जमीन छोड़ देने 
का नियम है। हा, अगर कुछ जमीन के पास ही कानून में निर्दिष्ट सीमा से भी कर्म 
या बिल्कुल बराबर जमीन हो तो बात दूसरी है। राजस्थान में भी पट्टेदार को 
आम तौर पर थोड़ी-बहुत जमीन अपने लिए रखे रहने का हक मिला हुआ है । हिमाचल प्रदेश 
में जमींदार खुदकाइत के लिए पांच एकड़ जमीन वापस ले सकता है। पट्टेंदार को पट्टी की तीन- 
चौथाई जमीन अपने पास रखे रहने का हक दिया गया है । तीसरे वर्ग के राज्यों मे खुदकाइत' 
के लिए कितनी जमीन वापस ली जा सकती है, इसका ब्योरा यो है असम में ३३३ एकड़, 
मध्य प्रदेश (बरार) में ५० एकड़, पेप्सू मे ३० स्टैण्डडे एकड़', कच्छ में ५० एकड़, और उड़ीसा 
में ७ से १४ एकड़ । देश के अन्य भागों में तरह-तरह की व्यवस्था है और वहां पट्टेदारों की रक्षा 
के लिए उपरोक्त राज्यों के मुकाबले बहुत ही कम इन्तजाम हुआ हैं। भूमि सुधार कानूनों के 
बनने के बाद की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए यह कहना पड़ेगा कि देश के विभिन्न भागो में 
इन कानूनों का व्यावहारिक पालन एक जेंसा नहीं हुआ है, और एक ही राज्य मे कानूनों 
के कुछ हिस्सो का तो पालन बहुत जोर-शोर से हुआ है, और कुछ में खास ध्यान नही दिया गया 
है । कुल मिलाकर खासी विषमता रही है । 


१७. पिछले कुछ वर्षो में राज्यो मे बड़े पैमाने पर बेदखली किए जाने के और पट्टेदारी 
का स्वेच्छा से त्याग करने के मामले हुए हैं । इसके खास-खास कारण ये हैं कि लोग पट्टेंदारी 
संरक्षण के कानूनों की व्यवस्था जानते नही है, कानूनों मे कहीं और कसर रह गई है, जमीन का 
हिसाब-किताब बाकायदा रखा हुआ नही है, और प्रशासन का इन्तजाम अच्छा नही है । स्वेच्छा 
से पट्टेदारी त्याग देने के ज्यादातर मामलों की सचाई सन्दिग्ध होती है। सिफारिश की जाती है 
कि ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाए कि पट्ठेदारों या उप-पट़ेदारों को लगान न देने या जमीन का दुरुप- 
योग करने को छोड़ और किसी आधार पर बेदखल त किया जा सके । पिछले तीन-एक वर्ष में 
जो बेदखलियां या पट्टेदारी-त्याग हुए हों, उन पर बाकायदा गौर किया जाए और अगर कोई 
पट्टेदारी लौटाना उचित समझा जाए तो लौटा दी.जाए। लोग दबाव में आकर  पद्ठेदारी का 
'स्वेच्छा से त्याग न करें और इसके लिए ऐसा विधान कर दिया जाए कि पट्टेदारी का छोड़ा जाना 
तब तक वेध नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसके बारे में माल विभाग को बाकायदा खबर न 
की गई हो | पट्ेंकार जे जमीन छोड़े, उसमें से जमींदार को सि्फे उतनी ही जमीन लेने दी जाए 
जितनी वह कानूंच के अनुसार ले सकता हो । 
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खुदकाइत का भ्रर्थ 

१८. पटेदारी के संरक्षण के कानूनों का पालन करने में कुछ दिक्कतों का इस वजह से 
सामना करना पड़ता है कि खुदकाइत की कोई सुनिश्चित परिभाषा नही है। इस शब्द का अक्सर 
इस्तेमाल किया जाता है, पर इसके मतलब सब कही अलग-अलग लगाए जाते है | सभी राज्यों 
में खुदकाइत में वह खेती-बारी भी शामिल की जाती है जो नौकरों या मजदूरों से कराई जा रही 
हो । अर्थभेद है तो इन बातों में कि खेती-बारी की देख-रेख कैसी और कितनी है, और नौकरों 
या मजदूरों का वेतन किस रूप में और किस तरह दिया जाए। दोनों ही चीजों का कानून से विधान 
हुआ है । अनेक राज्यों में देख-रेख के विषय में कोई प्रतिबन्ध नही है । बम्बई, सौराष्ट्र और 
कुछ अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि खुदकाइत की देख-रेख या तो स्वयं मालिक-जमीन या 
उसके परिवार का कोई सदस्य करे, लेकिन इस प्रसग में परिवार की कोई परिभाषा नहीं दी 
गई है | रही नौकरों और मजदूरों के वेतन की बात। बम्बई और कुछ अन्य राज्यों मे ऐसी 
व्यवस्था है कि वेतन चाहे नकद दे लो चाहे किसी और तरह, मगर पैदावार के हिस्से के रूप में न 
दौ। उधर पंजाब में आप मजूरी चाहे किसी तरह अदाँ कर सकते है। खुदकाइत का मतलब सभी 
जगह एक ही जैसा लगाया जाए, ऐसा प्रबन्ध कर देना अपेक्षित है । 

१९. देखा जाए तो खुदकाइत में तीन बातें खास होनी चाहिएं--पहली, फायदा- 
नुकसान जो हो मालिक उठाए; दूसरी, खेती-बारी की देख-रेख मालिक खुद करे, और तीसरी 
यह है कि खेती में वह खुद भी मेहनत करे । जो आदमी सारा फायदा-नुकसान खुद न उठाता हो, 
या जिसने पैदावार का एक हिस्सा किसी दूसरे के नाम पर कर दिया हो, 
उसके बारे में यह कहना गलत होगा कि वह खेती स्वयं कर रहा है। जहां तक 
देख-रेख का मतलब है वह यह होना चाहिए कि या तो स्वय मालिक-जमीन या उसके परिवार का 
कोई सदस्य करे । देख-रेख अच्छी हो सके, इसके लिए ऐसा विधान करना जरूरी है कि देख-रेख 
करने वाला फसल के समय ज्यादातर या तो उसी गांव में रहे जहां उसके खेत हैं या उसके 
आसपास के किसी गाव में । इस प्रसंग में आसपास की स्पष्ट परिभाषा कह दी जाए। सिद्धात 
रूप से तो खुदकाइत के लिए खेती मे मालिक का थोड़ा-बहुत योग देना जरूरी होना चाहिए, 
लेकिन इस विधान का पालन करनें में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सुझाव 
दिया जाता है कि इस शर्तें को जरूरी न समझा जाए और खुदकाइत की परिभाषा यों कर दी 
जाए; जिसमें जमीन का मालिक फायदे-नुकसान का सारा जोखिम खुद उठाता हो और खुद 
मालिक या उसके परिवार का कोई सदस्य खेती-बारी की देखरेख बाकायदा करता हो, वही खुद- 
कादइत है। लेकिन जहां खुदकाइत के लिए जमीन पट्टेदार से वापस ली गई हो, वहां खुदकारत की 
तीसरी यानी मालिक की खेती-बारी से खुद भी थोडी-बहुत मेहनत की शर्तें भी लागू की जाए 
तो अच्छा रहे । इस तरह जो जमीन वापस ली गई हो भ्रगर उसमें खुदकाश्त न की जाए 
या एक निदिचत अवधि में उसे किराए पर उठा दिया जाए तो बेदखल पट्टेदार को यह दावा 


' करने का हक रहे कि पट्टे की जमीन फिर उसे लौटा दी जाए । 


२०. ऊपर खुदकाइत की जो व्याख्या की गई है, उसे ध्यान में रखकर वर्तमान कानूनों 
पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और उन लोगों को जो अब तक सिर्फ खेतिहर मजदूर या 
साझेदार समझे जाते रहे है, पद्टेदारी के अधिकार दिलाने का समुचित प्रबन्ध किया जाना 
चाहिए । खुदकाश्त की गलत व्याख्या किए जाने से अनेक राज्यों मे जमीदार खेती में साझा करने 
की ऐसी व्यवस्था करते रहें है जो पट्ेदारी जैसी होते हुए भी पट्रेदारी नही समझी जाती, और 
इस प्रकार साझदार उन अधिकारों से वंचित रह जाता है जो कानून में पट्टेदारों को दिए गए हैं ॥ 


१७० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


जमीन का खुदकादत के लिए हासिल किया जाना 


२१. पट्टेदारी कानून की कई-एक कठिनाइया पट्टेदार से खुदकाइंत के लिए जमीन' वापस 
लेने के सवाल को लेकर उठती है। आम रिवाज कानून में ऐसी व्यवस्था रखने का है कि सेना के 
कर्मचारी, अविवाहित औरते, विधवाएं, नाबालिग लड़के-लड़किया, और शारीरिक या मानसिक 
दृष्टि से ग्रसमर्थ व्यक्ति अपनी जमीन पट्टे पर उठा सकते है और समर्थ होने पर पट्टंदार से जमीन 
खुदकाश्त के लिए वापस ले सकते है । 


जहां तक प्रतिरक्षा सेवा मे नियुक्त करममंचारियो का सम्बन्ध है, इस बात का ध्यान रखना 
बहुत ही जरूरी है कि पट्टेदारी के कानून की वजह से उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो । सैनिकों 
को इस बात का पूरा इतमीनान होना चाहिए कि उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा और उनके 
अधिकारों पर आंच नही आएगी । ग्रगर वे जमीन के मालिक हों तो उन्हें जमीन पट्टे पर उठा 
देने का हक रहे, अगर वे पट्टेदार हों तो उन्हे पट्टे पर मिली जमीन किसी और को उठा देने का 
हक रहे । सेना से निवृत्त होने पर वे अपनी खुद की या पट्टे की जमीन खुदकाइत के लिए वापस ले 
सकें । इस दिशा मे कोई रोक-टोक न हो । 


२२. श्राम राय यह है कि जमीदार को खुदकाइत के लिए पट्टेदार से जमीन वापस लेने का 
अधिकार होना चाहिए । पहली पचवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव किया गया था कि जमीदार को 
खुदकाइ्त के लिए हद से हद इतनी जमीन वापस लेने दी जाए जिसका क्षेत्रफल एक परिवार के लिए 
पर्याप्त जमीन से तिगुता हो । जमीन सिर्फ खुदकाइत के लिए ही वापस लेने दी जाए और उसका 
क्षेत्रफल इतना ही रखा जाए जिसे जमींदार के परिवार के प्रौढ़ सदस्य जोत-बो सकते हों । इस 
प्रस्ताव का पालन करने में पिछले तीन वर्षो मे जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे यहू लगता है कि 
बड़े पैमाने पर बेदखली न होने देने की कोई कारगर व्यवस्था होनी चाहिए । व्यवहार में सवाल 
यह उठता है कि जो मालिक खुदकाशत करना चाहता हो और जिस पट्टेदार की इस वजह से 
रोटी-रोजी जाती हो, उनके परस्पर-विरोधी हित का समन्वय किस प्रकार किया जाए कि दोनों 
की बात रह जाए । बहुत-से राज्यों मे एक सीमा से श्रागे जमीदार खुदकाइत के लिए जमीन 
वापस नही ले सकता । लेकिन इसके बाद भी उन जमींदारो की समस्या बच रहती है जिनकी 
जमीन एक परिवार के लिए पर्याप्त समझी जाने वाली जमीन से कम हो, या उससे तो ज्यादा 
हो पर खुदकाइत की निर्धारित सीमा से कम पड़ती हो । 


२३. छोटे-मोटे जमीदारों की आर्थिक दा पट्टेदारो की झाथिक दशा से इतनी भिन्न 
नही कि पट्टेदारी कानून में उनके नुकसान की कोई बात रखना उचित ठहराया जा सके । यह जरूर 
वाछनीय है कि जो छोटा जमीदार खुदकाइत के लिए जमीन वापस लेना चाहता हो उसे वेसा 
करने दिया जाए। मगर साथ हीं पट्टेदार का हित-अहित बिसार देना भी मुश्किल है । काफी लोगों 
की यह राय है कि जिन जमीदारो की कुल जमीन बहुत थोड़ी-सी हो, उन्हें पट्टेदारों से सारी जमीन 


आशिक. देनी 


वापस लेने देनी चाहिए । इसकी सीमा इतनी रखी जाए कि जिसे बुनियादी चक समझा जा सके । 
जमीन के टुकड़े न होने देने के कानूनों में बुनियादी चक' की परिभाषा झ्ाम तौर से यों की जाती 
है: वह छोटे से छोटा क्षेत्र जिसमे खेती करता आर्थिक दृष्टि से 'फायदेमन्द हो । व्यवहार में हम 
यह मान सकते हैं कि परिवार का चक तीन बुनियादी चकों के बराबर है । तो मतलब यह हुआ कि 
जिन लोगों के घास एक परिवार/के' लिए पर्याप्त समझी जाने वाली जमीन की तिहाई जमीन हो, 


उन्हें अपनी सारी जमीन खुदकाइ्त के लिए वापस लेने का अ्रधिकार होना चाहिए। रहे वे लोग 
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जिनकी जमीन बुनियादी चक से तो ज्यादा हों मगर पारिवारिक चक से कम हो; उनके बारे में 
यह सुझाव दिया जाता है कि उन्हें ग्रपनी आधी जमीन वापस लेने का अधिकार दिया जाए, हां, 
इस बात का ध्यान रखा जाए कि इन्हे जो जमीन वापस मिले वह किसी भी हालत मे बुनियादी 
चक से कम न हो । अगर जमीदार के वापस लेने के बाद पट्टेदार के पास जमीन बिल्कुल ही न बच 
रहे, या बुनियादी चक से कम बच रहे, तो सरकार उसे कहा से इतनी जमीन दिलाए कि उसके 
घट्टे में कम से कम एक पूरा बुनियादी चक हो जाएं। जब जमीन की अभ्रधिकतम सीमा निश्चित 
कर दी जाएगी और अतिरिक्त भूमि पर सरकार का कब्जा हो जाएगा तो पट्टेदारों को बुनियादी 
चक दिलाने के काम में किसी हद तक सुविधा हो जाएगी । 


२४. जहां तक उन लोगों का सवाल है जिनकी जमीन पारिवारिक चक से ज्यादा हो 
मगर खुदकाइत के लिए निश्चित से कम, खास ध्यान इसी बात का रखा जाना चाहिए कि पढे 
दारों के पास भी थोड़ी-बहुत जमीन बच रहे । थोडी-बहुत' का मतलब क्या है, यह तो जमीदार की 
खुदकाइत की जमीन के क्षेत्रफल पर निर्भर है । प्रस्ताव यह है कि--- 


(१) अगर जमींदार के पास खुदकाइत की इतनी जमीन हो जो एक पारिवारिक चक से 
ज्यादा मगर निश्चित अधिकतम सीमा से कम हो, तो उसे पट्टेदार से जमीन वापस 
लेने दी जाए, अलबत्ता इस बात का ध्यान रखकर कि पट्टेदार के पास कम से कम 
एक पारिवारिक चक के बराबर जमीन बच रहे, और जमीदार की खुदकाइत 
की जमीन का क्षेत्र कुल मिलाकर निश्चित अधिकतम सीमा से ज्यादा न हो 
जाए । 


, -» (२) अगर जमींदार के पास खुदकाइत की जमीन एक पारिवारिक चक से कम हो तो 
उसे पट्टेदार की जमीन की आधी या इतनी जमीन वापस दे दी जाए कि उसका 
खुदकाइत का इलाका कुल मिलाकर एक पारिवारिक चक के बराबर हो जाए, 


मगर शर्तें यह हो कि पट्टेदार के पास कम से कम एक बुनियादी चक के बराबर 
जमीन बच रहे । 


२५. यह जरूरी है कि मालिक-जमीन खुदकाइत के लिए जो जमीन वापस ले सकता हो 
उसकी सीमा पर निशान लगाने का काम जितनी जल्दी हो सके पूरा कर दिया जाए। पाच-छ: 
महीने की एक ऐसी उचित अवधि तय कर ली जाए जिसमें मालिक-जमीन खुदुकाइत का क्षेत्र 
निर्धारित कराने के लिए आवेदन कर सकें । माल विभाग के अधिकारी इस बात का न्यायोचित 
फैसला करे कि पट्टेदार से कितनी जमीन वापस ली जा सकती है, कितनी नहीं । जो इलाका 
खुदकाइत की सीमा के अलावा हो, उसमें पट्टेदारों को स्थायी और मौरूसी हक दिया जाए । 
उन्हें पट्टे की जमीन दूसरे के नाम करने का भी थोड़ा-बहुत अधिकार दिया जाए ताकि वे 
जमीन रेहन रखकर सरकार से या सहकारी समितियों से कर्ज ले सकें ॥ जो जमीन वापस ली जा 
सकती हो उसके पट्टेदारों को मौरूसी (मगर स्थायी नही ) हक होने चाहिएं। उन्हें जमीन में सुधार 
करने का अधिकार भी मिलना चाहिए । ऐसा विधान कर देना भो वांछुनीय है कि जमींदार 
एक निश्चित अवधि में ही जमीन वापस ले सकता है और उस अवधि के बाद स्वामित्व पट्टेदार 
को दें दिया जा सकता है + इसके लिए पहली योजना में पाच वर्ष की जो अवधि सुझाई गई है 
वह पर्याप्त जान पड़ती है । छोटे-छोटे जमींदारों के लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध रखना जरूरी नही । 


१७२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
लगान का नियमन 


२६. पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि लगान की ऐसी दर जो पैदावार के 
चौथाई या पांचवे हिस्से से ज्यादा हो, बगर किसी खास वजह के लागू न होने दी जाए। लगान 
नियमित करने का काम सभी जगह बराबर नही हुआ है, कई राज्यों में म्रभी तक इसकी कानूनी 
व्यवस्था नही हुई है। लगान के बारे में विभिन्न राज्यों में ग्रब भी बहुत भ्रन्तर है। अधिकतम लगान 
राजस्थान और बम्बई में पैदावार का छठा हिस्सा, दिल्‍ली और अजमेर और किसी हद तक 
हैदराबाद और अ्रसम मे पाचवा हिस्सा, उडीसा, हिमाचल प्रदेश, मैसूर के कुछ भागों मे, और 
असम, हैदराबाद और विन्ध्य प्रदेश में कुछ मामलों में चौथाई हिस्सा, पंजाब और पेप्स में, 
मैसूर के कुछ भागों में और कच्छ में कुछ मामलों में तिहाई हिस्सा, और बिहार में ७/२० 
हिस्सा निश्चित हुआ है । दूसरी ओर मद्रास में सिफे तजौर और मलाबार में ही' 
लगान नियमित है । तंजौर में लगान पैदावार का साठ प्रतिशत भाग लिया जाता है और मला- 
बार में आम तौर पर पचास प्रतिशत । पश्चिम बंगाल में साझेदार को, अगर काइत का खर्च उसी 
ने उठाया हो तो, फसल का चालीस प्रतिशत, नही तो पचास प्रतिशत भाग जमीदार को देना पड़ता 
है। आंध्र जसे कुछेक राज्यों में तो लगान का नियमन बिल्कुल हुआ ही नहीं है। यह आव- 
इयक हो चला है कि जल्दी ही लगान की दरों को घटाकर उतना कर दिया जाए जितना कि पहली 
योजना में सुझाया गया था। साथ ही, लगान को नकद चुका सकने की व्यवस्था भी कर दी जाए तो 
ओर भी ग्रच्छा रहे । लगान का सामान्य ढंग से नियमन करने के साथ-साथ भ्रधिकतम लगान को 
मालगुजारी के कुछ गुने के बराबर तय कर देना भी बहुत उपयोगी रहेगा । 


पट्टेदार और स्वामित्व का अधिकार 


२७. यह बात तय पाई जा चुकी है कि जो जमीन खुदकाइत के लिए वापस न ली जा सकती 
हो उसके पट्टेदारों को अपने-अपने चकों का स्वामित्व प्रदान करने के लिए जल्दी ही जरूरी कदम 
उठाने चाहिएं। इस दिशा में श्रब तक प्रगति मन्द रही है । सुझाव यह है कि फौरन यह काम तो कर 
दिया जाए कि जो जमीन खुदकादत के लिए वापस न ली जा सकती हो उसके पट्टेदारों का राज्य 
से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाए । इस प्रसंग में लगान घटाने का बड़ा महत्व होगा । 
लगान घटाने का काम पहले पूरा कर दिया जाए, उसके बाद हर राज्य मे वापस न ली जा सकने 
वाली जमीन के पट्टेदारों को स्वामित्व का अधिकार दिलाने का, और जमीदार-पट्टेदार सम्बन्ध 
की आखिरी“ निशानिया भी मिटा डालने का आयोजन हो । जैसा पहले बताया जा चुका है, 
उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सब पट्टेदार सीधे राज्य के नियन्त्रण में रख दिए गए है। भ्रन्य राज्य 
में इस मामले मे दो भिन्न रास्ते अपनाए नगए हैं। मध्य प्रदेश, पजाब, हैदराबाद, मध्य भारः 
राजस्थान और जल्द एक अन्य राज्य में पट्टेदारों को यह सुविधा दी गई है कि अगर उनकी मर्ज 
हो तो स्वामित्व के अधिकार खरीद लें । लेकिन हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश, इन दो राज्यों २ 
सरकार ने पट्टेदारों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार भी रखा है | यह देखा गय 
है कि जहां जमीन का स्वामी बनना पट्टेदारों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है, वहां बिरले ही पट 
दार स्वॉमित्व का अधिकार खरीदते है । इसकी एक खास वजह यह है कि उनके पास स्वामिर 
का अधिकार खरीदते के लिए फालतू धन नही होता । 


२८- ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि पट्टेदारों को अपनी मर्जी 
स्वामित्व खरीदने का श्रधिकार दे देना ही काफी नहीं है। जो जमीन खुदकाइत के रि 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनल/ठन १७३ 


वापिस न ली जा सकती हो, उसके सब पट्ठेदारो का सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर देने की 
जरूरत है । पहली पचवर्षीय योजना मे यह बात अच्छी तरह समझ ली गई थी और इसलिए 
सुझाव दिया गया था कि खुदकाइत के लिए निर्धारित सीमा से ज्यादा जो भी जमीन हो उसके बारे 
में आम तौर से पट्टेदारों को मालिक-जमीन बना देने की ही नीति अपनाई जाए। यह तीन तरह 
से किया जा सकता है :-- 


(१) राज्य लगान वसूल करे, और जमीदारों को मुआवजा देने का प्रबन्ध करे । 
(२) राज्य पट्टेदारों से लगान के साथ-साथ किस्तो मे मुआवजा भी वसूल कर ले । 


(३) राज्य पट्टेदारों से लगान वसूल करे, और पट्टेदार मुआवजे की किस्तें सीधे जमीदार 
को ही अदा कर दिया करें । 


पहले और दूसरे रास्ते पर चलने के माने यह होंगे कि राज्य मुआवजे की रकम ऐसे बौण्डों 
के रूप में अदा करेगा जो बीस-बाईस वर्ष बाद भुनाएं जा सकते है । पहला उपाय अपनाने पर 
मुआवजा उस वृद्धि पर आधारित होगा जो कि राज्य सरकार की श्राय में होगी, याती जमी- 
दारों से जो मालगुजारी मिला करती थी उसके और अब जो पट्ठेदारों से उचित लगान मिलेगा « 
उसके अन्तर से मुआ्लावजा अदा किया जाएगा । लेकिन इस उपाय को अपनाने से कुछ दिक्‍्कते 
सामने झा सकती है, कारण, लगान की दरें जगह-जगह अलग-अलग है और नीति के अनुसार 
उनका क्रमश: घटाया जाना निश्चित है। इस प्रकार मुआवजा तय करने का कोई पक्‍का आधार 
मिलना मुश्किल हो सकता है । तीसरा जो उपाय बताय्र गया है उसमें दिक्कत हो सकती है कि 
यट्टेदार किस्तें समय से अदा न करें । 


है - इसलिए कुल मिलाकर ऊपर के तीन उपायों में से दूसरा उपाय ही सबसे अच्छा जान पड़ता 
है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि पट्टेदार पर बहुत ज्यादा भार न पड़ जाए। 
भार ज्यादा न होने देने के लिए ऐसा विधान कर दिया जा सकता है कि पट्टेदार को साल में 
लगान और मुआवजे की किस्तों के रूप में जो रकम देनी पड़े वह योजना में निदिष्ट लगान के 
स्तर से ज्यादा न हो, यानी कुल पैदावार के चौथाई या पांचवे हिस्से से ज्यादा न हो । खयाल है 
कि मुआवजे की कुल रकम पट्टेदार से मय ब्याज के वसूल की जा सकेगी; सरकार पर कोई 


आशिक भार नहीं पड़ेगा । 


२९ पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान में पद्देदारों को जमीन का स्वामित्व प्रदान करने 
के काम की प्रगति आकना सह्दी-सही और पूरी-पूरी सूचना के अ्रभाव में मुश्किल रहा है । 
राज्यों को इस सम्बन्ध में साल के साल ब्योरेवार सूचना तैयार करती चाहिए । 


जमीन को हरूांठ और चकों का श्राकार 


३०. पहली पंचवर्षीय योजना मे यह सिद्धांत माना गया है कि कोई आदमी ज्यादा से ज्यादा 
कितनी जमीन का मालिक हो सकता है। इस बारे में एक सुनिश्चित सीम्प निर्धारित होनी चाहिए । 
सुझाव दिया गया था कि यह सीमा हर राज्य अपनी खास समस्याओ्रों और कृषि इतिहास का विचार 
करके निश्चित करे । चक किस तरह बंटे हुए है, और उनका आकार कितना है, इस बारे में 
प्रामाणिक सूचना के अभाव की ओर ध्यान खीचा गया था और प्रस्ताव किया गया था कि चक 
और खेती के बारे में परिगणना कराई जाए । इस सुझाव के अनुसार जनवरी १६५४ में राज्य 


१७४ «द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


सरकारों से चक और खेती के विषय में परिगणना करानें को कहा गया । यह तय पाया गया 
कि जिन इलाकों में जमीन का सालाना हिसाब-किताब रखने का इन्तजाम है, उनमे यह परिगणना 
आम तौर से राज्य सरकार की मालगुजारी शाखा से कराई जाए । शजरा, खतौनी वगेरह जो भी 
दस्तावेज उपलब्ध हो सकें उनके आकडो पर अच्छी तरह विचार किया जाए और जरूरत हो 
तो किन्‍्ही खास बातो की जानकारी पाने के लिए पड़ताल भी करा ली जाए। परिगणना के काम 
को जल्दी पूरा करने के खयाल से नवम्बर १६५४ मे राज्यो के एक सम्मेलन में यह फैसला हुआ कि 
कोई राज्य सरकार अगर चाहे तो परिगणना सिर्फ उन चको के बारे में कर सकती है जो १० 
एकड या उससे ज्यादा के हों । जिन इलाकों में जमीन का साल का हिसाब-किताब न रखा जाता 
हो, वहा नमूने की पड़ताल से काम चलाने का प्रस्ताव हुआ । 


३१. जिन मुख्य-मुख्य धारणाओं को लेकर यह परिगणना की गई, उनका ब्योरा इस 
प्रकार है 


(१) परिगणना का सम्बन्ध किसी आदमी की उस जमीन से है जो कृषि योग्य हो; 
खेती की इस जमीन में चरागाह और बाग-बगीचें भी शामिल किए जाएं । ऐसी 
जमीन की, जिसमे खेती न हो सकती हो---उदाहरण के लिए जगल---गणना न की 
जाए । शहर मे जो जमीन हो उसका भी हिसाब न लिया जाए । 


(२) “अ्रपनी जमीन” की परिभाषा इस प्रकार की जाए कि उसमें जमींदार की खुद 
जमीन के साथ-साथ वह जमीन भी शामिल की जा सके जिसे उसने (स्थायी और 
मौरूसी रूप से ) ले रखा हो। भ्रगर के की कोई जमीन 'ख” ने कब्जे के श्रधिकार से 
ले रखी हो तो उसे 'ख” ही की जमीन मे गिना जाए, 'क” की में नही । यह भी तय 
पाया गया था कि जिन लोगो को जमीन पर कानून से स्थायी और मौरूसी अधि- 
कार न मिले होंपर जिन्हें व्यवहार में इन अधिकारों का उपयोग करने का पूरा 
अवसर प्राप्त हो उन्हें भी मालिक-जमीवत समझा जाए---यथा बम्बई राज्य के 
संरक्षित पट्टेदारो की जमीन उनकी खुद की जमीन मानी गई है। 


(३) किसी आदमी के पास सारे राज्य में कुल मिलाकर जितनी कृषि भूमि हो, वह एक 
ही चक के बराबर मानी जाए । अगर स्वामित्व में साझा हो तो हर साझेंदार का 
ग्रपना हिस्सा अलग चक समझा जाए । 


(४) खुदकाइत का क्षेत्र, खुद की कुल जमीन और पट्टे पर उठाई जमीन के क्षेत्रफलों 
के अन्तर के बराबर माना जाए। पट्टेदार को मिली उस जमीन को पट्टे पर उठाई 
जमीन समझा जाए जिस पर उसे स्थायी और मसौरूसी' अधिकार प्राप्त न 


हुए हो । 


३२. भूमि सुधार की कोई भी व्यापक योजना कार्यान्वित करते समय ऐसा उपाय करना 
जरूरी हो जाता है कि जर्मीन के क्षेत्रफल के साथ-साथ उसके उपजाऊपन की भी अभिव्यक्ति 
हो जाए, या दूसरे शब्दो में यों कहें कि किस्म-किस्म की जमीन के लिए एक ही मापदण्ड निर्धारित 
हो सके । पंजाब और पेप्सू में पाकिस्तान से बेघर होकर भ्राए ५ लाख से भी ज्यादा लोगो को कोई 
५४० लाख एकड़ जमीन में इस बात का विचार करते हुए बसाया गया था कि वे पाकिस्तान में जो 
जमीन छोड़कर आए हैं वह कैसी थी और उस पर उन्हें क्या हक मिले हुए थे। इस तरह जो 
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अनुभव प्राप्त हुआ उसे देखते हुए सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया कि दवे स्टैण्डड्ड 
एकड़ के निर्धारण के लिए कोई अच्छा-सा सूत्र निकाले। उससे हर राज्य में विभिन्न प्रकार की 
जमीन अनुमोदित स्टैण्डडे एकड़ के हिसाब में मापी जा सकती है । स्टैण्डड एकड़ किसी खास 
किस्म की ऐसी एक एकड़ जमीन है जिसे झ्राधार मानकर सभी किस्म की जमीन मूल्यांकित की 
जा सके । कुछ राज्यों में स्टैण्डड एकड़ बन्दोबस्त मे दर्ज पैदावार का और दूसरे उपलब्ध 
आ्रांकडों का विचार करते हुए जमीन के उपजाऊपन के संदर्भ में तय किया गया है। अन्य राज्यो 
में सिचाई साधनों, या मालगृजारी के किन्ही दिए हुए आंकडो, या लगान दरों की दृष्टि से, 
कहीं-कही स्टैण्डड एकड निद्िचत करते समय एक से ज्यादा बातों को ध्यान मे रखा गया है । इस 
प्रकार हर राज्य या प्रदेश की जमीन के किसी विषय में तुलना करने के लिए स्टैण्डड एकड़ों का 
उपयोग अभी सम्भव नही । इसके लिए और अध्ययन करने की जरूरत है। हां, किसी एक राज्य या 
प्रदेश-विशेष में सभी तरह की जमीन की माप करने के लिए स्टैण्डड एकड़ तय हो जाने से 
पुनर्वास और पुनवितरण के कार्यक्रम मे बहुत सुविधा हो जाती है । हो सकता है कि आगे कभी 
जाच-पड़ताल करके सारे देश के लिए ऐसा स्टैण्डड एकड़ निश्चित कर दिया जाए जिरुके 
ग्राधार पर विभिन्न राज्यों के स्टेण्डड एकड़ो की तुलना सभव हो । 


३३. चक और खती सम्बन्धी परिगणना २२ राज्यों में हो चुकी है। आपध्र, बम्बई, मध्य 
प्रदेश, मद्रास, हैदराबाद, मध्य भारत, सौराष्ट्र, अजमेर, भोपाल और कच्छ----इन दस राज्यों में 
सभी चकों की पूरी तरहग णना की गई । पंजाब, पेप्सू, मैसूर, कुगें, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश और 
विन्ध्य प्रदेश---इन सात राज्यों में गणना पूरी तरह तो की गई मगर सिर्फ १० एकड़ या उससे 
ज्यादा चकों की ही की गई । उत्तर प्रदेश में जहा गावों में जमीन का बाकायदा सालाना हिसाब- 
फितस्ब*रुखने की प्रथा है, राज्य सरकार ने सिर्फ नमूने की एक पड़ताल कर लेने का फैसला किया 
क्योंकि माल विसास- के कर्मचा री चकब्रन्दी के काम में व्यस्त थे। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और 
तिरुवाकुर-कोचीन में, जहां जमीन के पूरे, सालाना लेखे उपलब्ध नही हैँ, नमूने की पड़ताल 
कराई गई। असम श्रौर पश्चिम बंगाल में सज्य सरकारें चकों के बारे में पहले ही कुछ 
सूचना प्राप्त कर चुकी थी। जमीन की अधिकतम सीमा निश्चित कर देने के विषय मे पश्चिम 
बंगाल में आवश्यक कानून बन चुका है और असम में एक विधेयक पास किया जा चुका है। जम्मू- 
कद्मीर में भी अधिकतम सीमा का निर्धारण हो चुका था, इसलिए वहां कोई विशेष परिगणना 
करने की जरूरत नहीं समझी गई । मणिपुर और त्रिपुरा में कर्मचारियों की कमी थी और 
सभी स्थान खासे दुर्ग थे, इसलिए वहा परिगणना करने का इरादा छोड़ दिया गया । बीस 
राज्यों से परिगणना की रिपोर्ट आ चुकी है । बाकी से भी जल्दी ही आती होगी । 


३४. चक वितरण और आकार के बारे में जो आंकड़े जमा किए गए हैं वे जमीदार की 
कुल जमीन और खुदकादइत जमीन दोनों के ही हिसाब से जमा किए गए हैं । ये आंकड़े अन्तिम 
या अपरिवर्ततीय नहीं । अधिकतर राज्यो से यह सूचना साधारण एकड़ों और स्टैण्डडें 
एकड़ों दोनों मे ही प्राप्त हुई है। स्टैण्डडे एकड़ की माप हर राज्य ने अपनी सुविधा के लिए अलग 
निर्धारित की है और उसे अभी राज्य-राज्य की तुलना करने का आधार नही माना गया है । 
इसलिए इस अव्याय के दूसरे परिशिष्ठ में उपलब्ध आकडे सिर्फ साधारण एकड़ो में दर्शाए 
गए हैं। आगे चलकर चक और खेती सम्बन्धी इस परिगणना के बारे में अलग से एक विशेष 
रिपोर्ट प्रकाशित करने का प्रस्ताव है । 


१७६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


कृषि भूमि की भ्रधिकतस सीसा का निर्धारण 


३५. पहली पंचवर्षीय योजना में यह सिद्धात अपनाने की सिफारिश की गई थी कि 
कोई झ्रादमी ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन का मालिक हो सकता है--इस विषय में एक सीमा 
निश्चित होनी चाहिए | चक और खेती के बारे में जो परिगणना हुई है उससे राज्यों को 
अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव पर चलने के वास्ते काफी सूचना प्राप्त हो गई है । 
'परिगणना से जो आकड़े सामने आए है, कोई भी ब्योरेवार आयोजन करने से पहले उनका ध्यान 
से विचार करने की जरूरत है। अधिकतम सीमा के निर्धारण की समस्या के प्रति क्या रवेया 
अपनाया जाए, इस बारे मे यहा सिर्फ मोटी-मोटी बातें दी जा रही है । जाहिर है, हर राज्य को 
डनके आधार पर ब्योरेवार योजना खुद ही ध्यानपूर्वक तैयार करती होगी । मुख्य विचारणीय 
अश्न ये है :-- 

(क) अधिकतम सीमा किस-किस जमीन पर लागू हो ? 

(ख) यह अ्रधिकतम सीमा मोटे तौर पर कितनी हो ? 

(ग) इससे छूट दी जाए तो किस आधार पर ? 

(घ) क्या कदम उठाए जाए कि लोग अधिकतम सीमा की व्यवस्था से बचने के लिए 
जमीन को बेइमानी की नीयत से किसी और के नाम न कर पाएं ? 

(ह) जो अ्रतिरिक्त ज़मीन सरकार अपने हाथ में ले उसके लिए मुआवजा किस 
हिसाब से दिया जाए ? 


(च) उस अतिरिक्त भूमि को फिर से किस तरह ब्राटा जाए ? , 


३६. सीमा-निर्धारण के दो पहलू हैं: (१) श्रागेजो जमीन ली जाए उसकी सीमा का 
निर्धारण; और (२) श्रब जो जमीन है उसकी सीमा का निर्धारण । उत्तर प्रदेश में ऐसा विधान है 
कि कोई भी व्यक्ति आगे से ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता । इस विषय में दिल्ली में 
३० स्टैण्डडे एकड की, बम्बई में जमीन की किस्म के भ्रनुसार १२ से लेकर ४८ एकड़ तक की, 
'पश्चिम बंगाल मे २५ एकड़ की, हैदराबाद में तीन पारिवारिक चकों की, सौराष्ट्र में तीन लाभकारी 
चकों की, और मध्य भारंत मे ५० एकड़ की सीमा निर्धारित है। अन्य राज्यों मे यह सीमा अभी 
'तक निर्धारित नही हुई है। इन राज्यों में इस काम में अब ज्यादा विलम्ब नहीं करना चाहिए । 


३७ दूसरी पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में हर राज्य में विद्यमान कृषि भूमि की भी 
अधिकतम सीमा तय कर देने का विचार है । यह सीमा हर जमीदार की अपनी जमीन के विषय 
में हो । अपनी जमीन में उस जमीन की भी गिनती की जाए जिस पर उसे पद्दे द्वारा स्थायी और 
'मौरूसी हक प्राप्त हो । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस तरह की पद्टेदारी की जमीन का 


8. ०३ ३, 


स्वामित्व पट्टेदार को ही दे देते की व्यवस्था की जा सकती है। 


३८. एक विचारणीय प्रइन यह है कि अधिकतम भूमि की सीसा एक व्यक्ति के बारे मे हो 
या एक परिवार के बारे मे । दूसरे सुझाव के पक्ष मे यह तर्क किया जा सकता है कि खेती के 
मामले में परिवार को 'ही बुनियादी इकाई माना जाता रहा है, व्यक्ति को नही । इस बात का 
'विचार क़रके-हुए योजना आयोग द्वारा नियुक्त भूमि सुधार मण्डल ने यह सिफारिंश की है कि 
अधिकतम भूमि की सीमा सारे परिवार की कुल जमीन के बारे मे होती चाहिए । इस प्रसंग में 
श्रिवार में पत्नी और पति के अतिरिक्त बेटे-बेटियो और नाती-पोतों की गिनती की जाए । 


भूमि सुधार और क्ृषि व्यवस्था का पृनर्गेठन हि १७७ 


लेकिन उधर चक और खेती की परिगणना में यह मानकर चला गया है। किसी व्यक्ति विशेष 
के पाम सारे राज्य मे कुल मिलाकर जितनी जमीन हो वह एक ही चक के बराबर है और अगर 
स्वामित्व मे साझा है तो हर साझेदार का अपना हिस्सा एक अलग चक के बराबर है । इसलिए 
प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से व्यक्ति विशेष की जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने 
का सुझाव ज्यादा उपयुक्त जान पडता है, क्योकि सीसा-निर्धारण की योजना लागू करते समय 
हलफनामों और नियतकालिक विवरणों के साथ-साथ चक और खेती की परिगणना के दस्तावेजों 
का भी बहुत उपयोग होगा । परिवार की जगह व्यक्ति को इकाई मानने के विरोध में यह अवश्य 
कहा जा सकता है कि उससे सरकार को पुनवितरण के लिए अपेक्षाकृत कम जमीन प्राप्त होगी । 


३९ रास्ता चाहे जो अपनाया जाए, साथ-साथ इस बात की पक्‍की व्यवस्था जरूर कर 
दी जाए कि कोई भी जमीदार बेईमानी की नीयत से अपनी जमीन दूसरे के नाम न कर पाए । 
अधिकतम भूमि की सीमा ल्रामू करते समय अगर एक व्यक्ति की जमीन का विचार किया गया, 
एक परिवार का नही तो जश्ञायद इस तरह की धोखेबाजी की ज्यादा आशका रहेगी, क्योकि उस 
दा में जमीदार अपनी जमीन को परिकर वालों में इस तरह बांठ सकेगा कि अधिकतम सीमा के 
नियम से उसे कम से कम नुकसान हो । स्पब्ट है कि इस तरह के-हस्तान्तरण रोकने का खास इन्त- 
जाम करना होगा । हर राज्य को चाहिए कि उसके यहा पिछले दो-तीन वर्षो मे बेईमानी की नीयत 
से जमीन के जो हस्तान्तरण हुए हों उनके प्रभाव की जांच कराए और इस तरूह के हस्तान्तरण 
के तात्कालिक निषेध का कोई उपाय करे। जो हस्तान्तरण हो चुके हों, उनकी जाच कराई 
जाए । यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन का हस्तान्तरण कर दें और. उसके बाद भी उसके 
पास जमीन बच रहे, तो उस हालत में इस सवाल पर गौर किया जाना चर्महिए कि क्या भूमि की 
सीमा लागू करते समय यह मानकर चला जाए कि हस्तान्तरण मात्तो हुआ ही नही । राज्यी-को 
यह भी प्रबन्ध कर देना चाहिए कि आगे बेईमानी की नीयत से जमीन का हस्तान्तरण न' 
हो पाए । है को 


झधिकतम सीसा कितनी हो 


४०. अधिकतम सीमा किस स्तर पर लायू हो, इसका विचार करते समय कोई ऐसी 
सुविधाजनक इकाई ढूढ निकाली जाए जो मोटे तौर पर देश के सभी भागों के लिए समुचित 
ठहरती हो। और बाद में हर राज्य अपन्ती विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखकर 
उसमें आवश्यक संशोधन-परिवद्धंन कर सकता है और उसका ब्योरा तय कर सकता है। 
पहली पंचवर्षीय योजना मे सुझाव दिया गया था कि इस' और ऐसे ही अन्य प्रसुर्गों सें 
क्षेत्र विशेष की परिवार-पर्याप्त भूमि की कुछ गुने भूमि अधिकतम निश्चित कर दी 
जाए परिवार-पर्याप्त भूमि! या पारिवारिक चक' के दो पहलू हैं. (१) वह क्रृषि 
की एक इकाई हो; और (२) वह इतनी जमीन हो जिसमें खेती करने से एक निदिष्ट 
आसत आय हो सकती हो । पहली पंचवर्षीय योजना में पारिवारिक चक' की व्याख्या 
यो हुई थी : स्थानिक परिस्थिति और कुषि प्रणाली के अनुसार एक औसत परिवार सिफे 
इतनी ही सहायता लेकर जितनी कि खेती में भ्राम तौर से ली- जाती रही हो, जितनी जमीन 
को जोत या बो सकता हो, उसे ही एक प्रिकारिक चक समझा गया हैं । किसी जमीत से 
कितनी आय होगी, यह इस पर निर्भर है कि उसमे क्‍या कुछ बोया जात है, खेती किलनी 
कुशलता से की जाती है। एक ही जमीन से विभिन्न लोगो को- उनकी कुझन्नता, क्षमता 
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और साधन के अनुसार विभिन्न आय हो सकती है । ज्यों-ज्यों कृषि के नए तरीकों का प्रचलन 
होता जाएगा, और क्ृषि प्रणाली अधिक कुशल और नानाविध होती जाएगी, भूमि से प्रति 
इकाई आय भी बढ़ती ही जाएगी। इसलिए पारिवारिक चक' की आय के हिसाब से निर्धारण 
करना, और वह भी तब जब स्वय निदिष्ट आय क्रषि-जन्य पदार्थों के एक कल्पित भाव के 
आधार पर तय की गई हो, मुश्किल ही है । इसलिए सुविधा इसी में है कि हर राज्य विभिन्न 
इलाकों की परिस्थिति, जमीन की किस्म, सिचाई के साधन आदि को ध्यान में रखकर आय की 
नही क्षेत्रफल की दृष्टि से यह तय कर दे कि एक परिवार के लिए कितनी जमीन पर्याप्त होती 
है। पारिवारिक चक' के सिद्धात पर व्यवहार करते समय भी काफी कठिनाइयां उठ सकती है । 
इस प्रदन का आगे विचार करने के लिए बन्दोबस्त और माल विभाग के अनुभवी लोगों की एक 
छोटी-सी समिति बैठा देना अ्रच्छा रहेगा । 


यह देखते हुए कि देश में लोगों के पास जो कृषि भूमि हैं उसमे से कुछ ही को बड़े चक॑ 
की सज्ञा दी जा सकती है। भूमि की अधिकतम सीमा तीन पारिवारिक चक' निश्चित कर देनें में 
सुविधा होगी । अगर अधिकतम सीमा एक सम्पूर्ण परिवार की जमीन क संदर्भ में निश्चित हो तो' 
इस बारे में कोई न कोई विधान करना ग्रावरयक हो जाएगा कि परिवार की इकाई में किन-किन 
लोगों की गिनती करनी होगी । अगर भ्रधिकतम सीमा व्यक्तिगत चक के संदर्भ में निश्चित 
हुई तो ऐसा विधान करने की आवश्यकता शायद न पड़े । सामाजिक परिस्थिति और श्रन्य प्रासगिक 
तथ्यों का विचार करके हर राज्य यह तय कर सकता है कि भूमि की अ्रधिकतम सीमा 
व्यक्तिगत चक के सन्दर्भ में लागू की जाए कि पारिवारिक चक के । दूसरा रास्ता श्रपनाए 
जाने पर यह खास तौर से जरूरी हो जाएगा कि परिवार के आकार-प्रकार के बारे मे कोई स्पष्ट 
निर्धारण हो । इस प्रसंग में यह भी तय करना होगा कि अगर परिवार बड़ा हो तो उसके लिए 
अधिकतम सीमा बढ़ानी होगी कि नही । भूमि सुधार मण्डल ने, जिसका ऊपर उल्लेख किया जा 
चुका है, यह विचार प्रकट किया है कि जिस परिवार मे पांच से ज्यादा सदस्य हों, उसके लिए 
अधिकतम भूमि की सीमा बढ़ाकर अधिक से अधिक छ: पारिवारिक चको तक नियत की जाए। 


झधिफतम सीमा से छूट 


४१. किसी राज्य में भमि की सामान्य अधिकतम सीमा निश्चित करते समय इस बात का 
भी विचार करना होगा कि किस-किस तरह की कृषि भूमि को अधिकतम सीमा के विधान से मुक्त 
रखा जाएं। इस विषय में कोई फैसला करते समय इन तीन मुख्य बातों को ध्यान मे रखा 
जा सकता है : 


(१) जहा संयुक्त काये होते हों, खासकर जहां औद्योगिक और कृषि कार्ये साथ-साथ 
किए जाते हों, 
(२) विशिष्ट कृषि; और 
(३) पैदावार की दृष्टि से बड़े-बडे खास ढंग के सुसंचालित फार्म तोड़े न जाएं । 
इन मान्यताओं का विचार करते हुएं निम्नलिखित वर्ग के फार्मों को अधिकतम सीमा से 
मुक्त रखना लाभदायी जान पड़ता है :--+ 
(१) चाय, कहवां, और रबड़ के बागान, 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गेठत १७६ 


(२) फलों के ऐसे बगीचे जिनका इलाका खासा गठा हुआ हो; 

(३) ऐसे फार्म जो योसवद्धन, डेरी, भेड़ पालन आदि किन्‍्हीं खास कार्यो के लिए 
खोले गए हों; 

(४) चीनी के कारखानों के गन्ना फार्म; और 


(५) ऐसे सुसचालित फार्म जिनका इलाका बिखरा हुआ न हो, जिनमें बहुत धन 
लगाया जा चुका हो और स्थायी सुधार किए जा चुके हों और जिनके भंग 
किए जाने से पैदावार घट सकती हो । 


ये सुझाव मोटे तौर पर दिए गए हैं; इनके ब्योरे का तो हर राज्य को अपनी विशेष परिस्थिति 
और आवद्यकता के सन्दर्भ में विचार करना होगा । उदाहरण के लिए, देश के उन भागों में 
जहां कषियोग्य भूमि बंजर पड़ी है और काइतकारों का अभाव है, वहां भूमि की अधिकतम सीमा 
निश्चित करने की फिलहाल शायद कोई जरूरत न हो । और हो भी तो वहां सीमा अन्य प्रदेशों 
की अपेक्षा ज्यादा ऊंची रखना उचित ठहरे । इसके विपरीत जिन इलाकों में आबादी घनी है 
वहां सीमा कम ऊंची रखना अपेक्षित हो सकता है । 


मुआवजा 


४२. मालिक-जमीन को मुआवजा किस आधार पर दिया जाए, और जिन लोगों को उनकी 
जमीन दिलाई गई है उनसे जमीन की कीमत किस आधार पर वसूल की जाए---ये नीति विषयक 
ऐसे सवाल है जिनका हर राज्य को अपनी परिस्थिति के अनुसार सोच-समझकर हल निकालना 
होगा । जहां तक मुआवजे का सम्बन्ध है, मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि किसी निश्चित 
अवधि, उदाहरण के लिए २० वर्ष के बौण्ड जारी करना सुविधाजनक रहेगा । मुआवजे की 
रकम तय करने के तीन तरीके हो सकते हैं : (१) विभिन्न किस्म की जमीन के भाव निश्चित करके. 
उनके हिसाब से मुआवजा आंक लिया जाए; (२) जमीन से जो लगान मिलता हो उसका कुछ 
गुना मुआवजे के रूप में दे दिया जाए; और (३) कोई और उपाय सम्भव हो तो उसे अपना लिया 
जाए। रहा उन पट्टेदारों से कीमत वसूल करने का सवाल जिन्हें जमीन दिलाई गई हो। इस 
सिलसिले में यह तय करना होगा कि कीमत क्या हो और उसे कितनी किस्तो में और कितने समय में 
वसूल किया जाए । जैसा पहले सुझाव दिया जा चुका है, ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि जिन पढ़े- 
दारो के नाम जमीन की जाए उन पर कर, मालगुजारी और जमीन की कीमत की किस्म वर्गरह 
का कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा इतना ही भार पड़े जितना उचित दर पर सालाना लगान का 
पड़ता है, यानी उनसे कर आदि के रूप में साल मे कुल मिलाकर सम्पूर्ण फसल का चौथाई या 
पांचवें भाग के मूल्य की ही रकम वसूल की जाए । अगर भूमि सुधार कार्य उपरोक्त सुझांवो के 
अनुसार किया जाए तो मुआवजे की रकम और ब्याज से राज्य सरकारों पर श्रतिरिक्त देनदारी 
नही आ पड़ेगी । 


पुनःस्थापन की योजनाएं 


, ४३. अधिकतम सीमा के.निर्धारण से सरकार को जो जमीन मिले, उसका बन्दोबस्त करते 
समय खुदकाइत के लिए जमीन वापस लिये जाने से विस्थापित पट्टेदारों का तथा उन किसानों का 
जिनकी जमीन आशिक दृष्टि से अ्पर्याप्त हो, और भूमिहीन खेतिहरों का खास खयाल रखा जाए। 


१८० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


जहा तक सम्भव हो, जमीन सहकारी खेती के लिए ही दी जाए। जित किसानों के पास इतनी कम 
ज़मीन हो कि उसमे खेती करने में कोई फायदा न हो, उन्हे इस तरह के सहकारी कृषि फार्मों में 
ले लिया जाए । हां, शर्त यह हो कि वे अपनी भूमि फार्म के लिए दे दे । इस तरह किसानों की भ्रपनी 
जमीन और जमीदारों की अतिरिक्त जमीन में से सरकार द्वारा दी गई जमीन से जो सहकारी 
फार्म बनाए जाए उनके सदस्यों को सरकार द्वारा प्रदत्त जमीन का हिस्सा कराने का अधिकार 


नहो। 


४४. भूमि सुधार के प्रसंग मे भूमिहीन खेतिहरो की जिन समस्याओं की ओर ध्यान देना 
जरूरी है उन पर सोलहवे अध्याय में विचार किया गया है। लोग इस बात को मानते है कि 
खेतिहरो की संख्या को देखते हुए कृषि योग्य भूमि इतनी कम है कि थोड़े-से ही भूमिहीन खेतिहरो 
को जमीन दिलाई जा सकती है। यह जरूरी होगा कि राष्ट्रीय श्रथ-व्यवस्था का ज्यों ज्यों विकास 
होता जाएगा, त्यो-त्यों अन्य साधनहीनों की भांति भूमिहीन खेतिहर भी उद्योग आदि क्षेत्रों में 
रोजगार पाते जाएगे । तो भी सामाजिक नीति और झ्ाथिक विकास दोनों की दृष्टि से- यह 
अपेक्षित है कि भूमिहीन खेतिहरों के वर्ग को जो अ्से से साधनों और सुविधाओं से वंचित रहा है, 
और जिसे सामाजिक और आथिक उन्नति के न्यूनतम अवसर भी. प्राप्त नहीं हुए, अब ग्राम 
अर्थ-व्यवस्था के भ्रन्तगंर्त थोडी-बहुत सुख-सुविधा प्रदान की जाए। इसलिए यह सिफारिश की 
जाती है कि हर राज्य चक और खेती परिगणलता से प्राप्त आकड़ों से यह पता लगाए कि अधिकतम 
सीमा के निर्धारण से उसे कितनी जमीन मिलेगी, और फिर खेतिहर मजदूरों को उस जमीन पर 
बसाने की ब्योरेवार योजना तैयार करे । भूदान यज्ञ के द्वारा जो जमीन उपलब्ध हो, उसे भी 
स्ति रिक्त भूमि के बन्दोबस्त सम्बन्धी योजना के लिए लें लिया जाए । 


४५४. यह ठीक है कि भूमिहीन खेतिहरों को फिर से बसाने के लिए अलग से खास कर्मचारी 
नियुक्त करने होगे, लेकिन जहा तक जमीन के विकास के लिए आवश्यक साधनों का सवाल है, वे 
कृषि, राष्ट्रीय विस्तार, सामुक्नयिक विकास, ग्रामोद्योग और योजना मे निर्दिष्ट अन्य कार्यत्रेमो 
से भी: फऋष्त किए जा सकते है। लेकिन पहले यह विचार कर लेना होगा कि इन कार्यक्रमों से विकास 
के साप्रन्,वकिस हद तक मिल पाएगे । अगर हर राज्य अपने यहा खेतिहर मजदूरो के पुन.स्थापन 
के बारे में परामर्श करने, और पुन स्थापन की प्रगति का समय-सम्स पर लेखा-जोखा कर लेने के 
पिबसिरक्ारी और गैर-सरकारी प्रतिनिभ्चियो का एक मण्डल नियुक्त करे तो बहुत अच्छा रहें । 

जरेहका एक सर्वेदेशिक मण्डल स्थाफ्ति करमा भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । उनमें पुन'- 
स्थप्पन योजनाओं की नीति, संचालन और प्रगति का सारे देश. के संदर्भ मे विचार हो सकेगा । 


“४६ इस प्रसग में भूदान यज्ञ का भी उल्लेख किया जा सकता है। उससे भूमिहीन खेतिहरों 
'के वारते अब तक ,४० लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दान में मिल चुकी है और कोई ३ लाख 
एकड़ जमीन वितरित की जा चुकी है । 





कृषि प्नगेंठन 


४७. पट्टेदारी सुधार की प्रमति और कृषि भूमि की अधिकतम सीमा के निर्धारण से 
छोटे-छोटे जमीदारो की संख्या में खासी वृद्धि हो जाएगी । लगान वसूल करने वाले बिचौलियों की 
समाप्ति करके, और जमीन जोतने वाले पर्‌ कर वगैरह का भार कम करके भूमि सुधार, कृषि 
पुनर्गठन का रास्ता तैयार कर देता है। जैसां कि पहले बताया जा चुका है, भूमि सुधार और कृषि 
थुनर्गंठन दरअसल एक ही आयोजन के दो पहल्‌ हैं । भूमि सुधार तब तक सफल नही हो सकता 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन १८१ 


जब तक कर्ज पाने की सुविधा काफी बढ़ा नही दी जाती, भूमि के छोटे-छोटे और ग्राथिक दृष्टि से 
अनुपयुक्त चक समाप्त नही कर दिए जाते, और कृषि भूमि के इस्तेमाल और प्रबन्ध की कमियों 
की दूर नही कर दिया जाता । खेती के लिए कर्ज पाने की सुविधा के प्रइन का भूमि सुधार के 
सदर्भ मे अगले अध्याय मे विचार किया जाएगा । यहा हम कृषि पुनर्गंडन की इन चार खास बातों 
प२ सक्षेप मे विचार करेगे : ( १) चकबन्दी, (२) भूमि की देखरेख के तरीके; (३) कृषि 
की सहकारी व्यवस्था का विकास, और (४) ग्राम संचालन की सहकार प्रणारी जिसकी 
स्थापना आराम अर्थ-व्यवस्था के पुनगंठन का लक्ष्य है । 


चर्केबन्दी 


४८. पहली पंचवर्षीय योजना में सभी राज्यों से यह आग्रह किग्रा गया था कि वे चकबन्दी 
की और भी बडी योजनाएं बनाएं और उनका उत्साह से पालन करें । चकबन्दी कितनी लाभप्रद 
होती है, यह बताने की जरूरत नही । यह सर्वंविदित है कि उससे समय और मेहनत की बचत होती 
है। सिंचाई की व्यवस्था द्वारा जमीन अच्छी बन पाती है, अलग-अलग चकों और आबादी 
के इलाके को नया' स्वरूप देने का अवसर प्राप्त होता है, और पवकी सड़के और ऐसी ही 
अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाती. हैं। फिर भी कुछेक को छीड़ बाकी सब राज्यों मे चकबन्दी 
की दिश्या में पर्याप्त यत्न नहीं हुआ है। मार्च १६९५५ की समाप्ति तक पंजाब में ४० लाख एकड़, 
मध्य प्रदेश मे २९ लाख एकड़, और पेप्सू मे १० लाख एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन की चकबन्‍्दी 
हो चुकी थी । बम्बई और दिल्‍ली में क्र १,०६० और २१० गावों में चकबन्दी की जा चुकी 
थी । उत्तर प्रदेश मे २१ जिलों मे चकबन्दी का काम चल रहा है। इस प्रकार कुछ राज्यो में 
'चकबन्दी में उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी है । अन्य राज्यों मे भी यह काम खासा चल निकला है । 
मगर कुल मिलाकर अभी चकबन्‍्दी के क्षेत्र में बहुत कुछ करने को पडा है। राष्ट्रीय विस्तार 
और सामुदायिक विकास खण्डो में चकबन्दी का काम, क्रषि कार्यक्रम के परम महत्व का काम 
समझकर उठाया जाए। अनेक राज्यों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए अपने कार्यक्रमों में 
चकबन्दी की व्यवस्था कर रखी है । 


४६ देश के विभिन्न भागों में चकबन्दी का काम शुरू हुए श्रब एक पीढी गुजर गई । 
जिन राज्यों में चकबन्दी पहले शुरू हुई थी, अन्य राज्य उनके अ्रनुभव से फायदा उठा रहे है । 
इस अनुभव के आधार पर वे अपनी विशिष्ट परिस्थिति का विचार करते हुए अपने यहां चकबन्दी 
का काम कर सकते है । चकबनन्‍्दी सम्बन्धी प्रहनों को हल करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 
जो तरीके अपनाए गए है, योजना आयोग उनका तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है । योजना आयोग 
चाहता है कि अब तक के अनुभव-के आधार पर जो तरीके सर्वोत्तम ठहरते हों, उन्हे सबके उपयोग 
के लिए उपलब्ध कर दिया जाए । 


भूमि की देख-रंख के तरीके 


,. ५०. पहली पचवर्षीय योजना में यह सिद्धांत अपनाने की सिफारिश की गईं थी कि 
जमीन की जुताई-बुवाई और रख-रखाव के विषय मे एक निश्चित स्तर बनाए रखने के लिए 
कानूनी व्यवस्था की जाए । शुरू-शुरू मे केवल बड़ी जमीदारियों के ही संदर्भ मे ऐसी व्यवस्था करने 
का विचार था । दूसरी योजला के सिलसिले मे कृषि और रुख-रखाव की कुशलता के प्रश्न 
का व्यापकतर दृष्टि से विचार किया जाना होगा । खेती की छोटी-बड़ी सभी तरह की जमीन में 


श्ष२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


कुशलता से काम हो, ऐसा प्रबन्ध कर देना होगा । भूमि सुधार मण्डल की एक समिति ने इस 
विषय का इसी पहलू से ब्योरेवार अध्ययन किया है। उसने अनुसन्धान करके अनेक सुझाव, 
जितकी हम सिफारिश करते है, प्रस्तुत किए जिनमें से खास-खास ये है -- 


(१) सभी काइतकारो का कर्तव्य है कि वे उत्पादन के उचित स्तर को बनाए 
रखे और जमीन की उपजाऊ शक्ति को न केवल बनाए रखे बल्कि बढाए 
भी । जमीन क प्रबन्ध के विषय मे जो कानून बनाए जाएं उत्तमे इस कतेव्य 
का पालन कराने के लिए समुचित प्रेरणा और दण्ड का विधान किया 
जाए । लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी खेती के लिए 
काइतकार की लगन और मेहनत के अलावा और भी कई चीजे जरूरी होती है । 
कही ऐसा न हो कि जमीन के रख-रखाव का कानून एकांगी होकर काइतकार 
को बाध्य करने का साधन मात्र रह जाए। स्तरों के निर्धारण के साथ-साथ 
पट्टेदारी सरक्षण, चकबन्दी, सहकारिता विकास, आर्थिक और टेकनीकल 
सहायता आदि की भी व्यवस्था की जाए । 


(२) रख-रखाव सम्बन्धी कानून में ऐसे स्तर निश्चित किए जाए जिनके आधार पर 
निरपेक्ष और गुणात्मक निर्णय संभव हो । किसी फाम या चक के रख-रखाव 
की अच्छाई-बुराई का विचार करते समय जिन बातों को ध्यान मे रखा जाना 
चाहिए वे परिशिष्ट संख्या एक मे सूचीबद्ध है। इन बातों को ध्यान में रखते 
हुए प्रबन्ध-कुशलता की दृष्टि से फार्मो को चार वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है : उदाहरणार्थ, दो सामान्य से बढिया फार्मो के और दो सामान्य से 
घटिया फार्मों के । पहले दो वर्गों के फ़ार्मों को समुचित प्रोत्साहन और 
मान्यता दी जाए और अन्तिम दो वर्गों के फार्मों को निश्चित स्तर प्राप्त 
करने में सहायता देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं । 


(३) रख-रखाव कानून में कुछ कर्तव्यों के विषय मे ऐसी व्यवस्था रखी जानी चाहिए 
कि उनका प्रालन न करने वाले को दण्ड भोगना होगा। उदाहरण के लिए, कुछ 
कतंव्य ये है . (क) बडी और मझोली जमीदारियों में कृषि योग्य. बजर 
भूमि' में एक निद्िचत अवधि में खेती शुरू कर देना; (ख) जमीन को चौरस 

; बनाना, बाड़ वगैरह लगाना, सिचाई की नालियों की देख-रेख करना, फसल 
के कीड़ो और बीमारियों की रोकथाम, नराई, और खेत की जमीन ऊची 
उठाना और मेड़ बांधना; और (ग) अच्छे बीज का उपयोग, मैले से खाद 
बनाना आदि । 


(४) जमीन के रख-रखाव का कानून तो सभी तरह के फार्मों पर लागू होना चाहिए | 
लेकिन अनुभव प्राप्त करने और उपयुक्‍त तरीके खोजने के लिए हर राज्य 
शुरू-शुरू मे इसे राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के कुछ चुने हुए श्ेत्रो 
में ही लाग्‌ करें। 


कि $ 

(५) गांव में इस कानून का परिपालन कराने की जिम्मेदारी आम तौर पर ग्राम 
पंचायत को सौंपी जाए; हा, साथ ही उसके काम की देख-रेख का प्रबन्ध जरूर 
कर दिया जाए । 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन १८३ 


५१. ये कुछ मोटे-मोटे सिद्धांत है जिनका रख-रखाव सम्बन्धी कानून बनाते समय विचार 
किया जा सकता है| कानून के ब्योरे की बातें तो हर राज्य को अपनी आवश्यकता और परिस्थिति 
के अनुसार तय करनी होंगी । कृषि पैदावार बढाने और प्राकृतिक साधनों को बनाए रखने में 
जमीन के कुशल रख-रखाव का महत्वपूर्ण योग होगा, इसलिए राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक 
विकास खण्डों में इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । 


सहकारी कृषि 


५२. इस बारे में सभी सहमत है कि देश में सहकारी कृषि का जल्दी से जल्दी विकास होना 
चाहिए । लेकिन इस दिशा में अब तक जो कुछ करके दिखाया गया है, वह अ्रपर्याप्त और अ्संतोष- 
प्रद है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में खास काम यह करना होगा कि सहकारी कृषि की पक्की नींव 
डाल देनी होगी, जिससे कि दस वर्ष या लगभग इतने ही समय में काफी जमीन में सहकारी प्रणाली 
से कृषि होने लगे । दूसरी योजना में सहकारी कृषि के विषय में लक्ष्य क्या हो--यह योजना के 
पहले वर्ष में हर राज्य से परामश करके और अब तक की प्रगति और अनुभव पर विच।र-विमरों 
करके तय किया जाने वाला है। ये लक्ष्य कषि पेदावार के लक्ष्य और राष्ट्रीय विस्तार और सामु- 
दायिक विकास के कार्यक्रम से जुड़े हुए होंगे और उनके साथ ही सिद्ध किए जाएंगे । 


प३. कभी-कभी यह सवाल किया जाता है कि आखिर सहकारी कृषि है क्या चीज ? 
सहकारी कृषि के लिए यह तो अनिवार्य है कि सहयोगी अपनी-अपनी जमीन दे, और इस तरह 
जो जमीन इकट्ठी हो उसकी देख-रेख और जुताई-बुवाई वग रह मिल-जुलकर क रे। लेकिन विकास 
की' वर्तमान स्थिति मे जमीन मिलाने और फिर सहकारिता के आधार पर उसम खेती करने के 
सम्बन्ध में काफी नरमी बरती जाए। संगठन कई तरह के सभव है । विभिन्न परिस्थितियों में 
विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है, यथा जमीन इकट्ठा करने के बारे में निम्नलिखित 
तरीकों में से खाली कोई एक या किन्‍्ही दो का मिश्रण अपनाया जा सकता है : 


(१) हर सहयोगी अपनी-अपनी जमीन का मालिक बना रहें, लेकिन संगठन कीं 
सारी जमीन का प्रबन्ध एक इकाई के रूप में चलाया जाए, और इसके लिए 
सहयोगियों को किसी तरह का स्वामित्व लाभाश दिया जाता रहे । 


(२) सहयोगी अ्रपनी जमीन सहकारी संगठन को पट्टे पर उठा दें और बदले में कानून 
में निदिष्ट दर से या आ्रापस मे तय की हुई किसी अन्य दर से रकम पाते रहें । 


(३) सहयोगी अपनी जमीन का स्वामित्व सहकारी संगठन के नाम कर द और 
बदले में उन्हें उनकी जमीन के मूल्य के हिस्से दे दिए जाएं । 


सहकारी कृषि संगठनों के कार्य-सचालन के कई तरीके अपनाये जा सकते है। संगठन के 
या तो सभी काम मिल-जुलकर किए जा सकते है या कुछ मिल-जुलकर और बाकी अलग-अलग 
अपने आप परिवारों के समूह संगठन के अन्तगंत अलग-अलग छोटी इकाइयों के रूप में काम कर 
सकते है । या, जैसा सहकारिता विकास के पहले-पहले दौर में ज्यादा संभव है, हर परिवार 
झपनी जमीन पर काम करे और कुछ निश्चित कार्यों में दूसरे परिवारों का हाथ बंटाए। 
सहकारी प्रणाली तो ऐसी चीज है कि कृषि या अन्य किसी क्षेत्र में किसी परिस्थिति विशेष 
में उसका कौन-सा रूप उपयुक्‍त होगा, इस बारे में बिना आजमाइश किए कुछ नहीं कहा जा 


श्दडं द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


सकता । व्यावहारिक अनुभव नितांत ग्रावरयक हो जाता है। इसलिए सहकारिता के विषय में 
पग-पग पर अनुसन्धान और प्रयोग की दृष्टि श्रपनाई जाए। कोशिश यही रहे कि बाकायदा 
अध्ययन और समीक्षा करके विभिन्न समस्याओं में सबसे उपयुक्त समाधान निश्चित किए जाए 
और उन्हे ज्यादा से ज्यात्म किसानो को बता दिया जाए ताकि वे उनके आधार पर अपनी 
परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अ्रपनी विशेष पद्धति तय कर सके । 


५४ पहली पंचवर्षीय योजना मे छोटे-मोटे काइतकारों को मिलकर स्वेच्छा से सहकारी 
कृषि सगठन बनाने में बढादा और सहायता देने के बारे में कई सुझाव रखे गए थे । सिफारिश की 
गई थी कि भारत की विशेष परिस्थिति मे सहकारी कृषि के कौन-कौन-से तरीके उपयुक्त रहेंगे, 
यह पता चलाने के लिए सुनियोजित प्रयोग किए जाएं। आगे चलकर राज्य सरकारों से सहकारी 
कृषि के बारे में श्रेणीबद्ध कार्यक्रम तैयार करने को कहा गया। मगर कुल मिलाकर इस दिद्या में 
अरब तक कोई खास काम नही हुआ है । बस यही हुआ है कि बहुत-से राज्यो में लोगों नें मिलकर 
स्तेच्छा से थोड़ी-बहुत सहकार कृषि समितियां बना ली है। इनमें से कुछेक ही सफल हो पाई 
है । बाकी के सामने ऐसी व्यावहारिक कठिनाइया प्रस्तुत हुई है जिनके समाधान के बारे मे उन्हें 
कोई निदेद प्राप्त नही हो सका है । नत्तीजा यह हुआ है कि जो काम बडे उत्साह से उठाया गया 
था उपे बेकार समझकर छोड दिया गया है। भारत मे सहकारी कृषि समितिया बनाने में लोगों को 
जो सफलता और विफलता मिली है उन दोनों पर ध्यान से विचार किया जाए तो शायद सहकारी 
कृषि की विभिन्न समस्याओं के सर्वोत्तम समाधान खोजे जा सकें । यही सोचकर योजना झ्रायोग 
ने कार्यक्रम मुल्याकन संगठन के मारफेत १३. राज्यों की चुनी हुई २३ सहकारी कृषि समितियों 
के काम की जांच कराने का प्रबन्ध किया। इस जांच से बहुत उपयोगी जानकारी हासिल हो रही 
है। इस विषय में जल्दी ही किसी समय अलग से एक खास रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी । 


५५. इस समय देश के विभिन्न भागों में कुल मिलाकर कोई एक हजार सहकारी कृषि 
समितियां काम कर रही है। सहकारिता के विकास का चाहे जो कार्यक्रम हो, सहकारी और कृषि 
विभाग के कमेंचारी और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यकर्ता उसमे सबसे पहले इन समितियों 
की ओर ही ध्यान दें । इनमें से जितनी अधिक समितिया सफल होंगी उतना ही भ्रधिक लोगो में 
इस प्रकार की समितिया बनाने का उत्साह बढ़ेगा । 


५६. चकबन्दी के समय लोगों को सहकारी कृषि के लाभ से अ्रबगत कराने की कोशिश 
की जानी चाहिए, ताकि लोग यथासंभव अपनी जमीन की सहकारी कृषि के लिए एक खण्ड मे 
या कुंछ सुगठित खण्डों में चकबन्दी करा लें। जो लोग इस तरह स्वेच्छा से कृषि सहकारी प्रणाली 
अपनाएं, उन्हे कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम और अन्य योजनाओं के साधनों से विशेष 
सहाग्रता मिले । राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में इस बात का खास तौर पर 
ध्यान रखा जाए । उनमे त्िम्नलिखित सुविधाएं बहुत आ्रासानी से जुटाई जा सकती है : 


' , (१) सरकारी या सहकार ऋण सस्थाओं से कर्ज दिलाना, और अनुमोदित कृषि 
कार्यक्रमों के विषयों में सरकारी सहायता देते समय खास ध्यान रखना । 
२) अच्छे किस्म का बीज, रासायनिक खाद, और निर्माण सामग्री देते समय खास 
. रियायत करना । ) हु 
(३) संहकारी फामें की जमीन की चकबन्दी कराने की सुविधाए देना । 


भूमि सुधार और क्रंषि व्यवस्था का पुताठित १८४५ 


(४) सरकार ने जो बजर जमीन छोडी हो, कृषि योग्य जो परती जमीन हो, सरकार 
ने जिस जमीन का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया हो, और ग्राम पंचायतों की 
देख-रेख मे जो जमीन हो, उसको पट्टे पर उठाते समय प्राथमिकता देना । 

(५) ऐसा विधान कर देना कि सहकार समिति एक्र बार बनकर जब तक स्थापित रहे 
और उसंका प्रबन्ध कानून में निर्दिष्ट शर्तों के श्नुसार चलता रहे, तब तक किसी 
को कोई ऐसा अधिकार न मिले जिसके प्रयोग से समिति के सदस्यों का अ्रहित 
हो सकता हो । जहां पट्टेदारों को स्थायी अधिकार मिले हुए है वहां सहकार 
समिति का सदस्य बनना न बनना उनकी मर्जी पर निर्भर होगा । रही वह 
जमीन जिसके पट्टेदार को स्थायी श्रधिकार प्राप्त न हों, उसके बारे में यह है 
कि उसका मालिक सहंकार समित्ति में तभी शामिल हो सकता है जब पट़ेदार 
भी राजी हो । 


(६) फार्म संचालन, बिक्री, उत्पादन कार्यक्रमों के निर्माण आदि के कमेचारियो को 
टेकनीकल सहायता दिलाना । 


(७) सहकारी कृषि समिति के सदस्यों और उनके सहयोगियों के लिए कुंटीर उद्योग, 
गो-पालन, बागवानी आदि कृषि से भिन्न रोजगार उपलब्ध कराने में टेकनीकल 
या आर्थिक सहायता दिलाना । 

(८) जहां जरूरत समझी जाए, प्रबन्ध व्यय के खातिर कुछ समय के लिए अनुदान 


दिलाना । 


इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये रियायते जिन संस्थाओं के साथ की जाए वे सच्चे मानों मे 
कृषि सहकार समितिया हों और उनके इरादे नेक हों । अगर यह सावधानी न बरती गई तो 
घडाधघड़ ऐसी समितियां बनने लगेगी जो कुछ समय बाद सरकार का घाटा कराके ठप्प हो 
जाएंगी । 


५७. यह ज्यादा अ्रच्छा रहेगा कि शुरू-शुरू में श्रनुभव और प्रयोग के लिए पहले हर जिले 
में और आगे चलकर हर राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक क्षेत्र में दो-एक सहकारी फार्म- चुन 
लिये जाए। इन फार्मो के कामकाज पर निगाह रखी जाए और इनकी प्रगति का ब्वोरा दर्ज 
किया जाता रहे । कोशिश यह हो कि इनमे प्रबन्ध और संगठन के बढ़िया तरीकों का 
विकास हो। आगे चलकर ये फार्म सहकारिता, हषि और अन्य विस्तार सेवाओं के कार्यकर्ताओं _ 
के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण के केन्द्र बन जाएं । 


५०८. भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित होने पर जब सारी अतिरिक्त भूमि सरकार के 
हाथ में आ जाएगी, तब सहकारी कृषि का बड़े पैमाने पर आयोजन करना आसान हो जायगा । 
जैसा पहले सुझाव दिया जा चुका है, अतिरिक्त भूमि में जहां तक हो सके सहकारी क्ृषि की ही 
व्यवस्था की जाए । 


५६. आदिम जातियो के इलाकों में, जहा सामुदायिक स्वामित्व का विधान है, कृषि को 
सहकारी प्रणाली का विकास करने के लिए खास प्रयत्न किया जाए । 


६०. कृषि की जो जमीन बुनियादी चक से भी छोटी होती हैं वह कृषि पुनर्यठन के सिलसिल 


में टेड़ी समस्या प्रस्तुत कर देती है । अगर इस तरहं की जमीन मिलाकर सहकारी इकाइयां खोल दी 
जाए तो इनके मालिकों को बड़े पैमाने पर होने वाली खेती के सब लाभ मिल जाएंगे । साथ ही 


१८६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


उनके लिए कृषि विकास के आथिक साधन और रोजगार-वृद्धि के अवसर भी उपलब्ध हो जाएगे। 
सामान्य उद्देश्य यही रहना चाहिए कि जो जमीन बुनियादी चक से भी छोटी हो उसे मिलाकर 
सहकारी फार्म खोल दिए जाएं । इस दिशा में पहला कदम उठाने के लिए हर गांव में अतिरिक्त 
भूमि और अन्य उपलब्ध भूमि में सहकारी इकाइयां खोल दी जाएं। जिन लोगों की जमीन बुनियादी 
चक से कम हो, उन्हें इन इकाइयों में शामिल हो जाने का निमन्त्रण दिया जाए। यह भी अपेक्षित 
है कि'चकबन्द्री करते समय बहुत ही छोटी जमीदारियां, सहकारी कृषि के लिए संगृहीत जमीन के 
नजदीक से नजदीक रखी जाए, ताकि अगर उनके मालिक आगे चलकर कभी सहकारी फार्म में 
शामिल होना चाहें तो उन्हें सुविधा रहे । एक क्षेत्र में सहकारिता बढने से अन्य क्षेत्रों में भी सहका- 
रिता पनपती है। इसलिए यह जरूरी है कि क्ृषि के क्षेत्र में सहकारिता प्रतिष्ठित करने की' 
खातिर पहले कृषि से भिन्न क्षेत्रों मे सहकारिता बढ़ाई जाए । 


६१. सहकारी कृषि के विकास कार्यक्रम के परिपालन के प्रसंग में प्रशिक्षण के व्यापक 
आयोजन का भी बहुत महत्व हो जाता है । सहकार प्रशिक्षण के विद्यालयों मे सहकारी कृषि के 
सैद्धातिक और व्यावहारिक पक्षों के बारे मे विशेष अध्ययन करने की सुविधा होनी चाहिए। 
विस्तार कार्यकर्ताओं और कृषि विभाग अधिकारियों को भी सहकारी' कृषि के विषय में 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । इसमें प्रबन्ध और संगठन की समस्याओं के और हिसाब 
लिखने के तरीकों के बारे मे उनकी जानकारी बढ़ाई जानी चाहिए। इससे भी ज्यादा जरूरी 
यह है कि उन्हे सहकारिता के मानव सम्बन्ध के पहलू से भली-भांति अवगत करा दिया जाए । 


ग्रानोन्‍्नति किस तरह होगी 


६२९. सहकारी कृषि समितियों की वृद्धि और कृषीतर क्षेत्रों में सहकारिता के विकास से 
गाव की भ्रर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ बन जाएगी और पैदावार व आमदनी निरन्तर बढती जाएगी । 
भारत की विशेष परिस्थिति में कृषि और जनहित सम्बन्धी अन्य कई आर्थिक और सामाजिक 
क्षेत्रों मे संचालन की बुनियादी इकाई का स्थान गाव को देना कई कारणों से उपयुक्त जान 
पड़ता है । 


६३. जेसा पहले बताया जा चुका है, सहकारी सामुदायिक विकास के लिए वर्तमान परि- 
स्थिति में गांव की ही इकाई सर्वोत्तम ठहरती है । हो सकता है कि इस काम के लिए कुछ गाव 
बहुत छोटे पडें, कुछ बहुत बड़े, लेकिन जिला विकास प्रशासन वाले श्रध्याय मे गांवों की सीमा 
नए सिरे से निश्चित करने का जो सुझाव दिया गया है उससे यह दिक्कत काफी हद तक दूर हो 
जाएगी । तब अ्रधिकाश गावो का आकार-प्रकार ऐसा होगा कि उन्हें सहकारी कृषि की इकाई 
मानना सचालन और संगठन दोनो की ही दृष्टि से उपयुक्त रहेगा। गांव के सहकारी प्रशासन की 
बात यह मानकर की जाती है कि गाव में जमीन किसानों की खुद की है। ज्यो-ज्यो भूमि सुधार 
का काम आगे बढेगा, त्यों-त्यों ग्राम समुदाय मे मालिक जमीनो की संख्या बढ़ती जाएगी और 
भूमि स्वामित्व के सम्बन्ध में विषमता कम होती जाएगी। लेकिन तो भी हर गाव में दस्तकारों, 
कारीगरो वरगेरह के अलावा और बहुत-से ऐसे लोग बच रहेगे जिनकी रोटी-रोजी खेती से चलती 
होगी लेकिन जिनके पास अपनी कहने को नाम मात्र भी जमीन नही होगी । इस वर्ग के लोगो का 
सवाल बहुत टेढ़ा और विचारणीय है, इसलिए और भी क्कि वास्तव में गावों मे इन्हें पूरा रोजगार 
दिलाया नहीं जा सकता। याव की भअर्थ-व्यवस्था में पूरे समय काम करने वालों के रूप में इनकी 
कोई झावद्यकता नहीं है... ह 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन श्द७ 


६४. कृषि मे और उससे बाहर लोगो के लिए तरह-तरह के व्यवसाय उपलब्ध करानें 
के लिए ग्राम अर्थ-व्यवस्था को ही एक नया रूप दे देना होगा । इस दृष्टि से नए-नए तरीकों का 
जल्दी से जल्दी अ्रपनाया जाना बहुत जरूरी हो जाता है । गावों में बिजली लाई जाए और गाव 
वालों को आधुनिक साज-सामान से परिचित कराया जाए । छोटे-छोटे चक खत्म किए जाएं 
क्योकि जब तक कृषि प्रबन्ध की इकाई का स्थान उन्हे मिलता रहेगा तब तक ग्राम अर्थ-व्यवस्था 
को समृद्ध बनाकर गाव वालो के लिए तरह-तरह के व्यवसाय' उपलब्ध करना बहुत ही मुश्किल 
होगा । इस प्रसंग में प्रबन्ध और कार्य-संचालन की इकाई में भेद करने की जरूरत है। समूचे 
गाव को ही यदि प्रबन्ध की इकाई बना लिया जाए तो भी वर्षो तक क्षषि क़ार्य की इकाई 
किसान की अपनी जमीन ही रहेगी । अगर योजना की इकाई का स्थान ग्रांव को दिया जाए तो 
कई कामों में, उदाहरण के लिए अच्छे बीज के इस्तेमाल में, क्रय-विक्रय मे, उबर भूमि संरक्षण में, 
पानी के उपयोग में, और स्थानीय सार्वजनिक निर्माण में, और धीरे-धीरे जुताई-बुवाई वगैरह में 
सहकारिता सभव हो सकेगी। 


६५. ग्राम-प्रबन्ध की सहकारी व्यवस्था होने तक सक्रांति काल मे गांवों मे जमीन के 
रख-रखाव वगैरह के तीन तरीके प्रचलित रहेगे । किसान अपनी जमीन को स्वयं ही जोतते-बोते 
रहेगे । कुछ किसान ऐसे होगे जो अपनी-अपनी जमीन मिलाकर स्वेच्छा से सहकारी इकाइया 
बना लेगे । तीसरे, कुछ जमीन ऐसी होगी जिसका प्रबन्ध न व्यक्तिगत न सहकारी, बल्कि सामु- 
दायिक होगा । इसमें गाव की पचायती जमीन, आबादी मुकाम, गावो की प्रदत्त कृषि योग्य बजर 
भूमि, ऐसी जमीन जिसका स्वामित्व का प्रबन्ध अधिकतर सीमा निर्धारण के बाद समूचे गाव 
को सौप दिया गया हो और वह जमीन शामिल होगी जो भूमिहीन खेतिहरो को बसाने के लिए उप- 
लब्ध की गई हो । इस तरह हर गाव मे प्रबन्ध व्यवस्था की दृष्टि से तीन क्षेत्र हो जाएगे निजीया 
व्यक्तिगत क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और पंचायती क्षेत्र । इन क्षेत्रों का अनुपात प्रगति और विकास के 
साथ-साथ सुनिश्चित आयोजन पर भी निर्भर होगा | कोशिश यह रहेंगी कि सहकारी क्षेत्र 
को बढ़ाया जाता रहे, ताकि होते-होते गाव की सारी जमीन का प्रबन्ध सहकारी प्रणाली से होने 
लगे। ऋण, विक्रय, और परिष्कार के विषय में सहकारी प्रणाली अपनाये जाने से उत्पादन के क्षेत्र 
में भी सहकारित। बढेगी । ये सब काम एक-दूसरे से जुड़े हुए है। इनमें जो आसान हों, जाहिर 
है पहले उनको ही उठाया जाएगा । सहकारिता चाहे जैसी हो और चाहे जिस क्षेत्र में हो प्रशंसनीय 
समझी जाए, क्योकि सहकारिता की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि सहकारिता का 
स्वरूप । 


_ . ६६- प्राम-प्रबन्ध की सहकारी प्रणाली का लक्ष्य सिद्ध करने के मुख्य साधन और माध्यम 
यह :++- 
(१) राष्ट्रीय विस्तार सेवा, और कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यो के विकास के 
आयोजन । 


(२) ग्राम पंचायत और गांव के विकास की देख-रेख करने वाली सस्था के रूप में 
उसे सौंपे गए काम । 


(३) ऋण, विक्रय, गोदाम, प्रबन्ध, परिष्कार आदि की सहकारी व्यवस्था के 
आयोजन । 


श्ष८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


(४) ग्रामोद्योग की उन्नति के कार्यक्रम, खास करके वे जो स्थानिक जरूरतों को 
पूरा करने और गाव के सभी लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करने की 
खातिर शुरू किए गए हों । 


(५) लोगों को स्वेच्छा से सहकारी कृषि समितियां बनाने को प्रोत्साहित करने 
आर इस प्रकार बनी समितियों की सहायता करने के आयोजन । 


(६) गांवों में पंचायती क्षेत्रों का विकास (इसमें पंचायती जनीन, श्रदत्त जमीन 
वगैरह शामिल की जाती है) और गांव वालों के सामुदायिक आयोजन । 


इन माध्यमों और साधनों द्वारा जो काम होंगे वे अ्न्योन्याश्रित और परस्पर सम्बद्ध काम 
होगे। एक की प्रगति दूसरे की प्रगति पर निर्भर होगी । इसलिए ग्राम-प्रथन्ध की सहकारी प्रणाली 
रातो-रात प्रतिष्ठित नही हो जाएगी, उसका विकास धीरे-धीरे और क्रमिक रूप से ही हो पाएगा । 
कई व्यावहारिक कठिनाइया प्रस्तुत होंगी जिनका सोच-समझकर समाधान करना होगा। कुशल 
संगठन और संचालन की व्यवस्था करनी होगी । विस्तार सेवा कार्यकर्ताओं को सहकारिता 
विकास के काम के लिए पूरी तरह तैयार करना होगा, और गांव-गाव में सहकार का एक 
सुसंचालित और सोहेश्य आन्दोलन चलाना होगा । 


ग्राम-प्रबन्ध की सहकार व्यवस्था कौन-कौन-से स्वरूप धारण करेगी और उसे प्राप्त करने 
के रास्ते में कौन-कौन-सी मंजिलें आएंगी, यह तो हर क्षेत्र के निवासियों के अनुभव भर उत्साह 
प्र और ग्राम सामुदायिक योजना के एक-एक कार्यक्रम की सफलता पर निर्भर करेगा । 


६७. जहा एक बार ग्राम-प्रबन्ध की सहकार व्यवस्था हो गई और ग्राम श्र्थ-व्यवस्था 
के ही अन्तर्गत रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो गए कि भूमि सम्पन्न और भूमिहीन का भेद 
बहुत कुछ जाता रहेगा। तब असल भेद कृषि और कृषीत र द।नो तरह के विभिन्न धंधों में लगे हुए 
लोगों की निपुणता का होगा । ग्राम समुदाय को कृषि, व्यापार और उद्योग से जो साधन प्राप्त 
होंगे, उनका गांव मे तरह-तरह के आयोजन करके और गाव से बाहर के आयोजनो में सहयोग 
करके पैदावार और रोजगार बढाने में उपयोग किया जाएगा । इस तरह के ग्राम समुदाय का 
सुगठित सामाजिक और आशिक रूप होगा । उसे तहसील और जिले के आर्थिक कार्य-कलाप 
में उत्पादन और वाणिज्य की एक सक्रिय इकाई का स्थान प्राप्त होगा । इसके आधार पर हम ऐसी 
ग्राम अर्थ-व्यवस्था की परिकल्पना कर सकते है जिसमे खेती, ग्रामोद्योग, परिष्कार उद्योग/ विक्रय, 
और ग्राम व्यापार, सभी कार्य सहकारी प्रणाली से मिल-जुलकर किए जाया करेंगे । 


६८. ग्राम अंर्थ-व्यवस्था का' सहकारी प्रणाली के अनुसार विकास करने की दिश्ञा में 
इधर एक बडा कास हुआ है--ग्रामदान आन्दो लत का समारम्भ । भूदान यज्ञ में उडीसा और कुछेक 
अन्य राज्यों के जमीदारों ने गाव के गाव दे डाले है । कुल मिलाकर आठ सौ गाव प्राप्त हुए है । 
'इन गावों के विकास में जो सकलता प्राप्त होगी, उसका देश के सहकारी ग्राम विकास आन्दोलन 
की प्रगति पर गहरा असर पड़ेगा । सहकारी कृषि समितियों के लिए जो सुविधाए निर्दिष्ट की 
गई थीं वे सहकारी गावों के लिए अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध की जाए। यहा दो 
अन्य चीजों की ओर ध्यान आक्ृष्ट कराना जरूरी है। सहकारी गांवों में मालगजारी पचायतो 
की मारफंत ली जाँया करें; दूसरी यह किं ग्राम समुदाय में वैयक्तिक अधिकार जिस रूप से दिए 
गए हो उसके अनुसार किसी व्यक्ति को और अन्य सहायता या तो समुदाय द्वारा प्रस्तुत जमानत 


भूमि सुधार और क्ृषि व्यवस्था का पुत्रगैंठत श्प्€्‌ 


के आधार पर दी जाए, या ग्राम भूमि में उस व्यक्ति के हिस्से के आधार पर । मालगुजारी और 
सहकार विषयक वर्तमान कानूनों मे भूमि के वेयक्तिक स्वासित्व के स्थान पर सहकारी या साम॒- 
दायिक स्वामिन्व की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक सश/(धन-परिवद्धंन कर दिए जाएं । 


भूमि सुधार कार्यक्रमों का प्रदयसभ 


६९. भूमि सुधार कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोजन का एक भ्रभिन्न अग है। उसे जल्दी से जल्दी 
कुझलतापूर्वक सम्पन्न न किया जाए तो कई और योजनाएं अटकी रह जाती हैं । लेकिन साथ 
ही इससे प्रशासन पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है । इसलिए यह जरूरी है कि इस महत्वपूर्ण 
कार्यक्रम की पूर्ति के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की जाए। भूमि सुधार के लिए प्रशासन 
को जो काम करने पड़ते हैं, उन्हें मोटे तौर पर दो वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है वे कार्य 
जिनका मालगुजारी प्राप्त करने की सफल व्यवस्था से सम्बन्ध हो, और वे कार्य जो चकबन्दी, 
भूमि प्रबन्ध, अधिकृतम्र ख्रीमा-निर्धारण, भूमि वितरण, और सहकारी कृषि या किसी अ्रन्य 
विशिष्ट आयोजन के सम्बन्ध में हों । इन कतेंव्यों के प्रति समान दुष्टि अपनाई जानी चाहिए 
क्योंकि मूलतः ये अन्योन्याश्रित है, और एक ही योजना के विभिन्न पहलू हैं । 


७० पहले वर्ग के प्रशासनिक कार्यो की सूची इस प्रकार है :--- 


(१) भूमि सुधार के लिए खसरा, खतौनी आदि जमीन के लेखों में सही-सही और 
ताजी से ताजी सूचना उपलब्ध रहना बहुत जरूरी है । कई राज्यों मे बिचौलियो 
की समाप्ति हो जाने पर मालगुजारी के सिलसिले में जमीन का हिसाब-किताब 
लिया गया है या अब लिया जा रहा है। जमीन के बारे मे जो दस्तावेज तैयार 
किए जाते है, उनमें भ्रक्सर पट्ठेदारों और साझेदारों की जमीन के बारे में 
कोई सूचना नही दी जाती और इस दृष्टि से वे अधूरे रह जाते है । 

(२) बहुत-से क्षेत्र ऐसे है जिनमे बहुत समय से पैमाइश नही हुई है। पैमाइश ग्राम तौर 
पर बन्दोबस्त के साथ-साथ की जाती है। लेकिन कई राज्यों मे यह काम भ्रभी 
करने को बाकी पड़ा है। ग्राम अ्रभिलेखों की तैयारी और सशोधन-परिवद्धंन 
का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। पैमाइश-पड़ताल के लिए 
रुका नही रहा जा सकता, इसलिए यह जरूरी मालूम होता है कि इस समय 
सबसे पहले जो भी जैसे भी नकक्‍हों उपलब्ध हो सकें, उनके आधार पर 
मालगृजारी के अभिलेख तैयार कर लिये जाएं । 


(३) माल विभाग के कर्मचारियों पर इधर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहा है, 
इसलिए उन्होंने जो वाश्रिक विवरण तैयार करके दिए हैं, उनमें अशुद्धिया 
रह गई है । बिवरण को जाचने और सही करने के बारे में जो लम्बे-चौड़े 
निदेश दिए गए हूँ, निरीक्षण कर्मेझरियों की कमी के कारण उसका पालन 
करना बहुत मुश्किल हो गया है। पट्टेदारों और फसल के साझेदारो की जमीन” 
के बारे मे जो सूचना दी मई है उसमे अश्लुद्धियां होते की घिशेष आशका है । 
इसलिए यह वांछनीय है कि माल विभाग के अधिकारी जब कभी मौके पर 
जाकर मुआयना करने बिकलें, ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को साथ 
ले जाएं । जमीन के बारे में जो भी दस्तावेज तैयार किए जाएं उनकी प्रतियां: 
जांच के छिए पंचायत कार्यालय में उपलब्ध रहा करें और भूमि सम्बन्धी” 


9६० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


दस्तावेज में कोई परिवर्तन करने से पहले तत्सम्बन्धी लोगों को सूचित किया 
जाया करे । 


(४) कुछ इलाकों मे मालगुजारी या लगान की ताजी श्रौर विश्वसनीय दर आसानी 
से नही मालूम हो पाती है। जो प्रदेश पहले इस्तमरारी बन्दोबस्त के अधीन थे, 
उन पर यह बात खास तौर पर लागू होती है । मालगुजारी और लगान की दर 
तय करने में श्राम तौर पर बहुत समय लगता है । इसलिए जहां संभव हो, 
इसका कोई आसान-सा तरीका अपना लिया जाए । उदाहरण के लिए, माल- 

' गुजारी लगान की कुछ गुनी निश्चित कर दी जाए । लगान मे कमी करने और 
लगान नकद लेने की व्यवस्था करने के लिए यह काम बहुत ही जरूरी है । 


७१. दूसरी पंचवर्षीय योजना की श्रवधि में भूमि सुधार के विशेष कार्यक्रमों के लिए 
दूसरे वर्ग की जो प्रशासनिक कार्रवाइयां करनी होंगी उनमे से निम्नलिखित उल्लेखनीय है :--- 


(१) चकबनन्‍्दी करना । 


(२) जिन पट्टेदारों को अकारण बेदखल कर दिया गया हो उन्हें पट्टेदारी फिर से 
दिलाना । ' 
(३) बेईमानी की नीयत से जमीन दूसरे के नाम किए जाने के मामले पकड़ना । 


(४) विभिन्न अधिकारों के ग्रहण किए जाने पर कितना-कितना मुआवजा दिया जाए 
यह तय करना । 


(५) चक की अधिकतम सीमा निर्धारित करना । 


- (६) सीमा के निशान लगाना, अ्रधिकतम सीमा, भूदान आदि से प्राप्त अतिरिक्त 
जमीन पर कब्जा लेना और उसे फिर से बांटना । 
(७) गांव-गांव मे जमीन के अच्छे रख-रखाव के कानूनों का पालन करना । 
(८) सहकारी कृषि और सहकारी प्रबन्ध मे मदद देना । 


७२. इतने सारे प्रशासनिक कार्यों से माल विभाग के कर्मचारियों पर बोझ तो बहुत ज्यादा 
पड़ जाएगा जाहिर है कि शुरू से ही निरीक्षण और कर्मक्षेत्र दोनों तरह के कर्मचारियों की संख्या 
में वृद्धि करने का आयोजन करना होगा । भूमि सम्बन्धी नए कानून ज्यादातर खासे जटिल हैं, 
और यह जरूरी हो चला है कि माल विभाग के कर्मचारी उनका पालन कराने की जिम्मेदारी 
उठाने से पहले उनके लक्ष्य और लक्ष्य सिद्धि के उपायों से भली-भांति श्रवगत हो ले । इस दृष्टि 
से थोड़े-थोड़े समय में प्रशिक्षण क्रम शुरू करना उपयोगी सिद्ध होगा । लगान में कमी करना, 
खुदकाइत के लिए वापस ली जा सकते वाली और न ली जा सकने वाली जमीन का अलग-अलग 
करना, और ऐसे ही कुछेक और काम तो सारे राज्य मे एक साथ करने ही पड़ेगे । मगर बाकी काम 
ऐसे है जिन्हें श्रनुभव और प्रशिक्षण के लिए शुरू-शुरू में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में किया जाए तो 
बाद में अन्य क्षेत्रों में वे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सम्पन्न हो सकेगे। भ्रगर जनता को 
मालूम हो कि भूमि सुधार से क्या-क्या लाभ है और वह इस शुभ कार्य में आगे बढकर हाथ बंटाने 
को तैयार हों, तो भूमि सुधार कार्यकर्ताश्रों को बहुत सुविधा हो जाए। इसलिए ग्राम 
समाज के विभिन्न वर्गों को यह समझाने का आवश्यक प्रबन्ध शीक्र किया जाए कि भूमि 
सुधार कानून के अनुसारु उनके दायित्व और भ्रधिकार क्या हो जाते हैं। भूमि सुधार के विभिन्न 


भूमि सुधार और क्ृषि व्यवस्था का पुनर्गठन १९१, 


कार्यो में सरकारी कर्मचारी जिला विकास प्रशासन के अधिकरणों से बहुत मदद ले सकते 
है और ले। इन अ्रधिकरणों का ब्योरा सातवे अध्याय मे दिया गया है और इनके नाम है--- 
आम पंचायत, ताल्‍लुका विकास समिति, विकास खण्ड, और जिला विकास परिषद । ग्राम 
पंचायते तो खासकर बड़ी काम की साबित हो सकती है । जमीन के रख-रखाव की उत्तम व्यवस्था 
कराने में और चकबन्‍दी की प्रगति में उनसे बहुत मदद मिल सकती है । उनकी सहायता ली जाए 
तो खसरा, खाता, खतौनी- आदि मालगुजारी विषयक अभिलेखों के लिए ज्यादा सही सूचना 
प्राप्त हो सकती है और अन्याय होने की आशंका दूर की जा सकती है । यही नही, ग्राम पचायतें 
बेदखली, लगान अदायगी में देरी, जमीन पर कब्जा लिये जाने, जमीन पट्टेदार को वापस दिलाने, 
और जमीन मे बगेर किसी हक के आकर जम जाने वाले को हटाने के मामले निबटाने में भी 
बहुत सहायक हो सकती है । जिला और ग्राम विकास आयोजन में भूमि सुधार कार्यक्रम का 


विशिष्टि स्थान है । भूमि सुधार की सफलता से उत्साहित होकर लोग इन कार्यक्रमों की ओर 
अधिकाधिक आक्कृष्ट होंगे । 


परिक्षिष्द १ 


किसी फार्म या चक के कामकाज की परख करते समय किन-किन बातो का ध्यान रखा 
जाना चाहिए, इस विषय में भूमि सुधार मडल की एक समिति ने जो सूची तैयार की है वह नीचे दी 
जा रही हैं। इस सूची का उपयोग करने से पहले स्थानिक परिस्थिति के अनुसार इसमे आवश्यक 
हेर-फेर कर लिया जाए। हर क्षेत्र मे इसमे से वे बाते छाट ली जाएं जिनका वहा खास महत्व हो, 
और फिर उन्हीं बातों को खरे-खोटे की पहचान करने की मुख्य कसौटी मान लिया जाए । 


(१) भूमि : 


(क) चौरस बनाना, बाड लगाना, धरातल उठाना, भेड़ और पुरुते बांधता (जहा 
आवश्यक और आशिक दृष्टि से सभव हो) और जमीन का उप्रजाऊपन बनाए 
रखने के दूसरे उपाय करना । 


(ख) कृषि योग्य बंजर भूमि का उपयोग उदाहरण के लिए जिन इलाकों में पानी भरा 
रहता हो वहा नालियों का इन्तजाम करना, जिस इलाके में खार या कललर 
हो वहा जमीन का कटाव रोकने या उ्वेरता बनाए रखने के उपाय करना, 
ऐसे पौधों का उन्मूलन करना जो खेती को नुकसान पहुंचाते हों, झाड़-झंखाड 
साफ करता आदि । 


(२) जानकारों नें जो बज अच्छा बताया हो उसका इस्तेमाल करना । 
(३) खाद और रासायनिक खाद: 
(क) खेत में खाद 'की जो सामग्री हो उसे बचाए रखना । 
(ख) हर तरह का कूड़ा-करकट खाद बनाने के लिए गड़ढों में भर देना । 
(ग) हरी खाद का नियमित उपयोग करना । 
(घ) जहा आवश्यक हो वहा रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना, बातें उसमें 
खर्च बहुत ज्यादा न बैठता हो । 


(क) जहां नहरी सिंचाई की व्यवस्था न हो, वहा कुएं, नलकूप, पम्पदार कुएं, तालाब 
और बांध वगेरह बनाना, या तो खुद ही या पास पड़ोस के किसानों से मिलकर । 

(ख) पानी जाया न होने देने के लिए सिचाई की नालियों के समुचित रख-रखाव की 
व्यवस्था करना, यानी नालियों में पलस्तर लगाना, जहा तक हो सके उन्हें सीधी 
बनाना टेढी-मेढ़ी नही, उन्हें घास-फूस भ्रादि से मुक्त करना, और अगर हो सके 
तो उन्हें पक्का करवा लेना । 

(५) खेती के ओऔजार : 
खेती के उन बढ़िया किस्म के उपकरणों का ही उपयोग करना जिनकी कृषि विभाग ने 
इस इलाके के लिए सिफारिश की हो । 


(६ 
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निराई : 


फसल के कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जगली 
पौधों का उन्मूलन करना, कृषि विभाग द्वारा सुझाए गए तरीके के अनुसार 
अपने आप भी और स्थानिक काइतारों से मिल-जुलकर भी । 


उन्नत कृषि प्रथाओं का इन कार्यो से अपनाया जाना : 
(क) बीज क्यारियों की तैयारी । 
(ख) बुवाई । 
(ग) फसलों का अन्तर-संवद्धंत । 
(घ) निराई। 
(ड) बुरे पौधों की छंटनी । 
(च) कटाई। 


फसल का उपयुक्त क्रम । 


वृक्षारोपण और वक्ष सरक्षण (खासकर नालियों-कुलियाओों के किनारे-किनारे, कुग्नों 
के आस-पास और परती जमीन में) । 


जिन इलाकों में खेती वर्षा पर निर्भर हो, वहा सिचाई हीन कृषि के उन उत्तम तरीकों 
का उपयोग जो कृषि विभाग द्वारा सुझाए गए है, उदाहरण के लिए --- 

(क) वर्षा शुरू होने से पहले खेत में हलका हल चलाना । 

(ख) झाड-झखाड़ उखाड़ फेकना । 

(ग) बाड़ लगाना और जमीन ऊपर उठाना । 

(घ) वर्षा बन्द होने के बाद फौरन हल चलाकर और सोहागा देकर नमी को बचाए 

रखना । हु 

मिश्चित कृषि (यानी कृषि के साथ-साथ फल-फूल लगाने, सब्जी उगाने, गाय-भैसे, मुगिया 
मधुमक्खियां वगैरह पालने जेसे सम्बद्ध कार्य करने) के बारे में कृषि विभाग की 
सिफारिशों का पालन करना । 


पशु पालन : 
(क) अनुमोदित नस्ल के पशुओं का सवद्धंच करना । 
(ख) जानवरों के दाना-पानी का अच्छा इन्तजाम करना । 
(ग) गोबर वगैरह से खाद बनाना । | 
(घ) जानवर बांधने की अच्छी जगह बनाना । 
(ड) जानवरों को बीमारियों से बचाने और बीमार जानवरों के इलाज की 
व्यवस्था करना। 
खेती के साज-सामान और स्थायी सुधार में रकम लगाना । 
फसल काटकर रखने के लिए गोदाम वगैरह का प्रबन्ध करना । 
खेतिहर मजदूरों के रहने के स्थान का प्रबन्ध करना । 
बड़े और मझोले आकार के फार्मों में निर्धारित रीति से आमदनी और खर्च का 
हिसाब-किताब रखना । 
सहकारी संघों में सम्मिलित होना । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
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स्रध्याथ १० 
सहकारिता का विकास 


सहकारिता और राष्ट्रीय श्रायोजन 


लोकतनन्‍्त्रीय पद्धति पर आ्थिक विकास करने में सहक।रिता के विविध रूपो में प्रयोग की 
बहुत बडी गुजाइश रहती है। समाजवादी ढंग के समाज की हमारी परिकल्पना में कृषि 
और उद्योग दोनो में बहुत बड़ी संख्या में विकेन्द्रीकृत इकाइयो की स्थापना निहित है । इन 
छोटी इकाइयो को विस्तार और सगठन के लाभ मुख्यत एकत्र होकर प्राप्त हो सकते है । 
भारत में आथिक विकास के साथ-साथ सामाजिक परिवततेन पर भी और जोर दिया जा 
रहा है और इसमें सहकारिता के संगठन के लिए बड़ा भारी क्षेत्र है। इसलिए नियोजित 
विकास के रूप में एक सहकारिता क्षेत्र की रचना हमारी राष्ट्रीय नीति का एक प्रमुख 
उद्देश्य है । 


२ सहकारिता का सिद्धान्त किन-किन कार्यों पर लागू किया जा सकता है, इसका 
निर्धारण इस तथ्य द्वारा होता है कि हर एक प्राथमिक सहकारिता सगठन को इतना छोटा 
होना ही चाहिए जितने में उसके सदस्य एक-दूसरे को जान सके और उन पर विश्वास कर सके | 
कुछ विशेष उद्देश्यों से कई छोटे-छोटे सभूह मिलकर बड़े संगठन बना सकते है और बनाने 
भी चाहिए, परन्तु अन्तत सहकारिता की शक्ति अपेक्षाकृत छोटे समूहों में ही है, जिनमे सब 
लोग एक-से हों और सक्रिय होकर काम कर सके | यदि मूल स्तर पर मजबूत प्राथमिक 
इकाइया वनी हो तो ऊंचे स्तरों पर सफल सगठन बनाए जा सकते हैं। तब सम्पूर्ण व्यवस्था 
एक होकर ऐसे काम उठा सकती है श्र ऐसी सेवाएं प्रस्तुत कर सकती है जिनमें अधिक धन 
भर सगठन की झावश्यकता पड़ती हो | इस दृष्टि से सहकारी संगठन के लिए विशेष रूप से 
उपयुक्त क्षेत्र ये है ग्रामीण ऋण, हाट-व्यवस्था और माल की तैयारी, ग्राम क्षेत्रों में उत्पादन के 
सब पक्ष, उपभोक्ता सहकारी भंडार, कारीगर और श्रम सहकार और निर्माण सहकार 
सस्थाएं आदि । इन क्षेत्रों में उद्देश्य यह होता है कि सहकारिता का धीरे-धीरे विकास 
करके उसे आर्थिक जीवन का मूल आधार बना दिया जाए । 


३. सहकारिता के विकास का जिन क्षेत्रों में विशेष अवसर मिलता है, उनमें सहकारी 
सगठन से होने वाले फायदों का मुकाबला निजी उद्योग और सरकारी उद्योग दोनों ही 
नही कर सकते । वास्तव में सहकारिता एक ऐसा साधन है जिसका लाभ सामाजिक और 
व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों के उद्दीपकों द्वारा समाज को मिलता है। जहां वह सफल होती 
है वहा समाज का प्रचुर हित होता है, किन्तु उसकी एक विशेषता यह है कि उसमें 
कुछ जटिल मानवीय तर्त्व भी छिपे होते है और कुछ श्रर्थों मे एक सम्पूर्णत समाजीकृत 
उद्योग या एक निरे व्यक्तिगत उद्योग के म॒काबले सहकारी संगठन का सफल' होना कहीं 
अधिक कठिन होता है। इसलिए जहां सम्भव हो वहा सहकारिता की संफलता के हेतु कुछ 
साथक उपाय करना आवश्यक है, विशेषत:ः राष्ट्रीय विकास की योजना में जो क्षेत्र 
सहकारिता के लिए चुने गए हैं उनमे तो यह आवश्यक है ही । 


पहुचाा। जा या जपगत्त र्फर, 


४. रिजवं बैक आफ इडिया द्वारा आयोजित ग्राम ऋण सर्वेक्षण ने जो प्रतिवेदन तैयार किया 
है उसमें इस पहल पर काफी प्रकाश डाला गया है। दूसरी पचवर्षीय योजना के लिए सह- 
कारिता के विकास के कार्यक्रम मोटे तौर पर इसी प्रतिवेदन की सिफारिशों के आधार पर बनाए 
गए है । अ्रभी इन कार्यक्रमों मे सहकारिता का सम्पूर्ण क्षेत्र समाहित हो गया है, ऐसा नही कहा 
जा सकता है । कुछ दिशाओं मे आगे भी कार्यक्रम बनाना है, कुछ में लक्ष्यो तथा अन्य ब्योरों को 
योजना के परिपालन के साथ-साथ ध्यानपूर्वक' निश्चित करके चलना है | भारत की ऐतिहासिक 
परिस्थितियों के कारण गत पचास वर्ष मे सहकारिता का अधिकतर विकास कृषि ऋण के कारण 
ही हुआ है । समुचित शर्तो पर यथेष्ट कर्ज की व्यवस्था करना सहकारिता का निस्सन्‍्देह एक 
बड़ा महत्वपूर्ण काम है । पर इस काम के प्रभाव इससे अधिक व्यापक और दूरगामी है। 
आम स«कार में सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है --- गाव । ग्राम सहकार के कार्यक्रम लागू करते 
समय उसके तीन पहलुओं पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। पहले तो यह समझना है कि 
ऋण की व्यवस्था सहकारिता का केवल आरम्भिक कदम है । ऋऊंण से आगे चलकर 
सहकारिता को गावों के अनेक कार्यों में लागू करना होगा जिनमें सहकारिता की खेती 
भी शामिल होगी | सहकारिता में विकास के अडिग और अचल नियम नहीं बनाए जा 
सकते और हर कदम जनता के अनुभव द्वारा निश्चित होता चलता है । दूसरे यह कि गाव 
के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सहकार सस्था का सदस्य होना चाहिए । तीसरे यह 
कि सहकारिता आन्दोलन का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि गाव का प्रत्येक परिवार कर्ज 
चुकाने मे समर्थ हो सके । इस समय उन क्षेत्रों मे भी, जहा सहकारिता सबसे अधिक प्रचलित 
है, केवल तीस-चालीस प्रतिशत परिवार ही इस छातें को पूरा करने में समर्थ है। प्राथमिक 
सहकारी संस्था और ग्राम पचायतो को गाव के सब परिवारों की आवश्यकताएं पूरी करने का 
उद्देश्य लेकर मिलकर काम करना होगा । 


५. प्राथमिक ग्राम सस्था का आकार कैसा हो, यह कर्ज के और सामान्य सहकारिता के 
विकास के पहलुओं से निश्चित किया जाएगा । कुल मिलाकर, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 
उद्देश्य यह है कि गाव के सब कामों में--खेती मे भी--सहकारिता लागू हो जाए। जैसा कि 
सातवे अध्याय में बताया जा चुका है, पांच सौ या उससे कम की आबादी वाले गाव ३८०,००० 
से भी अधिक है और यह प्रश्न विचारणीय है कि कम आबादी वाले छोटे गावों को मिलाकर 
लगभग एक हजार की आबादी वाली इकाइयां बनाई जाए । ऐसे गांवों का होना आवश्यक है जो 
इतने छोटे तो हो कि उनमें एक होने की भावना रहे पर इतने छोटे न हो कि उनके लिए संगठित 
आवश्यक सेवाओं की खातिर कर्मचारी न मिल सके । जिन बातों का विचार सुविधाजनक 
ग्राम इकाइया संगठित करने में जरूरी है, उन्ही बातो का विचार करते हुए प्राथमिक सहकारी संस्था 
का आकार निर्धारित किया जा सकता है। इस संस्था का कार्यक्षेत्र इतना बड़ा तो होना 
चाहिए कि वह सार्थक रूप से काम कर सके, पर इतना बड़ा नही होना चाहिए कि उसके सदस्यों 
में ज्ञान, पारस्परिक कतेंव्य की भावना, समाज के कमजोर वर्गों को उन्नत करने की इच्छा और 
अबन्ध समिति तथा अलग-अलग परिवारों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क की भावना पैदा करना कठिन 
हो जाए | इसके बिना सहकारिता ग्राम जीवन पर कोई सच्चा प्रभाव नही डाल सकती । ग्राम 
पंचायतों की भाति सहकारी सस्थाएं भी सामाजिक एकता उत्पन्न करने की माध्यम है। जिस देश 
में आर्थिक व्यवस्था की जड़ें गांवों में हों वहां सहकारिता सहकार पद्धति पर संगठित कार्यों की 
कोरी शंखला नही हो सकती; वहा उसका मूल उद्देश्य एक ऐसी सहकारी सामुदायिक संगठन की 
पद्धति' तैयार करना है जो जीवन के सब पहलुओं पर प्रभाव डालती हो । ग्राम समाज के अन्दर 
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ही ऐसे वर्ग भी है जिन्हें विशेष सहायता की जरूरत है। इसलिए सहकारिता को गावो के 
सब परिवारों का हित करना चाहिए और समूचे गावों के हित में भूमि तथा अन्य साधनों का 
विकास और सामाजिक सेवाओं का प्रबन्ध करता चाहिए । ग्राम अर्थ-व्यवस्था मे नया जीवन 
लाने के लिए सहकारी ग्राम प्रबन्ध की स्थापना करने का यही मूल उद्देश्य है। 


६. शहरों का तेजी से विकास होने के कारण और ग्रामीण तथा औद्योगिक अर्थ- 
व्यवस्था में सम्पर्क बढते जाने के कारण शहरी क्षेत्रों में भी सहकारिता के विकास की गुजाइश 
बढ़ती जा रही है। पहले के दिनों मे नगर सहकारिता पर समुचित ध्यान नही दिया गया है । 
उदाहरण के लिए, फुटकर और थोक व्यापार, परिवहन, छोटे उद्योग, महाजनी, आवास और 
निर्माण में सहकारिता के आधार पर अच्छे सगठन बना कर बहुत कुछ उन्नति की जा सकती है। 
जब सहकारिता यथेष्ट विकास को प्राप्त हो जाती है तो उत्पादक, विक्रेता, उपभोक्ता और अन्य 
सहकारी संगठन एक परस्परावलम्बित और परस्पर सम्बद्ध सहकार क्षेत्र का अंग बन जाते है। 
इस क्षेत्र का अर्थ-व्यवस्था के श्रन्य क्षेत्रों से घनिष्ठ सम्पर्क होता है और ग्राम और शहरी 
सहकारिता में जो इस समय भेद है उसका महत्व इतना नही रह जाता है। 


प्रगति को समीक्षा 


७. जब सहकारी ऋण सस्था अधिनियम, १६०४ के अधीन सहकारिता पहले- 
पहल लागू की गई तो वह करज्जदारी घटाने और किफायतशारी बढाने के उद्देश्य से ग्राम और 
शहरी क्षेत्रो मे सहकारी ऋण सस्थाएं सगठित करने तक ही सीमित थी । सहकारी सस्था 
अधिनियम, १६१२ ने कर्ज देने के अलावा और काम करने वाली सहकारी सस्थाश्रों की रजिस्ट्री 
तथा प्राथमिक संस्थाओ्रो के ऊचे स्तरों पर सघबद्ध होने की अनुमति दे दी । कर्ज देने और उसके 
अतिरिक्त अन्य कार्यो में सलग्न सहकारिता का रूप यह है कि गांवों या शहरों मे पहले 
प्राथमिक सस्थाएं, फिर जिलों में केन्द्रीय सगठन और 'ाज्य स्तर पर सर्वोच्च संगठन 
बने हुए है । 

८. किसानों को कर्ज देने के संगठनों का विकास दो खण्डो में हुआ है। एक वे है 
जो थोड़े समय के लिए कर्ज देते है, और दूसरे वे जो लम्बे समय के लिए देते है। पहले खण्ड में 
जून १६९५४ में २२ राज्य सहक।र बैक, ४९१६ केन्द्रीय सहकार बैक और १२६,६५४ कृषि 
ऋण संस्थाएं थी, जिनकी कुल सदस्यता ५८ लाख थी। ये सब संगठन १६५३-५४ में कुल 
३६ करोड़ रुपए की मूल पूजी से चल रहे थे। उसके भ्रतिरिक्त इनमें करीब ७१ करोड रुपया 
जमा था और लगभग १६१ करोड़ रुपए की चालू पूजी थी । कृषि ऋण संस्थाओ ने 
लगभग ३० करोड़ रुपए के नए कर्जे दिए थे । लम्बे समय के लिए किसानों को कर्ज देने वाली 
संस्थाएं इससे कही कम विकसित थी; उन्तमे केवल १० केन्द्रीय और ३०४ प्राथमिक भूमि 
रेहन बैंक थे जिनकी कुल चालू पूजी लगभग २४ करोड़ रुपए थी। कृषि के क्षेत्र से 
बाहर काम करने वाली संस्थाओ्रो में ७१६ शहरी बैक थे जिनकी कुल चालू पूजी लगभग 
३३ करोड़ रुपए थी, ८५,३८९ सहकारी ऋण संस्थाएं थीं जिनकी सदस्यता लगभग २७ लाख 
थी और ३,६५१ वेतन भोगी और सजदूरी भोगी कर्मचारियों की संस्थाएं थी । 


९. पिछले कुछ वर्षों में ऋण देने के अतिरिक्त और . काम करने वाले संगठनों का 
विकास करने परे और ज्यादा ध्यान दिया गया है, और यह नही कहा जा' सकता कि इन 
कामों में सहकररिता ने सभी जगह और'केवल चुने हुए केन्द्रों को छोड़कर और कहीं कोई खास 
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असर डाला है । कृषि हाट-व्यवस्था के क्षेत्र में जून १६५४ में १६ राज्य हाट-व्यवस्था संस्थाएं, 
२,१२५ हाट-व्यवस्था सघ और ६,२४० प्राथमिक हाट-व्यवस्था संस्थाएं थी, जिन्होंने १६५३-५४ 
में करीब ५२ करोड रुपए का कुल काम किया। कुछ राज्यो में पहली योजना में सिंचाई 
संस्थाओं और दुग्ध सस्थाओं ने उत्साहवर्द्धक काम कर दिखाया है। १६५३-५४ मे ६३७ सिचाई 
संस्थाएं, ६५ दुग्ध संघ और १,४७३ प्राथमिक दुग्ध संस्थाएं थी। १६५३-५४ में २३४ 
बस्ती संस्थाए और ६०१ सहकारी क्रषि सस्थाएं भी थी। खेती से भिन्न क्षेत्र मे शायद 
सबसे अधिक सफलता करघा बुनकर सस्थाओ्रों की स्थापना में मिली है। इनकी संख्या 
१६५३-५४ में ५,७४८ थी । इन संस्थाओ के अन्तर्गत करघो की संख्या पहली योजना की 
अवधि में ६२६,११९ से बढ़कर लगभग १० लाख हो गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना के 
अन्त तक लगभग साढे १४ लाख हो जाएगी । उपभोक्ता सहकार में श्रमी तक बहुत थोड़ा 
काम हो सका है| प्राथमिक भण्डारों की संख्या 5,२५१ और थोक भण्डारो की संख्या ८६ 
है, जिन्होने ४० करोड़ रुपए से कुछ कम का काम किया है । हाल के वर्षो में कर्ज देने से 
भिन्न काम करने वाली जो संस्थाएं बनी है उनमे २,०३६ आवास संस्थाएं, ५३६ श्रम संस्थाएं, 
१२४ वन्य श्रम संस्थाएं और ७८ परिवहन सस्थाए है। इनमें से काफी अच्छी तरह काम 
कर रही है । इनके अलावा ४,६४३ ऐसी संस्थाएं भी है जो स्वास्थ्य और जीवन-स्तर उन्नत 
करती है और ये सब लगभग ग्राम क्षेत्रों में ही है । 


ग्राम ऋण और हाट-व्यवस्था का पु]नर्गंठन 


१० ग्राम ऋण सर्वेक्षण की निदेशन समिति के मुख्य प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार ने, 
रिजव॑ं बैक आफ इंडिया ने और सहकारिता आन्दोलन के प्रतिनिधियों ने सिद्धान्त रूप में 
मान लिए है। इन्ही के आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना से विकास कार्यक्रम तैयार 
किए गए है| पहले के कार्यक्रमों में और नए कार्यक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण अन्तर जो ग्राम 
सर्वेक्षण ने सुझाया है यह है कि राज्य भिन्न स्तरों पर सहकार सस्थाओं में साझेदार हो । 
यह अनुभव किया गया था कि इस प्रकार की वित्तीय साझेदारी से सहकारी सस्थाओं 
को अतिरिक्त शक्ति मिलेगी और सरकार से उन्हें सहायता और निर्देश पहले से अधिक 
मिल सकेगा । राजकीय साझेदारी का सिद्धान्त विशेषत. शिखर पर और केन्द्रीय बैक स्तर 
पर तथा सामान्यतः प्राथमिक स्तर पर लागू होगा। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राजकीय 
साझेदारी का वास्तविक आ्राधार सहायता है, हस्तक्षेप या नियन्त्रण नहीं । 


११ सहकारी संस्थाओं में राज्य की साझेदारी सुगम बनाने के लिए रिजवें बैक ने लम्बी 
प्रवधि वाले एक राष्ट्रीय करषि ऋण कोष की स्थापना १० करोड़ रुपये की आरम्भिक पूजी 
पे कर दी है । दूसरी योजना की अवधि में इसमे ५ करोड़ रुपए काषिक और दिया जाएगा, 
ग़कि १६६०-६१ तक कोश के पास ३४ करोड़ रुपये की पूजी हो जाए। इस' कोश से राज्यों 
क्रो ऋण दिए जाएंगे, ताकि वें सहकारी ऋण संस्थाओ्रों की पूजी के रूप में हिस्से 
वरीद सके। राष्ट्रीय सहकारिता विकास कोश नामक एक अन्य कोश भी केन्द्रीय सरकार 
प्यापित करेगी जिसमें से ऋणेतर सहकारी संस्थाओं के हिस्से खरीदने के लिए राज्य 
फछज ले सकेंगे । इस कोश से मोदाम बनाने, सहकारी संस्थाओं में कर्मेचारी नियुक्त करने 
प्लरौर सहकार विभागों का प्रशासन पुष्ट करने के लिए भी रुपया मिल सकेगा । 


च्थ्क 


२०८ _ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१२. ग्राम ऋण सर्वेक्षण मे प्रस्तावित पुनर्गठन योजना की एक और विशेषता यह है कि 


“उसके अनुसार ऋण और ऋणेतर सस्थाओ्रो को परस्पर जोड दिया जाएगा ताकि कृषक 
“भी खाद, औजार और अपने दैनिक इस्तेमाल की चीजे खरीदने के लिए ऋण ले सके और श्रपने 


उत्पादन की निकासी मे भी सहायता पा सके । यह देखते हुए कि इसमें बहुत प्रकार के कार्यो का 
प्रबन्ध सोचा गया है, ग्राम ऋण सर्वेक्षण ने यह सिफारिश की है कि ग्राम समूहो के लिए काम 
करने वाली बडी ऋण सस्थाए बनाई जाए और इन्हें बनाने के लिए वर्तमान छोटी संस्थाग्रो 


'को मिलाकर एक कर दिया जाए। जो नई सस्थाए बने, वे सर्वेक्षण की सिफारिशों 


के आधार पर बने और बडी सहकारी सस्था के संगठन का झ्राम रूप यह होगा कि उसमे 


'पांच सौ सदस्य होंगे और प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा दी गई पूजी के अंकित मुल्य 


का पाच गुना होगा । सस्था के पास कम से कम १५,००० रुपए.के करीब पूजी होगी और 


“वह कम से कम इतने गांवों की सेवा करेगी जो एक साथ मिलकर यथासम्भव डेढ़ लाख 
“रुपए का वाषिक लेन-देन करते हों । प्रस्ताव यह है कि १६६०-६१ तक इस प्रकार की 


१०,४०० बड़ी ऋण संस्थाएं बन जावे और हर एक में एक प्रशिक्षित सचालक रहे । 


१३. ग्राम ऋण सस्थाए चाहे नई बनी हों या पहले वाली हों, ये मण्डियो का काम करने 
वाली प्राथमिक हाट-व्यवस्था सस्थाओ से सम्बद्ध की जाएगी । कुंषको को खेती-बारी के लिए 
ऋण संस्थाओं से कर्ज मिलेगा । उन्हें इनसे अ्रपनी जरूरत की चीजे नकद दाम देकर या स्वीकृत 
सीमा के अन्दर कर्ज पर भी मिल जाया करेगी । ऋण सस्थाएं अपने सदस्यो के उत्पादन को हाट- 


“व्यवस्था सस्थाओं द्वारा निकालने के लिए एकत्र करेगी । वे जितना माल चाहेगी हाट-व्यवस्था 


संस्थाओं से खरीद कर अपने सदस्यों को वितरित भी करेंगी । प्राथमिक हाट-व्यवस्था सस्थाओ्रों को 
सघबद्ध करके एक सर्वोच्च हाट-ब्यवस्था संस्था बना दी जाएगी जो सारे राज्य के लिए 
काम करेगी । 


१४. भूतकाल में ग्राम ऋण के विकास में शायद सबसे बड़ी बाधा यह रही है कि किसानों 
की एक बड़ी संख्या ऋण देने के लिए आम तौर से प्रचलित ऋण नियमों की कसौटी पर खरी नही 
उतरती थी। इस बाधा को हटाने के लिए प्रस्ताव किया गया है कि ऋण सस्थाए उत्पादन कार्यक्रमों 
और प्रत्याशित फसलों के आधार पर कर्ज दे दिया करे। प्रत्येक सदस्य के लिए कर्ज लेने की 


एक सीसा निश्चित कर दी जाएगी और इस सीमा के भीतर वह अपनी जरूरत के हिसाब 
'से कर्ज ले सकेगा। धन का दुरुपयोग न हो, इस खयाल से जहा तक हो सकेगा कर्ज 


बीज, उर्वरक इत्यादि माल की शक्ल में दिए जाएंगे। जब नकद कर्ज दिया जाएगा तो उसका 


“भुगतान किस्तों में भी हो सकेगा । ऋण' संस्थाओं के सदस्यों को पहले से इस बात पर राजी कर 


“लिया जाएगा कि वे अपने उत्पादन की बिक्री प्राथमिक हाट-व्यवस्था संस्थाओ्रों के माध्यम से करे । 


१५. ऋण और ऋणेतर संस्थाओ्रों के कार्यों मे गोदाम व्यवस्था द्वारा एक महत्व- 
'पूर्ण सम्बन्ध बना रहेया । प्राथमिक हाट-व्यवस्था संस्थाओं और सुसंगठित ऋण संस्थाओं को बड़े 
'पैमानें पर गोदाम बनवाने होगे । ग्राम ऋण सर्वेक्षण की सिफारिश के अनुसार एक 
केन्द्रीथ गोदाम निगम और अनेक राज्य गोदाम निगम स्थापित्न करने का प्रस्ताव है । 
“ये निगम राष्ट्रीय सहकारिता विकास और गोदाम मण्डल के अधीन काये करेंगे । 
राजकीय गरेदाम नियम की अधिकतम अधिकृत पूंजी लगभग दो करोड़ रुपए तक हो सकती 
-है, लेकिन जारी हिस्सा पूंजी की सशि अलग-पलग राज्यों की जरूरत के हिसाब से स्थिर की 
ध्जाया करेगी। प्रस्ताव,के यह हैं कि केन्द्रीय गोदाम निगम आधी पूजी दे और बाकी आधी 


है 
3; 
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रकम राज्य सरकारें जुटाएं । अनुमान है कि सोलह गोदाम निगम खोले जाएंगे और दूसरी 
पचवर्षीय योजना की अवधि में वे विभिन्न केन्द्रों में लगभग दस लाख टन की कुल भण्डार शक्ति 
के कोई २५० गोदाम खोलेगे । केन्द्रीय गोदाम निगम के पास १० करोड़ रुपए की कुल पूंजी 
होगी । इसमें से राष्ट्रीय सहकारिता विकास और गोदाम मण्डल के माध्यम से केन्द्रीय 
सरकार ४ करोड़ रुपए देगी और बाकी स्टेट बैक आफ इडिया, अ्रनुसूचित बेक, सहकारी संस्थाएं 
आदि देगी । केन्द्रीय गोदाम निगम बडे-बड़े लगभग १०० गोदाम महत्वपूर्ण केन्द्रों में खोलेगा । 
गोदाम की रसीदे हुण्डियो का काम देंगी जिनके आधार पर लेन-देन करने वाली संस्थाएं उन लोगों 
को उधार देगी जो गोदाम में भ्रपना कृषि उत्पादन जमा करावेगे । 


१६. दूसरी पंचवर्षीय योजना में चीनी, रुई, तेल और पटसन की तैयारी के लिए विशेष 
रूप से और अन्य वस्तुओ की तैयारी के लिए भी सहकारी व्यवस्था का विकास काफी बड़े 
पैमाने पर करने का प्रबन्ध किया गया है । 


१७. दूसरी पंचवर्षीय योजना मे सहकारी ऋण, हाट-व्यवस्था, माल तैयार करने, गोदाम 
और भण्डार के जो लक्ष्य निद्चित किए गए है वे निम्नलिखित है . 


ऋण : | 
बडी संस्थाओं की संख्या १०,४०० 
अल्पकालीन ऋण का लक्ष्य ; १५० करोड़ रुपए 
मध्यमकालीन ऋण का लक्ष्य ५० करोड रुपए 
दीघेकालीन ऋण का लक्ष्य २४५ करोड़ रुपए 


हाट-व्यवस्था और माल की तेयारी : 


प्राथमिक हाट-व्यवस्था संस्थाएं जो संगठित की जाएंगी १,८०० 
सहकारी चीनी फैक्‍्टरियां ३५ 
सहकारी कपास धुनाई कारखाने डंप 
अ्रन्य सहकारी माल तैयार करने वाली संस्थाएं १श्प 
गोदास और भण्डार : 
केन्द्रीय और राज्य निग्ममो के गोदाम ३५० 
हाट-व्यवस्था सस्थाओ्ं के गोदाम १,५०० ' 
बड़ी सस्थाओं के गोदाम ४,००० 


सहकारी ऋण के लिए उपर्युक्त लक्ष्य वर्तमान और नई दोनों प्रकार की संस्थाओं द्वारा 
प्राप्त किए जाँएंगे । आशा है कि सहकारी ऋण सस्थाओं की सदस्यता जो कि इस समय 
६० लाख से कम है एक करोड़ ५० लाख के करीब पहुंचा दी जाएगी । 


१८. ग्राम ऋण सर्वेक्षण की सिफारिश के अनुसार इम्पीरियल बैक आफ इण्डिया 
को स्टेट बैक आफ इण्डिया का रूप दिया गया । स्टेट बैक आफ इण्डिया को कानून के अनुसार 
अपने आरबस्भ के पांच वर्षों, या केन्द्रीय सरकार यदि इस अवधि को बढ़ाये तो उस अ्रवधि क 
अन्दर, चार सौ नई शाखाएं खोलनी होंगी । शुरू मे सौ जगहें चुनी गई हैं । इनके अलावा उस 
विकास कार्यक्रम के अनुसार जिस पर इम्पीरियल बैक राष्ट्रीयकरण के पहले चल रहा था ३१ 
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शाखाएं भी खोली जाएँगी । गांवों में रुपया जमा करने और उधार लेने की व्यवस्था के अति- 
रिक्‍त स्टेट बैक रुपया भेजने और हाट-व्यवस्था के लिए बड़ी रकमे देने की सुविधाएं पहले से 
अधिक प्रदान कर सकेगा । 


उत्पादक और भ्रन्य सहकारी संस्थाएं 


१६ उपरोक्त खण्ड मे ग्राम ऋण, हाट-व्यवस्था और माल की तैयारी के विकास के जो उपाय 
उल्लिखित है, उनसे खेती मे उत्पादकों की सहकारी सस्थाए खोलने और विकसित करने में सहायता 
मिलेगी। वित्तीय सहकारी संस्थाएं श्रगर मजबूत होगी तो औद्योगिक सहकारी सस्थाओ्रो को भी 
वे अधिकाधिक सहायता देने मे समर्थ होगी । भ्रध्याय £ (भूमि सुधार और क्ृषि व्यवस्था का 
पुनर्गटन) में कहा गया है कि दूसरी पचवर्षीय योजना के समय में ऐसे मौलिक काम करने होगे 
जिनसे कृषि सहकारी सस्थाओं के विकास की मजबूत नीव पड जाए और दस-एक वर्ष में 
कृषि भूमि का एक काफी बडा हिस्सा सहकारिता के आधार पर जोता जाने लगे। निम्नलिखित 
कारंकाइयो की सिफारिश की गई है : 


(१) प्रत्येक जिले मे और बाद मे प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना 
कार्य क्षेत्र मे प्रबन्ध और संगठन के और अच्छे तरीके प्रस्तुत करन के लिए 
प्रयोगात्मक या प्रारम्भिक योजना-कार्थ चलाने चाहिएं । फिर इन केन्‍्द्रो का 
विकास व्यावहारिक प्रशिक्षण केन्द्रो के रूप में होना चाहिए जहां सहकारिता, 
खेती और अन्य विकास कार्य के कार्यकर्ताञ्रों को शिक्षा दी जा सके । 


(२) जहा तक सम्भव हो उस जमीन मे, जो जमीन रखनें की अधिकतम सीमा निश्चित 
करने के बाद फालतू बच रहेगी, सहकारिता के आधार पर खेती की जाए। 


(३) निर्धारित निम्नतम भूमि से भी छोटे खेतों को उन सहकारी सस्थाओ्रों मे शामिल 
कर लेना चाहिए जिन्हे फालतू भूमि दी गई है, मगर शर्ते यही है कि उन भूमिखण्डों 
के मालिक अपनी जमीने एकत्र करने पर राजी हों । चकबन्दी करते समय 
बहुत कम जमीन वाले लोगो की जमीन जहां तक सम्भव हो एकत्र भूमि के पास 
होनी चाहिए ताकि वें किसान जो सहकारिता की खेती में तुरन्त शामिल 
नहीं हो रहे है आगे चलकर उसमे शामिल होने के फायदे देख सके और उसमें 
शामिल हो जाए । 


(४) वर्तमान सहकारी कृषि सस्थाओ की ओर जो अधिकांशतः ऐसे-वैसे काम चला 
रही है विशेष ध्यान देता चाहिए और उनमें से जितनी अधिक सम्भव हों 
उतनी सुधारनी चाहिएं ताकि उनकी सफलता से औरो को भी प्रेरणा मिले 
तथा सहकारी क्ृषि संस्थाएं बनें । 


(५) लोगों को सहकारी क्षषि सस्थाए बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और 
उन्हें अध्याय € में वणित तरीको के अनुसार सहायता दी जानी चाहिए । 

(६ ) आदिम जाति क्षेत्रों मे, जहा सामुदायिक स्वामित्व अ्रब भी माना जाता है, 
जसे-जेंसे विधिवत खैती का चलन हो वैसे-वैसे सहकारिता की खेती को 
प्रोत्साहन दिया जाए । 


।- सहकारी खेती में प्रशिक्षण देने का एक व्यापक कार्यक्रम सगठित किया जाए। 
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राज्यों से परामर्श करके अगले वर्ष की अवधि में दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए ब्योरे- 
वार कृषि उत्पादक सहकारी सस्थाओं के लक्ष्य तैयार करने का विचार है । 


२० औद्योगिक सहकारी सस्थाओं की समस्याओं पर ग्रामोद्योग और लघु उद्योग शीर्षक 
से अध्याय २० मे विचार किया गया है। ग्रामोद्योगों मे शायद सहकारी उत्पादक सस्थाओं के 
लिए छोटे पैमाने के उद्योगो और दस्तकारियो के मुकाबले, जहा पूर्ति और हाट-व्यवस्था सहकार 
अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है, ज्यादा गुजाइश है। करघा उद्योग में औद्योगिक सहकारी 
सस्थाओं के बनाने के मोटे-मोटे लक्ष्य निर्धारित किए जा चुके है । अन्य ग्रामोद्योगो मे भी जितनी 
जल्दी हो सके सहकारी सस्थाओ के विकास कार्यक्रम बनाये जाए और सहकारी सस्थाओ की 
सहायता के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाए । 


२१ यद्यपि उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन के लिए भी बहुत गुजाइश है, तथापि अभी तक 
उसका विकास नहीं हो सका है । युद्ध काल में और युद्धोत्तर काल में शहरो और गांवो ,दोनों 
जगह काफ़ी बड़े पैमाने पर सहकारी विक्रय सस्थाएं बनाई गई थी और उनका काम उन चीजों 
की बिक्री करना था जो कम मिलती थी और जिन पर नियन्त्रण था। नियन्त्रण हट जाने 
के बाद इनमें से कई संस्थाएं बन्द हो गईं। केवल कुछ राज्यों को छोडकर शहरो में सहकार 
विभागों ने कोई बडा काम नही किया है। शहरो में उपभोक्ता सहकार भण्डार अनेक हो तो 
उससे ग्राम क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकार आन्दोलन को तथा उत्पादक सहकारी सस्थाओं को शक्ति 
मिलेगी । यद्यपि उपभोक्ता सहकार आन्दोलन के विकास के लक्ष्य अभी तक विकसित 
नही हुए है तो भी सिफारिश की जाती है कि इस क्षेत्र की समस्याओ्रों पर भ्रभी गौर से ध्यान 
किया जाए और कार्यक्रम तैयार किए जाए। कुछ समय के बाद लक्ष्य निर्धारित करना भी सम्भव 
हो जाएगा। सहकारिता के आधार पर क्ृषि उत्पादन की बिक्री के लिए जो काम किए 
जाएगे उनसे बाकी ग्रामीण व्यापार को सहकारिता के आधार पर पुनर्गठित करना आसान हो 
जाएगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि ग्राम व्यापार को अधिकांश व्यापारिक पद्धति पर 
सहकारी अभिकरणो द्वारा नियोजित किया जाता है तो ग्राम जनता के लिए अपने स्कूल, अ्रस्पताल 
और अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध करना पहले से या परिकल्पना से कही अधिक निश्चित हो जाता , 
है । ग्रामीण व्यापार में हाठ व्यवस्था और माल की तैयारी से तथा उपभोक्ता की जरूरत की 
चीजे लाने से वृद्धि होगी। ग्रामीण आवश्यकताएं पूरी करने वाली अन्य वस्तुओं के व्यापार 
से भी मुनाफा होगा और इस प्रकार गावो का उत्पादन बढ़ेगा तथा ग्राम जनता का कल्याण 
होगा । सहकारी उत्पादक सस्थाओ और उपभोक्‍ता सहकार का घनिष्ठ सम्पर्क होने से 
गांवों में आय और रोजगार बढ़ाने मे महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी । 


२२. ऐसी अर्थ-व्यवस्था में जहा ग्राम्य क्षेत्रों मे जन शक्ति की अधिकता है, श्रम और 
निर्माण सस्थाए संगठित करने के अधिकाधिक अवसर आने लगते है । विकास के काल में श्रम 
और निर्माण सहकारी सरथाए संगठित करने के अवसर बढ़ते ही जाते है। इस विषय में 
अध्याय ६ (प्रशासनिक कर्तव्य और सगठन ) और अध्याय १७ (सिचाई और बिजली ) में सुझाव 
दिए गए है । सुझाव है कि अन्य विभागों के साथ मिलकर सहकारिता विभागों कापता लगाना 
चाहिए कि वतंमान ठेका पद्धति का स्थान सहकारी सस्थाएं क्रमश. किन दिशाओं में ले सकती 
है ताकि प्रत्येक क्षेत्र मे आय और रोजगार की दृष्टि से अधिकाधिक लाभ हो सके । जिला और 
ग्राम परिकल्पना मे श्रम और निर्माण सहकारी सस्थाओं का ठोस आधार पर संगठन करना और 


२१२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


उन्हे समुचित शर्तों पर काम देना तथा श्रावश्यक निदशन और निरीक्षण की व्यवस्था करना एक 
मुख्य उद्देश्य होना चाहिए । 

२३. सहकारी आवास संस्थाओं के योग और उन उपायों के बारे मे जो ग्राम और शहरी 
क्षेत्रों में उनके विकास के लिए किए जा सकते है, अध्याय्न २६ (आवास) मे विचार किया 
गया है । 

प्रशिक्षण और संगठन 


२४ इस अध्याय में वणित तथा दूसरी पचवर्षीय योजना की प्रगति के साथ-साथ 
नियोजित होने वाले सहकारिता के विकास कार्यक्रमों के लिए जिन कर्मचारियों की आवश्यकता 
होगी उनके प्रशिक्षण के लिए भी व्यापक कार्यक्रम लागू करने होंगे । अनुमान है कि २५,००० 
से अधिक व्यक्तियों को ग्राम ऋण, हाट-व्यवस्था और माल तैयार करने के कार्यक्रमों में 
विशेष कतंव्यों के लिए तथा प्रशासनिक और अन्य प्रौद्योगिक कार्यो के लिए जरूरत पड़ेगी । 
यदि सहकारिता विकास के सब पहलुझों को लिया जाए तो इससे भी अधिक संख्या की 
आवश्यकता पड़ सकती है। सहकारिता की सफलता बहुत करके इसी बात पर निर्भर 
है कि आरम्भिक काल के बाद सहकारी सगठन अपने कर्तव्यों को अपने सदस्यों की हानि किए 
बिना अ्रथवा सरकार पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना पूरा करने लगे। इसलिए यह बहुत 
जरूरी है कि सहकारिता विभाग और सहकारी संस्थाएं ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित 
हों जो सहकारिता के सिद्धान्तों मे विश्वास रखते हों तथा उन्हे कार्यरूप देने में व्यावहारिक 
योग्यता और अनुभव रखते हों। इतना ही जरूरी यह भी है कि प्रत्येक राज्य में सामान्य 
जतता को सहकारिता के सिद्धान्तो की शिक्षा दी जाए और प्रत्येक समाज क प्रमुख व्यक्तियों 
को प्रशिक्षण के विशेष अ्रवसर मिले जिससे कि वे सहकारिता आन्दोलन मे ज्यादा बड़े 
दायित्व उठा सके । 


२५. इन सब बातों पर पहली पंचवर्षीय योजना मे भी जोर दिया गया था । १९४५३ में 
भारत सरकार और रिजवें बैक ने मिलकर सहकारिता प्रशिक्षण की एक केन्द्रीय समिति बनाई 
थी और उसे सहकारिता कर्मचारियों क लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाए जुटाने का दायित्व 
सौंपा था । इस केन्द्रीय समिति के निदेशन में पूना का सहकारिता विद्यालय सहकारिता विभागों 
और संस्थाओ्रों के ऊचे अधिकारियों के लिए छ. महीने का एक पाठ्यक्रम चलाता है। मध्यम 
श्रेणी के कर्मचारियों के शिक्षण के लिए पूना, राची, मेरठ, मद्रास और इन्दौर में पांच प्रादेशिक 
सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए है। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कायक्षेत्रों 
की आवश्यकता पूरी करने के लिए खण्ड स्तर के चार हजार सहकारिता अ्रधिका रियों को प्रशिक्षण 
देने के लिए आठ विशेष केन्द्र खोले गए हैं'। भ्रधीनस्थ कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य 
सरकारे आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रही है और केन्द्रीय सरकार इसका खर्च बंटा रही 
है । सहकारिता सगठन के सदस्यो और पदाधिकारियो के प्रशिक्षण के लिए सरकार की 
सहायता से और सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्रीय समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के अनसार 
अखिल भारत सहकारिता संघ और राज्य सहकारिता संघ इत्यादि कक्षाएं संगठित करेंगे ४ 
इन पहलुओं पर विधिवत ब्योरेवार जोर देना जरूरी है । सहकारिता की सफर्लता पर चकि बहत 
कुछ निर्भर है, इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि सहकारिता प्रशिक्षण के लिए स्थापित 
विद्येष संस्थाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार और विश्वविद्यालय” विभिन्न स्तरों पर शिक्षा 
के पाठ्यक्रमों मे सहकारिता के विषय को भी शामिल करन के उपाय सोचें। 
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२६. ग्राम ऋण और हाट-व्यवस्था के पुनर्गठन का जो कार्यक्रम ऊपर बताया गया है वह 
सहकारिता और कृषि विभागों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के घनिष्ठ पारस्परिक सहयोग से लागू 
किया जाएगा । ग्राम स्तर कार्यकर्ता (ग्राम सेवक) प्रत्येक परिवार से परिचित होने के कारण 
सहकारिता विभाग के कमंचारियो और गांवों के लोगों से सार्थक सम्पक रख सकता है । दूसरी 
पंचवर्षीय योजना में सरकार ने जो प्रशासनिक कार्य अपने जिम्मे लिये है उनमे से कठिनतम 
कार्यो का दायित्व राज्यों के सहकारिता विभागों पर पड़ेगा । अ्तएवं यह आवश्यक है कि 
इन विभागों मे समुचित कर्मचारी हों और ये भली-भाति सगठित हो । कुछ वर्ष पहले तक 
रीति यह थी कि ग्रामीण जनता में विशेष रुचि रखने वाले ऊचे और अनुभवी कमेंचारियों को 
संस्थाओं के रजिस्ट्रार पद पर चुना जाता था। कुछ वर्षो से इस रीति मे अन्तर भी हुआ है और 
आजकल जो लोग चुने जाते है उन्हे थोड़े-थोड़े अन्तर के बाद अन्य पदों पर भेज दिया जाता 
है । फलत. आवश्यक गुणों और अनुभवों का विकास नहीं हो पाता। सहकारिता को सफल 
बनाने के लिए सब स्तर के कर्मचारियों पर और विशेषत उनपर जो उत्तरदायित्व की जगहों 
पर है, प्रशासनिक योग्यता और अनुभव, सहकारिता झ्रान्दोलच मे आस्था, जनता से एकरूपता 
या तादात्म्य और साथ ही साथ व्यावहारिक ब्योरों की ओर बहुत काफी ध्यान देनें की शक्ति 
अदर्शित करने का दायित्व आ पड़ा है। प्रत्येक जिले में सहकारी संस्थाओं का विकास करने का 
अधिकांश भार जिला सहकारिता अफसर को उठाना होगा, जिसे साधारणतः सहायक 
रजिस्ट्रार कहा जाता है। इस कमंचारी को जिले की अथ्थ-व्यवस्था से तथा जिला 
योजना में शामिल विभिन्न विभागों के कार्यक्रमो से पूर्ण परिचय प्राप्त करना होगा। उसे 
पता लगाना चाहिए कि सहकारिता पद्धति के विकास के विशेष अ्रवसर किन दिशाश्रों 
में प्राप्त हो सकते है, तथा जिले में कार्यरत अन्य विभागों की सहायता से सहकारिता 
का विस्तार ठोस और स्थायी आधार पर करना चाहिए। उसकी सफलता बहुत 
हद तक इस बात पर निर्भर होगी कि वह जिले में सहकारिता ऋण पद्धति का संगठन 
और पुष्टीकरण किस प्रकार से करता है और कराता है । उसे किसानो, कारीगरो तथा शअन्य 
लोगो को सहायता देने वाले विभिन्न सहकारी विभागों से एवं केन्द्रीय सहकारिता बैक, 
स्टेट बैक आफ इंडिया और अन्य संस्थाओं से घनिष्ठतम सम्पर्क रखना चाहिए। उदाहरण के 
लिए, यह अ्रच्छा होगा कि प्रत्येक जिले का सहकारिता विभाग, कृषि विभाग और राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा संगठन के सहयोग से प्रत्येक वर्ष अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था का एक 
ब्योरेवार आयोजन तैयार किया करे । फसल के पहल ही विभिन्न फसलो के लिए कर्जो की 
प्रतिमान श्रेणिया निर्घारित की जाए और कर्ज के आवेदनों की मंजूरी दे दी जाए तो अच्छे 
बीजों, उवरकों आदि के लिए समय रहते ही कर्ज दिया जा सकता है। अन्त में यह भी 
कह देना उचित होगा कि ऋण के झलावा अन्य दिद्ञाओं मे, जेसे खेती, उपभोक्‍ता भण्डार, 
औद्योगिक संस्थाएं, श्रम और निर्माण की सहकारी संस्थाएं, आवास इत्यादि मे, सहकारी 
संस्थाओं का संगठन करने के लिए जिला सहकारिता कमंचारियों की संख्या में काफी 
वृद्धि करनी होगी । 


भूमि सुधार ओर सहकारिता ऋण 


२७. भूमि सुधार की सफलता और सहकारिता की सफलता में गहरा सम्बन्ध है, पर 
इसे बहुधा समझा नहीं जाता । सहकारिता की पूर्ण सफलता के लिए यह आवश्यक है कि भूमि 
व्यवस्था का पुनर्गठन तुरन्त कर दिया जाए ताकि समाज की उत्पादन क्षमता घटाने और 
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शोषण बढ़ाने के कारण दूर हो जाएं। इस प्रकार भूमि सुधार कार्यक्रमों के द्वारा सहकारिता 
आन्दोलन की उन्नति में बहुत सहायता मिलेगी । होता यह है कि भूमि सुधार हो जाने से 
छोटे-छोटे किसानों की संख्या बढ जाती है। ज्यादा भूमि या काफी फालतू भूमि रखने वाले 
किसान कम हो जाते है और नए किसानो को बहुत अधिक ऋण की आवश्यकता पडती है। 
साथ ही जैसे-जैसे राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम स्वेत्र स्थापित होते जाते है और ग्रामीण 
जनता विकास कार्यक्रमों में श्रधिकाधिक हिस्सा लेने के लिए प्रस्तुत हो जाती है, उसकी ऋण 
और वित्त सम्बन्धी आरवश्यकताए बहुत बढ जाती है। सहकारी संस्थाएं भी वे माध्यम है 
जिनसे कि गांवों के बहुत-से कामकाज पुनर्गठित किए जा सकते हैं और उनके लिए धन दिया 
जा सकता है । इसलिए यह जरूरी है कि भूमि सुधार कार्यक्रम तैयार करते समय इस बात की 
सावधानी बरती जाए कि उसके उद्देश्य भी पूरे हो जाए और सहकारिता ऋण संस्थाओं को 
किसी प्रकार की क्षति न पहुचने पाए जिससे उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर होती 
हो । 


२८. सहकारिता ऋण पर भूमि सुधार का प्रभाव दो दृष्टियों से देखा जा सकता 
है--एक तो पुराने कर्जो की और दूसरे भावी कर्जो की दृष्टि से । जहा तक पुराने कर्जों का 
सवाल है जो भूमि रेहन रखकर दिए गए है, सहकारी वित्त सस्थाओं को अ्रदा किए जाने 
वाला धन उस मुआवजे के पहले भश्राना चाहिए जो भूमि के व्यक्तिगत स्वामियों को दिया जाने 
वाला हो । उधार चुकता करने का जिम्मा उन व्यक्तियों पर पड़ना चाहिए जिन्हे भूमि के 
ग्रधिकार हस्तान्तरित कर दिए गए है। इन दो साधनों से सहकारी वित्त सस्थाओ को 
धन प्राप्त होने के बाद भी सम्भव है कि सहकारी सस्थाएं घाटे में रहें। उदाहरण के लिए 
जमीन का मूल्य घट जाने से उन्हें घाटा हो सकता है। ऐसी दह्या में सहकारी सस्थाओ्रों 
को वित्तीय दृष्टि से पुष्ट बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता 
देनी चाहिए । इन बातों का महत्व भूमि रेहन बैकों के सिलसिले में और भी बढ़ जाता है, क्योकि 
वे लोगो को पुराने कर्ज चुकाने के लिए पैसा दे चुके है। 


२९. भावी कार्यो के सम्बन्ध में तीन पहलुओं का उल्लेख किया जा सकता है । पहले 
तो यह मान लिया जाना चाहिए कि कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों से सम्बद्ध असाधारण कारणों 
को छोड़कर सहकारी संस्थाए और किसी कारण से नही केवल व्यक्तिगत खेती के क्षेत्र 
को देखकर कर्ज देगी । दूसरे, मध्यकालीन और दीघकालीन ऋण उन पट्टेदारों को देने के लिए 
जो भूमि सुधार के परिणामस्वरूप राज्य से सीधे सम्पर्क में आरा गए है सहकारी वित्त सस्थाओं 
के नाम जमीन हस्तान्तरित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तीसरे, उस भूमि के 
सम्बन्ध में जो सहकारी वित्त संस्थाओ्रों के अधिकार में उनके कार्य के दौरान आ गई 
हो, खेती की जमीन की अधिकतम सीमा का नियन्त्रण या पट्टेदारों के द्वारा या बटाई पर खेती 
कराने के नियन्त्रण लागू न किए जाए। सहकारी सस्थाओं को वह जमीन बाजार भाव 
पर जिसे चाहे उसके हाथ बेच देने का अधिकार होना चाहिए; शर्ते केवल यह होनी चाहिए 
कि खरीदने वाला जमीन पर स्वय खेती करेग़ा और खरीद या हस्तान्तरण के परिणाम- 
स्वरूप उसकी जमीन कानून द्वारा निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढेगी । 


अध्याय १९१ 


सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार 


ग्रामवासियों के हित पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले विकास क्षेत्रों मे सामुदायिक 
योजना कार्यो और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का महत्व मुख्य है। आरम्भ से ही इस कार्यक्रम 
के तीन पहलुओं पर जोर डाला गया है । पहले तो राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना 
कार्यों को ऐसे प्रगाढ प्रयत्न के क्षेत्र माना जाता है जिनमें सरकार के विकास अभिकरण मिलकर 
एक दल की भाति, पहले से नियोजित और समन्वित कार्यक्रमों का सम्पादन करते है। सामु- 
दायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यो को ग्रामजीवन के सब 
पक्षों में सुधार करने के एक महान कार्यक्रम का ही अश्रग समझना चाहिए । दूसरी बात यह है 
कि इस समस्त कार्य में यह जरूरी है कि ग्रामवासियों को जो कि सामाजिक परिवतेन 
करने के लिए एक साथ जूटे है अपने लिए एक नए जीवन का निर्माण करने में सहायता 
दी जाए और वे अपने कल्याण के लिए आवश्यक योजना कार्यो की परिकल्पना और उनको 
पूरा करने में अधिकाधिक जागरूकता और उत्तरदायित्व के साथ भाग ले। इस' कार्यक्रम 
से उन्हें नए अवसर प्राप्त होगे और बदले में उन्हें कार्यक्रम को पूरा करने मे सक्रिय होकर 
उसे एक विशिष्ट रूप देते हुए उसके क्षेत्र और प्रभाव को विस्तृत करना होगा। अपनी सहायता 
आझ्ाप करना और मिलकर करना ही वे सिद्धान्त है जिन पर यह आन्दोलन निर्भर है। 
तीसरी बात यह है कि इस आन्दोलन के क्षेत्र में सभी ग्राम परिवारों को आ जाना चाहिए, 
विशेषतः: उनको जो कि वचित है--एवं इन परिवारों को सहकारिता आन्दोलन तथा 
ग्रन्य कार्यो मे यथायोग्य स्थान प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। इन्हीं बातों को देखते 
हुए कहा जाता है कि राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्य लोक हितकारी राज्य 
के संचालन का सहज उदाहरण है । 


२. पहली पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास को उस पद्धति का रूप और ग्राम 
विस्तार को उसका अभिकरण माना गया था जो कि गावों के सामाजिक और आाथिक परि- 
वर्तन के लिए लागू की जानें वाली.थी | एक बार सिलसिला शुरू हो जाने पर और पहले चरण 
पूरे हो जाने पर सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार जैसा कार्यक्रम स्वभावत, अपने ही 
अनुभव और गति से चालित होने लगता है। जैसे-जैसे वह विस्तृत होता है वह अपनी आवश्यक- 
ताएं पूरी तो करता ही है, नई आवश्यकताएं भी अनुभव करता है। नए तरींके निकाले 
जाते है, अरसे से चली आती कमजोरियां पहचानी जाती है और वह कार्यक्रम अपने तत्व _ 
और शैली की शक्ति से समाज की महत्वपूर्ण समस्याएं हल क'रने मे सफल भी होता है । 
धीरे-धीरे गांवों की समस्याएं एक विशालतर सन्दर्भ मे देखी जाने लगती है और विभिन्न 
क्षेत्रों के कायें एक-दूसरे के पूरक बन जाते है। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना 
कार्य के सहारे ही राष्ट्रीय योजना ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की 
पृति करने में तत्पर होती है। अतः 'यह स्वाभाविक ही है कि इन कार्यो में दूसरी योजना के 
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अन्तर्गत उन परिवततनों की भ्रधिकाधिक अ्रभिव्यक्ति होती जाए जो समग्र योजना की परि- 
कल्पना करते समय हमारी दृष्टि में होते रहे है, जैसे पहले की अपेक्षा अन्य बातों पर अ्रधिक 
जोर देना, या किन्‍्ही अन्य कार्यो को अधिक महत्वपूर्ण मानना इत्यादि । इसलिए एक चौथाई 
ग्रामीण जनता के स्थान पर अब लगभग समस्त ग्रामीण जनता के लिए कार्यक्रमों की व्यवस्था 
करना उस परिवर्तन का केवल एक पहलू है जो कि इनको अधिक प्रगाढ और व्यापक बनाने 
के लिए किया जाना है। कृषि अर्थ-व्यवस्था को अनेक दिशाओं में प्रतिफलित करने के लिए 
और क्ृषि उत्पादन बढाने मे राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यों का योग बहुत 
विशाल होना चाहिए। उन्हे दक्ष कारीगरों की संख्या बढाकर स्थानिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए नई-नई विधियां आविष्कार करने की प्रवृत्ति में बहुत वृद्धि करनी चाहिएं, 
क्योकि बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण करने के लिए यह जरूरी है। भ्रविकसित देशों में 
सामाजिक परिवततन के बिना कोई ठोस आर्थिक विकास नही हो सकता । सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम को भूमि सुधार करके, भूमिहीन और वंचित जनों की आवश्यकताएं समझ करके, 
आम संगठन पृष्ट करके, स्थानिक नेतृत्व का विकास करके और सहकारिता आन्दोलन को 
आगे बढाकर देश में एक सपृक्‍त ग्राम समाज तथा एक विकासशील ग्राम अर्थ-व्यवस्था 
को जन्म देने मे निश्चित रूप से समर्थ हो जाना चाहिए । 


३. सारे देश पर छाए हुए ऐसे प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए यह जरूरी है कि उसकी 
प्रत्येक मजिल पर उसके काम का ध्यान से और निरपेक्ष भाव से अध्ययन किया जाए। 
राष्ट्रीय विकास और सामुदायिक योजनाए सर्वप्रथम स्थानिक आवश्यकताशो, समस्याश्रों 
और साधनों के सम्बन्ध मे, राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं की नीति, उद्देश्य और कार्यक्रमों 
को सम्पन्न करने के साधन हैं। एक ओर तो प्रत्येक योजना क्षेत्र के कार्यक्रम उस जिला योजना 
के भ्रंग होते है जिसका वर्णन अध्याय ७ में किया जा चुका है, दूसरी ओर राष्ट्रीय विस्तार 
और सामुदायिक योजना क्षेत्रों में प्रगाढ़ कार्य करने की भी आवश्यकता होती है--खास तौर 
से खेती और उससे सम्बद्ध सहकारिता, भूमि सुधार, ग्रामोद्योग और छोटे उद्योग, ग्रामो में 
बिजली लगाना, आरोग्य, शिक्षा, आवास एवं पिछड़े वर्गो के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में । इस 
प्रकार राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यंत्रमों के सम्पादन से ही यह स्पष्ट हो 
सकता है कि विकास खण्ड के बजट में निर्धारित विशिष्ट कार्य किस हद तक पूरे किए जा 
रहें है। इससे भी अभ्रधिक महत्वपूर्ण यह बात है कि उन कार्यो का प्रभाव ग्राम स्तर पर, 
राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं की कार्य पद्धति भर उनसे प्राप्य परिणामों पर बहुत ही 
ज्यादा पड़ता है। सामुदायिक योजना कार्य और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के कार्य के सम्बन्ध 
में प्रकाशित योजना आयोग के कार्यक्रम भूल्याकन संगठन' की तीसरी मूल्याकन रिपोर्ट के 
वक्‍तव्यों को इन कार्यत्रमों से सम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति को इसी सदर्भ से गम्भीरता से समझना 
चाहिए । 

४. राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्य में कार्य-सम्पादत की इकाई 
विकास खण्ड है जो कि औसतन १५० से १७० वर्ग मील में बसे हुए १०० गावों में रहने 
वाले ६० हजार से ७० हजार जलनों का प्रतिनिधित्व करता है । झक्तूबर १६५२ से, अर्थात 
आरम्भ से लेकर'अब तक, कुल १,२०० विकास खण्ड खोले जा चुके है जिनमें से ३०० सामु- 
दायिक योजना कार्य और €०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अधीन है। इन €०० में से 
४०० विकास खण्ड कालान्तर मे वैसा ही भ्रधिक प्रगाढ़ विकास करने लगे हैं जेसा कि सामु- 
द्ाधिक विकास का्क्रमों में होता है । इस समय प्रचलित पद्धति के अनुसार प्रत्येक नया 
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विकास खण्ड सर्वप्रथम राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अधीन रखा जाता है जिसके लिए पहली 
पंचवर्षीय योजना में ४,५०,००० रुपए का कार्यक्रम बजट रखा गया था । यह रुपया उस रुपए 
के अतिरिक्त था जिसकी राष्ट्रीय विस्तार सेवा में अल्पकालीन ऋण देने के सम्बन्ध से विशेष 
व्यवस्था की गई थी। यह ऋण इसलिए देने का प्रबन्ध किया गया था कि विस्तार 
सेवा कर्मचारियो के प्रयत्नो द्वारा इस धन का नियोजित उपयोग होकर विस्तार क्षेत्रों में 
कृषि उत्पादन बढ़ें। राष्ट्रीय विस्तार कार्यो में से कुछ को एक-दो साल की अवधि के 
बाद तीन साल का समय विकास के लिए और मिलेगा और “उस अवधि में पन्द्रह लाख रुपए 
के विकास खण्ड बजठ की सहायता से बाकी सामुदायिक कार्यक्रम पूरे किए जाएगे। इस 
प्रकार राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक सम्पूर्ण कार्यक्रम के 
दो अग बन गए है और विकास प्रशासन की सामान्य पद्धति ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा का 
रूप ले लिया है। प्रत्येक वर्ष आरम्भ होने वाले राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास 
खण्ड अलग-अलग माने जाते है और प्रत्येक वर्ष उनकी प्रगति और सख्या का अलग- 
अलग हिसाब रखा जाता है । पहली योजना मे जो १,२०० खण्ड खोले गए थे उनका वितरण, 
उनकी जनसंख्या और ग्राम संख्या का विवरण नीचे दिया जाता है । 


पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में आरम्भ किए गये विकासखण्ड 
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इस प्रकार पहली पंचवर्षीय योजन। के अन्तर्गत लगभग १,२३,० ०० ग्रामों के रहने वाले 
लगभग आएठ करोड़ जनों के लिए सम्बद्ध विकास कार्यक्रम जारी हो चुके होगे । जिन 
गावों में अभी राष्ट्रीय विस्तार सेवा या सामुदायिक विकास कार्यक्रम नहीं लागू हुए 
है, उनमें स्थानिक विकास तथा कृषि सम्बन्धी अनेक कार्यक्रम सम्पादित किए गए है। 


५. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यों 
में जो कुछ काम किया जाता है वह झअलम-अलग विकास क्षेत्रों के अलग-अलग सम्पूर्ण कार्य- 
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क्रमों का एक अ्रभिन्न हिस्सा होता है । यह जरूरी है कि प्रत्येक राज्य में इस बात पर और 
ज्यादा जोर दिया जाए कि ग्रामीण कार्यक्रमों की समीक्षा तथा उनके परिणामों का मूल्यांकम 
करने के तरीके ठीक होने चाहिए । प्राप्य जानकारी से मालूम होता है कि छोटी-मोटी सिंचाई, 
रासायनिक उर्वरक और सुधरे हुए बीज के वितरण के कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार और 
सामुदायिक विकास क्षेत्रों मे अधिकाश अन्य क्षेत्रों से कही भ्रधिक लागू किए गए है। जनता 
ने अनेक प्रकार के कार्यो में योग दिया है और इससे उसे भ्रपनी योग्यता तथा कुछ सहायता 
पाकर स्थानिक समस्याओं को हल करने में अपनी योग्यता में पहले से अधिक विश्वास हो 
गया है। इस तरह योजना क्षेत्रों में १४,००० नए स्कूलों की स्थापना, ५,१५४ प्राथमिक 
स्कूलो का बुनियादी स्कूलों में परिवर्तन, ३५,००० प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रो की स्थापना जो ७,७३,००० 
प्रौढ़ों को साक्षर बना चुके है, ४,०६९ मील पक्‍की और २८,००० मील कच्ची सड़कों 
का निर्माण और ८०,००० ग्राम शौचालयों का निर्माण उस सस्‍्थानिक विकास का उदाहरण 
है जिसका प्रभाव समाज' पर गहरा पड़ेगा। इन सबमे अधिकादा प्रयत्न जनता ने किया है 
झौर सरकारी अभिकरण जिनमें विस्तार कार्यकर्ता मुख्य रहे है निदेशन का काम करते रहे 
है। यदि सहयोग और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में सफलता बहुत कम मिली है तो इसकी कुछ वजह 
यह भी है कि इन क्षेत्रों में सारे देश को देखा जाए तो कहना पडेगा कि सहकारिता और नए 
कामों के अवसर अभी भी समुचित रूप से संगठित किए जानते हैं । 


६. तीसरी मूल्याकन रिपोर्ट ने कार्यक्रमों के व्यावहारिक सम्पादन की कुछ बातो पर 
ध्यान दिलाया है और इत पर राज्य सरकारे और जिला अधिकारी निरचय ही गौर से विचार 
करेगे। इनमें से अ्रधिक महत्वपूर्ण ये है : 


(१) राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम आशा के अनुरूप सफल 
हो सके, इसके लिए सब स्तरों पर और सब शाखाओं में विभिन्न प्रौद्योगिक 
विभागों को पुष्ट' करना बहुत आवश्यक है । श्रनेक जगह जिला और क्षेत्र 
स्तर पुर विभागीय संगठनों की सख्या और कार्यकुशलता की दृष्टि से सुधार 
की बहुत अपेक्षा है । 


(२) शोध की सुविधाए आम तौर से बढ़ानी चाहिएं और साथ-साथ क्षेत्र के निकट 
स्थित शोध केन्द्रों को और मजबूत करना चाहिए । क्षेत्र से शोध केन्द्र को सूचना 
और जानकारी का संचार और सुगम होना चाहिए । 


(३) खण्ड स्तर पर विविध विषयों से सम्बद्ध विशेषज्ञों का निग्रन्त्रण खण्ड विकास 
अधिकारी (जिनका प्रशासनिक नियन्त्रण कभी-कभी सीमा के बाहर भी 
जा सकता है) और जिला स्तर पर नियुक्त प्रौद्योगिक अधिकारियों दोनों 
के द्वारा होता है और वह तरीका अभी तक संतोषजनक रूप से चल नहीं ' 
पाया है । कई बार ऐसा हुआ है कि विभागीय अ्रधिकारियों ने राष्ट्रीय विस्तार 
या सामुदायिक योजना कार्य को अपना ही अ्भिकरण मानकर चलने के 
बजाय उन क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में अपना ध्यान केन्द्रित किया है जिनमें उन्हें 
अपने विशेषज्ञ कर्मचारियों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष नियन्त्रण था । स्पष्ट 
ही इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि राज्य, जिला और खण्ड स्तर पर 

- * प्रशासनिक और प्रौद्योगिक समन्वय सही ढंग से हो क्योंकि अगले कुछ 

/' वर्षोमें राष्ट्रीय विस्तार सेवा समस्त ग्रामीण जनता तक पहुंचने वाली है। 
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(४) निर्माण कार्यो में ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं (ग्राम सेवकों) का, जिन्हें मूलतः 
कृषि और कृषि विस्तार की शिक्षा दी गई है और जिनका सर्वप्रमुख कतेंव्य 
कृषि उत्पादन बढ़ाना है, अधिकाधिक समय लगने लगा है। 


(५) ग्राम पंचायतों को निरन्तर निदेशन और सक्रिय सहायता मिलती रहनी 
चाहिए ताकि वे अपने बढ़ते हुए दायित्वों को पूरा कर सके । 

(६) कार्यक्रमों के सम्पादन में भौतिक और वित्तीय सफलता पर बहुत ज्यादा जोर 
दिया जाता रहा है, अर्थात लक्ष्य सिद्ध कर लेना, खर्च कर देना, मकान 
खड़े कर देना इत्यादि अधिक महत्वपूर्ण रहा है और जनता को जीवन की 
नई पद्धति सिखाने और राष्ट्रीय विस्तार सेवा को राष्ट्रीय और राज्य योजनाशरों 
मे निहित विकास और सुधार का सार्थक साधन बनाने की ओर कम ध्यान 
दिया गया है । 


७. ग्रामीण योजनाओं की परिकल्पना और सम्पादन में जनता का सहयोग इस श्रान्दोलन 
का एक मौलिक तत्व है और इस दिद्या में जो कुछ सफलता मिली है वह उत्साहवद्धंक 
है। जब-जब प्रशासन की ओर से रवेया सही रखा गया है तो जनता अपना काम पूरा 
करने के लिए खुशी-खुशी आगे आई है। जनता ने राष्ट्रीय विस्तार और साम्‌दायिक योजना 
कार्य क्षेत्रों में जो कुछ योग दिया है उसका मूल्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का लगभग 
५६ प्रतिशत के बराबर है । जनता का सहयोग प्राप्त करने मे पंचायत और सहकारी सस्थाओओओं 
जैसे स्थानिक सगठनो का इस्तेमाल किया गया है, पर यह माना जाता है कि इस दिशा मे और 
भी कुछ करना है। कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य तदर्थ गैर-निर्वाचित सस्थाओं, जैसे ग्राम विकास 
मंडलो झ्रादि को सौप दिए गए है। ऐसी संस्थाओं ने कुल मिलाकर काफी व्यावहारिक काम 
किया है । फिर भी जेसा कि दूसरी और तीसरी सामुदायिक कार्य मूल्याकन रिपोर्ट मे कहा गया 
है, ग्रामों मे मजबूत मूल संस्थान स्थापित करने, उनके साधन सुदृढ़ बनाने और उन्हें निरन्तर 
निदेश, अवसर और अनुभव का लाभ देते रहने पर और अधिक जोर देना होगा । 


८. पहली योजना की अवधि में सामुदायिक व्रिकास और राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रमों 
को पूरा करते समय समुचित प्रशासनिक व्यवस्था करना, सही प्रथाओ्रो की स्थापना करता, 
कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता और सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों के बीच 
दिन-अ्रति-दिन का सहयोग उपलब्ध करना एक बड़ा भारी और जरूरी काम रहा है। इन 
दिशाओ में जो प्रगति की जा सकी है, उसी के आधार पर दूसरी पचवर्षीय योजना में 
पहले से भ्रधिक प्रयत्त करना सोचा गया है। उस प्रगति से यह भी मालूम हुआ है कि किन 
दिद्याओ में और अधिक ध्यान देने तथा पहले से अच्छा प्रबन्ध करने की जरूरत है। 
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यद्यपि कुछ बातो को दूर करना बाकी है (जिनका उल्लेख 
जिला विकास प्रशासन के अध्याय में किया गया है), तथापि जिलो में प्रशासन के अन्दर 
समन्वय की जो पद्धति प्रकट हुई है वह काफी अच्छी साबित हुई है। जिला प्रशासन दिन- 
दिन एक लोकहितकारी प्रशासन के अनुरूप कतंव्य पालन करता जा रहा है। पहली योजना 
के भ्रन्त में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यो में संलग्न कर्मेंचारियो की सख्या 
८०,००० से अधिक थी । 


&. कई प्रकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर संगठित किए 
गए है । ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए १९५४२ में ३४ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र संगठित 
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किए गए और इस समय ऐसे ४३ केन्द्र काम कर रहे है जिनमें प्रति वर्ष लगभग ५,००० कार्यकर्ता 
तैयार किए जाते है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसी संस्थाएं भी है जिनमें उन्हे कृषि की बुनियात्त 
शिक्षा दी जाती है--इनमें ३० नए कृषि बुनयादी स्कूल, वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्बद्ध 
१८ कृषि विभाग और अनेक मान्यता-प्राप्त संस्थाएं है । ग्राम स्तर कार्यकरत्रियो (ग्राम सेविकाओं) 
के प्रशिक्षण के लिए विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों में २५ गृह अर्थशास्त्र विभाग और दो सहायक 
गृह अर्थशास्त्र कक्षाएं खोली गई है। नर्सो और दाइयों की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए 
सहायक नर्सो-दाइयों के प्रशिक्षण के वास्ते १८ संस्थाओं को सहायता दी जा रही है और आरोग्य 
निरीक्षिकाओं के प्रशिक्षण के लिए £ तथा दाइयों के प्रशिक्षण के लिए १२ सकल स्वीकृत 
किए गए है । सहकारिता अधिकारियो के शिक्षण का प्रबन्ध सहकारिता प्रशिक्षण की केन्द्रीय 
समिति के श्रायोजन में किया गया है तथा ग्राम और छोटे उद्योगों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण 
का प्रबन्ध खादी और ग्रामोद्योग मंडल एवं छोटे उद्योग मंडल के सहयोग से किया गया है । 
खण्ड विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए तीन और समाज शिक्षा संगठनकर्ताओं के 
लिए नौ केन्ध खोले गए है । वर्तमान केन्द्रों में समरज शिक्षा संगठनकर्ताओं के प्रशिक्षण की 
जो सुविधाए प्राप्त है उन्हे भी बढ़ाया गया है। एक केन्द्र मे आदिम जाति क्षेत्रों के योग्य 
समाज शिक्षा सगठनकर्ताओ्रो को तैयार किया जा रहा है । 


१०. राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए जिस पैमाने पर 
अशिक्षण की सुविधाए संगठित करना जरूरी था, वह काफी बडा काम था। उसके सफल होने पर 
भी सम्पूर्ण कार्यक्रम की सफलता निर्भर थी । इस कार्यक्रम को विस्तार देते हुए इस सिद्धान्त से 
चालित हुआ जाता है कि कर्मचारियो को कार्यक्रम के लिए पहले से ही प्रशिक्षित करके रखा जाए 
ओर विस्तार कौ गति प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर रहे । संस्थाओं मे प्रशिक्षण 
देने के अतिरिक्त अनुभवों का आदान-प्रदान, अपने विचार स्वच्छन्द भाव से व्यक्त करने का 
अवसर और विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम में संलग्न व्यक्तियो का सहयोग 
राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के गतिशील सम्पादन के लिए आवश्यक दृष्टि- 
कोण बनने में सहायक होता है । इस सिलसिले मे भ्रन्तर्राज्य विचार-गोष्ठियों ने, और काम करते 
हुए सीखने तथा अध्ययन के लिए भ्रमण करने के प्रबन्धो ने काफी सहायता दी है एवं उनके 
द्वारा अन्दर से आलोचना और सुधार का उपयोगी प्रयत्न हुआ है। इतने बड़े कार्यक्रम को 
सम्पादित करने में यह जरूरी है कि उसमें काम करने वाला हर आदमी नए अनुभव ग्रहण करे 
और उन्हें आत्मसात करके पुरानी प्रथाओ की फिर से जाच करने तथा अपने मूल उद्देश्यों 
की प्राप्ति के नए तरीके ढूढने के लिए सर्वथा मुक्त रहे । कार्यक्रम का कोई भी हिस्सा ऐसा 
नही होना चाहिए जो ढर्रा मात्र बनकर रह जाए और प्रत्येक बड़े कार्य मे जो खतरा होता 
है कि उसमें जड़ता आने लगती है, नई परिस्थितियों के अनुसार ग्रहणशीलता नही रह जाती या 
व्यापकतर उद्देश्यों और प्राथमिकताओं की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता उससे 
बचा जाए । 

दूसरी योजना के लिए कार्यक्रम 

११. सितम्बर १६५४ में राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह तय किया था कि दूसरी पंच- 
वर्षीय योजना की अ्रवधि में राष्ट्रीय विस्तार सेवा सारे देश में लाग हो जानी चाहिए और 
उसके कम से कम ४० प्रतिशत खण्ड सामुदायिक विकास खण्डों मे बदल दिए जाने चाहिएं । 
यदि यथेष्ट साधन प्राप्त हुए तो ५० प्रतिशत तक खण्डों को बदलने का विचार किया जाएगा। 
दूसरी योजना के समय में राष्ट्रीय विस्तार योजना के अन्तगतों ३,5०० अतिरिक्त विकास 
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खण्ड लाए जाएंगे और आशा है कि इनमें से १,१२० सामुदायिक विकास खण्ड बना दिए 
जीएंगे । इस कार्यक्रम को प्रा करने के लिए दूसरी योजना में २०० करोड़ रुपया रखा 
गया है । 

१२ सामुदायिक योजना कार्य प्रशासन के प्रस्तावित कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है 
कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डो को सामुदायिक विकास खण्डो में बदलने की योजना दूसरी 
पचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित क्रम से पूरी की जाए : 


विकास खण्डों को संख्या 








वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक विकास खण्डों 
में परिवर्तन 
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अनुमान है कि सामान्य निदेशन के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड मे ४ लाख रुपया 
आर सामुदायिक विकास खण्ड में १२ लाख रुपया खर्च होगा। राज्यों के लिए स्वीकृत २०० 
करोड़ रुपए का वितरण नए कायेंक्रम के अन्तर्गत अभी स्थिर नही किया गया है। राज्य योज- 
नाओं में उसके वर्तमान वितरण का जो उल्लेख है, वह पूरी तौर से अस्थायी है। अनुमान है 
कि इस राशि में से लगभग १२ करोड रुपया सामुदायिक योजना प्रशासन द्वारा सम्पादित या 
प्रत्यक्षतः अनुप्राणित योजनाओं के लिए केन्द्र में खचे होगा और लगभग १८८ करोड़ रुपया 
राज्य योजनाओ में जाएगा। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए 
निश्चित कुल रकम का विभिन्न विकास मदों में प्रस्तावित वितरण इस प्रकार है : 


(करोड रुपयों में) 

(१) कर्मचारी और साज-सामान (खण्ड मुख्यालय ) भर 
(२) कृषि (पशुपालन, कृषि विस्तार, सिचाई और भूमि 

खेती योग्य बनाना ) श्र 
(३) संचार । १८ 
(४) ग्राम्य कलाएं और शिल्प 4 
(५) शिक्षा १२ 
(६) समाज शिक्षा १० 
(७) स्वास्थ्य और गांव की सफाई २० 
(८) आवास (योजना कर्मचारियों और ग्रामवासियों के लिए) १६ 
(६) सामुदायिक विकास--विविध (केन्द्र) १२ 
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दूसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न मदों के लिए राशि का वितरण करते समय उपर्यक्त 
व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा । 


१३ दूसरी पचवर्षीय योजना के कार्यक्रम पर अमल करते समय प्रत्येक ग्राम परिवार 
को अच्छी तरह समझा दिया जाना चाहिए कि वह स्वय योजना में योग दे रहा है और उसके 
रहन-सहन का स्तर ऊपर उठाने के लिए एक निद्िचत कार्यक्रम का पालन किया जा रहा है । 
आशा है कि राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य पूरक कार्यक्रमो 
द्वारा अगले कुछ वर्षो मे कृषि उत्पादन के अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय 
उन्नति होगी : 


(१) सहकारिता कार्यो का विकास जिनमें सहकारी खेती भी शामिल है, 

(२) ग्राम विकास के लिए उत्तरदायी सस्थाओं के रूप में ग्राम पचायतो का 
विकास, 

(३) चकबन्दी, 

(४) ग्रामोद्योगों और छोटे उद्योगो का विकास; 

(५) ग्राम समाज के कमजोर वर्गों, विशेषत. छोटे किसानों, खेतिहरो और 
कारीगरो की सहायता करने के लिए कार्यक्रमों का संगठन; 

(६) स्त्रियो और युवक-युवतियों मे और श्रधिक प्रगाढ कार्य, और 

(७) आदिम जाति क्षेत्रों में प्रगाढ़ कार्य । 


१४. ग्रामोद्योग और छोटे उद्योग, सहकारिता, क्रषि उत्पादन, भूमि सुधार, समाज सेवा 
आदि विविध क्षेत्रों में कार्यक्रम लाग करने के लिए वे क्षेत्र विशेषतः उपयक्त अवसर प्रदान 
करेगे जो राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यों के अधीन प्रगाढ कार्य के लिए 
चुनें गए हैं। जब ये कार्यक्रम समन्वित रूप में पूरे किए जाएंगे और स्थानिक संस्थाओं 
तथा स्थानिक समर्थन का संगठन हो जाएगा, तो एक कार्यक्रम की सफलता से दूसरे कार्यक्रम 
को सफलता मिलेगी और सम्पूर्ण क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था पहले से शक्तिशाली हो जाएगी । 
दूसरी योजना में कृषि उत्पादन विस्तार कार्यकर्त्ताओ का सर्वप्रथम और सर्वोपरि कार्य 
होना चाहिए। उसके बाद गावों के लिए सबसे जरूरी काम है बेरोजगारी, श्रर्थात काम के 
अवसरों की कमी को दूर करना । सन्तुलित ग्राम भ्र्थ-व्यवस्था में खेती न करने वाले लोगो के 
'लिए भी उतने ही अवसर-बढते रहने चाहिएं जितने खेती करने वालों के लिए । ग्रामोद्योग और 
छोटे उद्योग कार्यक्रमों से प्राप्त अनुभव से कहा जा सकता है कि ऐसी एक विस्तार सेवा की बहुत 
बड़ी जरूरत है जिसका कारीगरों से सम्पर्क रहे और जो उन्हें ग्रावरयक निदेश झौर सहायता दे 
और उनके सहकारी सगठन स्थापित करते हुए उन्हे अ्रपनी उत्पादित वस्तुएं ग्राम क्षेत्र के भ्रन्दर 
तथा बाहर निकालने में सहायता दे। इस दिशा में २६ मार्ग दर्शक योजना कार्यो का आरम्भ करके 
शुरुआत की गई है । यह आवश्यक है कि यथाशीकघ्र प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार और सामदायिक 


योजना कार्यक्षेत्र में ग्रामोद्योग कार्यक्रम सम्पादित करने के लिए एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ हो 
जाए 


१५. सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार कार्यो में सहकारिता कार्यक्रम पर 
अमल सर्वत्र एक-सा नहीं हो सका है और बहुधा या तो समुचित कर्मचारी उपलब्ध नही रहे 


सामुदायिक विंकास और राष्ट्रीय विस्तार २२३ 


है या वर्तमान सहकारिता सगठनों का पुनर्गठन न हो सकने के कारण वे योजना के कार्य मे 
रोग नही दे सके है । दूसरी पचवर्षीय योजना में जिन बातों पर विद्येष ध्यान दिया जाना 
चाहिए उनमें चकबन्दी के महत्व पर पहले भी जोर डाला जा चुका है । 


१६. प्रत्येक सामदायिक विकास खण्ड के बजट मे दो ग्राम सेविकाओ की व्यवस्था है। 
ग्राम सेविकाओ का प्रशिक्षण पाने के लिए स्त्रियां बराबर अधिक से अधिक सख्या में आगे आते 
लगी है । परन्तु यह स्पष्ट है कि शीघ्र ही इनसे भी अधिक संख्या में उनकी आवश्यकता पडेंगी । 
समाज कल्याण विस्तार कार्यो तथा सामुदायिक योजना क्षेत्रो में प्राप्त अनुभव को हमे इस 
उद्देश्य से और अधिक जाचना चाहिए कि गावों मे स्त्रियों और बच्चों के मध्य कार्य करने 
के लिए कौन-सी पद्धतिया उपयुक्त होंगी। प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक 
योजना तथा सामाजिक कल्याण विस्तार कार्यो में घनिष्ठ सम्पर्क होना चाहिए। गांवों के 
नौजवानों में अभी भी बहुत ही थोंडा काम हुआ है । पर ग्राम क्षेत्रों में नेतृत्व का विकास 
करने के लिए उसका महत्व जितना बताया जाए उतना कम है। 


१७. आदिम जाति क्षेत्रों की विशेष समस्याओ्रों पर अध्याय २८ में विचार किया गया 
है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उद्देश्य इन क्षेत्रों के विकास में अधिकतम सहायता देना है। 
इस उद्देश्य की प्राप्ति में उन नए प्रशासनिक प्रबन्धों से सहायता मिलेगी जो गृह मंत्रालय 
और सामुदायिक योजना प्रशासन ने हाल में मिलकर किए है। आदिम जाति क्षेत्रों की जन- 
संख्या छितरी हुईं है, इसे देखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खण्ड ६६,००० नही बल्कि लगभग २५,००० की औसत आबादी के आधार पर सीमांकित 
किए जाए । जहा जनसख्या अ्रशत. आदिम जाति और अ्रश्मत अन्य हो, वहां योजना कार्य के अधीन 
इससे भी अधिक जनसख्या रखी जा सकती है। नए विकास खण्डोब्को शुरू करने मे आदिम 
जाति क्षेत्रो को प्राथमिकता देने का विचार है ताकि वे यथाशीघ्र राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम 
के आधीन झा जाए । कार्यक्रम का बजट स्थानिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवतेन करने 
की सुविधा देता है। जिन क्षेत्रो में आदिम जाति और अन्य दोनों ही प्रकार के लोग है, वहां 
के लिए यह सोचा गया है कि विस्तार टोली में एक ऐसा अधिकारी रहा करे जिसे श्रादिम जाति 
जनों का अच्छा परिचय प्राप्त हो । जहां तक सम्भव हो, अनुसूचित जातियो के कल्याण के 
विशेष कार्यक्रमो के लिए चुने हुए क्षेत्र भौर अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रीय विस्तार खण्डों के बराबर 
माने जाए। इस कार्यक्रम के ग्रधीन लोक हितकारी' योजनाए शुरू में राष्टीय विस्तार योजना 
के अधीन विकास खण्डों मे लागू की जाएगी ताकि उपलब्ध प्रशिक्षित कर्मचारियों का अधिकतम 
उपयोग हो सके । 


१८. दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास 
कार्यो के लिए वर्तमान कर्मचारियों के अतिरिक्त लगभग २,००,००० कार्यकर्ताओं की जरूरत 
पड़ेगी । प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया जा ज्लुका है । १८ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, 
२५ बुनियादी कृषि स्कूल और १६ बुनियादी कृषि प्रशिक्षण देने वाले विभाग खोलने का 
निश्चय किया गया है । इस प्रकार दूसरी योजना के अन्तर्गत विस्तार और कृषि के प्रशिक्षण के 
लिए कुल मिलाकर ६१ प्रशिक्षण विस्तार केन्द्र और ६५ क्रषि स्कूल या वर्तमान केन्द्रों से 
सम्बद्ध कृषि विभाग हो जाएंगे । 


१६. जैसे-जैसे कार्यक्रम आकार और रूप में बढ़ता जाएगा तथा जैसे-जैसे उससे अन्य 
क्षेत्र प्रभावित होते जाएंगे, वैसे-वैसे उसे संपादित करने का अधिकाश श्रेय स्थानिक जनता 


जि 
नीता नना न्लिल 
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को मिलता जाना चाहिए । गांवों की सड़कें, पीने का पानी, सफाई और शिक्षा आदि मामूली- 
मामूली जरूरतों में से कुछ काफी शुरू में ही पूरी हो जाएंगी । उत्पादन और रोजगार बढ़ाएँ 
तथा ग्रामीण आशिक जीवन में वैविध्य लाने की समस्याएं अपेक्षाकृत भ्रधिक जटिल है और 
इनको निपटाने के लिए काफी लम्बे समय तक निरच्तर प्रशासनिक प्रयत्न आवश्यक होगा । 
इस बात पर जोर देना जरूरी है कि लोगों की पार्थिव परिस्थितियां सुधार लेने पर भी गांबों 
का सामाजिक और झ्राथिक जीवन बदलना यथार्थ में एक मानव समस्या रह जाता है । 
संक्षेप में यह समस्या गावों में रहने वाले सात करोड़ परिवारों के दृष्टिकोण में परिवतंन 
लाने की, उनमें नए ज्ञान की लालसा उत्पन्न करने, नए जीवन के लिए उत्साह भरने और 
आकाक्षा जगाने तथा पहले से अधिक सुखद जीवन के लिए परिश्रम करने का उत्साह भरने 
की समस्या है। विस्तार सेवाप्रो और सामुदायिक संगठनों को लोकतनन्‍्त्रीय आयोजन का 
प्राण कहना चाहिए और ग्राम विकास कार्यो को वह साधन बनाना चाहिए जिनसे ग्राम और 
ग्राम समूह मिल-जुलकर अपनी सहायता आप करते हुए सामाजिक और आर्थिक उन्नति के. 
पथ पर अग्रसर हो सकते है और राष्ट्रीय योजना में योग दे सकते हैं । 


कल 


अध्याय १२ 
झायोजन के लिए अनुसन्धान और गअ्ंक-संकलन 


योजना सम्बन्धी अनुसन्धान, अ्ंक-संकलन और मूल्याकत का विकास करने के लिए 
गत तीन वर्षों में जो उपाय किए गए है, प्रस्तुत अ्रध्याय मे उनका सक्षिप्त विवरण दिया जा 
रहा है और यह भी बताया जा 'रहा है कि आगे किस दिशा में काम करने का प्रस्ताव है। जिस 
समय पहली योजना तैयार की जा रही थी, कई महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पर्याप्त सूचना 
छुपलब्ध नहीं थी । राष्ट्रव्यापी आयोजन का स्वकृप औऔर कार्रकई हौ कुछ ऐसी होती है 
कि उपलब्ध सूचता के तरतीब से सिलच्रिलेवार जमा किए जानें की ब्यवस्था हो जाती है। 
शाथ ही आयोजन के कारण कुछ ऐसी नई समस्याएं उठ खड़ी होती है जिनके समाधान्र के 
लिए मौके पर जाकर पड़ताल करने, विश्लेषञ् के नजारिए से पूछताछ और तहकीकात करने, 
और अंक-संकलम विक्ल का उपयोग करने का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। यही देखते 
हुए पहली पंचवर्षीय' मोजना में राष्ट्रीय विकास की अआरशथिक, सामाजिक और प्रशासनिक 
समस्याओं के विषय में अनुसन्धान की खातिर पचास लाख रुपया रख छीड़ा गया था । विचार 
यह था कि विकास कार्य की कुछ चुनी हुई समस्याओं के बारे में विश्वविद्यालयों और अन्य 
सस्थाओं के सहयोग से जाच-पड़ताल कराई जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 
झोजना आयोग ने जुलाई १६५३ में एक अनुसन्धान कार्यक्रम समिति नियुक्त की जिसमें 
द्रेश के श्रग्रणी अर्थशास्त्री और अन्य समाजवेत्ता सम्मिलित किए गए । 


२. इस अनुसन्धान कार्यक्रम समित्ति ने तब पया कि शुरू-शुरू में इन चार मोटी-मोटी 
बातों के बारे में जांच-प्रड़ताल कराई ज़ाए : (£) बच्तत, यूज़ी-क्रिनियोग, टोज़गार, और लघु 
उद्योग, (२) प्रादेश्षक विकास की समस्याएं, माबों-कस्ब्ों के तेजी से शहरों के रूप म्रे विकसित 
होने की समस्याओं की ओर खास ध्यान देते हुए; (३) भूमि सुघार, सहकारिता, और फार्म 
प्रबन्ध, (४) समाज़ कल्याण के प्रइन झौर सार्वजनिक प्रझ्मसन । अनुसन्धात कार्य समिति के 
निर्देशन में विश्वविद्यालयों और भ्रन्य शिक्षा केन्द्रों के स्राध्यस से कुल मिलकर ६४ पड़ताल कार्य 
शुरू किए जा चुके है । इनमें से १६ की रिपोर्ट भी मिल चुकी है, जिनमें चार नमूने के सर्वेक्षण 
के विषय सें है । बाईस में मौके पर जाकर तहकीकात करने क्रा काम पूरा हो चुका है। बस, 
रिपोर्ट तैयार करना बाकी है | तेईस में तहकीकात और पड़ताल का काम अभी' चल ही रहा 


ह्ढै। 


३. बच्तत्त, परंजी-विनियोग, रोजगार, और लब्ु उ्कोम अबिषयक्र सर्वेक्षण यह पतला 
लगाने के उद्देश्य से किए गए क्रि नदी घाटी योजना कार्यों और भारी उद्योयों में बड़े 
'सैसाने पर प्र॒ज्ी लगाने क्रा अमाव क्या हुआ है, छोटे पेमाने पर जो उच्लेग शुरू क्विए जाते 
है, अर्धनीति क्री दृष्टि से उन्ककी स्थिति कसी है, और बचत्त-सम्ब्नन्धी समस्याएं क्या हैं। व्यक्तिगत 
अध्ययनों का आयोजन इस दृष्टि से किया गया कि जिन उच्चसें में भारी पूंजी लगती है उनका 
झाय और रोजगार पर कुय्य प्रभाव पड़ता है, अप्रधात .ब्रिनियोग (सैकेन्डरी इच्वेस्ट्मेंट) 
का आकार-प्रकार क्या है, और इस तरह के विनियोग के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रआावक कारफ़ 

॥(26/06 &8--5 


२२६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


अन्य क्या परिवर्तत सम्भव है”? लघ उद्योग सर्वेक्षण का ध्येय इस क्षेत्र के औद्योगिक 
कार्यो के विषय में विनियोग, पूजी उत्पादन अनुपात और रोजगार सम्बन्धी सूचना उपलक्कृण्ट 
करना, लघ और बड़े उद्योगों की प्रतिदनन्द्विता के क्षेत्र की और इस होड से पेदा होने वाली 
समस्याओं की निर्धारणा करना, और भर्थ-व्यवस्था के विकास की दृष्टि से लघु उद्योगों का 
महत्व आंकना था । अध्ययन के लिए जो पड़ताल कार्य किए गए उनमे ये भी शामिल थे 
भाखड़ा-नंगल योजना कार्य के रोजगार पक्ष की जांच, भिलाई क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक 
सर्वेक्षण, तिरुवांकुर-कोचीन में बेरोजगारी की पड़ताल, भ्रसम मे शहरी इलाकों मे रोजगारी 
और बेरोजगारी की तहकीकात, गावो में आय और बचत के सम्बन्ध में सर्वेक्षण, और चुने. 
हुए केन्द्रों में लघु उद्योग विषयक अनेक अ्रध्ययन । 


४, गांवों से लोगो का शहरो मे आना, और गावो के तेजी से शहरों के रूप में विकसित 
होने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना प्रगति के इन दो महत्वपूर्ण पहलुओ का अध्ययन 
करने के लिए इक्कीस शहरों और नगरोई# में पड़ताल शुरू कराई गई । इस पडताल का मुख्य 
उद्देश्य यह पता लगाना है कि लोगों का गांव छोड़कर शहरों में जा बसना किन चीजो के असर 
से होता है, इस स्थानान्तरण में कौन-सी बाते सहायक होती है और कौन बाधक, गांव छोड़कर 
झहरो में आने वालों की आथिक अवस्था क्या होती है और शहरो मे आ बसने पर उनके पेशों 
में क्‍या परिवर्तेत होता है । - 

भू. तीसरे बर्ग के विषयों में १८ अनुसन्धान योजनाएं सम्मिलित थी जिनमे से ७ भूमि * 
सुधार के बारे मे और ११ फार्म प्रबन्ध के आथिक पक्ष और तत्सम्बन्धी अन्य ग्रइनों के बारे 
में थी | बम्बई, हैदराबाद, आध्र, सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भूमि सुधार कार्य के विभिन्न पहलू 
पड़ताल के लिए छोटे गए । इन जाच-कार्यों में बिचौलियो की समाप्ति, पट्टेदारी का नियमन और 
चकबन्दी के प्रभाव की पड़ताल करना“सम्मिलित था। फार्म प्रबन्ध के आ्थिक पक्ष के बारे में 
जो जांच की गईं वह यह मालूम करने की दृष्टि से की गई कि लागत का लेखा-जोखा निकालना 
और सर्वेक्षण प्रणाली, इन दोनों में से कौन-सी विधि ज्यादा उपयुक्त है, लागत और पेदावार 
में क्या सम्बन्ध है, खर्चे का स्वरूप कैसा है, विभिन्न आकार के फार्मो की पूंजी और मजूरी 
की जरूरतें क्या और कितनी हैं, और अ्रर्थलाभ के प्रसंग मे प्रतियोगी फसलों की तुलनात्मक 
स्थिति कैसी है । इन अध्ययन कार्यो का क्षेत्र बहुत विशाल है और ये उत्तर प्रदेश, बम्बई, 
मध्य प्रदेश, पंजाब, पर्चिम बंगाल और मद्गास में किए जा रहे है । 


६. समाज कल्याण के विषय में जो सर्वेक्षण किए गए है, उनमे भिखमंगो की समस्या 
की तहकीकात, एक आम्य क्षेत्र में सास्कृतिक परिवर्तन की निर्धारणा और भूतपूर्व अपराध- 
जीवी जातियो की सामाजिक और आर्थिक दशा की पड़ताल भी शामिल है। इस क्षेत्र में 
योजना आयोग ने समाज कल्याण विषय्रक विभिन्न अ्रध्ययन लेखों के संग्रह का भी प्रबन्ध 
किया । भारत सरकार न यह संग्रह हाल भें “सोशल वैलफेयर इन इण्डिया शीर्षक से प्रकाशित 
किया है । सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र मे जिला प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन किया जा रहा है । 

७. १६५४ के आरम्भ में योजना झायोग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की तैयारी मे सहायता 
करने के लिए अरशास्त्रियों का एक मण्डल नियुक्त कियाँ था। इस मण्डल के सदस्यों ने अनेक 


*आझागरा, इलाहाबाद, झलीगढ़, अमृतसर, बड़ोदा, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, कंटक, 


दिल्‍ली, गोरखपुर, हैदराबाद, हबली, जयपूर, जमशेदप्र, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, पूना, सूरत 
और विशाखापत्तनम | 


है 


आयोजन के लिए अनुसन्धान और अक-संकलन २२७ 


च च हू। मा 


विशिष्ट अध्ययन लेख तेयार किए, जिन्हें योजना आयोग ने पेपर्स रिलेटिंग टदि फॉर्मलेशन 
3क्फ द सैकण्ड फाइव इयर प्लान' शीर्षक से प्रकाशित किया है। ये भ्रध्ययन, पजी निर्माण 
विनियोग के आकार-प्रका र, रोजगार और व्यवसाय के विधान, साधन उपलब्ध करने की समस्याएं, 
बड़े और छोटे उद्योगो के परस्पर सम्बन्ध और दूसरी योजना की नीति और संस्थागत पहलुओ 
से सम्बद्ध थे। भारतीय अंक-सकलन सस्था ने भी राष्ट्रीय विकास के आयोजन के सम्बन्ध में 
कई प्रौद्योगिक एवं अंक-संकलन अध्ययन तैयार किए, जिन्हे वह सस्था स्वयं ही प्रकाशित 


कर रही है । 


८. अनुसन्धान कार्यक्रम समिति का काम दूसरी योजना की अ्रवधि में जारी रखने की 
खातिर ४० लाख रुपए की व्यवस्था की गई है । इस समिति ने यह निदेश कर दिया है कि 
आगे किन-किन प्रमुख क्षेत्रों में अध्ययन कार्य करना उपयोगी होगा । चूंकि पहली योजना के 
दौरान में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिया गया था, दूसरी योजना 
की अवधि में श्रब॒ विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर और ज्यादा जोर देने का प्रस्ताव है । 
अनुसन्धान और गवेषणा के विषय निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 
डन समस्याओं के अध्ययन पर विशेष जोर रहे जो दूसरी योजना के कार्यान्वित होने के दौरान 
में उठ सकती हों। अनुसन्धान कार्यक्रम समिति की एक उपसमिति ने इस बात का विचार 
करके सुझाव दिया है कि निम्नाकित क्षेत्रों मे अध्ययन करना उपयुक्त रहेगा : 


(१) योजना के लिए साधनों की उपलब्धि जिसमे पूजी निर्माण, कर आपात और 
छोटी बचत आन्दोलन के सवाल भी शामिल है; 

(२) शहर और गाव मे सम्बन्ध; 

(३) विभिन्न प्रदेशों में निर्माण कार्यो का रोजगार पर प्रभाव; 


(४) विकेन्द्रीकरण की समस्याए, जिनमें यह मालूम करना भी शामिल है कि कुटीर 
और लघु उद्योगों के विकेन्द्रीकृत विकास के लिए उनकी अपनी समग्र आथिक 
आऔर सामाजिक सामथ्यें कम से कम कितनी होनी चाहिए 

(५) भवन निर्माण का आर्थिक पक्ष; 


(६) कृषि सम्बन्धी कानूनों, भूमि सुधार और सामुदायिक विकास का अध्ययन; तथा 
(७) आदिम जातियोँ की आर्थिक-सामाजिक समस्याएं । 


कर. 


भारतीय शअर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में भी उसकी दीरघेकालीन संभावनाओं की दृष्टि 
से अध्ययन कार्य शुरू करने का इरादा है। इनमें विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर सम्बन्ध का विशेष 
रूप से विचार किया जाएगा । 


९. तरतीब से आयोजन करने के लिए यह जरूरी हो जाता हैं कि पूंजी का उत्पादन, 
पूजी और रोजगार का अनुपात, विभिन्न चीजों के उत्पादन और खपत के प्रतिमान, श्र 
आशिक उन्नति के विभिन्न क्षेत्रों की जनशक्ति विषयक आवश्यकता के बारे मे पर्याप्त सुचना 
उपलब्ध रहे । इस समय जो सूचना उपलब्ध है वह बहुत हीं सीमित है और इसलिए आर्थिक 
उन्नति की ब्योरेवार कोई थोजता बनाने के लिए यथेष्ट नहीं है। अतएवं आज इस बात कीं 
अपेक्षा है कि देश की समस्याओं के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए बाकायदा प्रौद्योगिक अध्ययन 
किया जाए शोर इस महान कार्य में टेंकबीकंल आदमी, अथझ्ास्त्री, और अंक-संकलन विज्येषज्ञ 
सभी सहयोग करें । | ह ह 
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१०. पिछले चार सालों मे पड़ताल के कई महत्वपूर्ण कार्य किए गएं हैं जिनसे 
जहुत-सी जरूरी बातें पता चली हैं। इनमे. कृषि श्रम जांच १९५१ की जनगणना, 
कर-व्यवस्था जाच संमिति का जाच-पड़ताल का काम और उसका निष्कर्ष, आम्य 
ऋण व्यवस्था सम्बन्धी सर्वेक्षण और राष्ट्रीय नमूना पडताल के प्रतिवेदन विश्लेष उल्लेखनीय हैं। 
योजना आयोग ने विकास कारये के विभिन्न क्षेत्रों की जन-शक्ति सम्बन्धी आवश्यकता के 
बारे में भी अध्ययन कार्य शुरू कराए। यद्यपि कई क्षेत्रों में उपलब्ध सूचना सफल आयोजन 
की दृष्टि से झ्ब भी अ्पर्याप्त है, तथापि यह कहा जा सकता है कि अब आंकड़े वगैरह खासे 
जमा हो चुके है, और साथ ही देश मे ऐसी कई संस्थाएं हो गई हैं जिन्हें जांच-पड़ताल 
करने का अनुभव है और जिनके पास काफी प्रश्मिक्षित कर्मचारी है । पहली योजना की 
अवधि में सूचना उपलब्ध करने की दिद्ा मे जहां तक काम हो चुका है, ये संस्थाएं उससे और 
आगे तक काम करने में असमर्थ है । 

सल्यांकन 

११. पहली पंचवर्षीय योजना में यह सिफारिश की गई थी कि जन-कार्ये-कलाप की सभी 
शाखाओं में कार्य प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करते रहना साधारण प्रशासनिक कतेंव्यों 
में शामिल समझा जाना चाहिए । विकास की किसी योजना को कार्यान्वित करते समय 
कदम-कदम पर यह सवाल उठता है कि नई नीतियों और नए कार्यक्रमों का क्या असर पड़ 
रहा है और उनके प्रति जनतां का विचार क्‍या है? अ्रतएव मूल्यांकन नीति-निर्धारण के 
वास्ते निहायत जरूरी है। मूल्यांकन को श्रनुसन्धान की ही एक शाखा माना जा सकता है, 


“जिसमें मुख्य रूप में व्यावहारिक कार्यक्रम की जरूरतों के अनुसार परिबतेन किया जा 
सकता है। 


१९. मूल्यांकन विधियों का विकास करने की गरज से योजना आयोग ने १९५२ 
में फोर्ड प्रतिष्ठान के सहयोग से कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में 
स्थापित किया। इसे राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्य का मूल्यांकन 
करने का भार सौंपा गया। इस कार्यत्रम के सन्दर्भ में उसके निम्नांकित कर्त॑व्ध निश्चित 
किए गए : 

(१) कार्यक्रम के लक्ष्य पूरे करने में जो भी प्रमति हो रही हो, तत्सम्बन्धी सभी 
लोगों को उससे अवगत कराते रहना 
(२) बह बताना कि विस्तार के कौन-से उपाय कारगर सिद्ध ही रहे है, भर 
कौन-से नहीं, 
(३) ग्रह समझने में मदद देना कि जो विधियां सुझाई जा रही है, गांव वाले उन्हें 
स्वीकार अंथवा अस्वीकार क्‍यों कर रहे है; और 
(४) ग्राम्य अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर राष्ट्रीय विस्तार और सामुद्ययिक 
विकास कार्यक्रम कया अभाव दर्खाना । 
छत्र अकार मूल्यांकन का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि कार्यक्रम भ्रप॑नें मूल उद्देश्यों 
की पूल मे: सफल हो रह है या नहीं । मूल्यांकन के पीछे वह धारणा थी कि विस्प्षार के उपायों 
और जनता हरा उनके अपनाए जाने और विकास कयर्यक्रम॑ के प्रंभरव से आथिक शौर साम्राजिक 
दंशा में हुए परिवततनों का अध्ययन किया जाए । 
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१३. कार्यक्रम मूल्यांकन संगदन का इस समय अपता एक संचालक, प्रधान कार्यालय 
में एक यूनिट, तीन प्रादेशिक यूनिटे और देश के विभिन्न भागों में स्थित २० योजना कार्य मूल्यांकन 
यूनिटे है । योजना कार्य मूल्यांकन यूनिटें राष्ट्रीय किल्तार और सामुदायिक विकास कार्येक्रमों 
की प्रमति का मूल्याकन करती है और क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा जांच-पड़ताल का कार्य करती है । 
योजना कार्य के कर्मचारियों से बराबर सम्पर्क बनाए रखा जाता है, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ 
कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को ही दी जाती है । इस संगठन के वाषिक मूल्यांकन प्रतिवेदन 
से और कार्यक्रम के विश्विष्ट पहलुओं के बारे में पड़ताल द्वारा उपलब्ध तथ्यों से सामुदायिक 
विकास तथा राष्ट्रीय बिस्तार के कार्यक्रम के परिपालत में बहुत सहायता भिली है। संगठन 
ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामूदायिक योजना कार्यों के विषय में तीन मूल्यांकन प्रतिवेदन 
तैयार किए है जिनका अध्ययन किया जा रहा है। इन प्रतिवेदनों में उन प्रशासनिक और 
अन्य समस्याओं की ओर ध्यान आकर्फ्ति कराया गया है जो कार्यक्रम के परिपालन के दौरान 
में विभिन्न स्तरों पर, खास कर गावों में उठ खड़ी होती है । १६५४ के आरम्भ में मूल्यांकन 
केन्द्रों मे एक षीठ चिह्न सर्वेक्षण (बेंचमार्क सर्वे) किया गया । हर क्षेत्र में हजार-डेढ़ हजार 
परिवारों से खास तौंर से पूछताछ की गई ॥ समय-समय पर इस प्रकार के सर्वेक्षण करते रहने 
का प्रस्ताव है ताकि परिवतेंनों का लेखा-जोखा ज्ञात होता रहे । कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ते 
जो अध्ययन किए है उनमें वे विज्लेषतः उल्लेखनीय हैँ जिनका सम्बन्ध गांव संगठन के विधान, 
ग्राम्य जन समुदाय के विभिन्न वर्गो में कार्यक्रम की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, उन्नत तरीकों के 
अगीकरण, और ग्रामसेबक के कार्यो से है। उन्नत तरीको के अगीकरण के बारे मे जो तहकीकात 
की गई है, उसके परिणाम शीकत्र ही प्रक्मशित कर दिए जाएंगे। इस तहकीकात का उद्देश्य 
यह पता लगाना था कि नई विधियों में से कौन-कौन-सी ग्रामीण जनता को स्वीकार्य हुई, 
गाव वालो को इन नई विधियो को अपनाने के लिए किस तरह राजी किया गया, नई विधियों 
की अपनाने वालो के लिए क्या-क्या सुविधाएं देने का वचन दिया गया और मांव वालों का नई 
विधियां अपनाने के परिणामों के प्रति क्‍या विचार है ? २३ सहकारी कृषि समितियों के 
कामकाज का भी गहन अध्ययन किया गया है और इसके विषय में शीघ्र ही एक प्रतिवेदन 
प्रकाशित किया जाएगा । 


१४. दूसरी पचवर्षीय योजना के दोरात में राष्ट्रीय बिस्तार सेवा का काम समस्त 
देश में फेल जाएगा । अतएव मृल्यांकन के क्षेत्र में ग्रामो्नति के समग्र कार्यनकलापफ और जिला 
योजना करे अधिकाझ कार्य झा जाएगे । भूमि सुधार, सहकार, ग्राम और लघु उद्योगों की प्रमति 
से और शहरों और उद्योगों के तेजी से क्किसित होने से देहातो में श्री मोलिक प्रिव्तेन 
होने लगे है । दूसरी योजना की अवधि में मे परिक्‍र्ततन झायद और भी तेजी से होंगे | मह 
निहायत जरूरी हो जाता है कि जैसे-जेसे सामाजिक और आशिक परिवतंन होते जाएं, दैसे-वेसे 
उनका निरपेक्ष दुष्टि से विश्लेषण किया जाता रहे और यह देखा जाए कि आशिक क्किसत 
का ग्रामीण जनता के विभिन्न वर्गों पर क्‍या असर पु रहा है। विकास कार्य के सभी क्षेत्रों 
में मूल्यांकर की अपेक्षा है, उन क्षेत्रों में तो खत्फकुर जहां नए या क्स्तुत का उठाए 
जा रहे हैं । सुनियोजित विकास के सभी क्षेत्रों में कई अज्ञत्त और अप्रत्याश्षित चीजों कह 
सामना करना पड़ जाता है | दिल कस्मक्मों का जनजीवन से निकट सम्बन्ध होता है, उनमें 
बिहित विभिन्न तत्वों की परस्पर क्रिया-फ्रतिक्रिस को ससझना, उन्हें जनकल्याण की दुष्दि 
से ऋछिक सार्थक और सफल बनाने में बड़ा सहायक हो सकता है। झतएुब यह अपेक्षित है 
कि मूल्यांकन के अन्तर्गत कुछ चुने हुए बिधयोें का ही झहनतर अध्ययत्र किया जाझू, ताकि 
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इसके सहारे आगें कुछ ठोस काम किया जा सके। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर आयोजन.” 
ग्भिकरणों के अनुभव, विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचार, अर्थशास्त्रियों और अंक-संकलन- 
विदों के विदलेषणात्मक अध्ययन, इन सब पर एकीकृत रूप से विचार किया जाए, जिससे 
कि न केवल यह ठीक-ठीक पता लग सके कि क्या कार्य किया जा रहा है, अपितु व्यावहारिक 
समस्याओं और नए कार्यो के बारे मे भी नया रुख अपनाया जा सके । इस' दिशा में उत्तर प्रदेश 
में आयोजन अनुसन्धात और कार्य संस्था ने कुछ उपयोगी काम शुरू भी कर दिया है। उत्तर 
प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में श्राम तौर से प्रयोगात्मक योजना कार्य पद्धतियों के विषय में जो 
अनुभव प्राप्त हुआ है, वह अन्य राज्यों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है । 
झंक-संकलन 

१५. जिस समय पहली पंचवर्षीय योजना का सूत्रषात किया जा रहा था उस समय देश 
की आर्थिक अ्रवस्था के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में ऐसे आंकड़े प्राप्त नही थे जिन पर 
भरोसा किया जा सकता । राज्यों में आंकड़े जमा करने के लिए जो संस्थाएं थीं वे भी 
सुसंगठित नहीं थी । यद्यपि लड़ाई के जमाने मे केन्द्रीय सरकार द्वारा आकड़े जमा करने का 
काम और अधिक विस्तार से किया जाने लगा था, तथापि अ्रक-संकलन की समन्वित व्यवस्था 
करने की दिशा में कोई कोशिश न हो पाई थी। नीति या प्रशासन के मामलो में कोई फैसला 
करते समय पुराने आकड़ों का भली-भाति विचार करने का रिवाज नहीं था, इसीलिए 
उपलब्ध सूचना के सच-झूठ की ओर काफी ध्यान नही दिया जाता था । 


१६ देश के स्वाधीन होने के साथ यह स्थिति बदल गई। पहले के मुकाबले ज्यादा और 
विश्वसनीय आंकड़े जमा करने की जरूरत महसूस की गई । १९४९६ के शुरू मे अक-संकलन 
का काम' समन्वित करने के लिए एक केन्द्रीय अंक-संकलन यूनिट स्थापित की गई। उसी साल, 
राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की गई जिसके काम से राष्ट्रीय आय विषयक आंकड़े जंमा 
करने की बहुत सुविधा हुई है। १६५० में नेशनल सैम्पल सर्वे नामक संस्था ड्रस उद्देश्य 
से खोली गई कि जनजीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में राष्ट्रीय आधार पर नमूने की 
पड़ताल कराई जाए। यह संस्था वर्ष में दो बार तहकीकात करके जन्म लेने वालों की संख्या 
तथा व्यापारियों आदि, उपभोग, घरेलू उत्पादन, चक, फसल, बेरोजगारी, उद्योग आदि के बारे 
में शहरों और गांवों से जानकारी और आंकडें उपलब्ध कराती है। इस संस्था की ओर से 
तहकीकात के विशिष्ट आयोजन' भी होते रहे है। समय-समय पर किसी खास बात का पता 
चलाने के लिए अलग से भी सर्वेक्षण किए जाते रहे हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित 
खेतिहर मजदूर तहकीकात और रिजर्व बैक द्वारा श्रायोजित ग्राम्य ऋण व्यवस्था सर्वेक्षण 
से बहुत-सीं काम की बातें मालूम हुई हैं। १६५१ में केन्द्रीय अंक-संकलन संगठन की 
स्थापना हुँई (जिसमें केन्द्रीय भ्ंक-संकलन यूनिट मिला दी गई) यह नई संस्था राज्यों के 
अंक-संकलंन कार्यालयों को भी सलाह-मशविरा देती है और उनसे परामश्श करती है । भारतीय 
अंक-संकलन संस्था में भी इस बीच काफी प्रगति हुई है। वहां अनुसन्धान और प्रशिक्षण 
का एक विद्यालय खुल गया हैं जिसमें केन्द्रीय भ्रंक-संकलन संगठन के सहयोग से अ्रंक-संकलन की 
विद्या. के बारे में स्नातकोत्तर पठन-पाठन और सरकारी अंक-संकलन कर्मचारियों के प्रशिक्षण 

. का इन्तजाम किया गया है। भारतीय अंक-संकलन संस्था में एऐक योजना कार्य शाखा भी' 
हैजो नेदैनेल सैंम्पल सर्वे और अन्य पड़ताल कार्यो के प्राविधिक कार्य की देख-रेख करती है।' 
इस संस्थों ने जगह-जगह अंक-संकलन विषयक किस्म नियंत्रण यूनिटें भी खोल रखी हैं। 


आयोजन के लिए अनुसन्धान और प्रंक-संकलन २३१ 


यहा आधुनिक यंत्रो से हिसाब-किताब का काम करने से सम्बद्ध एक प्रयोगशाला भी है 
जिसका अपना कारखाना भी है । 


१७. केन्द्रीय भ्रंक-संकलन संगठन का राज्यो के अक-संकलन कार्यालयों से घनिष्ठ सम्पर्क 
है। उनके काम-काज में वह सहयोग और समन्वय करता है | समन्वय के काम में उसकी सहायता 
करने के लिए विभिन्न विभागों के अ्ंक-संकलनविदो की एक स्थायी समिति और केन्द्रीय सरकार 
और राज्य सरकारों के अ्ंक-सकलन विशेषज्ञों की एक मिली-जुली सभा नियुक्त है । केनद्र और 
राज्यों की इस संयुक्त सभा की नियमित बैठक साल में एक बार होती है। खास जरूरत 
पड़ते पर तदर्थे बैठक भी बुला ली जाती है। केन्द्रीय सरकार ने” राज्य सरकारो से अपने 
अहां नमूने की पड़ताल शुरू कराने को कहा है, और उसके निमित्त उन्हें आ्राथिक सहायता 
भी दी है। इस प्रकार राज्यों में जो नमूने की पड़तालें होगी उनका नेशनल सैम्पल सर्वे से 
कोई ताललुक न होगा, यद्यपि वे बिल्कुल उसी तरह, उसी ढंग पर, और उन्हीं मान्यताओं, 
परिभाषाओों, और प्रतिमानों को लेकर की जाएंगी । इससे एक ही जगह के बारे में दो संस्थाश्रों 
के माध्यम से पृथक तथापि तुलनीय आाकड़े प्राप्त होंगे जिनका अध्ययन करके सही- 
सही जानकारी हासिल की जा सकेगी । 


१८. अंक-सकलन की धीरे-धीरे एक समग्र और सुचारू व्यवस्था हो जाने से दूसरी 
पचवर्षीय योजना की तैयारी में बहुत सहायता मिली । १६५४ मे योजना आयोग ने यह 
तय किया कि केन्द्रीय अ्रक-सकलन में योजना सबंधी एक विशेष शाखा खोली जाए जो योजना 
आयोग, विभिन्न मत्रालयों और भारतीय अंक-सकलन संस्थान की परिपालन विषयक 
अनुसन्धान यूनिट से निकट सम्पर्क बनाए रखे | योजना आयोग के सुझाव पर भारतीय 
अक-सकलन सस्थान और केन्द्रीय अक-सकलतन' संगठन ने झ्रायोजन के विषय में संयुक्त 
रूप से कई अध्ययन कार्य किए और उनके आधार पर लेख लिखें। इसके बाद मार्च १६५५ 
में योजना की एक रूपरेखा तैयार की गई जिसमें बताया गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 
का किन-किन बातो के आधार पर सृत्रपात किया जा सकता है । 


१६. योजना की रूपरेखा में खास आग्रह दो चीजों पर था :--- मशीन वगैरह तैयार 
करने वाले मूल उद्योगों का तेजी से विकास किया जाए, और शिक्षा, टेकनीकल प्रशिक्षण, 
अनुसन्धान, आरोग्य आदि की सुविधा में जल्दी से जल्दी वृद्धि की जाए जिससे लोगों की 
क्रय सामर्थ्य और उपभोग की वस्तुओं की माग बढ़ जाए। उपभोग्य वस्तुओं की इस बढ़ती 
हुई माग को पूरा करने के लिए कुटीर और लघु उद्योगों का विस्तार किया जाए। मशीन, 
कच्चा माल, और जनशक्ति उचित मात्रा में और उचित समय पर उपलब्ध रहे, तभी उत्पादन 
के लक्ष्य सिद्ध किए जा सकते है । यही नही, मुद्रास्फीति से बचने के लिए जनता की मांग पूरी 
करने के निमित्त रोजमर्रा की जरूरत की चीजे भी उचित समय पर और उचित मात्रा में 
उपलब्ध रहनी चाहिएं । ग्रतएव योजना बनाने में खास ध्यान इस बात का रखना होगा कि 
मशीत, कच्चा माल, और श्रम की माग मे और उसकी पूर्ति मे बराबर संतुलन बनाए रखा 
जाए । वाषिक योजनाए बनाकर लघुकालीन संतुलन और आगामी दस, बीस, तीस वर्ष या 
अधिक समय को ध्यात में रखते हुए भावी योजनाों का निर्धारण योजनाएं बताने का 
आवश्यक अंग होना चाहिए । 

२०. इस तरह योजनाएं तैयार करने के काम में मौजूदा और भावी योजनाओं के 
पनिर्धारण में आंकड़ो की अधिकाधिक आवश्यकता पड़ेगी । इसके अतिरिक्त अभावों, या टेकनीकल 


२३२ द्वितीय प्रंचवर्षीय . बोजना 


और आंकड़े सम्बन्धी सूचनाओं की अशुद्धि, विदेशों की आर्थिक स्थिति का अप्रत्याशित 
प्रभाव, देश की अर्थ-व्यवस्था में अप्रत्याशित परिवर्तत और अन्य गड़बडियों के कारणः 
योजना पर अमल करने में छोटी-बड़ी बाधाए आती ही रहेगी। इसलिए आ्राथिक और भौतिक 
सफलता की दृष्टि से योजला की प्रगति का मूल्यांकन, और उनसे श्रनुभवों के प्रकाश में प्राप्त 
मौजूदा और भावी योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन करते रहना निहायत जरूरी है। अक- 
सकलत व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मौजूदा और भाबी योजनाओं के निर्धारण और 
परिवर्तेन के लिए बराबर प्रामाणिक आकड़े और सूचनाएं प्रपप्त होती रहे । 


२१. केन्द्र और राज्य सरकारों हारा किए जाने वाले कार्यों को समन्क्ति करने के लिए 
एक अंक-सकलन व्यवस्था बनाना हमारा उद्देश्य है। सूचनाओं का परिमाण बढ्ने पर नहीं 
वरन्‌ उन्हे अधिक विश्वसनीय बनाने पर अधिक बल दिया जा रहा है। योजना से सम्बद्ध कार्य 
की देखभाल के लिए केन्द्रीय भ्रंक-संकलन संगठन में एक योजना झाखा विशेष रूप से खोली 
गई है । योजना आयोग ने राज्य सरकारों को सुझाया है कि राज्य स्तर पर बनने 
वाली योजनाओं से सम्बद्ध अंक-संकलन कार्य, राज्य अक-संकलन ब्यूरो को सौप देना चाहिए । 
इस कार्य के लिए विशेष अनुक्रमणिकाएं और सूचना-पत्र तैयार करके वितरित कर दिए गए 
हैं। केल्भीय और राज्यीय प्रंक-संकलन अ्रभिकरणो की क्षमत्रा बढ़ाई जा रही है और 
इस कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता भी दी जा रही है। केन्द्रीय भ्रंक-सकलन संगठंनत के तत्वाव- 
धान में देक्ञ भर में ग्रक-सकलन का समन्वित विकास हो, इसे उद्देश्म से एक योजना बनाई 
जा रही है। राज्यीय अंक-म्कूलब ब्यूरो यदि चाहें तो राज़्यों में विशेष मोजना यूनिठें स्थापित 
को जा स़कृत्नी है। सूचना के मूल स्रोतों से अधिक से अधिक, ससग्र से और सही आंकड़ों 
की उम्रलब्धि के क्रमिक अनुष्ठान के अनुसार जिलो में अंक-संकलन झभिकरण स्थापित 
करने का भी प्रस्ताव है। केन्द्रीय अ्रक-सकलन सगठन और भारतीय पअ्रंक-संकलन संस्था दोनों 
पिलकर राज्यों और केन्द्रीय मत्रालयों के सहयोग से विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था 
का प्रबन्ध कर रहे है। 

३२. योज़ना आग्ोग मांग और पूर्ति के या विनियोग, रोजगार और आमकनी के, हाठ- 
व्यवस्था के संतुलन और जन-शक्ति के भौतिक सम्बन्धों के विश्वय में टेकनीकल और अंक्‌-संकलन 
कार्य का झौर सोजना के परिफ्लन सस्बन्धी अनुसन्धान कार्य क्रो विस्तार देने और बढ़ बचाने 
का वित्ञार कर रहा है । इसके भ्रतिरिकृत कह योजत्ता के भावी रूप और क्रारतीसः अंक-संकलत' 
सहझभ्ा के तत्सुमकृत्धी कार्य की खेर भी कषिकृ ध्यात्त दे रहा है। समन्वय की सुचारु व्यवस्था 
के लिए एक संयुक्त सम्रिति बनाने कस क्िर्मेय किय्राए गया है । संयुक्त समिति में ग्रोजना ऋतमोम, 
क्ित्त संकालक के अरे विभक्षा, केन्द्रीय अंक-संकलन रूगठन और भारतीय पंक-संकलन 
सुक्र्थात्ष करे प्रत्तिनिष्ि होंगे ॥ 





श्रध्याय १३ 
+ कृषि कार्यक्रम 


पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को अत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। चूकि उस योजना का उद्देश्य सारी जनता का, विशेषतः देहाती 
क्षेत्रों के लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना था, इसलिए इन कायक्रमों को प्राथमिकता प्रदान 
करना स्वाभाविक था और यह इसलिए भी जरूरी था कि जिस समय योजना बनाई 
गई थी उस समय कमी और मुद्रास्फीति की विशेष परिस्थितियां मौजूद थी। १६५२-५३ 
से कृषि की पैदावार में जो वृद्धि हुई है उससे मुद्रास्फीति को समाप्त करने, अर्थ-व्यवस्था को 
सुदृढ़ बनाने और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि मे और तेजी से विकास का मार्ग तैयार 
करने में जितनी सहायता मिली है उतनी अ्रन्य किसी चीज से नहीं मिली । १९४६-५० को 
आधार वर्ष मानकर १६५०-५१ में क्षषि उत्पादन का देशनांक ६६ था, १६५३-५४ और 
१६५४-५५ में यह ११४ और १९५५-५६ में ११५था। पहली योजना में राष्ट्रीय पैदावार 
में १८ प्रतिशत वृद्धि हुई और इसी अनुपात में कृषि के क्षत्र मे आय बढ़ी | कृषि उत्पादन में 
वृद्धि होने के कारण अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों मे भी वृद्धि हुई । 


पहली योजना की समीक्षा 


२. पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन ग्रे जिस वृद्धि की परिकल्पना की गई थी,. 
वह इस प्रकार थी :--- 


ग्राधार बर्ष मे ब्रत्तिरिक्ल प्रतिशत 


वस्तु इकाई उत्पादन*  उत्पादनका वृद्धि 
लक्ष्य 
खाद्यान्न लाख टन प्४० ७६ १४ 
मुख्य तिलहन 3 ५१ डे धर. 
गन्ना (गुड़ ) गा ५६ ७ १३ 
कपास लाख गाठ २६ १३ ४४ 
पटसन मै रेरे २१ द४ 


:अवाननन-मननकनननननन नमन नमन नममन++५५-स3+-3+-4५+-न हि व नननननम-मन+++++3+++ मनन न + नमन .स+भ मम» १3 नभआ७+भ७भ+७० 3५ काम ॒आ ५ नमन ००५५ म नानक कमान वा पाक पा कक जााआ ७३३५ का ९५-५०»५५५५+नमभक नम ननन+ननमथनन++ नमन न- नं ममन-« मनाने जथ१५७+++++++नम-+ “मनन न।०प+५५+-+नछ ४०93७ +>धमन॒म«» न; ५4५ >-म जाप जभा मम वुाक3++++ननानमकपम ७१ ०. 


*खाद्यान्नों के लिए आधार वर्ष १९४६-५० है; अन्‍न्यों के लिए १९५०-५१ । 


सिंचाई, उर्वेरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग, सुधरे हुए बीजों का वितरण और भूमि 
को ऊृध्चि योग्य ब्रवाने एक उसका परिक्रास करते आदि विभिन्न कार्यक्रमों से मिलने वाली सहायता 
को ध्यान मैं रखकर हौ अतिरिक्त उत्पादन, विशेषतः खाद्यान्नों के उत्पादन के ये लक्ष्य निर्धारित" 
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किए गए थे। दूसरे शब्दों मे, यह अनुमान लगाया गया था कि यदि योजना में निर्धारित 
विकास सम्बन्धी कार्यों को पूरा किया गया तो सम्भवत: निर्दिष्ट सीमा तक उत्पादन अवश्य 
बढ़ जाएगा। किन्ही भी वर्षो मे विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के वास्तविक स्तर मौसम सम्बन्धी 
परिस्थितियों तथा विभिन्न फसलों के सापेक्ष मूल्य जैसी श्रन्य बातों के अनुसार आवश्यक 
रूप से भिन्न-भिन्न होंगे । 


३- पहली योजना मे कृषि उत्पादन की गति इस प्रकार रही :--- 





ब्स्तु इकाई १६५१- १६५२- १६९५३- १६५४- १६५४- 
२ #ै रे श्‌डे न प्‌ 
(अनुमा- 
नित) 
जज _+तततत-...00तत |] 
अनाज लाख टन ड४ड२६ देहर शभणरे ५५३ ४४० 
दालें | प्रे €६६( १०४ १०५ १०० 
कुल खाद्यान्न गा ९२ अपणफरे दृए७ दृश८घ ६५० 
मुख्य तिलहन रे ४8४. ४७ भर ५६ श्५्‌ 
गन्ना (गृड) है; ६१ ५० ४४ भ्प्‌ ध्८ 
कपास लाख गांठे ३१ ३२२ ३९ डरे ४२ 
पटसन ; ४७. ४६ ३१ २६* ४० 





*अशत. सशोधित अनुमान । 


यह श्रगट होता है कि योजना काल में १६५३-५४ मे खाद्यान्नो और १९५४-५५ में 
तिलहन और कपास का सर्वाधिक उत्पादन हुआ । गन्ना और पटसंन का सर्वाधिक उत्पादन 
१६५१-५२ में हुआ और यद्यपि उत्पादन कम हो जाने के कुछ समय बाद योजना की समाप्ति 
'के समय उत्पादन फिर॑ बढ़ गया, फिर भी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे पूरे नहो सके। 


४. नीचे दी गई तालिका से ये भ्रवृत्तिवा और भी अ्रधिक स्पष्ट हो जाती है । इसी 
तालिका में योजना की अ्रवधि में विभिन्न फसलों के उत्पादन के देशनाक भी दिए गए 
है _+ह 

(आधार : १९४६-५० ८८ १००) 





भार १६५१० १६५२- १६५३- १६५४- १६५५- 
४९ भ३ भृ४्ध ४५५. ४६ 
| अनुमा- 


नित आर पथ लता) 
ह 


१. खाद्यान्न- 


अनाज ह5.है. ६ १०१ ११६ १११ ११२ 
अल है है. ६० छह एृशर ११३ (१०८ 
उन्नाकाचात कल त कसर 5 मल. ला 0 ह२: 888 


२३५ 





हि कल न कक “नमक तिल मिल तक न आओ आ पमिफब मर 9 जि 2० टिक लक हम कल हक मल कक कम अमर हद मिल 
भार १६५१- १६५२- १६४५३- १६५४- १६५५- 
नर ३ २४ 5.4 रद 
(अनुमा- 
नित) 
व पक न मे पर नन नय य न्‍ न नये 
२. खाद्येतर फसलें- 


तिलहन 8.६ 8६७ २ १०७ ११५ १०८ 
कपास २.८ १६ १२१ श्श्३् १६६ १६२ 
पटसन १.४ १५१ १४६४ १०१ १०२ १३६ 
विविध-- ' 
भन्ना पड १२३ १०२ ६० ११२ श्श्य 
अन्य फसले जिनमें चाय, कहवा, 
रबड़ आदि शामिल है १०.० (रृ०भ्र १०७ १०५ १११ १२५ 
कुल खाद्येतर फसले हे३३,.१ १११५ १०४ १०६ ११७ १९२२ 
सभी वस्तुए १००.०.. ६८. १०२ श१श४ष ११४ ११५ 





यह बात महत्वपूर्ण है कि पिछले तीन सालों में कृषि उत्पादन का देशनाक काफी ऊंचे 
स्तर पर बना रहा । इसके साथ-साथ खाद्यान्नों मे कुछ कमी रही जो कृषि उत्पादन के कुल 
मूल्य की लगभग ६७ प्रतिशत थी। एक अधिक लम्बी अवधि में इन प्रवृत्तियो के अध्ययन के 
बाद ही निश्चित परिणाम निकाले जा सकते है । 


५. भिन्न-भिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के वास्तविक आकड़ों से यह साबित होता 
है कि कृषि कई ऐसी बातों पर निर्भर होती है जिनके बारे में पहले से ठीक-ठीक कुछ नहीं कहा 
जा सकता, और इसलिए यह आवश्यक है कि क्ृषि सम्बन्धी लक्ष्यों को अस्थायी ही मानना 
चाहिए :- 


क्र 


५ 


(लाख टन) 


१६९४६९- १६५०- १६५१- १६५२- १६५३- १६५४- १९५०- 
७ ५० २ श्र रे शड "कै रद 


(अनुमा- 
नित) 
चावल र३१ २०३, २१० श्र शरछपा रभर रमन 
गेहूं हे. ह४ड।. ६१ छा ७६ ८५ ८५ 
ज्वार और बाजरा द्ध्प्र ८० परे. १०४ १२४ १२६ १२० 
अत्य अ्रताज ह ष्प्० 9० ,.  छट यश १५०२ १०० 8० 
कुल अनाज चं६ू०.. ४१७ रह डहर भपऱे. 0५३ ४५४५० 
चना और दालें ८० प्र फ्रे हश१ १ज्४ड १०५ १०० 


कुल खाद्यान्न. ५४० ,५०० ५१२. शपरे. इवघ७ इंश्प ६५० 
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यह आशा की गई थी कि पहली पंचवर्षीय योजना में ७६ लाख टन की अनुमानित वृद्धि में से' 
चावल की ४० लाख टन, गेहूं की २० लाख टन, चना और दालों की १० लाख टन और अन्य 
अनाजों की ५ लाख टन वृद्धि होगी। ज्वार-बाजरा तथा अन्य अनाजो में सबसे अधिक वृद्धि 
हुई है और गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य भी पूरा हो गया है। सामान्यत. एक विशेष रूप से अनुकूल 
वर्ष को छोड़कर चावल के उत्पादन के सम्बन्ध मे जो आशा की गई थी, वह पूरी नही हुई ॥ 
फिर भी, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के कारण आयात में कमी करना सम्भव हो सका । १६५० 
में खाद्यान्न का आयात ४७ लाख ३० हजार टन और १६५१ में ३२८ लाख ६० हजार टन 
था जो पिछले दोनों सालों में घटकर १० लाख टन से भी कम हुआ । इससे देश की सामान्य 
अ्र्थ-व्यवस्था को एक निश्चित लाभ पहुंचा । 


६. उपलब्ध आकड़ों के आधार पर कृषि की अलग-अलग फसलों के उत्पादन की प्रमति 
को पहली योजना काल की वर्ष-प्रति-वर्ष की वास्तविक प्रगति से बहुत अधिक सम्बन्धित करके 
देखना ठीक न होगा। ऐसा देखने में आता है कि एक ही समय में अनेक बातें एक साथ काम करती 
है । यह सुझाव दिया गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना में कंषि उत्पादद विषयक आकड़ों 
की, जिनमे फसले काटने सम्बन्धी सर्वेक्षण के परिणाम भी सम्मिलित है, कई प्रकार के 
विशेष एवं गम्भीर अध्ययनों द्वारा जांच की जानी चाहिए । नीति-निर्धारण एवं परिणामों 
के निर्माण के लिए जिन पहलुओं के बारे में और अधिक विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण 
होगा, उनमें से निम्तलिखित का उल्लेख करता जरूरी है :- 


१. विभिन्न प्रदेशों की उत्पादन प्रवृत्तियां, 

- कृषि उत्पादन के प्रभाव और विस्तार कार्यक्रम, 

« अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव क्षेत्र, 

» अतिरिक्त उत्पादत के वतंमान पैमानों की समीक्षा, 
 मुख्य-मुख्य फसलों की पैदावार की गतिविधि, और 


* जो लाभ हुए हों उनकी दृष्टि से विभिन्न कृषि उत्पादन और विस्तार कार्यों की 
लागत । 
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७. उपलब्ध सीमित जानकारी से यह पता चलता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में 
जिन विकास कार्मक्रमों से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है उनमें सिंचाई के छोटे-छोटे कायें, 
उर्वेकों! का और अधिक प्रयोग, भूमि को खेती योग्य बनाना और उसका बिकास 
और खेती की जमीन मे वृद्धि--ये सब विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। योजना के पहले ही कई 
वर्षों से सिचाई के छोटे-छोटे कार्यक्रम चालू किए जा रहे थे । १९४३-४४ से १६५०-५१ तक 
की अवधि में अधिक शभ्रन्न उपजाओ आन्दोलन” के सिलसिले में लगभग ६२ करोड़ रु० की लागत 
के कार्यक्रम स्वीकार किए गए थे और इनमे से श्रधिकांश' सिंचाई के छोटे-छोटे कार्यों के सम्बन्ध 
में थे । पहली योजना के अन्तर्गत अनुमानतः: लगभग १ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई के 
छोटे-छोटे साकनों से और लगभग' ६३ लाख एकेड भूमि में सिचाई की बड़ी और मध्यम 
योजनाओं से सिच्राई की गई। सिंचाई के छोटे-छोटे कार्यों से लाभान्वित क्षेत्र कीं आधे से 
अधिक वृद्धि यौजना के पहले दो ब्रंर्षीं में हुई। कई राज्यों मे, व्शिफ्त: बिहार, उत्तर प्रदेश, 
यदिचस बंगाल, पंजाब, असम्र, बम्बई, मद्रास और मैसूर में काफी वृद्धि हुई है। उर्वरकों के प्रयोग 
के शखाथे ही सित्राई का अधिक लांम होता हैं. योजना कौ अवधि में प्रमोनियम सल्केटँ कर 


कृषि कार्य क्रम २३७ 


'खंपंत दुगुनी से अधिक हो गई है । योजना आरम्भ होने से पहले २,७५,००० टन की खपत थी, 

जी चार साल बाद बंढकर ६, १०,००० टन॑ हो गई। जापानी ढंग से चावल की खेती करने 
के तरीके के प्रचार की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। अब तर्क १६ लाख एकड़ भूमि में 
इस ढंग से चावल की खेती की जाती है । | 


८. पहली पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षो मे १० लाख एकड़ से अधिक भूमि केन्द्रीय 
ट्रैक्टर संगठन हारा और १४ लाख एकड़ भूमि राज्यो के ट्रैक्टर संगठनों द्वारा खेती के योग्य 
बनाई गई। इसके अतिरिक्त कृषकों ने यांत्रिक खेती के लिए सहायता, तथा शारीरिक 
परिश्रम द्वारा बन्द बनाना, भूमि को इकसार करना और उसका सुधार करना आदि कार्ये- 
क्रमों द्वास लगभग ५० लाख एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया है। खेती की जमीन में 
वृद्धि होने के कारण उत्पादन में जितनी बढ़ोतरी हुई है, उतनी की योजना बनाने के समय आशा 
नहीं की गई थी । इस प्रकार योजना से पहले ३२ करोड़ ६० लाख एकड भूमि में खेती 
होती थी, जबकि १६५४-५५ में ३५ करोड़ २० लाख एकड़ भूमि में खेती होने लगी। अनाज 
की खेती का क्षेत्र २५ करोड़ ७० लाख एकड़ से बढ़कर २७ करोड़ २० लाख एकड हो 
गया और व्यावसायिक फसलों का क्षेत्र ४ करोड़ €० लाख एकड़ से बढ़कर ६ करोड़ हो 
गया । व्यावसायिक फसलों का क्षेत्र, जो कुल खेती के क्षेत्र का १५ प्रतिशत था, बढ़कर 
१७ प्रतिशत हो गया, जबकि अनाज की खेती का क्षेत्र जो कुल खेती के क्षेत्र का ७६ प्रतिशत्त 
था घटकर ७७ प्रतिशत रह गया । अन्य फसलों के क्षेत्र (३२ करोड़ एकड) में कोई विशेष 
परिवर्तन नही हुआ । 


दूसरी योजना का दृष्टिकोण 


९. पहली पंचवर्षीय योजना में यह बहुत आवश्यक था कि कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमो 
में सफलता प्राप्त हो, क्योंकि सामान्यतः अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई और 
बात॑ इतनी महत्वपूर्ण नही थी । दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के कार्यक्रमों का उद्देश्य यह 
है कि बढ़ती हुई आबादी के लिए पर्याप्त खाद्य मिले और निरन्तर' बढ़ती हुई औद्योगिक 
अर्थ-व्यवस्था के लिए आवश्यक कच्चा साल प्राप्त हो तथा खेती की चीजें इतनी बची रहें 
कि और भी अधिक मात्रा में उनका निर्यात किया जा सके । दूसरी पचवर्षीय योजना पहली 
योजना की भी श्रपेक्षा, कृषि सम्बन्धी और औद्योगिक विकास की पारस्परिक निर्भरता 
के प्रति अधिक सचेष्ट है । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यक्रम बनाते समय दीघेकालीन 
दृष्टि अपनाती आवश्यक है ताकि पदार्थों ग्रौर मानवीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके, 
कृषि की विभिन्न शाखाओं में संतुलित विकास हो सके और ग्रामीण आय तथा जीवन-यापन 
के स्तर में यथेष्ट वृद्धि की स्थिति उत्पन्न की जा सके । राष्ट्रीय दृष्टिकोण ग्ले यह आचर्यक 
है कि कार्यक्रम बनाते समय गांवों के लोगों के सामने एक ध्येय रखा जाए जिसे प्राप्त करने 
का उन्हे प्रयत्न करना चाहिए । दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सम्बन्ध मे यह कहा 
गया था कि उक्त ध्येय यह होना चाहिए कि लगभग १० वर्ष की अवधि में कृषि का 
उत्पादन दुगुना कर दिया जाए जिसमें भ्रनाज की फसलें, तिलहन, कपास, गन्ना, बाग्रान और 
अन्य फसले, पश्य-पालत जनित अन्य वस्तुएं आदि भी सम्मिलित है । 


१०. खाँद्य समस्या के सम्बन्ध में जिन बातों पर विचार करना चाहिए वे ये हैं: (१) 
कुँले आबादी में वद्धि, (२) शहरी श्रॉबादी में वृद्धि, (३) प्रति व्यक्ति उपभोग को बढ़ाने की 


| 
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आवश्यकता, (४) दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित होने के कारण पैदा होने वाले सभावित 
मुद्रास्फीति के प्रभावों को दूर करने की आवश्यकता, और (५) राष्ट्रीय आय में वृद्धि 
और उसके वितरण में परिव्तनों का खाद्य के उपभोग पर प्रभाव । उपभोग की वर्तमान: दर 
के अनुसार १६६०-६१ में खाद्य की कुल आवश्यकता ७ करोड़ ५ लाख टन होगी। दूसरी 
पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक उपभोग की दर अनुमानत. बढकर १८३ ओऔस प्रति 
व्यस्क व्यक्ति (अनाज १५:५४ औस और चना तथा दाले २८ औस ) हो जाएगी जिससे कि खाद्य 
की कुल आवश्यकता ७ करोड़ ५० लाख टन होगी। योजना में अगले पाच वर्षों मे खाद्य उत्पादन 
में १ करोड़ टन की वृद्धि की व्यवस्था की गई है। केलोरीज की दृष्टि से प्रति दिन प्रति 
व्यस्क व्यक्ति खाद्य का उपभोग २,२०० है जो १९६०-६१ तक बढकर २,४५० हो जाएगा, 
जबकि पोषक आहार सम्बन्धी विशेषज्ञों ने कम॒ से कम ३,००० केलोरीज की सिफारिश 
की है। 

११. कई अन्य देशों की तुलना मे भारत में अ्रनाज के उपभोग की दर अपेक्षाकृत अधिक 
ऊची है। इसका कारण यह है कि दूध और दूध से बनी वस्तुएं, फल और सब्जियां, अंडे, मछली 
और मास आदि शक्तिदायक खाद्य जन-साधारण को खाने को नही मिलते । खाने-पीने की 
सही ग्रादतों के सवाल के आलावा, जो निस्सदेह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मसला है, इनमें 
से प्रत्येक पूरक खाद्य की पैदावार इस समय बहुत कम है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि 
की एक ही प्रकार की चीजों के उत्पादन पर जोर नही दिया जाएगा और अब तक अनाज 
की फसलों के उत्पादन पर ही जो बहुत अ्रधिक बल दिया जाता रहा है वह अब थोड़ा-थोड़ा 
दूसरी चीजों के उत्पादन पर दिया जाएगा। दूसरी योजना में सुपारी, नारियल, लाख, काली 
मि्चे, काजू झ्रादि चीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है | पहली 
योजना मे इन चीजों का उत्पादन बढ़ाने की ओर पर्याप्त ध्यान नही दिया गया था । 

१२. खेती के क्षेत्र मे वृद्धि करने की गुजाइश बहुत ही कम है।इस क्षेत्र में जो' 
वृद्धि हो भी सकती है, उससे भी मुख्यत, घटिया प्रकार के श्ननाजों के उत्पादन में वृद्धि 
होने की सम्भावना है। राष्ट्रीय आय बढने के साथ घटिया प्रकार के अनाजों के स्थान पर 
बढ़िया प्रकार के अनाजों, जैसे चावल, गेहूँ और मक्का आदि की मांग बढने की सम्भावना 
है। इन परिस्थितियों मे कृषि उत्पादन में वृद्धि करनें का मुख्य साधन यही है कि अधिक 
भरपूर, कुशल और लाभदायक रूप से खेती करके खेती की पैदावार बढ़ाई जाए। यद्यपि 
उपलब्ध आंकड़ों के श्राधार पर हमेशा ही तुलना! कर सकना ठीक नही होता फिर भी इस 
बात में कोई शक नहीं कि भारत में गेहूँ और चावल आदि मुख्य फसलीं की औसत पैदावार 
कई अन्य देशों की वर्तेमान पैदावार से बहुत कम है। देश के विभिन्न भागों में हाल के वर्षों 
में फसल काटने के जो परीक्षण किए गए है उनसे पता चलता है कि विभिन्न प्रदेशों की 
फसलों की औसत पैदावार में बड़ां अन्तर है और प्रत्येक प्रदेश में भी यह अन्तर ऐसा हीं 
है। गत कुंछ वर्षो से की जानें वाली फसंल प्रतियोगिताञं से भी यह प्रकट होता है कि यदि 
आवश्यक प्रयत्न किया जाए और आवध्यक सहायता प्राप्त हौ ती भारतीय परिस्थितियों 
में फसलों की पैदावार कहां तक बढ़ाई जां सकती हैं । झेब खेती की पैदावार में तेजी से और 
काफी व्यापक रूप से वृद्धि कर सकना बिल्कुल सम्भव हैं। उसके लिए प्रदेशों, राज्यों, जिलों 
ओर ऐसे योजना क्षेत्रों को, जहाँ श्रभी तक कायें शुरूं नहीं हुआ है, ध्यान में रखकर और 
अधिक विस्तृत ढथा क्रमबद्ध योजवा बजाने की जरूरत है;। फसल प्रतियोगिताओं के आंकड़ों 
का व्यापूक रूपओ प्रचारकिया जाना चाहिए जिससे क्षिःप्रत्येक प्रदेश प्रम्मणित तथ्योंकी दुष्छि 
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१४- दूसरी पंचचर्षीय योजना में कृषि उत्पादन के मुख्य लक्ष्य भीचे की तालिका में 
बताए गए है : 
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इन लक्ष्यों के देशनाक निम्नलिखित हैं (आधार वर्ष १६४६-५०). 
१६५०-२१ १६५५-५६ १६६०-६१ 


खाद्यान्न ् है ६१ १११ १२६ 
तिलहन मै 8६ १०८ १३७ 
गन्ना (गुड़) ११४ श्श्८ १४४ 
कपास जे १०६ १६२ २१३ 
पटसन हे १०९ १३६ १६४ 
अन्य फसले जिनमें बागान 

भी शामिल है कक १०४ १२४ १३६ 
कुल खाद्येतर फसलें . . १०६ १२२ १्ड्८ 
सभी वस्तुए ६६ ११५ १३५ 


ये लक्ष्य आरम्भिक अनुमानों के रूप में है जिनका आधार वह सम्भावित उत्पादन है 
जो विभिन्न विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्राप्त होगा। दसवें पैरे में उल्लिखित बातो 
की दृष्टि से विशेषत: मुद्रास्फीति की सम्भाख़नाओ को दूर करने के उपाय बरतने की आवश्यकता 
के कारण ऐसा विचार है कि साधनों में थोडी हेर-फेर करके कृषि उत्पादन के 
और अधिक ऊचे लक्ष्य प्राप्त कर सकना आवश्यक और सम्भव है। विज्येषत. राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा के द्वारा प्रत्येक गाव और परिवार तक पहुंचने का उद्देश्य होना चाहिए और इन लक्ष्यो 
को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनो, सेवाझ्रो तथा अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालीन वित्त की 
व्यवस्था की जानी चाहिए । उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने की दृष्टि से 
योजना आयोग तथा खाद्य और कृषि मत्रालय ने फसल की किस्म, भूमि तथा जल साधनों 
और सिचाई, राष्ट्रीय विस्तार और अन्य क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के सदर्भ में प्रत्येक राज्य 
ओर प्रदेश में कृषि कार्यक्रमों का और विस्तृत अध्ययन करने का विचार किया है। 


१६. खाद्यान्न--खाद्यान्नों के लक्ष्य का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। आशा 
की जाती है कि खाद्यान्न मे १ करोड़ टन की वृद्धि होगी, जिसमें से चावल में ३० से ४० लाख 
टन, गेहू मे २० से ३० लाख टन, अन्य भ्रनाजो मे २० से ३० लाख टन और दालों में १५ से 
२० लाख टन की वृद्धि होगी । 


१७. कपास--दृसरी पंचवर्षीय योजना में सूती कपडे के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 
कयास का उत्पादन १६५५-५६ में ४२ लाख गाठ से बढाकर १६६०-६१ में ५५ लाख गांठ 
करना होगा । कपास विकास के कार्यक्रमों में वें सब कार्य जारी रहेंगे जो पहली योजना में 
किए गए थे, जैसे बीजों की व्यवस्था, बीज विकास और उन्नत बीजो का वितरण, बीज और 
उर्वेरक खरीदने के लिए किसानों को ऋण तथा कपास की खेती करने वालों में 
प्रचार कार्य। दूसरी योजना से विकास का एक मुख्य पहलू यह होगा कि लम्बे 
रेशो वाली कंपास' की किस्मों का उत्पादत बढाने पर जोर दिया जाएगा, विशेषकर उन क्षेत्रों 
में जो सिचाई की बड़ी-बडी योजनाओ के अच्तर्गत है । लम्बे रेशेवाली किस्मों का उत्पादन 
बढाने में ग्रब॒ तक महत्वपूर्ण सर्फलता प्राप्त हुई है और इन किस्मों का अनुपात १६४८-४९ 
में १७४ प्रतिशत से बढकर १६५४-५५ में लगभग ३७ प्रतिशत हो गया । 

४260/0॥&79--6 


२४२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१८. पटसन--देश के बंटवारे से पहले पटसन के उत्पादन एवं उपलब्धि के सम्बन्ध में 
भारत का लगभग एकाधिकार था, क्योकि यह भारत के लिए विदेशी मुद्रा अजित करने 
का सदा ही प्रमुख साधन रहा है। विभाजन के बाद अविभकत भारत के पटसन का कुल 
उत्पादन का लगभग केवल १९ प्रतिशत ही भारत के हिस्से में आया। पटसन के उत्पादन 
में काफी वृद्धि हुई है। १६४७-४८ में इसका उत्पादन १७ लाख गांठ था, जो १९५५-५६ 
में बढकर लगभग ४० लाख गाठ हो गया, किन्तु पिछले कुछ वर्षो में भारत मे जो अतिरिक्त 
पटसन पैदा हुआ वह सीमान्त जमीनों से हुआ था और उसकी किस्म घटिया थी, जिसके 
परिणामस्वरूप वह कम दामों पर बिका । पटसन के उत्पादन के कार्यक्रम में मात्ना पर जोर 
न देकर किस्म के बढिया होने पर जोर दिया जाना चाहिए, और अरब पटसन की जो नई खेती 
की जाएगी वह बढ़िया किस्म के अनुकल क्षेत्रों में ही की जाएगी । यदि मिले अपनी पूरी क्षमता 
पर चलें, तो पटसन उद्योग को कुल ७२ लाख गाठ कच्चे पटसन की आवश्यकता होगी । 
इसके अलावा मिलों को लगभग १,५०,००० गाठों की और आवश्यकता होगी। इसलिए 
५० लाख गाठें आंतरिक उत्पादन से और शेष बाहर से मंगाकर पूरा करने का विचार 
है। मुख्यतः खेती के उपायों के ढ्वारा १० लाख गाठें अतिरिक्त पटसन उत्पन्न करना सम्भव 
होना चाहिए और अन्तिम उद्देश्य यह होना चाहिए कि प्रत्येक एकड़ से पटसन की बढ़िया 
किस्म की औसत पैदावार हो । पटसन का उत्पादन बढ़ाने की वर्तमान योजनाओं 
को और अधिक विस्तृत आधार पर दूसरी योजना मे भी जारी रखा जाएगा: बीज फार्म स्थापित 
किए जाएगे, सुधरे हुए बीज मुहैया किए जाएंगे और साथ ही अन्य आवश्यक उपाय भी 
किए जाएंगे। उन्नत तरीकों से पटसन की खेती किस प्रकार की जा सकती है, इसका प्रदर्शन 
करते के लिए एक विस्तार सेवा का संगठन करना पटसन विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण 
अग है । 


१९. तिलहन--जनता के भोजन में चर्बी की पूति तिलहन और वनस्पति तेलो से 
होती है । इसके अतिरिक्त ये निर्यात के लिए भी मूल्यवान वस्तुएं हैं। पांच प्रमुख तिलहनों--- 
मूगफली, तिल, अलसी, राई और सरसों तथा रेडी का उत्पादन १९५०-५१ में ५१ लाख ठन 
से बढ़कर १९५५-५६ में ५५ लाख टन हो जाने की आशा थी । पहली योजना में इनके लिए 
यही लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना मे ५ प्रमुख तिलहनों का उत्पादन 
बढाकर ७० लाख टठन कर देने का विचार है, जिसका विवरण इस प्रकार है '- 


' (लाख टन) 

मृगफ. «»« हू न्‍ ४७१०० 

तिल ' «« रे ह .. टू*५१ 

अलसी ्ल्ठ ३४ |; ४ ४८ 

राई और सरसों ५ 2 १०-६० 

रेंडी पु मम हे १६१ 
योग शमी ७०९०० 





अच्छी,क़िरुप् के बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति 
जे पहली योजना से जो योजनाएं आरम्भ की थीं उनके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं । दूसरी 
योजजा में अशिकाधिक रूप से इन उन्नत बीजों का प्रचार क़रने का प्रस्ताव रखा गया है । 
सज्यों की योजनाओं में सम्मिलित अन्य योजनाएं ये हैं : उर्वसक्ों तथा खाद का अयोग, कीड़ों 


कृषि कार्यक्रम २४३ 


आर बीमारियों की रोकथाम, तथा और अधिक अच्छी तथा नई किसमें तैयार करने के लिए 
शोध की व्यवस्था । तिलहनों के लिए और अधिक अच्छी हाट-व्यवस्था करने के लिए भी 
प्रयत्त किए जाएगे । 

२०. तिलहनों के अतिरिक्त उत्पादन से वनस्पति, चबियों तथा वनस्पति,तेलों की उपलब्धि 
में 'कितनी वृद्धि होगी, इस बात पर विचार करते हुए अन्य महत्वपूर्ण खाद्य तेल--नारियल 
के तेल के उत्पादन, निर्यात के लिए आवश्यक मात्रा, औद्योगिक खपत आदि को भी ध्यान में 
रखना होंगा । पांच प्रमख तेलों तथा बिनौले और नारियल के तेल के बारे में जो स्थिति 


है वह नीचे की तालिका मे स्पष्ट की गई है 
(हजार टन तेल ) 
_. अनुमानित अनुमानित 
१६५४-५५ १६६०-६१ 





कुल उत्पादन ८8: अं १७६० २९६१४ 
खाने के लिए ५ ९१३६ ११९२ 
वनस्पति निर्माण के लिए २५६ ४३० 
ओआद्योगिक कार्यो के लिए र्र४ रद 
निर्यात ५ श्रे८ २१४ 


इसके अनुसार मूगफली के तेल का निर्यात लक्ष्य ५ लाख टन तथा अन्य तेलों का (बीज 
के सम्बन्ध मे) निर्यात लक्ष्य २ लाख टन है | बिनौले के तेल और जो तेल खीचकर तैयार 
किए जाते है उनके उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। 


२१. गन्‍ना--हाल के वर्षो में चीनी और गुड़ की खपत निरन्तर बढ़ी है। १६५०-५१ 
में जब कि नियन्त्रण की स्थिति थी, १०७ लाख टन चीनी की खपत हुई । दूसरी योजना में 
दानेदार चीनी का उत्पादन २२१५ लाख टन तक बढ़ा देने का विचार है और १६६०-६१ 
के अन्त तक चीनी मिलो की उत्पादन क्षमता २५ लाख टन त्रक हो जाएगी । चीनी के कारखानों 
को और अधिक मात्रा मे गन्ना मिल सके तथा गुड़ की खपत भी बढ सके, इसलिए गजद्ने 
के १३ लाख टन अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । इससे १९५५-५६ मे प्रत्याशित 
गन्ने का कुल उत्पादन ५८ लाख टन से बढ़कर १९६०-६१ में ७१ लाख टन हो जाएगा । 
परिणामत. प्रतिदिन प्रति वयस्क व्यक्ति १७२ ओऔस गुड़ प्राप्त होगा । गन्ने की भरपूर 
खेती के लिए जो योजनाए है उनमे ये बातें सम्मिलित है : सिंचाई की सुविधाओं की 
व्यवस्था, बीज-घर स्थापित करना, रोगमुक्त एवं उन्नत प्रकार के बीजों का वितरण, खाद 
तथा उर्वेकोी का वितरण, कीड़ों और बीमारियो की रोकथाम, प्रदर्शनो एवं फसल 
प्रतियोगिताओं का सगठन | मुख्य बल इस बात पर दिया जाएगा कि गद्ने में मिठास की वृद्धि 
हो जिससे चीनी अधिक बने और गन्ना पेरने के मौसम में अधिक से अधिक मात्रा में गन्ना 
उपलब्ध किग्रा जा सके । 

२२. नारियल---संसार मे सबसे अधिक नारियल पैदा करने वाले देशों मे भारत का 


स्थान दूसरा है। भारत मे प्रतिवर्ष लगभग तीन अरब अस्सी करोड नारियल पैदा होते हैं। 
फिर भी नारियल के तेल की दृष्टि से देश में ४०,००० टन की कमी है। आबादी मे और अधिक 
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वृद्धि हो जाने तथा खपत का स्तर और अधिक बढ जाने के कारण आशा है कि १६६०-६१ 
में नारियल के तेल की यह कमी ८०,००० टन बढ़ जाएगी । अल्पकालीन और दीघेकालीन 
प्रकार के उपायो द्वारा १९६०-६१ तक नारियल का उत्पादन तेल की दृष्टि से २,१०,००० 
टन तक बढ़ाते का विचार है, जबकि इस समय यह उत्पादन १,३०,००० टन है। अल्पकालीन 
कार्यक्रम के अन्तर्गत नारियल की बुवाई के उन्नत तरीकों का प्रचार करने के लिए 
प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे । साथ ही यह भी बताया जाएगा कि फसल को कीड़ो और 
बीमारियों से किस प्रकार बचाया जाए ।। दीघेकालीन कार्यक्रम के अनुसार उपयुक्त परती भूमि 
में खेती करके नारियल के कृषि क्षेत्र को बढाया जाएगा तथा और अधिक अच्छी किस्म के 
पौधों के वितरण के लिए नसैरियों का विकास किया जाएगा। नारियल की प्रति वृक्ष पैदावार 
३० से बढाकर ४५ कर देने की भी योजना बनाई गई है। 


२३. सुपारी--नारियल की भाति देश में सुपारी की भी कमी है । सुपारी 
का वर्तमान उत्पादन ८१,००० टन है, जबकि झ्रावश्यकता १,१०,००० टन की है । आबादी 
बढ जाने और खपत के स्तर मे वृद्धि हो जाने के कारण १६६०-६१ के अंत मे १,२९,००० 
टन सुपारी की आवश्कता होगी । लेकिन चूकि सुपारी के पेड़ पर 5 से १० वर्ष की 
अवधि में फल लगता है, इसलिए सुपारी के कृषि क्षेत्र मे वृद्धि करने से जो परिणाम निकलेगे वे 
तीसरी योजना की अविधि में ही मालूम होंगे । 


फिर भी खेती के भरपूर उपायो, कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम, अच्छे किस्म 
के बीज वितरण आदि उपायों द्वारा सुपारी के उत्पादन में लगभग २५ प्रतिशत्त वृद्धि करने 
का बिचार है। प्रति एकड़ ६५८ पौड औसत पैदावार को बढ़ाकर ८५२० पौड कर देने के श्रयत्न 
किए जाएगे । १६६०-६१ के भ्रत तक सुपारी के उत्पादन का लक्ष्य ६९,००० टन होगा। भारतीय 
केन्द्रीय सुपारी समिति ने सुपारी बोने के लिए उपयुक्त परती भूमियों का सर्वेक्षण किया है, 
और दूसरी योजना मे इन सम्भावनाओं की पूरी तरह से जाच करने और उनका लाभ उठाने 
का विचार है । 


व्््म 


२४. लाख--कच्ची लाख से चपड़ा और कणात्मक लाख बनाई जाती है। दोनो ही 
निर्यात व्यापार की बड़ी महत्वपूर्ण वस्तुएं है। पिछले कुछ वर्षों मे लाख का उत्पादन ३७,००० 
से ४५,००० टन तक रहा है। १६५५-५६ में ४४,००० टन उत्पादन की आशा थी । अ्रतिरिक्त 
उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करते समय निर्यात की सम्भावनाओं तथा विदेशी लाख 
और कृत्रिम वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी योजना में 
लाख का उत्पादन शरढाकर ५९,००० टन तक कर देने का लक्ष्य है । इसकी किस्म में सुधार 
करने पर भी जोर दिया जाएगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रादेशिक 
दावक फार्म (बरड फार्म ) स्थापित किए जाएंगे, पौधों का सर्वेक्षण किया जाएगा और लाख की 
खेती के बारे में प्राविधिक शिक्षण दिया जाएगा। लाख पैदा करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 
लाख विस्तार सेवा सगठित करने का भी विचार है। इसके अतिरिक्त, क्रय-विक्रय के महत्व- 


पूर्ण केन्द्रों में लाख के सग्रह के लिए वातानुकूलित तथा साधारण गोदाम स्थापित करने 
का विचार है ।, 


२५. तस्बाकू--संसार के सबसे अधिक तम्बाक्‌ पैदा करने वाले देशों में भ्रमरीका और चीन 
के बांद मारत का स्थामः है। १९५४-५५ में २,५०,००० टैंन तम्बाक्‌ पैदा हुआ । तम्बाकू 
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की खेती के बारे में जो असली समस्या है, वह इसका उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध मे इतनी 
नही है जितनी कि इसकी किस्म सुधारने के विषय में । प्रतिकूल मौसम होने के कारण हाल के 
वर्षो मे अधिकांश कसल घटिया किस्म की पैदा हुई और उसको बेचना मुश्किल हो गया। 
परिणामत: बहुत सारा स्टाक जमा हो गया और इस कारण दाम गिर गए। दूसरी योजना 
के कार्यक्रम में उत्पादन तो बहुत अधिक नही बढ़ाया जाएगा किन्तु इसकी किस्म सुधारने 
पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा । 


२६. कालो मि्चं--काली मिर्च डालर अजित करने का महत्वपूर्ण साधन है और 
तिरुवांकुर-कोचीन, मलाबार तथा दक्षिण कनारा में इसका स्थानीय महत्व भी है। हाल के 
वर्षो मे भारत को श्रन्य देशों की प्रतियोगिता का सामना करना पडा है । काली मिर्च का किस 
प्रकार विकास किया जाएं और इसके बारे में क्या. शोध की जाए, इस बारे में एक विशेष 
समिति ने अपने सुझाव दिए है । १९५४-५४ में इस बारे में एक योजना आरम्भ की गई थी' 
और दूसरी योजना में उस पर और अधिक कार्य किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य मिर्च 
के कृषि क्षेत्र में लगभग ५०,००० एकड़ की वृद्धि करना है तथा इसके उत्पादन को २६,००० 
टन से बढाकर ३२,००० टन तक पहुंचा देना है । 


, २७. काजू--काजू डालर अजित करने का एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है । इसका वाधिक 
उत्पादन लगभग ६०,००० टन है और मुख्यतः वह मद्रास और तिरुवांकुर-कोचीन मे पैदा' 
होता है । यद्यपि कुछ अन्य देशो, विशेषत: पूर्वी श्रफ़ीका में व्यावसायिक पैमाने पर काजू का 
सग्रह किया जाता है, किन्तु काजू के विधायन में व्यावहारिक रूप से भारत का ही 
एकाधिकार है। काजू के विधायन के बारे में निरत्तर बढती हुई प्रतियोगिता की दृष्टि 
से देश में काजू के उत्पादन में विकास करने की बडी भारी आवश्यकता है। मसाला जाच 
समिति ने यह सुझाव दिया था कि मद्रास के पूर्वी तटवर्ती जिलों, कोंक्रण के तटवर्ती जिलों और 
परिचिमी तट पर अन्य क्षेत्रों में बागान आधार पर काजू की खेती की जानी चाहिए । जिन 
कारखानो मे काजू तैयार किया जाए उनके आस-पास ही काजू की खेती होनी चाहिए। 
सध्य भारत, मेसूर, कुर्गे, आध्य, उड़ीसा, प्रश्चिम बगाल और अडमान द्वीप में भी काजू की 
खेती करने की गृजाइश है । १६६०-६१ के अन्त तक काजू का उत्पादव ६०,००० टन से बढ़ा- 
कर ८०,००० टन तक पहुचा देने का विचार है । 


२८ चाय, काफो और रबड़---चाय, काफी और रबड़ के उत्पादन एवं अन्य कार्यक्रमों के 
सम्बन्ध मे बागान जाच आयोग ने विचार किया है । १९५० और १६५४ के बीच चाय का 
उत्पादन ६१ करोड़ ३० लाख से ६४ करोड़ ४० लाख पौंड तक रहा है, और इसका निर्यात 
४२ करोड़ ७० लाख से ४७ करोड़ पौंड तक हुआ है । सामान्यत ऐसा प्रतीत होता है कि 
योजना के अन्त तक चाय का उत्पादन लक्ष्य, जो ७० करोड पौंड है, प्राप्त किया जा सकेगा और 
इसी प्रकार इसका निर्यात भी लगभग ४७ करोड़ से ५० करोड़ पौड तक होने लगेगा। 
काफी बोड ने काफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक १४५ वर्षीय विकास कार्यकम की जाच 
की है जिसके अ्रनुसार काफी का उत्पादन २५,००० ठन से बढ़कर ४८,००० टन हो जाएगा । 
जितनी वृद्धि होगी, उसमें से १०,००० टन की वृद्धि भरपूर खेती और वतंमान बागानो को 
सुधारकर की जाएगी और १३,००० टन की वृद्धि सुधार एवं नए बागान लगाकर की' 
जाएगी । वाणिज्य तथा उद्योग मत्रालय ने रबड़ बोडं द्वारा तैयार की गई एक योजना पर 
विचार किया है जिसके अनुसार १० साल की अवधि में ७,००० एकड़ प्रति वर्ष के 


२४६ द्वितीय पंचवर्षीय योजन। 


हिसाब से ७०,००० एकड क्षेत्र में रबड़ कौ खेती की जाएगी और २,००० एक्रड प्रति वर्ष 
के हिसाब से १०,००० एकड़ नई भूमि में रबड की खेती की जाएगी । चाय, काफी और रबड 
के लिए निश्चित कार्यक्रम अभी स्वीकृत नही हुए है । 

विकास कार्यक्रम ' 

२९. यह बात पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है कि किसी योजना के अंतर्गत कार्यान्वित 
विकास कार्यक्रमों तथा क्रषि उत्पादन के स्तर के बीच कोई निदिचित सम्बन्ध स्थापित 
करना कठिन है । केवल कुछ समय के बाद ही ऐसी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जा सकता 
है । किसी एक प्रकार की फसलों, जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन का कार्यान्वित किए गए विकास 
कार्यक्रमों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकना या विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन 
पर इन कार्यक्रमों काजो प्रभाव पड़ता है उसे अलग-अलग बता सकना और भी अधिक 
कठिन है-.। फिर भी, पहली योजना की तरह सम्भावित उत्पादन में, विशेषत खाद्यान्नो के 
उत्पादन में वृद्धि के सम्भव साधनों की जांच के लिए प्रयत्न किया गया है । पूर्ष उल्लिखित 
एक करोड़ टन की वृद्धि मोटे तौर पर निम्नलिखित कार्यक्रमों से होगी : 





(लाख टन) 
सिंचाई के बडे साधनों से ह का 3३. उेंड 
सिंचाई के छोटे साधनों से... है श्८ 
उर्वेरक और अन्य खार्दों से ० २५ 
उन्नत बीजों से ... हर ह हे १० 
भूमि को खेती योग्य बनाने और उसके विकास से ८ 
कृषि प्रणाली मे श्राम॑ सुधार से ... ही 3 १४ 

योग १०० 


३ 





हालांकि पिछले कई वर्षो में सिचाई या उवबरकों के प्रयोग अथवा अ्रन्य कारणों से 
खौंद्य॑ उत्पादन में वृद्धि को जानने के लिए मोटे पैमाने तैयार किए गए है, फिर भी इन्हें 
बहुत अधिक प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। यह जानने के लिए कि विभिन्न कार्यक्रमों 
का अलग-अलम क्याः प्रभाव होता है और ऐसे तरीके निकालने के लिए कि जिनसे यह ठीक- 
ठीक पता चल सके कि सामान्य मौसम में उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी, बहुत अधिक 
अध्ययन कौ आवश्यकता है । सिचाई, उर्वरकों और खेती के सुधरे हुए तरीकों आदि कार्यक्रमों 
का निस्संदेह एक-दूसरे पर प्रभाव पडता है और वे अन्योन्याश्रित है। इसके अतिरिक्त, कृषक 
खेती के सुधरे हुए तरीकों से खेती करने लगेगा और जब वह उन उपलब्ध साधनों को जान 
जाएगा जिनका: उसकी चारों ओर की परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है और जब स्थानीय 
जनता कार्ये, करने के लिए और अधिक संगठित हो जाएगी, तब सिचित क्षेत्रों के उत्पादन 
पर काफी' प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । 


२०. दूसरी पंचवर्षीय योजना में २ करोड़ १० लाख एकंड़े भूमि में सिचाई की जाने 
की आशा' हैं --- १ करोड़ २० लाख एकडं भूमि में सिचाई की बड़ी और मध्यम योंजनाग्रो 
से और ६० लाख एकड़ में'सिंचाई के छोटे-छोटे साधनों द्वारों। राज्यों के कृषि' कार्यक्रमों 
में सक्नई के छोटे-छोटे कार्यो, की आंशिक . रूप से व्यवस्था कौ जाती हैं' और उसी अंश में 
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राष्ट्रीय विस्तार एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भी ऐसा किया जाता है । पहले कांयेक्रम 
में यह भी व्यवस्था है कि राज्यों की नलकूप योजनाओं द्वारा लंगभग १० लाख एकड़ भूमि की 
सिंचाईं की जाएगी। विभिन्न राज्यों में ३,५०० सें श्रधिक उत्पादन नलकप बनाए जानें की श्राशा 
हैं । अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजांब और पेप्सू में ही नलकूप बने है । दूसरी योजना में नए 
प्रदेशों मे नलक्‌प कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा। एक प्रारम्भिक नलकप योजना के ग्न्तर्गत 
भूगर्भस्थ जल की प्राप्ति के लिए इन प्रदेशों की जाच की जा रही है । सिचाई के लघु कार्यक्रम 
की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों के कृषि विभाग तथा राष्ट्रीय विस्तार और 
सामुदायिक योजना कार्यो के लिए उत्तरदायी जिला विकास कर्मचारियों के बीच पूरा- 
पूरा सहयोग हो। प्रत्येक राज्य और जिले में इन दोनों को मिलाकर सिंचाई के 
लघु कार्यो का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि सिचाई 
के लक्ष्य क्या हों। सिचाई के उपयक्त छोटे-छोटे कार्यो की स्थापना के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षणों 
की आवश्यकता है। पिछले दस वर्षो में प्रत्येक क्षेत्र में सिंचाई के बहुत-से कार्य जो दीघे- 
काल से आवश्यक और संभव समझे जा रहे थे किए गए है, और अब नए रूप से जांच 
करना जरूरी है । अ्रभी हाल में खाद्य और क्रृषि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, हैदराबाद और 
बम्बई राज्य के पूर्वी भागों में, जहां खाद्यान्न की कमी हो जाती है, जल साधनों का 
सर्वेक्षण आरम्भ किया है। एक दूसरा पहलू जिसकी ओर फिर से ध्यान दिया जाना चाहिए, 
यह है कि सिचाई के छोटे-छोटे साधनों के निर्माण के साथ-साथ पुराने अधिकांश साधनों 
का उपयोग नही किया जा रहा है । यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारों को सिंचाई 
के छोटे-छोटे कार्यो की देखभाल के लिए विद्यमान व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिए 
और जहा आवश्यक हो, उन्हे नए कानून बनाने चाहिए जिनसे कि ग्रामीण जनता पर काफी 
जिम्मेदारी डाली जा सके ताकि यदि सिचाई के छोटे साधनों की देखभाल न की जाए तो उनकी 
मरम्मत की जा सके और सम्बद्ध ग्रामीण जनता से उनकी लागत वसूल की जा सके । कई 
राज्यों के पंचायत कानून मे यह व्यवस्था की गई है कि जनता मेहनत-मजदूरी करके अपना 
सहयोग दे । इस प्रकार की सहायता का उपयोग सिंचाई के स्थानीय साधनों की देखभाल 
के लिए किया जाना चाहिए । 


३१. १९५४५ में नत्रजन उर्वरक की खपत ६,१०,००० टन थी, जिसे दूसरी योजना में 
बढ़ाकर १८ लाख टन कर देने का विचार है। फास्फेट उर्वरको की खपत भी बढाई 
जाएगी । योजना में कूड़े और कचरे की खाद के उपयोग की भी व्यवस्था की गई है। सब 
क्षेत्रों में हही खाद, खली और अन्य खादो के प्रयोग की ओर भी विशेष ध्यान दिया जानो चाहिए । 
दूसरी पंचवर्षीय” योजना मे रासायनिक उ्वरकों की और अधिक पैमानें पर प्राप्ति तथा वितरण 
के कारण केन्द्र तथा राज्यों की वर्तमान प्रशासनिक प्रबन्धों को और सुदृढ बनाने की सवोल पैदा 
होता है । केन्द्रीय सरकार ते १६४४ से केन्द्रीय उर्वरक संगठन नामंक एक व्यापारिकयों जना 
कार्यान्वित की है । इस संगठन का कारें यह हैं कि वह राज्यों तथा उपभोक्‍ताओं की, उदाहरणार्थ' 
चाय और काफी बागान उपभोक्‍कतओं की जरूरतें मालूम करे, आवश्यक मात्रा में उर्वरक प्राप्त 
करे, मूल्य निश्चित करे और उर्वेरको के वितरण के लिए आवश्यक प्रबन्ध' करे । राज्यों में राज्य 
सरकारें ही सरकारी बिक्री केन्द्रों, निजी वितरण संस्थाओं तथा सहकारी संगठनों द्ोरा 
उर्वेरको का' वितरण करती है। विभिन्न राज्यों में वितरण की व्यापक व्यवस्थाएं अलग-अलग 
है। चूंकि नए रासायनिक उवबरकों का प्रंयोग किया जा रहा है और देश में खाद विंबयक 
परीक्षण किए जा रहे हैं, इसलिए यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि उ्वेरकों के प्रयोग के सम्बन्ध 
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में अधिक से अधिक व्यापक पैमाने पर जानकारी कराई जाए और कृषकों को पर्याप्त पथ- 
प्रदर्शन तथा सहायता दी जाए। जिन केन्द्रों से उर्वेंरक खरीदे जा सके, उनकी सख्या में काफी 
बद्धि करते की जरूरत है । यह भी जरूरी है कि उर्वेरकों का इतना स्टाक जमा रखा जाए कि 
उनकी उपलब्धि में कभी कोई कमी त आ सके । और अन्तिम बात यह है कि गांवों में उर्वरको 
के वितरण के लिए मुख्यत. सहकारी समितियों का ही उपयोग किया जाना चाहिए । 


३२. राज्यों की योजनाओं में बीज विकास के लगभग ३,००० फार्मों की व्यवस्था है, 
जिनके अन्तर्गत कुल मिलाकर लगभग ६३,००० एकड क्षेत्र आता है । सामान्यतः प्रत्येक 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में एक बीज फार्म और एक बीज गोदाम होगा । स्थानीय 
फार्मों में उत्पन्न बीज को रजिस्टर-शुदा बीज उत्पादकों के फार्मों में और 
अधिक विकसित किए जाने के बाद खेतिहरो को दिया जाएगा । बीज विकास और 
वितरण कार्यक्रम को और भी अधिक आगे बढ़ाना होगा ताकि राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्रों 
की सारी जरूरते पूरी की जा सके । बीज की जांच करने के केन्द्र भी खोले जाएगे जिससे कि 
कुछ प्रकार के बीजो, विशेषत: सब्जी उगाने के लिए किस्मों के मानदण्ड निर्धारित किए जा सके 
और उनके अनुसार ही कार्य कराया जा सके | कई राज्यों ने सहकारी बीज गोदाम स्थापित 
करने के लिए भी कार्यक्रम बनाए है । दूसरी योजना में जापानी ढंग से धान की खेती किए जाने 
बाला क्षेत्र १६ लाख एकड़ से बढ़कर ४० लाख एकड हो जाएगा। 


३३. दूसरी योजना मे केन्द्रीय और राज्य ट्रैक्टर संगठनों, किसानो के व्यक्तिगत परिश्रम 
तथा अन्य साधनों द्वारा १५ लाख एकड़ भूमि को फिर से खेती योग्य बनाने और २० लाख एकड 
से अधिक क्षेत्र में भूमि सुधार के कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है। तैयार किए गए एक कच्चे 
कार्यक्रम के अनुसार अगले दो वषो में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन लगभग ९६,००० एकड़ परती 
और जंगली भूमि को खेती योग्य बनाएगा और जिसमें पहले खेती की जा चकी है ऐसी १,४९,००० 
एकड भूमि की जुताई करेगा। भोपाल ,में एक ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा चुका 
है और एक गअनन्‍्य केन्द्र खोलने का विचार है ताकि द्वैक्टरों के मिस्त्रियों औ्रौर चालकों को प्रशिक्षण 
के अवसर मिल सकें | योजना मे ट्रेक्टरों की जांच करने वाला एक केन्द्र स्थापित करने की 
व्यवस्था की गई है जो भारतीय परिस्थितियों के श्रनुकूल सब प्रकार के ट्रैक्टरों की उपयुक्तता 
की जांच करने के अलावा डीजल इंजनों तभ्ना पम्पिग सेटो की भी जांच करेगा । 


३४. राज्यों के विस्तार कार्य मे शुष्क खेती (बिना नहरों वाली कृषि भूमि) के 
तरीकों से जो सहायता मिल सकती है उसकी ओर अभी तक पर्याप्त ध्यात्त नही दिया गया 
है। जिस पैमाने पर सिंचाई के क्रार्यक्रम किए जा रहे है, उसके बाऩ्जूद बहुत-सी भूमि को वर्षा 
पर निर्भर रहना होगा । इसलिए शुष्क खेती की सर्ब्रोत्तम प्रणालियों को व्यापक रूप से अपनाने 
के सहत्व पर विशेष जोर देना होगा। विशेषत' जल और भूमि दोनों के पंरक्षण के लिए विस्तार 
और सामुदायिक योजना कार्यों के क्षेत्रों में ऊंची-नीची जमीन पर समोच्च बाध बनाने को खास 
तौर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । यद्यपि देश के कुछ भाणों मे यान्त्रिक साज-सामात् की 
ब्यवस्थर करना झावश्यक है, फिर भी सामान्यतया' स्थानीय श्रमिकों के द्वारा ऊंची-नीची जमीन 
में समोक्ष्च बांध बनाने का काये किया जा सकृता है और इस क्रायं में प्रशिक्षित कृषि कमेंचारियों 
को ग्रावश्यक सहायता एवं परामझ्े प्राप्त किया जाना चाहिए। बस्ब्नई, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, 
हेदराब्राद, विध्य प्रदेश, भोपाल और उत्तर प्रदेश आदि राज़्यों.नें इस प्रकार के बाघ बनाने के 
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लिए बड़े-बड़े कार्यक्रम बनाए है । दूसरी योजना की अवधि में इन राज्यों मे १५ लाख एकड़ 
से अधिक भूमि में इस प्रकार के बांध बनाए जाएंगे । 

कई राज्यो मे शुष्क क्षेत्रों मे चकबन्दी के महत्व को पूरी त्तरह से अ्रनुभव नह्ठी किया जा 
रहा है। जिन क्षेत्रों में कुओओं जैसे सिंचाई के छोटे-छोटे सघन जुटाए जा सकते है, वह्म निस्संदेह 
चकबन्दी के और भी अ्रधिक लाभ है, किन्तु शुष्क खेती की परिस्थितियों में भी चकबन्दी के काफी 
लाभ है। इस विषय पर भूमि सुधार एवं कृषि पुनर्मठन सम्बन्धी अध्याय मे औ्लर अधिक विस्तार 
से विचार किया गया है । 

३५. पौधो को कीड़ों से बचाने की दिशा मे, विशेषतः टिट्डी नियत्रण के सम्बन्ध में सर- 
कारी अभिकरणो ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। किसान अ्रपनी फसल को कीड़ो और बीमारियों 
से किस प्रकार बचाए, इस बारे मे उसे शिक्षित करने की ओर विद्ेष ध्यान दिया जाना चाहिए । 
इसी प्रकार राज्यों के कृषि विभागों को बैलों द्वारा चलाए जाने वाले उपयुक्त प्रकार के खेती 
के औजार तैयार करने के लिए और भ्रधिक एवं निरन्तर अध्ययन करना चाहिए | योजना काल 
में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे पौधों को कीड़ों से बचाने के अपने-अपने कार्य और अधिक तेजी 
से करेगी । मुख्य बन्दरगाहों तथा हवाई श्रड्टों पर ऐसे केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जहा बीमारी 
लगे पौधो को अलग कर दिया जाएगा । पहली पचवर्षीय योजना में पौधों के संरक्षण सम्बन्धी 
उपकरणों के लिए चार केन्द्र स्थापित किए गए थे । इन्हें सुदुद किया जाएगा और १० नए केन्द्र 
स्थापित किए जाएगे । टिड्डी दल के बारे में जाच करने के लिए एक क्षेत्रीय केन्द्र भी स्थापित 
किया जाएगा । 

खाद्य और क्रषि मत्रालय ने एक ऐसी योजना बनाने की व्यवस्था की है जिसके अनुसार 
खेती के औजारों को सुधारा जाएगा और नए प्रकार के औजार बनाए जाएंगे । पिछले वर्षो 
मे देश के कई केन्द्रों मे यह कार्य किया गया है और दूसरी योजनाम्रों में इसे और अ्रधिक तेजी 
से करने की जरूरत है। अनेक राज्यो ने किसानो को उचित मूल्य पर खेती के सुधरे हुए औजार 
देने की व्यवस्था की है । 

पश्चिमी देशों मे खेती की उन्नत प्रणालियो के व्रिक़ास में क्रषि सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाओ, 
पुस्तिकाओं तथा अन्य प्रकार के साहित्य से बड़ी सहायता मिली है। भारतीय कृषि शोध 
, परिषद ने इस दिश्ञा में कदम उठाए है और खाद्य और कृषि मंत्रालय की योजना में इस प्रकार के 
अन्य कार्यो की व्यवस्था की गई है । यह भी एक ऐसा कार्य है जिसे राज्यों के कृषि एवं विस्तार 
अधिकारियो तथा अन्य सगठनों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए । 

बाग-बगीचे 

३६. आगे आने वाले अध्यायों मे पशुपालन, डेरी और दूध की उपलब्धि, वन तथा 
भ्रूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का विस्तार से विवेचन किया गया है, किन्तु दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में सब्जियों और फसलों की खेती के विकास के लिए जो कंस्से किए जाएगें, उनके 
बारे में यहां उल्लेख कर देना उचित होगा । उत्पादन के वर्तमान स्वर पर फल और सब्जिया 
कऋरमश., लगभग १५ और १ औस प्रति व्यक्ति उपलब्ध है। संरक्षक खाद्यो की उपलब्धि बढाने 
तथा कृषि उत्पादन में और अधिक विभिन्नता लाने के लिए फलों तथा सब्जियों के उत्पादन 
में वृद्धि करना आवश्यक है । बाग-बगीचों के विकास के लिए योजना में ८ करोड रुपए की 
व्यवस्था की गई है | नए बगीचे लगाने के लिए कृषकों को दीर्घकाालीन ऋण दिए जाएंगे 
और वर्तमान बगीचों को ठीक-ठाक करने के लिए अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था की जाएगी। 
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नई नर्सरियां भी स्थापित की जाएंगी । मालियों के प्रशिक्षण और राज्यों के बाग-बगींचो ' 
कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए भी व्यवस्था की गई है । राज्यो की योजदनौश्रों : 
लगभग ५,००,००० एकड़ वर्तमान बगीचों को ठीक-ठाक करने और लगभग २,००,०० 
एकड़ जमीन में नए बगीचे लगाने की व्यवस्था की गई है । सब्जी उगाने वालों को अच्छ॑ 
किस्म के बीज उधार देकर तथा उन्हें टेकनीकल परामर्श देकर विशेषतः शहरो के आसपार 
सब्जियो के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा । राज्यों की योजनांश्रों मे आलू के बीज वे 
विकास के लिए भी व्यवस्था की गई है। फल और सब्जी पैदा करने वालों के लिए क्रय-विक्रय 
सहकारी समितिया संगठित करने की ओर विदेष ध्यान दिया जाएगा | फल विकास एवं 
सब्जियों के सरक्षण के लिए, डिब्बा बन्द उद्योग की सहायता के लिए तथा ठडे गोदाम स्थापित 
करने के लिए खाद्य और क्ृषि मत्रालय ने १७५४ करोड़ रुपए की व्यवस्था' की है। डिब्बा 
बन्द फल और सब्जियों का वाषिक उत्पादन २०,७०० टन से बढाकर ५०,००० ठन तक 
पहुंचा देने का विचार है । योजना मे फलों एवं सब्जियों से बनी सरक्षित वस्तुओं के निर्यात 
को प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था की गई है और आशा है कि योजना के अन्त तक ईंन 
चीजो का निर्यात १,००० टन से बढकर ११,००० टन हो जाएगा । 


कृषि सम्बन्धी शोध और शिक्षा 


३७, राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक योजना के अधिक उन्नत क्षेत्रों में कृषकों को जो 
शोध सम्बन्धी परिणाम बताए गए थे, वे उन्होने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिए हैं तथा 
और अधिक सूचना की मांग की है। ऐसी सम्भावना है कि पुरानी और नई समस्याओं के समाधान 
की मांग दूसरी पंचवर्षीय योजना में और तेजी से बढ़ेगी । इस मांग को पूरा करने के लिए 
कृषि विभागों तथा संस्थाओं को तैयार रहना चाहिए। पिछले कई वर्षों से भारतीय कृषि शोध 
परिषद और उससे सम्बद्ध संस्थाएं अलग-अलग समस्याश्रों की जांच-पड़ताल करने में लगी रही 
है। शोध के परिणामो को कार्यान्वित करने में ढिलाई हुई है और शोधको ने किसानों के दितः 
प्रतिदिन के अनुभवों और जरूरतों को ध्यान में रखकर समस्याओं का विवेचन नही किया । 
दूसरी पच्रवर्षीय योजना मे उन जटिल समस्याओञ्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा जो शोध 
एवं विकास के बीच एक कड़ी स्थापित करती हैं, और साथ ही आधारभूत समस्याओं के बारे में 
भी कार्य जारी रहेगा। ये कार्य केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा भारतीय कृषि शोध परिषद और 
राज्यों के कृषि कालेजों तथा अन्य सस्थाओ के सहयोग से किए जाएगे । हाल में कृषि सम्बन्धी 


शोध एवं शिक्षा के संगठन विषयक कुछ प्रइनों पर भारतीय और अ्रमेरिकी विशेषज्ञों के एक 
संयुक्त दल ने विचार किया है । 


३८ कृषि विषयक शोध के लिए योजना में लगभग १४-१५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की 
गई हैं---४ ६५ करोड़ रुपए केन्द्रीय मोल संमितियों द्वारा और ६५० करोड़ रुपए खाद्य 
और कृषि मंत्रालय के कीर्यक्रमों में । राज्यों की योजनाओं में भी कोफी संख्या में शोध सम्बन्धी 
योजनाएं हैं। भारतीय कृषि शोध परिषंद इन योजनाओं में सहायता देंगी । इस परिषद' ने कई 
जाच-पडताल विषयक कार्य आरम्भ किए है, जो दूंसरी योजना में जोरी रखे जाएंगे। इनमें 
ये बातें सम्मिलिंत हैं : जिसमें रतुश्रो' न लगें ऐसा गेहूं पैदा करना, कृषकों के खेतों में खाद 

सम्बन्धी परीक्षण करना ताकि खाद सम्बंन्धी कार्यक्रम तैयार हो सके, और नए प्रकार के 
उक्रक से खेत तैयार कैरना । भारत-अमेरिकी टेकनीकल' संहयोग कार्यक्रम के अधीन 
जारी की गई एक योजसतों के अनुसार १८ केन्द्रों मे फसलों के उत्पादन और भूमि प्रचिन्धे के 
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सम्बन्ध में जो परीक्षण किए गए है, वे १६ अन्य केन्द्रों में भी किए जाएंगे। न्‍्यासर्गीय तृुणकघाती 
(हार्मोनल वीड़ी साइड्स ) द्वारा नियन्त्रण के तरीकों की जांच के लिए पहली पंचवर्षीय योजना 
में जो योजना आरम्भ की गई थी, उसका विस्तार किया जाएगा ।बैलों से चलने वाले खेती के 
आऔजारों के लिए ४ शोध एवं जांच केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। अंकुरण के सम्बन्ध में उन्नत प्रकार 
के बीजों की किस्म की जाच के लिए और यह जानने के लिए कि झाड-झखाड के बीजों का 
कहां तक बुरा असर पड़ता है, आशा है ११ जांच केन्द्र स्थापित किए जाएगे । अपनी वर्तमान शोध 
प्रयोगशालाओों तथा फार्मो को सुदृढ करने कें लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाएगी । 


३९. भारतीय कृषि शोध संस्थान केन्द्रीय आलू शोध संस्थान केन्द्रीय चावल झोध संस्थान 
और गद्ना विस्तार संस्थान ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए आधारभूत झोध के बारे में 
कार्यक्रम बनाए है। भारतीय कृषि झोध संस्थान ने पहली योजना में भूमि की उर्वरता, उर्वरक 
के प्रयोग तथा गेह में लगने वाले रतुए की रोकथाम के बारे में जांच-पड़ताल की थी, जिसके 
परिणामस्वरूप गेहूं की ऐसी किसमें निकल आई है, जिन्हें रतुआ नही लगता। हाल मे एक 
विक्लेषज्ञ समिति ने इसके शोध संगठन तथा कार्यक्रम की समीक्षा की है, और सिफारिश की है कि 
इसके विभिन्न विभागों को सुदृढ बनाया जाए। जिन नई दिक्षाओं में जा॑ंचन्पडताल की 
जाएगी, उनमें से कुछ ये है भूमि का प्रमापीकरण, भूमि के सम्बन्ध में शीघध्रता से जांच, 
कीड़ों को मारने वाली चीजों की जांच और उनको प्रमाणित करना, टिडिड्यों को एक जगह 
एकत्र करना, पौधों की बीमारियों के कारण होने वाली हानि का निर्धारण तथा कृषि शोध 
विषयक समस्याओं के समाधान में आणविक शक्ति का प्रयोग । बाग-बगीचों के लिए एक 
विभाग भी स्थापित किया जाएगा । संस्था के कार्यक्रमों के अनुसार विषाणु तत्वों की 
शोध के लिए प्रादेशिक केन्द्र, बीजों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला और पौधों को लगाने 
के लिए एक ब्यूरो भी स्थापित. किया जाएया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने 
के लिए संस्थान ने ६८ शोध विषयक योजनाएं बनाई है। 


४०. पहली पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय आलू शीध संस्थान ने' प्रायीगिक शोध तथा 
आलुओं के विकास के लिए एक एकौकत योजना आरम्भ की थी। अब यह संस्थान रोगमुक्त 
बीजो का भंडार जमा रखने तथा सुधंरी हुई किस्मों के उत्पादन की शरीर विशेष ध्यान देगा। 
साथ ही आलुओ के अलावा अन्य कन्द फसलों के बारे में भी जांच करेगा। केन्द्रीय चावल 
शोध संस्थान चावल के सम्बन्ध में आधारभूत शोध कार्य करता रहा हैं और इस विषय मे सब 
प्रकार की सूचना का समन्वय केन्द्र रहा हैं। अब यह संस्थान और अच्छा चावल पैदा करने के 
लिए उप-केन्द्र स्थापित करेगा । भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति के तत्वावधान में गन्ना सम्बन्धी 
शोध की समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा हैं। गन्ना सम्बधी शोध कार्यक्रम के 
अन्तर्गत जो कार्य किए जाएगें, वें ये हैं:--गन्ने की ऐसी किस्मो का अध्ययन जिनसे अधिक 
गन्ना पैदा हो और उससे ग्रधिक चीनी प्राप्त हो, पैदावार तथा रस की किस्म की दृष्टि से उवेरकों 
और खादों का इन किस्मों पर होने वाला प्रभाव, विभिन्न प्रदेशों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त 
अदल-बदंलकर गन्ना बोने की प्रणालियां, झाड़ं-झखाड और कुकुरमृत्ता से होने वाली बीमारियों 
को रोकथाम, रोग विरोधी शंक्ति'की प्राप्ति, फसलों मे लगने वाले कीडों पर जलवायु का प्रभाव, 
गूंड बनानें तथा उसके संग्रह, कीड़ों और उन्नत प्रकार के कोल्हू तथा रस पकाने वाली भटिठयों के 
बारे में शोध । भारतीय गन्ना शोध संस्थान भारंतीय चीनी टेकनोलौजी सस्थान और गन्ना 
विकास संस्थान में कई शोध विषयक योज॑नाँग्नों की कार्यान्वित किया जा रहा है। 


२५२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


४१ भारत सरकार द्वारा स्थापित सात केन्द्रीय हाट-व्यवस्था समितियों में से हरक ने 
अपने-अपने से सम्बन्धित फसल के बारे में जाच-पड़ताल करने का एक कार्यक्रम बनाया है। 
इस प्रकार भारतीय केन्द्रीय कपास समिति की ७२ शोध योजनाओं के बारे में इस समय 
जाँच-पड़ताल की जा रही है। यह समिति चार प्रादेशिक शोध केन्द्र स्थापित करेगी, बम्बई में 
टेकनोलौजिकल प्रयोगशाला का पु]ननिर्माण कराएगी तथा लम्बे रेशे वाली कपास के सम्बन्ध 
में शोध सम्बन्धी कार्य और तेजी से करेगी । कलकत्ता में पटसन की टेकनोलौजिकल 
प्रयोगशाला का, जो भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के अधीन कार्य करती है, विकास 
किया जाएगा तथा उसे और सुदृढ़ बनाया जाएगा। भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति 
तेलों के लिए एक टेकनोलौजिकल सस्था स्थापित करेगी । इस समिति ने तिलहन की 
कुछ सुध री हुई किस्मे तैयार की है और यह ऐसी किस्मो को पैदा करने के बारे मे और 
आगे कार्य करेगी जो सुधरी हुई हो और जिनसे तेल भी अधिक मात्रा मे प्राप्त हो । 
भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति तम्बाक्‌ के बारे में अपना शोध कार्य और बढाएगी, 
क्योंकि हाल ही मे बढिया किस्म के तम्बाकू की पैदावार में कमी होने के कारण तम्बाक्‌ के निर्यात 
मे भी कमी हो गई है । तम्बाकू की किस्म सुधारने के बारे मे विशेष जोर दिया जाएणा 
और राजमुन्द्री मे तैयार की गई नई किस्मों के वैज्ञानिक परीक्षण किए जाएगे । चूकि देश 
की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से नारियल का उत्पादन श्रपर्याप्त है, इसलिए 
भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति अपने दो वर्तमान शोध केन्द्रो को सुदृढ़ करेगी और तीन 
आदेशिक शोध केन्द्रों का संगठन करेंगी ताकि नारियल बोने की प्रणालियों को 
सुधारकर, अधिक पैदावार की किसमें तैयार करके और पौधो को कीडे एवं बीमारिया लग 
जाने के कारण होने वाली हानियों को कम करके प्रति वृक्ष नारियल की पैदावार बढ़ाई जा सके । 
सुपारी के सम्बन्ध में भी दीघेकालीन कार्य के रूप मे शोध करनी होगी, क्योंकि देश में सुपारी 
की भी कमी है। सुपारी की फसल हमेशा बनी रहती है और इस' पर फल लगते मे ८ से १० 
वर्ष तक का समय लगता है। एक केन्द्रीय शोध केन्द्र और तीन प्रादेशिक शोध केन्द्र पहले 
ही स्थापित किए जा चुके है और भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति के तत्वावधान में एक 
केन्रीय शिल्प विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला और तीन अ्रन्य प्रादेशिक केन्द्र स्थापित 
करने का विचार है। लाख उपकर समिति भी लाख के प्रयोग के सम्बन्ध मे अपने शोध 
विषयक कार्य और तेजी से करेंगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में फलों और सब्जियों 
के विकास के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। इसके भ्रतिरिक्त भारतीय कृषि शोध संस्थान मे * 
बाग-बगीचो सम्बन्धी एक विभाग स्थापित किया जाएगा, साथ ही ग्राम, अगूर, ग्रनेन्नास, 
सेब आदि महत्वपूर्ण फलों की फसलो में सुधार करने के लिए प्रादेशिक आधार पर बाग- 
बग़ीचो सम्बन्धी शोध केन्द्र स्थापित करने का भी विचार है । 


४२. उपर्युक्त प्रौद्यागिक शोध कार्यक्रमो के श्रतिरिक्त इस समय कृषि के आर्थिक पहलुश्ो 
का चार कृषि-अर्थ शोध केन्द्रों में श्रध्ययन किया जा रहा है । ये केन्द्र १९५४-५४ में बिल्ली, 
शांति निकेतन, पूना और मद्रास में स्थापित किए गए थे ।- योजना काल में दो और कृषि- 
अर्थ केन्द्र स्थापित करने का विचार है। योजना आयोग की शोध कार्यक्म समिति के 
तल्वावधान में बम्बई, पंजाब, पदिचम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मद्रास में कृषि 
फार्मो के प्रबन्ध के सम्बन्ध में अध्ययन किए जा रहे हैं। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्याकन 
संगठन के कार्य के परिणामस्वरूप क्रषि बिकास के संस्थापन के पहलुओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
जानकारी उपलब्ध हो रही है । इन अध्ययनों तथा भ्रामीण ऋण सर्वेक्षण के सम्बन्ध में भारत 
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के रिजवं बैक द्वारा किए गए अन्य अ्रध्ययनो की सहायता से भारतीय कृषि के सम्बन्ध मे महत्व- 
पूर्ण जानकारी की जो कमी है, उसके पूरा होने की आशा है। जिन चीजो के बारे में जानकारी 
की कमी है, वे ये है : फार्मो की लागत, खेतों के आकार का आशिक पक्ष, कृषि में बीज और 
पैदावार का सम्बन्ध, मिली-जुली खेती के आथिक पहलू, अधे रोजगार का परिमाण, ऋण 
की आवद्यकताएं, कज्जंदारी, पूजी निर्माण आदि । 


४३. सारे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा लागू करने के निर्णय के साथ ही कृषि शिक्षा 
की उपलब्ध सुविधाओं मे विस्तार करने पर भी विचार किया गया था । बिहार, राजस्थान, 
तिरुवांकुर-कोचीन को नए क्ृषि कालेज स्थापित करनें मे सहायता दी गई । असम, हैदराबाद, 
मद्रास, मध्य प्रदेश और पजाब में वहां के व्तेमान कृषि कालजों को सुदृढ़ किया गये है। मध्य 
प्रदेश में दो नए कालेज खोले जा रहे है । भ्रब देश मे २८ कृषि कालेज हो गए है और ये संस्थाएं 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि स्तातकों की, जिनकी संख्या अनुमानत. ६,५०० होगी, समस्त 
आवश्यकता को पूरा कर सर्कगी । ग्राम-स्तर कार्यकर्ताम्रो के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान ५४ 
प्रारस्भिक कृषि स्कूलो और ४४ विस्तार केन्द्रों के अलावा, २५ नए प्रारम्भिक कृषि स्कूल, 
२१ विस्तार केन्द्र और १६ प्रारम्भिक कृषि विभाग स्थापित करने का विचार है। ये सब 
विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्बद्ध होंगे । 


कृंषिजन्य वस्तुओं की क्रय विक्रय व्यवस्था 

४४. कृषि सम्बन्धी हाट-व्यवस्था के विकास के लिए मुख्य रूप से विचारणीय बात यह 
है कि वर्तमान प्रणाली को इस प्रकार से पुनर्गंठित किया जाए कि जिससे उपभोक्ता द्वारा अदा 
किए गए मूल्य का उचित भाग किसानों को मिल जाए और क्रमबद्ध विकास की आवश्यकताएं 
पूरी हो जाए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृषिजन्य वस्तुओ के खरीदने और बेचने के बार में 
जो खराबिया विद्यमान है उन्हें दूर करना होगा । साथ ही ऐसे प्रबन्ध करने होगे कि क्य- 
विक्रय योग्य अतिरिक्त वस्तुओं को उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग्य क्षेत्रों में लेजाकर कुशलता- 
पूर्वक वितरित किया जाए। इसके अतिरिक्त सहकारी झ्राधार पर हाठ-व्यवस्था को भ्रधिकाधिक 
रूप में विकसित करना होगा । सहकारी आधार पर हाट-व्यवस्था और चीजों को तैयार 
करने की प्रणाली का विकास करके ग्रामीण हाट-व्यवस्था और वित्त का एकीकरण करना होगा । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए अब तक सहकारी हाट-व्यवस्था और निर्माण प्रणाली के 
सम्बन्ध में जो कार्यक्रम बनाए गए है, वे पहले के एक अध्याय मे बताए गए है । यहा कृषि 
हाट-व्यवस्था के अन्य पहलुओं का उल्लेख करना अभीष्ट है। अनुमान है कि दूसरी योजना 
के अन्त तक सहकारी एजेसियो द्वारा क्रय-विक्रय योग्य अतिरिक्त पैदावार के लगभग 
दस प्रतिशत का क्रय-विक्रय किया जाने लगेगा। शेष बची हुई वस्तुए अन्य क्रा-विक्रय एजेसियों 
द्वारा बेची जाती रहेगी । इसलिए यह किसान के हित की ही बात है कि बाजारों और 
बाजारों में बरते जाने वाले तरीकों के नियमन की झ्रावश्यकता पर विशेष जोर दिया जाए। 
इसके अतिरिक्त सहकारी आधार पर की जाने वाली हाट-व्यवस्था की सफलता इसी बात पर 
निर्भर करती है कि नियमित बाजार कितनी कुशलता से काम करते है। यह देखने मे आया 
कि जिन राज्यो में बाजारो का नियमन नही किया गया, वहा किसान को जो नृकसान्त उठाना 
पड़ता है, वह दूसरी जगह नहीं उठाना पडता । 


४५. पिछले कुछ वर्षो में कृषि बाजारों के नियमन मे कोई विशेष प्रगति नही हुई । पहली 
पंचवर्षीय योजना में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य कृषि उत्पादन (बाजार) अधिनियम 


२५४ द्वितीय पचवर्षीय योजना 


को योजना काल के समाप्त होने से पहले ही सब महत्वपूर्ण बाजारों पर लागू कर देना चाहिए । 
योजना से पहले सात राज्यों में यह कानून लागू था। योजना काल में केवल तीन और राज्यों 
ने कानून बताया है। नियमित बाजारों की संख्या, जो १६५०-५१ मे २६५ थी, बढक़र 
४४० से अधिक हो गई है । कुछ राज्यों मे जहा आवश्यक कानून लागू है, वहा कई महत्वपूर्ण 
वस्तुओं, जैसे खाद्यान्नों, फलो, सब्जियों पशुओ आदि के व्यापार का नियमन किया जा रहा 
है। गांबों मे बिक्री की प्रणाली भी दूषित है, किन्तु अभी तक इसका नियमन नही किया गया । 
शहरों मे म्यूतिसिपैलिटियों के बाजारों में जहा माल वैसे भी पहुचता है और जहा उत्पादक 
खुद भी माल ले जाते है, अभी तक्र सामान्यत. राज्य कृषि उत्पादन (बाजार) अधिनियम 
लागू नही किया गया है। सहकारी आधार पर हाट-व्यवस्था के प्रस्तावों को छोड़कर अगले 
पांच साल के लिए कई राज्यो ने जो योजनाए बनाई है, उनमे क्ृषि बाजारों के नियमन के 
लिए पर्याप्त व्यवस्था नही की गई है। किन्तु इस उद्देश्य के लिए कुछ राज्यों ने अपने लक्ष्य 
निर्धारित किए है। जिन राज्यों ने ऐसा नही किया है, उन्हे वर्तमान स्थिति की समीक्षा करनी 
चाहिए तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना मे समस्त महत्वपूर्ण थोक बाजारों के नियमन के लिए 
उपयुक्त कार्यक्रम बनाने चाहिए । अ्रब तक जो कार्यक्रम तैयार हुए है, उनसे पता चलता है 
कि दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्त तक नियमित बाजारो की सख्या दुयुनी हो जाएगी । 


४६. यद्यपि कृषि उत्पादन (वर्गीकरण तथा हाट-व्यवस्था ) अधिनियम १६३७ में पास 
किया गया था, फिर भी कुछ निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर, कृषि उत्पादन के 
वर्गीकरण के सम्बन्ध मे पर्याप्त प्रगति नही हुई है । निर्यात के लिए सन' तम्बाकू का आवश्यक रूप 
से वर्गीकरण करने की प्रणाली युद्धकाल मे ही आरम्भ की गई थी । पहली पचवर्षीय योजना मे 
यह सुझाव दिया गया था कि निर्यात के लिए श्रन्य वस्तुए, जेसे ऊन, कड़े बाल, बकरी के बाल, 
लाख, भेड़ और बकरी की खाले, पूर्वी भारतीय कमाया हुआ चमड़ा, काजू, मिर्च, अदरक, 
तिल्रहन, तेल, गन्धयुक्त तेल तथा शाल्मली (रेशमी कपास ) वृक्ष से प्राप्त कोमल, हल्का 
रोएदार रेशे आदि का आवश्यक रूप से वर्गीकरण किया जाए। योजना काल में केवल ऊन, 
कडे बाल और कुछ गन्धयुकत तेलो के बारे मे ही कुछ प्रगति हुई है तथा शेष वस्तुओं के सम्बन्ध 
में प्रारम्भिक कार्य किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना मे उल्लिखित सभी वस्तुओं के 
लिए शीक्ष ही आ्रावश्यक रूप से वर्गीकरण करने का कार्य किया जाना चाहिए । 


४७. निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए ही नही अपितु आन्तरिक व्यापार के लिए भी 
यह वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है। भ्रभी तक व्यापारियों की अपनी ही इच्छा पर यह काम 
छोड दिया गया था कि वे झ्रपनी बनाई हुईं वस्तुओं का एगमाक वर्गीकरण कराएं या न कराए । 
मुख्यत. घी भर वनस्पति तेलों का ही वर्गीकरण किया जाता रहा है। इन वस्तुझो के अलावा 
अन्य बस्तुओं का भी वर्गीकरण किया जाना चाहिए । किस्म और शुद्धता की जाच के लिए 
प्रयोगशाला की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए । इस दिशा में आरम्भिक कार्य 
के रूप में नागपुर में केन्द्रीय किस्म प्रयोगशाला नियन्त्रण तथा' ८ प्रादेशिक सहायक किस्म 
नियन्त्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। आ्राशा' है कि दूसरी योजना की समाप्ति से पहले 
ये प्रयोगशालाएं कार्य आरम्भ कर देगी । किस्मों के नियन्त्रण के सामान्य कार्य के भ्रतिरिकत ये 
प्रयोगशालाएं विभिन्न वस्तुश्रों की श्रेणियों के नमूने निश्चित करने तथा उनमें संशोधन 
करने के सम्बन्ध में जाच-पड़ताल करने का कार्य भी करेग्नी | कषिज़न्य वस्तुओं का वर्मीकरण, 
सहकारी व्याफार छुव॑ ग्रेदास़े के विकल्ल का भी एक आवद्यक अग है | कृषिजन्य वस्तुओं के 
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समन्वय तथा बड़ी मात्रा में उनके संग्रह के लिए कुछ महत्वपूर्ण अ्रनाजों,[तलहन, दालो, कपास, 
पटसन, मस्ालों आदि के बारे में उपयुक्त श्रेणिया निश्चित करनी होगी। इस दिशा में 
कुछ कार्य किया गया है। 

४८. अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए और कृषि की पैदावार की बिक्री को बढ़ाने के लिए 
ग्रह आवश्यक है कि नाथ-तोल़ तथा बिक्नी और खरीद क्ले ठेकों का प्रतिमानीकरण किया जाए। 
बहुत-से राज्यों में नाप-तोल के सम्बन्ध में कानून विद्यमान है, किन्तु उनमे से कुछ राज्यों ने 
तिरीक्षण और देखभाल के लिए आवश्यक सगठन की व्यवस्था नही की है। नाप-तोल की 
मीटरिक प्रणाली अपचान्ने के लिए हाल में ही जो+निर्णय किया गया है उस के क्परण नाप-तोल 
सम्बन्धी कानून को कार्यान्वित करना स्थगित्र कर दिया गया है । 

४९. ठेक़े की जिन ज्र्तो के आधार पर विश्िन्न बजजारों मे ब्यस्पार झ्षेता है उनमे बड़ी 

भिन्नता है । अन्तर्राज्यीय व्यापार और फक्िभिन्न अजस्सें के मूल्यों का एक-इसरे से त्तलमेल 
बैदाने के,ल़िए यह भी जरूरी है कि क्रिस्म अ.्रैर सामान अच्छी तरह पैक करने के लिए दी 
जाने वाली छूट भश्रादि के सम्ब्नन्ध्न में छेके की सर्तों का अखिल भारतीय झ्ाधार पर प्रतिमानी- 
क़रग्र किम्रा जाए। वायदा स्रौद्मा (ततियमन ) अधिनियम, , १६५२ क़ी व्यवस्था के अनुसार विभिन्न 
स्वीकृत क्ापार सघो द्वारा बताए गए उपनियमों की वायदा सौदा आयोस द्वारा पूर्व स्वीकृति 
आवश्यक है । यह सुझाव दिया गया है कि गेहू, अलसी, मूगफली, खोप तथा इन तिलहनों 
से तैयार होने वाले तेलों के लिए खाद्य और कृषि मंत्रालय ने ठेके की जो स्टैडर्ड झर्तें तैयार 
की है उन्हें ये सघ भी स्वीकार कर ले। जिन वस्तुओं के बारे में वायदा व्यापार का नियमन 
किया जाना है, उनके सम्बन्ध में भी ठेके की स्टैडड छर्तें तैयार की जानी चाहिएं। 

५०. बाजारों के सम्बन्ध मे ठीक-ठीक और नवीनतम सूचना उपलब्ध न होने के कारण 
किसान और प्रशासन दोनो को बडी परेशानी उठानी पड़ती है। बाजारों के बारे मे आवश्यक 
जानकारी फौरन ही उपलब्ध न करा सकने के कारण भिन्न-भिन्न बाजारों में एक ही चीज 
का मूल्य भिन्नर्णभन्न होता है। कुछ बाजारों में सूचना देने का कार्य निजी एजेसियो द्वारा किया 
जाता है और इस प्रकार की गई ब्यवस्थाए संतोषजनक सिद्ध नही हुई है । यद्यपि सीमान्त 
बाजारों से कई बातों के बारे में सूचना मिल सकती है, किन्तु सग्रह एवं विवरण केन्द्रों 
से व्यावसायिक एजेंसियों को महत्वपूर्ण बाजारों के सम्बन्ध में जानकारी होती हैं किन्तु 
उन्हें जो सूचना मिलती है उसकी जनता को कभी जानकारी नहीं हो पाती । योजना में 
मुख्यतः किसानो के लिए एक अखिल भारतीय बाजार समाचार सेवा स्थापित करने की 
व्यवस्था की गई है जिसका राज्यों के सहयोग से सगठन किया जाएगा । हर साल २० 
से ३० उम्मीदवारों को कृषि हाट-व्यवस्था के बारे में विशिष्ट प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित 
कमंचारियों का भी प्रबन्ध किया जा रहा है । 

५१. कृषि हाट-व्यवस्था के विकास के लिए बाजारों के बारे में शोध कार्य भी आवश्यक 
है जिसमे ये सभी बातें सम्मिलित है : हाट-व्यवस्था विषयक सर्वेक्षण, मूल्य विस्तार का विश्लेषण 
और अध्ययन और श्रेणी-तमूनों तथा अण्डलों का प्रतिमानीकरण । केन्द्रीय कृषि हाट-व्यवस्था 
सगठन ने अरब तक लगभग ४० मुख्य-मुख्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय के बारे में अध्ययन किए हैं और 
उनके विषय मे रिपोर्ट प्रकाशित की है । कुछ रिपोर्टों मे जो सामग्री दी गई है वह पुरानी है। 
कृषि उत्पादन के स्वरूप तथा विदेशी और आनन्‍्तरिक व्यापार के गठन से काफी परिवतेन हो 
गए है । इसलिए यह जरूरी है कि कार अध्ययन पुनः से किए जाएं और ताजी से ताजी 
सामग्री एकत्र की जाए। महत्वपूर्ण फसलों के सम्बन्ध में प्रादेशिक अध्ययन भी किए जाएंगे । 


२५६ द्वितीय पत्रवर्षीय योजना 


५२. पहली पचवर्षीय योजना मे एक महत्वपूर्ण बात यह हुई की कि वायदा शर्तनामा 
(नियमन ) अधिनियम, १६५२ पास किया गया और उससे अगले वर्ष वायदा सौदा आयोग की 
नियुक्ति की गई । विभिन्न वस्तुओं तथा क्षेत्रों में वायदे के सौदों के लिए किन संघों को 
स्वीकार किया जाए तथा अधिनियम के भ्रधीन किन वस्तुओ के बारे में वायदे के सौदे करने 
की अनुमति दी जा सकती है, इन बातो के सम्बन्ध में आयोग सरकार को सलाह देता है । यह 
स्वीकृत संघों के कार्य का नियमन एव नियन्त्रण करता है, उनके हिसाब-किताब की जांच करता 
है और विभिन्न वायदा बाजारो की कार्य प्रणाली पर बराबर नजर रखता है। आशा है 
कि इसके कार्यों से बाजारों में होने वाली कृत्रिम कमी और व्यापक उथल-पुथल को द्र करने 
में बडी सहायता मिलेगी । पिछले साल केन्द्रीय सरकार ने कई वस्तुओं के वायदा व्यापार के 
लिए नए केन्द्र स्वीकार किए है-- कपास के लिए भ्रकोला और इंदौर, तिलहनों तथा मृगफली 
के तेल के लिए बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास, अडौनी, दिल्‍ली, राजकोट, हैदराबाद और कलकत्ता; 
हल्दी के लिए सागली; नारियल के तेल के लिए एलप्पी; और काली मिर्च के लिए 
कोचीन । इस समय वोयदा सौदा आयोग विभिन्न केन्द्रों में प्राप्त सघों के उन प्रार्थनापन्रो 
पर विचार कर रहा है जो उन्होंने मान्यता प्राप्त करने के लिए भेजे हैं और आशा है कि देश भर 
में लगभग ४० संस्थाओं की मान्यता दे दी जाएगी। इसके बाद झ्रायोग का मुख्य कार्य वायदा 
बाजारों की देखभाल करना होगा और उनके कार्यों का नियमन करना होगा ताकि विभिन्न 
स्थानों के बीच और विभिन्न समयों पर मृल्यों का भारी उतार-चढ़ाव न हो सके । आयोग 
व्यापारियों को ऋय-विक्न्य की सुविधाएं भी देगा । 


कृषि सम्बन्धी आंकड़े 


५३, कृषि के बारे में सही नीति निर्धारित करने और कृषि उत्पादन की योजना बनाने 
के लिए यह आवश्यक है कि कृषि सम्बन्धी आंकडो का सग्रह ठीक-ठीक और विश्वसनीय ढग से 
किया जाए और वैज्ञानिक आधार पर उनका विश्लेषण एवं व्याख्या की “जाए । पहली 
पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के आंकडों की कमी और उनमे सुधार करने की आवश्यकता 
की ओर ध्यान झ्ाकुष्ट किया गया था। तब से लेकर अब तक कृषि सम्बन्धी आाकड़ों में सुधार 
करने के लिए विभिन्न उपाय बरते गए है । पहले की अपेक्षा अब और अधिक फसलों के बारे 
में अनुमान उपलब्ध किए जाते हैं और उनके प्रकाशन में होने वाला व्यवधान भी कम कर 
दिया गया है। और अ्रधिक असर्वक्षित क्षेत्रों में भू-कर सर्वेक्षण किए गए है, और जहां प्रारम्भिक 
रिपोर्ट देने वाली एजेंसियां नही थी, वहा ये स्थापित कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप 
ग्रब जितने क्षेत्र के बारे मे कृषि सम्बन्धी आकड़े उपलब्ध हैं वह पहली योजना के प्रारम्भ में 
६१ करोड़ ५० लाख एकड से बढकर ७२ करोड़ एकड़ से ऊपर हो गया है। प्रामाणिक 
परिभाषाएं और एक जैसी मान्यताएं निर्धारित कर दी गई है और भारतीय कृषि अनुसन्धान 
परिषद नें कई व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन किए हैं। अप्रैल १९६५६ में की गई पशुगणना 
के तरीको में सुधार करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं । भ्रभी भी बहुत कुछ करना शेष है, 
पशुओं की संख्या, उनसे बनने वाली वस्तुओं और मछली पालन के सम्बन्ध में जो आंकड़े 
उपलब्ध है, के, अपर्याप्त तथा दोषपूर्ण है। व्यावसायिक महत्व की कई छोटी-मोटी फसलो के 
बारे में विद्वसनीय आकडे उपलब्ध नही है । योजना में क्षि सम्बन्धी आकडों का क्षेत्र, तथ्य, 
श्रौर किस्म सुक्तरनें के लिए व्यवस्था की गई है। प्रारम्भिक अध्ययनों के आधार पर, 
जो पूरे; हो चुकेल्हे, मछली पालत़ तथा पशुओ के आाकड़ों में सुधार किया जाएगा । 


भ्रध्याय १४ 


पशु पालन और मछली पालन 
१. पशु पालन और डेरी उद्योग 
विषय प्रवेश 


पशु पालन और डेरी उद्योग से ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था के स्रिकास में तथा रहन-सहन का 
स्तर ऊंचा उठाने में जितनी सहायता मिल सकती है, उसे देखते हुए इस समय उसका योग 
बहुत ही कम है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पशु पालन और डेरी उद्योग की उन्नति के लिए 
५६ करोड़ रुपए से अधिक व्यय की व्यवस्था की गई है और झाशा है कि आगामी वर्षों में कृषि के 
इस क्षेत्र में पहले से अधिक प्रगति होगी। पशु पालन कार्यक्रमों का उद्देश्य एक तो यह है कि 
दूध, मांस और अण्डों की उपलब्ध होने वाली मात्रा बढ़ाई जाए क्योंकि खाने-पीने की 
मौजूदा सामग्रियों को संतुलित करने के लिए यह जरूरी है कि इनका उपभोग अधिक हो और 
दूसरे यह कि देश. के प्रत्येक भाग में क्षि कार्यों के लिए समर्थ बलों की सुविधा मिल सके। 
वास्तव में गावों की अर्थ-व्यवस्था सुधारने में अच्छे मवेशियों का बहुत अधिक महत्व है । 
यही नहीं, ऊन, बाल, खाल और चमड़ा आदि कुछ ऐसी वस्तुए पशुओं से मिलती है जिनका 
औद्योगिक कच्चे माल के रूप में ठीक-ठीक उपयोग करना आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 
होगा । जो भी हो, पशु पालन कार्यक्रमों के सामने अ्रभी भी कई गम्भीर और व्यावहारिक 
कठिनाइया है। इसके पहले कि इन कठिनाइयों का हल खोजा जाए, यह जरूरी है कि समस्या 
के आकार-प्रकार तथा मूल तत्वों को भली-भाति समझ लिया जाए । 


२. १६५१ की पशु गणना के अनुसार भारत में मवेशियों की संख्या इस प्रकार थी :-- 














. मवेशी (अंक लाखों में) 
प्रजनन करने वाली गायें रु न ४६३*४ 
प्रजनन करने वाले सांड रा , ६*१ 


जोतने और होने में काम आने वाले पशु : 


नर ह | कर ६ प्रद्धो४ड ३ 
सादा 3६2 पु ग्क का का २३१ 
बाल पशु न मा हु ड३४६ 
अन्य बे रे 5 कि न्‍ हि डैपा8 
योग १५५०६ 
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मबेशी (अ्रंक लाखों में) 
भसें : 
प्रजनन करने वाली भेैसें «. के बल ः २०६*६ 
प्रजनन करने वाले भेसे 9 ० ०० ३*१ 
जोतने झौर ढोने में काम श्राने वाले पश : 

नर पक ०४ ५५७ डे ६०* ९१ 
मादा कम बे ७ 5 ४, पे मे 
बाल प्‌ न बन ४७७ ७३७ हा १४७*'३ 
खबत्य ९७ ८८ ३ «६ री डे सादा 

योग हि ४३३५ 


अरन्‍मकाअबनम 


मवेशियों की इस भारी संख्या के बावजूद १६५०-५१ में पशुधन उत्पादनों का कुल 
मूल्य केवल ६६४ करोड़ रुपए अर्थात कृषि से होने वाली श्रामदनी का लगभग १६ प्रतिशत 
हुआ । अध्ययन से पता चलता है कि देश में पशुओ की वर्तमान संख्या चारे की व्यवस्था 
की देखते हुए कहीं अधिक है। यहं श्राम ख्याल है कि सूखे चारे की दृष्टि से देश में मवेशियों 
की संख्या कम से कम एक-तिहाई श्रधिक है श्ौर हरे चारे तथा ख़ली क्गैरह की दृष्टि से तों 
स्थिति और भी खराब है। मनुष्यों की श्रनांज सम्बन्धी आवश्यकताएं बढ़ गई है, इसलिए जिन 
क्षेत्रों में चराई की व्यवस्था हो संकती थी वे क्षेत्र बराबर कम होते जा रहें है । पशुझ्रों 
की भ्रधिक संख्या, का परिणाम यह होता है कि उन्हें चारा कम मिल पाता है और खराब खिलाई 
के कारण उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्नों में र्कावट श्राती है। यह एक ऐसी उलझन हैं जिसे 
सुलझाना कठित जान पड़ता है । 





३. कृषि उपज से मिलने वाली अन्य चीजो के अ्रतिरिक्त अभी तक मवेशी चरागाहो 
पर ही निर्भर रहे हैं ।' पशुओं के पालने की विधियों में हमें श्रामूल परिवर्तेन करना होगा 
क्योंकि मिश्रित कृषि व्यवस्था का ही उसे भविष्य मे अधिक आश्रय लेना है। कृषि पुनर्गठन 
की समंचित व्यंक्स्थाएं खोजतें समय हमे इस पहलू को ध्यान में रखना होगा । 


४. भ्रकाल और महामारियां बहुत कुछ बश मे कर ली गईं हैं और साधारणतया 
प्रवृत्ति ऐसी जान पड़ती है कि फालतू पशुओ की संख्या बढ़ रही है । हाल के वर्षो में पशुवध 
का पर्णत: निषेध करने के सम्बन्ध में जो कार्रवाई की गई है उससे इस प्रवत्ति को ओर 
बल मिलने की झाशंका है। पशु-वध निषेध के सुझावों के मूल में व्यापक लोक- 
भावना है और उसने न केवल संविधान में भ्रभिव्यक्ति पाई है बल्कि राष्ट्रीय योजना में भी 
उसका समावेश होता ही चांहिए | संविधान के ४८वें अनुच्छेद मे उल्लिखित है कि राज्य 
कृषि तथ्राः पश्लु पालन का संगठन आधुनिक एवं वैज्ञानिक रीति से करने का प्रयत्न करेगे 
'और खाप्त -हौर पर नसलो को अच्छा बनाए रखने और सुधारने तथा गायों, बछऊ्ले, दुधार 
हद के “दूध न देने वाले पशुओं के वध के निषेध के लिए कदम उठाएंगे । लेकिन इस निदेशक 

की के|यान्वित करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसी परिस्थितियां 
उत्पन्न न कर दीं जाएं कि संविधान द्वारा जिस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया 
है तरह ही नष्ट हों जाए। 





पशु पालन और मछली पालन २५६ 


५. पशु-वध की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने १९५४ में एक विशेषज्ञ समिति 

स उदेश्य से नियुक्त की थी कि वह पशुओ की बुरी दक्षा को सुधारने के लिए उपाय 
झाए। यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस समय देश में उपलब्ध चारे के तथा भ्रन्य 
प्रधन इतने अपर्याप्त है कि वे वर्तमान पशु संख्या का भी भरण-भोषण नहीं कर सकते। 
मस्त पशुओं के वध पर पूर्णतया निषेध लगा देने का परिणाम यह होगा कि पश्ुुञ्रों की 
ध्या और अधिक बढ़ जाएगी और इस तरह देश के पास सीमित संख्या में जी भी 
च्छे पद्ु है उनके हितों की रक्षा नही हो सकेगी । इसका परिणाम यहं भी हो सकता 
कि वन्य पद्मुओ की संख्या तीज गति से बढ़ने लगे । इस समित्ति ने अनुमान लगाया कि 
दि पश्चु-वध का पूर्ण निषेघ कर दिया जाए तो पश्चु संख्या प्रायः छः ऋतिशत॑ प्रति वर्ष के हिसाब 
बढ़ने लगेगी। १६५३ में उत्तर प्रदेश की मोसंबर्धन जाच समित्ति ने इन प्रवृत्तियों की फता 
गर्म था और अनुमान किस था कि राज्य में उपलब्ध चारे आंदि के साधन मात्र इतसें है 
के उनसे पद्चु संख्या के लमभग ४८ प्रतिसत का हीं भरण-पोषण ही सकता, और थहँ भी 
हा था कि अनेक जिलों में छुट्टा पशुओं तथा जंगली जानवरों के कारण फसलों को 


कंसानः पहुंचेता है । 


६. प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ऐसा लगा था कि कदाचित्त गसिदनों दरों 
स समस्या को सुलझाया जा सकेगा। अतः योजना में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि 
हले दोर मे १६० गोसद॑न स्थापिंत किए जाएँ, जिनसे ३,२०,००० पशुओं की देखभाल 
सके । यह योजना संतोषजनक रीति से प्रगति नंही कर सकी | कुंल मिलाकर ८,००० 
शुझओ के लिए २२ गोसदन स्थापित किए गए हैं और इनमे से भी कई गोसंदनों को आवश्यक 
[मीन पाने में कठिनाई हुई है। द्वितीय योजना मे ३०,००० पश्ञुओं के लिए ६० गोसदंन खोले 
ने का प्रस्ताव है । स्पष्ट है कि यदि केवल अयोग्य और बेकार पशुझों की देखभाल के लिए 
पेसदन स्थापित करने का प्रश्न होता तो भी काफी गोसदनो की स्थापना कर सकना असम्भव 
गेता। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि राज्यों को चाहिए कि वे पशु-वध निषेध की 
रुूमावनाञ्री पर दृष्टिपात करते समय चषारे के उपलब्ध साधनों के सम्बन्ध में वास्तविकता 
ज़॒ ध्याम रखें और यह भी देख लें कि बेकार और अयोग्य पछुओं के भरण-पोषण का 
र्य उत्तरदायित्व संभालने में उन्हें ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग कहां तक मिल 
किता हैं जो सरकारी सँहार्थता से तथा सामान्य रूप से जनता की सहायता से उस जिम्मेदारी 
गे तिभा सकती है । 


७ प्रस्ताव है कि ट्वितीय पंचवर्षीय यॉंजता में ३,००० गोज्ालाश्रं में से ३५० को 
([नकर उन्हें पंशु-धन सुधार केस्द्रो के रूप में विकसित किया जाएँ। ये मोशालाएं अपने 
[कार और अ्रयोग्य पशुओं को सबसे निकट के गोसदन में भेजेंगी । प्रत्येक गोसदन 
; पास खॉलों, हड्डियों तंथां श्रन्य वस्तुओं के बेहतर उपयोग के साधन रहेंगे । मृत 
शुओं की खालों, हड्डियों श्रादि के उंचिंत उपयोग कां बहुत अधिक॑ प्राथिक महत्व है और 
खिल भारतीय खांदी भ्रॉमोद्योग बी ने इस क्षैत्र में अनेक कारयक्रंस बनाए हैं। प्रत्येक 
गैशोला की सरकार बढ़िया नस्ल के कुछ पंशुं देगी भर प्रत्येक गोशाला को भी स्वयं 
पने साधनों ढारां इसने हों पशु जुँटाने हाँगे। उन्हें ऑथिंक सहायता भी दीं जाएगी। 
स योजना के लिए लगेंगे १ करोड़ें रुपएं कौ व्यवस्था की गईं है । 
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के पक्ष प्रजनन नीति और कार्यक्रम 


८. भारत में ढोरों कौ २५और मैसों की ६ सुनिश्चित नस्‍्ले है। ये सब देश के विभिन्न 
भागों में बंटी हुई है। हर नस्ल के बढ़िया नमूनो की संख्या बहुत सीमित है, और वह भी केवल 
उन इलाकों के भीतरी हिस्सों में मिलती है जहां कि ये नस्‍्ले होती है। इस तरह के इलाको 
के आस-पास एक ही तरह के पशु अवध्य होते है, लेकिन ये घटिया किस्म के होते. हैं । 
इनमे से कुछ नस्ले डेरी वर्ग की है, जिनमें मादा पशु काफी मात्रा में दूध देते है और नर पशु 
काम के लिए बेकार होते है। पशुओ की अधिकाश नस्ले भारवाही वर्ग की है, जिनमें गाये 
बहुत कम दूध देती है और बैल बढ़िया किस्म के होते है । इनके बीच कई नस्‍्लें ऐसी है जिन्हे 
इस अर्थ में 'दोकारी' नस्ल कहा जा सकता है क्योकि मादा पशु औसत मात्रा से कुछ अधिक 
दूध देते हैं और नर पशु अच्छे खासे काम करने वाले बेल होते है । ये सुनिश्चित नस्‍्ले देश के 
सूखे जलवायु वाले भागो में पाई जाती है। इन क्षेत्रों के बाहर भारत के पूर्वी और दक्षिणी 
हिस्सों में, जहा बहुत भ्रधिक वर्षा होती है, मवेशी किसी निश्चित नस्ल के नहीं है । 


६. भारतीय क्रषि अनुसधान परिषद ने पशु प्रजनन सम्बन्धी एक अखिल भारतीय 
नीति बनाई है ताकि अच्छे से अच्छे नतीजे हासिल किए जा सके । केन्द्र तथा राज्य सरकारों 
ने यह नीति स्वीकार कर ली है। सक्षेप मे यह नीति इस प्रकार है .-- 


(क) श्रेष्ठ प्रजनन के द्वारा सुनिश्चित दुधार नस्‍्लों की दूध देने की सामर्थ्य अ्धिक 
से अधिक बढानी चाहिए और अज्ञात नस्ल वाले मवेशियो के विकास के लिए नर 
पशुओं के। उपयोग करना चाहिए । 


(ख) सुनिश्चित भारवाही नस्लो के पशुओों में जितना भी सम्भव हो सके दूध बढ़ाना 
चाहिए। पर ध्यान रहे कि इसके कारण उनकी काम करने की सामर्थ्य कम 


न हो जाए। 


इस प्रकार प्रजनन सम्बन्धी नीति का सामान्यत. उद्देश्य यह है कि देश में दूध का 
उत्पादन बढ़े और साथ ही खेती के लिए आवश्यक बैलो के मिलते रहने पर 
कोई बुरा असर भी न पड़े। प्रत्येक भारवाही नस्ल में हमेशा थोड़े-से ऐसे 
पशु होते है जो औसत मात्रा से कुछ अधिक दूध देते हैं। इस वर्ग के साड़ो 
को चुनने और आगे भी चुनाव करते रहने तथा प्रजनन कराने पर दूध 
का उत्पादन काफी बढ़ाया जा सकता है। नस्ल क्षेत्रों के भीतरी इलाको में जब 
यह काम पूरा हो जाए तो वहा. से मिले सांडों का उपयोग बाहरी इलाको में 
, किया जा सकता है ताकि समूची पशु सख्या का सामान्य सुधार हो जाए । 


१०. इस नीति को लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों में जो क्ली नस्‍्लें काम में लाई 
जाती है उनके हिसाब से प्रत्येक राज्य को क्षेत्रों में बाट दिया गया है। इस तरह अहमदाबाद, 
करा, भड़ोच और सूरत जिलो में 'कंकरेज” नस्ल का उपयोग किया जाएगा | सहारनपुर, 
मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा आदि उत्तर प्रदेश के परिचिमी भागों में 'हरियाना' नस्ल का 
प्रयोग किया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे देहरादून, गढवाल, अलमोड़ा, और नैनीताल के कुछ 
भागो में जहा के मवेक्षी अज्ञात नस्ल के है सिन्धी सांड्रों का उपयोग होगा ।, 


रै 
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११. राज्य सरकारे केन्द्र ग्राम योजनाओं के माध्यम से ही पशुधन सुधार कार्यक्रमों 
को आगे बढ़ा रही हैं। इस योजना के अनुसार कुछ चुने हुए इलाकों पर ध्यान केन्द्रित किया 
जाता है। इन इलाकों में घटिया किस्म के साड़ों को बधिया कर दिया जाता है और क्लत्रिम 
गर्भाधान केन्द्र स्थापित किए जाते है । इनमें से प्रत्येक केन्द्र में लगभग ५ हजार गायों का 
कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है, लोगो को बछेड़े पालने के लिए सरकारी सहायता दी 
जाती है, चारे के साधनों का विकास किया जाता है और पशु पालन उद्योग की वस्तुओं की 
बिक्री के, लिए सहकारी ढंग की व्यवस्था की जाती है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६०० केन्द्र 
ग्रामऔर १४० कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किए गए। द्वितीय योजना की अवधि में १,२५८ 
केन्द्र ग्राम, २४५ ऋत्रिम गर्भाधान केन्द्रे और २५४ विस्तार केन्द्र खोले जाएंगे । कार्यक्रम का 
लक्ष्य यह है कि लगभग २२,००० बढ़िया सांड़, ९, ५०,००० बढिंया बैल और दस लाख बढ़िया 
गाये हो जांएं । योजना में उत्साहजनक प्रगति हुई है, लेकिन चारे तथा पशु पालन जनित वस्तुओं 
की बिक्री व्यवस्था की दिशा में अधिक कार्य नही किया जा सका है। उलटे, नियंत्रित प्रजनन 
को काफी हद तक स्वीकार किया गया है और राज्यों ने इस योजना को लागू करने के लिए 
आचश्यंक कानून बनाए हैं। शुरू-शुरू में अनेक केन्द्र ग्रामों और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में 
समितियों तथा कर्मचारियों की कमी के कारण काम में देरी हुई थी, लेकिन सर्वत्र स्थानीय 
लोग बगैर किराए की इमारतें देने के लिए और योजना को सफल बनाने के लिए भन्य 
रूपो में सहायता देने को इच्छुक थे। द्वितीय योजना में चारे का प्रबन्ध करने के कार्यक्रम 
पर काफी ध्यान दिया जाना चाहिए क्‍योंकि पशुधन उन्नति कार्यक्रम का यह एक मुख्य 
आधार है। प्रत्येक क्षेत्र में जो भी कम-ज्यादा चरागाह सुलभ हो, उन्हें विकसित करने के 
प्रयत्न होने चाहिए । द्वितीय योजना मे परिकल्पित विशाल कार्यक्रम के कारण पर्याप्त 
कर्मचारियों का होना, उपलब्धि के लिए अ्रधिक अच्छी प्रशासकीय व्यवस्था करना और पशु 
पालन विकास के बारे में जनता को शिक्षित करना बहुत अधिक आवश्यक हो गया है। 


डेरी उद्योग और दूध की व्यवस्था 


१२. भारत में दूध सम्बन्धी झंकड़ो के बारे में अब भी केवल मोटा श्रनुमान ही 
लगाया जा सकता है। अनुमान है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश में दूध का 
कुल उत्पादन १ करोड़ ८० लाख टन से कुछ अधिक था। इसका लगभग ३८ प्रतिशत दूध पीने 
के, लगभग ४२ प्रतिशत घी बनाने के और शेष खोझ, मक्खन, दही तथा अन्य वस्तुए बनाने 
के काम मे आता था। दूध की कुल मात्रा का आधे से कुछ कम हिस्सा गायों से और आधे से 
कुछ ज्यादा हिस्सा भेसों से मिलता है। प्रति व्यक्ति द्ध की औसत खपत ५ ऑंस से कुछ 
अधिक है, जबकि संतुलित भोजन की दृष्टि से कम से कम १५ औंस की सिफारिश की गई है । 
अतएव, और अधिक मात्रा में दूध उपलब्ध करना अत्यन्त आवश्यक है । विकास की इस स्थिति 
में दूध उत्पादन के लक्ष्यों को प्रादेशिक आधार पर निर्धारित करना होगा और शहरी इलाकों 
में दूध की व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा । अ्रभी तक दूध के लिए कोई राष्ट्रीय 
उत्पादन लक्ष्य नही बनाया गया है,। प्रस्ताव यह है कि राष्ट्रीय विस्तार एवं सामुदायिक 
योजनाओं' में तथा अन्य क्षेत्रों में स्थानीय और क्षेत्रीय लक्ष्य निर्धारित किए जाएं ताकि 
अगले पांच वर्षों के समय में इन इलाकों में दूध के कूल उत्पादन में लगभग १० प्रतिशत 
की वृद्धि हो सके । सामान्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिन इलाकों में काफी काम हुआ हो, 
वहां १० से लेकर १२ वर्ष की झवधि में दूध का उत्पादन ३० स लेकर ४० प्रतिशत बढ़ जाए । 
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१३- भच्छी किसस की भारतीय नसलो की गाय-जैसों का भौसल दूध उत्पादन प्रत्येक 
दूध देश्े की झवधि में लगमभव १,५०० पौंड होता है। सामान्य श्रौसत तो इस मात्रा से आने से 
कुछू म्रधिक होगा। इन आकड़ों की तुलना मे पश्चिमी देशो सें दूध देने की प्रत्येक अवधि सें औसत 
उत्पादद २,००० से ४,००० पौड तक होता है । जहा भी प्रज़नन तथा संचालत का व्यवस्थित 
प्रबन्ध हो सका है (ज़ैसे कि सुसंगठित डेरी फार्मों से होता है) बहा भारत में थी उत्पादन का 
औसत बढ़ाया जा सका है, लेकिन जिन पशुझ्ों ने दूध औसत से झ्रधिक दिया है, उसकी संख्या 
बहुत कम है। समुचित परिस्थितियों में ग्रामे भी भैसों के बराबर दूध दे सकती हैं। अधिक 
दूध देने वाले पशुओं की नसस्‍लें बढ़ाने के लिए द्वितीय योजता में वंशानुसार प्रजनन केन्द्रों छो 
स्थापना के लिए एक योजना चलाई जाएगी। इससे किसान यह जाम जाएंगे कि दूध का श्रक्िक 
उत्पादन करने के लिए प्रमाणित प्रजनन सांड़ों की सतक्ति का उपयोग करना फायदेसन्द अपैर 
कम सर्चीला होला है। दध उत्पादन को अब तक हानि पहुंचावे बाला एक कारण यह भी रहा 
है कि भ्रच्छी किस्म के दुधार मसबेत्ी प्रसिद्ध नस्ल क्षेत्रों और बम्बई, कलकत्ता जेसे बड़े झ्हरों 
के बीच सरीदे-बेचे जाते रहे हे । इन शहरों में आम चलन यह रहा है कि दर्भ सूरत जाने पर 
मवेक्षियों को बेच दिया जाए झहरी इलाकों में दर पहुंचाने के जो कार्यक्रम भ्रब' लागू किए जा 
* रहे है, उनसे यह लाभ होगा कि इस तरह के व्यापार से होने वाले नुकसान की गुंजाइश न रहेगी । 


१४. पिछले वर्षों में कई कारणों से क्हरी इलाकों में दूध की व्यवस्था करनश एक बहुत 
जरूरी समस्या बन गई है। शहरी इलाकों में मन्‍्देज्गन्दे ढंग से जो ढेरों डेरियां चल रही 
हैं, उतसे छोम्में के स्क्ास्थ्य को बड़ा खत्तरा रहता है । शहरों-कस्बों में ब्रिकने बाला' बहुतनसा 
दूध मिलाबदी और घटिया किस्म का होता है। इसलिए ऐसा प्रबन्ध करना जरूरी है जिससे 
कि शहरी इलाकों में लोगों को काफी मात्रा से अच्छा दूध उचित भाव पर मिलने कपे 
भ्रौर साथ ही गाय>भैस घालने वालों को भी अपने दूध का उचिल मूल्य मिल जाए। इन सब 
बातों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय योजना में दृध वितरण की ३६ योजनाएं शहरों में 
चलाई जाएंगी और क्रीम निकालने के १२ सहकारी कारखाने श्लौर दूध का पाउडर तैयार करने 
के ७ कारखाने खोले जाएंगे | ये कारखाने यावों में स्थापित किए जाएंगे और इनमें मक्खन, 
थी और बक्खव सिकले हुए दूध्र का पाउडर तैयार किया जाएगा | सामान्य नीति गह है 
कि दाहरों की दूध वितरण योजल्ाओं और क्रीम निकालने तथा दूध का पाउडर तैयार करने के 
क्तरखादों, के लिए आवश्यक दूध डन दूध उत्पादक सहकारी ऊरंघों से झाए जो कि खांवों 
में खोले गए हों । इसके लिए दूध उत्पादकों को ग्रयोचितित दाम, सांडों का ऋृतिम गर्भाफान 
की सुविधाओं, टेक्दीकल सलाह, उत्पादत बढ़ाने, चारा भरकर रखते और दुहने के दिए 
शेझें की सुविधाओं के रूप में सहायता मिल्लद्री अआहिए। म्ंकोंसे एकत्र किया गया दध 
शहरों में दूध प्रंडल जैसे उपयुक्त भ्रश्िकस्णों की देख-रेख में वितसित्ति किया जाएगा। बम्बई 
कें झारे दें एक बड़ी दूप बस्ढी स्थाषित की गई है छोर कलकले में ऐसी ही एक बस्ती हरिन/ 
घाद़ा में बनाई जा रही है । इन झहसें में बहुल-से प्रकेशी श्रे, जिन्हें शहर से बाहर हटाका ही 
या । इसलिए दूध बस्ती सूयाएफपरिल करने के अल्छक कोई दुसुस उपफफ न था। बिल्ली और 
यम में क्री बड़े पेमाक्े प्र दूध योजलाए चल्मई जाएंकी फ्लौर उन्ज़ते ऋकश्यकताओं के अवतार 
ग्रे ब्रस्तियां ब्ुल्लाई जाएंफी + जहां भी दूध बस्तियां बनएई जा रही हैं, उत्तकी वक्ासम्पत्र 
गांवों के इलाकों दे बरादर मिलुके रहने बाले कृध के झा की जानी ऋष्िए, जुस्का कि 
बस्बई.#ई ह्लोज़ा: है ६ क्रहरसी छलाकों ग्रे सस्काः दूध मिल स्रके, इसके लिए पोषक लक मरिलाए हुए 
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दूध का वितरण बढ़ाने का भी इराद्त है। कुछ मौजूदा डेरियों को भी बढ़ाया जाएगा ताकि वे 
अधिक माक्म में दूध की व्यवस्था कर सकें । गांव के इलाकों से दर्ध आचे की व्यवस्था में मुख्य 
रूप से संसदत्ात्मक कईठनाइयां ही बाधक हैं॥ और इस दिशा में राज्यों की योजनाओं में जो 
कार्यक्रम निर्धारित किए सए है, वे कमर से कम्र है जिन्हें डरा करत ही है । जैसे-जैसे कार्यक्रम, 
पूरे होते जाएंगे, निश्चय ही अन्य क्षेत्रों केनलिए ऐसे ही कार्वक्रम बताए जा सकेंगे, विशेषकर 
उन इलाकों में जहां क्षेत्रीय संगठन का भार उठाने के लिए आवश्यक कर्मचारी मौजूद हों । 


बीमारियों को रोकथास हि 


१४. मालख्तरी या पशु ताऊन (रिंडरदेस्ट) और छूत् की दूसरी कीस्प्रस्यों के कारण बहुत 
कद्द सें प्रकेधी मरते रहे हैं । सरवे झाले पश्ुुओं-की जपमय ६० प्रत्ति्त संख्या की मृत्यु का 
कर्ण मालमारी ही है । अ्क्षद्र पंचवर्षीय, कोजना के अन्तग्गंठ चलाई गई शक प्रमुख योजना के 
द्वारा ऐसा कप्रें कम अनाणा जा सका है जिस्रकद उद्देश्य यह है कि द्वितीय योजना काल में देश के 
अधिकांश .आग्र से मुलखारी का रोग मिय दिया जाए । राज्यों की योजनाओं में भी छत 
की ग्रत्य बीमारियों और कीड़ों. की रोेकथास के तरीके अपनाए गए हैं । खुरपकता, मूंहपका सेम 
गलघोट रोग, जहरवाद और गिल्टी रोग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रह है + प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में मवेशी चिकित्सालयों की संख्या २,००० से बढ़ाकर २,६५० कर दी गई 
थी। द्वितीय योजना काल में आशा हैं कि १,९०० मवेशी चिकित्सालयं और खुल जाएंगे 
जिनमें १४५ चल चिकित्सालय भी होंगे । 

भेंड-बकरियाँ 

१६. भारत में भ्रनुमानतः ३ करोड़ ८० लाख भेड़ें हैं, जो प्रतिवर्ष ६ करोड़ पॉंड ऊन 
देती हैं। लगभग २ करोड़ ४० लाख पौंड देशी कच्चे ऊन का उपयोग देंश में होता हूँ और 
शेष का निर्यात किया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग १ करोंड १० लाख पौंड बढ़िया किस्म 
का ऊन बाहर से मंगाया जाता है। देशी भेड़ों से मिलने वाले ऊन का औसत प्रायः दो पौंड 
प्रति भेड़ है। बढ़िया किस्म की भेड़ें ६ पौंडे तक ऊत्म दे सकती हैं। इसलिए विकास की 
काफो मुंझाइल है + ऊच के अस्वस्युक्रतः मुल्यत्तवा फॉंच कड्यों के लिए पड़ती है, यथा 
क्र उद्कोकों में कालीक, गलीचे, कम्बल बनमने के लिए, मिल्धों में वस्तादि और बुनाई ऊन 
बनाने के लिए कथा अन्य उच्कोमों म्र शाब्र-दुल्लाले, ट्वीड ऋदि का निर्माण करने के लिए। 
नहर से मंगाए गछ कना का उपयोग मुख्यक्षः मिलों में ही होशा है । 


१७८ कई वर्षों से इस तरह के परीक्षण किए जब रहे हैं कि स्थानीय पलुओं' क्यों 
नस्ल में सुधपर कश्मीर, मेसूर और दक्‍्कन की मेरीनो जेड़ों से किया जाए । कीकानेरी, दक्खिनी 
झौर बेलारी भेड़ों का चुना हुआ प्रजनन हो और घटिया किस्म की स्थाचीय भेड़ों को 
बीकानेरी भेड़ों द्वारा उच्चत किया जाए । फलस्वरूप, इस समस्या के प्रति जो रवैया लम्बे 
अरसे तक रखा जाएगा बह इस प्रकार है :--- 


(कि) मैल्फालों में, या ज़हां कहीं की खुनिशिचत नरलें मिलती हैं, देशी नप्कों का चनाः 
कुक ऋणक हो; ' 
(रू) बीकानेरी भेंडों दारा अज्ञात नसल कीं भेडों को उन्नत बनाया जाएं; भौर 
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(ग) कुछ खास चने हुए पहाड़ी इलाकों में विदेशी नसस्‍्लो की सहायता से नस्ल सुधार 
किया जाए । मेरीनो भेड़ो से नसल पैदा करने के परिणामस्वरूप प्राप्त ऊन की 
मात्रा और गण दोनो ही में अत्यन्त वृद्धि हुई है। चुने हुए प्रजनन और 

. और स्थानीय घटिया भेड़ों को उन्नत बनाने के परिणाम भी उत्साहप्रद सिद्ध 
हुए है। कश्मीरी नस्ल की औसत पैदावार १६ श्रौंस ऊन है, जबकि दो नस्ली 
भेडो की पैदावार ३७ औस और कहीं-कहीं तो ५६ श्रांस तक है। अस्त, 
की वर्तमान पैदावार बढ़ाने की बड़ी गंजाइश है । 


१८. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीन नए भेड प्रजनन फार्म खोलने की व्यवस्था 
है जो कि हिमाचल प्रदेश, मध्य भारत और सौराष्ट्र में होंगे । इन फार्मों का उद्देश्य यह है 
कि श॒द्ध नस्ल और दो नस्ल दोनों के लिए“अच्छे किस्म के मेढ़े तैयार किए जाएं। प्रत्येक फार्म में 
एक ऊन परीक्षण प्रयोगेशाला और एक ऊन प्रयोग केन्द्र स्थापित किया जाएगा । विभिन्न 
प्रदेशों में ३९६ भेड़ एव ऊन विस्तार केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। योजना में भेड़ तथा ऊन 
विकास के लिए १५ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। देश के बहुत-से भागों में जहां समय-समय 


पर अ्रभाव की परिस्थितियां भ्रा पडती है , ग्राम श्रथ-व्यवस्था को बल देने के लिए भेड़ पालन बहुत 
सीमा तक सहायक हो सकता है । 


१९, बकरी को अक्सर 'निर्धन की गाय' कहा जाता है, हालाकि बकरियों की ४ करोड़ 
७० लाख की संख्या का केवल पांचवा हिस्सा दूध उत्पादन के काम आता है। औसत 
उत्पादन बहुत कम है लेकिन खास-खास नसलो की बकरियां १५० दिन की दूध देने की अ्रवधि 
में औ्रसतन ४०० पौंड दूध देती है। बकरिया भू-क्षरण का बहुत बड़ा कारण होती है और 
यदि कृषि श्रथै-व्यवस्था में बकरी पालन का विशेष महत्व होना हैं तो उसे जोतने योग्य भूमियों 
के अन्तर्गत ही विकसित करना चाहिए । बकरियों को एक स्थाल पर बांधकर खिलाने से जो 
भी मांस उत्पादन सम्भव हो, उसके झ्राथिक पहलुओं का तथा बकरियों की खास बीमारियों 
का सूक्ष्म अध्ययन करना भी आवश्यक है। 


मुर्गी पालन 


२०. सहायक उद्योग के रूप में मुर्गी पालन का महत्व बहुत पहले से अनुभव किया 
जा चुका है, पर मुर्गी पालन का विकास श्रपेक्षाकृत धीमी गति से हुआ है । औसत देशी मुर्गी 
हमारे देश में ५० भ्रण्डे' प्रति वर्ष देती है, जबकि अनेक दूसरे देशों में मुगियां १२० तक 
भ्रण्डे देती है। मुर्गी पालन के व्रिकास के मार्ग में एक बाधा यह भी है कि मुर्गी पालने वालों को 
मुगियों की बीमारी के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। गांवों की बहुत-सी मुर्गियों को 
तो मासभक्षी जानवर और परिन्दें ही खा डालते है। गर्मी के दिनों में होने वाले श्रण्डों का एक 
पभंश तो ठंडे गोदामों आदि उचित साधनों के अ्रभाव में यों ही खराब हो जाता है । 

२१. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४ क्षेत्रीय फार्म खोले जाने की व्यवस्था है, जिनमें से 
प्रत्येक में अण्डे देने वाली २,००० मु्गियां ऐसी होंगी जो बाहैर से लाकर फार्म की जलवाथु 
के लिए श्रभ्यस्त बनाई जाएंगी | ३०० विस्तार केन्द्रों को शुरुआत करने के लिए इन्हीं फार्मों 
से मुगियां दी जाएंगी .। प्रत्येक विस्तार केन्द्र में प्रदर्शन यूनिट और उसके साथ एक विकास 
क्षेत्र रहेगा । हर एक प्रदर्शन यूनिट में निजी मुर्गी पालकों को मुर्गी पालन की आधुनिक विधियों 
की शिक्षा, देने. की; व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक विस्तार केन्द्र में एक अनुत्पत्ति यूज्निट भी रहेगी, 
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जो खास तौर से गर्मी के मौसम मे गांव के अण्डों को अधिक समय तक टिकाए रखने के लिए 
सुरक्षा उपचार करेगी । राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास योजना क्षेत्रों में मुर्गियों को 
अनेक बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाने का काम पहले से ही बड़े पैमाने पर किया जा 
रहा है। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि देशी मुर्गियों की नस्ल सुधार अथवा उनकी उद्नति 
के लिए व्हाइट लेगहान और रोड आइलेंड रेड सबसे श्रधिकः उपयोगी नस्‍्लें है। ऐसा ख्याल 
हैकि जो उपाय सोचे जा रहे है उनके फलस्वरूप समुन्नत देशी मुगियों का उत्पादन 
लगभग ५० प्रतिशत बढ़ सकेगा । अगर पर्याप्त मात्रा में श्रच्छी नस्ल की मुगियां सुलभ हो 
सकें तथा लोगों को प्राथमिक जानकारी आसानी से मिल सके और बाजार आदि की आवश्यक 
सुविधाएं भली-भांति संगठित की जा सकें तो देश के प्रत्येक गाव में एक सहायक उद्योग के 
रूप में मुर्गी पालन के विकास की बड़ी सम्भावनाएं है । द्वितीय योजना की समाप्ति तक प्रति 
व्यक्ति उपलब्धि ४ के बजाय २० अण्डें प्रति क्य हो जाएगी । 


अ्रनुसंधान तथा शिक्षा 


,२२- जन स्वास्थ्य एवं देश की अरथ्थे-व्यवस्था को पशुधन से जो योगदान मिलता है, 
उसे अनुकूल प्रजनन, उचित भोजन, बीमारियों तथा अन्य कारणों से होने वाले नुकसानों की 
पर्याप्त रोकथाम और पशु पालन तथा ग्बन्ध की सामान्य दशाओ में सुधार द्वारा कही अधिक 
बढ़ाया जा सकता है। विकास कार्यक्रमों को विस्तृत वैज्ञानिक अनुसधान पर आधारित 
होना चाहिए । प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय मे भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद की 
अनुसधान योजनाशञ्रों के अतिरिक्त पशु चिकित्सा अनुसधान और पशु पालन पर यथेष्ट ध्यान 
नहीं दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे पशु पालन के विकास और अनुसंधान सुविधाओं 
में विस्तार विषयक बहुत अ्रधिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है । पशु पालन अनुसंधान 
का आयोजन राष्ट्रीय, प्रादेशिक और राज्यीय तीन स्तरों पर करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर 
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय डेरी अनुसधान संस्थान जेसे केन्द्रीय 
संस्थानों को अखिल भारतीय महत्व की समस्याओ्रों के विषय में मूल अनुसंधान, नई प्रणालियों 
जीव (उत्पादनों) तथा विशिष्ट स्नातकोत्तर शिक्षण क्रमों का संस्थापन आदि कार्यों को मुख्य 
रूप से करना होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा 
और उनका विकास किया जाएगा । भारतीय पशु चिकित्सा अनुसधान संस्थान में पशु उत्पत्ति, 
मुर्गी पालन, पशु आहार, रोग निदान, जीवाणु विज्ञान, परान्नपोषी विज्ञान तथा जीव उत्पादनों 
के लिए वतंमान ग्रनुसंधान विभागों को अधिक कमेंचारी तथा सामग्री दी जाएगी। विभिन्न 
केन्द्रों में तैयार होने वाले टीकों और सेरा के गुण तथा प्रयोग को संचालित और नियंत्रित करने 
के लिए एक जीव उत्पादन मानकीकरण विभाग भी खोला जा रहा है। करनाल में खोलें 
गए राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान ने बंगलौर के भारतीय अनुसधान संस्थान का स्थान ग्रहण 
कर लिंया है । इसमें डेरी उद्योग, आहार, रसायन, जीवाणु विज्ञान, ठेकनीकल ज्ञान और मशीनों 
में अनुसन्धान के लिए अलग-अलग विभाग होंगे और डेरी विस्तार कार्य के लिए एक विभाग 
तथा एक डेरी विज्ञान विद्यालय भी होगा । इस संस्थान का एक क्षेत्रीय केन्द्र बंगलौर में भी है, 
जहां विद्यार्थियों को डेरी उद्योग की प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है और अनुसंधान कार्ये 


होता है । | 
* २३. देश के विभिन्न भागों में पशु पालन की परिस्थितियों में बड़ा अन्तर पड़ जाता है। 
बहुत-सी ऐसी अनुसंघानगत समस्याएं हैं जो किन्ही खास इलाकों के लिए महत्वपूर्ण हें और 
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क्षेत्रीय संस्था्रों में ही उनका अध्ययन भली प्रकार हो सकता है। इसलिए भारत सरकार 
चार भ्रनुसंक्षान संस्थान खोलने जा रही है। पशु पालन के अनुखंधान तथा विकास के लिए 
देश को जिन चार प्रदेश मे बांठा गया है, उनमे से हर एक में एक-एक संस्थान रहेगा। ये देश 
हैं--समझशीतोष्ण (हिमालयी), शुष्क (उत्तरी), पूर्वी तथा दक्षिणी । प्रथम पंचबर्षीय 
योजना के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस दिशा में कार्य प्रारम्भ किया था। 
उक्त परिषद ने पश्चु आहार समस्याओं में अनुसधान के लिए चारो क्षेत्रीय केल्द्रों का खर्च 
उठाना स्वीकार किया था । पशुओं में बाझपन के कारणों को खोज करने के लिए और 
पत्नु चिकित्सा कालेज के विद्यार्थियों को मादा पशुओं के रोम्ो तथां प्रसव सम्बन्धी बातों की 
झिक्षा देने के लिए, इससे सम्बद्ध विषय कृत्रिम य्र्भाधान की जिक्षा देने के लिए और 
प्रजनन सम्बन्धी देहिक व्यापार तथा रोग निदान की जासकारी देने के लिए प्रथम योजता के 
अन्तर्गत विशेष कर्मचारी वर्ग निमक्‍त किम्ना गया था । द्वितीय योजना में और अधिक 
कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे । ु 

२४. भारतीय क्रृषि ग्रनुसंधान परिषद के कार्यों के परिणामस्वरूप अधिकाश राज्यों 
में पशु चिकित्सा अनुसधान के लिए प्रमुख केन्द्रों की स्थापना हो चुकी हैँ और राज्य सरकारों 
ने भ्रपती योजनाओं मे अपने वर्तमान संगठनों को और भी पृष्ट बनाने की व्यवस्था की है। 
यह आवश्यक है कि केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय संस्थानों में किए गए अनुसंधानों के परिणामों को 
स्थानीय दशाओं के अनुरूप बनाया और लागू किया जाए । पर्याष्त रूप से प्रशिक्षित 
तथा प्रनुभवी कर्मचारियों की कमी के बावजूद झ्राशा है कि राज्यों में श्रनुसंधान केन्द्रों के 
कार्य में प्रगति होगी । 


२५. राष्ट्रीय विस्तार एवं प्रन्य क्षेत्रों में केन्द्र ग्रामों तथा मालमारी दूर करने 
झौर झहरों तथा गांवों में दूध पहुंचाने की योजनाओं से सम्बन्धित जो भी कार्यक्रम 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाए गए है, उन्हें पूरा करने कें लिए लगभग ५,०५० 
पश चिकित्सा स्नातकों की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान संस्थाओं से २,७५० स्नातक प्राप्त 
होने की आ्राशा हैं । दो वर्ष पहलें ही पशु चिकित्सा कर्मचारियों कौ इस कमी का अनुमान कर 
लिया गया था और कुछ कदम भी उठाए गए थे । हिसार, हैदराबाद, पटना, बम्बई और बीकानेर 
के षांच पशु चिकित्सा कालेंजों में दूसरी पारी शुरू की गई थी और मध्य भारत, उड़ीसा, 
आ्रान्ध्र तथा तिरुवांकुर-कोचीत में चार नए कालेज खोले गए। वतंमान पशु चिकित्सा कालेजों 
को भी विद्यार्थियों की प्रवेश-सख्या बढ़ाने और प्रशिक्षण की सुविधाओं को अधिक प्रच्छा बनाने 
के लिए सहायता दी जा रही हैं। इज्जतनगर में भारतीय पशु चिंकित्सा अनुसंधान संस्थान में 
एक स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा कालेज खोला जा रहा हैं। चूंकि पद्ु चिकित्सा की डिग्री का 
पाठ्यक्रम चार साल का होता है, इसलिए बीच के समय में कमी पूरी करने के लिए दों वर्षों 
का एक तात्कालिक पाठ्यक्रम दस ऐसें केन्द्रों में शुरू कर दिया गया हैं. जिलमें सें हर एक में 
लगभग १०० विद्यार्थी पढ सकेंगे। इन केन्द्रों में जो लॉग प्रशिक्षित होंगे, वे पशु चिकित्सा 
कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के साथ तात्कालिक आ्रावश्यकताओं की पूति करेंगे । पशु 
पालकों भौर भ्रत्य मांतहत कर्मचारियों जैसे कंपाउंडरों और मरहम-पट्दी करने वालों की 
कों पूरा करने के लिए राज्य सरकारें कारंवाइयां कर रहीं है। अनेक राज्यों में कृत्रिम गर्भाधान, 
मुर्यी पालन, मृत पक्षुओं को काम में लाने या खाल उतारने झ्रादि विषयों में विशेष प्रशिक्षण पाठय- 


क्रम कलीए जो रहेंहे। भासत' सरंकार सत्रर फालते लथः झनके रोगों के करे में शिक्षा 
५] । 
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देके कके कलए/ की पाठककंत चलाने बोली है । 


पशु पालन और मछली पालन २६७ 


२६. डेरी उद्योग के लिए १,००० कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए क्रनाल 
में राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के साथ ही एक डेरी विज्ञान कालेज़ भी खोलते का प्रस्ताव 
है । फिलहाल डेरी विज्ञान की शिक्षा सुव्ध्रिएं केक्‍ल डिप्लोक्ता स्तर तक ही हैं । डितठीय 
पंचवर्षीय योजनः काल में करणाल और बंगलौर में, आरे और हरिनि घाटा की दक्ष कस्लियों में 
झ्यौर इलाहाबाद के रृषि संस्थान में डेरी उद्योग के विभिन्न क्षेक्तों से प्रक्तिक्षण के लिए कम समय 
काले अनेक विशेष पहठ्यक्रम चलाछ जाएंगे । पद्मुधन के विकास में इत संस्थाओं के सावनों 
का उपयोग किया जा सके, इसलिए केन्द्रीय गोसंवर्धत परिषद ने अधिक महत्वपूर्ण गोशालाओं 
में लियक्त करने के लिए कोशाला कार्यकर्ताशों के अ्शिक्षण का बारह महीने का पाठ्यक्रम 
चक्लाया है । 


२. मछलो पालन का विकास 


२७. इधर कुछ वर्षों से ताजे पाती की मछली और समुद्री मछली दोकों का ही उत्पादन 
बढ़ाने के प्रयत्न किए गए हैं। इस दिशा में जो भी विकास हुआ है, उसे केन्द्र और राज्य 
सरकारों की प्रेरणा तो मिली ही है, साथ ही भारत-अमेरिकी टेकनीकल सहयोग कार्यक्रम, 
भारत-नावें मछली पालन सामुदायिक्र विकास कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन से भी 
_ऊले बति मित्री हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस पर ५ क्रोड़ रुपए खर्च किए गए थे और 
द्वितीय योजना में इस पर कुल मिलाकर लयभय १२ करोड़ रुषए खर्च करने का विचार है । 
इसमें से लगभग ४ करोड़ रुपए खाद्य और कृषि मंत्रालय खर्च करेगा और लगभग ८ करोड 
रुषए राज्यों की योजनाओं में खर्चे होंगे । 


२८. प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में मछली पालन सम्बन्धी आंकडों की स्थिति 
अ्रसंतोषजनक थी । इनमें कुछ हद तक सुधार हुआ है श्रौर खाद्य और कृषि मंत्रालय का विचार 
है कि मछलियों के उत्पादन, प्राप्ति और बिक्री की सूचना देने वाले ठीक भांकड़े प्राप्त करने के 
लिए कदम उठाए जाएं। यद्यपि मछली उत्पादन के आंकड़े बिलकुल ही नाकाफौ हैं, फिर भी यह 
श्रनुमान किया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में कुल मछली उत्पादन 
एक करोड़ मौदरिक टन था, जिसमें से लगभग २० प्रतिशत घरेलू उपयोग में श्राती थी और 
दोष समुद्री मछली या बाजार में बेचने योग्य अतिरिक्त अन्तर्देशीय मछली थी। श्रनुमान हैं 
कि प्रथम योजना काल में मछली उत्पादन १० प्रतिशत बढ़ा है क्योंकि १६५५-५६ में 
उत्पादन ११ लाख मौठरिक टन था। गझ्ाशा हैं कि दितीय पंचवर्षीय योजना में मछली उत्पादन 
३३ प्रतिशत बढ़ जाएगा, अर्थात्‌ १४ लाख मीटरिक टन हो जाएगा। मछली का क्तेमान 
उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ४ पौंड से कुछ कम हैं। दस क्यों के समय में मछली उत्पादन 
को ५० प्रतिशत बढ़ा देना एक छेखा काम हैं जिसे पूरा! करना ब्याकहारिक रूप से सम्भज है । 

झन्तदेंशीय मछली, प्रालत 

२६. अत्तदेज्ञीघ मछली पालन का विकास छोटे पैमाने पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के 
पहले से किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद से इसे झोौर भी.बढ़ाया कया | पश्चिम बंगाल में 
प्रथण फवयवर्षीय कोज़ना काल में २,४०० एकड़ के शर्घ-त्यक्ल तालाब, २७८ एकड़ के ग्रल्य 
किक़सित ब्रीलों ओर सजग १२,२०० एकड़ के छोटेंटसोटें ज्लाशय मछली फालन के 
लिए झवनाए झऋोर काम ग्ें लाए यहुथे। उड़ीसा में लम्देनवोड़े दलदल द्ोत्नों को मछली 
कूलन के सलिए पुघ: अत्त किया कया और कहना में लाथा सका है। फछली बीजों को भोर अधिक 


२६८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


सुलभ बनाने पर विशेष बल दिया गया है। १९५४-५५ में लगभग २६ करोड अंडों और 
छोटी मछलियों को जुटाया गया। पालन-पोषण करने वाले तालाबों में या लाने-ले जाने के 
दौरान मे जो छोटी मछलिया और आगुलिक मछलिया मर जाती है, उनकी मृत्यु दर को 
घटाने के प्रयत्न काफी हृद तक सफल हुए है। जिन जल क्षेत्रो पर कोई ध्यान नही दिया जाता 
था, उन्हें मछली पालन के उपयोग मे लाने के लिए कुछ राज्यों ने कानून बना दिए है। 
जल क्षेत्रो का सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, १६५४-५५ में विभिन्न राज्यों 
में लगभग २५,००० एकड़ जल क्षेत्र का सवक्षण किया गया और उसके अतिरिक्त ६,००० 
एकड़ से अध्विक जल क्षेत्र का स्टाक! किया गया। बडे-बडे जलाशयो मे मछली पालन 
का विकास करने का कार्य भी उठाया गया है । मद्रास में मट॒टूर जलाशय विकसित 
किया गया है, जहा से श्रब करीब हर रोज ५ टन मछली मिल सकती है । बहुत-से दूसरे जलाशयों 
में भी मछली पालन का काम या तो शुरू कर दिया गया है या शुरू करने की योजना है। 
राज्यों में अ्न्तर्देशीय मछली पालन के और अधिक विकास के लिए लगभग ४५ करोड़ रुपए 
की व्यवस्था है। मु 


समुद्री मछली पालन 


३०. यद्यपि अन्तर्देशीय मछली पालन का विकास महत्वपूर्ण है, तथापि मछली पालन 
के विकास कार्यक्रम का भ्रधिकतर भाग समुद्र से मछली उपलब्ध करने से सम्बद्ध है। मछुए 
जिस वातावरण मे रहते है, उसे ध्यान में रखकर उनकी समस्याओं को समझना और सुलझाना 
होगा । इस क्षेत्र में प्रौद्योगिक विकास एवं अनुसंधान को तो काफी योग देना ही है, किन्तु विशेष 
बल स्वयं मछुए पर, उसके साज-सामान और साधनों पर, और उसके समाज तथा उस विधि 
पर होना चाहिए. जिस पर उसके काम का पुनर्गठन और विकास किया जाएगा । मदछुओं 
में सामृरायिक विकास कार्यों की विशेष समस्याएं विस्तार सगठन और प्रौद्योगिक उन्नति की 
है। तिरुवाकुर-कोचीन मे भारत-नावें मछली पालन योजना काये ने जो कार्य इस समय उठाए 
है, उनको यदि हम इस पहल से देखें तो वास्तविक महत्व प्रकट होगा । मछली पालन विकास 
में उन गांवों और गांवों के समूहों के सामाजिक और आथिक जीवन के प्रति संगठित 
दृष्टि पर उत्तरोत्तर अधिक बल दिया जाना चाहिए जिनकी मुख्य आजीविका मछली 


पालन ही है । 


३१ .इन गांवो में बाजार के लिए मछली पकड़ने का काम होता है, इसलिए इन गांवों 
की अ्र्थे-व्यवस्था बहुत ह॒द तक मछलियों को इकट्ठा करने, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह 
पहुंचाने तथा उनकी बिक्री की व्यवस्था से सम्बद्ध है। आज वस्तुस्थिति यह है कि अधिकतर 
मछए अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति और उत्पादन सम्बन्धी साज-सामान प्राप्त करने 
के लिए बिचोलियों पर निर्भर करते है । श्रक्सर उन्हें कर्ज की अदायगी के रूप में पहले से 
ही उन मछलियों को देने का वायदा करना पड़ता है जों वे पकड़ेंगे। फलस्वरूप कम उत्पादन होता 
है और भ्रधिकांश मछुओ को अत्यन्त दरिद्रतां का जीवन बिताना पड़ता है । इसके अतिरिक्त 
उनके निरन्तर शोषण का रास्ता खुला रहता है। यह काम कठिन अवदब्य है, पर 
समुद्र से मछलियां .पकड़ने के काम का और स्वयं मछुझ्ा समाज का पुनेगठत बहुत कुछ सहकारी 
ढंग पर करना होगा ।' प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में उपयोगी शुरुआत की जा चुकी 
है।+मछ्झं की लगभग ,८०० सहकारी संस्थाएं संगठित कौ गई .हैं ॥ इनमें से -अधिकांश 
ऋण, से "संम्बन्धित है, पर कई , संस्थाएं, साज-साम्रान की खरीद “के लिए सुविधाएं देती हैं 
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और कुछ संस्थाएं सहकारी उत्पादन तथा बिक्री भी करती है। बम्बई में मछुओ की सहकारी 
संस्थाश्रों ने उत्साहवर्धक प्रगति की है। इन सस्थाओ को केन्द्रीय संगठन का सहयोग 
मिलता है, जो औसत से लगभग ८'लाख रुपए मूल्य की मछलियो की प्रति वर्ष बिक्री करवाता 
है । इन सस्थाओ्रों ने सरकार की सहायता से नावों, इजनो और बर्फ के तथा ठडे गोदामों 
की व्यवस्था के लिए कदम उठाए है। मद्रास में २३६ सस्थाएं है। उनमे से. अधिकांश 
ऋण देती है, लेकिन कुछेक , ने अनाज, सूत, पाल, मछली मारने के काटे आदि मुहैया करने 
का भी प्रबन्ध किया है। उड़ीसा में मछञझनों के सहकारी संगठंन लगभग ३२ लाख रुपए मल्य 
की मछली' प्रति' वर्ष बेचते है और मंछुओ को जरूरी वस्तृए मुहँया करने का प्रबन्ध करते है । 
सौराष्ट्र के जिन गावों में मछली पकड़ी जाती है, वहां सहकारी बिक्री का काम भी विकसित 
किया गया है। 


३२. समुद्र से मछली पकड़ने के कार्य का विकास मुख्य रूप से इन चार श्रीर्षको के 
श्रन्तरगगत आता है :--( १) मछली पकड़ने के तरीकों में सुधार, (२) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने 
के काम का विकास, (३) मछली पकड़ने के लिए बन्दरगाहों की व्यवस्था, और (४) मछलियों 
को एक जगह से दूसरी जगह भेजने, उन्हें गोदामों में रखने तथां उनकी बिक्री की व्यवस्था 
और उनका उपयोग | आजकल मछुए जिन बजरों का प्रयोग करते है, उनसे वे अधिकतर 
तट से ७ से लेकर १० मील तक के इलाकों में ही मछलियां पकड़ पाते है, इसलिए अधिक 
दूर या अधिक गहरे पानी की मछलियों को बहुत ही कम पकड़ा जाता है । इन बजरो का 
यंत्रीकरण और मछली पकड़ने के तरीको में सुधार--ये दोनों ही बाते तटवर्ती समुद्री क्षेत्र 
में अधिक मछलिया पकडने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। पिछले पांच वर्षों में बम्बई में 
लगभग ६०० नावो में मोटर' इंजन लगा दिए गए है और बम्बई शहर में पहुंचनें वाली मछली 
की मात्रा १०,००० टन से बढ़कर चौगुत्ती, अर्थात ४०,००० टन प्रति वर्ष हो गई है । सौराष्ट्र 
में ४० नावों मे इब्नु बोर्ड! इंजन लगां द्विए ग्रए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ 'नावो में आउट- 
बोर्ड! मोटरों का प्रयोग किया जाता है । कुछ समुद्रतटीय राज्यीं में विदेशी विज्येषज्ञो की 
सहायता से व्तेमान नावों को सुधारा जा रहा हैं और नए डिजाइनों का अ्रध्ययन किया 
जा रहा है | द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे मछली पालन के उन्नत तरीकों के विकास और 
यंत्रीकरण से सम्बन्ध रखने वाले “मौजूदा कामों को बढ़ाने की व्यवस्था है । 


३३ गहरे समुद्र में मछब्ी पकड़ने के बम्बई-स्थित केन्ध्रीय स्टेशन ने मछली 
सस्‍्थलो के नक्शे बनाने के लिए, भारतीय दशशाओ्रो में किस-किस तरह के बेड़ें और गियर 
उपयोगी हो सकते हैं यह जानने के लिए, मछली मारने के मौसमो का पता लगाने के लिए 
और कमंचारियों के प्रशिक्षण के लिए मछली पकड़ने की बवेषणात्मक कारंवाइयां की 
है । बम्बई और सौराष्ट्र के समुद्र तट से ४० फैदम सीमा आगे वाले क्षेत्रों के नक्शे काफी हद तक 
बना लिए गए है और कुछ बहुमूल्य मछली स्थलों का पता लगाया गया है। सात जहाजों वाले 
बेड़े के द्वारा मछली पकड़ने के तरीकों की परीक्षा की जा रही हे। परद्चिम बगाल 
सरकार से इसी तरह का काम बंगाल की खाड़ी में शुरू किया है और मद्रास, तिरुवांकुर-कोचीन 
तथा सौराष्ट्र में भी विभिन्न प्रकार की नावों और ग्रियरों की सहायता से प्रयोगात्मक मछली 
पालन का कार्य प्रगति कर रहा है। गहरे समुद्र मे मछली पकड़ने के बम्बई-स्थित केन्द्र के कामों 
को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विस्तृत किया जाएगा और ४० फैदम सीमा से आगे मछली 
स्थलों के नकहों बनाए जाएंगे। दक्षिण में तथा पद्चिमी और पूर्वी तठों पर मछली पकड़ने के 
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सम्बन्ध में परीक्षण कायें किए जाएंगे भ्रौर मछली स्थलों के नवधों भी बनाए जाएंगे। कोचीने, 
विशाखापत्तनम और पोर्टे ब्लेयर में मछली पकडने के लिए तीन परीक्षण कैन्द्र स्थोषित करने 
की योजना है। 


३४. मछली पकड़ने के तटबर्ती भौर यंत्रीकृत कार्यक्रमों के विस्तार के साथ-साथ 
मछली पकड़ने के जहाजों के लिए बंन्दरगाह की सुविधाओों मे सुधार करना झ्ावश्यक है । 
नए बन्दरगाह बनाने और वर्तमान बन्दरंगाहों में जहाजों के ठहरने के लिए भी प्रबन्ध करना 
है इस क्षेत्र मे जो बहुत-सी कठिनाइयां है, उनका अध्ययन खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञों 
. की सहायता से किया जा रहा है। समुद्रतटीय राज्यों की योजनाओं मे मछली पकड़ने के लिए 
बन्दरगाह की सुविधाओं मे विस्तार करने की व्यवस्था है । 


३५४. यद्यपि कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिमी तट पर मछलियां बहुतायत से मिलती है, 
लेकिन उन्हें एक जमह से दूसरी जगह पहुंचाने आर ठंडे मोंदामों की सुविधाएं ताकाफी हैं । इस 
लिए अमन्‍्तर्देशीय क्षेत्रों में मछली भ्रपर्याप्त और अनियमित रूप से ही पहुंच पाती है। राज्यों की 
धोजनाओं में परियहन की सुविधाओं के सुधार पर जोर दिया गया है । बम्बई में ६० टूकों श्ौर 
३० ढोने वॉले लांचों को शहर मे मछली लाने के लिए इस्तेमाल कियाँ जा रहा है। केन्द्रीय सरकार 
का विचार है कि लम्बी यात्रा के लिए रेलवे के ऐसे २० डिब्बे प्राप्त किए जाए जो शीतान- 
कुलित हों। भ्रंडों और छोटी मछलियों को कलकत्ते से अभावप्रस्त क्षेत्रों में भेजने के लिए 
किंसीं हेद तक वायु-परिवहन का उपयोग भी किया जा रहा है। बर्फ और ठंडे गोंदामीं को 
सुविधाओं कौ आवश्यकता अनुभव करके केन्द्रीय सरकार ने बम्बई में एक मोदाम स्थापित 
किया है। मद्रास सरकार ने दो गोंदास कोजीकोड और मंगलौर में खोले हैं और भारत-नारवें 
कार्यक्रम के भन्‍्त्गंत एक बर्फ का गोदाम तिरुवांकुर-कोचीन में स्थाफ्ति किया जा 
रहा है। भारत-अमेरिकी टेकनीकल सहयोग कार्यत्रम के अन्तमत बर्फ के कई छोटे तथा ठंडे 
मौदाम महत्वपूर्ण मछली केन्द्रों में स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ सहकारी संस्थाओं 
दस संचालित किए जाएंगे । 


३६. अनेक स्थानों पर मछली बाजारों का नियन्त्रण या तो बिचौलियों या व्यापारियों 
के गुटों के हाथ में है । इसके परिणामस्वरूप, मछुए को अपने माल के लिए बहुत 
कम दाम मिलता है और खरीदार को अपनी खरीद के लिए अधिक ऊंचा दाम देना पड़ता है। 
कुछ क्षेत्रों में बिक्री के लिए काफी बंड़ी मात्रा में मछली फाजिल रहती हैं । उदाहरण के लिए, 
सौराष्ट्र में पकड़ी जश्ने वाली कुल मछली का प्रायः ६० प्रतिशत बाहर भेजा जा सकता है। 
उड़ीसो में चिस्का इसल केंत्र कीं स्थिति भी यही है। अपर्वोष्त परिवहन सुविधाओं के 
कारण यहुत॑+सी मछली उपचार सुरक्षा केन्द्रों में मेज दी जाती है, जहाँ भ्रॉवश्यंक उपचार 
करने के करद उसे सुंखाई गई मछली के रूप में बेचा जाता हैं। राज्यों की यौजनाझों में सुखाई 
भई सछंली के सुरक्षा उपचार तथा बिक्री के अच्छे प्रबन्ध करने की व्यवस्था है । इस 
समय लगभग २७,००७ टने मछली पड़ोसी देशों को निर्यात होती है । यह अधिकतर 
सुंखाई हुई, सूर्सी नमकीन यों गीली तमकीन मछुलीं के रूप में होती है । जों खराब मछली 
खाने के लायक नहीं रहती, वह मछलियों के भोजन भयवा मछलियों की खाद के रूप में तैयार 
कर दी जाती हैं। कुछ राज्यों में शाक मछली का तेल भी बनाया जाता है। शार्क मछली 
का हैंज' थोडाप्बहुर्त' निर्यात किया जाता हैं। इस बात के लिए भौं कदम उंठाए जा रहें हैं कि 
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कुटीर उद्योग के ढंग पर समुद्री घास-पात का उपयोग किया जाए और उससे समुद्री घास, जेली, 
सिवार पछुझों का भोजन तथा खाद बनाई जाए। मछली पालन के उप-उत्पादनों से 
सम्बन्धित उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त क्षेत्र है और मछलीमार गावो में काम करने 
वाली बहुधंधी संस्थात्रों को इसे भी अपने काम का एक अंग समझकर करना चाहिए । 


अनुसंधान और प्रशिक्षण 


३७. द्वितीय पचवर्षीय योजना में अनुसंधान के विकास को बहुत महत्व दिया गया है । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व ही एक शुरुआत की गई थी, जब कि १९४७ मे केन्द्रीय सरकार 
ने दो मछली पालन अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए थे--एक समुद्री मछली के लिए मंडपम 
में और दूसरा ताजे तथा खारे पानी की मछलियों के लिए कलकत्ते में । केन्द्रीय समुद्री 
मछली अनुसंधान केन्द्र, जिसके उपकेन्द्र बम्बई, कारवाड़, कालीकट, कोचीन और मद्रास 
में हैं, समुद्र में मछली पकड़ने की समस्याओं पर अनुसंधान कार्य करता है । इस अनुसंघान कार्ये 
में मछली पकड़ने के स्रोतों का अनुमान लगाना, उन स्रोतों को किस हृद तक काम में 
लाया जा रहा है, इसका पता लगाना उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाएं खोजना और मछली 
को सुरक्षित रखने के उपायों तथा उपयोगों पर विचार करना आदि बातें झामिल है। 
व्यावसायिक मछली पालन की जिन आर्थिक और टेकनीकल' समस्याओं का विशेष रूप से अ्रध्ययन 
किया गया है, वें ये हैं--मकेरल, सारडीन, प्रात, ट्राल आदि मछलियों को पकड़ने, 
खारी समुद्रतटीय क्षेत्र को मछली स्थल के रूप मे विकसित करने, समुद्री घास-पात का उषयोंग 
करने आदि का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है। छान-बीन से उन अनेक दिशाओं का 
पता चला हैं जिनमे मछली पकड़ने और अन्य सम्बद्ध कार्यों के लिए अनेक प्रकार के प्रबन्ध 
किए जा सकते हैं श्रौर मछलियों को सुरक्षित रखा जा सकता है । 


३८- अन्तर्देशीय मछली पालन की समंस्याञ्रों का अध्ययन केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली 
पालन अनुसंधान केन्द्र, बैरकपुर (कलकत्ता) और उसके तीन उपकेन्द्रों मे किया जा रहा है । 
इलाहाबाद में नदियों श्नौर झीलों की मछलियों के बारे मे, कटक में तालाबों की मछलियों 
के बारे में और कलकत्ते में नदियों के दहानों की मछलियों के बारे में खोज की जा रही है । 
मछली पालन और परिवहन की प्रारम्भिक स्थितियों में ही जो अण्डे और आंग्ुलिक 
मछलियां बष्ट हो जाती हैं, उनकी मात्रा कम करने की विधियां खोज निकालने के लिए 
भी अध्ययन किया गया है । मछली पालन के तरीकों में सुधार एवं मानकीकरण 
करने की दिशा में भी प्रगति हुई है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए जो झोध कार्यक्रम 
बनाए गए है, उनमें नदी के दहानों, खारे पानी, प्राकृतिक एवं कृत्रिम झीलों, तथा बड़ी- 
बड़ी नदियों में मछली पालने पर, मछली केन्द्रों में जल दूषित होने के प्रभावों पर तथा 
अनावश्यक घास-पात को बढ़ने से रोकने के प्रइनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। भ्रनेक 
राज्यों मे स्थातीय समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है और भारतीय क्ृषि अनुसंधान 

' परिषद ने विशेष योजनाएं चलाई है। १६५४ में नियुक्त की गई एक समिति ने मछली पालन 
के अनुसधान कायें की समीक्षा की और सलाह दी कि केन्द्रीय स्टेशनों के विस्तार कार्यक्रम 
बनाए जाएं। केन्द्रीय मछली पालन अनुसंधान केन्द्रों, राज्यों के मछली पालन विभागों 
और विश्वविद्यालयों के मछली पालन अनुसंधान कार्य को स्थायी मछली पालन अनुसंधान 
समिति की सहायता से समन्वित किया जाता है। एक मछली पालन प्राविधिक केन्द्र स्थापित 
किया जाएगा, जिसमें मछलियां पकड़ने के जाल और अन्य यन्त्रों के डिजाइन तैयार करने के 
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बारे मे तथा उन्हे किन वस्तुओं से तैयार किया जाए और किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, 
इस विषय मे खोज की जाएगी । इस केन्द्र मे मछलियो को ताजी, ठडी और जमी स्थिति 
में गोदामों मे रखने, मछलियो और अन्य समुद्री उत्पादनों को खराब होने से बचाने की 
विधि एवं उनके उपयोग के बारे मे और बिक्री तथा विस्तार के हेतु उनकी किस्मे तथा वर्ग 
निश्चित करने के सम्बन्ध में भी खोज की जाएगी । 


३९. कलकत्ता-स्थित केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली पालन अनुसंधान केन्द्र में मछली 
पालन विभागों के कर्मचारियों श्ौर अनुसंधान कार्येकर्ताओ्रों को प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती 
है। गहरे समुद्र मे मछली पकड़ने के बम्बई-स्थित केन्द्रीय स्टेशन के जहाजों मे और कलकत्ते में 
पश्चिम बगाल सरकार के जहाजो मे शक्ति की सहायता से मछली पकड़ने का प्रशिक्षण दिया 
जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भ्रन्तर्गत ये सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। मछओझं को 
प्रशिक्षित करना उतना ही जरूरी हैं जितना कि टेकनीशियनों और अनुसंधान कार्यकर्ताओो 
को। बम्बई और सौराष्ट्र की सरकारों के साथ केन्द्रीय सरकार ने यत्रीकृत मछली पालन के 
लिए मछुओं की खातिर एक प्रशिक्षण केन्द्र बम्बई के निकट खोला हैँ और ऐसे ही भ्रन्य 
केद्र तृतीकोरिन और कोचीन मे स्थापित किए जाएंगे। भारत-नार्वे योजना काये के अन्तर्गत 
तिरुवांकुर-कोचीन मे यत्रीकृत मछली पालन की शिक्षा दी जा रही है। राज्य सरकारों के 
वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दो केन्द्रीय अनुसधान केन्द्रों पर कम समय वाले प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम 
की सुविधाएं भी है । 


४०. पिछले कुछ वर्षों में उपयोगी अनुभव प्राप्त हुए है । सुविधाओं की व्यवस्था करने 
से सम्बन्धित समस्याओं और मछुओं के बीच प्रसार कार्य के संगठन काऔर निकट से अध्ययन 
करना जरूरी है, ताकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में समुद्रतटवर्ती राज्यों मे मछुओं के 
बीच सहकारी विकास का विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ किया जा सके । 


अध्याय १४५ 
वन तथा भूमि संरक्षण 


१. बन 


भारत के वन न केवल विभिन्न विशेष गुणों वाली नाना प्रकार की इमारती लकड़ी के 
स्रोत है, जो कि निर्माण, प्रतिरक्षा, सचार झ्रादि के लिए विस्तृत रूप से उपयोग में आती है, अपितु 
उन उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए भी उपयोगी है जिनका प्रमुख कच्चा माल लकड़ी ही 
हैं। शहरो के लिए वे ईंधन के स्रोत है और देहातियो की लकड़ी सम्बन्धी छोटी-मोटी झ्रावश्य- 
कताझ्नो को भी पूरा करते है । चराई की सुविधा, भूसा, चारा आदि भी हमें वनों से प्राप्त 
होता है। इन सब प्रत्यक्ष लाभों के अलावा वनों का सबसे महत्वपूर्ण काम ढलुवां भमि में पानी 
द्वारा मिट्टी की काट को रोकना और समतल भूमि की आरर्द्ता कायम रखना तथा वातसकाट 
को रोकना है। नदी के जल स्रवण क्षेत्र में बाढ़ी को सयमित करने तथा नदियों के निरन्तर 
एव सन्तुलित प्रवाह को कायम रखने में वन सहायक सिद्ध होते है। जलवायु को सुधारने में भी 
उनका काफी प्रभाव होता है। इन संरक्षक लाभो का तभी अनुभव किया जा सकता है जब कि 
वनों का विस्तार पर्याप्त हो। परन्तु बिखरे हुए वृक्षों तथा इनके छोटे-छोटे झुण्डो का 
भी काफी लाभप्रद प्रभाव होता है। उचित रूप से बनाई गई वृक्ष मेंखला और वात-रक्षा 
पट्टी काफी हद तक कृषि की उपज वृद्धि में सहायक सिद्ध होती है। अन्त मे, बन नाना 
प्रकार के जीव-जन्तुओं के लिए प्राकृतिक घर है | वनो के विनाश का भश्रर्थ प्राकंतिक जीव 
जन्तुओं का विनाश है। 


२. ये तो कुछ प्रकट तथ्य है, परन्तु ये सब इस बात पर जोर देते है कि कुल क्षेत्रफल 
का काफी भाग स्थायी वनों के रूप में रहने देना चाहिए। वन उचित अनुपात में वितरित 
हो श्रौर साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जाए कि उनका अत्यधिक उपयोग, दुरुपयोग 
व अतिक्रमण न हो । भारत के कुल क्षेत्रफल में से २२ प्रतिशत वनभूमि है । यह 
असन्‍्तोषजनक नही दीखता, परन्तु वनों के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रो का इमास्ती लकड़ी के रूप में 
मूल्य उनकी उत्पादन क्षमता की तुलना में बहुत गिरा हुआ है। और हमारे देश के वनो की 
प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता भी पदिचमी देझों के वर्नों की उत्पादन क्षमता से कही कम है। 
भारत में अधिकतर वन नाममात्र को ही है और इनका विभिन्न प्रकार से दुरुपयोग किया जाता 
है। भारत की वन भूमि उत्तर-पश्चिम में ११ प्रतिशत से लेकर मध्यवर्ती प्रदेश में ४४ प्रतिशत तक 
के अनुपात में है। इस प्रकार भारतीय वन भूमि अ्समान रूप से वितरित है। जहा जंगलों 
की अधिक आवश्यकता है, वहां वें बहुत कम हैँ, जैसे कि भारत के सबसे सघन आबादी 
वाले तथा गहनतम कृषि वाले गंगा के मैदान में । शुष्कतर प्रदेशों में कम घने वन होने के 
कारण देश के श्रधिक भाग में ऊष्णदेशीय प्रकृति के वन पाए जाते है। प्रत्येक स्थान के बनों 
में नाना प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें से बहुत कम की आथिक उपयोगिता है। इस 
प्रकार कीमती, मिले-जुले, तथा झड़ने वाले पत्तों के वृक्षों से परिपूरित एक 
एकड़ वनभूमि की उपयोगी इमार्ती लकंडी का उत्पादन भी योरोपीय देशों के शुद्धतर 
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वनों के एक एकड़ क उत्पादन से कम है। लकड़ी काटने तथा उसे वनो से बाहर लाने में होने 
वाली व्यर्थता को रोकने से तथा ग्रनुसधान द्वारा निम्न श्रेणी की इमारती लकड़ी के उपयोगों 
को ढूढने से इस बारे में कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है (वास्तव में कुछ हो भी चुका 
है) । श्रमेरिका, रूस आदि प्रगतिशील देशों के कुल क्षेत्रफल में से प्राय एक तिहाई वनभूमि 
होती हैं । इन बातो को तथा विशेष रूप से प्राकृतिक ऊष्णदेशीय वनो की उत्पादन क्षमता को 
ध्यान में रखते हुए १६५२ के राष्ट्रीय वन नीति प्रस्ताव में यह प्रस्तावित किया गया कि 
धीरे-धीरे देश के कुल क्षेत्रफल मे से वनभूमि को ३३ प्रतिशत तक बढा लेना चाहिए जिसमे 
से ६० प्रतिशत पव॑तीय प्रदेशों मेहों तथा २० प्रतिशत समतल भू-भागों में हो । 


३. यह बात स्मरणीय है कि औद्योगीकरण के विकास के लिए उठाए गए प्रत्येक कदम 
के साथ-साथ वन पदार्थों की मांग बढ़ती जाएगी। अनेक उद्योगों में प्रमुख कच्चे माल 
के रूप में लकड़ी इस्तेमाल होगी और जिन उद्योगों में ऐसा नही होगा, उनमें इमारती लकड़ी 
न केवल कारखानों के निर्माण में काम आएगी बल्कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को पैक 
करने के लिए नियमित रूप से इस्तेमाल होगी । शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य कार्यक्रमो के 
लिए आवश्यक बढ़ते हुए कागज के उत्पादन के लिए कच्चा माल भी इन्ही वनो से प्राप्त 
करना है। यह केवल संयोग नही कि दुनिया के देश जो सबसे अधिक प्रगतिशील है उनमे प्रति 
व्यक्ति के पीछे लकड़ी की खपत सबसे ऊची है। भारत में प्रति व्यक्ति के पीछे अ्रनचीरी 
लकड़ी की खपत केवल १४ घनफुट है, जबकि अमरीका में ५८ घनफूट है। ब्रिटेन में 
प्रति व्यक्ति पीछे ७८ पौड गूदे की खपत की तुलना में भारत में केवल १६ पौंड 
ही हैं । अमेरिका तथा रूस मे प्रति व्यक्ति पीछे क्रमशः १*८ तथा ३९५ हैक्टर वनभमि 
है, जबकि भारत में केवल ०'२ हैक्टर ही है | ये आंकड़े उस भारी कमी की ओर 
संकेत करते है जिसको दूर करना रहन-सहन के तुलनात्मक स्तर को प्राप्त करने के लिए 
परमावश्मक है । 


४. वन नीति ऐसी” बनानी होगी जिससे एक ओर वन पदार्थों की दीरघकालिक वृद्धि 
हो और दूसरी ओर निकट्वर्ती भविष्य में इमारती लकड़ी की बढती हुईं माग पूरी हो सके । 
इन दोनों दिल्लाओ्ं में यथार्थ दृष्टि से योजना बननी चाहिए । कहीं-कही पर पाए जाने वाले 
कीमती बुक्षों के साथ, ऊष्णदेशीय वनो की मिली-जुली प्रकृति के कारण होने वाली हानियों 
के बारे में पहलें से ही विचार किया जा चुका है। इससे मिली-जुली प्रकृति” वाले बनों के 
प्रबन्ध तथा पुनरुत्यान में अनेक कठिनाइया है। सागवान के विषय में वनों के अनेक सघन 
भागों में वृक्ष काटकर गिराने तथा कृत्रिम पुनरुत्थान के अलावा इन कठिनाइयो को दूर 
करने का अन्य कोई चारा न था। उद्योगों में काम आने वाली आवश्यक लकड़ी को प्राप्त करने 
के लिए ऐसा ही कोई हल ढूढना पड़ेगा । लकड़ी पर निर्भर उद्योगों की सफलता के लिए यह 
आवद्यक, है कि उन्हें उचित कीमत पर तथा उचित मात्रा में निरन्तर लकड़ी मिलती रहे। 
अतः वनों के आगामी प्रबन्ध के लिए यह आवश्यक होगा कि औद्योगिक ( तथा व्यापारिक ) 
लकड़ी के छत्पादन के लिए कृत्रिम वन उगानें की ओर अधिक ध्यान दिया जाए । इसमें पैदा 
होने वाल्ते खतरों तथा कठिनाइयों को पूरी तरह समझा जा चुका है । इन कठिनाइयों को 
दूर करने तथा खतरों से बचने के लिए वन,वरद्धंनीय अनुसंधान पर्याप्त मात्रा में होता चाहिए 


४. वनों को विस्तृत. करने तथा उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए काफी लम्बी अवधि 
चाहिए । अत. यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे अल्पकालिक उपाय ढूढे जाएं जो कि उनके 
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दीघकालिक विकास के लिए हानिकारक न हों। घटिया तथा गौण श्रेणी की इमारती लकड़ी 
को उत्तम किस्म की बनाने के लिए उपाय करने चाहिए । इन इमारती लकडियो को मजबूत 
तथा टिकाऊ बनाने के लिए, प्लाईवुड बनाने, सुझाने तथा तख्ते बनाने आदि के ढंग इस्तेमाल 
किए जा सकते है । सजावटी इमारती लकड़ी का उपयोग करते हुए उसे अधिक टिकाऊ बनाया 
जा सकता है। व्यर्थ जाने वाली तथा घटिया लकड़ी से चिपबोड्ड, हा्डबोंडे बनाकर 
इमारती लकड़ी की कमी को पूरा किया जा सकता है। इमारती लकड़ी काटने 
तथा उसे वनों से बाहर लाने के तरीकों में सुधार करने से कीमतों को घटाया जा सकता है 
झ्औौर होने वाली व्यर्थता को कम किया जा सकता है । 


६. १६५२ के वन नीति प्रस्ताव में वन प्रबन्ध तथा उसके विकास के बारे में मुख्य 

नियम निर्धारित कर दिए गए है और निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया है 

(१) भूमि के उपयोग का एक ऐसा सन्तुलित तथा पूरक ढंग निकाला जाए जिसके 
भ्रन्तर्गत प्रत्येक किस्म की भूमि का इस प्रकार से उपयोग हो जिससे उत्पादन 
अधिकाधिक तथा क्षय न्यूनतम हो । 

(२) रोकथाम : 

(क) उन पर्वतीय प्रदेशों मे वनोन्मूलन को रोकना जहा से देश की भूमि को उपजाऊ 
बनाने वाली सदा प्रवाहित नदियों को निरन्तर पानी मिलता है; 

(ख) नदी के वृक्षहीन तटो पर बढ़ते हुए भूमि के कठाव को रोकना जो कि 
बेकार पड़ी हुई उबड़-खाबड़ जमीन पर खोहे बनाता है और आसपास की 
उपजाऊ भूमि को भी बंजर बना देता है; 

(ग) समुद्र के घाटो पर बालू के तूफानो को रोकना और बालू के टीलों के स्था- 
नान्तरण को रोकना, विशेषकर राजस्थान की मरुभूमि में; 

(३) भौतिक तथा जलवायू सम्बन्धी स्थितियों को सुधारने तथा जन साधारण के 
कल्याण के लिए जहा भी सम्भव हो वृक्ष लगाए जाएं; 

(४) चारे, कृषि सम्बन्धी उपकरणों के लिए थोडी-बहुत लकडी और विशेष रूप से 
ईंधन की वृद्धि निश्चित करनी चाहिए ताकि गोबर को जलाने की जगह 
खाद के रूप में इस्तेमाल करके अधिकाधिक अन्न उत्पन्न किया जा सके; 

(५) प्रतिरक्षा, सचार तथा उद्योग के लिए आवश्यक इमारती लकड़ी तथा अब्य वन 
पदार्थों की माय निरन्तर रूप से पूरी होती रहनी चाहिए; और 


(६) उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष अधिकाधिक राजस्व 
प्राप्त करना परमावश्यक है । 


इन हिदायतों को कार्यान्वित करने के लिए तथा देश के वन साधनों को उपयोगी तथा 
प्रभावपूर्ण ढंग से विकसित करने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक होंगे ८ 


(क) वन क्षेत्रों का विस्तार करके उन्हे सुधारा जाए; 


(ख) निकट भविष्य में इमारती लकड़ी तथा अन्य वन पदार्थों की बढ़ती हुई माय 
को पूरा किथा जाए; और ह 


(ग) दीर्घकालिक वन साधनों के विकास के लिए योजना बनाई जाए । 


२७६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


पहली पंचवर्षोय योजना मे प्रगति 

७. पहली पचवर्षीय योजना में वनो के विकास के लिए €.६ करोड़ रुपया स्वीकार 
किया गया था। पहली योजना की अवधि में राज्य सरकारों द्वारा वनरोपण, बन प्रदेशों 
यातायात साधन, वन प्रशासन में समुचित प्रबन्ध तथा गाव निर्माण सम्बन्धी अनेक 
योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी है। लगभग ७५,००० एकड़ भूमि को वन उगाकर 
हरा-भरा बनाया गया। लगभग ३,००० मील से भी अधिक वन प्रदेशों में सड़के बनाई 
गईं या उनमें सुधार किया गया। २ करोड़ एकड़ भूमि से भी अधिक वन प्रदेश, जो कि लोगों 
की व्यक्तिगत सम्पत्ति थी, सरकारी प्रबन्ध में सम्मिलित कर लिया गया और इस विद्येष 
उत्तरदायित्व के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। कार्यकारी योजनाएं 
बताने का काम तेजी से होने लगा और नए प्रदेश भी इन योजनाओरो के अन्तर्गत सम्मिलित 
कर लिए गए। । 

८. केन्द्रीय सरकार ने दियासलाया बनाने की लकड़ी के उत्पादन के लिए एक योजना 
बनाई थी जिसके अन्तर्गत बड़ी सख्या में पेड लगाए गए। योजना के अन्तिम वर्षो में राज्यों 
में प्रतिवर्ष ३,००० एकड़ भूमि से अधिक में ऐसे वृक्ष लगाए गए । केन्द्रीय सरकार द्वारा 
बनाई गई मुख्य योजनाओं में वन अनुसंधान, वन शिक्षा तथा वन्य जस्तु सुरक्षा महत्वपूर्ण 
थी। वन अनुसधान की दिशा मे जो प्रयत्न किए गए है, उनमे भारत मे मलाया के गन्ने की खेती 
हरे बास को अधिक टिकाऊ बनाने के उपचार तथा समुद्री कीड़ो-मकोड़ों से लकड़ी की 
सुरक्षा से सम्बन्धित अनुसंधान महत्वपूर्ण है। वन उपयोग तथा वन विज्ञान सबधी महत्वपूर्ण 
एव प्रामाणिक ग्रथों को नया रूप देने तथा उनको संशोधित करने का काम आरम्भ किया 
गया। वन शिक्षा की बढ़ती हुईं मांग को पूरा करने के लिए देहरादन में अतिरिक्त स्थान 
रखे गए और अन्य उपकरण जुटाए गए। १६५२ में भारतीय वन्य जीव-जन्त बोर्ड बनाया 
गया जिसने जीव-जन्तुओं की सुरक्षा के लिए बड़ा उपयोगी कार्य किया है । दिल्ली 
“प्राणि-विज्ञान” सम्बन्धी तथा वनस्पति विज्ञान सम्बन्धी नया पार्क स्थापित करने का 
बुनयादी काम किया जा चुका है। 


दसरी योजना भे वन संबंधों कार्यक्रम 


६. प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान मे आरम्भ किए गए कार्यो को आवश्यकतानसार 
चालू रखने के अतिरिक्त दूसरी योजना के कार्यक्रम मे निम्नलिखित उपाय और सझाव भी 
शामिल हैं :--- - 


(१) वनरोपण और कम उपजाऊ वन प्रदेशों में सुधार करना तथा वन बिस्तार 
करना; 


॥ र्‌ ) व्यापारिक और औद्योगिक महत्व वाले पेड़ लगाना; 


(३) निकट भविष्य के लिए इमारती लकड़ी तथा अन्य वन पदार्थों की उपज बढाने 
के लिए उन्नत ढग अपनाना ; 


(४) वन्य जीव-जन्तुओं, की सुरक्षा करना 

(५) व्रतों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों की दशा मे सधार करना 
(६) वन अनुसंघान पर अधिक जोर देना 

(७) अधिक से अधिक टेकवीकल कर्मचारियों का प्रबन्ध करना ; तथा 
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(८) देश भर की वन विकास योजनाओ को कार्यरुप देने मे केन्द्रीय सरकार के नेतृत्व 
ओर समन्वय की व्यवस्था करना । 


विभिन्न राज्यों ने समाव और नियमित आधार पर अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए वन विकास योजनाए बनाई । दूसरी पंचवर्षीय योजना में वन विकास के लिए 
लगभग २७ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार अ्रनुसधान, शिक्षा, प्रदर्शन 
तथा समन्वय का विशेष ध्यान रखेगी और राज्य सरकारे वन विकास सम्बन्धी योजनाओं 
का संचालन करेगी । 


१०. इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि निम्नतर श्रेणी के वनों का बहुत 
बड़ा भाग राज्य नियंत्रण के अन्तगंत आ चुका है। प्रायः इन वनभूमियों की सीमा न तो 
भूमि पर ही निर्धारित की गई है और न नक्शों पर भी इनका कोई चिन्ह है। यदि 
वनों को भविष्य में अविवेकी ढंग से काटने और उजड़ने से बचाना है तो जितनी 
जल्दी हो सके वन अधिनियम के अन्तर्गत इन विस्तृत वन क्षेत्रों की सीमा नियत करके उनकी 
घोषणा कर दी जाए । श्रत. यह बात ध्यान में रखते हुए कि वनों का प्रबन्ध अधिक अच्छा हो 
जाए, राज्य सरकारों को इत क्षेत्रों की पैमाइदा करानी चाहिए। साथ ही, इन निम्न-स्तर के 
उपेक्षित वनों का यथाज्ीक्ष पुनरुत्थान करना आवश्यक है । वृक्षों तथा अ्रन्य वनस्पति का 
पुन.रोपण शायद अत्यन्त कठिन व महगा पडे । निकट भविष्य में ऐसे उत्पादक वनों से 
कोई विशेष लाभ होने की आशा नही है, परन्तु फिर भी उनके संरक्षक गृणो का लाभ 
उठाने के लिए यथासम्भव पुन:रोपण पर अविलम्ब ध्यान देना आवश्यक है । विचार है 
कि लगभग ३,८०,००० एकड़ भूमि पर इस ढग से काम किया जाए । इससे देश मे वनभूमि 
की वृद्धि होगी । 


११. अन्य कामों के उपयोग में आने वाली भूमि को (विशेष रूप से सघन आझाबादी 
वाल प्रदेशों में) विकास व विस्तार के लिए प्राप्त करना ज्ायद अत्यधिक कठिन हो, 
फिर भी कुछ हद तेक वनो के विस्तार के उपायों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना आ्रावश्यक है । 
सड़को के किनारों, और नहरों के तटों पर संरक्षक मेखलाओं के रूप में तथा गांव की बेकार 
पड़ी भूमि पर वृक्ष लगाए जाएंगे। आशा की जाती हैं कि इस प्रकार के वृक्ष अन्त में 
उत्पादक सिद्ध होंगे । 


१२. वनों में कार्यान्वित की जाने वाली वर्तमान कार्यकारी योजनामों के अन्तर्गत विभिन्न 
वन विभागों द्वारा इमारती लकड़ी सीमित मात्रा में ही उगाई गईं है और लकड़ी उगाने के 
लिए उपयुक्त सभी स्थानों पर काम नहीं किया गया है। विशेष रूप से जब हमें यह ज्ञात 
हैं कि इमारती लकड़ी व अन्य वन पदार्थों के लिए देश की मास वर्तमान उत्पादन से 
बढ़ चुकी है और साथ ही अनुमान है कि उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, ऐसे वृक्ष लगाकर वन प्रदेश्नों 
को विस्तृत करना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। लगभग ५०,००० एकड़ वन भूमि पर व्यापारिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण सागवान जैसी लकड़ी के वृक्ष लगाए जाएंगे । दियासलाईयां बनाने के काम आने 
वाली लकड़ी के वक्ष पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में भ्रधिक मात्रा में बोए जाएंगे। अ्रगले 
पाच वर्षों में ५०,००० एकड़ के लगभग भूमि में इस किस्म के पेड़ लगाने का विचार हैं । इसी 
तेजी से और पांच साल की अवधि में प्रयत्ति होते रहने पर शायद इस दिला में हम आत्म निर्मर 
बन सकते है। इसके अ्रतिरिक्त १३,००० एकड़ भूमि में बबूल तथा योंद उत्पन्न करने वाले पेड़ 
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लगाए जाएगे, जो कि कागज, चमड़ा रंगने के तथा कृत्रिम रेशम के उद्योगो के लिए मूल्यवान 
है । कागज बनाने में काम आने वाले एक विशेष किस्म के घास के बगान लगाने का भी 
विचार है । 


१३. वन सुधार के लिए उपयुक्त योजनाएं दीघकालिक प्रकृति की है। अल्पकालिक 
उपायों में जो कि निकट भविष्य में उत्तादन की उन्नति में सहायता देगे, इमारती लकड़ी की 
निकासी के नए ढंग, वनो में यातायात का विकास, चिप बोडें, प्लाई वुड आदि के अलावा 
लकड़ी को सुरक्षित करने व सुखाने की प्रक्रिया का और अधिक प्रयोग भी सम्मिलित 
होगा। योजना मे लकड़ी के लट्ठे बनाने के नए ढंग अपनाने की, विशेषकर व॒क्ष काटने 
व उनकी निकासी के लिए नवीनतम उपकरणों की व्यवस्था भी है । पव॑तीय प्रदेशों में 
लकड़ी की निकासी के लिए तार से बने हुए रस्सों के द्वारा तथा इसी प्रकार के भ्रन्य सस्ते उपायों 
से दर्गम स्थानों के वन पदार्थों की पहले से श्रधिक प्राप्ति हो सकेगी । पंजाब, हिमाचल 
प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, परचम बगाल तथा बिहार के कुछ भागों मे, मद्रास तथा 
मैसूर के पहाडी वनों मे इस प्रकार के उपायों द्वारा विशेष लाभ हो सकता है। नए ढंग से लट्ठे 
बनाने के साथ-साथ वनों में यातायात पर भी ध्यान देना आवश्यक है। योजना के अन्तगंत 
वनों में ७.४०० मील नई सडकों का निर्माण करने या उनकी मरम्मत की व्यवस्था की गई 
है। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारती लकडी' के बढ़ें हुए उत्पादन के साथ-साथ बनों में 
प्राप्त होने वाली सब किस्म की लकड़ियों का भी पूरी तरह इस्तेमाल होना चाहिए। निस्संदेह 
भारतीय वनों में निम्नतर श्रेणी की इमारती लकडी बहुलता से प्राप्त होती है,जो कि उचित 
प्रकार से सुखाने और सुरक्षित करने के उपचार के बाद व्यापारिक लकड़ी की 
मांग को पूरा कर सकती है । इसलिए योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा इमारती लकड़ी के 
सुखाने या उसे अधिक टिकाऊ बनाने तथा अन्य उपचार करने के तीन या चार कारखाने 
स्थापित करने की व्यवस्था है और राज्यों में भी इसी प्रकार के छोटे पैमाने पर १० कारखाने 
खोल जाएंगे, ताकि निम्नतर श्रणी की इमारती लकड़ी को अधिक उत्तम बनाया जा सके 
और उसका पूरा उपयोग किया जा सके । 


१४. अ्रभी तक वन प्रदशों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को कार्यरूप देने 
में और उनके विकास में सबसे बड़ी कठिनाई यह पेश झ्ाती है कि देश में इनसे सम्बन्धित 
आंकड़ों की जानकारी का अभाव है। वन पदार्थों, विशेषकर इमारती लकड़ी की उपज तथा 
इसकी वर्तमान तथा भविष्य में होने वाली खपत के रुख का अध्ययन (खाद्य व कृषि संस्थाओं 
के सहयोग से ) करना होगा; इससे भविष्य में उपज की योजना बनाने में सहायता मिलेगी । 


१५. भारतीय वन छोटे-मोटे वन पदार्थों से परिपूर्ण है। इनमें बांस, बेंत, राल तथा 
विशेष किस्म के तेल पैदा करने वाले पेड़, जड़ी-बूटियां, घास आदि बहुलता से मिलते है। बांस 
तथा लाख जेसी प्रसिद्ध वस्तुओं की खेती और उनकी खपत सन्‍्तोंषजनक है। इसलिए समस्त 
छोटे-मोटे वन पदार्थों के नियमित तथा पर्याप्त मात्रा में उत्पादन तथा उनके गुणों की सुरक्षा 
को ध्यान म रखते हुए उन्हें पैदा करने, उनका संग्रह करने तथा बिक्री के ढगों में सुधार करना 
सम्भव है। जड़ी-बूटियों कौ गहन क्ुँषि को सुव्यवस्थित रूप से (बागानो में) यथाशीघ्य बढ़ावा 
देवा चाहिए । दूसरी पंचवर्षीय योजना में २,००० एकड़ भूमि में ऐसी खेती करने का आयोजन 
है हरे-भरे मदानों तथा जंगली चराग्राहों पर ध्यान दिया जाएगा, और आशा की जाती है 
कि इस दौराव में ५ लाख एकड़ भूमि पर कम होगा । 
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१६ वन प्रबन्ध का एक आवश्यक अंग वन्य जीव-जन्तुओं का संरक्षण है, विशेषकर 
जब कि भारत के वन्य जीव-जन्तु देश के सुरक्षित वनो मे अन्तिम शरण ले रहें है। उनकी नस्‍्लों 
को समाप्त होने से बचाना शअनिवायें है। शेर, गेडा आदि महत्वपूर्ण जानवरों का नाश होता 
जा रहा है। इनकी रक्षा के लिए' दूसरी पंचवर्षीय योजना के भ्न्तर्गंत, दिल्‍ली में एक आधुनिक 
चिड़ियाघर के अलावा १८ राष्ट्रीय पार्क तथा पशु विहार स्थापित करने की व्यवस्था है । 


१७. वनों या उनके आस-पास रहने वाले तथा उनमे काम करने वाले कर्मचारियों को 
असाधारण रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । भ्रत. वन कर्मचारियों तथा श्रमिकों 
के काम करने की दशा को सुधारने के लिए विशेष ध्यान देना आवश्यक है । इसलिए राज्यों के 
वन विभाग उनके निवास स्थान, पीने के पानी, दवा-दारू, स्कूलो आदि की सुविधाओं की व्यवस्था 
पर विशेष ध्यान देंगे। वनों में बढे हुए काम के लिए ( बम्बई में प्राप्त अनुभव के भ्राधार पर ) 
आदिम जातियों के वन कर्मचारियो तथा वन मजदूरों की सहकारी सस्थाएं भ्रधिकाधिक 
स्थापित की जा सकती है, ताकि आज जो लाभ ठेकेदार उठा रहे है, वे वन श्रमिकों को 
मिले। किन्तु फिर भी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सहकारी सस्थाएं ऐसे व्यक्तियों 
के हाथों न पड़ जाए जो कि आदिम जाति के श्रमिकों का शोफष्ण करने लगे । इसलिए, सहकारी 
संस्थाओं के कार्य सचालन में वन विभागों को अधिक सक्तिय व सहानुभूतिपूर्ण ढंग से मार्गदर्शन 
करना चाहिए । 


१८. प्रस्तावित पैमाने पर विकास कार्य करने के लिए आवश्यक है कि वन अनुसंधान पर 
अत्यधिक जोर दिया जाए। पहली पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए देहरादून के वन अनुसन्धान 
संस्थान का दूसरी पच॒वर्षीयः योजना के अन्तर्गत और अधिक विस्तार किया जाएगा और 
इसमे लट्ठे बनाने के तरीकों, लकड़ी की इंजीनियरिंग के अध्ययन के अलावा, पौधों 
का परिचय, बीज सम्बन्धी अनुसन्धान तथा उद्योगों में लकड़ी के इस्तेमाल सम्बन्धी' समस्याओं 
के बारे में भी पढ़ाया जाएगा । दक्षिण भारत में एक प्रादेशिक अनुसन्धान संस्था स्थापित 
की जाएगी । कोयमत्तूर में सदने फारेस्ट रेंजर कालेज” के सहयोग से जीव व वन सम्बन्धी 
समस्याओं की खोज करने के लिए इकाइया स्थापित की जाएंगीः और बंगलौर में मैसूर 
सरकार की अनुसंधान शाला को केन्द्र के रूप में इस्तेमाल करते हुए वन पदार्थों के अनुसंधान 
के लिए ३ इकाइया खोली जाएंगी । राज्य भी प्रादेशिक व स्थानीय, विशेषकर 
वन सम्बन्धी विषयों की समस्याओ्रों के लिए अनुसन्धान योजनाएं आरभ करेंगे । 


१६९. दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में वन कर्मचारियों की श्रावश्यकता का अनुमान 
लगाया जा चुका है | देहरादून वतत कालेज से निकलने वाले लगभग १५० वन अफसरों 
के स्थान पर २१० की आवश्यकता हो रही है। इसलिए यह प्रस्तावित किया गया है. कि ४० 
से बढ़ाकर ८० व्यक्ति दाखिल किए जाएं। देहरादून तथा कोयमत्तूर के कालेजों से 
निकलने वाले ६०० वन रेंजरों के स्थान पर भविष्य में ७०० चाहिएं । यह प्रस्तावित 
किया गया है कि कोयमत्तूर में ४० व्यक्ति और अ्रधिक दाखिल किए जाए। अनुमान है 
कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्येक्रमों को पूरा करने के लिए लगभग 
२,००० वन कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, और उनको प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न 
प्रदेशों में या स्थानीय प्रबन्ध किए जा रहे हैं। भन्य स्थानों से लोगों को भरती करके अनुसंघान 
करने वाले व्यक्तियों की (वनो के लिए प्रशिक्षितों के अलावा) मांग पूरी की जाएगी । 
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२०. समस्त देश के बन साधनों के सुयोजित विकास के लिए केन्द्र तथा राज्यों का 
समन्वय वांछनीय है । भारत के वनों से सबधित विभिन्न समस्याओं को हल करने 
के लिए वन विभाग का केन्द्रीय बोर्ड स्वयं जुटा हुआ है और प्रत्येक विषय मे पथ-प्रदर्शन 
करता है। एक योग्य संस्था के सरक्षण में विकास कार्य, कार्यकारी योजना की तैयारी 
भर वन प्रबन्ध का उचित रूप में समन्वित होना आवश्यक है। इसलिए यह आवश्यक है 
कि सहायता तथा टेकनीकल परामर्श देने के लिए केन्द्र में सुसंगठित संस्था स्थापित की 
जाए। वन सम्बन्धी आरांकड़ो, मण्डी के अध्ययन तथा आंकड़ो सम्बन्धी सूचना, इमारती 
लकड़ी तथा अन्य वन पदार्थों के वर्गीकरण के काम के लिए इस संस्था को जिम्मेदार होना 
पड़ेगा ताकि वन विभागों के समस्त काम सुचारु रूप से हो सकें । इसलिए यह प्रस्तावित 
किया गया है कि वन विकास तथा वन प्रबन्ध में समन्वय लाने के लिए एक वन झ्रायोग बनना 


चाहिए । 
२. भूमि संरक्षण 


२१. पानी व वायु के कारण जो भूमि का क्षरण होता है, उससे उपजाऊ भूमि के काफी 
विस्तृत भाग बेकार हो चुके है और यह प्रक्रिया निरन्तर रूप से जारी है। भूमि क्षरण के कारण 
जो क्षेत्र नष्ट हो चुके है या हो रहे है, उनमें से बहुत कम क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है । वास्तव 
म कृषि योग्य भूमि के बहुत बड़े भाग में किसी न किसी भाति के क्षरण होते रहते है । ५ करोड़ 
एकड़ भूमि में फैले हुए मरुस्थल में भूमि क्षरण सतत रूप से जारी है। और इसी से श्रासपास के 
क्षेत्रों में इसके बढने का खतरा है। यह अनुमान किया गया है कि पवव॑तीय प्रदेशों, चरागाहो, 
बेकार पड़ी भूमि आदि का पांचवां भाग क्षरण के कारण प्राय. नष्ट हो चुका है । भ्रत्यधिक वन 
काटने से, चरागाहों का हंद से अधिक उपयोग करने से तथा कृषि में अ्नचित तरीकों का 
इस्तेमाल करने से ही मुख्यतया भूमि का क्षरण हुआ है । 


२२. पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मे भूमि क्षरण से छटकारा पाने का काम सव्यव- 
स्थित ढंग से आरम्भ किया गया । २५० वन तथा कृषि भ्रधिकारियों को भूमि सुरक्षा के 
उपायों को उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित किया गया । १९६५२ में मरुभमि में वन उगाने 
के विषय में जोधपुर में एक अनुसंधानशाला खोली गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम 
वर्षों में ५ प्रादेशिक अनुसन्धान व प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किए गए । बम्बई, उड़ीसा, पश्चिम 
बंगाल, मद्रास, पजाब, सौराष्ट्र, तिरुवांकुर-कोचीन, अजमेर, कच्छ और मणिप्र मे ११ मार्ग 
दर्शक (पाइलेट प्रोजेक्ट) योजना कार्यो को चालू किया गया। मद्रास और तिरुवांकुर- 
कोचीन की ये योजनाएं विकास योजनाओं में परिवर्तित कर दी गई है । विशेषज्ञों के तत्वा- 
वधान में इन योजना कार्यों तथा कैलेबई और दामोदर घाटी में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग 
में, मच्छ-कुण्ड प्रदेश्च, उत्तर प्रदेश बुंदेल खण्ड क्षेत्र और यम॒ना की घाटियों तथा मद्गरास के 
चीलमिरि प्रदेश में भूमि क्षरण की रोकथाम के उपायों का प्रदर्शन किया जा चुका है। 
झराकू घाटी में एक योजना के अन्तर्गत उत्तलन (टैरेसिग) तथा समोच्च (कन्ट्र) बांध 
बवाने क्रा तरीका प्रदर्शित करके आदिम जातियों की आधथिक स्थिति को सधारने 
का काम किया जा रहा है। प्रायः प्रदर्शत कार्यक्रमों को आयोजित करने में तथा उन्हें 
कार्यरूप देने म॑ स्थानीय किसान भाग लेते हैं। ऊपरी टीस्टा नदी की घाटी का 
निरीक्षण क्रिया गया और रोकथाम के उचित प्रस्ताव पैश क्रिए गए । इस सर्वेक्षण 
से ज्ञात हुआ कि समस्त लुद्ियों के परवंतीम क्षेत्रों मेंभूमि संरक्षण के लिए उपाय 


वन तथा भूमि संरक्षण २८१ 


करने की सख्त जरूरत है। भूमि सरक्षण के लिए भाखडा के जल ख्रवण क्षेत्र 
में १९५१-५२ से वनरोपण में प्रगति हो रही है और ४,३८२ एकड़ भूमि के लिए खन्‍्दकें तथा 
रोकथाम के लिए बाध बनाए गए है । ५,१२४ एकड भूमि मे वृक्ष लगाए जा रहे है। पहली 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों मे समोच्च (कन्टर) बाघ बनाना, समोच्च खन्‍्दके बनाना 
पानी की निकासी के स्थान को बन्द करना, चबूतरे बनाता, घाटियों और नदियों के बहने 
के स्थान को नियमिंत करना आदि भूमि सरक्षण के उपायो को ७,० ०,००० एकड भमि में कार्यरूप 
दिया गया जिसमे से दो-तिहाई से अधिक भाग केवल बम्बई प्रदेश में था । 


२३. प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान मे राजस्थान की मरुभमि को सीमित रखने की 
समस्याझ्रों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जा चुका है। जोधपुर में मरुभूमि वनरोपण तथा 
अनुसधानशाला स्थापित की गई है । पश्चिमी राजस्थान में लगभग १५० मील लम्बी सड़को के 
किनारों पर पेड़ बोए जा चुके है। चरागाहो को सुधारने तथा प्रयोग के लिए वनस्पति उसने 
के निमित्त १०० वर्गमील भूमि निइचत कर दी गई है । 


दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रम 


२४. जिन क्षेत्रों मे भूमि क्षरण सबसे अधिक हुआ है, वहां लगभग ३०,००,००० एकड़ 
भूमि को दुबारा खेती या भ्रन्य वनस्पति उग्ाने के योग्य बताने की योजना है। इन क्षेत्रों के 
लिए जो कार्यक्रम बनाए गए है, उनके द्वारा भमि क्षरण की सब प्रकार की समस्याओं को सलझाने 
का प्रयत्त किया जाएगा--उदाहरणार्थ, कृषि योग्य भूमि की, हवा के जोर से बढ़ने वाले 
मरुभूमि के तथा समुद्री किनारो के बालू के टीलों की, नदी घाटी योजनाओं की, पर्वतीय 
प्रदेशों की, नदी तटवर्ती भूमि की बेकार पड़ी भूमि की, तथा समुद्र से क्षरित भूमि की । योजना 


॥॥० की शनि. 


में भूमि के संरक्षण को कार्यरूप देने के लिए २० करोड़ रुपए की रकम रखी मई है। 


२५. क्रृषि भूमि--वर्षों के पानी के तेज प्रवाह तथा छोटी धाराझो से ढलानो तथा 
ऊबड-खाबड़ भूमि में बने हुए खेतों को बहुत हानि पहुंची है । बम्बई के उन प्रदेशों का सर्वेक्षण 
किया गया जिनमें खाद्य वस्तुओं की कमी प्राय: रहती है । इससे ज्ञात हुआ कि 
दो-तिहाई से अधिक कृषि योग्य भूमि बुरी तरह से क्षरित हो चुकी है और लगभग एक 
चौथाई भूमि कृषि उत्पादन के योग्य नही रही । मद्गास, मैसर, हैदराबाद, आसन्ध्र, उड़ीसा, 
मध्य भारत, भोपाल और सौराष्ट्र के कुछ भागो की भी ऐसी ही स्थिति है। यदि भूमि सरक्षण 
के उपायो को यथा समोच्च कृषि करना, लम्बी क्यारियों में बोना, बांध बनाना, चबूतरे बनाना 
उत्तलन, पानी को बाहर निकलने से रोकना आदि, उचित रूप से कार्यरूप दिया जाए तो भमि 
को नष्ट होने सें रोका जा सकता है और उपज को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी पंचवर्षीय 
योजना के दौरान म २० लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि पर ऐसे उपाय किए जाएंगे । 


२६. सरुभूमि व सम॒द्री तट में बाल के ठ॑ं ले--पशुओ और मनुष्यों की आबादी 
बढने के कारण कच्छ और राजस्थान की मरुभूमि के कुछ भागों में वनस्पतियां समाप्त 
होती जा रही हैं और इसी कारण रेगिस्तान अधिक होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब 
और राजस्थान के कुछ भागों में उपजाऊपन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है । इसके अतिरिक्त, 
वहां पर स्थानीय बालू के टीले है जिनकी रोकथाम करने की अत्यन्त आवश्यकता है। 
३,१०,००० एकड़ भूमि में हवा के जोर से जगह बदलने वाले बालू के टीलों को रोकने के लिए 
कुछ उपाय-करने झावश्यूक है, उदाहरणार्थ, वनस्पति विस्तार केन्र स्थापित करना, पद्चु पाल 


२८२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


ऐसे पेड़ लगाना जो शुष्क प्रदेशों में उगाए जा सकें, बाड़े लगाना, चरागाहों में स्थानों को 
अदल-बदल करके पशुओं को चराना, वनरोपण, गावों में ईंधन तथा चारे के लिए वृक्ष आदि 
लगाना | 


२७. नदी घाटियां--स्थानपरिवर्ती (स्थान बदल-बदलकर) खेती करने से छोटा 
नागपुर, उडीसा, असम तथा नीलग्रिरि के वनो को हानि पहुंची है जो कि महत्वपूर्ण नदी घाटी 
योजनाओं के लिए जल स्रवण क्षेत्र है। नदियों तथा बाधो में मिट॒टी को जूमने से रोकने के 
लिए उनके पहाड़ी हिस्सो के आसपास के स्थानों की भूमि का संरक्षण आवश्यक है। नए पेड़ 
लगाना तथा जगलों और बेकार भूमि को आग से बचाना, चरागाहो का प्रबन्ध करना, समोच्च 
बाध बांधना, समोच्च कृषि करना, लम्बी क्‍्यारियों में बोना, तीत्र धारा के रूप में पानी को 
बाहर निलकतने से रोकना, स्नोतो के किनारो के कटाव की रोकथाम करना, बाध बनाकर वर्षा के 
पाती को मैदानों में जाने से रोकना, उत्तलन करना आदि उपायों द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना 
के भ्रन्तगंत ३,३०,००० एकड़ भूमि को नष्ट होने से बचाया जाएगा। 


२८. पर्वतीय प्रदेश--पंजाब से असम तक, नीलगिरि में, पूर्वी तथा पर्चिमी घाटों 
तथा अन्य पहाड़ी इलाकों की तलहटियों में घी आबादी तथा पशुओ, विशेषकर भेड़- 
बकरियों के अ्रत्यधिक चरने के कारण वन धीरे-धीरे नष्ट होते जा रहे है । पंजाब, हिमाचल 
प्रदेश, तथा पेप्सू की शवालिक पहाड़ियों के गावो की पंचायती भूमि के वर्नों पर बहुत समय से 
कुप्रभाव पड़ रहा है । इन उजाड़ और बियाबान पहाड़ियों से बरसातीं पानी के रेलों के साथ- 
साथ बालू बह-बहकर आता है और मेदानो की हजारो एकड़ उपजाऊ भूमि का सत्यानाश 
कर देता है। स्थान बदल-बदलकर खेती करने के कारण असम की पहाडियों की उपजाऊ 
भूमि का बहद भाग उजड़ गया है। नीलगिरि में ढलानों के वनों को काट-काटकर आलू की 
खेती के लिए स्थान बनाया गया । इससे वन बहुत बुरी तरह उजड़ गए है। तिरुवाकुर- 
कोचीन के कुछ वनो को टैपिश्रोका बोने के लिए काटा गया है। इन कारणों से भूमि क्षरण 
आ्रारम्भ हो चुका है और यह अभ्राशंका है कि बांधों, जल प्रणालियों तथा नदियों के तलों पर भी 
इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा । दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में पहाड़ी प्रदेशों 
की १,७०,००० एकड़ भूमि पर संरक्षण उपाय किए जाएंगे । 


२९. खड़डों और कन्दराश्रों वाली भूमि--यमुना, चम्बल, साबरमती, माहे नदियों 
तथा इनकी झाखाओं के किनारों की भूमि धीरे-धीरे कटती जा रही है। यह आवश्यक 
है कि ऐसी भूमि को वनरोपण, रोकने वाले बाध, उत्तलन तथा भूमि संरक्षण के अन्य उपायों 
से पुन: खेती योग्य बनाना चाहिए। वर्षा का पानी रोकने के लिए बड़े पैमानों पर बांध 
बनाना आवश्यक है। खड़्डों एवं कन्दराओं वाली १,५०,००० एकड़ भूमि के सरक्षण के 
उपाय किए जाएंगे । 


३०. बंजर भमि---इस समय बंजर भूमि के बहुत बड़े भाग में दुरुपयोग के कारण 
भूमि क्षरण बहुत तेजी से हो रहा है। यह देखा गया है कि इस प्रकार की भूमि में प्रायः वृक्षों 
की अनावृत जड़ें और झाड-झखाड़ पाए जाते है | ऐसी भूमि के कुछ भागों पर पेड़ लगाने 
चाहिएं ताकि उनसे चारा और ईंधन मिल सके और शेष भाग को चरागाहों के साथ सधारना 
चाहिए । योजना की अवधि में लगभग १,००,००० एकड़ बंजर भूमि पर भमि संरक्षण 
के उपाय किए जाएंगे । 


् 
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३१. समुद्र क्षरित भूभि---उस योजना का उल्लेख भी श्रावश्यक है जो कि तिस्वांकुर- 
कोचीन में समुद्री तट के क्षेत्रों की भूमि के संरक्षण में सहायता देगी, यद्यपि यह भमि संरक्षण 
कार्यक्रम के अन्तर्गत नही आती । इस राज्य में समुद्री तट के क्षेत्र का कुछ भाय समय-समय पर 
थाने वाली समद्री बाढो से ग्रसित है जिसके कारण यहा भमि क्षरण हो रहा है। अत 
प्रस्तावित किया गया है कि बाढो ढारा ग्रसित प्रदेश में भूमि सरक्षण के उपाय किए जाने चाहिएं 
दूसरी योजना के अन्तग्गंत लगभग ४५ मील तक समुद्र तट पर काम किया जाएगा । समुद्र के 
समानानन्‍्तर एक समुद्री दीवार बनाने का काम, जिससे ६६० फटो के अन्तर पर एक २०० फूट 
लम्बा जलतोड़ बनेगा, आरम्भ किया जा चुका है । 


३२. भूमि संरक्षण बोर्ड---पहली पंचवर्षीय योजना की सिफारिश के अनुसार १९५३ 
में राष्ट्रीय भूमि सरक्षण कार्यक्रम को संगठित करने के लिए एक केन्द्रीय भूमि सरक्षण 
बोर्ड स्थापित किया गया । लगभग सभी राज्यों में राज्य स्तर पर भमि संरक्षण बोर्ड स्थापित 
किए गए। केन्द्रीय भूमि सरक्षण बोर्ड का मुख्य कार्य अनसंधान व टेकनीकल प्रशिक्षण का 
प्रबन्ध करना, राज्य में सहकारिता का संगठन करना तथा नदी घाटियो और राज्यों में आरम्भ 
की गई योजनाओं के लिए टेकनीकल तथा वित्तीय सहायता देना है। 


३३. भूमि संरक्षण कानून--पहली पंचवर्षीय योजना में इस बात की सिफारिश 
की गई थी कि भूमि सरक्षण के लिए राज्यों के द्वारा उचित कानन बनाए जाने चाहिए 
ऐसे कानूनों का मुख्य ध्येय (क) विशेष सुधार करने तथा राज्य सरकारों और कृषकों के 
बीच उसकी लागत का हिस्सा बाटनें का अधिकार, (ख) भूमि संरक्षण के कायये के लिए 
कृषकों की सहकारी समितियों की स्थापना, तथा (ग) “सरक्षित” निर्धारित किए जा सकने वाले 
क्षेत्रों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के अधिकार की व्यवस्था करना है। उत्तर प्रदेश, बम्बई, 
तथा सौराष्ट्र में पहले से ही ऐसे कानून बन चुके है। कुछ अन्य राज्यों में कानून बनाने के विषय 
प्र विचार किया जा रहा है। केच्धीय भूमि संरक्षण बोर्ड ने विभिन्न प्रदेशों में पहले से 
बने काननों तथा विचाराधीन कानूनों का अध्ययन किया और राज्यों के उपयोग के लिए 
एक आदर्श विधेयक बनाकर भेजा । इस विधेयक में भूमि सुधार योजनाओं को बनाने और 
उन्हें क्रियात्वित करने की व्यवस्था है । इसमें भू सम्पत्ति का विकास और उसके सरक्षण व भूमि 
क्षरण को रोकने, भूमि को वर्षा या बाढ़ से ग्रसित होने से बचाने, बजर भूमि को पुनः खेती 
योग्य बनाने, किसानों को हरजानें की कीमत देने, सरकारी पैसे की वसूली करने झादि की 
व्यवस्था है। 


३४. भमि संरक्षण सम्बन्धी अनुसंधान तथा सर्वेक्षण--भूमि संरक्षण का विकास कार्य 
जलवायू तथा मिट्टी की विभिन्न दक्षाओं की खोज घर आधारित होता है | भारत 
सरकार ने निम्नलिखित स्थानों पर भूमि संरक्षण सम्बन्धी ६ अनुसंधान प्रशिक्षण 
केन्द्र खोले हैं:--- 

(१) देहरादूव केन्द्र--चण्डीमढ में बरसाती नालों सम्बन्धी एक प्रशिक्षण उपकेन्द्र 
उसके साथ होगा और वह झ्ैैवालिक की पहाड़ियों तथा तलहटी के क्षेत्रों में 
भूमि संरक्षण तथा वनरोपण की समस्याप्रों के अध्ययन के लिए होगा । 

(२) कोटा केचद्ध--आगर में स्थित उपकेन्द्र उसके साथ होगा और वह ॒ यमुना 
और,चम्बल के खड़्डों और कन्दराओं में भूमि संरक्षण और भूमि को पुनः 
खेती योग्य बनाने के लिए होगा ॥ 


सर्द द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


(२) वसाड केन्द्र (उत्तरी गुजरात)--नदियो के जल ख्रवण क्षोत्रों के निचले 
भागों में गहरे खड्डों वाली भूमि में भूमि संरक्षण के उपायों के लिए होगा । 

(४) बेलारी केन्द्र--काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में भूमि संरक्षण सम्बन्धी समस्यात्रों 
के लिए होगा । 

(५) ऊटकमण्ड केन्द्र --नीलगिरि तथा श्रन्य पर्वतीय प्रदेशों में आलू की खेती के 
वास्ते भूमि को सुरक्षित रखने के निमित्त लम्बी समतलः जमीनें तैयार करने 
के लिए होगा । 

(६) जोधपुर केंद्र--- पशु तथा भेड़-बकरियों के पालन-पोषण के लिए राजस्थान 
की चरागाहों के सुधार तथा राजस्थान की मरुभूमि में वनरोपण के लिए होगा । 


अनुसंधानशालाएं कुछ राज्यों ने भी खोली है--बम्बई राज्य ने शोलापुर में, 
हैदराबाद नें साहिबनगर में, उत्तर प्रदेश ने रहमान खेडा में, तथा उड़ीसा ने राजगंगपुर में । 


३५. ये अनुसन्धानशालाएं ऐसी प्रभावपूर्ण खोजे कर रही है जो कि किसानों द्वारा 
अपनाए जानें योग्य हो और साथ ही आवश्यक टेकनीकल स्तर की भी हों। 
जोधपुर स्थित मरुभूमि वनरोषण अनुसंधानशाला मे स्वदेशी किस्मों के वनस्पति विज्ञान, 
शुष्क स्थान पर पैदा होने वाले विदेशी वृक्षों की किस्मों को उगाने के प्रयत्न तथा आराई 
जलवायु, वर्षा, वायु गति तथा अन्य प्रासंगिक विषयों की खोज करने का काम आरम्भ किया 
गया है। उचित किस्मों के बीजों को बांटने के लिए बीज भण्डार की भी व्यवस्था है जो 
मरुभूमि के विस्तार को रोकने के तरीकों, जैसे तहसील के दफ्तरों तथा थानों के इर्द-गिर्द 
वनस्पतियां लगाना, मुख्य सड़कों तथा वायु वेग के सम्मुख आड़ी जाने वाली रेल की पटरियों 
के साथ-साथ संरक्षण मेखलाओं के रूप मे वृक्ष लगाना तथा विभिन्न किस्म के रेतीले मैदानों 
पर वृक्षों को लगाने के ढंग का भी प्रदर्शन करता है। दूसरी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय 
भूमि संरक्षण बोडे हारा मरुभूमि को फैलने से रोकने के लिए घास के मैदान और वन लगाने 
के निमित्त इस अनुसन्धानशाला में कार्रवाइयां विस्तुत की जाएंगी । 

३६. भूमि संरक्षण के उपायों की योजना बनाने के लिए प्रादेशिक श्राधार पर निरीक्षण 
आवद्यक है। इससे मिट्टी के वर्तमान उपयोग, उसके गुण, क्षरण व जलवायु सम्बन्धी स्थिति 
आदि की आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी । इस सर्वेक्षण के ग्राधार पर उचित कार्यक्रम बनाया 
जा सकता है। विशेष समस्याओं वाले क्षेत्रों में एक करोड़ एकड भूमि के सर्वेक्षण व वर्गीकरण 
तथा उसके मानचित्र बनाने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में ६५ लाख रुपए की व्यवस्था 
की गई है। 


२७. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों 
में विभिन्न किस्मों के ४,००० विशेषज्ञों की आवश्यकता का खनुमान है। इस समय प्रशिक्षित 
व्यक्तियों की कमी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देहरादून, कोटा, वसाड, बेलारी 
और ऊटकमण्ड की अनुसंघानझालाओं मे प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिए है। दामोदर घाटी निगम 
की हजारी बाय स्थित भूमि संरक्षण अनुसंधानशाला में भी प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएं 
उपलब्ध हैं । इन सुविधाओं के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा सौराष्ट्र की राज्य सरकारों ने 
क्रम: रहमान खेड़ा, शोलापुर तथा मोरवी में स्वयं अपने प्रशिक्षण केन्द्र खोले है। किसानों 
के लिए भूमि संरक्षण सम्बन्धी उपायों का प्रदर्शन करने के लिए देंश के विभिन्न भागों में 
नमूने के दौर पर अनेक प्रदर्शन केन्द्र खोले जाएंगे । 
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३८. भूमि संरक्षण के टेकनीकल पहलू के अनुसधान के साथ ही साथ यह भी आवश्यक 
है कि इस कार्य में उठने वाली मानवीय समस्याओ्रो व तरीकों और उन सस्थाओं के विकास 
पर ध्यान दिया जाए जिनके द्वारा गाव वालों को भूमि सरक्षण के उपायों का ज्ञात 
कराया जाना है और उन्हे इनको कार्यान्वित करने में सहायता दी जा सकती है। अदल-बदल 
कर खेती करने व पशुओ को चराने पर प्रतिबन्ध लगाने जैसे भूमि क्षरण की रोकथाम के 
कार्यक्रमों को कार्यरूप देने से देहातों की अर्थ-व्यवस्था तथा रहन-सहन के ढंग पर काफी 
बड़ा प्रभाव पड़ेगा । अत. लोगों को नई स्थिति के अनुसार अपने-प्रापको बदलना पड़ेगा । 
इसलिए भूमि क्षरण की रोकथाम के कार्यक्रमों को कार्यरूप देने के साथ-साथ शिक्षा तथा 
पुनसस्थापन का कार्यक्रम भी कार्यान्वित होना चाहिए। जहा पर सम्बन्धित लोग गश्र/दिवासी 
हों, जैसा कि अदल-बदलकर खेती करने वालों के मामले में है, उनके सामाजिक और झथिक 
संगठन की पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब समूहों में उनको बसाया जाएगा तो 
उनके वर्तेमान समूह संगठन और नेतृत्व को इस्तेमाल करना पड़ेगा । 


३६. लोगों के पुनस्सस्थापन, शिक्षा और पुनर्वास में सक्रिय सहायता देने के लिए ये समस्त 
उपाय राष्ट्रीय विस्तार सेवा जैसे माध्यम द्वारा ही अत्यूत्तम ढंग से कार्यान्वित किए जा सकते 
है । इसी तरह, जोती जाने वाली भूमि के उपजाऊपन के संरक्षण के उपाय भी विस्तार सेवा 
द्वारा संगठित करने पड़ेगे | विस्तार सेवा के काम के लिए भूमि सरक्षण के उपायों का 
महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि देश के कृषि योग्य क्षेत्र के ५० से ६० प्रतिशत भाग 
में, जिसमें सिचाई का प्रबन्ध नही होगा, ये उपाय कृषि की उपज बढ़ाने के सर्वाधिक आश्या- 
जनक साधन सिद्ध हो सकते है । किसानो की जमीन पर भूमि सरक्षण के कार्य के 
लिए विस्तार सेवा को मार्यदर्शन करना होगा तथा देखभाल करनी होगी और ऋण के' 
रूप में वित्तीय सहायता देनी होगी । भूमि संरक्षण के ऐसे उपाय, जिनका लाभ पूरे जनसमुदाय 
को हो, जैसे कि पंचायती भूमि के क्षरण की रोकथाम, गाव के लिए ईंधन और चारे की 
व्यवस्था आदि, उनके लिए स्थानीय नेतृत्व में सामूहिक प्रयत्न करने पड़ेंगे । कुछ स्थानीय 
संस्थाओं का विस्तार भी करना पड़ेगा ताकि लोग इन कार्यक्रमों को कार्यरूप देने की 
जिम्मेदारी स्वयं ले सके। जैसा कि पहले अध्याय में प्रस्तावित किया गया है, भूमि संरक्षण 
के उपायों तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भूमि के उचित प्रबन्ध की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पर 
होनी चाहिए। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको वित्तीय तथा टेकनीकल सहायता 
भी मिलनी चाहिए । 


अध्याय १६ 
खेतिहर मजदूर 
समस्या के प्रति दृष्टिकोण 


पहली पचवर्षीय योजना में, १६९५१ में हुई जनगणना द्वारा प्राप्त सूचना के आधार 
पर खेतिहर मजदूरों की समस्या के महत्व को स्पष्ट किया गया था और शेष योजना को दृष्टि में 
रखते हुए इस समस्या के प्रति दृष्टिकोण को सक्षिप्त रूप से बतलाया गया था। उसमे भूमिहीन 
मजदूरो के हित में सोचें गए कुछ उपायो, तथा मजदूरी की न्यूनतम दर निश्चित करना, 
उनको घर बनाने के लिए भूमि देना, भूमिहीन मजदूरों के लिए जमीने देने की योजनाएं 
बनाना और श्रम सहकारी संस्थाएं खोलना आदि का भी वर्णन किया गया था। पिछले दो या 
तीन साल के दौरान में भूमिहीन मजदूरों की समस्या और अ्रर्थ-व्यवस्था में उनके स्थान पर 
अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही पहली पचवर्षीय योजना में पेश किए 
गए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने मे पैदा होने वाली समस्या की यथार्थ कठिनाइयों 
पर भी पहले से अ्रधिक ध्यान दिया गया है । 


२. जब पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी, तब केवल १९५१ की जनगणना 
से प्राप्त सूचना ही उपलब्ध थी । इससे पता चलता है कि कुल २९,५०,००,००० देहाती जन- 
संख्या में से २४,६०,००,००० लोगों का पेशा कृषि था और इसमें से २० प्रतिशत खेतिहर 
मजदूर और उनके आश्रित थे। खेतीहर मजदूरों की कुल संख्या ४,६०,००,००० थी । देश के 
पूर्वी तथा दक्षिणी भागों के राज्यों में कुल कृषिजीवी जनसंख्या ११,७०,००,००० है, जिसमे 
से २,७०,००,००० या ५५ प्रतिशत खेंतीहर मजद्र है। हाल में की गई १६५०-५१ की 
कृषि श्रम जाच के परिणामों की रिपोर्ट उपलब्ध है । इस जांच ने समस्या पर आम जनगणना 
से ग्रधिक प्रकाश डाला है। समस्या. की जटिलता को निदचत करने के लिए जो परिभाषाएं 
अपनाई गईं, वे काफी महत्वपूर्ण है। जनगणना के उद्देश्य के लिए कृषक को खेतिहर मजदूर 
से भिन्न परिभाषा दी गई। इस परिभाषा के अनुसार कृषक वह है जो ऐसे जिम्मेदारी पूर्ण 
निर्णय करता है जिनसे कृषि कार्य को दिशा मिलती है। मोटे तौर पर सारे खेतिहर मजदूर 
कृषकों के नौकर है। देहातियों को, चाहे वे किसान है या कारीगर या मजद्र, संबको एक से 
अधिक धंधे करके श्रपनी जीविका अजित करनी पड़ती है । एक मनृष्य कृषक होने के साथ 
मजदूर भी हों सकता है और एक कारीमर को मजद्र का काम भी करना पड़ सकता है। 
वर्ष के विभिन्न समयों पर मिलने वाले कार्य जो भी उनके सामने आएं वे कर लेते है। इस 
दृष्टि से खेतिहर मजदूर की जो परिभाषा क्ृषि श्रम जांच द्वार्रां स्वीकार की गई है वह 
कठिताइयों से परे तो नहीं है, परन्तु उससे वास्तविक स्थिति पर बहुत हृद तक ठीक प्रकाश 
पड़ता है । इस परिभाषा के अनुसार खेतिहर मजदूर वह व्यक्ति है जो साल के दौरान में उन 
दिनों की, जिनमें उसे वाघ्तव में काम मिला है, कुल संख्या में से आधे से अधिक दिनो में खेतिहर 
के रूप में काम करता है । 


३. क्ष्षि श्षम जांच द्वारा अपनाई गई इस परिभाषा के अनुसार पता चला है कि ग्राम 
परिवारों में से ३०४४ प्रतिशत लोग कृषि मजदूर थे और उसमें से भी आधे बिना भूमि के थे 
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और शेष के पास बहुत कम भूमि थी। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि कुछ राज्यों 
में विशेष रूप से बिहार, उडीसा, मद्गास, मैसूर, तिरुवाकुर-कोचीन, हैदराबाद, मध्य भारत 
तथा मध्य प्रदेश में खेतिहर मजद्रों की समस्या शोचनीय है । 











हर ग्रामीण जनसख्या में खेतिहर 
जनगणता के क्षेत्र आबादी देती तलब मजद्रो का प्रतिशत 
तथा मुख्य राज्य का घनत्व का अलिदंत नज-++त+तमत+ 
कुल भूमि भूमिवाले भूमिहीन 
१ २ | डे म्‌ दर 
*सारे भारत में ३१२ ८८७ ३०४ १५२ १४२ 
उत्तरी भारत प्प्७छ परे १४२३२ ५७ पद 
उत्तर प्रदेश प्र ७ ८६३ १४*३ ५७ ८६ 
पूर्वी भारत रे४४ €० ० रे२े७ १६"० १३७ 
असम १०६ 8६५-० “ १०"७ ६७. ४० 
बिहार ५७२ ९३१ ३६६ २५५६ १४३ 
उड़ीसा २४४ ६भ्‌8 ड४रे० रेरषा १९२ 
पश्चिम बगाल ८०६ ७४१० र३८ १०४५ १३३ 
दक्षिण भारत ४५० ८०१० ४५०१ र७रे २२८ 
मद्रास डंड६ घ0०० ४२० रृणएारे २४७ 
मैसूर ३०८ 9६९० ४२८० २७४ १४६६ 
तिर्वाकुर-कोचीन १०१५ पोरड० “२९५ २०८. १८७ 
परश्चिम भारत २७२ ६५.० २०.४ ८.८. ११.६ 
बम्बई ३२३ ६8.० २०.४ ६९.६ (१०.८ 
सौराष्ट्र १९३ ६६ ३ २०.० २२ (१७.८ 
मध्यवर्ती भारत १८१ ८०.० ३६.७ १४.६ २२,१५१ 
मध्य प्रदेश १६३ ८६.४५ ४०.१ रै४/£ २५.२ 
मध्य भारत १७१ ८१.६ १६.६९ ७.४५ श१र२.४ 
हैदराबाद २२७ ८१.० डे२.१ १६.४५ २२.६ 
उत्तर-पद्चिम भारत १२३ ८०० 8-० २७. ७१ 
राजस्थान ११७ ८३-७० 8*३ ३-७ प्र्द्‌ 
पंजाब रे३८ ८१० १०" १ १५६ पाश्‌ 
पेप्सू ३२४७ ८१० १३२ ०६ १२६ 
जम्मू व कश्मीर श्र२ सह ० "रेड रए७ ०७ 





“जम्मू ओर कश्मीर को मिलाकर 


श्द्८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


४. खेतिहर मजदूरों में से लगभग ८४ प्रतिशत को कठाई-बुवाई, जमीन तैयार करना 
तथा हल चलाने का काम केवल कभी-कभी मिलता था। समस्त आय साधनों से एक परिवार 
की औसत वाषिक आय ४८७ रुपए थी और प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय १०४ रुपए थी, 
जबकि उसी वर्ष राष्ट्रीय आय की श्रसत २६५ रुपए थी। देश के विभिन्न प्रदेशों की भिन्न-भिन्न 
स्थितियों के अन्तर्गत रोजगारी के विस्तार मे अन्तर था। साल भर में काम मिलने का औसत 
हिसाब २१८ दित थे जिसमे से १८९ दिन खेती का काम और २६ दिनों में कृषि के अलावा अन्य 
काम मिलते थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि साल भर में लगभग ७ महीने काम मिलता 
था। अपने आप किसी अन्य काम में केवल दो मास से भी कुछ कम ही लगा जा सकता था और 
दोष ३ महीने बेरोजगार ही रहना पडता था । खेतिहर मजदूरो में लगभग १४५ प्रतिशत को 
जमीदारों के काम में ही लगना पड़ता था, जो लगभग ३२६ दिन होते थे । इन खेतिहर 
मजदूरों के मुकाबिले में आकस्मिक काम करने वाले मजदूरों में “काम के अभाव” को ही काम 
न मिलने का कारण बतलाया जाता था । १६ प्रतिशत खेतिहर मजदूरों को वर्षपर्यन्‍्त मजद्री 
बिल्कुल नही मिलती थी । 


५. क्रषि श्रम जाच के परिणामों के अलावा देहाती बेरोजगारी या अद्धं रोजगारी 
के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्य ठीक सामग्री उपलब्ध नही है । फिर भी, इस दिशा मे किए 
गए अध्ययन से इसमे कोई सदेह नही रह जाता कि खेतिहर मजदूर की समस्या बडी व्यापक और 
जटिल है जिसकी उलझनों का प्रभाव केवल देहात की भ्र्थ-व्यवस्था पर ही नही बल्कि आर्थिक 
एवं सामाजिक विकास प्रक्रिया पर भी पड़ता है, जिसकी १५ से २० साल के दौरान में पूरा। होने 
की आशा की जा सकती है । इन पहलुओं को देखते हुए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी है :--- 


(१) देहातों में बेरोजगारी तथा अद्धं-रोजगारी मे कोई अन्तर नहीं है। कृषि श्रम 
जाच से प्राप्त सामग्री के आधार पर अनुमान किया गया है कि देहातो में कुल 
२८,००,००० खेतिहर मजदूर बेरोजगार हैं । बहुत-से अन्य तखमीने भी बनाए 
गए है, यद्यपि उनके द्वारा अपनाई गई परिभाषाओं में काफी अ्रन्तर है। 
परन्तु इस बात को सब स्वीकार करते है कि वर्तमान स्थितियों मे श्राजकल के 
खेती-बारी के तरीकों के इस्तेमाल को जारी रखते हुए भी एक परिवार 
की जोत की भूमि को एक पूरे परिवार के सब व्यक्तियों का पूरे समय का काम 
समझा जाए तब भी ६५ से लेकर ७५ प्रतिशत खेतिहर मजदूरों से इतनी ही उपज 
की जा सकती है १ दूसरे शब्दों में, इन कुछ स्वीकृत बातों के आधार पर क्ृषि 
में वतेमान श्रम शक्ति का एक-चौथाई से लेकर एक-तिहाई भाग क्ृषि की 
आवश्यकताओं से अधिक है। इसमें कोई सन्देह नही कि अन्य देशों की भांति 
फसल की कठाई के मौके पर मजदूरों की माग' अधिक हो जाती है । 


(२) बढ़ती हुई झाबादी ने खेतिहर सजदूरों की समस्या को अधिक विकट कर 
दिया है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में विभिन्न जनगणनाओं के द्वारा 
लोगों के व्यवसायों की तुलना का प्रयत्त किया गया है। बहुत-से कार्ये करने 
के ढंगों और परिभाषाओं जैसे जटिल प्रहइनों को भी हल करना है । इसमें कोई 
कक नहीं कि उपलब्ध सामग्री से बहुत-सी बातें स्पष्ट होती हैं। १९०१ से १६५१ 
तक की ५० साल की अवधि में कुल श्रम झक्ति २ करोड़ ५० लाख' बढी है, 
प्र्थात्त ११ करोड़ ७० लाख से बढ़कर १४ कसेड़ २० लाख हो गई है । कृषि की 
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अ्षम दाविति ७ करोड़ ३० लाश से लेकर € करोड़ ८० लाख तक पहुंच गई है, 
जबकि क्ृषि को छोडकर अन्य धंधों मे श्रम शक्ति उतनी ही है जितनी कि इस 
शताब्दी के आरम्भ में थी । इस भाति शहरी क्षेत्रो की कृषि श्रम-इतर शक्ति उतने 
ही अनुपात में बढी है जितनी कि देहाती क्षेत्रों की कम हुई है । इस शताब्दी के 
आरम्भ में श्रम शक्ति मे से ६२ ५ प्रतिशत भाग कृषि मे लगा था जो १६९५१ 
में बढ़कर लगभग ७० प्रतिशत हो गया । इस तरह, अभी आम झुकाव बढ़ती 
हुई कृषि निर्भरता की ओर ही है । जनसंख्या में वृद्धि आधुनिक उद्योग व 
व्यवसाय के विकास और देहाती जीवन के परम्परागत आथिक आधार के 
अधिकाधिक विश्वखल होने के कारण पिछले कुछ दशकों मे खेतिहर मजद्रों 
की समस्या ने दो पहलुओं को उभारा है-सामाजिक व्यवस्था में उनका स्थान और 
रोजगार के अवसर । अनुसूचित तथा पिछडे वर्गों के खेतिहर मजदूरों की सामाजिक 
बाधाएं क्रमश: या तो हट रही है या तेजी से कम हो रही है, परन्तु पर्याप्त 
काम-धंधा प्राप्त करने की समस्या अधिक गम्भीर हो गई है । यह स्थिति काफी 
ह॒द तक कृषकों और खेतिहर मजदूरों के लिए एक-सी है, यद्यपि यह सच 
है कि खेतिहर मजदूरों में से कइयों का आय व व्यय का स्तर राष्ट्रीय 
झौसत से कहीं कम है । 


६. मुख्यतया आथिक स्थिति की इन्ही बुनियादी बातो की पृष्ठभूमि को ध्यान में 
रखते हुए खेतिहर मजदूरों के पुनस्संथापन के तरीके सोच निकालने होंगे । निस्संदेह 
जागीरदारी के अधिकार, भूमि विभाजन में विषमता, मजदूरी की शोषणकारी दरें और 
सामाजिक बाधाओं को दूर करना अनिवार्य हैं और इस ओर काफी प्रगति हो रही है । भूमि 
सुधार, खेती सम्बन्धी पुनर्गठन तथा पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण सम्बन्धी अध्यायों 
में समस्या के इन पहलुओं पर प्रकाश डाला जा चुका है । भविष्य के लिए स्रोची गई ग्राम 
विकास की योजनाओ्रों से स्पष्ट है कि गांव के जन-समुदाय में भूमि वालें तथा भूमिहीन कृषकों 
की विषमता को अवश्य दूर करना होगा और अवसर तथा अधिकारों में समानता लाची होंगी । 
फिर केवल भिन्न-भिन्न कृषि व कृषि-इत र व्यवसायों में लगे हुए लोगों की काम करने की योग्यता 
'में विषमता रह जाएगी । यह भी मानी हुईं बात है कि ग्राम विकास योजनाओं को कार्यरूप 
देते हुए सबसे पहले यह निश्चित कर देना होगा कि कम आय वालों तथा जिनको पूरे अधिकार 
नही मिलते उनको अधिकतम लाभ पहुंचे | कृषि भूमि की सीमा को निश्चित करना तथा 
भूमिव गांव के अन्य साधनों का, जो सबके लिए लाभकर है, विकास करना स्वीकृत नीति 
है। कुछ ह॒द तक जब भूमि वाले कृषकों का अनुपात बढ़ेंग्रा तो निस्संदेह उनको अपने समाज में 
स्थान तथा आ्थिक अवसर प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त होंगे । इसके साथ ही, कृषि श्रम 
जांच से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि ५० प्रतिशत खेतिहर मजदूरों के पास लगभग 
३ एकड़ भूमि प्रति परिवार के हिसाब से है और भूमि वाले और भूमिहीन खेतिहर मजदूर 
'परिवारों के रहन-सहन के स्तर में कोई विशेष अन्तर नही है । इससे यह परिणाम निकलता 
हैं कि सामाजिक तथा आथिक रोजगार परिवर्तन के लिए भूमिह्दीन खेतिहरों को भूमि 
देना आवश्यक है। परन्तु इनके रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने व पूर्ण रोजगार उपलब्ध 
करवाने पर इसका प्रभाव सीमित रूप से ही पड़ेगा। अ्रत: समस्या यह ह कि : 


(क) पश्च-पाल्न, बस्यबानी अमदि के समेत कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि की ऋती है; 
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(ख) देहात की अर्थ-व्यवस्था की सीमा के अन्दर-प्रन्दर विशेषकर ग्रामोद्योगों, छोटे-मोटटें 
उद्योगो तथा क्ृषि के विकास फे द्वारा काम प्राप्त करने के अवसरो का विस्तार 
किया जाना हैं, 

(ग) भूमि के पुनविभाजन, रियायतों तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के उपायो के 
द्वारा उनके सामाजिक स्तर को ऊचा उठाना हैं तथा उन्हें इस योग्य बनाना है कि 
उनमें विश्वास, आथिक अवसरो से लाभ उठाने की क्षमता तथा नए कामों में 
हाथ डालने का उत्साह पैदा हो; और 

(घ) खेतिहर मजदूरों के रहन-सहन की दशा को सुधारना है । 


७. आशा की जाती है कि काम करने की कुल दक्ति १९५१-६१ के बीच १ करोड़ 
8६० लाख तथा १९६१-७१ तक २ करोड़ ३० लाख बढ़ जाएगी, अर्थात २० वर्ष की अवधि 
में ४ करोड़ २० लाख या अगली तीन योजनाञ्रों की अवधि में ३ करोड़ ३० लाख बढेंगी। 
यदि प्रथम ग्रध्याय में इंगित गति से श्रर्थ-व्यवस्था की प्रगति होती रही तो अनुमान है कि 
बीस साल बाद क्ृषि में लगे हुए लोगों का प्रतिशत जो इस समय ७० है शायद ६० प्रतिशत 
के लगभग रह जाएगा। इस बिन्दु पर पहुंचकर खेतिहर मजदूरों की समस्या समस्त राष्ट्र की 
अर्थ-व्यवस्था के विकास की शैली तथा गति की व्यापक समस्या मे मिल जाती है । इस रिपोर्ट 
में इस विषय पर पहले ही विचार किया जा चका है । 


कार्यक्रम 

८- जब एक बार आ्िक स्थिति का ढांचा बदलना आरम्भ हो जाए और यह प्रक्रिया 
तीद़ता से बढ़े तो राष्ट्र के सब वर्गों का हित व कल्याण एक-दूसरे पर निर्भर तथा परस्पर 
सम्बन्धित हो जाता है । दूसरे शब्दो मे, कृषि उत्पादन में उन्नति, आ्थिक अवसरो का विस्तार, 
भूमि का पुनविभाजन, खेतिहर मजदूरो के लिए सामाजिक सुविधा्रों की व्यवस्था आदि गरीबी 
को बुनियादी समस्या को दूर करने के सगठित प्रयत्न के विभिन्न पहलू जान पड़ते है। पर्याप्त 
समय के लिए यह आवश्यक है कि खेतिहर मजदूरों के समान जाति के निर्बेल वर्गो पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए और उनके लाभार्थे विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जाने 
चाहिएं । इस प्रकार अधिक गहन व विभिन्न किस्मो के कृषि उत्पादन के विकास तथा देहाती 
क्षेत्रों में ग्रधिक विविध व्यवसायो की उपलब्धि से देहात की रोजगारी का आकार बढ़ता चला 
जाएगा और खेतिहर मजदूरो को अधिक अवसर प्राप्त होंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 
में राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक योजना के क्षेत्रों मे जनसमुदाय के निर्बल वर्गों, विशेषकर 
छोटे-छोटे कृषकों, भूमिहीन अ्रसामियों, खेतिहर श्रमिकों तथा कारीगरों को सहायता देने 
के कार्यक्रम संगठित करने को अधिक प्राथमिकता दी गई । गांव तथा छोटे-मोटे उद्योगो के लिए 
योजना में २०० करोड़ रुपए की व्यवस्था है। पिछड़ी जातियों के कल्याणार्थ ६० करोड़ रुपए 
सुरक्षित रखे गए है । खेतिहर मजदूरों और जनसमुदाय के अन्य निर्बल वर्गों को शिक्षा तथा 
स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओ्नों के विस्तार कार्यक्रम शक्ति देगे और उन्हें इस योग्य बना देंगे 
कि वे मिलने वाले नए अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सकें । प्रत्येक क्षेत्र मे इस बात का पूरा 
प्रयत्व होता चाहिएँ कि योजना के झन्तर्गेत उपलब्ध साधनो को उचित अनुपात में खेतिहर मजद्रों 
तथा अल्पाधिकार प्राप्त वर्गों के कल्याणार्थ लगाया जाए । मुख्य बात तो यह है कि स्थितियों 
भर म्ोवश्यकताओ्री की ध्यान में रंखते हुए विस्तृत योजनाएं बनाकर इस लक्ष्य को प्राप्त करना 
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होगा । इसके साथ ही पृनस्संस्थापन योजनाए, श्रम सहकारी संस्थाओं का निर्माण, निवास 
स्थानों के लिए भूमि देने, मजदूरी की न्यूनतम दरो को निद्चित करने जैंसे उपायो पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए । 


£. पहली योजना में भूमिहीन कृषकों के पुनस्सस्थापन के लिए १-५ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था थी। श्रनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जैसे आन्ध्य तथा मद्रास में नई 
बस्तिया बसाना, तथा अनेक राज्यों में हरिजनों को बसाने के लिए भूमि बांदना झादि। 
केन्द्रीय सरकार ने भोपाल में १०,००० एकड़ का एक फार्म खोलने की योजना बनाई है 
जिसमें भूमिहीन श्रमिक इस विचार से चुने गए है कि वें प्रन्ततः भूमिदारों के रूप में बस 
जाएंगे । दूसरी पचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था के अलावा १४ राज्यों में ५ 
करोड़ की अनुमानित लागत की योजनाए बनाई गई है जिनके अन्तर्गत भूमिहीत श्रमिकों के बीस 
हजार परिवारों को १,००,००० एकड़ भूमि पर बसाया जाएगा। 


१०. भूमि की उच्चतम सीमा निर्चित करने से पुनस्संस्थापन के लिए कुछ भूमि उपलब्ध 
होगी । भूमि सुधार और भूमि पुनर्गठन के अध्याय में यह प्रस्तावित किया जा चुका है कि 
प्रत्येक राज्य मे क्रषि तथा भूमि की जोत की गणना सम्बन्धित सामग्री का अध्ययन तथा 
उन क्षेत्रों की, जिनकी गणना होने की सम्भावना है, गणना होने के पश्चात भूमिहीन श्रमिकों 
को भूमि देकर पुन. बसाने के लिए व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए । भूदान में यथासम्भव 
प्राप्त भूमि को भी अतिरिक्त भूमि पर पुनस्संस्थापन के लिए बनाई गई योजना में मिला लेना 
चाहिए । उन असामियों को जो कि इस कारण बेदखल होंगी कि मालिक जमीन पर खुद 
काइत करना चाहता है, और साथ ही उन लोगों को भी जिनके पास अलाभकर खेत है जमीन देने 
का विचार करता होगा। इस स्थिति मे प्राप्त भूमि का कम पड़ना अनिवार्य है । जैसा कि बताया 
जा चुका है, भूमिहीन मजदूरो के पुनस्संस्थापन को संगठित करने के लिए विशेष कर्मचारियों 
की सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी । विकास के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था कृषि, राष्ट्रीय 
विस्तार तथा सामुदायिक विकास, ग्रामोद्योग तथा अन्य कार्यक्रमों द्वारा करनी होगी जिनका 
योजना में समावेश है । भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के पुनस्सस्थापन की योजनाओं के लिए परामर्से 
देने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर बोर्ड 
स्थापित करने की और समय-समय पर होने वाली प्रगति पर विचार-विमर्श करने की भी 
सिफारिश की गई है। इन बोर्डों को खेतिहर मजंदूरों के पुनस्संस्थापन की समस्याओ्रों के सब 
पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए । 


११. दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लागत का काफी बड़ा भाग छोटे-बड़े निर्माण 
कार्यों पर खर्चे किया जाएगा । इस बात की सिफारिश की गई है कि यथासम्भव मात्रा में 
ठेकेदारों की जगह श्रम तथा निर्माण सहकारी संस्थाओ का इस्तेमाल होना चाहिए। विस्तार 
सेवा कर्मचारियों की ऐसी सहकारी संस्थाओं का संगठन करने की विशेष जिम्मेदारी होगी । 
प्रत्येक विकास खण्ड में एक श्रम सहकारी संघ होना चाहिए जिससे प्रत्येक गांव की 
सहकारी समितिया सम्बद्ध हों । सामान्य तथा बृहदाकार योजनाओं क बारे में खण्ड या ताल्लुका 
संघ को प्रामाणिक दार्तो पर काम प्राप्त करने में सहायता मिलनी चाहिए और उधर 
इन सघों को गावों से स्थानीय श्रमिकों को जुटाना चाहिए । छोटे-मोदे काम के ठेके 
श्रम सहकारी समितियों को सीधे मिलने चाहिएं और साथ ही उनके पूरा करने में सहायता 
मिलनी चाहिए । भूमिहीन मजदूरों की आय तथा देहाती क्षेत्रों में काम प्राप्त करने के 
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अवसरों को बढ़ाने में श्रम तथा निर्माण सहकारी सस्थाओं के विकास से काफी सहायता मिल 
सकती है । यदि आवश्यक संगठन किया जाए तो कोई कारण'नही कि अल्प काल में ही 
शक्तिशाली सहकारी सघ, जिनके अपने यन्त्र तथा उपकरण आदि यहा तक कि यातायात 
के साधन भी हों, बनाए न जा सकते हों ।॥ प्रारम्भिक स्थिति में टेकनीकल मार्ग-दर्शन तथा 
प्रबन्ध में सहायता देने के अलावा आवद्यक उपकरण खरीदने के लिए खण्ड या ताल्लुका श्रम 
सहकारी संघों को ऋण मिलना चाहिए । इस सम्बन्ध में यह भी बताया जा सकता है कि वनो में 
सहकारी संस्था के काम करने से जो अनुभव प्राप्त हुभ्ना है वह उत्साहजनक है । 


१२. अनेक ' राज्यों में कृषि मजद्रों के लिए घर बनाने के स्थानों की व्यवस्था के 
लिए कानून और नियम बना दिए गए हैं। यह गांव के समस्त जनसमुदाय की जिम्मेदारी 
होनी चाहिए कि भूमिहीन मजदूरों को घर बताने के लिए स्थान मिले। कुछ मामलों में स्थानीय 
सामग्री से सस्ते घर बनाने मे सहायता मिलने की सम्भावना है। खेतिहर मजदूरों के लिए घर 
बनाने के स्थान मुफ्त में उपलब्ध होने चाहिएं । 


१३. पहली पंचवर्षीय योजना में पंजाब, राजस्थान, अजमेर, कुर्गे, दिल्ली, हिमाचल 
प्रदेश, कच्छ तथा त्रिपुरा के समस्तअदेशों में मजद्री की न्यूनतम दरें निश्चित कर दी गईं 
है। असम, बिहार, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मैसूर तथा विध्य प्रदेश के उन स्थानों 
पर मजदूरी की न्यूनतम दरें निश्चित कर दी गई है जहां पहले बहुत कम थी। 
अनेक अन्य राज्यों में मजद्री की न्यूनतम दरे निश्चित करने से सम्बन्धित कानून अभी लागू 
सहीं किए गए है । यह अनुभव किया जा रहा है कि भूमि पर बढ़ती हुई आबादी का दबाव 
होने के कारण और मजदूरों की बहुलता के कारण मजदूरी की न्यूनतम दरों के कानूनों को 
लागू करने में कठिन समस्याएं पैदा होती है। फिर भी देहाती क्षेत्रों में मजद्री की न्यूनतम 
दरों की निश्चित करने के कानूनों को मजदूरी का स्तर ऊंचा उठाने के लिए जारी करवा ही 
है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि सब राज्यों में और समस्त इलाकों में मजदूरी की 
न्यूनतम दरें निश्चित होनी चाहिए, और सीमाएं होतें हुए भी निश्चित की गई मजदूरी की 
दरों को लागू रखने का निरन्तर प्रयत्न रहना चाहिए । 


१४. थोड़ा-धोड़ा समय देकर नियमित रूप में खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्‍ता 
मूल्य देशनांक बनाने की ओर कदम उठाए जा रहे है । इन देशनांकों से समय-समय पर मजदूरी 
की न्यूनतम दरो को निश्चित करने तथा इनका संशोधन करने मे आसानी रहेगी। योजना में 
फिर से एक बार कृषि श्रम जांच करवाने का भी प्रबन्ध है जिससे खेतिहर मजदूरों की दशा 
पर पड़े हुए पहली पंचवर्षीय योजना के प्रभाव का मूल्यांकन हो सके । 


अध्याय १७ 


सिंचाई और बिजली 
१ सिचाई 


जल साधन 


देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए जल और भूमि साधनों के संयुक्त विकास का महत्व 
आधारभूत है, इसलिए योजना के कार्यक्रमो में इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। जैसा 
कि प्रथम पचवर्षीय योजना मे बतलाया गया है, जल साधनों के विकास की योजना राष्ट्रीय 
स्तर पर बनाई जानी चाहिए । 


२. कुछ वर्ष हुए, अन्दाजा लगाया गया था कि भारत के समस्त जल साधन १३५ करोड़ 
६० लाख एकड़ फूट के है । भ्रब इन साधनों के ठीक-ठीक परिमाण का पता लगाने का कार्य आरम्भ 
किया जा चुका है और उसे द्वितीय योजना काल मे जारी रखा जाएगा । किसी नदी के पानी का 
सिचाई के लिए प्रयुक्त हो सकना, जिस प्रदेश में से नदी बहती है उसके घरातल, प्रवाह की विशेष- 
ताओ और मिट्टी की किस्म पर निर्भर करता है और ये सब बाते हर नदी मे भिन्न-भिन्न प्रकार 
की होती है । अनुमान, है कि हमारे देश के उपलब्ध जल साधनो में से करीब ४५ करोड़ एकड़ फूट 
का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। 


३. इसमें से १९५१ तक लगभग केवल ७ करोड़ ६० लाख एकड़ फूट का उपयोग किया 
गया था। यह देश की नदियों में प्रवाहित जल का केवल ५४*६ प्रतिशत था। प्रथम योजना के 
समय जो योजना कार्य शुरू किए गए उनके द्वारा अधिक जल का उपयोग होने लगा; १६५६ के 
अन्त तक यह परिमाण बढ़कर १० प्रतिशत हो गया होमा । देश की प्रधान नदियों के जल के 
उपयोग की स्थिति लगभग इस प्रकार होने की सम्भावना है: 


प्रथम योजना में द्वितीय योजना में 
नदी-वर्ग अनुमानित औसत १६५१ तक शामिल योजनात्रो शामिल योजनाओो 
प्रवाह उपयोग द्वारा अतिरिक्त उपयोग द्वाराअतिरिक्त उपयोग 


(पूर्ण विकास पर ) (पूर्ण विकास पर) 








(परिमाण लाख एकड़ फूट में) 


१. सिन्धु १,६८० छ० ११० १२ 
२. गंगा ४,००० २०० २१२५ श्ट्न 
३. बरहापुत्र ३,००० कुछ नही कुछ नही ७ कुछ नही 
४. गोदावरी ८४० १२० १० १५ 
भू. महानदी . छो४० ६ १०५ २ 
६. कृष्णा प्‌०० 8० १५६ २६ 
७. नमेदा ३२० २ कुछ नही १०१ 
८. ताप्ती १७३० २ ७ प्‌ 
६. कावेरी १२० ८० , १३ ६ 
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इसके पश्चात भी बहुत बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध रहेगा। इसलिए इन साधनों का उपयोग 
करने की योजना बनाते रहने की आवश्यकता रहेगी ही । 


४. भमि के गर्भ में से बडी मात्रा में पानी सिल सकता है। इन साधनों की कोई सूची 
तो अ्रभी तक तैयार नहीं की गई है परन्तु परीक्षण के लिए जो नलकूप लगाए गए है, उनसे देश के 
कुछ भागों के भूगर्भस्थ जल के विषय मे विश्वसनीय जानकारी अवश्य मिल सकेगी । इस पानी 
का उपयोग सिंचाई के लिए उन इलाकों में किया जाएगा जिनमें नहरों से सिंचाई करना 
महंगा पड़ता है श्रथवा जिनकी जमीन मे पानी भर जाता है। ऐसे इलाकों में नलकूपों की 
सिंचाई नहरी सिंचाई से अच्छी रहती है । 


विकास के वर्तमान कार्ये 

५, सिंचाई का उपयोग भारत में प्राचीन काल से होता आया है । उन्नीसवीं शताब्दी में 
उत्तर प्रदेश मे गंगा और यमुना नदियों से, पजाब मे रावी और सतलुज से, मद्रास में गोदावरी, 
कृष्ण और कावेरी से और बिहार में सोन नदी से बढ़िया और बड़ी-बड़ी नहरे निकाली गई थी । 
विगत कुछ दशकों में पंजाब में सतलुज नदी से, उत्तर प्रदेश में बेतवा और शार्‌दा से, मध्य प्रदेश 
और उड़ीसा में महानदी से, बम्बई और हैदराबाद में गोदावरी से, आन्ध्र में कृष्णा से और मैसूर 
और मद्रास में कावेरी नदी से और भी नहरें निकाली गईं । प्रथम योजना काल में कई बड़ी-बड़ी 
सिंचाई योजनाओं को आरम्भ किया गया, जिनमें से कई तो बहुद्ेशीय थी । कइयों को पूरा करने 
के लिए बड़े बांध और जलाशय बनाने पड़े, ताकि उनमें वर्षा ऋतु का पानी एकत्र किया जा 
सके । कइयों में काम अ्रब भी जारी है। वह अधिकतर द्वितीय योजना काल में पूरा'हो जाएगा । 
इस अध्याय के अन्त में परिशिष्ट के प्रथम विवरण में देश के बड़े-बड़े सिचाई कार्यो का विवरण 
दिया गया है । 


६. १६५४-५४ में देश की भूमि के वर्गीकृत उपयोग का निम्न विवरण तैयार किया 
ग़या था :-+- 


करोड़ एकड़ 
े (लगभग ) 
समस्त क्षेत्रफल - | ८१ १ 
वर्गीकृत भूमि का क्षेत्रफल ' मर कर म ७२'२ 
जंगल ब्लड हल मी दो मर 2३73 
खेती के लिए अनुपलब्ध दल न कि के १२'२ 
पड़ती के अतिरिक्त अनबोई भूमि .. की न कक 8 प्र 
चालू पड़ती लि हो बढ ३५ सा रू 
चालू पडती के अतिरिक्त पड़ती _-- * न न २६ 
बोई हुईं भूमि का क्षेत्रफल का 2८ हा कि ३१*४५ 
बोने योग्य भूमि का क्षेत्रफल हि न ४६" ७ 
बोई हुई भूमि न | हे की ... ३४३ 


भ्ै 





प्रिक्षि्ट के विवरण २ में कृषि और सिंचाई के विषय में राज्यों द्वारा दिए गए 


महत्वपूर्ण झ्रांकड़ों का संग्रह किया गया है । 
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. ७. १६५०-४१ में सब मिलाकर ५ करोड़ १५ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी । 
इसमे से १ करोड़ ७६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई सरकारी नहरों से, २८ लाख एकड़ की 
“निजी नहरों से, 5८ लाख एकड़ की तालाबों से, १ करोड़ ४७ लाख एकड़ की कुझओ से, और ७३ 
लाख एकड़ की अन्य' साधनों से होती थी । यह देश में खेती की समस्त भूमि का १७-४५ प्रतिशत 
भाग था । प्रथम योजना के समय सिचाई के जो बड़े और मध्यम कार्ये ग्रारम्भ किए गए, उनसे 
१६५६ के अ्रन्त तक और भी कोई ६३ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगी होगी। इनके पूरा 
हो जानें पर सिंचाई का नया क्षेत्र लगभग २ करोड़ २० लाख एकड़ हो जाएगा। इससे किस 
राज्य को कितना लाभ पहुचेगा, इसका विवरण इस प्रकार है --- 


“ १९५४६ तक सिंचाई नए काम पूरे हो 





' राज्य >> जाने पर सिचाई 
3 का क्षेत्र 
(हजार एकड़ ) 
अआन्ध्र ८ १,६६० 
असम * हु ब् हे १५२ २३४ 
बिहार *- न “ -.. यह २,५७६ 
अम्बई 9३ ४ स्‍ रे ३०६ १,५०५ 
सध्य प्रदेश. -. से के 2४ १० र्‌डडं 
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८. आशा है कि प्रथम योजना में आरम्भ किए गए सिंचाई के छोटे कामों से भी १ करोड़ 
अतिरिक्त एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी। पहले जिन क्षेत्रों की कुओओं और तालाबों श्रादि छोटे 


२९६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


साधनों से सिंचाई होती थी, उनमे से कुछ अब बड़े साधनों द्वारा सीचे जाने लगेंगे और इससे 
क्षेत्रों में नविषध्न सिचाई होने लगेगी। इस कारण प्रथम योजना मे आरम्भ किए गए कार्यों 
द्वारा हुई अतिरिक्त सिंचाई का परिमाण १ करोड़ ५० लाख एकड़ माना जा सकता है। १६५१ 
में खेती की समस्त भूमि में सिचाई वाली भूमि का भाग १६ प्रतिशत था। प्रथम योजना की: 
समाप्ति तक वह २० प्रतिशत हो चुका होगा । 


विकास के भावी काये 

९. सिचाई--सिचाई का अन्तिम लक्ष्य क्या रखा जाए अथवा देश मे उपलब्ध 
साधनों से सब मिलाकर कितनी सिचाई की जा सकती है, इसका निश्चय करने के लिए पर्याप्त 
सामग्री उपलब्ध नही है। परन्तु मोटा अन्दाजा यह किया गया है कि बहुद्देशीय बडे और मध्यम: 
सिंचाई कार्यो से कोई ७ करोड़ ५० लाख एकड भूमि में सिचाई की जा सकती है। अन्य साधनों 
से भी लगभग इतनी ही सिचाई हो सकती है। इस प्रकार समस्त साधनो से कोई १५ करोड एकड़ 
भूमि में सिचाई हो सकेगी। सिचाई आयोग ने सिचाई की सम्भावनाओ का एक अखिल भारतीय 
सर्वेक्षण ५० वर्ष से भी पहले किया था । तब से अब तक परिस्थितियो मे बहुत परिवर्तन हो गया 
है। प्रथम तो बांध बनाने के तरीकों मे और सिचाई की इजीनियरी मे बहुत सुधार हो गए है ।' 
जिन कामो को उस समय असम्भव समझा जाता था वे अरब व्यावहारिक बन गए है । द्वितीय, 
हाल के वर्षों में शुष्क खेती करने, समोच्च बाध बनाने और भूमि सरक्षण करने झ्रादि मे बहुत 
उन्नति हो चुकी है । इसलिए अब इन दोनो दृष्टियो से विचार करके सिचाई की सम्भावनाओं 
का अन्दाजा बदल लेना आवश्यक हो गया है । हमारी सिफारिश यह है कि केन्द्र और राज्यों की 
सरकारें मिलकर इस बात का सर्वेक्षण सावधानीपूर्वक करे कि सिचाई की बड़ी और मध्यम 
योजनाओो से और कुओ तथा तालाबों आदि छोटे साधनों से कुल कितने क्षेत्र मे सिचाई की जा 
सकती है। इस प्रइन का भी प्रत्येक प्रदेश मे पृथक-पृथक अध्ययन करना चाहिए कि किन स्थितियों 
में वहां सिंचाई करना लाभप्रद नही रहेगा और बिना पानी की खेती करना आवश्यक हो जाएगा। 
जो-जो अनुसन्धान करने के सुझाव हमने 'यहां दिए है, उनसे उपर्यक्त तीनो दिशाओं मे 
विकास की सम्भावनाओं का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाएगा, अर्थात सिचाई के बड़े और मध्यम कामों 
से कितनी सिचाई हो सकती है, कुओं, तालाबों श्रादि सिचाई के छोटे-छोटे कामो से सिचाई का 
कितना विकास किया जा सकता है, और तीसरे, शुष्क खेती करने, समोच्च बाध बना 
देने और जमीन में नमी को कायम रखने आदि की क्‍या सम्भावनाएं है ? सिचाई के विकास की 
भावी योजनाए बनाने के लिए इन अनुसंधानों का किया जाना आवश्यक है । 


१०. यह भी आवश्यक है कि नहरों द्वारा पानी का उपयोग करने की योजनाएं बनाते हुए, 
जो फसले बिना पानी की खेती से उत्पन्न की जाएगी, उनके लिए पानी की आवश्यकताओं का 
ध्यान रख लिया जाए। यदि नदियों के जल ख्रवण क्षेत्रो का सारा पानी नहरों अथवा संग्राहक” 
जलाशयों द्वारा निम्न क्षेत्रों मे खीच लिया गया तो आशंका है कि जो क्षेत्र नहरी सिचाई से 
लाभ नही उठा सकते वे शुष्क खेती की प्रणाली द्वारा भी पानी के लाभ उठाने से वंचित हो जाएगे । 
इसलिए संग्राहक जलागार इस प्रकार नही बनाने चाहिएं कि वे नदियों के जलखवण क्षेत्रों का 
सारा पानी खींच लें, और ऊपर की जमीनों के जिन क्षेत्रों की स्थिति घाटे की है, उनकी पानी 
की आवश्यकताओं का ध्यान बिल्कुल न रखा जाए । इसी प्रकार यदि जलागार नदियो के ऊपरी 
पड बनाए जाएं तो निचले भ्फगो में स्थित क्षेत्रों की जी आवश्यकताओं का ध्यान रखना 
चाहिए ३; 


सिचाई और बिजली २६७० 


११. नौ परिवहन'--नदियों का उपयोग सिचाई, बिजली उत्पादन, जल उपलब्धि 
और मल-प्रवाह के अतिरिक्त नौ परिवहन के लिए भी किया जा सकता है। यह परिवहन का 
एक सस्ता साधन है, इसलिए यह सचार और परिवहन की बढती हुई आवश्यकताओं को पूरा 
करने मे अधिकाधिक उपयोगी और सहायक हो सकता है। श्रभी तक नौ परिवहन का विकास 
असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के ही कुछ भागो तक सीमित है। प्रथम योजना 
में भी इस दिशा मे अधिक प्रगति नही हुई है । परन्तु अब विकास की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही 
हैं, इसलिए झ्रब नदियों का उपयोग यातायात के लिए करने पर अधिक ध्यान देना पडेगा और 
द्वितीय योजना में परिवहन के लिए जलमार्गों का आर्थिक विकास' करने का अनुसन्धान अधिक 
पूरी तरह किया जाएगा। नदी घाटी योजनाझो के प्रसग मे भी इस समस्या पर विद्येष ध्यान देना 
पडेगा । 


१२. भूमि संरक्षण --प्रथम योजना मे भूमि संरक्षण की समस्याओं और उन्हें हल करने 
के उपायों पर विचार किया गया था। इस समस्या पर उन क्षेत्रों मे और भी अधिक ध्यान देने की 
आवश्यकता है जिनमे कि बडे-बड़े जलागार बनाए गए है और जहां उनके कारण नदियों और 
सहायक धाराओं के प्रवाह के रूप और दिशा आदि बहुत बदल गए है । यदि नदियो के जल स्रवण 
क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के आवश्यक उपाय न किए गए तो पानी का प्रवाह झपने साथ गाध और 
कीचड आदि लाकर और इन जलागारो और नीचे की प्रणालियों में एकत्र करके इनकी सामर्थ्य 
को क्षतिग्रस्त कर देगा । जलागारों से नीचे की ओर बांध बन जाने के कारण नदियो के प्रवाह 
की व्यवस्थाए भी बदल जाती है । इसका प्रभाव उसकी अनेक धाराश्रों पर भी पड़ता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि तीचे की घाटी में भूमि के कटाव की समस्या गम्भीर रूप धारण कर 
लेती है । इसलिए नदी घाटी योजनाञ्रों से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के उपायो 
पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें भूमि संरक्षण के कार्यक्रम में विशेष स्थान 
मिले । इसके साथ ही, नदी घाटी योजनाओं से सम्बद्ध कार्यो की रक्षा के लिए रक्षक बाघ बनाने 
पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें प्रत्येक बड़ी नदी घाटी योजना का अग बना लेना चाहिए । 


द्वितीय योजना के कार्यक्रम ५ 


१३. भौतिक लाभ:--प्रथम योजना बनाते हुए यह लक्ष्य सामने रखा गया था कि १४ 
से २० वर्ष में सिचाई के सरकारी साधनों द्वारा सिचित क्षेत्र दुगता हो जाएगा । १६९५१ में सभी 
साधनों द्वारा सिचित प्रदेश लगभग ५ करोड़ १० लाख एकड़ था। प्रथम योजना के समय में 
१ करोड़ ६३ लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र,मे सिंचाई होने लगी होगी---६३ लाख एकड़ में तो 
सिचाई के बड़े और मध्यम कार्यो से और १ करोड़ एकड में छोटे-छोटे कार्यो से । द्वितीय योजना 
में और भी २ करोड १० लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होने लगेगी---१ करोड़ २० लाख एकड 
में तो बड़े और मध्यम कार्यों के द्वारा और ९० लाख एकड़ में छोटे-छोटे कार्यों द्वारा । इस १ 
करोड २० लाख एकड़ क्षेत्र में से ९० लाख एकड़ क्षत्र तो पहले से हाथ में लिए हुए कार्यों द्वारा 
सीचा जाएगा और ३० लाख एकड़ नए कार्यो ढ्वारा। नए कार्यों का अन्तिम लक्ष्य लगभग 
१ करोड़ ५० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिचाई करने का है । आशा है कि ये नए कार्य 
ह्ितीय योजना के पहले ३ वर्षो में तो प्रति वर्ष बीस-बीस लाख एकड़ और अन्तिम दो वर्षों मे 
प्रतिवर्ष तीस-तीस लाख एकड़ भूमि में नई सिचाई कर सकेंगे । 

१४. वित्तोय विनियोग :--प्रथम योजना के समय और उससे ठीक पहले के कुछ वर्षों 
में देश के सभी भागो में सिंचाई के कामो पर बहुत परिश्रम किया गया था। सिंचाई और बिजली” 


श्श्द द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


के जो काम पहले-पहल प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए गए थे, वे लगभग ६७० करोड़ 
रू० की लागत के थे । इसमें से केवल सिंचाई के कामों की लागत कोई ६२० करोड़ रु० थी । 
भीछे इनमें सिंचाई के कुछ मध्यम काम कमी वाले क्षेत्रों को स्थायी लाभ पहुंचाने के लिए बढ़ाए 
गए। वे लगभग ४० करोड़ रु० की लागत के थे। कई कार्यो का क्षेत्र बढ़ा दिया गया और इसलिए 
उनमें से कइयों के व्यय का अन्दाजा दोबारा लगाया गया । इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के सिचाई कार्यों की सारी लागत कोई ७२० करोड़ रु० तक पहुंच गई । इसमें से ८० करोड़ रु० 
योजना आरम्भ होने से पहले के वर्षो में व्यय हो चुके थे । अन्दाजन ३४० करोड़ रु० प्रथम योजना 
काल में व्यय हो गए होंगे । शेष राशि द्वितीय और तृतीय योजनाओं की श्रवधि में व्यय की जाएगी । 
यह आवश्यक है कि जो काम हाथ में लिये हुए हैं वे शीघ्र पूरे कर लिए जाएं, जिससे कि उन पर 
जो व्यय हो चुका है उससे उत्पादन होने लग जाए और उनके लाभ यथाशी त्र मिलने लगें । द्वितीय 
योजना काल में इन कार्यो पर लगभग २०६ करोड़ रु० व्यय करने पड़ेंगे । 


१५. द्वितीय योजना में सिचाई के जो नए कार्ये आरम्भ किए जाएगे, उनकी लागत लग- 
'भग ३८० करोड़ रु० होगी । इसमें से १७२ करोड़ रु० तो द्वितीय योजना के समय ही' व्यय' हो 
जाने की सम्भावना है। शेष राशि तृतीय और अगली योजनाओं के समय व्यय की जाएगी । द्वितीय 
योजना के समय सिचाई के बडे और मध्यम कार्यो पर व्यय करने के लिए सब मिलाकर ३८१ 
करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। ३५ करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था इसलिए 
की गई है कि सिन्ध्‌ नदी-वर्ग के पानी मे से जो भाग भारत को मिलने की आशा है उससे सम्बद्ध 
तथा कुछ अन्य कार्यों को आरम्भ किया जा सके । इन सबके सम्बन्ध में निर्णय होना अ्रभी दोष 


है । 


१६- द्वितीय योजना में सिचाई के नए कामों की संख्या १९५ है। इनमे से दस का व्यय लगभग 
१० और ३० करोड़ रु० के मध्य में, सात का ५ और १० करोड़ रु० के मध्य में और शेष 
का ५ करोड़ रु० से कम है। इस प्रकार द्वितीय योजना मे मध्यम कार्यो की प्रधानता है | ह्ितीय 
योजना में सम्मिलित सिचाई के नए कार्यो की संख्या, उनके व्यय और पृथक-पुृथक लाभों का विवरण 
नीचे की तालिका में दिया गया है :--- 








कल अनमानित कार्य पूरा हो जाग 
अनुमानित व्यय कार्यो की संख्या. व्यय पर सिंचाई के 
“(करोड़ रुपए) अनुमानित लाभ 
(लाख एकड़) 
१० और ३० करोड़ रु० 
के बीच में न १० १६१ 3 
५ और १० करोड़ रु० 
के बीच में ७ भ््ड १्प्र्‌ 
१ और ५ करोड़ रु० 
के बीच में हु ४० प्र द्प्‌ री ३३४ 
१ करोछ-रु० सें कम नह श्ड३ - ४द १५ 
: * योग ७... ्‌ईश४ - ३७६ १४८ 


कक 
| 
हि 
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द्वितीय योजना के महत्वपूर्ण सिचाई कार्यों का विवरण इस अध्याय के अन्त में परिशिष्ट 
के विवरण ३ में दिया गया है । 


१७. किसी भी कार्य को योजना में सम्मिलित कर लेने का श्रर्थ यह नहीं है कि उसका 
प्रत्येक दृष्टि से श्रनुसन्धान कर लिया गया है प्रत्युत वस्तुस्थिति यह है कि कई कार्यो को आरम्भ 
करने से पहले उनका प्रौद्योगिक दृष्टि से अनुसन्धान और उनकी आर्थिक सस्भावनाओं पर विचार 
करना पड़ेगा । इन कार्यों के सम्बन्ध मे आरम्भिक कारंवाई, सर्वेक्षण अथवा उनके अनुसंघान की 
रिपोर्ट पुरी करने अथवा कुछेक मामलों में सड़कें आदि बनाने तक ही सीमित रहेगी । सम्भव है 
कि विस्तृत अनुसंघान के पश्चात कई कार्यों के प्रौद्योगिक, आर्थिक और वित्तीय रूपों को बहुत 
बदल देना पड़े और उनके क्षेत्र तक पर पुनविचार करना पड़े । जैसा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 
में जोर देकर कहा गया था, प्रत्येक कार्य को पूरा करते हुए कुछ निश्चित मंजिलों पर पहुंचकर, 
उस कार्य के समग्र रूप और उसके विविध अंगों के वित्तीय तथा आथिक पहलुओं पर सावधानी 
से विचार कर लेना चाहिए । 


१८- सिंचाई के कार्यो को पूरा करते हुए यह बहुत आवश्यक है कि राज्य सरकारे उनका 
क्रम निश्चित कर देने पर सूक्ष्मता से ध्यान दे । वित्तीय विचारों के अतिरिक्त इन कार्यों का क्रम 
अन्य कुछ विचारों के द्वारा भी निर्धारित किया जाएगा, जैसे कि प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की उप- 
लब्धि, कुछ कार्यों का फल शी क्र निकल आने की आवश्यकता, कुछ कार्यों की तुलना में अन्य कार्यो 
को पहले पूरा करने की आवश्यकता और एक ही राज्य के विविध स्थानों की आवश्यकताओं मे 
अतिस्पर्धा आदि । इस प्रकार योजना मे सम्मिलित अनेक बड़े कार्यो को पीछे जाकर पूरा किया 
जाएगा, पहले नही । जिन कुछ कार्यो का अनुसधान अज्ी अधूरा पड़ा है उनके अतिरिक्त, आन्ध्र 
में वंशधारा, बिहार में कन्साई, बम्बई में उकाई, नर्मदा, माही, खडगवासला, गिरणा और बनास, 
मध्य प्रदेश में तवा और पश्चिम बंगाल मे कंसबाटी योजना कार्य इसी प्रकार के है । इसमे से 
कद्यों के क्षेत्र और लाभों को निर्धारित करना शेष है । इन सब पर व्यय २०० करोड़ रु० से 
ऊपर होगा, परन्तु द्वितीय योजना में इनके लिए लगभग ५० करोड़ रु० रख लिए गए हैं । 

१६९. विभिन्न राज्यों की योजनाएं तयार करते हुए उनकी सिंचाई की अतिरिक्त आव- 
इयकताओं और उनमें भ्रब तक हुए विकास को देखने के साथ-साथ यह भी देखा गया है कि भ्रस्ता- 
वित कार्यो को पूरा करने की उनकी सामथ्ये कितनी है । द्वितीय योजना में विभिन्न राज्यो में 
कितना-कितना काम किया जाएगा, यह इस श्रध्याय के अन्त में परिशिष्ट के विवरण ४ से 
बतलाया गया है । 


२०. सिंचाई के बड़े श्रौर छोटे कार्य :---सिंचाई के कार्यक्रम बनाते हुए उन बड़े और छोटे 
कामों में सन्‍्तुलन रखने की सावधानी बरतनी पड़ती है जो कि अपने काये और क्षेत्र की दृष्टि से 
एक-दूसरे के पूरक हों । हरेक इलाके में वही काम करने चाहिएं जिनके करने की सहूलियतें वहा 
मौजूद हों । प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के ७ कार्य ऐसे थे जिनकी लागत ३० करोड रु० से 
ऊपर बैठती थीं, ६ ऐसे थे जिनकी लागत १० और ३० करोड़ रु० के बीच बैठती थी, ४ की ५ 
और १० करोड़ रु० के बीच में, ५० में से प्रत्येक की १ और ५ करोड़ रु० के बीच में और २०० 
की १ करोड़ रु० से कम बैठती थी। यद्यपि प्रथम योजना के समय ३४० करोड़ रु० व्यय हो गए 
होंगे, परन्तु १९५६ के अन्त तक अतिरिक्त सिंचाई कंवल ६३ लाख एकड़ भूमि में हो पाई 
होगी । इसकी तुलना में, जिस क्षेत्र में मतिरिक्त सिंचाई की जा सकती है, उसका क्षेत्रफल २ करोड 


३०० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


२० लाख एकड़ है। प्रथम योजना से बचे हुए जो कार्ये द्वितीय योजना मे पूरे करने पड़ेंगे, उन पर 
व्यय २०९ करोड़ रु० करना पड़ेगा और यह राशि द्वितीय योजना में सिचाई के लिए रखे गए 
४१६ करोड़ रु० के समस्त व्यय में से लेनी पडेगी । सिंचाई के लाभों की निरन्तरता और 
वित्तीय तथा आर्थिक आवश्यकता, दोनों दृष्टियों से यह उचित समझा गया कि द्वितीय योजना 
में सिचाई कार्यो का चुनाव करते हुए प्राथमिकता मध्यम कार्यो को दी जाए। इसके साथ ही, 
सिचाई के छोटे कार्यो को सिचाई के समस्त कार्यत्रम में प्रमुख स्थान दिया जाता रहेगा । 


२१ सिचाई के बडे और छोटे, दोनो कार्यो के अपने-अपने लाभ है । बडे कार्यो के लाभ 
ये है कि नदियों का जो पानी बेकार चला जाता, उसका उनमें उपयोग हो जाता है, उनसे बडे-बड़े 
क्षेत्रों मे सिचाई हो सकती है, कमी के वर्षो में उनसे सहायता मिलने का निश्चय रहता है और 
उनकी योजना प्राय. अनेक उद्देश्यों के लिए की जा सकती है । छोटे कार्यो मे पूजी कम लगती है, 
उनका फल जल्‍दी निकल आता है और उन्हें स्थानीय साधनो द्वारा ही शी त्र पूरा किया जा सकता 
है । परन्तु उनसे सहायता भी सीमित ही मिलती है और उनको कार्य-क्षम अवस्था में रखने का 
बहुत ध्यान रखना पडता है। १६५२ में भ्रधिक अन्न उपजाञो जाच समिति ने लिखा था कि 
सिचाई के छोटे कार्य बार-बार बेकार हो जाते है । इन कार्यो पर इस समय बडी-बडी धनराशियां 
व्यय की जा रही है, इसलिए इन्हें सन्‍्तोषजनक अवस्था मे चालू रखने के लिए विशेष उपाय 
करने की आवश्यकता है। उचित तो यह है कि इनको ठीक अवस्था में रखने की जिम्मेदारी 
वही लोग उठावे जो इनसे लाभ उठाते है । जिन कार्यो से देहाती जनता के बड़े भाग को लाभ 
पहुंचता हो उनको ठीक रखने की जिम्मेदारी स्थानीय जनता को सम्मिलित रूप में उठानी 
चाहिए | हम सिफारिश करते है कि राज्य सरकारों को एक विशेष कर लगाने का अधिकार होना 
चाहिए। उसकी आमदनी से गाव पचायतें अलग-अलग अथवा मिलकर, सिचाई के इन कार्यों 
की जरूरी मरम्मत और पुर्जेबदलवाई आदि का काम कर सकती हैं । 


५, आए, आर 


२२. सिंचाई के लिए पानी देने में मितव्ययिता की श्रावदयकता :---प्रथम पंचवर्षीय योजना 
में यह बात जोर देकर कही गई थी कि अब तक उपलब्ध पानी का उपयोग करते हुए जितनी साव- 
धानी और मितव्ययिता की जाती थी, उससे अधिक की जाने की आ्रवश्यकता है। उपलब्ध पानी 
का अधिकतम उपयोग करने में दो प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है--कषि 
सम्बन्धी और इंजीनियरी सम्बन्धी । कृषि सम्बन्धी समस्याएं ऐसी होती है जेसे कि सिचाई 
व्यवस्था में किस फसल को कितना पानी देना पड़ेगा, सिंचाई कितनी बार करनी पड़ेगी, खेती 
का ढग क्‍या है और खादें केसे दी जाती है आदि । इन सबका दिल्‍ली स्थित भारतीय कृषि 
अनुसन्धान संस्था में और राज्यों के अ्रन्य अनुसंधान केन्द्रों में अध्ययन किया जा रहा है । इसे 
द्वितीय योजना काल में भी जारी रखा जाएगा। 


२३. इंजीनियरी सम्बन्धी समस्याओरों में मुख्य है नहरो, उनकी शाखाओं, रजबहों और 
अन्य नाले-नालियो आदि में पानी के मर-खप जाने की । यदि इसे कम कर दिया जाए तो इस 
समय उपलब्ध पानी से ही अधिक बड़े क्षेत्र में सिचाई की जा सकती है । प्रथम पचवर्षीय योजना 
में सिफारिश की गई थी कि सिचाई की जल-प्रणालियो में पलस्तर करा देने की सम्भावना पर 
विचार किया जाएं और जहां-जहां आथिकरदृष्टि से'छेसा करना उचित प्रतीत हो वहा-वहां यह करा 
देखो जाए ३ इसे दिशा में प्रगति, कुछ राज्यो को छोड़ कर» अन्यक्र ग्रपर्याप्त ही हो घाईं है + 
द्विद्वोँय यौजेना में इस पर ऋधिक ध्यान दिया जाएगा । पानी की: बचत, जल-प्रणालियों में उच्चित 
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ताल-मेल रखने से हो सकती है । इस दिशा मे और जल-प्रणालियो को ठीक रखने मे राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा से भी बहुतेरी सहायता मिल सकती है । 


नल कप 


२४. १६५१ से पहले भारत में लगभग २,५०० नल कूप थे और इनमें से कोई २,३०० 
अकेले उत्तर प्रदेश मे थे । इनसे लगभग १० लाख एकड़ भूमि की सिचाई होती थी। प्रथम 
योजना में २,६५० नल कूप तो भारत-अमेरिकी प्रौद्योगिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तगंत, 
७०० नल कूप अधिक अन्न उपजाओ कार्येक्रम के अन्तर्गत और २,४८० नल कप राज्यों की 
विकास योजनाओं के भाग के रूप में लगाने का कार्यक्रम था। १६५४५ के ग्रन्त तक विभिन्न 
राज्यों मे लगाए जाने वाले नल कूपों और उनसे हुए लाभों का विवरण इस प्रकार है :-- 





भारत-अमे रिकी ग्रधिक अन्न उपजाओओ राज्यों की 
प्रौद्योगिक सहयोग कार्यक्रम योजनाओओं 
कार्यक्रम के अन्तर्गत के अन्तर्गत के अन्तगंत 
राज्य 





निर्धारित पूरी की हुई निर्धारित पूरीकी हुई निर्धारित पूरी की हुई 
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इन नल कूपों के लग चुकने और इनका विकास हो जाने पर इनसे २० लाख एकड़ अ्रति- 
रिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी । 


२५. नल कप लगाने की इंजीनियरी में जो प्रौद्योगिक उन्नति हुई है उससे भूगर्मस्थ पानी 
के उपयोग की सम्भावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। प्रथम योजना काल में ३५० गहरे नल कूप लगाकर 
अगर्भेस्थ पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने की सम्भावनाएँ पता लगाने का एक कार्यक्रम 
आरम्भ किया गया था । अरब तक यह प्ररीक्षण २२ स्थानों पर करके देखा गया है | इसे द्वितीय 
योजना काल में भी जारी रखा जाएगा । 


सं 


२६. द्वितीय योजना काल में ३,५८१ नल कप लगाने का कार्यक्रम है। इन सब नल 
कपों पर लगभग २० करोड़ रु० की लागत आएगी । इसे सिंचाई के छोटे कार्यक्रमों के व्यय में 
अम्मसिल्रित कर लिया गया है, जो कि योजना के कृषि विभाग का एक अंश है । इन नल कूपों से 
8, १६,००० एकड़ भूमि में सिचाई हो सकने की आजा है । राज्यों में इन नल कूपों का वितरण 
इस प्रकार किया जाएगा: 


३०२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


_______॒__|३ “कक नन--प/"”ै-++++++++ 
के जिए बिन 

ए्‌ न 

नल कूपो को प्रनुमानित /सच्ित क्षेत्र स्थानों पर परी- 











की संख्या ( बज ) (हजार एकड़) क्षणाथे बर्मा लगाया 
जाएगा, उनकी 
सख्या 
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२७. पंजाब, पेप्सू, उत्तर प्रदेश, बिहार और बम्बई में गुजरात के उत्तरी भाग के 
अतिरिक्त अन्य अधिकतर क्षेत्रों में मूगर्भस्थ पानी की अवस्था का पता लगाने की आवश्यकता है । 
जमीन में परीक्षणार्थ बर्मा लगाकर देखने का उद्देश्य यही है । विभिन्न राज्यों में नल कूप लगाने 
के जो कार्यक्रम बना लिए गए हैं उनमें इन अनुसधानों के परिणाम के अनुसार परिवर्तन 
करने की आवश्यकता हो सकती है । ह 


,.._ २८६,नल कूपों द्वारा सिंचाई करने मे प्रायः नहरों की अपेक्षा अधिक व्यय बैठता है । 
योजना आयोग के सुझाव पर राज्यों ने नल कूपों की सिंचाई के आर्थिक पहलू का अध्ययन करना 
आरम्भ किय॑। है । इसे व्यवस्थित रूप में जारी रखकर इसके परिणामों को प्रकाशित कर देना 
होगा, क्योंकि जिन प्रदेशों में नहरों द्वारा सिंचाई नहीं हो सकती उनमें नल कूपों ढ्वारा सिंचाई 
करने का महंत्व बढ़ जाएगा । 


सिचाई और बिजली ३०३ 


२० बिजली 
बिजली के स्रोत 


२६. देश में पानी से कितनी बिजली उत्पन्न की जा सकती है, इसका प्रारम्भिक अन्दाजा 
लगाने में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय कुछ प्रगति हुई थी, परन्तु अभी तक इसका 
पूरा-पूरा सर्वेक्षण नही किया गया। दक्षिण भारत में पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों 
से और मध्य भारत की नदियों से कितनी बिजली पैदा की जा सकती है, इसका केवल मोटी 
दृष्टि से हिसाब लगाया गया है। इसी प्रकार का काम हिमालय की और उत्तरी भारत की अन्य 
नदियों पर आरम्भ किया जा चुका है। अन्दाजा लगाया गया हैं कि विभिन्न स्थानों पर पानी से 
जो बिजली पैदा की जा सकेगी, उसका परिमाण लगभग ३ करोड़ ५० लाख किलोवाट होगा । 
इसमें लगभग ४० लाख किलोवाट दक्षिण भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों 
से, लगभग ७० लाख किलोवाट पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों से, लगभग ४० लाख 
किलोवाट मध्य देश की नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ब्राह्मणी और वैतरणी जल धाराओं से और 
लगभग २ करोड़ किलोवाट उत्तरी और 5त्तर-पूर्वी प्रदेश के गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिन्‍्धु आदि 
हिमालय से निकलने वाली नदियों से मिलेगी । दक्षिण और मध्यवर्ती प्रदेशों की बिजली का 
अन्दाजा उपलब्ध जानकारी और धरातल के नक्झों के आधार पर लगाया गया है । हिमालय 
की नदियों का अन्दाजा केवल मोटा-मोटा किया जा सकता है, क्योकि इस प्रदेश का निरीक्षण 
और अध्ययन अ्रभी किया ही जा रहा है | इंस विषय का अध्ययन अन्य अनेक दृष्टियों से फिर 
किये जाने की आवश्यकता है। आशा है कि वह द्वितीय योजना के समय आरम्भ किया जा सकेगा । 
ये दृष्टिया है : विकास का आर्थिक पहलू, निर्माण में लगने वाला समय, बिजली की मांग कितनी 
होगी और इसी प्रकार की अन्य स्थानीय बातें जिनके कारण काम को सीमित रखना आवश्यक 


हो सकता है । 


३०. पन बिजली के साथ साथ, कोयला जलाकर बिजली उत्पन्न करने वाले तापीय 
बिजली घर यानी थरमल बिजलीघर, इस देश में काफी समय तक बिजली का महत्वपूर्ण स्रोत बने 
रहेंगे । अ्रभी तक खातों में उपलब्ध स्टीम कोयले और गैर कोक कोयले (जो कोक बनाने के 
काम नही आता ) का ज्ञात परिमाण ४,००० करोड़ टन है । इसके अतिरिक्त लिगनाइट कोयल! 
बहुत बड़ी मात्रा में मिलने की सम्भावना है, इसलिए भविष्य में जहा तक दृष्टि जा सकती है, वहां 
तक बिजली पैदा करने के लिए कोयला मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी । इस समय जितना 
कोयला खानों से निकलता है उसका केवल १० प्रतिशत बिजली उत्पन्न करने के काम आता है। 
भविष्य मे कोयले की खुदाई बढ़ती ही जाएगी । इसलिए बिजली के उत्पादन में खर्चे होने वालें 
कोयले का अनुपात १० प्रतिशत से बढ़ने की सम्भावना नही है । डीजल तेल से बिजली का 
उत्पादन इस समय केवल कही-कही छोटे कारखानों में किया जाता है। आगामी वर्षों में डीजल से 
बिजली का उत्पादन बड़े परिमाण में होने की सम्भावना नहीं है । 


३१. इस प्रकार अगले कुछ दशको तक बिजली की हमारी सारी आवश्यकता पूरी करने 
के लिए कोयले और पानी के स्रोत पर्याप्त है, फिर भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनमें औद्योगिक उन्नति 
तो ज्ीघ्ता से हो रही है, परन्तु कोयले की खानें वहां से दूर है । वहां पानी की झक्ति या तो उपलब्ध 
ही नही होगी या शायद उसका विकास किया जा चुका होगा । इन प्रदेशों में बिजली पेंदा करने 
के लिए ताप के अतिरिक्त अणु शक्ति का उपयोग भी लाभदायक हो सकता है, क्योकि उसमे. 


३०४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


ईंधन का खर्च बहुत कम होगा । अ्रणु शक्ति में पूजी का व्यय अब भी थरमल बिजलीघरों की 
अपेक्षा कुछ अधिक होता है, परन्तु इस अधिकता को भ्रन्य अनेक तरह किफायत करके कम किया 
जा सकता है । भ्रणु शक्ति उत्पन्न करने के लिए देश में यूरेनियम और थोरियम के स्रोत पर्याप्त 
है । आशा है कि आगामी कुछ वर्षो में अन्य सूत्रों के अतिरिक्त अणुशक्ति से भी बिजली मिलने 
लगेगी । 


विकास के वतंसान काय॑ 


३२. प्रथम पचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय देश में लगे हुए बिजलीघरो की क्षमता 
२३ लाख किलोवाट थी । इसमें से १७ लाख किलोवाट बिजली तो उन सरकारी और निजी 
बिजलीघरों मे उत्पन्न होती थी जो काम ही बिजली देने का करते थे और शेष ६ लाख किलोवाट 
उन औद्योगिक कारखानों में होती थी जो अपने लिए बिजली आप ही पैदा करते थे । प्रथम योजना 
में नए उत्पादन का लक्ष्य १३ लाख किलोवाट रखा गया था, जिसमें से ११ लाख सरकारी कार- 
खानों को और शेष दो लाख निजी बिजली कम्पनियों को उत्पन्न करती थी । सरकारी कारखाने 
८ लाख किलोवाट उत्पन्न करने लगे है और निजी कम्पतिया २ लाख । इसके भझतिरिक्त, लगभग 
२ लाख किलोवाट क्षमता के सरकारी कारखानों में काम पूरा हो चुका था और १९५६ की समाप्ति 
स्रे पूर्व उनमें उत्पादन होने लगने की सम्भावना थी । औद्योगिक कारखानो के लिए बिजली के 
उत्पादन का लक्ष्य कोई निर्धारित नही किया गया था । उनमें से कइयों ने अपने महंगे बिजलीघर 
बन्द करके सरकारी बिजली संगठनों से बिजली लेता शुरू कर दिया है। फिर भी सब मिलाकर 
प्रथम योजना के समय निजी औद्योगिक कारखानों की बिजली उत्पन्न करने की क्षमता १ लाख 
फकिलोत़ाट बढ़ गई थी और मार्च १६५६ तक वह ७ लाख किलोवाट हो चुकी थी। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना के आरम्भ और अच्त में लगे हुए बिजलीघरों की क्षमता और उनसे उत्पन्न हुई बिजली 
काईविवरण नीचे की तालिका में दिया गया है :-- 





प्रथम योजना 
४ 6७ १६५०-५१ १६५५-५६ में वृद्धि का 
प्रतिशत 
(१) कारखानों को क्षमता--लाख 
'किलोबाट में 
जनोपयोगी बिजलीघर : 
(क) राजकीय .- धर 9४ १३३ 
(ख) निजी 0 - 8 १३ श्प 
अपनी बिजली उत्पन्न करने. _ 
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#(२) उत्पन्न बिजली-- करोड़ किलोवाट आवर में 
जनोपयोगी बिजलीघंर : 
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(२) बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विशेष डिज़ाइनों के 
बड़े और ऊंचे स्तम्भों का निर्माण, विकास - और उनका परीक्षण (लकड़ी 
की बल्लियों समेत) 

(३) देहातों में बिजली पहुचाने के लिए उपयोगी सामान और डिजाइनो का निर्माण 
ओर विकास; 

(४) डी० सी० बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की विधियों का विकास ; 

(५) पानी की तामीरों में छेद हो जाने के कारण, 

(६) एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली ले जाने वाले तारों को आसमान से गिरने 
वाली बिजली से बचाने की व्यवस्था करना; 

(७) इम्पल्स स्थितियों के अ्रतग्गंत कौरोना; 

(5८) एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली ले जाने वाले द्वांसमीशन तारों और 
बिजली वितरक सब-स्ठेशनों के यन्त्रों में सामंजस्य की स्थापना; 

(६९) पावर बिजली और वितरण ट्रांसफारमरों के भार और ताप की परिस्थितियां; और 

(१०) उच्च वोल्टेज स्विचगीयर परीक्षण और नए स्विचगीयर डिजाइनों का विकास | 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली की इंजीनियरी की एक अनुसन्धानशाला भी इस 
योजना की अ्रवधि में ही खोल देने की व्यवस्था है। इसके साथ ही, बहुत उच्च वोल्टेज 
के स्विचगीयरों के परीक्षण का एक केन्द्र भी खोला जाएगा । 


७६. श्रन्य कार्यक्रम :---खोज, सर्वेक्षण और अनुसन्धान के अ्रतिरिक्त, सिंचाई और बिजलो 
मन्त्रालय के कार्यक्रमों में ये तीत काम भी सम्मिल्रित रहेंगे : (१) दिल्ली में एक इंजीनियरिंग 
संग्रहालय खोला जाएगा, जिसमे जनता के देखने के लिए विभिन्न योजना कार्यो के नमूने रखे रहेंगे; 
(२) मिट्टी खोदने और उठाने के भारी यन्त्रों का काम सिखाने के लिए प्रश्षिक्षण केन्द्र की स्थापना , 
और (३) बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानें तथा उसका वितरण करने वाले 
तारों को ठीक रखने और चूकि अन्य वैद्युतिक यन्त्रों के प्रयोग के अनुभवी जानकार अ्रभी तक 
हमारे देश में नहीं मिलते, इस कारण बिजली की नई 'हौोट लाइन वर्क प्रणालीं के सम्बन्ध में 
प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाएगा। बिजली और पिंचाई के कार्यों की खोज, सर्वेक्षण और 
अनुसन्धान करने के लिए द्वितीय योजना में € करोड़ रु० रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त 
५-६ करोड़ रु० राज्यों की अनेक योजनाझ्रों के लिए भी वितरित किए गए हैं । 


भर, योजना और संगठन 


७७. संगठित विकास :--विभिन्न राज्यों की विकास योजनाम्रों से भ्रधिकतम लाभ उठाना 
हो तो उनः सबसमें घनिष्ठ सामंजस्य का होना आवश्यक है । एक राज्य के जलाशय में एकत्र 
पानी से पड़ोस के राज्यों में सिंचाई करके लाभ उठाया जा सकता है । इसी 
प्रकार, एक राज्य में उपलब्ध बिजली का वितरण अन्य राज्यों में किया जा सकता 
है । कहीं-कही एक नदी की धारा का पानी दूसरी नदी में डालकर सारे प्रदेश को लाभ 
पहुंचाया जा सकता है । इस कारण खोज, पानी के बंटवारे झौर व्यय में साझा करने के लिए 
राज्यों में परस्पर सहयोग का रहना बहुत आवश्यक है। परन्तु व्यय शौर लाभों के बंटवारे 
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पर राज्यों मे बहुधा मतभेद उठ खड़े होते है। इस प्रकार के झगड़ों को सुलझाने के लिए सरकार 
ने संसद के समृक्ष दो विधेयक रखे । एक का नाम है नदी बोर्ड विधेयक, १६५५ और 
दूसरे का नाम है अन्तर्राज्यीय पानी विवाद विधेयक, १६५५ । प्रथम विधेयक से भारत 
सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह कई राज्यों में बहने वाली नदियों 
भौर कई राज्यों को लाभ पहुचाने वाली ददी घाटी योजनाओ्रो के लिए सम्बद्ध राज्यों 
की सलाह से बोर्ड नियुक्त कर सकती है । इन नदियों की योजनाए बनाने, उनके 
व्यय और लाभ का बटवारा करने और राज्य सगठनो के कार्यो मे सामंजस्य रखने का 
काम ये बोर्ड ही करेंगे । दूसरे विधेयक के श्रन्तगंत झावश्यक अधिकारों से सम्पन्न ऐसे 
न्‍्यायाधिकरण संगठित करने की व्यवस्था है, जो कि नदीं घाटी योजनाओं और उनके 
लाभो के विषय में दो या अधिक राज्यों में विवाद खड़ा हो जाने पर उनका निपटारा 
किया करेंगे । 


७४८. योजनाओं से श्रधिकतम लाभ की प्राप्ति:--सिचाई और बिजली की योजनाओं 
का और उनकी पूर्ति का क्रम ऐसी सावधानी से बनाना ज्ञाहिए कि उन पर जो व्यय किया 
जाए, उससे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती चली जाए । यदि संगठन और योजनाएं 
भली प्रकार बनाई जाए तो किए हुए व्यय से लाभ सदा ही अ्रधिक मिल सकता है । 


७६. प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना कार्यो को कार्यान्वित करते हुए 
इस लक्ष्य को सदा सामने नही रखा गया। ऐसी भूले बार-बार होती रही कि जलाशय तो बनकर 
पूरा हो गया और उसके पानी को ले जाने वाली नहरे खोदी नही गईं, नहरें बन गईं परन्तु 
उनसे सींची जाने वाली जमीन तैयार नही हुई, बिजलीघरों में बिजली उत्पन्न होने लगी और 
उपभोक्ता भी बिजली की मांग करने लगे, परन्तु न तो बिजली सब-स्टेशन मे आवश्यक यन्त्र 
पहुंचाए गए और न बिजली को ले जाने -वाली ,तारें डाली गई, नल कूप तो 
खोद लिए गए, परन्तु उन्हें चलाने के लिए बिजली का बन्दोबस्तः नहीं किया गया। 
योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में इस प्रकार के दोष रह जाने पर पूजी फंस जाती 


हैं और साधनों की बरबादी होने लगती है। ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि द्वितीय 
योजना में ये भूले न हों । 


८०. प्रयत्न और पूजी का अधिकतम लाभ उठाना हो तो लाभों की उपलब्धि और 
उनके उपयोग मे समय का व्यवधान नहीं होना चाहिए । परस्पर सम्बद्ध सब कारवाइयों में 
सामंजस्य बड़े ध्यान से रखना चाहिए । किसी भी योजना काय्यें को आरम्भ करने 
से पूर्व, उसकी विस्तृत खोज कर लेनी चाहिए और उसके कार्यो का क्षेत्र स्पष्ट निर्धारित 
कर लेना चाहिए। योजना कार्य के विवरण, खर्चों के' अन्दांजे और वित्तीय भविष्यवाणिया, 
सब पूरे-पूरे तैयार होने चाहिएं और उनमें प्रिवर्तत करने की श्रावरयकता विशेष कारणो 
से ही होंनी चाहिए । हाल में कई बड़े योजना कार्यो के अन्दाजों में वद्धि करनी पड़ी थी और 
उसकी बड़ी प्रतिकूल आलोचना हुई थी । वित्तीय व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए और यह 
हिसाब होशियारी से लगाकर कि किस योजना कार्य मे कब कितने कर्मचारियों की आवश्यकता 
पड़ेगी, उनकी भरती का प्रबन्ध ठीक सूमय कर रखना चाहिए । 


८१.“योजना कार्यों को किस क्रम से हिस्सों में बांटकर पूरा करे, उसकी ओर ध्यान 
सींचना एकक्तर दृष्ठिसे भी आवश्यक-है। ज्योंही जलाशयो मे पानी एंकत्र हों जाए, त्योही 
है 
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उसका उपयोग सिचाई के लिए होने लगना चाहिए। यह अत्यन्त आवश्यक है। इसका अभि- 
प्राय यह है कि नहरों और खेतों तक जाने वाले रजबहो की खुदाई, जलाशय बनने के साथ-साथ 
ही हो जानी चाहिए। यह हुई पहली बात । दूसरी बात यह है कि इसके बाद, ज्योंही पानी 
मिलने लगे, त्योंही किसानों के खेत सिचाई के लिए तैयार रहने चाहिएं। बिजली के 
योजना कार्यों पर भी ये दोनों बातें लागू होती है। पहली बात का' सम्बन्ध बहुत कुछ 
कार्यो की योजना बनाने और जिस क्रम से उन्हें पूरा किया जाएगा, उसका निश्चय करने 
से है। दूसरी बात का सम्बन्ध लोगों को पानी और बिजली का उपयोग करने के लिए 
तैयार रखने के उपायों के साथ है। उन्हें उनका उपयोग वैज्ञानिक ढंग से करनफें सिखलाना 
चाहिए, जिससे अधिकतम उत्पादन करने का लक्ष्य पूरा हो सके। कुछ चुने हुए स्थानों 
पर नमूने के खेतों का प्रदर्शन करना चाहिए, और जिन जमीनो को' सिंचाई का लाभ 
पहुचने वाला हो, वे पानी मिलने के समय तक सिचाई के लिए तैयार हो जानी चाहिए। 
इस दिशा में राष्ट्रीय विस्तार आन्दोलन से बहुत काम लिया जा सकता है। उसका उपयोग 
किसानो को यह बतलाने के लिए करना चाहिए कि सिचाई का पानी जाने से पहले वे 
अपने खेतो में सब तैयारियां करके रखे। इसी प्रकार, बिजली के योजना कार्यों के क्षेत्रों में 
इस आन्दोलन के कार्यकर्ताओं को बिजली की खपत का क्षेत्र तैयार करना चाहिए और उसके 
लगने से पहले ही उसके उपयोग की तैयारियां पूरी रखनी चाहिएं । 


८२. जनता का सहयोग:---योजना कार्यो की पूर्ण सफलता के लिए जनता का सहयोग 
भी बड़ी मात्रा में आवश्यक है। जो कार्य औसत नागरिकों के समीप हो रहा है या 
जिसका उनके जीवन और सुख-सुविधाओ पर गहरा प्रभाव पडने वाला है, उसे वे स्वयं 
देखकर उसकी पूर्ति मे सक्तिय सहायता कर सकते हैं । सिचाई और बाढ नियत्रण के कार्यों में जन 
सहयोग प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल सकता है, और राष्ट्रीय विकास के इस विस्तृत 
क्षेत्र में स्वयंसेवको के लिए भी काम करने की बड़ी गुजाइश है । इस महत्वपूर्ण बात की ओर 
राज्य सरकारों का ध्यान प्रथम योजना में ही खीच दिया गया था, और सिफारिश की गई 
थी कि नहरों की खुदाई सरीखें जो काम प्रायः अनसीखे श्रमिको द्वारा ही सम्पन्न हो सकते हैं 
बे ठेकेदारों की मार्फत न करवाकर ग्रामीण जनता के सुपुर्द कर देने चाहिए और प्रत्येक 
ग्राम या ग्राम-समूह मे जो लोग अपने इलाके की नहर खुदाई के काम का जिम्मा ले उनकी सहकारी 
समितिया संगठित कर देनी चाहिएं। इससे खर्च की बचत होने के अतिरिक्त ये लाभ 
होते हैं :-- 

(१) नहरो की खुदाई पर जो बड़ी-बड़ी रकमे खर्च की ज।एंगी, उतका लाभ गावों 
को ही मिलेगा, क्योंकि वे सहकारिता आन्दोलन के अन्तगत आ जाएंगे और 
कृषि सुधार के लिए उपलब्ध होगे । 

(२) यदि व्यापक क्षेत्र में गाव वाले इतने बड़े-बड़े काम सहकारिता से कर लेंगे तो 
वे अन्य कार्यों में भी सहकारिता करने लगेगे, जिससे उनके जीवन का स्तर 
ऊंचा उठ सकेगा । 

(३) नहरों की खुदाई के समय जो संगठन बन जाएगा, वह पीछे नहरो को ठीक 
रखने, पानी के बंटवारे और पानी के प्रयोग में रियायत्र करने में भी सहायक 
हो सकेगा । ं 
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परन्तु इस विचार पर अमल बहुत ही थोडा हुआ है । गगापुर, घाटप्रभा, माही और 
बम्बई के काकड़ापार. मे श्रमिकों की सहकारी समितिया बनाकर इसका प्रारम्भ मात्र 
किया जा सका था । पूर्वी उत्तर प्रदेश मे गावों की बस्ती की जमीने ऊची करने और असम 
में डित्रगढ़ की रक्षा के लिए बाध बनाने में भी जनता ने कुछ उत्साह प्रकट किया था । 
केवल कोसी नदी योजना में भारत सेवक्र समाज की सहायता से जनता द्वारा सनन्‍्तोषजनक 
कार्य होने का समाचार मिला था। शेष सब स्थानों पर परिणाम बहुत निराशाजनक रहा । 
फिर भी, जन सहयोग के इन उदाहरणों से इस पद्धति की उज्ज्वल सम्भावनाएं प्रकट 
होती है । 

८३. द्वितीय योजना में इस जन सहयोग की गुजाइश और भी अधिक है, क्योंकि उसमे 
मध्यम योजना कार्यों की बहुत बड़ी सख्या देश के अनेक स्थानों पर पूरी करने की 
व्यवस्था की गई है। आशा है कि इनकी पूति मे आरम्भ से ही जनता का सहयोग प्राप्त करने 


का प्रयत्न किया जाएगा । द्वितीय योजना के इन कार्यो में जनता का अभीष्ट सहयोग प्राप्त 
करने के लिए एक करोड़ रु० की राशि रखी गई है । 


८४. सुधार उपकर:--सबसे महत्वपूर्ण परन्तु कठिन प्रश्न द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 
लिए पूंजी एकत्र करते कं। है । इस कारण पूजी में वृद्धि करने के लिए सब उपाय किए जाने 
चाहिए। एक न्यायोचित उपाय यह है कि जो क्षेत्र सिंचाई के योजना कार्यो से लाभान्वित 
हों उनमे सुधार उपकर लगा दिया जाए। आशा है कि प्रथम योजना के बडे और मध्यम सिचाई 
योजना कार्यो से लगभग ६३ लाख एकड़ जमीन को लाभ पहुंचा होगा और द्वितीय योजना 
से लगभग १ करोड २० लाख एकड़ के सीचे जाने की आशा है। यदि इन सब क्षेत्रों मे सुधार 
उपकर लगा दिया जाए तो उससे पूजी में लाभदायक वृद्धि हो सकेगी । 


८५. सुधार उपकर के सिद्धान्त का समर्थन राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी कई बार किया 
है, और अ्रब यह देश की स्वीकृत नीति का अग बन चुका है । श्रसम, आन्ध्र, बम्बई, मद्रास, 
पंजाब, हैदराबाद, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा मे तो यह उ१कर लगाने 
के कानून बन भी चुके है । मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विरुवांक्र-फोचीन, बिहार, पश्चिम बंगाल 
और सौराष्ट्र में इसके विधेयक तैयार है । यद्यपि भाखड़ा-नगल, काकड़ापार और मयूराक्षी 
आदि कई योजनाओं से कई राज्यों में सिचाई होने लगी है, परन्तु सुधार उपकर अभी कही 
वसूल नहीं किया गया है । इसलिए जिन राज्यों में इस उपकर की वसूली के कानून नही बने 
वहां उन्हें बनाकर, उसकी वसूली यथाशीक्ष आरम्भ कर दी जानी' चाहिए। 


८६. नल कूप भी जमीन की सिंचाई का एक सुरक्षित साधन है । द्वितीय योजना की 
अवधि में इस साधन द्वारा २० लाख एकड़ से अधिक भूमि में सिचाई होने की आशा 
है । इसलिए उचित होगा कि जिन भूमियों को नल कूपों और इसी प्रकार के अन्य सुरक्षित 


छोटे साधनों द्वारा सिंचाई का लाभ पहुंचे उन्हें भी सुधार उ५कर देने वाले क्षेत्रों में सम्मिलित 
कर लिया जाए। जे 


८७. सुधार उपकर, सिंचित भूमि के मूल्य मे हुई वृद्धि के अनुसार लगाया जाना चाहिए 
और, यह चूंकि एक श्रकार का पूजी उपकर है, इसलिए इसकी वसूली या तो यकमुदत रकम 
में कर लेनी चाहिए यय किस्तों में फैलाकर, परन्तु किस्तों की मियाद १५ वर्ष से अधिक 
नहीं होनी ऋट्टिए । राज्य को यह वसूली भूमि के रूप में भी करने का अधिकार होना चाहिए। 
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इस भ्रधिकार का उपयोग सामाजिक कार्यो, चकबन्दी, विस्थापित लोगों के पुनर्वास और भूमि- 
हीन श्रमिकों के लिए भूमि प्राप्त करने के प्रयोजन से भी किया जा सकेगा । 


८ठ. पानी और बिजलो को दरें:--योजना कार्यो की पूर्ति का व्यय अरब 
पहले से बहुत अधिक बढ चुका है। उन्हें ठीक और चालू हालत में रखने का व्यय भी 
पहले से बढ़ गया है। सिचाई के द्वारा उत्पादन में बहुत वृद्धि हो जाती है, इसलिए बढ़े हुए 
उत्पादन का कुछ अंश सिंचाई कार्यो को ठीक तथा चालू रखने के लिए वापस मिल जाना 
उचित है। आज प्रचलित पानी की दरें (श्राबियाना) बरसों पहले निश्चित की गईथी। 
तब से भ्रब पैदावार की कीमतों में बहुतेरी बढ़ोतरी हो चुकी है इसलिए पानी की दरों में 
भी वृद्धि करना उचित है और राज्य सरकारों को इसकी सम्भावना पर तुरन्त ही विचार 
करना चाहिए । तिरुवाकुर-कोचीन, मध्य भारत, राजस्थान, आन्ध्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और 
बिहार में आबियाना में परिवर्तन किया जा चुका है और उड़ीसा, असम, मद्वास 
और मैसूर मे यह प्रदन विचाराधीन है। इसी प्रकार का युक्तिसगत विचार बिजली की दरों 
को भी सुधारने के लिए करना चाहिए, जिससे कि बिजली के कारखाने स्वावलम्बी हो सकें । 
इस प्रइन पर अभी और भी विचार करने की आवश्यकता है। इस पर सब राज्यों में, वविशेष- 
कर उनमे जिनमें अभी तक कोई कारंवाई नहीं की गई है ज्ीघ्र ही कार्रवाई की जाने 
की आवश्यकता है । 


८६. योजना कार्यो का चुनावः--अक्तूबर १६५३ में योजना आ्रायोग ने एक टेकनीकल 
सलाहकार समिति, राज्य सरकारो द्वारा सुझाए हुए योजना कार्यो पर विचार करके, आयोग 
को यह बतलाने के लिए नियुक्त की थी कि टेकनीकल और वित्तीय दृष्टियों से उनमें किन योजना 
कार्यो की नीव मजबूत है और किनकी नही । इस समिति की सिफारिशों के अनुसार ज़ो योजना 
कार्य अस्थायी रूप से द्वितीय योजना में सम्मिलित कर लिए गए हैं और जिनके विषय में समिति 

ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है उनकी सख्या इस प्रकार है :--- 


सिंचाई बिजली 
' आला दि ाद, 4७७७७ #आााउकालाओ 
नाप योजना अनुमानित योजना अनुमानित 
कार्यो की व्यय करोड. कार्योंकी व्यय करोड 
संख्या रुपए में . संख्या रुपए में 








१. द्वितीय योजना में अस्थायी 

रूप से सम्मिलित योजना 

कार्यों की समस्त संख्या -. शह6५ ३७६ रै८र ४२३ 
२. जिन योजना कार्यों पर 

प्रतिवेदन मिल गया, उनकी 

संख्या (इसमें खोज के 

योजना कार्य शामिल नही 

हैं) जय 3 ७० २७७ ११७ ३८६ 





समिति ने इस बात की ओर विज्ञेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया है कि न तो योजता 
क्रा्यों की खोज सन्‍्तोषजनक रीति से की गई और न उन्हें अन्तिम रूप ही दिया गया । जिन कई 
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योजना कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया था और जिन पर समिति ने विचार किया, 
उसके सम्बन्ध मे पता लगा कि उनकी खोज पूरी की ही नही गई थी, और उनका पूरा विवरण 
भी नहीं दिया गया था, जो कि टेकनीकल और वित्तीय परीक्षा के लिए नितान्त आवश्यक 
था। फिर भी इस प्रकार के कई योजना कार्यो को, प्रादेशिक तथा अन्य कारणों से, अ्रस्थायी 
रूप से द्वितीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और आशा है कि भविष्य में 
इनकी अधिक खोज करके इनके क्षेत्र और व्यय का अन्दाजा लगाया जा सकेगा । जो समिति 
इन योजना कार्यों की परीक्षा करेगी, उसका गठन योजना आयोग, सिचाई तथा बिजली और 
वित्त मंत्रालयों के प्रतिनिधियों तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मिलाकर किया जाएगा । 
ये विशेषज्ञ समय-समय पर समिति के कार्य में सहायता करते रहेंगे । 


९०. आधारभूत सामान :--हितीय योजना के सिचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण 
कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए नितान्त आ्रावश्यक जिन आधारभूत सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, 
उनकी सूची झ्रारम्भिक अन्दाजों के अनुसार नीचे दी जा रही है :-- 
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पाच वर्ष की आवश्यकता बाढ़ नियंत्रण भोग 
इस्पात (लाख टनों में) . -. १५ ६० ७५ 
सीमेट (लाख टनों में ) हर ,. डैंप ० १७१० ६५१० 


कोयला (लाख टनों में) मी आम २४४५* ० २५०१० 


६१, यह सब सामान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मिलता रहे, इसके लिए नितान्त 
आवश्यक है कि योजना कार्यो के अधिकारी और राज्य सरकारें अपनी जरूरतों का अन्दाजा 
पर्याप्त समय से पहले से लगाकर, उसे समन्वय-कर्ता श्रधिकारियों के पास भेज दें। केन्द्रीय 
जल और विद्युत्‌ आयोग भी सब योजना कार्यों की प्रगति के साथ निरन्तर सम्पर्क रखकर 
समय-समय पर उनकी आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाता और झ्ावश्यक सिफारिशे करता 
रहेगा । 


१२. इन आधारभूत सामानों की भारी कमी है, इसलिए कहने की आवश्यकता नही होनी 
चाहिए कि इनके प्रयोग में मितव्ययिता करने के उपायों का ध्यान सदा रखना कितना आवश्यक 
है। नक्शे बनाने और तामीर के काम इस प्रकार करने चाहिए कि इन वस्तुओं का भ्रनावश्यक 
व्यय बिल्कुल न होने पावे। उदाहरणार्थ, (१) इस्पात के बने ढांचों की जगह कंकरीट से, (२) 
कंकरीट की जगह चिनाई से और (३) चिनाई में सीमेट की जगह चने के मसाले से काम 
निकाला जाए। इसी प्रकार के अन्य उपायों पर भ्रधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस्पात 
और सीमेंट द्वितीय योजना के समय अधिकाधिक मात्रा में विदेशों से मंगाने पड़ेंगे, इसलिए 
जहां-कहीं सम्भव हो वहां इनका प्रयोग कम करके, इनके स्थान पर लकड़ी आदि स्वदेशी 
सामान का प्रयोग करना चाहिए । 


१३. बिजली का भारी सामान:--बिजली के योजना कार्यों में जिन संयंत्रों और 
मक्षीनो आदि की आवश्यकता पड़ेंगो, उनके लिए हमारे देश को अधिकतर विदेशों पर निर्भर 
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रहना पड़ेगा । देश में केवल ट्रांसफार्मर, छोटी मोटरें, कडक्टर, तार और लैम्प (बल्ब) 
आदि बिजली का हलका सामान बनता है। इनकी भी सारी झ्रावश्यकता स्वदेशी सामान से 
पूरी नहीं होती । गत॑ दो वर्षो में विदेशों से मंगाए गए बिजली के सामान का मूल्य ३० करोड़ 
रु० वार्षिक था, इसमें भी बिजली के भारी सामान का मूल्य लगभग २० करोड़ रु० वार्षिक 
बैठता था । द्वितीय और तृतीय योजनाओं में बिजली के सामान की आवश्यकता बहुत बढ़ 
जाएगी । इसलिए देश में ही बिजली का सामान बना सकने की सामर्श्य में वृद्धि करना 
तात्कालिक आवश्यकता की बात हो गई है । इसलिए निश्चय किया गया है कि पनबिजली 
के टर्बाइन, आल्टनेंटर, मोटर द्वान्सफार्मर और स्विचगीयर आदि बिजली का भारी सामान 
देश में ही बनाने का एक कारखाना खोल दिया जाए। इसके लिए आरम्भिक कार्य किया जा 
रहा है। आशा है कि इस कारखाने में १९६१ से माल तैयार होने लगेगा और देश की ग्रावश्यकता 
का एक भाग यही पूरा होने लग जाएगा । 


६४. विदेशी मुद्राः--द्वितीय योजना में सिंचाई और बिजली के जो काम क्रने की बात 
सोची गई है उनमें से बिजली के कामों के लिए अ्रगले पांच वर्षों में लगभग १५० करोड़ 
रु० और सिंचाई के कामों के लिए लगभग २० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की प्रावश्यकता 
पड़ेगी । परन्तु विदेशी मुद्रा का व्यय घटाने की अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिए योजना कार्ये 
ग्रधिकारियों को चाहिए कि वे विदेशी मशीनों का प्रयोग जितना टाला जा सके उतना टालने 
का प्रयत्न करें । 


९६५, कार्यकर्ता और रोजगार:--द्वितीय योजना के निर्माण कार्यों को पुरा करने के 
लिए टेक्नीकल कार्यकर्ताओं की आरम्भ में ही आवश्यकता पड़ेगी. और वह प्रथम योजना 
की तुलना में ५० प्रतिशत अधिक होगी । उचित रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओ्रों की ग्रावश्यकता 
का अनुभव प्रथम योजना काल में भी पग-पग पर हुआ था । १६५४ में सिंचाई और बिजली 
मत्रालय ने एक नदी घाटी योजना टेकनीकल कर्मचारी समित्ति इसलिए नियुक्त की थी कि वह 
जांच करके बतलावे कि आगामी वर्षों में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने मिल 
सकेंगे और कर्मेंचारियो को आवश्यक संख्या में प्रशिक्षित करने के लिए क्या व्यवस्था करनी 
होगी । इस समिति ने बतलाया था कि द्वितीय योजना के आरम्भिक काल में टेकनीकल 
कर्मचारियों की बहुत कमी रहेगी । इस समिति का विचार क्षेत्र क्योंकि केवल नदी घाटी 
योजनामों तक ही सीमित था, इसलिए योजना झायोग ने अधिक विचार के पदचात, एक अधिक 
बड़ी इंजीनियरी कर्मचारी समिति नियुक्त की ताकि वह उद्योगों, रेलों और सड़कों आदि सभी 
विकास कार्यो के लिए इंजीनियर कर्मचारियों की आवश्यकता का अन्दाजा लगावे । इस' समिति 
का अन्दाजा है कि सिंचाई और बिजली के योजना कार्यों के लिए श्रतिरिक्त इंजीनियरों और 
सुपरवाइजरों की आवश्यकता इस प्रकार होगी :--- 


नागरिक बिजली और 
अधिकारी (सिविल) ऑन्जिक 
इंजीनियर ग्रेज्युएट .. वी न . २,१०० १,६०० 
सुपरवाइज्धर (डिप्लोमा वाले ) हा ९६,००० ४,००० 


श्श्८ द्वितीय पिचरव्षोथ योजना 


योजना के लिए इतने इजीनियर कर्मचारी प्रशिक्षित करने के लिए सरकार को 
ग्रावदयक ध्यवस्था करनी पड़ेगी । नए इजीनियरों को विशिष्ट प्रशिक्षण देने, काम करते 
हुए इंजीनियरो को अभ्यासार्थ दोबारा प्रशिक्षित करने और काम में लगे हुए झापरेटरो और 
-मिकैनिकों भ्रादि को मौके पर ही सिखाने के लिए सरकार ने सीमित मात्रा में कार्यक्रम श्रारम्भ 
भी कर दिए है। इस कार्यत्रम को आगे बढाने के लिए, यदि सिचाई श्र बिजली के विभाग 
विभिन्न प्रकार के टेकनीकल कमंचारियों के विशिष्ट प्रशिक्षणार्थ, कारखानों में ही नियमित 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ कर दे, तो वह बहुत उपयोगी' होगा । 


६६. अनुमान है कि आगामी पाच वर्षों में सिचाई और बिजली योजना के निर्माण 
कार्यों में जितने लोगो को निरन्तर काम मिलेगा उनकी सख्या का अदाजा इस प्रकार 


है ः-- 





् सिचाई और बाढ़ बिजली योग 
नियंत्रण 
प्रशासन ३०४ ८5,००० ७,००७ १५,००० 
टेकनीकल (निरीक्षण विषयक ) १५,००० १०,००० २५,००० 
कुशल ३०,००० ३०,००० ६०,००० 
अकुशल १,८०,००० १,००,००० २,८०,००० 
योग »«. २,३३,००० १,४७,०००७० ३,८०,००० 


द्वितीय योजना में सम्मिलित कार्यो के पूरा हो चुकने पर, सब स्तरों पर मिलाकर ५०,००० 
अतिरिक्त कर्मचारियों को (३५,००० को बिजली में और १५,००० को सिचाई में) स्थायी 
काम मिल जाएगा । सिंचाई और बिजली के इन कार्यों के कारण जिन लोगो को परोक्ष रूप से 
काम मिलेगा, उनकी संख्या इस गणना में शामिल नहीं की गई है। 


€७. नदी घाटी योजनाओं के निर्माण कार्यों मे मशीनों का प्रयोग करने से पूर्व यह विचार 
कर लेना चाहिए कि इस देश में कितना विशाल जन-बल पड़ा हुआ है और उसे तुरन्त ही 
कोई काम देने की कितनी आवश्यकता है । मश्ञीनों का प्रधाधुन्ध और सर्वत्र प्रयोग करने 
से देश के विदेशी मुद्रा कोश पर भी भारी बोझ पड़ता है। आझ्ा है कि राज्य सरकारें 
और योजना अ्रधिकारी इस समस्या पर अधिकतम ध्यात देंगे और मितव्ययिता तथा शीघ्र 
फल प्राप्ति की उपेक्षा न करते हुए निर्माण कार्य में मशीनों का न्यूनतम प्रयोग करेगे । 


६८. संगठन:--उचाई और बिजली की योजनाओं को पूरा करने का प्राथमिक 
उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । कुछ राज्यों मे, विशेषत: उनमे जिनमे कि विगत कुछ 
दशकों से विकास कार्य किए जा रहे हैं, किसी हद तक टेकनीकल और प्रशासनिक कुशलता 
आ भी गई है। अन्य राज्यों को बड़े-बड़े कार्यक्रम हाथ में लेने से पहले अपने वर्तमान संगठन 
दृढ़ बनाने पड़ेंगे । जिन राज्यों को आवश्यकता है उनकी टेकनीकल सहायता केन्द्रीय जल 
श्रौर बिजली आयोग कर भी रहा है। सिंचाई और बिजली कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक 
क्रियान्विति के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों के संगठन और केन्द्रीय जल और बिजली भ्रायोग 
धनिष्ठ सहयोग से कार्य करें। 


सिचाई और बिजली ३२६९ 


६६. नदी घाटी योजनाओरों का प्रबन्ध करने और उन्हे कार्यान्वित करने के लिए कैसा 
संगठन सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, यह प्रश्न बड़े महत्व का है । राज्यों के सिचाई तथा बिजली 
विभागों ने कई मामलों में आवश्यकतानुसार कार्य नही किया । लक्ष्य यह है कि काम शीघ्र भी 
हो और मितव्ययिता से भी, इसलिए प्रबन्ध संगठन को इतने पर्याप्त अधिकार होना चाहिए 
कि वह किसी भी प्रइन का निर्णय शीघ्रता से कर सके । श्रब बड़े योजना कार्यों का अधिकतर 
व्यय केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता लेकर पूरा किया जाता है । इसलिए इन योजना कार्यों 
के कुशलता तथा मितव्ययिता से पूरा होने में केन्द्रीय सरकार की सीधी दिलचस्पी है और 
इसीलिए यह मान लिया गया है कि नीति का निश्चय करने और योजना कार्यो की पूर्ति का 
साधारण निरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय और सम्बद्ध राज्य सरकारों के प्रतिनिधियो का एक 
उच्च अधिकारों से सम्पन्न बोर्ड उपयुक्त संगठन का काम दे सकेगा । विगत कुछ वर्षों में, 
भाखडा-नंगल, हीराकुड, रिहन्द, चम्बल, कोयना, कोसी, नागार्जुननागर औौर तुगभद्रा नदी घाटी 
योजना कार्यों के लिए नियंत्रक बोर्ड बनाए जा चुके हैं। केवल दामोदर घाटी निगम ही ऐसी 
योजना है जो कई ' राज्यों में फैली होनें के कारण उसके लिए कानून द्वारा एक 
पृथक निगम संगठित किया गया है। अब तक का अनुभव बतलाता है कि बडी-बड़ी 
नदी (घाटी योजनाओं को पूरा करने के लिए उक्त प्रकार के बोर्ड ही सर्वाधिक उपयुक्त 
संगठन है । 


१००. अधिकतर राज्य सरकारें अपने बिजली प्रतिष्ठानों का प्रबन्ध अपन सरकारी 
निर्माण विभागों के द्वारा कर रही है। परन्तु मध्य प्रदेश, परिचम बगाल, बम्बई, दिल्ली 
ओर सौराष्ट्र ने बिजली उपलब्धि अ्रधिनियम के अनुसार पृथक राजकीय बिजली बोडों 
का संगठन कर दिया है। आशा है कि निकट भविष्य में अन्य कुछ राज्य भी बिजली बोर्डों का 
संगठन कर देंगे । इन बोर्डो को स्वशासन के आधे अधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए बिजली की 
मध्यम तथा छोटी योजनाओं का निर्माण और संचालन करने के लिए ये उपयुक्त हूँ परल्तु 
बड़ी-बड़ी योजनाओं का निर्माण काये, ऊपर के पैरे में वणित विधि से, विद्िष्ट संगठनों के 
सुपुर्दे किया जा सकता है । 


१०१. सिंचाई और बिजली के विकास के जो कार्यक्रम देशभर में पूरे किए जाएंगे, 
वे बहुत बड़े है, और देश के पिछड़े' हुए भागों पर तुरन्त ही विशेष ध्यान देने की ग्रावश्यकता है, 
इसलिए सिंचाई और बिजली की महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्यान्वित करने और उन्हे आगे 
बढ़ाने में केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलकर भ्रधिक सहयोग से कार्य करना चाहिए । इसीलिए 
यह नितान्त आवश्यक है कि इंजीनियरों की भरती भौर प्रशिक्षण सामान्य आधार पर किए जाएं । 
उनकी योग्यता का स्तर एक-सा हो और वे यह समझे कि हमारी नौकरी सब सरकारों के लिए 
सामान्य तथा महत्वपूर्ण है। इस सबके लिए इंजीनियरों का एक कुशल और सुसंगठित कर्मचारी 
वर्ग शीघ्र ही तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इस कर्मचारी वर्म में ही ऐसे इंजीनियरों 
की एक श्रेणी तैयार हो जाएगी, जिन्हें विशेष कार्यों का अनुभव होगा और जो अवाश्यकता 
पड़ने. पर नए योजना कार्यों का काम आरम्भ करने के लिए भेजे जा सकेंगे । राज्य पुनर्गठन 
आयोग ने भी इंजीनियरों का एक अखिल भारतीय कर्मचारी वर्ग संगठित करने की सिफारिश 
की थी । योजना झायोग की सिफारिश है कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के साथ 
मिलकर इस प्रकार के कर्मचारी वर्ग का संगठन यंथाक्षी ्ष कर लेना चाहिए । 





३३० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
परिशिष्ट 
विवरण १ 
सिचाई के प्रधान कार्यक्रमों की सूची 
( इस अध्याय के पैरा ५ के अनुसार ) 
समस्त सिचित क्षेत्रफल 
कार्यक्रम का नाम पूर्ति का वर्ष पूजी गत परिव्यय (हजार एकड़ो 
लाख रु० में में) 
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नु० ““अनुपलब्ध 


(क) ५०० एकड़ से भी कम क्षेत्र । 


ड्े३्श 


सींचा गया प्रदेश भी सम्मिलित है । 


श्र 


(जंगल/खेती के लिए अनुपलब्ध) 
नेत्र/ चाल पडती जमीन । 


के नलकापों द्वारा 
क्षेत्र-- 


कं 


वर्गीक्ित 
बोया हुआ कुल 


*दस संख्याश्रों में 
खेती योग्य क्षेत्र--- 
का क्षेत्र --- 


खेती 
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और मैसूर ) ४ ६,००० प्५७० ७०० ३७० 
६. मय्राक्षी (पश्चिम 
बगाल ) १,६११ २१२ ६०० ६०० 
७. भद्रा (मैसूर) १,७७४ १,१०२ र्र४ १७६ 
८. कोसी (बिहार) ४,५६५ १,७०० १,६०० लक 
९. नागार्जुससामर [प्रथम 
चरण) (आन्क्रः और 
हैदराबाद ) ७,५०८ ३,४०० १,६१० के 
+१०. तुगभद्रा (ऊंची सतह की न्‍ 
नहर ) (आंध्र और मैसूर ) १,८९६ ६२० ३८० २४ 
११. काकड़ापार नहर (निचली 
तापती ) (बम्बई) १,१० है इंदई ५६२ ३०६ 


इसमें बिजली के लिए किया हुआ व्यय भी सम्मिलित है । 


*दें अंक भ्रभी अन्तिम रूप से नहीं माने गए । 


सिंचाई और बिजली ३३७ 


समस्त व्यय. द्वितीय प्राप्त लाभ 
(लगभग). योजना में (हजार एकड़ो में ) 
योजना और राज्य का नाम (लाखरु०)) सिंचाई पर &न- 
व्यय पूरा होने द्वितीय 
(लाख र० ) पर योजना के 
सम 
१ २ के डे भर 
नई योजनाएं 
*१, उकाई (बम्बई) ६,००० ६५० ६१४ अर 
*+२. तवा (मध्य प्रदेश ) १८३९१ ७११ ५६० मी 
३. पूर्णा (हैदराबाद ) ७७३ प्ू०० १५७ ६० 
*४, वंदधारा (आन्ध्र) १,२५६ १०० ३०६ लक 
५. नमंदा (बम्बई) २,५०० ४०० १,१४७ न्लनन- 
+६, बनास (बम्बई) ७३७ ३०० १२० असल 
७. मूला (बम्बई) ८३६ ३५० २०४ नल 
८. गिरना (बम्बई ) घण्प८ प्रष० श्पढ २७ 
६. खडगवासला (बम्बई) १,१८२ ४०० २०४ लक 
१०. न्यू कट्टालाई (मद्रास ) १४६ १४८ २१ १२ 
११. सलन्दी (उड़ीसा) ४४५ ४२५ ३५३ १७२ 
१२. गुड़गांव नहर (पंजाब) २३० श्ध्ड, १०६ ५० 
#१३, कंस बाटी (प० ' > | 
बंगाल ) २,५१४ 7००७ 8६५० 
१४. चन्द्रकेशर (मध्य भारत ) ७५ ७५ रैश्‌ १भ्‌ 
१४. काबिनी (मैसूर) २५० २४५० ३० ६ 
*१६., बलास (राजस्थान ) ४८० र्घ० २५० १० 
१७. भावर (सौराष्ट्र) ४०० १०६ 8० न 
१८. बथाथंकेट्‌ (तिरुवांकुर- 
कोचीन) रेड ३४८ ६... हैरे 
१९. लिहर नहर (जम्मू व 
कश्मीर ) ७५ भ््८ १५ र३े 
#२०. बरणा या कोलार 
(भोपाल ) ४० ७० "पं २३० २५७ न 
२१. लक्ष्मनतीर्थ (कु) २५ '.. रप् रे रे 
२२. कसयारी (विन्ध्य प्रदेश) १६० २५ ४० भा: 
२३. विदुर (पांडिचेरी और 
मद्रास ) ६्र्‌ ६१ ४ ४ 


(ये संक अभी अन्तिम रूप से नहीं मात्रे गए । 
इसमें बिजली के लिए कया हुआ व्यय भी सम्मिलित है । 
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३४० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
विवरण ५ 
द्वितोय योजना के बिजली उत्पादन के मुख्य कार्यक्रम 
(इस अध्याय के पैरा ३३ और ४१ के अनुसार ) 
(१) सरकारो क्षेत्र 
द्वितीय योजना प्राप्त लाभ 
समस्त व्यय में बिजली के हजार किलोवाट में 
कार्यक्र और राज्य कानाम लाख रु०में लिए किया #&न>+--+ 
हुआ व्यय पूर्ण हो द्वितीय 
(लाख रु० में) चुकने पर योजना के 
समय में 
१ २ डरे ड़ ञ्‌ 
जारी योजनाएं 
१. तृगभद्रा (आन्ध्र, हैदराबाद 
और मैसूर) ६,०००४ ७९५ भ््४ट ५४ 
२. भाखड़ा-नंगल (पंजाब, - 
पेप्सू और राजस्थान ) १६,०००+.. २,७६६ प६४ ५४६ 
३. हीराकुड (प्रथम' चरण) 
(उड़ीसा) ८5,५७० ८०३ १२३ १२३ 
४. दामोदर घाटी निगम 
(बंगाल और बिहार) ८5,६००४* १,०६२ २५४ १०० 
५. चम्बल, (प्रथम चरण) (मध्य- 
भारत और राजस्थान ) ४,८०३. १,३३० ६६ ६९ 
६. मच्छकुण्ड (आन्ध्र और 
उड़ीसा ) २,७३२ ६११ द् ५१ 
७. उम्त्रू (असम) १५८ ५३ ७ प्र ७५ 
८, कोयना (बम्बई) ३,३२२ २,९०० २४० २४० 
£. परियार (मद्रास) १,०४८ ज्श्द १०४५ १०४ 
१०. मद्रास, तापीय बिजलीधर का 
विस्तार (भद्रास ) | १,०४३ २७१ ६० ३७० 
११. रिहन्द (उत्तर प्रदेश ) ४,५२६ २,६०० २५० १५० 
१२. रामगृण्डम (हैदराबाद) ४०६ भर ३८ इ्८ 
१३. तापीय बिजलीवर (राजस्थान) ३१० २१६ र्‌४ र्‌ड 
१४. नेर्यामंगलम (तिरुवांकुर- 
कोचीन् ) २६० २६० 5.4 ४५ 
१४. पोरिबलकुथ्‌ (तिरुकंकुर- 
कोदीन)  .#. ३४६ २० ३२ ३२ 
' केंट्सु व्यय में सिंचाई के लिए किया गया व्यय भी शामिल है| 
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ग्रि 


पये अंक अभी तक अन्तिम रूप में नहीं माने गए । 


नई योजनाएं 

- उकाई (बम्बई)॥ ६,०००४ं हल १६० कक 
- तवा (मध्य प्रदेश) १,८३६* बन ३० ब्लड 
- पूर्णा (हैदराबाद) « ७७३४ २१८ १० १० 
* चम्बल (द्वितीय चरण) हर 

(मध्य भारत और राजस्थान) १,३५६४ य्र्०० श्र २३ 
- सिलेरू (आन्ध्र) २,४५३ प्र छ्ध्र कर 

मच्छकुण्ड का विस्तार (आंध्र 

और उड़ीसा ) २८० २४५० १७ १७ 

तुगभद्रा, नेल्लोर योजना 

(आन्ध्र और मैसूर) ७७० ७२५ हद ६६ 

उम्त्रू, (द्वितीय चरण ) (असम) १०० १०० प्र भर 

चरापूंजी भाप बिजलीघर 

( असम ) ३० ६० प्र . 

बरौनी भाष बिजलीघर 

(बिहार ) ४दोड दंड २० २० 
दक्षिणी गुजरात बिजली का 

ग्रिड (द्वितीय चरण ) (बम्बई) ४५० ४०० प्र है 

कोरबा तायीय बिजलीघर 

(मध्य प्रदेश ) १,२३४ १,१७६ £० ९६० 
दक्षिणी प्रिड का विस्तार 

(मध्य प्रदेश ) 9७७ ७७७ ६० ६० 

कटनी का बिजलीघर 

(मध्य प्रदेश ) २७० २७० २० २० 

कुण्डा (मद्रास ) ३,४४४ २,३०० १८० १४५ 
- पाइकाड़ा बाध (मद्रास) ३० ३० ३ रे 

पापनाशम बांध (मद्रास) ४१ ४१ डे ड 

हीराकुड, (द्वितीय चरण ) 

(उड़ीसा ) १,४३२ १,२५० १०६ १०६ 
 यमृना पत-बिजली योजना 

(उत्तर प्रदेश ) २,०८३ ६९० २०१ ५१ 
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, पद्तिचमी उत्तर प्रदेश की 


एक योजना 


 हरदुआगंज के भाप-बिजली- 


घर का विस्तार (उत्तर प्रदेश ) 
नहर योजना 
(उत्तर प्रदेश ) 


, कानपुर के बिजलीघर का 


विस्तार (उत्तर प्रदेश ) 
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अ्रध्याय श्द् 


खनिज साधनों का विकास 


प्रथम योजना में प्रगति 


प्रथम योजना में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि देश में महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों 
को निधि का उसके गुण और परिमाण के अनुसार लेखा-जोखा करने के लिए ब्योरेवार और 
प्रणालीबद्ध जांच-पड़ताल की जाए । यह कार्य भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग, भारतीय खान 
विभाग और राष्ट्रीय प्रयोगशालाञं के जिम्मे रखा गया। भारतीय भूयर्भ सर्वेक्षण विभाग और 
भारतीय खान विभाग के विस्तार के लिए १ करोड़ रुपए की रकम भी नियत की गई थी जो 
बाद में बढ़ाकर २ ५ करोड़ कर दी गई, ताकि विस्तार का काम अधिक शी ध्रता से हो सके । 
ग्रोजना मे कुछ विशेष सिफारिश की गई थी, जिनमे ये बाते शामिल थी -- 


(क) कोयला : 

१. धातुकर्मक कोयले के संरक्षण के लिए उपाय करना, उत्पादन का नियत्रण करना, 
धुलाई और मिश्रण लागू करना और सरक्षण के लिए ठीक-ठीक चिनाई करना; 

२. महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों के ब्योरेवार नक्शें बनाना और ठीक चिनाई के योग्य माल 
की निधि का लेखा-जोखा करना; 

३. कोयले के कलरी मान, राख, नमी, और कोक तत्व की मात्रा के अनुसार उसका 

वैज्ञानिक वर्गीकरण निद्चिचत करना, 

४. फुटकर कोयला क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ाना, 

५. कोयले की घुलाई, मिश्रण और कार्बनीकरण पर खोज कार्य करना , 

६, सरक्षण के लिए ठीक चिनाई, कोयले की धुलाई, मिश्रण और उपकरों के 
समन्वय आदि के लिए व्यवस्था करना और कोयले सम्बन्धी सभी समस्याओं को 
समन्वित ढंग से निपटाने के लिए एक व्यवस्था करना, और 

७. गोबर को खाद इत्यादि कामों के लिए बचाने के उद्देश्य से मुलायम साफ्ट कोक का 
प्रयोग घरेलू कामो में बढ़ाना । 


(ख) अन्य खनिज पदार्थ : 
१. खनिज लोहे, खनिजे मैंगनीज, क्रोमाइट, खनिज तांबा, बाक्साइट, जिप्सम और 


बे 


पाइराइट के और अधिक महत्वपूर्ण निश्लेष का उसके गृण और परिसाण के 
अनुसार ठीक-ठीक लेखा-जोखा करने के लिए ब्योरेवार जांच करना; और 


२. निचली कोटि की खनिज धातुओं, विशेषकर खनिज और मैगनीज क्रोमाइट को 
सुधारने की दिल्ला में जांच करना, और 
३. प्रणालीबद्ध तरीकों से खुदाई कराना । 


३४७ 


४८ 


२ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
. ऊपर दी गई सिफारिशों पर नीचे लिखी कारंवाई की गई है: 
(क) कोयला : 


१. घातुकमंक कोयले के संरक्षण के लिए कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधि- 
नियम, १६५२ पास किया गया जो कि इस दिशा में एक निश्चित कदम था | इस * 
अधिनियम के अंतर्गत मिली शक्तियों के आधार पर कच्चा कोयला देने वाले 
कोयले का उत्पादन १६९५२से सीमित कर दिया, गया। शुरू में यह अधिनियम क 
और ख कोटियों पर ही लागू किया गया लेकिन १६५३ मे १ और २ कोटियों 
के कोक कोयले पर भी लागू किया गया । इस अधिनियम मे संरक्षण के लिए ठीक 
चिनाई और कोयले की घुलाई के बारे में भी अधिकार प्राप्त कर लिए गए । हि 


गत चार वर्षों में कोक कोयले के उत्पादन की निर्धारित सीमाए और वास्तविक 
उत्पादन का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है -- 


(आकड़े लाख टन में) 





, बर्ष चुनी हुई कोटिया ___ कोटी १ और २ 
निर्धारित सीमा उत्पादन निर्धारिनां सीमा उत्पादन 
१९५२ ७६*० । ७७*'० न द्‌्ड 
१६५३ छा ० ७१७ ६४.० (क) ६६ 
१६४५४ छ४ ० ७२ ० ६४. ०(क) ६४ 
१९५५ ७३ २ ७२ ७ ७० । ध्रे 


शानीगंल या मा 
रः , भरिया और बोकारो के कोयला क्षेत्रों की दुबारा की गई पड़ताल के 


अनुसार यह पता चला है कि रानीगंज और झरिया क्षेत्रों में काफी अधिक 
« मात्रा में कोयला है। करणपुर कोयला क्षेत्र की दुबारा पड़ताल से, जो अभी हो 
रही है, कोयले की कई नई जगहों का पता लगा है । कहा जाता है कि झिलीमिल्ली 
कोयला क्षेत्र मे कोक कोयला है । उसकी अच्छी तरह छानबीन हो रही है । बंगाल- 
बिहार के कोयला क्षेत्रों वाले भूभागों में ठीक चिनाई योग्य कितना माल उपलब्ध 
है, उसका अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट देगी, 


३ भारतीय मानक संस्था की एक समिति--ठोस खनिज ईधन अनुभागी ससिति-- 
ने कोयले का भारतीय मानक सामान्य वर्गीकरण मसविदा तैयार किया है जो 
स्वीकार किए जाने के लिए सस्था के विचाराधीन है, 


४. सियरेनी की कोयला खातों का उत्पादन बढ़कर १५ लाख टन हो गया है। मध्य 
भारत की भी कई कोयला खानों मे उत्पादन बढ़ाने की गृजाइश है, लेकिन 
परिवहन सीमित होने की वजह से उत्पादन बढाया नहीं जा सकता; 

५. इंधन अनुसंधानशाला ने कोयले की धुलाई, मिश्रण और कार्बनीकरण के बारे में 
प्रयोगशाला में जो अध्ययन कार्य किया है उसके अच्छे परिणाम निकले हैं। यह 
छानबीन एक मार्गदशक संयत्र की सहायता! से जारी रहेगी, 





(अनुमानित उत्पादन । 
ई(क) उत्पादन १६४५२ की मात्रा पर निर्धारित कर दिया गया था । 
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६. कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १६५२ केन्द्रीय सरकार को 
संरक्षण सम्बन्धी उपाय लागू करने का अधिकार देता है । एक कोयला बोड 
स्थापित किया गया है जिसके लिए कई सलाहकार समितियां है तथा अधिनियम 
के अनुभाग १७ के अधीन नियम जारी किए गए हैँ, और 

७. ईंधन के रूप मे साफ्ट कोक का महत्व माना तो गया है, लेकिन परिवहन की 

कठिनाइयों के कारण उस दिशा मे विस्तार सीमित रहा । 


३. हालाकि कोयले के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नही किया गया था, फिर भी 
आज्ञा यह थी कि प्रथम योजना मे दिए विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप मांग में जो वृद्धि होगी 
उसके हिसाब से उत्पादन १६५० के ३ करोड़ २३११ लाख ठन से बढ़कर १६५५-४६ में ३ करोष्ट 
९० लाख टन हो जाएगा। सिर्फ १६५३ मे निर्यात के लिए मांग में कमी हो जाने की वजह से 
जो भडार इकट्ठा हो गया था उसी से उत्पादन कुछ गिर गया था । उसको छोड़कर उत्पादन 
१६५१ से लगातार बढ़ता ही आया है और १६५४५ में ३ करोड़ ८९ २ लाख टन हो गया। नीचे 
१९४० से १६५४ तक कोयले के उत्पादन में वृद्धि, भेजे हुए माल की मात्रा और निर्यात सम्बन्धी 
आंकड़े दिए जा रहे है .-- 


न 


(आंकड़े लाख टन में) 








वर्ष उत्पादन में वृद्धि. भेजे हुए माल की निर्यात 
मात्रा 
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४. भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और भारतीय खान विभाभ का विस्तार गआज्ञानुरूप झीघ्र, 
विशेषकर योजना के प्रथम वर्ष में, न हो सका । कारण यह हुआ कि टेंकनीकल 
कर्मचारियों की भरती और साज-सामान जुटाने में देरी हुई थी । फलस्वरूप जितना काम हो 
सका वह निर्घारित काम से कम है । लेकिन फिर भी जो भी कर्मचारी और साज-सामान 
उपलब्ध थे, उनकी सीमाओं को देखते हुए लाभदायक काम तो हुआ ही है । इन दोनों विभागों 
के विस्तार में खर्च जिस हिसाब से हुआ है वह नीचे दिया जा रहा है :-- 

(लाख रुपए) 
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५. भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने नियमित रूप से उन्नतिशील खनिज खानो के भूगर्भ सम्बन् 
नकक्‍धें बनाने और ब्योरेवार छानबीन करने के अलावा मध्य प्रदेश की खनिज मैगनीज की पट्टी पर 
विशेष ध्यान दिया । इस क्षेत्र के नक्हों की जो बड़े पैमाने पर तैयारी हुई, उससे पता चला कि 
यहां खनिज मैगनीज की निधि जितनी पहले झांकी जाती थी उससे कही ज्यादा है। इसी प्रकार 
जुबर सीसा जस्ता निक्षेप के बारे में भी जाच हो रही है। भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के भू-भौतिकी 
अनुभाग का काम काफी बढ़ गया है । विशेष रूप से इन भू-भौतिक जांचों की चर्चा की जा 
सकती है : (क) कंम्बे के उत्तर-पश्चिम में सम्भावित तेल धारक आगारों के स्थान, (ख) नीचे 
गहराई में खनिज धातुझालाओं के स्थान के लिए मध्य प्रदेश की खनिज मैगनीज पट्टी; और 

(ग) सिहभूम (बिहार) एवं चित्रदुर्ग (मैसूर) में खनिज सल्फाइड का विस्तार निश्चित करने 
के लिए सल्फाइट शालाएं । इस भू-भौतिकी जांच के बाद चित्रदुर्ग क्षेत्र में विस्तार से भू-छेदन 
कार्य (ड्रिलिग) शुरू किया गया। अमजोर पाइराइट संचय की जो खोज-खुदाई की गई 
उससे निक्षेप के एक छोटे-से हिस्से मे से ही, जिसकी जांच की गई थी, लगभग ७५,००० टन 
'निक्षेप का पता लगा है । 


६. भारतीय खान विभाग ने खनिज मैगनीज, क्रोमाइट और झबरक की अधिकांश प्रमुख 
चालू खानों का निरीक्षण करके उनके कामों के बारे मे महत्वपूर्ण आंकडे इकट्ट्री किए हैं । 
खुदाई के ऐसे तरीकों को जिनमें बरबादी होती है, ठीक करने के लिए उपाय किए जा रहे है । 
निम्नलिखित खनिज निधियों की सविस्तर जांच हुई है--अंडमान में जिप्सम, झ्रान्ध्र में अस्बेस्टास, 
झिमला में पाइराइट, पन्ना में हीरे, आंध्र और मैसूर में क्रोमाइट और लद्दाख में गंधक । इसके 
अलावा यह विभाग भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के लिए जरूरी कच्चा माल ढूंढने के 
बारे में जांच पड़ताल कर रहा है । 


निचली कोटि की खनिज मैगनीज को काम के लायक बनाने के बारे में जो प्रारम्भिक 
जांच हुई थी उससे अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं और भ्रब यह जांच आदि संयंत्र के आधार पर की 
जानी है । मध्य प्रदेशीय खनिज मैगनीज सिंडिकेट द्वारा गुरुतर माध्यमी विभाजक संयंत्र का 
लगाया जाना खनिज मेगनीज का उपयोग करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा । कम्पनी 
जल्दी ही एक और घुलाई संयंत्र लगवानें का विचार कर रही है । 


७. केन्द्रीय कांच और मृच्छिल्प (सिरेमिक) अनुसन्धानशाला ने भारतीय भूमर्म सर्वेक्षण 
विभाग के-सहयोग से चिकनी मिट्टी के कच्चे सामान के विषय में सविस्तर जांच की है । बेकार 
अबरक की उपयोगिता के सम्बन्ध में भी जांच की गई है, जिसके परिणाम अच्छे रहें हैं । 


८. राष्ट्रीय धातुकर्मक प्रयोगशाला के खनिज धातु परिष्कार अनुभाग ने क्रोमाइट, 
खनिज मैंगतीज़ और क्यानाइट पर सुधार परीक्षण किए हैं । परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं मौर 
नौरजाबढद की कोयला खानों के कोयला धोने से पाइराइट निकालने के बारे में की मई 
जांच भी सफल रही है | इसके अलावा इस प्रयोगशाला ने देशी रेत को लेकर तमाम परीक्षण 
इसलिए किए हैं कि भट्ठियों में सांचों द्वारा ढलाई के काम योग्य रेत की उपयोगिता निरिचित 
की जा सके । 

. £. परिचम बंगाल में पैट्रोलियस की खोज करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टैन्डर्ड 


आआआ ४८4५७ #'कण्क 


चैक्यूमें अयले केंम्पनी लिमिटेंड से एक करार किया है। इसके अलावा राजस्थान के 
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३०१ 


जसलमेर इलाके में तेल की विभागीय खोज १६५५-५६ में शुरू की गई थी और प्राकृतिक 
साधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय ने एक तेल और प्राकृतिक गैस विभाग स्थापित 
किया था जो इस दिल्या मे विस्तृत खोज करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस के एक भ्र॒लग 
निदेशालय का रूप ग्रहण कर चुका है । 
खनिज उत्पादन 

१०. योजना के पहले तीन वर्षों में खनिज उत्पादन मात्रा और मूल्य दोनों दृष्टियों से 
सामान्य रूप से बढ़ा, लेकिन खनिज मेगनीज और अबरक के बाजार में एकाएक मन्दी आ जाने 
की वजह से १६५४ में उसकी मात्रा और मूल्य काफी गिर गए। अ्रधिक महत्वपूर्ण खनिज 


पदार्थों के उत्पादन अ्रंक नीचे दिए जा रहे है : 
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दूसरी योजता के कार्यक्रम 

११. दूसरी पचवर्षीय योजना में जो श्रौद्योगिक विकास पर जोर दिया गया है उसके 
परिणामस्वरूप खनिज विकास के कार्यक्रमों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। इस्पात 
इन्गौट की मात्रा ६० लाख टन बढ़ा देने के लिए आवश्यक होगा कि खनिज लोहे, कोयले, चना 
पत्थर और डालोमाइट तथा ऊष्मसह पदार्थों का उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए । 
ग्रल्यभिनियम उद्योग के विकास से बाक्साइट की और सीमेंट उद्योग के विकास से चना पत्थर, 
जिप्सम और चिकनी मिट्टी की मांग बढ़ेगी। हालांकि आने वाले वर्षों में जो औद्योगिक विकास 
, होना है उसके प्रसंग में खनिज प्रदेशों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और मुख्य-मुख्य खनिज क्षेत्र 
निर्धारित हो गए है, फिर भी देश की खनिज सम्पत्ति कसी और कितनी है--इस बारे में भौर 
सविस्तर जानकारी पा लेना जरूरी है । इसके लिए नियमानुसार नक्शे बनाना और जहां आवश्यक 
हों, वहां बड़े पैमाने पर नक्शे बनाना, खनिज खोज के लिए भू-भौतिक और भू-रसायनिक तरीकों 
का और ज्यादा अपनाना तथा पड़ताल के लिए कुछ भू-छेदन कार्य करना आवश्यक होगा । 


कोयला 

१२. कोयले पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए क्योकि एक तो यह मूलतः: 
भ्रवेक उद्योगों के लिए ईंधन के रूप मे आवश्यक है और दूसरे, लोहा और इस्पात कोयले के 
कार्बनीकरण जैसे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप मे जरूरी है । 

१३. १६५४ में कोयले का उत्पादन हे करोड़ ८० लाख टन तक पहुंच गया था। उसके 
वर्तमान उत्पादन का अधिकांश भाग निजी क्षेत्र की खानों से ही आता है, सार्वजनिक क्षेत्र : 
से तो सिर्फ ४५ लाख टन ही हैं । दूसरी योजना में रखे गए औद्योगिक लक्ष्यों और तापीय 
बिजली शक्षक्तित उत्पादन के कार्यक्रमों तथा रेलवे के विकास के आधार पर दूसरी योजना के प्रंत 
तक कोयले की माग ६ करोड़ ठन हो जाएगी । 


इसका मतलब यह हुआ कि १६५४५ में जो उत्पादन था उस पर २ करोड़ २० लाख टन 
की और १९५४ के उत्पादन पर २ करोड़ ३० लाख टन की वृद्धि की जाए और इसके लिए 
विशेष रूप से प्रयत्न भी करने पड़ेगे । आजकल जितनी खानों में काम हो रहा है, उनमें कुछ 
वृद्धि श्रवस्य की जा सकती है लेकिन इतनी वृद्धि के लिए कई नए कोयला क्षोत्रों में काम शुरू 
करना पड़ेगा । 

१४. १६४८ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में उल्लिखित था कि कोयले के सम्बन्ध में जो 
भी नए क्षेत्र खोले जाएंगे दें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत होंगे, लेकिन जहा सरकार राष्ट्रीय हित 
को देखते हुए निजी क्षेत्र का सहयोग पाना चाहे वहां ऐसा न होगा । इस नीति के भ्रनुसार पिछले 
सालों में कुछ छूटे दे दी गई थी, लेकिन तय हुआ है कि भविष्य में कोयले के नए क्षेत्रों को सावें- 
जनिक क्षेत्र के अन्तर्गत रखने की नीति पर सख्ती से अमल होगा और दूसरी योजना की बढ़ी 
हुई मांगों को पूरा करने के वास्ते कोयले का अतिरिक्त उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में 
सावेजनिक क्षेत्र में ही होगा । इसी के अनुसार फिलहाल यह तय पाया गया है कि १९६०-६१ में 
जो २ करोड़ २० लाख टन कोयले की मांग में वृद्धि होगी, उसका १ करोड़ २० लाख टन सावें- 
जनिक क्षेत्र से ग्राएया । यह चाहे वर्तमान कोयब्ला क्षेत्रों से हो चाहे नए खोले गए कोयला क्षेत्रों से, 
ओर बाकी निजी क्षेत्र के वर्तमान और उनके सन्निकट कोयला क्षेत्रों से निकाला जाएगा। उत्पादन 
बढ़ाने के लिए कोयले की नई खाने सावंजनिक क्षेत्र में ही चाल की जाएंगी । सार्वजनिक 
फेंत्र #ऋतिरितत उत्ादन कुछ इस प्रकार होगा : वर्तमान खानों से २० लाख ठन जिसमें 
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५ लाख टन मुख्यतया बोकारों की मौजूदा खानों से ही होगा, सिगरेनी की खानों से १५ लाख 
टन और प्रस्ताव है कि कोरबा कोयला क्षेत्रो का विकास करके ४० लाख टत प्राप्त किया 
जाए। बाकी ६० लाख टन किन क्षेत्रों से आएगा, इसके बारे में भी मोटे तौर पर निर्णय 
कर लिया गया है, लेकिन किस क्षेत्र से कितना रखा जाए, इसके ब्योरे तय किए जा रहे है । 
इसमें सबसे अधिक विचार इस बात का रखा गया है कि दूरस्थ क्षेत्रों मे ही नई खानों का 
विकास हो । राजकीय क्षेत्र में १ करोड़ २० लाख टन' अतिरिक्त कोयला निकालने के लिए 
कुल खर्च अनुमानत: ६० करोड़ रु० आएगा जिसमें १२ करोड़ आवास के लिए भी शामिल 
है । फिलहाल इसके लिए ४० करोड़ रुपया रखा गया है । 


सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले का उत्पादन करना आवश्यक होगा ही, इसलिए सरकार ने 
कोयला उत्पादन तथा विकास कमिइनर के अधीन एक संगठन स्थापित किया है जो 
राज्यों की वर्तमान खानों और योजना काल में खोली जाने वाली नई खानो का प्रमुख प्रबंधक 
अधिकारी होगा । कोयले का नियंत्रण, जो कोयला खान नियंत्रण आदेश के अंतर्गत वितरण, 
मूल्य इत्यादि के बारे में होगा, और निजी उद्योग का नियंत्रण कोयला नियंत्रक नामक एक अलग 
अधिकारी के हाथ में रहेगा । 


राज्यों की कोयला खानों का प्रशासन अभी तो विभाग के हाथ में है, लेकिन प्रस्ताव 
है कि इन खानों और योजना काल में खोली गई नई खानों का स्वामित्व और उनका प्रबन्ध करने 
के लिए एक कम्पनी बना दी जाए । 


कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक टेकनीकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सिल- 
सिले में पहले कदम के रूप में चार प्रशिक्षण केन्द्र करगली, गिरडीह, तलचर और कुरसिया 
में खोलें जाएंगे जो माध्यमिक और निचली श्रेणी के ठेकनीकल कमंचारियो जैसे पर्यवेक्षक, 
ओवरसियर, विद्युत और मशीनी अधीनस्थ कर्मचारी इत्यावि प्रशिक्षित करेंगे। योजना काल में 
टेकनीकल कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए और भी केन्द्र खोले जाएंगे । 


१५, कोयले की दुलाई रेलवे के ऊपर बड़ा भारी भार है, क्योंकि कोयले की मांग तो देश 
भर में होती है परन्तु यह कोयला परदिचम बंगाल और बिहार राज्यों में ही निकाला जाता है | 
कोयला भेजने में रेलवे में वेज्ञानिकन तो हुआ है, लेकिन मांग में इतनीकप्रधिक वृद्धि को देखते 
हुए उत्पादन में भी वैज्ञानिकन की आवश्यकता है । भिन्न-भिन्न राज्यों में कोयला खानों 
के विकास के लिए कोयला उत्पादन के कार्यक्रम बनाए गए हैं । नीचे दिए गए विवरण में दूसरी 
योजना के अन्त में कोयले के उत्पादन का सम्मावित वितरण १९५४ के वितरण के साथ 
दिया जा रहा है:--- 








(आंकड़े लाख टन सें) 
१९५४ में उत्पादद १६६०-६१ में वृद्धि, 
उत्पादन 
असम २ ० 0 कक 
परदि्चिम बंगाल 
दार्जिलिंग ०" ०'दे नि 
रानीगंज १२२२ १८१६ ४६ ४ 
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33 के अजज लमिक टद  ल शक मर कान कक ललिप लत लजी टन सिम करवट मर हक जल 
१६. ६ करोड़ टन के लक्ष्य में लोहा और इस्पात उद्योग तथा अन्य आवश्यक उप- 
भोक्‍ताओं के लिए कच्चा कोयला देने वाले कोयले की जरूरत भी शामिल है। इस प्रकार के 
कोयले का उत्पादन १ करोड़ ४० लाख ठन निर्धारित कर दिया गया है और वास्तविक उत्पादन 
इससे कुछ ही कम है। इसके विपरीत आवश्यक उपभोक्‍्ताग्रों की माग सिर्फ करीब ३५ लाख 
टन है । बाको कोयला रेलवे और उद्योगों के काम आता है। थोड़े कोयले का निर्यात भी होता 
है। दूसरी योजना में इस्पात उत्पादन में वृद्धि के लिए ६७' ३ लाख टन कोक कोयले की जरूरत 
होगी, जबकि अन्य आवश्यक उपभोक्ताओं की मांग का अनुमान १६ ८ लाख टन है। इस प्रकार 
१ करोड १४ १ लाख टन घुला हुआ साफ या करीब १ करोड ६५ लाख टन कच्चा कोयला कुल 
मात्रा में जरूरी होगा, जबकि वर्तमान उत्पादन लगभग १ करोड़ २५ लाख टन है। १६६०-६१ 
तक ग्रावश्यक उपभोक्ताश्रों की माग काफी बढ जाएगी । उप्तको पूरा करते के लिए इस प्रकार 
के कोयले का उत्पादन घीरे-धीरे बढ़ाना होगा और सोमित निषियों के सरक्षण के उद्देश्य से धीरे- 
| धीरे इस बात के लिए भी उपाय करने पड़ेंगे फि रेलवे जैसे अभ्रनावश्यक उपभोक्ताओं के लिए 
कोक कोयले को जगह उपयुक्त गैर-कोक कोयला दिया जाए। रेलवे ने इस उद्देश्य से एक 
कार्यक्रम का सुझाव दिया है । 


१७. संरक्षण की दृष्टि स और इस्पात उद्योग को एक समान कोटि का कोयला देने की 
आवश्यकता को भी देखते हुए घातुकर्मक कोयले की धुनाई जरूरी हो जाती है। सरकार ने 
कोयला धुलाईखाना समिति बवाई थी । उसने भारतोय कोयले के धोने और धुलाईखाने 
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स्थापित करने के सवाल पर विचार किया था । इस समिति की रिपोर्ट और उस पर कोयला 
बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने ये निर्णय किए है :-- 


(१) सामान्य रूप से कोती-कोती तक के धातुकर्मक कोयले की धुलाई हो; 


(२) मौजूदा और प्रस्तावित इस्पात॑ संयत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 
निजी कोयला खातों को धलाईखाने स्थापित करने का विकल्‍प दें दिया जाए । 
अगर निजी कोयला खानों द्वारा स्थापित धुलाईखानों से अपेक्षित परिमाण 
में घुला कोयला नही मिल पाता, तो सरकार स्वय सब जरूरतों के हिसाब से 
धुलाईखाने स्थापित करेगी; और 


(३) धुलाई की औसत लागत कोयला खानो की कीमतों में परिवर्तन करके या घुले 
कोयले के लिए तय कीमत द्वारा, या उचित उत्पादान द्वारा जेसा भी उपयुक्त 
ग्रवस्था पर ठीक समझा जाए, पूरी कर दी जाएगी । 


जमदोबा, पश्चिमी बोकारो और लोडना कोयला खानों के निजी क्षेत्र में तीन धुलाईखाने 
थहले से ही काम कर रहे है । ये कोयला खाने टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी और भारतीय 
लोहा और इस्पात कम्पनी को घुला कोयला प्रदान कर रही हैं ] बोकारो/करगली में प्रति 
वर्ष २२ लाख टन कोयले की धुलाई करने की क्षमता वाला एक घुलाई संयत्र लगाने का निर्णय 
किया जा चुका है। इस धुलाईखाने से धुला कोयला राउरकेला और भिलाई संयंत्रों को दिया 
जाएगा । एक जापानी फर्म को इस धुलाई सयंत्र के बताने और लगाने के लिए झ्रार्डर दिया 
जा चुका है । दूसरा घुलाईखाना दुर्गापुर में बनाने का प्रस्ताव है । इस्पात संयंत्रों की 
जरूरतों को पूरा करने के लिए और धुलाईखाने खोलने के प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा 
रहा है। योजना में कोयले के धुलाईखाने खोलने के लिए ६ करोड़ की रकम रखी गई है। 


१८. जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, परिवहन की सीमाओं की वजह से घरेलू 
कामों में कच्चे कोक का उपभोग ज्यादा नहीं बढ़ा है। १६५० में इसका उपभोग ११ लाख 
टन था, जो १६५५ में बढ़कर लगभग १६ लाख टन हो गया, हालांकि १६५४ में अतिरिक्त 
उपभोग के लिए १० लाख टन का लक्ष्य रखा गया था। दूसरी योजना के अन्त में होने वाली 
कोयले की जरूरतों का अनुमान करने में यह मान लिया गया था कि राज्य के अथवा 'जेड' श्रेणी 
के उपभोकताग्रो के लिए ३५ लाख टन कोयले की जरूरत होगी, जिसका अ्धिकाश कच्चा कोक॑ 
तैयार करने के लिए हगा। इस समय अधिकाश कच्चा कोक झरिया की कोयला खातो में 
निचली कोटि के घातुकरमंक कोयले से तैयार किया जाता है और खोज कार्य से यह पता 
लगा है कि यह कोयला घातुकर्मक कार्यो के लिए सुधारा जा सकता है। लेकिन जब तक 
गैर-कोक कोयले के लिए आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के विम्नतापीय कार्बनीकरण यूनिट 
स्थापित नही हो जाते, कच्चे कोक के लिए उत्पादन में जो वृद्धि निर्दिष्ट है उसे मौजूदा तरीके 
से ही पुरा करना पड़ेगा । इसमें घातुकमेंंक कोयले को लेकर विकेन्द्रित रूप से उत्पादन किया 
जा रहा है, हालाकि इससे बचा जा सकता है । 


दक्षिण अर्काट लिगनाइट योजना कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव यह है कि ७, १४,००० 
टन कोयले के चरे की छोटी-छोटी ईंटें बनाने के लिए एक संयंत्र लगाया जाए। इन इंठों 
के कार्बनीकरण से ३,८०,० ०० टन अद्धंकोक प्राप्त होगा । 


३५६ द्वितीय: पंचवर्षीय योजना 


साफ्ट कोक के महत्व के क्खिार से योजना को संशोधित करते समय अथवा तीसरी 
योजना में इस उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 


छानबीन के कार्यक्रम 


१९. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं को 
ध्यान में रखते हुए कुछ अधिक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के उत्पादन के लक्ष्य नीचे दिये गए 
है। इन लक्ष्यों में देश की अपनी जरूरतों के साथ कही-कही निर्यात की आवश्यकताओं का भी 
समावेश है । 





खनिज मात्रा उत्पादन निर्यात 
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२०. दूसरी योजना में खनिज सम्पत्ति की जाच और सर्वेक्षण को और अधिक परिश्रम 
के साथ आगे बढ़ाना होगा। सरकारी क्षेत्र में कोयले के उत्पादन में जो वृद्धि बड़े पैमाने पर 
होनी है वह नए क्षेत्रों से ही होनी है और उसके लिए चुने हुए कोयला क्षेत्रों में व्यापक 
कोयला खोज पर शीघ्र ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार चूकि राज्यों का 
हिस्सा लोहा और इस्पात जैसे मूल उद्योगों में बढ़ता ही जा रहा है, इससे कच्चे खनिज माल 
जैसे खनिज लोहा, खनिज मैगनीज, चूना पत्थर और ऊष्मसह खनिजों के निक्षेप की ब्योरेवार 
जांच करनी आवश्यक होगी । इसका शअर्थ यह है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग और 
भारतीय खान विभाग का काफी विस्तार किया जाए और इस काम के लिए उपयुक्त साज- 
सामान में भी वृद्धि की जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते 
हुए अन्तरिम प्रस्तावों को १६५४ के पूर्वाद्ध में स्वीकार कर लिया गया था। विस्तार सम्बन्धी 
अन्य प्रस्तावों पर ग्रभी विचार किया जा रहा है। फिलहाल अनुमान से ५ करोड़ रुपया भूगर्भ 
सर्वेक्षण विभाग के लिए और १ करोड़ रुपया खान विभाग के लिए जरूरी होगा । 

२१. भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के प्रस्तावों में ये बातें है : 

(१) भूगर्भ सम्बन्धी नक्‍शें बनाने के लिए सुविधाओ्रों में विस्तार किया जाए ताकि 


नक्शों के अन्तगंत मूल क्षेत्र को शी प्र ही बढ़ाया जा सके । (खनिज पदार्थों का 
8 आम मम की न कप 
ये आकड़े इन खनिजों का उपभोग करने वाले उद्योगों की निर्धारित क्षमता पर 


झाघारित हैं। इनमें ऐसे फुटकर उपभोक्ता की जरूरते शामिल नहीं है जिनके 
आकडे उपलब्ध जी हे । 


खनिज साधनों का विकास ३५७ 


आकलन और विकास पूर्ण और सही नक्यो होने पर ही निर्भर करता है; 
इसलिए उसके अन्तगंत क्षेत्र को यथाशी घ्र बढ़ाने की जरूरत है | श्रब॒ तक १ इंच 
१ मील के पमाने के हिसाब से देश के सिफ पांचवे हिस्से का ही नक्शा बनाया 
जा सका है ।) 

२) आधिक भू गर्भ , भूभौतिकी, इंजीनियरी और भूगर्भेस्थ जल प्रभागों का विस्तार 
और उनका संवर्धन किया जाए। भूगर्भ और भूभौतिकी ढंगों से महत्वपूर्ण 
खनिजों की सविस्तर जांच के अलावा यह विभाग नदियों के मैदानों में 
विधिपूर्वक जलगति विज्ञान सम्बन्धी परिस्थितियों का भी अ्रध्ययन करेगा । 
प्रस्ताव है कि शुरुआत गंगा और गोदावरी-क्ृष्णा नदियों के मैदानों से की जाए । 
देश की जल सम्पत्ति का लाभ उठाने के लिए जलगति विज्ञान सम्बन्धी इस 
प्रकार की ब्योरेवार जानकारी आवश्यक है । 


(३) अच्छी तरह साज सामान से युक्त भू-छेदन प्रभाग का संगठन किया जाए जिससे 
खनिज पदार्थों की जांच का काम अब तक जितना संभव था उससे एक अवस्था 
और आगे बढ़ाया जा सके । क्षेत्रीय. आधार पर निक्षेपों का अध्ययन करने 
के अलावा जमीन के अन्दर गहराई में भी उनके बारे में जांच की जाएगी 
ताकि निधि का गुण और परिमाण दोनों दृष्टियों से ग्रधिक सही लेखा- 
जोखा हो सके । 

जहां तक भारतीय खान विभाग का सवाल है, अनुसन्धान, खनिज खोज, खान खुदाई 
और भू-छेंदन प्रभागों को मजबूत करने की जरूरत है ताकि यह विभाग चुने हुए क्षेत्रों में 
व्यापक अन्वेषण के अतिरिक्त उनमें कुछ को खुदाई के लिए उपयुक्त सिद्ध करने के लिए 
उनकी आरम्भिक खुदाई का काम कर सके । 


२२. भूगर्भ सर्वेक्षण और खान विभाग के कार्यत्रमों के अन्तर्गत क्षेत्र प्रधान और श्रम 
भ्रधान दोनों प्रकार की जांचें आती हैं । इनमें जो मर्दे शामिल हैं जिनमें से प्रमुख यहां दी जा 
रही है :-- 

कोयला--कोरबा, दक्षिणी करनपुरा, रानीगंज, चिरमिरी, रामग्रढ़, शझिलीमिल्लीं, 
और उत्तरी करनपुरा (राजकीय क्षेत्र से कोयले के उत्पादन के सम्बन्ध में) और कोटा, 
सिंगरौली, उमरिया, सोहागपुर, कनहन और पेंच घाटियां, हैदराबाद, तलचर, गोदावरी 
घाटी और असम की कोयला खानों (गण और परिमाण के आकलन के लिए ) के भू-छेदन कार्य 
के साथ सविस्तर भूगर्भ जाचें । 

तांबा--खेत्री, दरिबो (राजस्थान) के तांबे के निक्षेपों के ब्योरेवार नकक्‍्शों बनाना 
तथा अन्वेषण और आन्ध्र के कुर्नूल जिले में गनी की पुरानी खानों की ब्योरेवार पड़ताल ॥ 

मैंगनीज---मध्य प्रदेश की खनिज मैगनीज पट्टी में भू-छेदन कार्य और उसके साथ ही 
ब्योरेवार नकक्‍्शें बनाने का काम जारी रखना । 


ऋ्रोमाइट--दक्षिणी मैसूर के क्रोमाइट क्षेत्रों और उड़ीसा में नौसाई के क्रोमाइट निक्षपो 
की ब्योरेवार जांच । 

जिप्सम--नागपुर (जोधपुर) और बोकानेर (राजस्थान) में जिप्सम निक्षेपों की भ-छेदन 
द्वारा ब्योसवार पड़ताल । 


३४५८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


सीसा-जस्ता--जवार (राजस्थान) के सीसा-जस्ता निक्षेप की भू-छेदन द्वारा पड़ताल । 
टीन--बिहार क ज्ञात स्थानों की ब्योरेवार पड़ताल । 


दूसरी पंचवर्षीय योजना मे यह प्रस्ताव है कि ये संगठन भ्रन्य कई जांच-पडतालों का काम 
शुरू करेगे । इनमे कई अधात्वीय खनिज निक्षेपो, जैसे चुना पत्थर, डालोमाइट, संगमरमर, 
काच, रेत, ग्रेफाइट, गेरू, चिकनी मिट्टी, फुलर मिद्टी, साबुन, पत्थर, जिप्सम इत्यादि 
की ब्योरेवार परीक्षा भी शामिल होगी। ये निक्षेप सारे भारत में है और इनके लिए जो पडतालें 
की जाएगी, वे कुछ अंशों में प्रादेशिक स्तर पर और कुछ अंशों में एक-एक निक्षेप को लेकर 
होंगी । 

ऊपर दिए गए कार्यक्रम के अतिरिक्त, जिसे केन्द्र कार्यान्वित करेगा, योजना में 
खनिज विकास योजनाओं के लिए २ करोड़ रुपए की व्यवस्था है जिसे राज्य सरकारें कार्यान्वित 
करेंगी। राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जानें वाली योजनाश्रों में से प्रमुख हैदराबाद की हट्टी 
सोना खानों का विकास है, जिसके लिए फिलहाल ५० लाख रु० की रकम रखी गई है । 


२३. देश के औद्योगिक विकास में खनिजों के महत्वपूर्ण योग को देखते हुए ऐसा 
विचार है कि राज्य ही उनकी खुदाई का काम करेगा | जिन खनिज पदार्थों का विकास भविष्य 
में केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही होगा, वे है कोयला और खनिज तेल । लेकिन औद्योगिक नीति 
सम्बन्धी नए प्रस्ताव के अनुसार कई और महत्वपूर्ण खनिज सूची (देखों अध्याय २ का 
प्रिशिष्ट) में जोडे जा रहे है । इस नीति के परिणामस्वरूप योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र 
के ब्रन्तर्गंत हीरे की खुदाई और ताबे की एक खान चालू करने की योजनाएं प्राकृतिक साधन 
और वैज्ञानिक अनुसधान मंत्रालय में बनाई जा रही है । इन योजनाओं के लिए आवश्यक 
वित्त के विषय में उचित व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा । 


२४. देश के तेल साधनों का अन्वेषण और उनके विकास का काम भी दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरकार ने जैसलमेर इलाके में जो खोज का काम पहले 
शुरू किया था वह जारी रहेगा और उसमे जमीन का भूगर्भीय सर्वेक्षण, भूभौतिकी पडतालें 
और अन्‍न्वेषक भू-छेदन कार्य के साथ ही वातचुम्बकीय सर्वेक्षण भी शामिल होगा । इसके अलावा 
एकत्र किए गए प्रारम्भिक आकड़ों के झ्राधार पर ज्वालामुखी और कंम्बे में तेल मिलने की 
सम्भावताए है । इसलिए कैम्बे में उल्लेख्य भू-छेदन और ज्वालामुखी में परीक्षार्थे भू-छेदन का 
काम किया जाएगा । जैसलमेर के वातचुम्बकीय सर्वेक्षण के लिए इस काम के अति विशिष्ट 
होने तथा देश में सुविधाएं न होने के कारण, कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कैनेडा से सहायता ली 
गई-थी। सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और वातचुम्बकीय आंकड़ों के श्राधार पर जमीन की 
पड़ताल और अच्छी तरह की जाएगी। कनेडा और अधिक क्षेत्रों के वातचुम्बकीय सर्वेक्षण 
के लिए सह्नयता देने को तैयार हो गया है और इस सहायता का उपयोग पजाब, उत्तर प्रदेश 
ओर बिहार के कुछ हिस्सों के सर्वेक्षण में किया जाएगा । 


२५. दूसरी योजना में तेल की खोज के बढे हुए कार्यक्रम को देखकर पैट्रोलियम की 
खोज के सम्बन्ध में कमेचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी उपाय किए गए है। योजना 
के अवुद्धार बेंच की खोज के लिए अपेक्षित भिन्न-भिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को विदेशों 
में तथा देस में बाहर से बुलाएं गए टेकनीकल परामदादाताओं और विशेषज्ञों की सहायता 
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सै प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी है। खान और व्यावहारिक भूगर्भशास्त्र विद्यालय भारत 
में तेल टेकनोलौजी और भू-छेदन का विशेष पाठ्यक्रम चालू करने के बारे में अभी विचार किया 
जा रहा है । 


२६. फिलहाल तेल की खोज के लिए ११:४५ करोड़ रुपया रखा गया है जो जैसलमेर 
में श्रन तक आयोजित कार्यचालन, कंम्बे और ज्वालामुखी में भू-छेदन कार्य तथा टेकनीकल 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए है। तेल की खोज के लिए और भी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं 
शौर समय-समय पर कार्यक्रमों के अनुमोदन के साथ ही अतिरिक्त घन भी दिया जाएगा । 


सरकार खुद तो तेल की खोज करेंगी ही, साथ ही बह स्टैण्ड्ड वैक्यूम आयल कम्पनी के 
साथ पश्चिम बंगाल के मेदान में भी तेल खोजने का कार्य करेगी । इसके अलावा इस प्रस्ताव पर 
भी विचार हो रहा है कि असम आयल कम्पनी के साझे में श्रसम क्षेत्र में मिलकर तेल खोजने का 
काम किया जाए। कम्पनी इस बात पर राजी हो गई है कि वह सरकार के साथ काम करेसी 
भर इस सिलसिले में नाहरकटिया के आसपास, जहां १९५३ में तेल निकाला गया था, 
कुछ इलाकों के लिए खोज लाइसेन्स कम्पनी को दे दिए गए है । निजी फर्मों के साथ मिलकर 
काम करने में सरकार की लागत क्‍या होगी, यह अभी निश्चित नहीं किया जा सका है। 
उचित मौके पर इसके लिए धन की व्यवस्था की जाएगी । 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग 


२७. यद्यपि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का काम अनेक क्षेत्रों में फला हुआ है, तथापि 
खनिज सम्पत्ति के विकास में भी उसका बहुत महत्व है। खनिजो, खनिज तेलों और इंजीनियरी 
के तलजल तथा भूगर्भ पक्षों आदि सब की भूगर्भीय और भूमौतिकी पड़त ल करने के लिए नवने 
जरूरी होते है । उनकी जरूरत वन सम्पत्ति, रेबों और सड़कों, सिच्राई, -बिज्ञली के योजना कार्यों 
के विकास जैसे कामो के लिए भी पड़ती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार का बहुत 
पुराना विभाग है, पर पिछले महायुद्ध के समय में उसका कार्य बहुत अरस्त-व्यस्त हो गया 
था । इसी के फलस्वरूप तमाम काम बाकी पड़ा हुआ है । युद्धोत्तर वर्षों में इसी संगठन 
पर कई अतिरिक्त कामों का बोझ पड़ा । इस स्थिति में उसके विस्तार और मश्ीनी- 
करण के एक कार्यक्रम को १६५३ में स्वीकार किया गया । मशीनीकरणन का कार्यक्रम तो पूरा 
होने वाला है । दूसरी योजना काल में आने वाले काम के भार को ध्यान में रखते हुए १ कराड़ 
४० लाख लागत की विस्तार और मशीनीकरण की एक योजना अनुमोदित की गई । भारतीय 
सर्वेक्षण विभाग की ज्यामिति तथा अन्वेषण झाखा के पुनर्गठन की भी व्यवस्था है। यह झाखा 
समतलन और त्रिकोण मापन कार्य और चुम्बकीय सूचना संग्रह काये करती है और वेलीय 
(ठाइडल) तथा भूम्याकर्षण (ग्रेविटी) सर्वेक्षण भी करती रहती हैं । 
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प्रथम योजना में प्रगति 


अ्रगर श्रौद्योगिक उत्पादन के देशनांकों को ही देखा जाए तो प्रथम योजना के दौरान 
में उद्योग की जो उन्नति हुई है वह सन्तोषप्रद प्रतीत होती है, लेकिन प्रथम योजना बनाते समय 
रखे गए विभिन्न उद्योगों के ध्येयों, प्राथमिकताशों और क्षमता व उत्पादन के स्तरों की पृष्ठ- 
भूमि में वह उन्नति समान रूप से सन्तोषप्रद नहीं मालूम होगी। १६५५-५६ के भ्रन्त में हमारे 
सामने आने वाले रूप का विवरण नीचे दिया जा रहा है । 


सार्वजनिक क्षेत्र में प्रगति 


२. सिन्दरी खाद कारखाना, चित्तरंजन इंजन कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, 
इंटीगरल कोच फैक्टरी, केबल फैक्टरी और पेनीसिलीन फैक्टरी के उत्पादन और उनकी 
क्षमता वृद्धि के बारे में कहा जा सकता है कि प्रगति सन्‍्तोषप्रद है। इसके अलावा 
कुछ केन्द्रीय और राज्यीय योजनाझ्रों की प्रगति कुछ पिछड गई है । उनके पूरे होने 
में और उत्पादन शुरू करने में भी अनुमानित समय से ज्यादा समय लगा है। यह बात मशीनी 
श्रौजार कारखाना, उ० प्र० सीमेन्ट कारखाना, नेपा कारखाना और बिहार सुपरफास्फेट कारखाने 
के बारे में लागू होती है। लोहे और इस्पात के लिए एक नया संयंत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया 
जाना था जिसके द्वारा १६५५-५६ तक ३,५०,० ०० टन कच्चा लोहा मिलने की आशा थी । इसके 
अतिरिक्त लोहा भर इस्पात कारखाने का विस्तार करके ६०,००० ० टन और अधिक तैयार इस्पात 
पाने की उम्मीद थी । प्रथम योजना के अन्त तक इन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी । परन्तु प्रथम 
योजना की अ्रवधि में ही १० लाख टन इन्गाट तैयार करने वाले तीन इस्पात कारखानों 
के प्रारम्भिक काम पूरे हो चुके है और अगले वर्षों में होने वाली लोहा और इस्पात उद्योग 
की उन्नति की नींव डाली जा चुकी है। योजना के अन्तिम वर्षों में एक भारी विद्युत्संयंत्र 
स्थापित करने के सुझाव को कार्यान्वित करने का भी प्रयत्न किया गया और अधिकांश समय 
उसकी जरूरतों का भ्रनुमान लगाने तथा सरकारी और निजी क्षेत्रों के लिए उत्पादन के क्षेत्र 
निर्धारित करने में ही लग गया, इसलिए योजना काल में इस योजना कार्य पर कोई उल्लेख- 
नीय खर्च नही किया गया । फिर भी बहुत-सा प्रारम्भिक काम हो चुका है और इस योजना 
कार्य के हक होने के लिए एसोशियेटेड एलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से करार भी किया 
जा चुका है । 


३. सावंजनिक क्षेत्र में औद्योगिक योजना कार्यों पर ६४ करोड़ रुपया खर्च करने का 
विचार था परन्तु लगता ह कि भ्रब इस क्षेत्र म ५७ करोड़ रु० व्यय होगा । शुरू-शुरू में 
सके गए उत्पादन के लक्ष्यों और १६५५-५६ के लिए अनुमानित उत्पादन के आंकड़े नीचे 
दिए जा रहे हैं :- : 
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१६५५-५६ 
प्रथम योजना के. वर्तेमान अनुमान के 
अन्तगेत लक्ष्य अनुसार सम्भावित 
उत्पादन 
(क) कच्चा लोहा (क्षमता) ठ्न ३,५०,००० कुछ नही 
(ख) तैयार इस्पात (क्षमता) टन १,००,००० ३४,००० 
(ग) इंजन संख्या €२्‌ १२५ 
(घ) रेलगाड़ी के जोड़लीन डिब्बे. संख्या भ्० २० 
(च) समुद्री जहाज जी०आर० टी० २०,००० १३,००० 
(छ) डी० डी० टी० ; टन ७०० रद 
(ज) पेनीसिलीन लाख मेगा ८ ६६ 
यूनिट 

(झ) रासायनिक खाद 

([ १ ) अमोनियम सल्फेट टन ३,१५,००० ३,२६,०००४* 

(२) सुपरफास्फेट (बिहार 

सरकार का कारखाना) टन १६,५०० कुछ नही 
(ट) अखबारी कागज ट्न ३०,००० ४,२०० 
(5) कंबल मील -... ४७० ५२५ 
(ड) टेलीफोन संख्या २५,००० १०,००० 
(५०,०००) 
(ढ) एक्सचेंज लाइने संख्या २०,००० ३४,००० 
(३५,०००) 

(त) सीमेंट (उत्तर प्रदेश सरकार डे 

का सीमेंट कारखाना ) ट्न २,००,००० १,८०,००० 
(थ) मशीनी औजार खरादें १,६०० श्२ 

(२००) | 





लोहे और इस्पात के योजना कार्यों पर अमल किए जाने में जो देरी हुई उससे बचना 

मुश्किल ही था, क्योंकि एक तो वें जटिल थे, दूसरे उनके लिए बहुत श्रधिक धन की जरूरत 
थी और टेकनीकल तथा वित्तीय सहायता के लिए विदेश्ञों से बातचीत की जा रही थी । 

निजी क्षेत्र में विनियोग 

४. यह समझा गया था कि पहली योजना के दौरान में निजी क्षेत्र के विस्तार सम्बन्धी 

आयेक्रमों के लिए २३३ करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे । बहुत-से ऐसे उद्योग जिनका पिछला हास 
*सिन्दरी में हाल ही में खोला गया कोक भट्ठी कारखाना, जो खाद कारखाने का एक 

अभिन्‍न भाग है। इससे २,००,००० टव कोक अ्मानिया सिथेसिस और कांयला 


कार्बनीकरण के उप-उत्पादों' का उत्पादन किया जाएगा । 
'संझ्ोधित अनुमान । * 


३६२ द्वितोय पच्रवर्षीय योजना 


बहुत बड़ी मात्रा मे पूरा किया जाना था, उनके संयंत्रों और मशीनों को बदलने और ग्राधुनिक 
बनाने में अनुमान किया गया था कि २३० करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें से लगभग 
८० करोड़ रुपया इस बात के लिए था कि वह आरम्भिक वर्षो की अपेक्षा योजना की भ्रवधि में 
संयंत्रों और मशीनों आदि की बढ़ी हुई कीमत के कारण खर्चे होगा। इस प्रकार इस योजना 
में नए योजना कार्यों, मशीनों की अदला-बदली और उनको श्राधुनिक बनाने में कुल खर्च 
४६३ करोड़ रखा गया था। इसके विपरीत, अरब अनुमान किया जाता है कि योजना की अश्रवधि 
में निजी क्षेत्र की नियत पूजी मे कुल ३४० करोड़ रुपया लगा हुआ था । सबसे भ्रधिक धन 
इनमे लगा रहा . सूती वस्त्र (८० करोड़ रु० ), पैट्रोलियम सफाई (४५ करोड़ रु० ), लोहा 
और इस्पात (४६ करोड़ रु० ), भारी और हलके इंजीनियरी उद्यौग (२५ करोड़ रु० ), रसायन, 
खादे, औषधिया, रगाई सामान और प्लास्टिक (१४ करोड रु० ), सीमेट और ऊष्मसह इंटें 
(१८ करोड़ रु०), कागज और गत्ता (११ करोड़ रु०), चीनी (१५ करोड़ रु०), विद्युत 
शक्ति जनन (३२ करोड़ रु०), जूट के वस्त्र (१५ करोड़ रु०), रेयन और स्टैपल तनन्‍्तु 
(८ करोड़ रु०) और अन्य (२७ करोड़ रु० ) । भ्रब तक प्राप्त सामग्री के अनुसार नए यूनिटों 
और विस्तार पर १९५१-५३ में ५३ करोड़ रु०, १६५३-५४ में ४४ करोड़ रु०, १६५४-५५ 
में ५० करोड रु० और १९५५-५६ मे ८५ करोड रु० लगाया गया था। १६५५-५६ के विनि- 
योग अनुमानों में इस्पात कार्यक्रमों के लिए २२ करोड़, ट्राम्बे और बिजली की अन्य 
योजनाओं के लिए ११ करोड, सूती वस्त्र उद्योग के लिए ७ करोड़, सीमेट और ऊष्मसह 
ईंटों के लिए ५५ करोड़ तथा चीनी योजना कार्यो के लिए ५ करोड प्रत्याशित खर्चे भी 
शामिल है । 


५. कुछ उद्योगों में विनियोग की कमी पड़ जाने के मुख्य कारण ये थे : 
(क) योजना के पहले दो वर्षो में कुछ अनुपयुक्त परिस्थितियों का पैदा हो जाना; 
(ख) विशाखापत्तनम के काल्टेक्स तेल-शोधन कारखाने के संयंत्र के आकार और निर्माण तिथि 
में परिवर्तन होना; (ग) योजना मे निर्धारित एफ० ए० सी० टी०, एल्यूमीनियम, जिप्सम-सल्फर 
और रासायनिक गृदे सम्बन्धी योजनाश्रों के सम्बन्ध मे देरी होना । मोटे तौर पर निजी क्षेत्र मे 
रुपया लगाने में यह देरी उन्ही उद्योगो में हुई है जिनके लिए अधिक पूजी की जरूरत थी और 
लाभ अपेक्षाकृत कम था। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना अभी १६५४-५५ में 
हीं हुई। १९५४ मे तत्सम्बन्धी विधान के दृहराए जाने के पहले तक, भारत का औद्योगिक 
वित्त निगम ५० लाख रु० से अधिक कर्ज उद्योगों को नहीं दे सकता था। फिर भी नई 
यूनिटों में और विस्तार में लगी हुई पूजी २३३ करोड़ रु० के करीब है और सूती वस्त्र और 
बिजल्ली उत्पादन जैसे क्षेत्र में अनुमान से भी अधिक रुपया लगाया जा चुका है । 


६. मशीनों को बदलने और उनको आधुनिक बनाने के कार्यक्रमों में चीनी उद्योग 
की छोड़कर प्रगति सन्तोषप्रद रही है, लेकिन उसे आवश्यकताओं के अनुरूप किसी भी तरह नहीं 
कृहा जा सकता । पुराने उद्योगों के लिए भी अगर वे चाहे कि अगले कुछ सालों में प्रतियोगिता 
में ठहर जाएं तो तमाम मशीनें बदलनी पड़ेंगी । वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय ने हाल 
ही में जो पड़ताल की उसके झनुसार यह पता कला है कि इंजीनियरीं प्रतिष्ठानों में मशीनी 
ऑऔजारों कौ बदंली कितनी मात्रा में होना बाकी है । चीनी, सूती वस्त्र और जूट उद्योगों 
के टेकनीकल साज-सामान की भी हाल में की गई पडताल से मालूम हुआ है कि इनमें भी यह 
ब्दर्ल। बहुत अधिक सात्रा सें होनी चाहिए । 


आऔद्योगिक विकास का कार्यक्रम २६२ 


विभिन्‍न उद्योमों में उत्पादन का स्तर 


७. योजना में इस बात पर बल दिया गया था कि मौजूदा सामर्थ्य का परिश्रम के साथ 
उपयोग करके उत्पादन के स्तर को बढाया जाए । यह लक्ष्य मोटे तौर पर पूरा हो चुका है 
और सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र ), चीनी और वनस्पति तेलों के उत्पादन लक्ष्यों तक पहुंच चुके है । 
सीमेट, कागज, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा और अन्य रसायन, रेयन, साइकिल और कुछ अन्य 
उद्योगों में अप्रयुक्त सामर्थ्य तथा उत्पादन बढाने के लिए जो विस्तार किया गया था, उसकी 
सहायता से उत्पादन लगभग निर्धारित लक्ष्यों तक बढ गया है । इसके विपरीत निजी क्षेत्र 
में विनियोग कार्यक्रम पूरा न हो पाने के कारण अल्यूमीनियम और नाइट्रोजनीय खादों के उत्पादन 
लक्ष्यों से पीछे रह गए है। उद्योगों का एक समूह तो ऐसा था जिनका उत्पादन घरेलू कामों 
में काफी मांग न होने के कारण कम हो गया । उन्ही के अन्तर्गत कुछ हलके इजीनियरी 
उद्योग, जैसे डीज़ल इंजन और पम्प, रेडियो, बैटरियां, बिजली के लैम्प और लालदेनें आती 
है । कुछ उद्योगों का उत्पादन इसलिए कम रहा कि उनकी (जूट की वस्तुएं) निर्यात मांग 
घट गई या देशीय उद्योग जो निर्यात सम्बन्धी चीजें (चाय बक्सो की प्लाईबुड) देते हैं उनको 
माग कम रही । सुपर-फास्फेट का उत्पादन आयोजित स्तर से लगभग ४५० प्रतिशत बढ गया । 
व्यापक रूप से कहा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणाम सन्‍्तोषग्रद रहे हैं # 
इस सफलता के मुख्य कारण हैं, कृषि कार्यक्रमों का सफल होना, कच्चा माल पाने में सुधार, 
और समय-समय पर नवजात उद्योगों का सरक्षण, आयात और निर्यात शुल्क में संशोधन 
इत्यादि के श्रवसर पर आवश्यकतानुसार राज्य द्वारा की गई उचित वित्तीय और अन्य 
बातो की सहायता । 


८. भिन्न-भिन्न खनिजों और कृषि के कच्चे माल के उपयोग सम्बन्धी पहले रखे गए 
अनुमान की तुलना से यह आशा है कि योजना के आखिरी साल में प्रक्त (क्ूड) पेट्रोलियम 
की असल जरूरत काफी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि पेट्रोलियम साफ करने के कारखानो ने अपने 
काम अनुमानित समय से पहले प्रारम्भ कर दिए थे । जहां तक संघात (राक) फास्फेट, जूट, 
खनिज लोहा, और कांच रेत (ग्लास सैड) का सम्बन्ध है, चूकि उपभोक्ता उद्योगों में इनका 
उत्पादन कम रहा है इसलिए इनकी खपत भी जितना अनुमान किया गया था उससे कम 
ही रहेगी । 
औद्योगिक संयंत्र, समझीनें और पूंजीगत सामान 


£. प्रथम योजना के दौरान में श्रौद्योगिक सयंत्र और मशीनों के निर्माण तथा पूंजी 
माल के उत्पादन कौ दिल्ला में जो अनुभव और जानकारी प्राप्त हुई है वह बहुमूल्य है। भारतीय 
उद्योग ने एक नई फुकवा भट्ठी और एक सम्पर्क सल्फ्यूरिक श्रम्ल संयंत्र का पूरा-पूरा डिजाइन 
तैयार करके उसका निर्माण किया है । औद्योगिक मशीनों के निर्माण में प्रगति के विषय 
में अनुमान किया गया है कि भारत मे वस्त्र उद्योग की मशीनो की भिन्न-भिन्न वस्तुओं के उत्पादन 
की कीमत १६४६-५० के ४ करोड़ रुपये से बढ़कर १६५१-५६ मे लगभग ११ करोड रुपये हो 
गई है। सीमेंट सम्बन्धी मशीनों आदि के निर्माण की दिल्ला में उच्चोग के लिए आवश्यक कुछ चीजो 
के उत्पादन की जसु्आत हो गई है। जठ मिल की मज्षीनों के लिए एक इजीनियरी कारखाने ने 
हाल ही में कातनें की मशीन का विकास किया है । बिजली के सामान में दो जरूरी मदों, जैसे 
बिजली की मोटरो और ट्रान्सफार्मरों के उत्पादन का मूल्य १६५०-५१ के १ करोड़ २० लाख 


३६४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


रुपए से बढकर १६५५-५६ में ४ करोड़ ५० लाख रुपए हो गया है । पहली योजना के शुरू में 
प्राय: नगण्य संख्या से बढ़कर निजी क्षेत्र में इजनों का उत्पादन १६५५-५६ मे ५० तक हो 
जाएगा, जिसका मूल्य लगभग ३ करोड़ रुपए होगा । देशी मशीनी औजार उद्योगों का उत्पादन 
१६५०-५१ के ४० लाख के मूल्य से बढ़कर लगभग १ करोड़ का हो जाएगा । नए प्रकार के 
मशीनी औजार भी निकाले गए है। पूजीगत सामान क्षेत्र के लिए कह सकते है कि वह अपने 
विकास की आ्रारस्भिक श्रवस्था से गुजर चुका है और उसे इतना अनुभव हो चुका है कि दूसरी 
योजना मे काफी काम करे । इस उद्देश्य से कुछ फर्मो ने योजनाएं बनाई है जिससे वे संयंत्र और 
मशीनों आदि जैसी अपेक्षाकृत श्रधिक जटिल चीजों का विकास विदेशी फर्मो के टेकनीकल 
सहयोग से कर सके । 
उद्योगों का नियमन 

१०. योजना में जो लक्ष्य रखे गए थे उनके अनुरूप उद्योगों का विकास करने के लिए 
उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम, १६५१ ने दो प्रमुख अधिकार दिए हैं; एक है अ्लग- 
अलग उद्योगो को लाइसेस देने का और दूसरा है उनके लिए विकास परिषदों का संगठन करने 
का। १६५३ में इसकी अनुसूची में अधिक उद्योगों को शामिल करने की दृष्टि से इस 
अधिनियम का संशोधन भी किया गया था । इस अधिनियम के उपबन्धो के अनुसार जो लाइसेस 
देने वाली समिति बनाई जाती है वह अनुसूचित उद्योगों की नई यूनिटों और विस्तार सम्बन्धी 
आवेदनपत्रों की जाच करने के काम में वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के सलाहकारी निकाय 
के रूप में काम करती है । अनुमोदित योजना कार्यों पर जो काम किया गया है, उसकी समीक्षा 
से यह निष्कर्ष निकला है कि प्रभावकारी उपायो' की--जो कि लाइसेंसग्राही को पेशगी बताए 
समय के भीतर करने चाहिए--कोई अच्छी परिभाषा की जानी चाहिए । 


११. १६४२ से अब तक इन १० उद्योगों के लिए विकास परिषदे स्थापित हुईं है: भारी 
रसायन (अम्ल और खादे), भारी रसायन (क्षार), भ्रन्तर्दाही इजन भीर पम्प, साइकिल, 
चीनी, भारी विद्युत उद्योग, हलके विद्युत उद्योग, औषध द्रव्य और औषधियां, कत्रिम रेशम 
और ऊनी सामान । इन परिषदो को दूसरी पंचवर्षीय योजना के विकास कार्यक्रम की तैयारी मे 
भी लगाया गया है । 

दूसरी योजना के कार्यक्रस 


१२. प्रथम योजना को निर्चित रूप से देश में बड़े पैमाने पर श्रौद्योगिक विकास क़ी 
तैयारी का समय समझा गया था। भारी उद्योगों की स्थापना के लिए तमाम प्रारम्भिक 
काम की, तथा बाजासें, कच्चे सामान और ईंघन की प्राप्ति, तरीकों का चुनाव, उत्पादन की 
लागंत तथा भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाओों पर उद्योगों को चलाने के लिए आवद्यक टेकनीकल और 
अबन्ध सम्बन्धी अनुभव जुटाना इत्यादि बातों से सम्बन्धित सवालों के विस्तारपूर्वक अध्ययन 
की आवश्यकता होती है । बहुत-से औद्योगिक योजना कार्यो के विकास के लिए विदेशी 
टेकनीकल सहायता की जरूरत पड़ती है। अनन्त में इन सभी आरम्भिक सवालों पर विचार 
करते समय इस बात का निश्चय करना जरूरी होता है कि इन योजना कार्यो के लिए इतने 
अधिक धन का ग्रवन्ध्‌ कैसे होमा । जहां तक दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बड़ें-बड़े योजना 
कार्यों का सवाल है, उनके बारे में जितने भी आरम्भिक काम सावेजनिक और निजी क्षेत्र 
में समझे जा सकते थे यूरे किए जा चुके हैं। इस प्रकार अब आशा है कि अंगले पांच वर्षों में 
ऑऔद्धेगिक ख्लेत्र में काफी प्रयति होगी । 


ग्रौद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३६५ 


औद्योगीकरण के प्रसग में विचारार्थ महत्वपूर्ण प्रश्न ये है : (१) सावंजनिक और निजी 
क्षेत्रों के लिए नियमों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए श्रौद्योगिक नीति,और (२) श्रौद्योगिक 
प्राथमिकताएं । 


श्रौद्योगिक नीति 


१३. आठ साल पहले ६ अप्रैल, १६९४८ के प्रस्ताव में भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक 
नीति घोषित की थी। उसके पद्चात कुछ आधारभूत अधिकारों की गारटी देते हुए तथा 
राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धान्त निर्धारित करते हुए भारत का संविधान लागू हुआ और 
संसद ने लक्ष्य के रूप में समाज के समाजवादी रूप को स्वीकार किया है। इन बातों के घटित 
हो जाने से आवद्यकता इस बात की उठी है कि संविधान में निहित सिद्धान्तों तथा समाजवाद 
के लक्ष्यों के अनुरूप नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाए। इसका गअर्थ यह होता हैं कि 
अब राज्य को देश के भावी श्रौद्योगिक विकास के लिए पहले से अ्रधिक क्षेत्र पर अपनी सीधी 
जिम्मेदारी माननी चाहिए । लेकिन कुछ ऐसे सीमित करने वाले तत्व भी हैं जिनकी वजह 
से जिन क्षेत्रों में राज्य की पूरी जिम्मेदारी होगी अ्रथवा उसका शअमृख योग होगा, उसका 
स्पष्ट कर देना इस अवस्था में जरूरी हो गया है। इस प्रकार सभी संगत बातों पर विचार 
करके भारत सरकार ने ३० अप्रैल, १९५६ को नई नीति की घोषणा की है। यह नीति औद्योगी- 
करण और विशेषकर भारी उद्योगों और मशीन निर्माण उद्योगों को गति देने, सरकारी क्षेत्र 
को बढ़ाने और एक बड़ा सहकारी क्षेत्र तैयार करने के काम में सहायक होगी। इस संशोधित 
नीति के अनुसार अनुसूची 'क' में दिए हुए उद्योगों के लिए राज्य पूरी तरह जिम्मेदार होंगे और 
अनुसूची ख' में वे उद्योग है जो ऋमिक रूप से राज्याधीन होंगे, लेकिन इनमें निजी उद्योग से भी 
आशा की जाएगी कि वह राज्य के प्रयत्नो से सहयोग करे । लेकिन जो उद्योग इन अनुसूचियों 
से बाहर है उनका भविष्य ग्राम तौर पर निजी क्षेत्र के प्रयत्नों और उद्यम पर ही निर्भर करेगा | 
हालांकि ये विभाजन रेखाएं खीच दी गई हैं, लेकिन अगर राज्य चाहे तो किसी भी प्रकार के 
उद्योग का उत्पादन कार्य स्वयं कर सकता है। संशोधित नीति के अन्तर्गत इन सभी तथा अन्य और 
पहलुओं पर अध्याय २ में काफी विस्तार से चर्चा की गई है। अन्य श्रनुसूचियों के साथ नीति 
का विवरण भी अध्याय २ के परिश्निष्ट में दिया हुआ है । 


ओऔद्योगिक प्राथमिकताएं 


१४. नीति सम्बन्धी जो ढांचा ऊपर दिया गया है, उसके अनुसार औद्योगिक साम्यें 
के विस्तार का अगला कदम इन प्राथमिकताओ को रखते हुए उठाना होगा : 

(१) लोहा, इस्पात और नाइट्रोजनीय खादों के साथ भारी रसायनों के उत्पादन 
में वृद्धि, भारी इंजीनियरी तथा मशीन' निर्माण उद्योगों का विकास; 

(२) विकास सम्बन्धी अन्य वस्तुओं तथा उत्पादन माल जैसे अल्यूमिनियम, सीमेंट 
रासायनिक गूदा, रंगाई सामान और फास्फेटी खादें तथा आवश्यक ओऔषधघ 
द्रव्यों की सामर्थ्य का विस्तार; 

(३) उन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योगों का आधुनिकीकरण और उनको उन साज- 
सामान से युक्त करना जो पहले से स्थापित हैं, जैसे जूट, सूती वस्त्र और चीनी ; 

(४) उद्योमों में वर्तमान स्थापित सामथ्ये का और अधिक उपयोग जहां उनकी 
सामथ्यें और उनके उत्पादन में अधिक अन्तर हो; और 
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(५) उत्पादन के सामान्य कार्यक्रमों की जरूरतों और उद्योग के विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के 
उत्पादन लक्ष्यों का ध्यान रखते हुए उपभोग वस्तुओं की सामथ्यें का विस्तार । 


8 बजे. सर, 


इन प्राथमिकताओं के निर्धारण में जो बाते है वे शौर विस्तार से नीचे दी जा रही है। 


१५. लोहा और इस्पात उद्योग को प्रत्यक्ष ही सबसे अ्रधिक प्राथमिकता दी गई है 
क्योंकि दूसरे औद्योगिक उत्पादनों की अपेक्षा इनके उत्पादन के स्तर से ही 'देश की 
आश्थिक प्रगति का रूप निद्चत होता है। भारत में ऐसी परिस्थितिया है कि अधिकाश 
दूसरे देशों की तुलना मे यहा कम लागत पर ही लोहे और इस्पात का उत्पादन उन्ही स्तरों तक 


हो सकता है । 


१६. भारी इजीनियरी उद्योग लोहें और इस्पात कारखानों पर स्वाभाविक रूप से 
आश्चित होते है। इन चीजो को जो उच्च प्राथमिकता दी गई है वह इसलिए कि वे देश के 
भीतर ही अनेक प्रकार की औद्योगिक मशीनें आदि और पृजीगत सामान, जेसे रेल के इंजन 
तथा विद्युत जनन के लिए विद्युत संयंत्र जुटा सकेंगे। अगर उनका निर्माण यहा न हो तो 
देश की विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिए उनको विदेशों से मंगाना ही पड़ेगा जिसमें 
कठिनाइयां तो है ही, साथ ही कोई बात निश्चित भी नही रहती । इस्पात तैयार करने के लिए 

-संयंत्र के तमाम पुर्जो और अन्य मदो के उत्पादन के लिए सुविधाएं देने के लिए अनेक सस्थानों 
में निर्माण के तमाम तरह के सुभीते जुटाने ही पड़ेगे । दूसरे शब्दो में, इस्पात, संयंत्र, खाद 
फैक्टरिया इत्यादि बनाने जैसे काम उठाने के लिए देश के भारी इंजीनियरी उद्योगों और 
कारंखानों को सामान्य रूप से सुदृढ़ बताता पड़ेगा । इसी प्रसंग में कुछ बुनियादी सहूलियतो, 
जैसे भारी फाउन्ड्रियों, भट्टियों और संरचना कारखानो की स्थापना भी श्त्यन्त श्रावश्यक 
है। इसीलिए ऐसा प्रस्ताव है कि इन सुभीतो के जुटाने का काम, जो कि देश मे' भारी औद्योगिक 
मशीनों के निर्माण कार्यो के लिए आवश्यक है, जल्दी से जल्दी किया जाए । इसको इस्पात 
उद्योग के विस्तार के बाद ही स्थान दिया गया है। 


भारी औद्योगिक मशीनों के उत्पादन के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण बात यह है 
कि भारी उद्योगो के लिए आ्रावरयक साजसामान और संयंत्रो के डिजाइन बनाने के लिए 
संगठनों की स्थापना की जाए। खाद उद्योग के लिए संग्रठन की स्थापना के लिए शुरुअ,त 
कर दी गई है। इन सुभीतों को आम तौर पर जुटाने के लिए जो भी दूसरी कारंबाइयां की 
जाएं, उनके अलावा यह जरूरी है कि भारतीय कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के योजना कार्यो 
से सम्बन्धित विकास कार्य के सभी पहलुओं से अवगत होना चाहिए, ताकि जितनी भी जल्दी 
हो सके देश में डिजाइन बनाने और निर्माण का काम शुरू किया जा सके । 


१७. नाइट्रोजनीय खादों के उत्पादन की सामर्थ्य की विस्तार को प्राथमिकता इसलिए दी 
गई है कि कृषि के कार्यक्रमों के लिए ख़ाद की मांग बढ़ती ही जा रही है और ये कृषि कार्यक्रम 
देश के आथिक विकास के लिए बुनियादी महत्व रखते है । 

१८, विकास सम्बन्धी वस्तृञ्नों में लोहे और इस्पात के बाद सीमेंट का नम्बर आता 
'है, इसलिये इसको भी प्राथमिकता दी गई है [: * , - (' 


१६. जट और सूती वस्त्र मिलों को आधुनिक बनाने तथा उन्हें और भी साजसमान से 
युक्त करते के काम में कुछ प्रते प्रथम योजना में हों चकी है । लेकिन इनमें मशीनों झादि की 
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वस्तुएं मिल सकेंगी, जिनमें अनुवेल्लन (रि-रोलिंग) उद्योग के लिए १,४०,००० ठन गढे 
पिंडक (बिलेट) भी शामिल हैं । 


तीसरा संयंत्र दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में स्थापित होगा । आशा है उस पर ११४ 
करोड़ रुपए* लागत आएगी । इसमें इतने सामान का प्रबन्ध होगा कि साल में ७,६०,००० टन 
हलके और मध्यम इस्पात के अनुखण्ड और गढे पिण्डक (बिलेट) तैयार हो सकेंगे । 


२३. इस्पात संयंत्रों के भिन्न-भिन्न अनुभागों की सामर्थ्ये इस प्रकार है :--- 


दान रस अत लि यम लकी डक की अल मल जल जल न जज जा तक ली आज कमल मा बा. हज इन बल ल 
इस्पात कारखाने कोयला कार्बबीकरण कच्चा इस्पात तैयार बिक्रीके विद्युत 
(५-5 लोहा इन्गाट इस्पात लिए कारखाने 








कार्बनी- उत्पादित अतिरिक्त (किलोवाट 
कृत कोक कच्चा मे) 
कोयला लोहा 
१ न रे ९; श्‌ ६ ७ घर 
लाख टनों में 
राउरकेला १६८०० १० ४४५ €६' ४५ १० ७"२० ०३० ७५,००० 
भिलाई १६४५० ११४५ ११७१० १० ७७० ३७०० २४,००० 
दुर्गापुर १८२५ १३१४ १२७५ १० ७७६० ३५४० १५,००० 





२४. तलडीह और धल्ली राझर के खनिज लोहे का विकास राउरकेला और भिलाई 
योजना कार्यों का हीं एक निजी अंग समझा जाता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए खनिज लोहा 
पाने के बारे में सुझाव है कि निजी उद्यम की साझीदारी में गुआ के निक्षेप की' खुदाई कराई जाए। 
मैसूर के लोहा और इस्पात कारखाने की ही तरह भिलाई इस्पात सयंत्र में भी एक ऐसे सामूहिक 
संयंत्र की स्थापना की व्यवस्था है जो महीन खनिज लोहे का उपयोग कच्चे लोहे के उत्पादन 
में कर लेगा । इसी तरह का दूसरा संयंत्र राउरकेला में भी खोले जाने की सम्भ"वना है, पर यह 
बात तलडीह के खनिज लोहे पर निर्भर करती है । 


२५. इन इस्पात सयंत्रों को कोयला पहुंचाने के लिए प्रस्ताव यह है कि दुर्गापुर मे कोयले 
का एक घुलाई कारखाना स्थापित किया जाए जिसकी प्रति घण्टा सामथ्यें ३६० टन हो । इससे 
कोयले का राख वाला हिस्सा घटकर १५ प्रतिशत रह जाएगा । राउरकेला और भिलाई म 
उपयोग म आने वाले कोयले की घुलाई के लिए दूसरा धुलाई कारखाना बोकारो में स्थापित 
किया जाएगा । इस्पात संयंत्र के लिए आवश्यक राख वाले धातुकर्मक कोयले की जरूरतों को 
पुरा करने के लिए इसी प्रकार के अन्य धुलाई कारखाने निजी क्षेत्र म खोलने के लिए 
विचार किया जा रहा' है । 


२६. हर इस्पात संयंत्र की फुकवां भट्ठी की दैनिक क्षमता १,००० टन कच्चा लोहा 
होगी । प्रस्ताव है कि इनमें से कुछ में उत्पादन बढ़ाने के लिए ऊपरी दबाव तथा संयंत्र के 
डिजाइन म अन्य नई विशेषताओं का उपयोग किया जाए। इस्पात के उत्पादन की योजना 
कुछ ऐसी है कि कच्चे लोहे के साथ संयंत्र मे जो खुरचन निकले उसका भी उपयोग हो जाए। 


कसंयंत्र की अनुमानित लागत मात्र । 


झ्रौद्योगिक विकास का कार्यक्रम २३६६९ 


राउरकेला के इस्पात कारखाने के परिवतंकों मे आक्सीजन फुकाई पद्धति का प्रयोग किया 
जाएगा जिससे उनकी वाषिक क्षमता ७,५०,००० टन होगी । 


राउरकेला में एल० डी० पद्धति भी अपनाने का निर्णय किया गया है, पर इसके पहले 
इन दिनों जर्मनी, कंनेडा, और अमेरिका मे जो सयत्र इस पद्धति से काम कर रहे है, उनका 
अच्छी प्रकार अध्ययन कर लिया गया है । 


२७. सरकारी क्षेत्र में इन तीनों संयंत्रो की बनावट आदि की योजनाओ्रों में उनके 
आगामी विकास की सम्भावना को भी ध्यान मे रखा गया है। इस प्रकार, भिलाई संयत्र 
में २५ लाख टन इन्गाट प्रति वर्ष तक के विस्तार की ओर राउरकेला और दुर्गापुर संयत्रों में 
से हर एक में लगभग १२९५ लाख टन के विस्तार की व्यवस्था है। इस्पात उत्पादन के कार्य- 
क्रम में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात सयत्रों के लिए लगभग १,४०,००० टन गढ़े पिडको 
और इस्पात अंक रखें गए है । इससे अनु-उत्पादकों और अनुवेल्लकों के लिए आवद्यक कच्चे 
माल की भी व्यवस्था कर दी गई है । 


२८. सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम उत्पादन के लिए जितना खनिज सम्बन्धी कच्चा 
माल लगेगा, उसका अनुमान नीचें दिया जा रहा है .-- 


(लाख टन ) 
राउरकेला भिलाई दुर्मापुर 
कोयला १६९०० १७" ६० १८३० 
खनिज लोहा १७१०० १९९४० १६४० 
खनिज मैगनीज ११२ ०*३३ ० हेड 
चूना पत्थर २ २३ ५५१ ६१७ 
डौलोमाइट ०'र८ ३-०९ ०४२ 





२६९. इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है कि मैसूर लोहा और इस्पात कारखाने का 
इस्पात उत्पादन १९६०-६१ तक बढ़कर १ लाख टन हो जाए। अनुमान है कि जब ये योजना 
कार्य पूरे हो जाएंगे तो सरकारी क्षेत्र मे आज जो इस्पात का उत्पादन १ करोड़ रुपए मूल्य का 
ही होता है तब तक बढ़कर १२० करोड़ रु० का हो जाएगा । इसके अलावा लगभग ३ लाख 
टन इस्पात निर्यात के लिए भी बच रहेगा। दूसरी योजना में केन्द्रीय सरकार के तीनो 
इस्पात योजना कार्यों और मैसूर लोहा इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए क्रमशः ३४० 
करोड़ रुपए और ६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। योजना के आखीर तक इन संयंत्रों से 
संबंधित नगरों के निर्माण के लिए भी कुछ और घन की आवश्यकता पड़ेगी । इत सयंत्रों के 
लिए कुल विदेशी सहायता ७५ करोड़ रुपए मिल रही है जो पूंजी में संयंत्र और मशीनों के लिए 
समय-समय पर दी जाने वाली रकम और कर्ज के अन्य रूपों में होगी । सार्वजनिक क्षेत्र में जो 
संयंत्र है, आशा है कि उनसे १६६०-६१ में कुल मिलाकर लगभग २० लाख टन तेयार 
इस्पात मिलेगा । 

३०. भारी फाउंड़ियों, भट्टठियों और संरचना कारखानों तथा औद्योगिक मशीनों के 

निर्माण की सुविधाएं :--चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने ने इंजन उत्पादन की सामर्थ्य १२० 

से बढ़ाकर ३०० करने की योजना बनाई है । उसके विकास कार्यक्रम में एक भारी इस्पात 

फाउंड़ी की स्थापना भी झामिल है, ताकि रेलवे के लिए आवश्यक ढली हुई भारी चीजें देख के 
१6260000&8--24 


३७० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


भीतर ही मिल जाया करें। इसी प्रकार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने दी गई रकम में 
से १५ करोड़ भारी रुपए फ्राउंडियों, भट्ठी कारखानों और भारी सरचना कारंखानो के लिए 
निंकालकर अलग रख दिए है । यह पहले ही बताया जा चुका है कि दूसरी योजना के अधीन 

मशीन निर्माण के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए ये विकास कार्य बहुत ही आवश्यक है । 
३१. दूसरी योजना के सार्वजनिक क्षेत्र मे भारी मशीनों आदि के ये उद्योग शामिल हैं : 
१९५६-६१ के लिए व्यवस्था 


बिजली के साज-सामान का निर्माण  .. न .... २० करोड रु० 
(२५ करोड़ रु० 
पूरे होने के लिए) 
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का विस्तार . २ करोड़ रु० 
ग्रौद्योगिक मशीनों और मशीनी 
औजारों का निर्माण. 4 १० करोड़ रु० 


इनके श्रलावा गवनंमेट इलेक्ट्रिक फैक्टरी, बंगलौर के विस्तार के लिए १९२ करोड़ रुपए 
की व्यवस्था की गई है । इस समूह के भ्रन्तर्गत जो अ्रन्य उद्योग झाते है, उनमें हवाई इंजन 
योजना कार्य और इलेक्ट्रानिक और बेतार के सामान के योजना कार्य का उल्लेख किया जा 
सकता है । है 

३२. बिजली का भारी विद्युत सामान निर्माण करने की योजना के विकास के लिए ब्रिटेन 
की एसोशिएटेड इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ एक परामश करार हो चुका है । निरचय 
हुआ है कि सयत्र भोपाल में लगाया जाए। इस योजना कार्य के पूरे होने में सात या आठ साल 
लगेंगे और अनुमान है कि लगभग २५ करोड रुपया खर्चे आएगा। संयंत्र के कुछ हिस्से १६६० 
तक उत्पादन शुरू कर देंगे । भारी ट्रान्सफार्मर, औद्योगिक मोटर और स्विच गियर 
दूसरी योजना के अन्त तक तैयार होने लगेंगे और हाइड्रालिक टरबाइन जैनरेटर तथा 
डीजल सेटों के जेनरेटर जैसे अन्य बुनयादी सामान का उत्पादन तीसरी योजना के आरंभिक 
वर्षों में शुरू होगा । 

३३. हिन्दुस्तान मशीन टल्स लिमिटेड के विकास और विस्तार के कार्यक्रम का उद्देश्य 
बड़ी संख्या मे और अधिक प्रकार की नापो तथा किस्मों के सशीनी औजार तैयार करना है। 
इस कार्यक्रम के अधीन ८५३” वाली अधिक गति की खरादो का उत्पादन ४०० तक बढ़ा दिया 
जाएगा और इससे भी बडे नाप की खरादों श्नौर पिसाई मशीनों तथा भू-छेदन मशीनों के निर्माण 
का काम भी शुरू किया जाएगा। हिन्दुस्तान मशीन ट्ल्स की दूसरी योजना के लिए 
२ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । सरकार ने भ्रभी एक समिति बनाई है जो इस विकास 
कार्यक्रम का अध्ययन मशीनी' औजार उद्योग के समस्त विकास के एक हिस्से के रूप में कर रही 
है । इस समिति की सिफारिशों को भ्रभी भ्रन्तिम रूप नहीं दिया गया है । 

३४. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम भारी औद्योगिक' मशीनों के विकास को विशेष 
रूप से बढ़ावा देगा । भारी फाउंडिियों, भट्टियों और संरचना कारखानो में जो विकास सम्भव 
होगा, ऐसा सोचा जाता है कि उसके आधार पर औद्योगिक मशीनों के उत्पादन में दूसरी योजना 
के दौरान में सन्तोषग्रंद प्रगति होगी #॥ 

..__ दै४. दक्षिण अर्काट लिंगनाइट योजनी कार्य:---देक्षिण भारत में कोयले के निक्षेप में कमी 
डोदे की वजह से नैवेली के बहुंमुखी दक्षिण अर्काट लिगनाइट योजना कंर्य के विकास पर ज्यादा 
से ज्यादा ध्यान दिया जा रहां है। फिलहाल रखे गए अनुमानों के आधार पर इस योजना कार्य 


ओआऔद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३७१ 


में कुल ६८'८ करोड़ रुपए लगाए जाएगे। इस विकास कार्यक्रम में हर साल ३५ लाख टन 
लिगनाइट निकालना भी शामिल है । यह लिगनाइट इलस कामों में आएगा : 


(क) २,११,००० कि० वा० सामथ्यें के स्टेशन में बिजली पैदा करना, 


(ख) लगभग ७,००,००० टन कच्चा कोयला चूर्ण ढोकों की वाषिक सामर्थ्य वाले 
कार्बनीकरण संयत्र द्वारा कार्बनीकृत कोयला चूर्ण ढोकों का उत्पादन (कार्बनी- 
कृत कोयला चूर्ण ढोकों की सामर्थ्य ३,८०,००० टन वार्षिक होगी ), और 


(ग) यूरिया और सल्फेट नाइट्रेट के रूप में ७०,००० टन स्थिर नाइट्रोजन का 
उत्पादन । 


इस योजना कार्य के लिए योजना में ५२ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इस बहुमुखी 
योजना कार्य के भिन्न-भिन्न हिस्सी के पूरे होने के बारे में निश्चित कार्यक्रम तो तभी 
बनाया जा सकेगा जब जल पम्प करने के परीक्षण, जो इन दिनों किए जा रहे है, पूरे हो जाएगे। 
इसके लिए अगर और साधनों की आवश्यकता होगी तो उच्की व्यवस्था इस योजना कार्ये 
को कार्यरूप देने की प्रगति की वाषिक समीक्षा के आधार पर की जाएगी । 


३६. खाद उत्पादन :--अनुमान है कि स्थिर नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रोजनीय खादों का 
उपयोग १६६०-६१ तक ३,७०,००० टन हो जाएगा । इस समय वाषिक सामर्थ्यं 5५,००० ठन 
है। इस प्रकार वर्तमान सामथ्यं और प्रत्याशित आवश्यकताओं के बीच काफी अन्तर है । 
प्रथम योजना में ही खाद उत्पादन को ४७,००० टन स्थिर नाइट्रोजत (यूरिया और नाइट्रेट 
सल्फेट के रूप में) बढ़ाने के लिए प्रयत्त किए गए थे । इसके लिए सिन्दरी खाद कारखाने को 
'उसकी कोक-भट्ठी की गैस के उपयोग द्वारा विस्तृत किया गया था । दूसरी योजना में प्रस्ताव यह 
है कि खाद उत्पादन समिति की सिफारिशों के आधार पर दक्षिण भ्र्काट लिगनाइट योजना कार्य 
के अन्तर्गत स्थापित यूनिट के अलावा दो और खाद फैक्टरियां स्थापित की जाएं । इनमें से एक 
संयंत्र नंगल (पंजाब) में होगा जो ७०,००० टन स्थिर नाइट्रोजल से मिश्रित 
अमोनियम नाइट्रेट तैयार करेगा। इस संयंत्र में मारी जल तैयार करने का प्रबन्ध भी किया 
जाएगा । इसमें १,६०,००० किलोवाट बिजली खज्रे होगी । तीसरा कारखाना राउरकेला 

में. बनेगा जो प्रतिवर्ष ८०,००० टन स्थिर नाइट्रोजब के बराबर ताइट्रो-चुना 
वत्थर का उत्पादन करने के लिए होगा। इस योजना कार्य के लिए फिलहाल ८ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गई है । इसके लिए उपयुक्त समय पर पूरक व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। 


३७. भारी इंजीनियरी उद्योग .---योजना में हिन्दुस्तान शिपया्ड और चित्तरंजन लोको- 
मोटिव फक्‍्टरी को और अधिक विस्तृत करने की व्यवस्था रखी गई है। इन विस्तार कार्यों का 
परिणाम यह होगा कि विशाखापत्तनम में पहले पुराने प्रकार के जलयानों की उत्पादन दर 
६ या नए प्रकार के जलयानों की उत्पादन दर ४ तक हो जाएगी। चित्तरंजन लोको- 
मोटिव फैक्टरी के बारे में पहले ही कहा जा चुका है कि रेल के इजनों का उत्पादन दूसरी 
योजना के अन्त तक ३०० प्रतिवर्ष हो जाएगा । जलयान निर्माण उद्योग के विकास कार्यक्रम 
में यह भी अन्तनिहित है कि -विज्याखापत्तवम में एक शुष्क गोदी बनाई जाए और एक दूसरे 
जलयान क्षेत्र के निर्माण के प्रारम्भिक कार्य, जैसे जगह का चुनाव और प्रशिक्षण सुविधाओं 
की व्यवस्था आदि के लिए ७५ लाख रु० की भी उसमें व्यवस्था है । भारी समुद्रीय डीजल 
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इंजन बनाने के बारे मे भी विचार किया जा रहा है जिसके लिए आथिक व्यवस्था उचित 
मौके पर की जाएगी । 


एक अवस्थागत निर्माण कार्यक्रम के अनुसार १९५६ के बाद से ३५० डिब्बे तैयार करने 
के आधार पर पेराम्बूर की इंटेगरल कोच फैक्टरी में जो बाकी काम होगा वह दूसरी 
योजना के ग्राखीर तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में 
रेल योजना के अन्तर्गत छोटी लाइन के डिब्बे तैयार करने का कारखना स्थापित करने के 
लिए ८:४५ करोड़ रुपए की और फालत्‌ पुर्जे बनाने के निमित्त दो इजीनियरी कारखानों के 
लिए ७-० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 


३८. सरकारी क्षेत्र के हलके और मध्यम उद्योगों में मौजूदा डी० डी० टी० और 
कीटाणुनाशक फैक्टरियों के विस्तार और तिरुवाकुर-कोचीन मे एक नई डी० डी० टी० 
फैक्‍टरी की स्थापना के लिए योजना में व्यवस्था,,है । हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स 
लिमिटेड के विस्तार कार्यक्रम में पेनीसिलीन की उत्प्पद्गान सामरथ्यं बढ़ाने के लिए 
स्ट्रेणोमाइसीन जेसी कीटनाशक ओषधियों का उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं भी शामिल है। 
आरम्भिक कच्चे पदार्थों से बुनियादी दवाएं तैयार करने के सवाल पर भी विचार किया जा 
रहा है। इसी प्रकार हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, नेशनल इंस्ट्र मेट्स फैक्टरी और इडियन 
टेलीफोन इंडस्ट्रीज का भी विस्तार किया जाएगा दूसरी पचवर्षीय योजना में जमानती 
कागज की एक मिल की स्थापना भी शामिल है जिससे हम लोग देश भर के लिए जमानती 
और बांड कागज का उत्पादन यही कर सके। दूसरी योजना के शुरू के सालों में 
रजत शोधशाला का भी उत्पादन शुरू हो जाएगा | यह शोधशाला अभी तैयार की जा रही है। 


३६. राज्य सरकारों के औद्योगिक योजना कार्यों मे मैसूर लोहा और इस्पात कारखाने 
के विस्तार कार्यक्रम का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है । एक अन्य महत्वपूर्ण योजना के 
अ्न्तग्गंत दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल सरकार फाउड़्री-कोक, कोयला कार्बनीकरण 
के उप-उत्पादन और बेकार गैसों के ग्राधार पर बिजली पैदा करने का आयोजन करेगी । 
राज्यों में जिन मध्यम आकार वाले उद्योगों का विकास होना है उनमें मैसूर और 
बिहार राज्यों में पोसिलेन के विद्युत इन्सुलेंटरों का निर्माण, हैदराबाद में प्राण औज्ञार फैक्टरी 
का पुनर्गठन, साथ ही वायु दाबकों के निर्माण, आन्ध्र की कागज मिल का विस्तार और उत्तर 
प्रदेश सीमट फैक्टरी और बिहार सुपरफास्फेट फैक्टरी की सामर्थ्य में वृद्धि का उल्लेख विशेष 
रूप से किया जा सकता है। दूसरी योजना के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों के 
झ्ौद्योगिक योजना कार्यों का ब्योरा परिशिष्ट १ में दे दिया गया है । 


४०. भारी रासायनिक तथा उप-उत्पाद विधायन योजना कार्ये:--इस्पात सयंत्रों को कोक 
भट्‌ठी गैसों से ग्रमोनिया निकालने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की बहुत अभ्रधिक मात्रा में जरूरत 
होगी। दुर्गापुर और भिलाई इस्पात संयत्रों सेकुल मिलाकर लगभग ३५,००० टन अ्रमोनियम 
सल्फेट प्रति वर्ष निकलेगा । अमोनियम सल्फेट के उत्पादन तथा कारखाने की और दूसरी 
मांगों के लिए आवद्यक सल्फ्यूरिक ' अम्ल की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से दो सम्पर्क 
सत्फ्यूरिक अम्ल संयंत्रों के लगाए जाने का प्रस्ताव है, जिनकी दैनिक सामथ्यं ५० टन होगी। 
ऐसा भअस्तांव है कि राउरकेला इस्पात संयत्र में उप-उत्पाद अमोंनिया को द्रव अमोनिया के रूप 
में निकाला जाए । इस फैक्टरी में इस्पात मार्जक क्रिया्रों में जो सल्फ्यूरिक अम्ल लगेगा 
उसको बाहरी साधनों से प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र लगाने 

्ज ई क ५ 5 


औद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३७३ 


का कोई विचार नही है। परदिचिम बंगाल सरकार के दुर्गापुर कोक चूल्हा सयंत्र में उप-उत्पादों 
के निकालने का जो प्रस्ताव है, उसी में ३३०० टन सल्फ्यूरिक अम्ल और १,५०० टन अमोनिया 
के वाषिक उत्पादन की भी व्यवस्था है । 


४१. औषधियो, प्लास्टिक और रगाई पदार्थ के उद्योगों का विकास अ्रभी तक रुका 
रहा है। इसके दो कारण थे : एक तो दामो का अधिक होना और दूसरे, बेनज्जीन, टोलीन, जाइ- 
लीन, नेफ्थालीन, फिनाइल और ऐन्थासीन जैसे प्रारम्भिक आरगेनिक रसायनों का कम मात्रा 
में मिलना । जैसा कि इस अध्याय में आगे बताया गया है, दूसरी पचरवर्षीय योजना मे इन क्षेत्रों 
में विस्तृत रूप से विकास की व्यवस्था की गई है। इस बात को पक्का करने के लिए कि इन 
उद्योगों के लिए कच्चा माल देश के भीतर ही मिल जाया करेगा, यह व्यवस्था की गई है कि 
इस्पात संयत्रों, दक्षिण अ्र्काट लिगनाइट योजना कायें और दुर्गापुर कोक-भट्ठी योजना कार्य 
की कोक-भट्ठी गैसों से प्रक्ृत बेनजोल निकाला जा सके । भिलाई और दुर्गापुर में बेनज़ीन, 
टोलीन, जाइलीन और अन्य जलीय कार्बन तत्वों के उत्पादन के लिए प्रकृत बेनज्जीन को तोड़ने 
की व्यवस्था रखी गई है। भिलाई में और दुर्गापुर कोक-भठ्ठी योजना कार्य में कोलतार के 
आसवन के लिए संयत्र लगाए जाने की भी व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार के कार्य राउरकेला 
में भी किए जाने पर विचार किया जा रहा है। कार्बनीकरण संयत्रों के उप-उत्पादों के द्वारा इस 
प्रकार रासायनिक कच्चा सामान प्राप्त करने की इन योजनाओं से इतना जरूर होगा कि 
कुछ रासायनिक श्रौर फलित उद्योगों के शीघ्र विकास के लिए पकक्‍की नींव मिल जाएगी । 
अब तक अन्तिम रूप दी गई योजनाओं के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र मे कोलतार का आसवन 
६२,५०० टन प्रतिवर्ष हो जाएगा । लगभग ५० लाख गैलन बेनज्जीन और १४ लाख गैलन 
टोलीन के उत्पादन की सुविधाओं के अलावा क्रमशः १,८०० तथा ३,४०० टन फिनोल और 
नैफ्थालीन प्रतिवर्ष की सामथ्यं भी उसी प्रकार पैदा कर ली जाएगी । इन संयंत्रों के लिए लगने 
वाले घन की व्यवस्था उन प्रमुख योजना कार्यों के साथ की गई है जिनसे ये सम्बद्ध हैं । 


टेकनीकल जनझक्ति की समस्या 


४२. दूसरी योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में जो औद्योगिक विकास की 
प्रगति और तैयार उत्पादों और विधयमनों में जो विभिन्नता रखी मई है उसके लिए आराम तौर से 
देश में इस समय जितने भी प्रशिक्षित टेक्नीकल आदमी मिल सकते हैं उनसे कहीं अधिक 
मात्रा मे भिन्न-भिन्न स्तरों पर उनकी आवश्यकता होगी । अभी-अभी तीनों इस्पात संयत्रों की 
आवंध्यकताओं का जो लेखा-बोखा तैयार किया गया है, उसके अनुसार उत्पादन झुरू होने पर 
फोरमैन श्रेणी से नीचे के लगभग्न १५,००० दक्ष कामकरों और फोरमैन श्रेणी से ऊपर के लग- 
भग २,१६६ टेक्नीशियनों की जरूरत होगी । इन टेक्नीशियनों में से ज्यादातर प्रनुभवप्नाप्त 
आदमी होने चाहिएं । इस समस्या को सुलझाने के लिए जमेनी, सोवियत रूस, ब्रिटेन और 
ग्रास्ट्रेलिया में चुने हुए कर्ंचास्यों को प्रशिक्षण दिल्लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ग्न्य 
श्रेणी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देवे की योजना बनाने के लिए लोहा और इस्पात मंत्रालय ने 
एक समिति बनाई है जो वर्तेमात सुविधाझों की जाच-पडताल करेंगी और उपयुक्त उपायों 
की सिफारिश करेगी | 


भारी विद्युत संयंत्र योजना कार्य ही ऐसी दूसरी योजना है कि उपलब्ध टेकक्‍्नीकल आद- 
मियों की एक बड़ी संख्या उसी में खप जाएगी। टेक्नीकल सलाहकारों की एपिपोर्ट में 
भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए आवश्यकताओं के ये अनुमान दिए गए है: प्रशासकीय ७३५, सुपर- 


३७४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


बाइजर या प्रशिक्षित ठेक्नीकल ७१४५, दक्ष टेक्नीकल ४,५५० और अधे दक्ष तथा अ्रदक्ष ६,२०० | 
इस रिपोर्ट में कुछ और बाते भी शामिल है, जैसे वर्तमान कारखानों मे प्रशिक्षण के लिए प्राप्त 
सुविधाओं के आधार पर भारतीय कर्मेचारियो के प्रशिक्षण की योजना बनाना तथा एक प्रशिक्षण 
केन्द्र खोलने के विषय में सलाह देना । 

सिन्दरी खाद कारखाने मे प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रबन्ध कर देने से सरकारी क्षेत्र 
में खाद कारखानों के लिए प्रशिक्षित आदमियो की आवश्यकताएं कुछ हद तक पूरी हो जाएंगी। 

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि टेक्नीकल प्रशिक्षण-प्राप्त आदमियों की आवश्यकता 
बहुत अधिक महत्व की है श्ौर इसीलिए सावेजनिक क्षेत्र में योजना कार्यो मे टेक्ीकल सह- 
योग के लिए विदेशों से जो करार हुए है उनमें कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे विशेष रूप 
से व्यवस्था की गई है । इजीनियरी कर्मचारी समिति ने इस विषय पर व्यापक दृष्टिकोण से 
विचार किया है । 

४३. केन्द्रीय सरकार के श्रौद्योगिक योजना कार्यो पर (राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम 
के लिए निर्धारित धनको छोड़कर) दूसरी योजना की अवधि में नया विनियोग ५०२ करोड़ 
रुपये का होगा ( देखिये परिशिष्ट १ ) । राज्यो में औद्योगिक योजना कार्यो के लिए ३२ करोड़ 
रुपये की व्यवस्था की गई है । इसमे भिन्न-भिन्न राज्यों में सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना 
के लिए ५ करोड़ रुपये की सहायता भी शामिल है | इसमे असम और पाडीचेरी जैसे क्षेत्रों के 
कुछ उद्योगों के विकास के लिए सहायता की भी व्यवस्था की गई है। 

राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगस 

४४. उद्योगों को सीधे सहायता देने और इंडियन एक्स्प्लोसिव्ज लिमिटेड की पूजी में 
साझा करने के लिए जिनके लिए भारत सरकार वायदा कर चुकी है, तथा राष्ट्रीय श्रौद्योगिक 
विकास निग्रम के कार्यों के लिए वाणिज्य और उद्योग मत्रालय की योजना* में ६० से 
६५ करोड़ रुपये तक की व्यवस्था की गई है। रा० औ० वि० निगम के क्रा्यकलापों के लिए 
५५ करोड़ रुपये की व्यवस्था है । इस राशि का एक भाग (फिलहाल लगभग २०-२४ करोड़ 
रुपये ) सूती और जूट वस्त्र उद्योगों को आधुनिक बनाने में सहायता देने के लिए है। इन उद्योगों 
को जिन कारणों से प्राथमिकता दी गई है वे पहले बताए जा चुके हैं। रा० औं० वि० निगम के 
लिए दी गई राशि का होष भाग, लगभग ३५ करोड़, नए बुनियादी और भारी उद्योगों को चलाने 
के लिए होगा । रा० औ० वि० निगम ने जिन योजना कार्यों की जांच-पडताल की है उनमें 
फाउन्डी और भट्ठी के कारखाने, तामीरी ढाचे, ऊष्मसह ईंटें, रेयन के लिए रासायनिक लुगदी, 
अखबारी कागज इत्यादि, तथा रंगाई पदार्थों और दवाओं के लिए माध्यम, कार्बन ब्लैक इत्यादि 
शामिल हैं। आशा है कि इन योजना कार्यों के अलावा रा० औ० वि० निगम' अल्यमीनियम 
उद्योग और मिट्टी हठाने और खान खोदने इत्यादि के लिए भारी सामान के निर्माण और लौह 
और अलौह उद्योगी के लिए आवश्यक वेल्लन और वेल्लन मिल के साज-सामान के लिए एक 
नई यूनिट स्थापित करने की दिशा में प्रयत्न करेगा । वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में 
एक समिति नियुक्त की है जो दूसरी योजना में अल्यूमीनियम उद्योग के लिए निर्धारित 

३०,००० टन की सामर्थ्य के लक्ष्य की पूरा करने के लिए एक नए अल्यमीनियम प्रद्गावक 

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की योजनाओ्रों के लिए कूल ७० करोड़ रुपए की 

लक है | इसमें से ५ से १० करोड़ रुपए उन योजनाग्रों के लिए है जो निर्माण उद्योगों 
बाहर हैं 
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(स्मेल्टर) स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान के बारे में सलाह देगी। भारी फाउन्डियों, 
भटिठियों श्र संरचना कारखानों के योजना कार्यो के लिए रिपोर्ट तैयार करने की तैयारी की 
जा रही है। आाशा है कि इन योजना कार्यो के सम्बन्ध में डिजाइनो और विकास कार्य की 
सुविधाओ का इंतजाम किया जाएगा । 

ऊपर बताए गए कार्यक्रम पर अमल करने के लिए रा० औ० वि० निगम को जितना घन दिया 
गया है, हो सकता है उससे ज्यादा की जरूरत पड़े। वास्तव में आवश्यक धन और इस समय प्रस्तावित 
निधि मे अन्तर दो बातों से पड़ेगा : एक तो धन देने का अपनाया हुआ तरीका और दूसरे विभिन्न 
योजना कार्यो में लगी हुई पूरी पूजी मे सरकार का भाग । अगर वित्तीय साधनों की कमी की वजह 
से रा० औ० वि० निगम के योजना कार्यों को कार्य रूप देने में प्राथमिकता निर्धारित करने का 
सवाल आता है, तो सर्वोच्च प्राथमिकता उन योजनाओं को देनी पड़ेगी जिनका सम्बन्ध भारी 
मशीनों आदि अथवा तत्सम्बन्धी मशीनों झ्रादि के निर्माण से इस दृष्टि से हो क्रि तीसरी योजना के 
लिए आवश्यक भारी मशीनें आदि देश के भीतर ही तैयार करने के लिए परिस्थितिया पैदा की 
जा सकेंगी । 

विनियोग़ पूंजी और यित्तीय साधन 

४४५. रा० औ० वि० निगम और निजी क्षेत्र (खान खोदता, बिजली उत्पादन और वितरण, 
बागान और छोटे पैमाने के उद्योगों के अलावा ) के अन्तर्गत दूसरी योजना में निर्धारित समृचे विकास 
के कार्यक्रम पर कुल ७२० करोड़ रुपए की पूंजी लगेगी जिसमें से ५७० करोड़ रुपए नए 
विनियोग्रों पर. और १५० करोड़ रुपए मशीनों की बदलाई तथा आधुनिकीकरण के लिए होंगे । 
जैसे कि पहले कहा जा चुका है, फिलहाल रा० औ० वि० निगम के लिए ५५ करोड़ रु० की व्यवस्था 
की जा रही है । इस आधार पर कार्येक्रम की पूर्ति के लिए लगभग ६६५ करोड़ रुपए की पूजी की 
और झावद्यकता पड़ेगी । इन झवद्यकताओं के बावजूद निजी क्षेत्र के लिए जितना भी घन मिल 
सकने का इस समय अनुमान लगाया गया है वह ६२० करोड़ २० बेठता है। नीचे की तालिका में 
विभिन्न स्रोतों से प्रत्याशित और १६५१-५६ की अवधि के लिए अनुमानित रकमें दी गई हैं : 








(करोड़ रुपए ) 

१. ओद्योगिक वित्त निगम, और राज्य वित्त निगम १९५१-५६ १६४६-६१ 

आर औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम से ऋण श्८ ४० 
२. प्रत्यक्ष ऋण, समीकरण निधि से अप्रत्यक्ष ऋण, तथा 

केद्रीय सरकार द्वारा राज्यांश -और निजी 

« प्रतिष्ठानों की शेयर पूजी में राज्य सरकारों का 

ग्रंशदान तथा ऋण २६ २० 
३. संभरणकर्ताओों के प्रत्ययों सहित विदेशी पूंजी , डर से ४५ १०० 
४. नई म्दे कद है हे स्प्छ 
५. विनियोग के लिए उपलब्ध आंतरिक सम्पत्ति 

(नई यूनिटों में तथा बदलाई के लिए ) १५० ३०० 
£. प्रबन्ध एजेन्टों से पेशगी ई० पी० टी प्रत्यपेत 

इत्यादि जैसे अन्य स्नोत ६१ से ६४ ग््० 
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नोट---ऊपर दी हुई तालिका की १ और २ मर्दों में दिखाई गई रकमें योजना में 
सरकारी क्षत्र के उद्योग और खनिज झ्ञीष॑क के अंदर्मत भी दी गई हैं । 


शक 


३७६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


यह नही कहा जा सकता कि ऊपर दिए गए अनुमान एकदम सही ही होगे, क्योकि 
ये कई ऐसी बातों पर निर्भर है जिनका अभी से कुछ अंदाजा लगा सकना कठिन है । 


४६. अनुबन्ध २ में दिए गए विकास कार्यक्रमों में दूसरी पचवर्षीय योजना के 
१६६०-६१ तक पूरे किए जाने वाले लक्ष्य बताए गए है । इन लक्ष्यों को निश्चित करते समय 
इन बातों को ध्यान में रखा गया था .-- 

(क) २२ उद्योगों के कार्यक्रमों और नीतियो पर विचार करने के लिए १६५४ मे योजना 
गझायोग द्वारा आयोजित सभाश्रों मे भिन्न-भिन्न लोगो द्वारा प्रगट किए गए मत; 

(ख) वाणिज्य और उद्योग तथा खाद्य और कृषि मत्रालयों के अधीन काम करने वाली 
विकास परिषदों की सिफारिशें और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 
की गई सिफारिशें; 

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना में वित्त विनियोग की वास्तविक दर, और 

(घ) भिन्न-भिन्न उद्योगों के सामर्थ्य सम्बन्धी प्रस्ताव जिनका सरकार ने पहली योजना 
के भ्रन्त में श्रनुमोदन किया था । 


इनमें से कुछ लक्ष्यों को बिल्कुल सही या अंतिम नही मान लेना चाहिए । वे अगले पांच वर्षों 
में होने वाली मांगों के वर्तमान अनुमानों के आधार पर विकास के उस स्तर की ओर संकेत करते 
हैं जो वाछनीय है। वे स्थिर या भ्रचल नहीं है। इससे भी कम सभावना यह है कि उनको भिन्न 
उद्योगों के विकास का एक स्थिर बिन्दु मान लिया जाए। अगर मांग में वृद्धि हो जाए तो औद्योगिक 
विकास भी काफी सुभीते के साथ और ऊंचे स्तर तक हो सकता है। लेकिन शर्ते यह है कि 
बिजली और रेल परिवहन जैसी सुविधाएं मिलती जाएं । इसलिए इन पांच वर्षों में लक्ष्यों 
की हमेशा जांच करते रहना होगा । 


नीचे के पैरों में विकास कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातों की रूपरेखा दी जा रही है । 
निजी क्षेत्र में विकास के रूप 


४७. सार्वजनिक क्षेत्र की तरह निजी क्षेत्र के श्औौद्योगिक योजना कार्यों में लोहा 
और इस्पात भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस क्षेत्र में ११५ करोड़ रु० लगाने के 
लिए रखे गए हैं । पहली योजना में निजी क्षेत्र के अ्रधीन लोहा और इस्पात के विस्तार में तथा 
दूसरी योजना में किए गए विस्तारों में जो पूंजी लगी है या लगाई जाएगी उसके फल १९५८ के 
मध्य से उस ससय से मिलने प्रारम्भ हो जाएंगे जब कि टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी (टिस्को) 
और इंडियन आयरन एंड़ स्टील कम्पनी (इसको) की संयुक्त सामथ्ये वतेमान १२४५ लाख 
टन से बढ़कर २३ लाख टन हो जाएगी। आशा है कि माध्यमिक उत्पादकों मे दो नई 
कम्पनियां मैससे कलिंग ट्यूब्स लिसिटेड और इंडियन ट्यूब कम्पनी से ई० आर० डब्ल्यू ट्यूबों 
और बिना जोड़ की ट्यूबों के साथ ही साथ ट्यूबों और पाइपों के उत्पादन को बढ़ाएंगी । 


४८. जहां तक इन इस्पात विस्तार कार्यक्रमों के लिए धन का सवाल है, १६५६५ में देशी 
उत्पादकों के लिए मूल्य एक समान रखने के उद्देश्य से जो निर्णय किया गया हैं उसमें आशा है कि 
विकास कार्यों के लिए प्राप्य धन में वृद्धि हो ज़ाएगी.। इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी 
खबभग १३५ करोड़ रुपए तक कां केजे अन्तेराष्ट्रीय बैंक'ः से लेंगी । श्र तक उसमें से 
अनुसानतः १ करोड़ रुपया कास में लाया जा चुका है । टिस्को के विस्तार कार्यक्रम के लिए 
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ग्राशा है कि विदेशी बैंकिंग संगठनों से कर्ज मिल जाएगा। ये दोनों इस्पात कम्पनियां 
अपने लिए आवश्यक धन का एक भाग घरेलू सामान की बिक्री से प्राप्त करेगी । इसके झलावा 
इंडियन आय'रन एड स्टील कम्पनी को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ७.६ करोड़ रुपए के कर्ज 
का बचा हुआ भाग भी मिल जाएगा। इस स्थिति में भारत सरकार ने कम्पनी के सचालको के 
बोर्ड में भ्रपना प्रतिनिधित्व रखने का प्रबन्ध किया है । 


४६. दूसरी योजना की अवधि में जिन धातुकर्मी उद्योगों का पर्याप्त मात्रा में विस्तार 
होना है, उनमें से अ्ल्यूमीनियम और लौह मैगनीज़ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आशा है कि अल्यू- 
मीनियम की मांग और चीजों के साथ विद्युत संचारण के लिए ए० सी ० एस० आर० केबलों के 
अत्यधिक प्रयोग के कारण बढ जाएगी । इसलिए ३०,००० टन सामर्थ्य का लक्ष्य रखा गया है। 
जहां तक लौह मैगनीज का सवाल है, अनुमान है कि घरेलू उपभोग और निर्यात के क्षेत्र में इसकी 
काफी माग बढ़ जाएगी । इसलिए इसके उत्पादन के लिए १,६०,००० टन का लक्ष्य रखा गया है। 


५०. सीमेंट और ऊष्मसह ईंटे:--अगले पांच वर्षों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम की अधिकता 
से सीमेट की मांग काफी बढ़ेगी । इसलिए आशा है कि इसका भी काफी विकास होगा। प्रस्ताव 
यह है कि सामथ्यं का विस्तार १ करोड़ ६० लाख टन* और उत्पादन १ करोड़ ३० लाख 
टन* तक कर दिया जाए। 


उष्मसह ईटटों के उद्योग का विकास कार्यक्रम, लोहा और इस्पात उद्योग के विकास 
से मुख्य रूप से सम्बन्धित है और इसके लिए १६६०-६१ तक जो ८ लाख टन का उत्पादन 
लक्ष्य रखा गया है, उसके भीतर ही आवश्यक समानुपात से सिलिका, आग माठी, (फायर क्ले) 
मैगनेसाइट और क्रोमाइट उष्मसह ईंटों का निर्माण भी होंगा । इस उद्योग के लिए सामर्थ्य लक्ष्य 
१० लाख टन रखा गया है । है 


५१. लोहा और इस्पात उद्योग के विस्तार से यह स्वाभाविक ही है कि भारी और हलके 
इंजीनियरी उद्योगों का भी पर्याप्त मात्रा में विस्तार हो भारत में इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादों 
की जरूरतें अब भी बाहर से भ्रायात द्वारा पूरी की जा रही है । ये उत्पाद दूसरी योजना में 
काफी मात्रा में आवश्यक होंगे, श्रत: विकास कार्यक्रम में इन उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया 
गया है । जिन मदों के लिए ऊंचे पैमाने पर उत्पादन रखा गया है उनमें इस्पात का निर्माण, 
आटोमोबाइल, रेल डिब्बे आदि सामान, ढली चीजे, गढ़ी चीजें, औद्योगिक मशीनें आदि, 
साइकिलें, सिलाई मशीनें, मोटर और ट्रान्सफार्मर आदि मुख्य हैं । योजना ऐसी है कि इनसें 
कुछ उद्योग एक दशक के भीतर और अन्य कुछ कम समय में झात्म-निर्भर हो जाएँगे। पहले इस 
बात का संकेत किया ही जा चुका है कि इन क्षेत्रों में अगले वर्षों में बड़े पैमाने पर विस्तार करने के 
लिए जिस मूलभूत अ्रनुभव की जरूरत होगी कह प्रथम योजना में प्राप्त हो ही चुका है । 


५२. रेल डिब्बे आदि के कार्यक्रम के अन्तर्गत ठाठटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग 
कम्पनी में रेल इंजनों के निर्माण में विस्तार करने की व्यवस्था की गई है। आदया है कि 
रेल इंजनों के वर्तमान उत्पादन को दुगना करके १०० कर देने के लिए १ करोड़ रुपए की राक्षि 
दी जाएगी। कम्पनी को भारी इस्पात की भारी चीजें ढालने की एक फाउन्ड़ी स्थापित करने से 


*इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के ५ लाख टन भी झामिल है । 


रे७ण द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


इस कार्यक्रम को तथा प्रतिवर्ष ६,००० डीजल गाड़ियां बनाने के प्रस्ताव को भी काफी 
सहायता मिलेगी। आटोमोबाइल उद्योग के विकास कार्येक्रम में ट्रको के उत्पादन पर भी विशेष 
रूप से जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि इन गाड़ियों में लगी हुई भारतीय 
वस्तुओं की मात्रा बढ़ाकर ८० प्रतिशत कर दी जाएं। इस कार्येक्रम में ये चीजे शामिल है :--- 





१९६०-६१ के लक्ष्य 








कारें १२,००० 
ट्क ४०,००० 
जीप और स्टेशन वेगन ५,००० 

४७,००० 
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५३. आऔद्योगिक मशीनें ग्रादि :--- निजी क्षेत्र की योजता में औद्योगिक मशीनों आदि के 
उत्पादन के विस्तार की भी व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना की अवधि में जितना धन लगाए 
जाने की और कुछ विश्येष दिशाओं में उत्पादन बढ़ने वाले जिस स्तर की आशा की गई है, वह नीचे 
दिया जा रहा है :-- 


विनियोग. उत्पादन का मूल्य (करोड़ रु०) 
93443: 85 24 0 ७ ७छंआाचउस 


करोड़ रु० १९५५-५६ १६६०-६१ 
सूती कपड़ा उद्योग की मशीनें 5 ४7० १७० 
जूट उद्योग की मशीनें १३ ०९०६ २५ 
(१६५४) 
चीनी उद्योग की मशीने २० ०'र८ २५ 
(१६५४) 
कागज उद्योग की मशीने १९३ नगण्य ४० 
सीमेंट उद्योग की मशीनें १९० ०५६ २० 
(१६५४) 
ब्रिजली के मोटर २०० हासे पावर 
और उससे कर्म (१००० हा० पा० ) देह २४० ६०० 


बिजली.द्रासफार्मर (!००० कें०- 
वी० ए०---३३ के० वी० से कम) न ५४० १,३६० * 


जिन दूसरी दिशाओं में प्रगति होनी है वे है: चाय की मशीनों, डेरी का सामान, 
ऋषि की मशीनों जैसे ट्रैक्टरों इत्यादि के ट्रेलर और डीजल चालित सड़क कटने के इजनों सहित 
सड़क बनने की सल्लीनों ऋदि का निर्माण । इस बात का भी प्रबन्ध किया गया है कि पहले से जो 
'कास्खाने बने हुए हैं उनमें अधिक रफ्तार वाले इंजनों, जैसे भारी डीज़ल इंजनों और विद्युत 
! कइसमें सावंजनिक क्षेत्र के संयंत्रो का उत्पादन भी सम्मिलित है। 
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चालित उपरिवाही और जहाजघाट के क्रेनों का निर्माण किया जाए। इन उद्योगों में से अधिकांश 
के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता है, और उसके लिए उचित त्रबन्ध किया जा रहा है। 


५४. रासायनिक उद्योग के विकास की दिशा में निजी क्षेत्र के कार्यक्रम में सोडा ऐश, 
कास्टिक सोडा, फार्स्फैटीय खादें, औद्योगिक विस्फोटक, रंगाई पदार्थ और भन्तवंर्ती उत्पाद 
महत्वपूर्ण स्थान रखते है । इसमें जहां भी आवश्यक है परिमाण की दृष्टि से विस्तार और 
श्रेणी के अनुसार उत्पादन में विभिन्नता लाना, ये दोनों बातें शामिल है। रंगाई पदार्थ 
अन्तवंरतियों का उत्पादन प्रयोग के तौर पर रख लिया गया है। उसमें क्लोरो-बेंज़ीन 
समूह, नाइट्रो-बेंजीन समूह, टोलीन समूह, नैफ्थालीन समूह और ऐमन्ध्राक्विनोन समूह आते 
है । सोडा ऐश और कास्टिक सोडा के उत्पादन में तिगुनी या चौगुनी वृद्धि की योजना 
बनाई गई है । सल्फ्यूरिक अ्रम्ल के उत्पादन का विस्तार भी मुख्य रूप से लोहा और इस्पात, 
खानो, रेयन और स्टेपल तन्तु उद्योगों से सम्बन्धित है । रबड़ के सामान के उद्योग के 
लिए अत्यन्त आवश्यक कच्चे माल कार्बन ब्लैक के निर्माण का भी विकास राष्ट्रीय औद्योगिक 
विकास निगम की ओर से ही होगा । इस बुनियादी रसायन के घरेलू कामो के लिए उपलब्ध 
हो जाने से औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पक्ष को बड़ा बल मिल जाएगा | 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस चीज के उत्पादन की सामर्थ्य ६,००० टन रखी गई है । 

५५. खनिज तेल:--विशाखापत्तनम में काल्टेक्स रिफाइनरी १९५७ तक बनकर तैयार 
हो जाएगी । उस पर सारा खर्च अनुमान से १२५ करोड़ आएगा, जिसमें से २' ५ करोड 
पहली पंचवर्षीय योजना में ही लग चुका है । पेट्रोलियम साफ करने के इन तीन कारखानो 
के लिए जो विधियां और प्रकृत पदार्थ चुने गए है, उनमें देश की औद्योगिक अअर्थे-व्यवस्था 
के लिए पर्याप्त महत्व रखने वाले लुब्रीकेटिय तेलों और पेट्रोलियम कोक के उत्पादन की 
व्यवस्था नही है । इस उद्योग के सम्बन्ध में और अधिक विकास की योजना बनाते समय 
खनिज तेल उद्योग के ढांचे मे जो कमी रह गई है, उसे पूरा करना होगा । 


५६. बिजली और ओद्योगिक अ्रल्कोहल:--चीनी उद्योग के विकास से, जिसका कि आगे 
उल्लेख होगा, सीरे के उत्पादन की मात्रा भी बढ़ेगी । इसको अच्छे ढंय से खपाने के लिए बिजली 
बैदा करने और औद्योगिक अल्कोहल की सामथ्यं (१९५५-५६ के २ करोड़ ७० लाख गैलन से 
बढ़कर ३ करोड़ ६० लाख गैलन ) भी काफी मात्रा में बढ़ाने का प्रस्ताव है। अल्कोहल का बड़े 
पैमाने पर मौद्योगिक उपभोग बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हूँ । यह अल्कोहल डी० 
, डी० टी० के उत्पादन के विस्तार, पोलीविनिल क्लोराइड और बूटाडीन के निर्माण को 
स्थायित्व देने जैसी दिशाओं में ही बड़े पैमाने पर खप सकेगा | इस सम्बन्ध में रा० औ० वि० 
निगम संरलेषणात्मक (सिथेटिक) रबड़ के निर्माण की एक योजना पर विचार कर रहा है । 

भ७. प्लास्टिक और सिंथेंटिक सामान बनाने का चूर्ण:--प्रथम योजना में तैयार प्लास्टिक 
का सामान बनाने वालों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए फेनोल फार्मेल्डिहाइड सिश्े- 
टिक सामान बनाने का चूर्ण बनाने की दिशा में कुछ प्रगति हुई थी। अन्य सिथेटिक सामान चूर्णों 
(जैसे पोलीविनिल क्लोराइड, सेल्यूलोज एसीटेट और पोलीस्टिरीन और पोलीइथीलीन ) की भी 
मांग थी, लेकिन अभी उनका उत्पादन होना शुरू नहीं हुआ । दूसरी योजना में इस क्षेत्र में 
काफी प्रगति की जाएगी । आशा है कि आयात होने वाले मोनोमर के आधार पर पोती स्तिरीन का 
उत्पादन १६५६-४७ में शुरू कर दिया जाएगा । थोड़े दिन पहले ही सल्युलोज छसीटेट, पोलह- 
भीलीन, पोलीविनील क्लोराइड और यूरिया फार्मेल्डिहाइड तैयार करने के बारे में कई योजचाए 


ज्डड 
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स्वीकृत की गई हैं और इस विश्वास पर कि इनको कार्यान्वित किया जाएगा, सिथेटिक सामान 
बनाने के चूर्णो के उत्पादन की सामर्थ्यं १६५५-५६ के १,१८० टन से बढ़कर ११,४०० टन 
वार्षिक हो जाएगी । पोलीविनील क्लोराइड का निर्माण कैल्शियम कार्बाइड से निकले हुए एसी- 
टिलीन पर निर्भर करता है और इस बुनियादी रसायन के लिए जो कुल लक्ष्य रखा गया 
है उससे प्लास्टिक उद्योग की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी । 

५८. उपभोग वस्तुएं:--उपभोग वस्तुओं मे कागज और गत्ते का उत्पादन लगभग १०० 
प्रतिशत बढ़ जाएगा | चीनी का उत्पादन १९५५-५६ के १६७ लाख टन से बढ़कर १९६०-६१ 
में २२५ लाख टन हो जाने की आशा है । उत्पादन की इस वृद्धि में सहकारी चीनी मिलों का 
भाग अनुमान से ३,५०,० ०० टन वार्षिक होगा । इस उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति के लिए २५ लाख 
टन की सामथ्य रखी जानें की योजना है । वनस्पति तेलों का उत्पादन १८ लाख टन से बढ़कर 
२१ लाख टन हो जाएगा । विकास कार्यक्रम में बिनौलें के तेल और घोलक निस्सरण विधायन 
द्वारा खली से तेल निकाले जानें पर जोर दिया गया है । १९६०-६१ में कपड़े और सूत के उत्पादन 
लक्ष्य क्र से ५४५० करोड़ गज और १६५ करोड़ पौड रखे गए है । इस उत्पादन का कितना हिस्सा 
मिलों और विकेन्द्रित क्षेत्र (कपड़े के लिए हथकरघे और विद्युत करघे और सूत के लिए अम्बर 
चरखा) के लिए रखा जाए, इसका अ्रभी निश्चय नहीं किया गया । वास्तव में जितने भी तकुवे 
पहले से लगे हुए है और जितनों को लाइसेंस दिए गए है वे १६९५ करोड़ पौड सूत' तैयार करने 
के लिए काफी होगे । 

५६. औषधियां:--उपभोग वस्तु के क्षेत्र में श्रौषध उद्योग की विशेष रूप से चर्चा की 
जानी चाहिए । जहां तक सिथेटिक औषधियां, जैसे सैकरीन, क्लोरामीन-टी, एसिटिल सैली- 
सिलिक अम्ल और शुल्बनी, (सल्फा) ऋ्रैषधियों का सम्बन्ध है, उत्पादन बढ़ाने की दिशा में 
प्रयत्त किया ही जाएगा। साथ ही उपान्तिम (पेनअल्टिमेट) उत्पादों पर आधारित वर्तमान 
क्रियाड्ों के स्थान पर बुनियादी प्राथमिक आरगैनिक रसाग्रन रसायनों और माध्यम उत्पादों 
के आधार पर विकास कार्य भी किया जाएगा। रंगाई पदार्थ माध्यमों के निर्माण को 
विकसित करने के लिए जो प्रयत्न किए गए है, उनसे भी इस उद्योग को काफी लाभ 
पहुंचने की आ्राशा है, क्योकि इससे उसे कई तरह का कच्चा माल मिल जाएगा । विटामिनों 
की दिशा में देशी कच्चे माल जैसे निम्बुधास तेल से विटामिन ए के उत्पादन की सम्भावना 
पर अभी परीक्षा की जा रही है। जहां तक कीटाणुनाशको का सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र में 
आयोजित विकास के अलावा निजी क्षेत्र मे पेनीसिलीन का उत्पादन सुदृढ़ करने की दिशा में जो 
भ्रयत्व किए गए है उसके भी अच्छे परिणाम होंगे । इसके अ्रलावा आशा है कि इस क्षेत्र की 
वर्तमान इकाइयों से श्राज मुख्य रूप से जिन क्रियाओ्रों को वास्तविक निर्माण का रूप दिया जा 
रहा है, उस दिशा में वे काफी प्रगति करेंगी । भ्ौषध उद्योग के अश्रन्तगंत अनेक उत्पाद आते है। 
लेकिन विकास के लक्ष्यों में कुछ अ्रधिक आवश्यक उत्पादन भी शामिल हैं। आशा है कि औषध 
उच्धोंग में निजी क्षेत्र से लगभग ३ करोड़ रुपया लगाया जाएगा । 


दूसरी योजना में औद्योगिक प्रगति का मूल्यांकन 


६०. सासर्थ्य और उत्पादन के विकास के स्तरः:--सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जिन 
कतिपय प्रमुख लक्ष्यों का विवरण नीचे दिया जा रहा है, उससे यह पता चलता है कि दूसरी 
योजवा के लिए झत्वेधिक श्रम की आवश्यकता होगी और उंद्योग की दिश्ला में बहुमुखी' प्रयत्न 
करना होगः। 
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कुछ प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीय लक्ष्य 
१६५५-५६ १६६०-६१ (लक्ष्य) 
५2७४४ अब आर क यम 
उद्योग इकाई क्षमता उत्पादन क्षमता. उत्पादन 
(श्रनुमानित) (अनुमानित) 
१. लोहा और इस्पात--- 
(क) तैयार इस्पात 
(मुख्य उत्पादक ) ००० टन १,३०० १,३०० ४,६८० ४,३०० 
(ख) ढलाई कार- 
खानो के लिए 
कच्चा लोहा /००० ठन ३८० ३८० श्द० ७४० 
२.तामीरी ढांचा 
सामान टन २,२६,०००  १,5०,००० ४५,००,००० ४,००,००० 
३, भारी ढलाई व 
फोजिंग दूकानें--- 
(क) इस्पात ढलाई- 
खान टन १५,००० १४,००० 
(ख) फोर्जिंग दूकानें टन १२,००० १२,००७ 
(ग) लौह सांचो के 
ढलाईखाने टन 28 १०,००० १०,००७ 
४. फेरो मेगनीज़ ट्न २८,००० अश्माप्य १,७१,८०० १,६०,००० 
५. अल्यूमीनियम ठ्न ७,५०० ७,५०० ३०,००० २५,००७ 
६. इंजन संख्या १७० १७५ ४७० ४००. 
७. बाइल संख्या ३८,००० २५,००० ३८,००० ५७,००७ 
८. भारी रसायन---- 
(क) सल्फ्यूरिक ००० टन २४२ १७० प्र०० ४७० 
(ख़) सोडा ऐश ट्नं ६०,००० ८घ०,०००  २,५३,००० २,३०,००० 
(ग) कास्टिक सोडा. टन ४४,३००. ३६,००० १,५०,)४०० १/३५,४००* 
९. खाद --- 
(क) नाइट्रोजन (नि- 
श्चित नाइट्रोजन ) टन ८५,००० ७93,००० ३,5२,००० २,६०,०० ७० 
(ख) फास्फेटिक टन ३४,००० २०,००० १,२०,००० २,२०,००० 
१०. जहाज निर्माण जी-आरअब्टी ५०,००० 8०,००० 
(५१-५६ ) (१६-६१) 
११. सीमेंट १७०० टन ४,६३० ४ड,रे८प० १६,००० १३,००० 
१२. उष्मसह ईंट टन ४,४४,००० २,८5०,००० १०,००,००० ८5,0०,००७ 
१३. पेट्रोलियम 
की सफाई लाखदन. ३६२४५ ३६ ड३" १ ४३ 








*इनसे सकल उत्पादन का बोध होता है । चूकि कुछ उत्पादन का उपयोग 
कारखानों में ही अन्य उत्पादन के लिए होगा, इसलिए बिक्री के लिए १,८५,००० टन सोडा 
छेच्च और १,०६,६०० टेन कास्टिक सोडा उपलब्ध होगा । 
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१६५५-५६ १६६०-६१ (लक्ष्य) 

(++ ४५ (5३३३५ 

उद्योग इकाई क्षमता उत्पादन क्षमता उत्पादन 

(अनुमानित) (श्रनुमानित ) 

१४. कागज भौर गत्ता ००० टन २१० २०० ४४५० ३५० 

१५. अखबारी कागज टन ३०,००० ४,२०० ६०,००० ६०,००० 
2६. रेयन--- 

(क) रेयन फिला- लाख पौंड २२० १५० ६८० ६८० 
मेंट 

(ख) स्टैपल तन्‍्तु लाख पौंड १६० १३२ ३२० ३२७० 

(ग) रासायनिक ००० टन ; ३०१० ३०१० 


गूदा 
५७. डीजल इंजन ( ५० 
हा० पा० से कम ) हाण्पा० २,००,००० १,००,००० २,२०,००० २,०५,००० 


डे 


१८. बाइसिकिले ००० संख्या ७६० ५५० ८९५ १,००० 
१६. बिजली के मोटर 

(२०० हा० पा० 

से कम ) हाण्पा० २,६२,००० २,४०,०००  ६,००,००० (६,००,००० 
२०. ए-सी-एस-आर 

कृडक्टर्स ठ्नं १५,२७० ६,००० २०,४०० १८,००० 


६१. संयंत्र सामथ्ये और उत्पादन की लागत .---चूकि १९५० से सयत्रो और मशीनों झ्रादि 
के दाम बहुत ऊंचे रहे है, इसलिए भिन्न-भिन्न उद्योगों के उत्पादन की लागत उचित रूप से घटाने 
का एक मात्र यही ढंग हो सकता है कि उत्पादन खर्च को और विस्तृत उत्पादन पर फला दिया 
जाए । दूसरे शब्दों में, संयंत्र सामर्थ्य का आयोजन अब की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर करना 
थड़ेगा। भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए जिन यूनिटों के स्थापित किए जाने के प्रस्ताव हैं, उनके ब्योरेवार 

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वे इतने अधिक होंगे कि पूजीकरण की जो अधिक लागत 
हो वह बंठ जाए । इस्पात संयंत्रों की फुंकवा भट्ठियों और कोक भट्टियों के आकार १,००० दन 
आर उससे ऊपर की दैनिक सामथ्य वाले है । नए सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्रों की दैनिक सामथ्यें 
२५ टन और उससे ऊपर की होमी । एक नए सयंत्र की दैनिक सामथ्थ १५० टन होगी, 
जबकि झव तक जितने भी संयंत्र लगाए गए है उनमें से अधिकांश की दैनिक सामथयें 
१० टन ही रही है और किसी भी संयंत्र की दैनिक सामथ्यें ७५ टन से अधिक नहीं रही है । इसी 
प्रकार भारी रसायन (क्षार) बिकास परिषद ने सिफारिश की है कि इलेक्ट्रोलिटिक कास्टिक 
आोडे के छोटे से छोटे आकार के ऐसे संयंत्र लगाए जाएं जिनकी देनिक सामथ्यें २० टन हो । 
आशा है कि कागज मिलों के लिए दूसरी योजना के अन्त तक उनकी सामर्थ्य कम से कम २५ 
से ५० टन प्रतिदिन की ही जाएगी । सीमेंट संयंत्रों की कम से कम सामथ्थ्ये सामान्य रूप से २ लाख 
टन वार्षिक होगी । इस उद्योग में वितरण के खर्चे में किफायत इस तरह की जाएगी कि जहां 
भी संभव हो माल की बड़ी मात्रा में लाने-ले जाने की नीति ग्रहण की जाए। इस काम को और 
' अधिक आसान बनाने के लिए रेल योजना में उन टैक डिब्बों की संख्या विशेषकर उस प्रकार के 

अ्ग्रात्मा है कि विकेन्द्रित क्षेत्र में २५०,००० बाइसिकिलों का उत्पादन होगा और 
इस अकार कूल मिलाकर १ २,५०,००० बाइसिकिलों का उत्पादन होगा । 
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डिब्बों को जो क्लोरीन और झमोनिया के परिवहन के लिए आवश्यक है, बढ़ाने की व्यवस्था 
की गई है । 

६२. टेकनोलौजिकल प्रगति:--नए लगाए जाने वाले प्रस्तावित संयंत्रो में नवीनतर टेक्नीकों 
के प्रयोग किए जाने की दिशा में काफी प्रगति होगी । इस्पात विस्तार कार्यक्रमो के अधीन जिन नई 
टेक्नीकों और डिजाइनों के भ्रस्ताव है, उनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। दुर्गापुर कोक मटठी 
संयंत्र में कोक भट्ठी गसों से गंध्रक का निकाला जाना, टिस्को कारखाने में प्रयुक्त सल्फ्यरिक 
अम्ल के स्थान पर बचे हुए मार्जक ( पिकलिग ) द्रव का प्रयोग करके कोक भटठी गैसों से अमोनियम 
सल्फेट, और श्रन्य उप-उत्पादों का निकाला जाना, ये दोनों उप-उत्पाद निष्कासन क्रिमाग्रों के क्षेत्र 
में आधुनिक टेक्नीकों का विकास ही सिद्ध होंगे। पिम्परी में कीटाणुनाशक औषधियों के 
उत्पादन में फर्मेटेशन टेक्‍्नीकों का उपयोग भी काफी अधिक किया जाएगा । 

६३. दाशमिक प्रणाली और विधायनों तथा उत्पादों का मानकीकरण :---सरकार ने जो 
ऋ्रमिक रूप से दाशमिक प्रणाली अपनाने का निश्चय किया है उसके अनुसार वाणिज्य और 
उद्योग मंत्रालय में एक स्थायी समिति बनाकर कारंवाई शुरू कर दी गई है । अगर सम्भव हुआ 
तो इन नए संयंत्रों में ही दाशमिक प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा । 

विधायनों और उत्पादों के मानकीकरण के क्षेत्र में यह समझा जाता है कि भारतीय मानक 
संस्था ने १६५४ में प्रथम योजना के अन्तगंत इस्पात मितव्यय का जो कार्यक्रम शुरू किया था 
वह समाप्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप इस्पात का उपभोग पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक ढंग से 
होने लगेगा । दूसरी योजना से घरेलू कामों के लिए इस्पात की बहुत-सी चीजों का उत्पादन बड़े 
पैमाने पर होने लगेगा, इसलिए इस क्षेत्र में मानकीकरण से देश और विदेश दोनो के बाजारों में 
संभरणकर्ताओं और खरीदारों के बीच अधिक सूझबूझ और विश्वास उत्पन्न होगा । दूसरी योजना 
में भारतीय मानक संस्था के लिए ६०*६ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्पादनों के परीक्षण 
के लिए काफी सुविधाएं होने पर ही मानकों को अमल में लाने में सफलता मिलेगी । पूंजीगत माल 
और उपभोग वस्तुओं का जहां तक सवाल है, इन सुविधाओं की बदौलत उनके काम सम्बन्धी 
मूल्याकन विवरण भी तैयार होगे । दूसरी योजना में सरकारी परीक्षणंशाला (टेस्ट हाउस) 
के विकास से इस दिशा में और अधिक सुविधाएं हो जाएंगी । एक शोध केन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर 
भी विचार किया जा रहा है । यह केन्द्र भारी विद्युत सयंत्र और सामान के परीक्षण और विकास 
के सम्बन्ध में सुविधाएं प्रदान करेगा । 
| कच्चे माल का विकास 

६४. दूसरी योजना की भ्रवधि में संगठित उद्योगों के क्षेत्र में प्राथमिक खनिज और कृषि 
सम्बन्धी कच्चे माल की खपत काफी बढ़ जाएगी । देश में उपलब्ध खनिजों की स्थिति का विवरण 
खनिजों के विकास' सम्बन्धी अध्याय में दिया गया है । 

आयात किए गए कुछ खनिजों, जैसे पेट्रोलियम, गंधक और राक फास्फेट की खपत इस 

प्रकार होगी :--- 
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१६५५-५६ १६६०-६१ 
राक फास्फेट (हजार टनों में) भ्प्‌ ४०० 
गंघक (हजार टलों ड्वें) ७५ २१० 
अ्रक्ृत पेट्रोलियम (लाख टर्नों में ) ३२' ३* ३६* 





“केवल आयात । 





३८४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


६५. भ्ौद्योगिक कार्यक्रम भी कृषि सम्बन्धी कच्चे माल, जैसे कच्चा जूट, रूई, ईख, तिलहन, 
लकड़ी, बांस और सबाई घास पर काफी मात्रा में निर्भर करेगे। रासायनिक गूदे और अखबारी 
कागज के उत्पादन के लिए रखे गए लक्ष्यों के अनुसार लकड़ी की मांग बढेगी, परन्तु दियासलाई 
और प्लाईबुड के अ्रधिक उत्पादन के लिए लकड़ी की जितनी मांग बढेगी वह अ्रपेक्षाइत कम होगी। 
तेलों के उत्पादन लक्ष्यों के अनुसार लगभग ३,००,००० टन बिनौला और ८,० ०,००० टन' खली 
की जरूरत पडेगी, जबकि इनकी वर्तमान खपत का अनुमान क्रमश: १,००,०० ० और ६०,००० टन 
है । कागज उद्योग और भ्खबारी कागज के उत्पादन के विस्तार के कारण बांस और सबाई घास 
की भी जरूरत पड़ेगी । इस समय यह ठीक-ठीक कहना कि बांस की जरूरत कितनी होगी मुश्किल 
है क्योंकि सबाई घास, फोक और कुछ अधे कठोर काष्ठ जैसे पदार्थ मिल ही सकते है । कृषि भौर 
खाद्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक समिति इस बात की खोज-बीन कर रही है कि दूसरी योजना की 
अवधि में कोशाध्विक (सेल्यूलौसिक) कच्चे पदार्थ कितनी मात्रा में उपलब्ध हो सकेगे । कपास 
और ईख की मांगों का अनुमान इस प्रकार है :-- 
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कपास (लाख गांठ ) ५० ५६ 
गन्ना (लाख ठन) १६७ २२५ 


६६. निर्यात लक्ष्य .--कुछ क्षेत्रों में उत्पादन लक्ष्य विदेशी विनिमय मुद्रा कमाने और 
निर्यात बढाने की दृष्टि से नियत किए गए है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निर्मित माल का मानकी- 
करण, आयात जुल्कों में कटौती द्वारा निर्यातवर्धक नीति का अपनाना और मुख्य उद्योगों के लिए 
निर्यातवर्धक परिषदों की स्थापना जैसे काम किए जा चुके है । वस्तु-स्थिति को देखते हुए निर्यात 
के सम्बन्ध मे पक्की और लम्बे असे के लिए कोई, नीति निश्चित कर सकना कठिन हैं और 
परिस्थितियों के अनुरूप ही नीतियां और तरीके अपनाने होगे । १६६०-६१ के लिए मुख्य' 
निर्यात लक्ष्य ये है-- 


सूती कपड़ा १०,००० से ११,००० लाख गज 
जूट उत्पादन ६,००,००० टन 
नकली रेशम का कपड़ा १ करोड़ गज 
बिक्री योग्य इस्पात २,००,००० से ३,००,००० टन 
फेरो मेगनीज़ १,००,००० टन 
बाइसिकिले (संख्या) १,५०,००० 
बाइसिकिलों के अतिरिक्त इंजीनियरी 
सामान मूल्य--३ से ५० करोड़ रुपए 
टाइटेनियम डाई-आक्साइड १,००० से १,२०० टन 
कोक ३०,००० टन' 
समक ३,००,००० टन 
वनस्पति तेल २,१४,००० टन 
स्टाचे १०,००० टन 
वनस्पति २०,००० से २५,००० टन 


६७. विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार :--बुनियादी उद्योगों में प्रगति औद्योगिक विकास का मुख्य 
संकेत है । पहली योजना में सिन्दरी खाद कारखाना, चित्तरंजन रेल ईजन कारखाना, टाटा लोको 
इंजन झ्लैर इजीनियरी कारखाना, पेट्रोलियम श्योधशालाएं और वस्त्र उद्योग संबधी मशीनों के 


ओद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३८५ 


कारखानों की स्थापना के माध्यम से इस दिशा में कुछ प्रगति की जा चुकी है ॥ दूसरी योजना में 
उद्योगों पर और अधिक जोर दिया गया है, इसलिए आशा है कि अगले पांच वर्षों में उन्नति और 
तेजी के साथ होगी। लोहा और इस्पात, मशीन निर्माण और अन्य ब॒नियादी उद्योगों के विकसित 
हो जाने से अथ-व्यवस्था और पक्‍की हो जाएगी । मोटे तौर पर इन पांच वर्षों में पजी भौर 
उत्पादक माल के क्षोत्रों में उन्नति होगी, जो कि इन क्षेत्रों में अब तक जितना घन लगाया गया 
है उसकी अपेक्षा काफी अधिक होगी । नीचे जो विवरण दिया जा रहा है, उससे इस बात का 
संकेत मिलेगा कि इन पांच वर्षो में औद्योगिक उन्नति का स्वरूप क्या होगा :-- 
१९५६-६१ के बीच बड़े पंसाने के उद्योगों में लगे हुए प्रत्याशित धन का विज्ाजन 








करोड़ रू० 
५ सावेजनिक क्षेत्र, निजी.क्षेत्र . योग 

रा० औौ० बि० । 

निम्म के नए . 

विनियोगों सहित हि 
उत्पादक माल ४६३ २९६... ४४५६ 
औद्योगिक मशीने और पूजी माल दो छ२ ' १५६ 
उपभोग वस्तुएं श_्र १६७ “ १७६ 


भ५धह #रे२के ..१ण्धश्ड 
अनुमान है कि दूसरी योजना के अन्त तक झौद्योगिक उत्पादन का देशनांक ( १६५१::१०० ) 
१६५५-५६ के १३० बढ़कर १६४ हो जाएगा । क्षेत्रानसार उत्पादन के विस्तार पर विचार करने 
थर १६६०-६१ तक यह आशा की जाती है कि उत्पादक माल का उत्पादन देशनांक जौ हैं ५४- 
५६ में १३२ था, ७३ प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसकी तुलना में फेंक्टरियों में त्यार होनें' वाली 
उपभोग वस्तुओं के क्षेत्र में जो १९५५-४६ में १२८ था १८ प्रतिशत की वृद्धि होगी.॥ ४ 
६८. उद्योगों का इलाकेवार विकास .--देश के भिन्न-भिन्न इलाकों के श्रौद्योगिकिकिकास 
के बीच एक के बाद एक योजनाश्रों द्वारा पर्याप्त मात्रा में संतुलन लाना खावद्यक होगा । दूसरी 
योजना में इस दिशा में शुरुआत हो जाएगी । इसमें जो प्रमुख योजना काये क्षामिल हैं, वे उड़ीसा 
और मध्य प्रदेश के भ्रपेक्षाकृत कम समुनत क्षेत्रों में खोले जाएंगे | उद्योग विस्तार॑ंको अधिक 
से अ्रधिक क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए दीघंकालीन महत्व वाले प्रयत्त शामिल्र किए गए हूँ, यथा छोटे 
'घरे वाली फूकवां मट्ठियों में कच्चे लोहे के उत्पादन की मार्यदर्शक योजना, जो यदि सफल हो गई 
तो उससे देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले निम्न श्रेणी के कोयले के आधार पर लोहा और 
इस्पात उद्योग का विकास किया जा सकता है । नए क्षेत्रों में किए गए खनिज निक्षेप के स्क्षणों 
से भी ऐसे ही परिणाम होगे । दूसरी योजना में यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओों 
और निजी संस्थाओं में नए सामान और विधायनों में तथा स्थानापन्न वस्तुओ्रों के विकास के लिए 
खोज कायें पर और अधिक परिश्रम किया जाए, हालांकि इन दिनों भिन्न-भिन्न इलौंकों में पाई 
जाने वाली असंतुलित वृद्धि की समस्या का कोई हल दूसरी योजना में नहीं है । फिर भी यह 
समस्या विचाराधीन है और खोज कार्य, खनिज सर्वेक्षण और उत्पादन के विकेन्द्रीकरण पर विशेष- 
कर कृषि विधायनों के सम्बन्ध में जोर देकर विकास की सही प्रवृत्तिया उत्पन्न की जा रही हैं । 
+कछ योजनाओं के संबंध में जिनमें कि राष्ट्रीय औद्योगिक क्किस निगम के साधन 


लगे हैं, अमी यह निर्सय होना है कि वे सार्वजनिक क्षत्र में होंग या निजी क्षेत्र में । 
#/26/006&8-..25 
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पर अवदध्य ही तुरन्त ध्यान देना पड़ेगा । ग्रामीण अर्थे-व्यवस्था में परिवर्तन होने के साथ ही विभिन्न 
क्षेत्रों मे टेकनीकल परिवर्तन भी होंगे और उसी के साथ देहातों में औद्योगीकरण का स्वरूप भी 
बदलेगा । तब वह आरम्भिक जरूरतों को पूरा करने वाले शिल्पों के स्तर से उठकर लघु उद्योगों 
के स्तर तक पहुंचेगा। लघु उद्योग दिन पर दिन उन्नतिशील टेकनीकों और श्रपेक्षाकृत 
अधिक समुन्नत प्रकार की आवश्यकताओ की पूर्ति पर ही आधारित होगे । ये विकास दीघेकाल मे 
करने होंगे और इसी बीच ग्राम अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि और स्थायित्व के लिए यह भी झ्रावश्यक 
होगा कि गाव के मौजूदा उद्योगो को कानून ओर संगठन बनाकर सहारा तथा सहायता 
दी जाए। इस प्रकार ग्रामीण और लघ्‌ उद्योगों के क्षेत्र को अर्थ-व्यवस्था के स्थायी ऋा के रूप मे 
ते समझकर एक प्रगतिशील और सुयोग्य विकेन्द्रित क्षेत्र के रूप में लेना चाहिए, जिसका एक 
ओर क्षृषि से और दूसरी ओर, बडे पैमाने के उद्योग से घनिष्ठ सम्बन्ध है। ग्रामीण और 
औद्योगिक विकास कार्यक्रमों में ग्रामोद्योगों और लघू उद्योगों को जिन कारणों से प्राथमिकता 
दी गई है वे प्रथम पंचवर्षीय योजना मे विस्तार से दिए गए है। पिछले तीन वर्षो में जो 
विशेष प्रकार के सगठन बने है, उन्होने अधिक ऊंचे स्तर पर कार्यक्रमों के लिए जमीन तैयार 
कर दी है । 

प्रथम योजना में प्रगति 

२. प्रथम योजना की अवधि में दो महत्वपूर्ण कार्य किए गए । एक तो केन्द्रीय सरकार ने 
ग्राम और लघ्‌ उद्योगों के लिए पर्याप्त धन निकालकर रखा, और दूसरे, हथकरघा उद्योगो, 
खादी और ग्रामेद्योगों , दस्तकारियों, छोटे पैमाने के -उद्योगो, रेशम के कीड़े पालने तथा नारियल 
जटा उद्योगों की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय बोर्डो का एक जाल-सा , 
बिछा दिया । केन्द्र और राज्य सरकारो द्वारा इस ओर दिए गए ध्यान और अखिल भारतीय 
बोर्डो के कार्यो का परिणाम यह हुआ है कि बहुत-से उद्योगों में उत्पादन और रोजगार दोनो की वृद्धि 
हुई है। योजना की शुरुआत में हथकरघा उद्योग की जो खराब हालत थी, अब उसे काफी सहारा 
मिल गया है । हृथकरघा कपड़े का उत्पादन १९५०-५१ मे ७४ करोड़ २० लाख गज से बढ़कर 
१६५४-५४ में १३५ करोड़ ४० लाख गज हो गया है और आशा है कि १९५५-५६ तक १४५ करोड 
गज हो जाएगा। खादी बोर्डों से प्राप्तआंकडों के आधार पर स्पष्ट है कि खादी का मूल्य १६५०- 
५१ के १*३ करोड़ से बढ़कर १६५५-५६ में ५ करोंड़ हो गया, वह भी तब जब कि उसका कुल 
उत्पादन ३ करोड़ ४० लाख॑ वर्ग गज था। बाकी कई उद्योगों में अ्ररम्भिक खर्चे काफी मात्रा में 
खोज कार्य, हाट-व्यवस्था, संगठन इत्यादि पर किया ज चुका है। चार लघु उद्योग सेवा संस्थाओं 
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पर भी नियंत्रण लगा दिया गया है। कपड़ा घोने वाले साबुन के उद्योग पर भी उत्पादन शुल्क 
लगाया गया है जो परिस्थितियों के अ्रनुसार घट-बढ़ सकता है और साबुन बनाने मे प्रयुक्त नीम 
तथा अन्य अखाद्य तेलों के उद्योगो को आथिक सहायता दी गई है। कई अन्य उद्योगों की छोटी 
यूनिटों के उत्पादन मे विस्तार की भी व्यवस्था रखी गई है । इन उद्योगों में कुछ प्रकार के खेती 


के औजार, फर्नीचर, खेल-कूद का सामान, स्लेटे, पेंसिलें, बीड़िया, लिखने की स्याही, खडिया, 
रंगीन पेसिले और मोमबत्तिया बनाना शामिल है । 


५. पहली पंचवर्षीय योजना में श्रौद्योगिक सहकारी सस्थाए बनाने के महत्व पर दो दुष्टियों' 
से जोर दिया गया था : वे एक तो ग्रामोद्योगों का विकास करेंगी, और दूसरे, गाव के कारीगरो 
को वित्तीय सहायता देने का एक आवश्यक माध्यम सिद्ध होंगी । भिन्न-भिन्न उद्योगो के बीच और 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों के बीच उन्‍नति एक समान नहीं रही है, फिर भी हथकरघा उद्योग में, जैसे 
कि पहले कहा जा चुका है, उत्साहजनक प्रगति हुई है । 


दूसरी योजना के उद्देश्य श्रौर बुनियादी नीतियां 


६. प्राम और लघु उद्योग समिति '-पहली योजना की अपेक्षा दूसरी योजना के श्रन्तर्गत 
ग्राम ओर लघु उद्योगों का कार्यक्रम काफी बड़ा है। दूसरी योजना के कार्यक्रमो और उनके क्रिया- 
न्वयन सम्बन्धी समस्याञ्रों पर हाल ही में एक समिति--प्राम और लघु उद्योग (दूसरी पंचवर्षीय 
योजना ) समिति---तें विचार किया है। इस समिति को साधारणतया कवें समिति कहा जाता है। 
इसे योजना आयोग ने जून १९५४ में नियुक्त किया था । इस समिति के लिए प्रस्ताव करते 
समय इन तीत्त प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया :-- 


(१) दूसरी योजना की अवधि में इस प्रकार की और अधिक टेकनोलौजिकल बेरोज- 
गारी से बचना, जो विशेषकर परम्परागत ग्रामीण उद्योगों में होती है, 

(२) योजना की अ्रवधि में जहा तक सम्भव हो सके, भिन्न-भिन्न ग्राम और लघु उद्योगों 
के द्वारा रोजगार की वृद्धि करना; और 

(३) झआावश्यक रूप से विकेन्द्रित समाज के ढांचे के लिए एक आधार तैयार करना 
झौर यथाशीघ्र आर्थिक विकास करना । 


समिति ने फिर भी यह कहा है कि परम्परागत ग्रामोद्योगों में भी इस समय जितना सम्भव हो, 
टेकनीकल दृष्टि से सुधार किया जाना चाहिए और भविष्य में अधिक अच्छी टेकनीकों को अपनाने 
के बारे मे एक नियमित किन्तु क्रमिक कार्यक्रम होना चाहिए । इसके साथ ही नई पूंजी समुस्नत 


साज-सामान पर लगाई जानी चाहिए। यहां समुन्नत का अर्थ मौजूदा साज-सामान को बढ़ाने या 
उसको ठीक-ठाक करने से है । 


७. यह झ्रावश्यक नही है क्रि विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था की घारणा किसी निश्चित टेकनीक 
या चांलन-प्रणाली से सम्बन्ध रखती ही हो । इसका अर्थ यही है कि टेकतीकुल सुधार उसी ढंग से 
भौर उसी सीमा तक किए जाएंगे जितने कि देश भर में बिखरी या फैली हुई अपेक्षाकृत छोटी यूनिटों 
के लिए आ्िक कार्यों की दृष्टि से सम्भव हो सकेंगे । इस दृष्टि से गांव क लोग समुन्नत उद्योग के 
रूप में जो कुछ ग्रहण कर सकते हों, उसका संगठन गांव के ही आधार पर किया जाता चाहिए । 
इस समिति का कहना थी कि ग्रामोद्योगों का किक विस्तार और आधुनिकीकरण करने का 
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सबसे अ्रच्छा ढंग यही है कि देश भर मे गांवों और छोटे-छोटे कस्बो में आवश्यक सेवाएं स्थापित 
करने के साथ-साथ छोटी श्ौद्योगिक यूनिटे भी स्थापित की जाएं । अगर बडे-बड़े नगरो की सीमा 
पर झौद्योगिक विस्तार किया जाए तो यह मुश्किल से कहा जा सकता है कि इससे उद्योग विकेन्द्रित 
हो सकेगा । इसलिए औद्योगिक क्रिया-कलाप के ऐसे स्वरूप की आवश्यकता है जिसमें गांवों का 
एक समूह अपने औद्योगिक और शहरी केन्द्र पर सहज रूप से इस प्रकार आधारित हो कि उसे 
एक यूनिट की संज्ञा दी जा सके भ्रथवा, समिति के शब्दो में, यों कहा जा सके कि यह प्रगतिशील 
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर व्यापक रूप से श्राधारित एक प्रासिड' बन गया है । इस समूह 
का हर एक गाव अपने प्राकृतिक औद्योगिक और नागरिक केन्द्र पर ही निर्मर करेगा। छोटी 
यूनिटों के लिए, गांव के सामुदायिक कार्य केन्द्रों की ही भांति, समठित सहकारी कामों के द्वारा 
जिस पैमाने पर उन्हे काम करना है तथा जैसा उनका सगठन होता है उसके सम्बन्ध में निश्चय 
हो जाना चाहिए । 


८. ३० अप्रैल, १९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में कुटीर और ग्राम तथा लघु उद्योगों 
की सहायता की चर्चा की गई है जिसका पालन राज्य या तो बड़े उद्योगी पर उत्पादन नियत्रण 
तथा पार्थक्य शुल्क लगाकर कर रहा है या लघु उद्योगों को सीधी झ्राथिक सहायता देकर । 
कहा यह जाता है कि बीच-बीच में जब कभी जरूरत पड़ेगी ये कारवाइया तो की ही जाएगी 
परन्तु राज्य की नीति का उद्देश्य यह देखना होगा कि विकेन्द्रित क्षेत्र में आत्म-निर्भर होने की 
काफी सामर्थ्य ग्राए और उसका विकास भी बडे पैमाने के उद्योगों के साथ ही हो। इसलिए 
राज्य अपना सारा ध्यान उन्ही बातों पर लगा देगा जिनसे छोटे पैमाने के उद्योगों की प्रतियोगी 
शक्ति बढ़े । इसके लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन की टेकनीक में हमेशा सुधार जाया जाए 
तथा उसको आधुनिक बनाया जाए, परन्तु इस परिवर्तन का नियमन कुछ इस प्रकार हो कि 
टेकनोलौजिकल लोग बेरोजगार न हो जाएं । टेकनीक और वित्तीय सहायता का अभाव, काम 
करने के लिए उपयुक्त स्थान का न होना, और मरम्मत और रख-रखाव की सुविधाओं का काफी 
न होना, छोटे पैमाने के उत्पादको के रास्ते में यही बड़ी बाधाएं हैं। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव में कहा 
गया है कि औद्योगिक बस्तियों और ग्रामीण सामुदायिक काये केन्द्रों कीस्थापना हारा इन कमियों 
को पूरा करने की दिशा में प्रयत्न शुरू हो गए हैं । गावों में बिजली पहुंचाना और कामगारों की 
सामथ्यं के भीतर दरो पर उनको बिजली देना, इसी से काफी मदद मिलेगी । प्रस्ताव में औद्योगिक 
सहकारी सस्थाझ्रो की स्थापना पर जोर दिया गया है, क्योंकि इनसे छोटे पैमाने के उद्योगों 
“के अनेक कार्यों को बहुत सहायता मिलती है । इस प्रकार की संस्थाञ्रो को हर प्रकार से बढावा 
दिया जाना चाहिए तथा राज्य को कुटीर, ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास का हरदम 
खयाल रखना चाहिए । 


8, सासान्‍्य उत्पादन कार्यक्रमः-प्रथम पचवर्षीय योजना में सामान्य उत्पादन कार्यक्रम , 
आब्द इस बात का बोघ कराने के लिए जोड दिए गए थे कि उद्योग की विभिन्न झाखाओ के विकास 
कार्यक्रम तैयार करते हुए यह विचार करने की आवश्यकता है कि छोटी और बड़ी यूनिटे 
समाज की कुल आवद्यकताओं को कहां तक पूरा करने में योग दे सकती है तथा छोटे पैमानों 
के उद्योगों को उनके लिए नियत लक्ष्य पूरा करने योग्य बनाने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए 
उन पर विचार करने की आवश्कता है। ये उपाय मुख्य रूप से दो वर्गों मे बाटे जा सकते है :--- 


(१) वे उपाय जिनका मन्तव्य छोटी यूनिटों को कुछ तरजीह दिलाना तथा बाजार 
तैयार करना है; तथा 


(२) वे उपाय जिनसे कच्चे माल, टेकनीकल मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, 
खोज कार्ये, बाजार का संगठन इत्यादि के द्वारा निश्चित सहायता मिल सकती है। 


पहली योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि सामान्य उत्पादन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के 
लिए इन तीन उपायों में से एक या अधिक की आवश्यकता पड़ेगी : 
(१) उत्पादन के क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर देना अथवा उस क्षेत्र को केवल उसी 
के लिए सुरक्षित कर देना; 
(२) बड़े पैमाने के उद्योगों की सामर्थ्य में विस्तार न करना; और 
(३) बड़े पैमाने के उद्योगो पर उपकर लगाना । 


ये प्रस्ताव परम्परागत ग्रामोद्योगों के लिए, जिनका भविष्य व्यापक नीतियो के संचालन 
की रीति पर ही निर्भर करता है, बड़े महत्व के है । उत्पादन के क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर 
देना अथवा उस क्षेत्र को केवल उसी के लिए सुरक्षित कर देना छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए 
विशेष रूप से सहायक हो सकता है । पहली योजना में इन यूनिटों का वर्गीकरण निम्नलिखित 
तीन श्रेणियों में कर दिया गया था : 


(१) वे यूनिटे जिनमें छोटे पैमाने पर उत्पादन करने के कुछ फायदे है और जिन पर 
बड़े पैमाने के उद्योगों का काफी असर नही पड़ता, 

(२) के यूनिटे जिनमें छोटे पैमाने के उद्योगो का सम्बन्ध ऐसे पुर्जों के बनाने अ्रथवा 
उत्पादन की ऐसी अवस्थाओं से होता है जिनमें प्रमुख योग बडे पैमानें के उद्योगो 
का ही है, और 

(३) वें यूनिटे जिनमें छोटे पैमाने के उद्योग को तत्सम्बन्धी बड़े पैमाने के उद्योग के 
साथ प्रतियोगिता करनी पडती है । 


आधुनिक उद्योग में टेकनगीकल सम्भावनाओं की सीमाओं के भीतर ही विकंन्द्रित क्षेत्र को 
बल देने के लिए यह जरूरी है कि जो छोटी यूनिटें या तो बड़े उद्योगों से होड़ ले रही हों अ्रथवा जो 
उत्पादन की अवस्था विशेष या सहायक पूर्जो के निर्माण की दृष्टि से बड़े उद्योगों के साथ मिला 
दी जानी चाहिएं, उनके लिए क्षेत्र निर्धारण काफी सहायक साबित होगा | यह चीज उपयुक्त 
क्षेत्रों में पैदा की ही जानी चाहिए, चाहे बडी यूनिट सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में । 


१०. बडे पैसाने के उद्योगों का विस्तार न किए जाने के प्रस्ताव पर दो दृष्टिकोणो से . 
विचार किया जा सकता है । पहला यह कि इस उपाय द्वारा छोटी यूनिटो के लिए बाजार कहां तक 7 
बढ सकेगा । कभी-कभी ऐसा होता है कि संगठत की कमी या कुछ और कारणो से उपलब्ध बाजार 
का भी पूरा-पूरा फायदा नही उठाया जाता । दूसरा पहल यह है कि अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत 
किसी वस्तु के कितने उत्पादन की आ्रावश्यकता होगी, इस सम्बन्ध में विकास की ऐसी अवधि 
में जिसमें कि सार्वेजनिक और निजी पूजी काफी मात्रा में लगेगी, भावी माग का 
स्वरूप बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़े पैमाने के उद्योगों की सामर्थ्थ सीसित की जाए अथवा 
नही, या किस सीमा तक कीं जाए, इस बात का निर्णय दो बातो से होंगा | एक तो यह है 
कि माल कौ कंमी न होने पाएं, और दूसरे, अधिक उपलब्ध बाजार का फायदा 
उठाने के लिए एक हंद तक॑ छौटी यूनिटों में उत्पादन को संगठन करने की आवश्यकता है । 
इन झोतों बातों की ध्यान में रंखते हुए जनता के लॉभ के सांथे संतुंलन बैंठाकर ही इस विषय 
में निर्णय किया जा सकता है । इस नीति को लागू करने के लिए समय-सभय पर बदलती 


ग्रामोद्योय और लघु उद्योग ४११ 


हुई अर्थ-व्यवस्था के प्रकाश में उसकी समीक्षा करते रहने की आवश्यकता हैं | इसलिए यह 
आवश्यक है कि उद्योग (विकास और नियमन ) अधिनियम की अनुसूची में दिए गए उद्योगों पर 
लागू होने वाली उद्योग लाइसेसिग' व्यवस्था धान की कुटाई जैसे कृषि कार्यों पर भी लागू कर 
दी जाए । इसके लिए उपयुक्त कानून भी बनाया जाना चाहिए । 


११. जैसा कि ग्राम और लघु उद्योग समिति ने सकेत दिया है, बडे उद्योगो के उत्पादन पर 
उपकर या उत्पादन शुल्क लगाने के उद्देश्य ये है कि एक तो किसी उत्पादन विशेष के 
उपभोकताओो से धन इकट्ठा किया जाए; दूसरे, बड़ी यूनिटों की सामर्थ्य या उत्पादन पर 
कोई एक सीमा लगाने के फलस्वरूप जो उन्हें अतिरिक्त लाभ होता हो उसका एक 
हिस्सा हस्तगत किया जाए, और तीसरे, छोटी यूनिटो के हित में मामूली मूल्य अन्तर 
को नजरअन्दाज करने की व्यवस्था की जाए। उपयुक्त स्थितियों में उपकर या' उत्पादन 
शुल्क लगाना एक सर्वमान्य वित्तीय उपाय है, लेकिन हर उद्योग पर उसकी परिष्थितियों को 
देखकर विचार करना पडेगा । कभी-कभी राज-सहायतता देने का प्रस्ताव भी रखा जाता है, 
लेकिन इससे दूसरे प्रकार के प्रश्न उठ खडे होते है । ग्राम और लघु उद्योग समिति ने सामान्य रूप से 
उत्पादन पर राज-सहायता या बिक्री पर कटौती देसे की शुरुभ्रात करने के लिए नए उपायों का 
समर्थन नही किया । उसका खयाल था कि किसी भी उद्योग की रक्षण योजनाओं की लागत भ्रासानी 
से कृती जाने योग्य होनी चाहिए और किसी साधारण आथिक उद्योग की रक्षण योजताओओं 
का निर्माण कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि उन्हें उचित समय के भीतर बन्द भी किया जा सके । 
समिति ने कुछ सीमित अपवाद भी बताए है, जैसे हाथ से धान कूटने के उन्नत धासान के लिए 
कुछ राज-सहायता | ग्राम और लघु उद्योग समिति ने जितने भी ग्रामोंद्योगो को लिया है, उन 
सबमे उत्पादन पर राज-सहायता कुल मिलाकर लगभग ८ करोड रुपए आंकी गई है। हथकरघा 
ओर परम्परागत खादी की बिक्री पर कठौती में अ्मुमान से क्रश २० करोड और ७ करोड़ का 
खर्चे आएगा । 


१२ ऊपर सामान्य उत्पादन कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए जिन उपायों की चर्चा की गई है, 
वे ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास के लिए किए जाने वाले उपायों का एक छोटा-सा भाग 
है । वास्तव में उनका मन्तव्य यह है कि ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र को अपने आप विकसित 
होने के लिए आवश्यक सामर्थ्य प्राप्त करने का अवसर और समय दिया जाए । जहा भी सम्भव 
हो सके राज्य के साझे वाले सहकारी संगठनों के द्वारा सामान्य बाजार का प्रबन्ध करके उनकी 
सहायता की जानी चाहिए। सगठन और सहायता के उपायों को सफल बनाने के लिए 
ग्रविलम्ब ध्यान दिया जाता चाहिए । 


१३ औद्योगिक सहकारी संगठव और संस्थाएं:-यह तो बडी सामान्य-सी बात है कि 
ग्रामोद्योगो और लघ उद्योगों में सहकारी संस्थाओं का अधिकतम विकास किया जाना चाहिए 
जुलाहों की सहकारी संस्थाएं बनाने के काम कोः बढ़ावा देने में हथकरघा बोडे को जो अनुभव 
प्राप्त हुआ उसके आधार पर पता चलता है कि लघु उद्योग में सहयोग वृद्धि की कुछ परिस्थितिया 
पाई जाती है। सहकारी संस्थाओं में शामिल हथकरघों की सख्या १६५०-५१ के ६,२६,११६ से 
बढ़कर १९५३-४४ में ७9,८८,६६४ और १६५४-५५ में ८,७८,£८४ढे हो गई और आशा थी कि 
योजना के अन्त तक १० लाख हो जाएगी । सहकारी संस्थाएं बनाने के लिए हथकरघा बोड न 
जलाहों को हिस्सा पूजी और कार्यच्चालन पूजी में सहायता दी है। हिस्सो के मूल्य का ७५ से 
८७॥ प्रतिश्षत तक भाग सस्कार कर्ज के रूप में देती है और शेष जुलाहा स्वयं जुटाता है । कार्य- 
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चालन चालू पूजी २०० रुपए प्रति सूती कपड़े के लिए और ५०० रुपए प्रति रेशमी कपड़े के करघे 
के लिए दी जाएगी । इन जुलाहों के सहकारी सगठनों के सघो से एजेसियां बनाई जाती है । जो 
कच्चा माल पहुंचाने, टेकनीकल सलाह देने, सहकारी ज्लोतो से कर्ज का प्रबन्ध करने और हाट- 
व्यवस्था की अच्छी सुविधा जुटाने आदि का काम करती है । नारियल जटा उद्योग के लिए १२० 
प्राथमिक नारियल जटा हाट-व्यवस्था संस्थाए, २२ छाल सहकारी सस्थाएं और २ नारियल जटा 
हाट-व्यवस्था सहकारी संस्थाएं बनाई गई है । कुछ राज्यों मे, जैसे बम्बई, उत्तर प्रदेश और पजाब 
में कमंचारियो और चमड़े का सामान बनाने वालों तथा मद्रास में ताड़ खजूर का गुड बनाने वालो 
में श्रेणी विशेष के कारीगरो में वृद्धि हुई है । 

१४. औद्योगिक सहकारी संस्थाएं स्थापित करने, उनको बनाए रखने और उनके विकास 
के लिए एक साथ कई बातों की आवश्यकता होती है । लगभग सब ग्राम भर लघु उद्योगों मे समरण 
और हाट-व्यवस्था की सहकारी सस्थाओं को अपना-श्रपना क्षेत्र मिल जाता है। उत्पादक-सहकारी 
संस्थाओ के लिए अवश्य ही कुछ क्षेत्रों में काफी अधिक सम्भावनाएं है । संभरण और हाट-व्यवस्था 
की सहकारी सस्थाएं स्वय ही छोटी यूनिटों की सहायता करने और गुण नियत्रण, भावी माग के 
लिए स्टाक रखने तथा कर्ज देने आदि के साथ-साथ टेकनीको में क्रमिक रूप से विकास करने के 
लिए एक महत्वपूर्ण साधन है । दो में से श्रगर किसी भी प्रकार की सहकारी संस्थाओं की स्थापना 
हो जाए तो लघु उद्योग सरकार और संस्थाओं से मिलने वाली वित्तीय सहायता और टेकनीकल 
सेवा संस्थाओं, प्रशिक्षण केन्द्रो तथा चल टेकनीकल सेवाझ्ं से मिलने वाले मार्ग-दर्शेन का और भी 
अच्छी तरह उपयोग कर सकेगे । छोटे पैमाने के उद्योगों के और विद्येषकर उनके लिए जिनका 
संचालन छोटे-छोटे उद्यमकर्ताओं के हाथ में है, सगठन का सामान्य रूप यही हो सकता है कि वे 
या तो कच्चे माल की खरीद या तैथार माल की बिक्री अथवा दोनों के लिए व्यापार सघ बना ले । 
यह सम्भव है कि इस तरह के संघो के सदस्य ही किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक निश्चित समय 
तक काम करने के बाद सहकारी संस्थाओं के रूप मे बध जाना पसन्द कर ले । इस प्रकार ये व्यापार 
सघ एक प्रकार के स्वतन्त्र सगठन भी हो सकते है और सहकारी संस्थाओं की स्थापना की दिल्ला 
में एक प्रयत्त भी। विविध ग्राम और लघु उद्योगो की सहकारी संस्थाओं के सगठन के लिए यह 
आवश्यक होगा कि योजना की अवधि मे लक्ष्यों की पूति कर ली जाए । | 


१५. सभरण और हाट-व्यवस्था सहकारी सस्थाझ्रों तथा सहकारी उत्पादक सस्थाओं 
के संगठन के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों के उद्योग विभाग ऐसे विकास सगठन कार्यक्रम बनाए 
जिनको पहुंच प्रमुख नागरिक केन्द्रों और ग्राम समूहों के कारीगरों तक हो सके । ऐसे देहाती 
इलाकों के लिए इन विकास सगठनों की विशेष आवश्यकता है, जहा कारीगरों की सहकारी 
ससस्‍्था बनाने की उपयुक्त परिस्थितिया हों । इसके लिए सामुदायिक उत्पादन और सामुदाथिक 
मा में घनिष्ठ सम्बन्ध होना ही चाहिए । राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
के अन्तर्गत चुने हुए २५ मार्गेदर्शक क्षेत्रों मे इस दिल्या में शुरुआत कर दी गई है ! 

१६. अगर ग्राम और लघु उद्योग समिति के मतानुसार हाट-व्यवस्था निश्चित करने 
की योजना को आज़माना हो, तो संभरण और हाट-व्यवस्था के लिए सहकारी श्रौद्योगिक संस्थाएं 
आवश्यक होंगी । इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूर्व निश्चित भाव पर अथवा कच्चे माल 
और तैयार उत्पादन के दामो के बीच कारीगर की मजदूरी के लिए काफी भाग छोड चुने हुए 
उत्पादतों या किस्मों के सम्पूर्ण माल को खरीद कर उत्पादन बढाने की प्रेरणा दी जाए। समित्ति 
ने यह सुझाव दिया था कि यह योजना पहले, प्रयोग के रूप में, हथकरघा कपड़े के कुछ चुने हुए 
केंद्रों भोरं कुछ चुंनी हुई किस्मों के लिए लागू की जाए | इसकी कार्यप्रणाली इस प्रकार होगी कि 
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किसी वस्तु विशेष की समस्त माग के अनुमानों को देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों और केन्द्रो के उत्पादन 
की आवश्यकताञो के अनुसार विभाजित कर दिया जाए और इसी झ्राधार पर उत्पादकों को 
कच्चा माल देने ओर उनका सारा उत्पादन लेने का प्रबन्ध कर दिया जाए। ये सहकारी संस्थाएं 
भी राज्य की ओर से तैयार उत्पादनों को खरीद लेगी और इस प्रकार खरीदा हुआ माल बिक्री 
के समय तक स्टाक में रखा जाएगा । राज्य ही उनके मूल्य और बिक्री के नियम तथ करेगा और 
इन सहकारी सस्थाओं को यदि कोई हानि होती है तो वह भी पूरी कर दी जाएगी पर यह तभी 
होगा जब कि वह हानि व्यापार में सामान्य रूप से होने वाली हानि से ज्यादा हो । चाहे इस 
योजना को किसी ग्राम या लघु उद्योग के उत्पादन के सम्बन्ध में प्रयोग के रूप में ही लागू करना 
हो, फिर भी इसके ब्योरे तैयार करने पड़ेंगे और कुछ विशेष परिस्थितियों में कतिपय उद्योगों के 
लिए वर्तमान नियत कटौती वाली प्रणाली पर यह कुछ न कुछ सुधार ही सिद्ध होगी। यह 
वाछनीय है कि एक या दो ऐसे क्षेत्रों के चुने हुए केन्द्रों में इस योजना को चलाकर अनुभव ग्राप्त 
किया जाए, जिससे संभाव्य नुक्सान वर्तमान कटौती पर आने वाले ख्चे से बहुत ज्यादा न हो सके + 


१७. औद्योगिक सहकारी सस्थाओं के माध्यम से कच्चे माल की खरीदारी और तैयार 
उत्पादनों की बिक्री से जो अनेक क्रियाएं सम्बन्धित हैं उनकी व्यवस्था के लिए स्टाक रखने के 
उपयुक्त प्रबन्धों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर संगठन करने की सी झ्रावश्यकता हैं। कृषि उत्पादों 
के सम्बन्ध में सहकारी हाट-व्यवस्था और माल संग्रहण की एक योजना तैयार की जा चुकी है और 
इसके लिए आवश्यक कार्यतन्त्र की स्थापना के लिए विधान तैयार किया जा रहा है। कृषि 
उत्पादकों और औद्योगिक सहकारी संस्थाओ्रों को एक ही योजना के अधीन लाने के काम में कुछ 
अधिक कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन फिर भी उसमे पारस्परिक सहायता के लिए जगह रहेगी 
ही । कृष्रि उत्पादनों के संग्रह और मोदामो के लिए संगठित की गई सुविधाओं का ग्रामीण और 
लघु उद्योगों के उत्पादनों के लिए उपयोग कर लेना कुछ हद तक संभव हो सकता है। 


१८. छोटी यूनिटों की आवश्यकतामों का ध्यान रखकर माल खरीदने के लिए ग्रहण की 
गई नीति का विकेन्द्रित क्षेत्र के कार्यक्रमों के पूरे होने में काफी अधिक हाथ होगा । जहां भी आव- 
दयक हो, खरीद की प्रक्रियाओं को बदलना आवश्यक होगा, जिससे कि सरकारी खरीद के आधार 
घर छोटी यूनिटों के लिए सुअवसरों की प्राप्ति निश्चित हो सके और वे अपनी सक्षम सामथ्यें का 
उपयोग कर सकें । 


१९. हाट-व्यवस्था खोज कार्य के आधार पर ही विभिन्न उद्योगों के उत्पादन कार्यक्रमों 
की रूपरेखा बनानें और उनके नवीकरण के सम्बन्ध में ज्ञान और सूचना प्राप्त हो सकेगी । यह 
खोज कायें या तो तदर्थ संगठित जांच-पड़तालों के द्वारा सम्पन्न हो सकता है अथवा उसे खोज 
कार्य अथवा हाट-व्यवस्था की योजनामों के साथ जोड़ा जा सकता है। इन दोनों हालतों में उद्देश्य 
यही होगा कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और रुचियों, प्रतियोगी उत्पादनों और व्यवस्थाग्रों 
के प्रति उपभोक्ताओं के रवैये, मूल्यों में परिवर्तत और माग पर उसके असर इत्यादि का भमली 
प्रकार अध्ययन किया जाए । यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी बहुत अधिक कार्य नही किया 
गया है। प्रस्ताव यह है कि ग्राम और लघु उद्योगों के अधिक महत्वपूर्ण उत्पादनों की हाट- 
व्यवस्था के सम्बन्ध में ये अध्ययन किए जाएं और प्राप्य परिणामों के आधार पर हाट-व्यवस्था 
सम्बन्धी अध्ययनों की गुंजाइश धीरे-धीरे बढ़ाई जाए । 

२०. छोटे कस्बों और गांवों में बिजली के विस्तार के साथ काफी संख्या सें लपु उद्योग 
विद्युत चालित हो जाएंगे और समृत्नत टेकवीको का अपनाना भी आसान हो जाएगा । सिचाई 
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और बिजली के अध्याय में छोटे कस्बों और गावों में बिजली के विस्तार के पहलुओ पर थोड़े 
बिस्तार के साथ विचार किया गया है। दूसरी योजना की अ्रवधि में १०,००० से कम आबादी 
वाली जितनी जगहों मे बिजली पहुंचेगी, उनकी संख्या ६,१०० से बढ़कर १६,५५६ हो जाएगी । 
पहले-पहल ऐसे गांवों में बिजली ले जाने का काम अत्यधिक आसानी से किया जा सकेगा जो या तो 
नॉगरिक क्षेत्रों के नजदीक बसे हैं या ट्रांसमिशन केन्द्र की ऐसी लाइनों के रास्ते पर हैं जहां 
छोटी-छोटी लाइने निकाली जा सकती है । सिफारिश यह है कि नागरिक और देहाती क्षेत्रों में 
ब्जिली ले जाने की योजनाएं कुछ इस प्रकार मिले-जुले ढंग से लागू की जाएं कि नागरिक और 
आऔद्योगिक उपभोक्ताओं से वसूल किए गए राजस्व का बचा हुआ भाग देहाती उपभोक्ताओं के 
लिए दरें घटाने के काम में लाया जा सके | इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विद्युत विस्तार 
के वर्तमान कार्यक्रम के द्वारा अगर इस योजना का देहाती क्षेत्रों में संगठित और सहकारी ढंग 
से उपयोग किया जाए तो अभी जितने गांवों मे बिजली पहुंचाने का प्रस्ताव है उससे कही श्रधिक 
गाकों में बिजली पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा यह सुझाव है कि जहां कही बिजली का 
उपयोग कृषि और छोटे उद्योगों के लिए किया जा सकता हो वहा डीजल चालित बिजलीघरों या 
पन्बिजलीघरों के रूप में स्थानीय योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। वायुशक्ति के विकास के लिए 
काम करने वाली कुछ छोटी यूनिटें बनाई जाने की भी आशा है । 

२१. क्रारीमरों के लिए मकरनों की व्यवस्था:---अक्सर कारीकर का घर ही उसके काम 
करने की जमह होती है। इसलिए उसके घर की स्थिति में सुधार करना भी विकेनद्रत क्षेत्र के 
कायेक्रम का महत्वपूर्ण श्रम होना चाहिए । जहां तक सम्भव हुआ' है हर उद्योग के लिए निर्चित्त 
रकम में ही इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है, परन्तु कुटीर, ग्राम और लघु उद्योगो में लगे सारे 
'करीगरो की जरूरतों को देखते हुए पूरक अनुदानों की आवश्यकता पड़ेगी ही । इसलिए गांधों'के 
लिए मकान निर्माण करने के कार्यक्रम मे गाव के कारीगरो की 'जरूरतों पर विशेष रूप से 
ध्यान रखना पड़ेगा । 

२२. ऋण और वित्त--प्रामोद्योग और लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रम मे वित्त सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संतोषप्रद प्रबन्ध करना बड़ा महत्व रखता है । वित्त की जरूरत 
क्वे माल की खरीद और सग्रह, तथा तैयार माल के संग्रह के लिए. तो पड़ती ही है, उसकी जरूरत 
'कारीगरों को सहकारी संस्थाओं की हिस्सा पूजी अदा करने, औजारों और सामान की खरीद और 
जमीन, घर, मशीनों तथा अन्य सामान में रुपए लगाने में उनकी सहायता करने के लिए भी पड़ती 
है । छोटे पैमाने के उद्योगों (जिनमें से'कई छोटे-छोटे उद्यमकर्ताश्रों के हाथ में हैं) की हिस्सा 
पूजी के लिए कर्जों की उतनी जरूरत तो नही पड़ेगी जितनी कि ग्रामोद्योगी में, जहां' सहकारी 
संगठन का अत्यधिक महत्व है । सब ग्राम और लघ उद्योगों के लिए कायकारी पंजी तथा 
'सध्यक्रालीन और दीवेकालीन वित्त की आचश्यकता होती है, हालाँकि जिन उद्योगों में अच्छी 
'टेकनीकों और अच्छे साज-सामान का प्रयोग होता है, और जिन्हें विदीषरूप से बनी हुई इमारतें 
चाहिएं, उन्हें दीघेंकालीन वित्त की झ्रावश्यकता अपेक्षाकृत अधिक पडेगी । 

२३. इस समय वित्त जुटाने के लिए जौ प्रबन्ध है, वे सतोषप्रद नही कहें जा सकतें । उसका 
कुछ भाग राज्य सरकारे उद्योमीं को रोजकीय सहायता अधिनियम के अधीन देती हैं । राज्य वित्त 
निगर्मों की ओर॑ से भी एक सीमित हंद तक औसंत और लम्बे समय के लिए धन दिया जाने लगा है । 
बैंकिंग स्रोतों से सहकारी संस्थाओं को कुछ कार्यकारी पूर्जी प्राप्त हो जाती हैं । ग्राम और लघु 
'उच्येसें:्केलिए बनाई गई क्त्तिं' सम्बन्धी किसी मी संगठित योजना में मारतीय रिजर्वे बैंक और 
स्वेंड्ब्रिंकों कवलुक बड़ा सा छॉंगा ।'उच्योगों की राजकीय' सहायता अधिनियम के अधीन' दी 
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जाने वाली ख्रहायता थोड़ी और बढ़ा दी गई है और स्थानीय भ्रधिकारियो को मंजूरी के और 
अधिक अधिकार दिए जा रहे है, लेकिन इस साधन से भी थोड़ा ही धन मिलता है । इसमे संदेह 
नहीं है कि अगर ग्राम और लघु उद्योगो की कर्ज सम्बन्धी आवश्यकताएं काफी मात्रा में पूरी की 
जाती हैं तो सामान्य बेकिंग और सस्थागत एजेसियों का अब की अपेक्षा और अधिक उपयोग 
करता पड़ेगा । इस दिशा में रिज़वे बैक, स्टेट बैक, राजकीय वित्त निगमो झौर केन्द्रीय सहकडरी 
बैंकों के बीच सहयोग पर आधारित एक समन्वित नीति की आवश्यकता है । चुने हुए केन्द्रों के 
छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए प्राप्य कर्ज सम्बन्धी सुविधाओं की वृद्धि और समन्वय सम्बन्धी 
आदशे योजनाएं इसी दिशा में श्ृरू की गई है । ये योजनाएं भारतीय स्टेट बैक के अधीन चलेंगी 
और उनका पर्यवेक्षण तथा नियत्रण स्थानीय समच्थ समितियों के हाथ में होना । तैयार की गई 
समन्वय योजनाएं, राज्य सरकारो की सहकारी ऋणदाता एजेंसियां, राजकीय वित्त निमम और 
भारतीय स्टेट बैक, सब साथ शिलकर काम करेंगे | हर एजेंसी ऋणदान सम्बन्धी घविल्लेष आप- 
रयकत्ाओ की पूर्ति करेगी और झथ ही उनके काम का एक-दूसरे से टकराव भी न हो पाएगा । 
इन आद्शे योजनाओं हारा आप्त खनुभव के आधार पर ग्रासीण और लघु उद्योच्रो के हर समूह के 
लिए उसकी विशेष आवश्यकताओं के सदमे में इसी प्रकार की सुयठित योजनाएं तैयार की जाएगी, 
जैसे कुछ क्षेत्रों में हधकरघा जुलाहो की सहकारी संस्थात्रों की तरह हिस्सा' पूजी के लिए कित्त 
व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ग्राम ऋण व्यवस्था सर्वेक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट 
में इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को औद्योगिक सहकारी सस्थाझ्रों के लिए 
अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करने मे सक्रिय भाग लेना चाहिए। इसके लिए आवश्यक विधान 
भी तैयार हो चुका है । 


ग्राम और लघ उद्योगों पर व्यय 


२४. नीचे की तालिका में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में ग्राम और बच्चु उद्योगों 
के विकास में किया गया खर्चे दिखाया जा रहा है :--- 


प्रथम योजना में ग्राम और लघु उद्योगों पर व्यय 
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२४. विभिन्न बोडों और राज्य सरकारो ने दूसरी पचवर्षीय योजना की अ्रवधि के लिए 
योजनाओं के जो मसौदे तैयार किए, उन पर ग्राम और लघु उद्योग समिति ने विचार किया। इस 
समिति को उद्योगों ने, और जहा भी सम्भव हुआ, राज्यों ने इस दृष्टि से प्रस्ताव तैयार करने का 
काम सौंपा कि ग्राम और लघु उद्योगो के विकास के लिए दूसरी योजना की अवधि मे प्राप्त 
हो सकने वाले साधनों का उपयोग कैसे किया जाएं। समिति ने लगभग २६० करोड़ रुपए की 
कुल लागत के कार्यक्रमों की सिफारिश की है, जिनसे चालू पूजी की भी व्यवस्था है 
जो अनुमान से लगभग ६५ करोड़ रुपए होगी । सूत, रेशम और ऊन सहित हथकरघा उद्योगों के 
लिए ८८ करोड़ रुपए, ऊन की कताई और खादी की बुनाई के लिए २: २ करोड़ रुपए, विकेन्द्रित 
सूती कताई और खादी के लिए २३ करोड़ रुपए, विभिन्न ग्रामीण उद्योगों के लिए ४७'४ करोड़ 
रुपए, दस्तकारियों के लिए ११ करोड़ रुपए, लघु उद्योगों के लिए ६५ करोंड़ रुपए, रेशम कीट 
उद्योग के लिए ६ करोड़ रुपए, नारियल जठा की कंताई और बुनाई के लिए २ करोड़ रुपए और 
सामान्य योजनाओं के लिए १५ करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के भी प्रस्ताव है । जैसे कि नीचे 
बताया गया है, योजना में चालू पूजी की आवश्यकताओं के अलावा २०० करोड़ रुपए के व्यय 
की व्यवस्था है । इस लागत को भिन्न-भिन्न उद्योगो पर प्रयोग के रूप में जिस प्रकार वितरित 
किए जाने की योजना है वह इस प्रकार है:-- 


ग्राम और लघु उद्योगों पर व्यय का वितरण 
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इस २०० करोड़ की रकम में अ्रम्बर चरखे के कार्यक्रम के लिए कोई व्यवस्था विश्येष रूप 
से नही की गई हैं । इस पर आगे विचार तब किया जाएगा जब किए जाने वाले परीक्षणों के परि- 
णाम ज्ञात हो जाएगे । सरकार अनेक ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के लिए चालू पूजी की 
व्यवस्था योजना की अवधि के शुरू में ही करेगी, अर्थात जब तक चालू पूजी के सामान्य 
रूप से बैंको अथवा सस्थाओं के माध्यम से मिलने का पूरा प्रबन्ध न हो जाएगा । चालू पूजी की 
यह व्यवस्था योजना द्वारा की गई २०० करोड़ रुपए की व्यवस्था के अ्रतिरिक्त होगी ॥ विभिन्न 
ग्राम और लघु उद्योगो के विकास से सम्बन्धित बोडे और राज्य सरकारें चालू पूंजी के बारे में 
अपनी आवश्यकताओं का अनुमान योजना के पहले दो या तीन वर्षों में ही कर लेंगी, और इन 
उद्योगों के लिए ब्योरेवार कार्यक्रम बनाते समय उनका उल्लेख अलग-अलग किया जाएगा । 
अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को पूरी योजना के लिए चालू पूजी अनुमान से 
लगभग २८४ करोड रुपए होगी जिसमें से ७ करोड़ रुपया खादी के लिए और श्षेष ग्रामोद्योगों 
के लिए है। यह कहा गया है कि आवश्यक चालू पूजी का अधिकाश सहकारी सस्थाओं तथा 
अन्य बैकिंग एजेंसियों से जल्‍दी प्राप्त होगा । हु 


२६. योजना में २०० करोड़ रुपए के व्यय की जो व्यवस्था हैं, उसमें उन योजनाओं की 
लागत शामिल होगी जिल्हे केन्द्र स्वयं पूरा करेगा | इसके अधिरिक्त राज्यों की वे योजनाएं 
भी जिनमें केन्द्र सहायता देगा, केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त यौजनाएं जिनमें राज्यों का योग होगा 
और वह व्यय भी इस रकम में शामिल होगा जो राज्य उन योजनाओं पर अपने साधनों से 
खर्च करेगा जिनको केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होगी । इस व्यवस्था के अलावा विस्थापित 
लोगों के पुनर्वास कार्यक्रम में कुटीर और मराध्यभिक उद्योगों और औ्ौद्योगिक कर्जों के लिए 
११ करोड़ रुपए तथा व्यावसायिक और टेकनीकल प्रशिक्षण के लिए ७ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गई है । पिछडे वर्गों के हित के कार्यक्रमों में भी व्यावसायिक और टेकनीकल 
प्रशिक्षण के लिए तथा चुने हुए आम और लघु उद्योगों के लिए भी कुछ व्यवस्था है। 
सामुदायिक विकास खण्डों के कार्यक्रम बजट में भी गांव को कलाओों और दस्तकारियों के 
लिए लगभग ४ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है । 


२७. आम और लघु उद्योगो के कार्यक्रम के एक भाग पर प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय मंत्रालय 
अथवा उन्ही के अधीन काम करते हुए अखिल भारतीय बोर्ड असल करेगे । शेर कार्यक्रम पर राज्य 
सरकारें मंत्रालयों और बोर्डों की सलाह के अनुसार झ्मल करेंगी । नीचे दी गई व्यय राशियाँ 


क्रेद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यायन्‍्क्‍त क्री छमने वाली योजनाधों की लागत बताती हैं -- 
१४2608/04&9--.27 


घश्द द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


द्वितीय योजना में ग्राम और लघु उद्योगों पर व्यय 
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इनमें से अधिकाश योजनाओं पर राज्य सरकारे भ्रमल करेगी। खादी तथा ग्रामोद्योगों की 
योजनाओं पर राज्य बोडे और राज्यों मे काम करने वाली रजिस्टरशुदा सस्थाएं अमल करेंगी। 
केन्द्रीय सरकार प्रायः जिन योजनाओं पर अमल करेगी वे वही होंगी जो एक तो अखिल 
भारतीय हों और दूसरे जिनका सबसे अच्छा सचालन केन्द्र द्वारा ही सम्भव है । ऐसी योजनाओं 
का सम्बन्ध केन्द्रीय संगठनों की व्यवस्था, प्रचार, प्रशिक्षण और खोज कायें, प्रदशनिया और 
मेले, मशीनों श्रादि का किस्तों की प्रणाली से खरीदना शौर राष्ट्रीय लघु उद्योग निग्रम जेंसी 


विज्ेष संस्थाओं के काम आदि के पहलुओं से है। इन योजनाझो का विस्तारपूर्वक वर्णन 
इसी अध्याय में झ्रागे दिया गया है । 


२८. राज्यों की संशोधित योजनाओं में ग्राम और लघु उद्योगों के लिए लगभग १२० 
करोड़ रुपए की कुल रकम व्यय के लिए निश्चित की गई हैं। एक समय के बाद इन रकमों को 
भी इस दृष्टि से दृहराया जाएगा कि ग्राम और लघु उद्योग समिति की रिपोर्ट मे दिए गए वितरण 
के साथ इनका मेल अधिक से भ्रधिक बैठ जाए। केन्द्रीय मंत्रालयों और अखिल भारतीय बोड्डों ने 
भी उद्योगों के लिए प्रस्तावित रकमों का राज्यों के बीच भ्रस्थायी तौर पर वितरण कर दिया है। 
राज्यों की रकमों को दुहराने के सम्बन्ध में विचार करते समय इनका ध्यान रखा जाएगा । जिने 
सामान्य योजनाओं के लिए १५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, उनका सम्बन्ध एक से अधिक 
उद्योगों भ्रथवा उद्योगों के समूहों से है--जैसे उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान संस्थाएं, 
एम्पोरियम और विक्रय केन्द्र। १५ करोड़ रुपए की व्यवस्था में से ६ करोड़ रुपए की रकम 
अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की सामान्य योजनाओं के लिए अलग कर दी गई है, 
जिनमें भूमि के श्रम प्रधान विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और टेकनीकल खोज कार्य भी शामिल हैं। 
राज्यीय उद्योग विभागों में श्रमिकों की भरती के लिए भी ३ करोड़ रुपए की रकम रखी गई 
है ककी बचे हुए ६ करोड़ में से खोज कार्य, प्रशिक्षण, एम्पोरियम, इत्यादि ऐसी योजनाओं 
परूव्यय क्रिया जाएगा जिनमें से अधिकांश पर राज्य सरकारों को काम करना होगा । ग्राम और 
बघु उद्योग कार्यक्रमों को कार्यरूप देनें की सामान्य क्रिया यह है कि राज्य के प्रस्तावों पर केन्द्रीय 
सरकार द्वारा अनुमोदन मिलने के पहले तत्सम्बन्धी अखिल भारतीय बोड विचार करें । 
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खादी और आ्रामोद्योगो से सम्बन्ध रखने वाली योजनाएं अलग श्रेणी के अन्तगंत आती 
है क्योकि इन योजनाओं के प्रस्ताव प्राय: पहुलेंपहल अखिल भारतीय और राज्य खादी 
तथा ग्रामोद्योग बोर्डो से आए है और उन योजनाओं पर कारें उन्ही की रजिस्टर्ड भ्रथवा मान्यता- 
आप्त सस्थाओं और सघो द्वारा मुख्य रूप मे होना है। पिछले तीन या चार सालो में वित्तीय सहायता 
का जो स्वरूप निर्धारित किया गया है, उसम दूसरी पचवर्षीय योजना के कार्यक्रमो के सम्बन्ध 
में संशोधन करने की आवश्यकता है । 
विकास कार्यक्रम 

हुथकरघा उद्योग : 

२६. उद्योग की भिन्न-भिन्न शाखाओ--मिल, विद्युत करघा, हथकरघा और 
खादी--के उत्पादन कार्यक्रम दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए अभी 
निश्चित नहीं किए गए क्योकि कई पहलुओ पर भ्रब भी विचार किया जा रहा है। लेकिन यह 
निश्चित है कि दूसरी योजना की अ्रवधि में हथकरघा उद्योग को पिछले एक या दो वर्षों की 
बनिस्बत बहुत बडी मात्रा म उत्पादन बढ़ाना होगा । 

ग्राम और लघु उद्योग समिति के अनुमानों के अनुसार दूसरी योजना के अनन्त तक हथ- 
'करघों द्वारा बनाए हुए अतिरिक्त कपड़े का उत्पादन १७० करोड़ गज तक हो जाएगा । भ्रनुमानित 
उत्पादन वृद्धि को पूरा करने के लिए संगठन सम्बन्धी काफी कार्य की आवश्यकता होगी । इसका 
'मतलब यह होगा कि जो हथकरघे बेकार पडे है उत्तको साल में ज्यादा दिनों तक काम में लाया 
जाए और प्रति करघा उत्पादन बढ़ाया जाए। हथकरघा उद्योग के विकास कार्येत्रम में मुख्य रूप 
से ऐसे हथकरघो की सहायता के लिए व्यवस्था की गई है जो सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते 
है । सहकारी संस्थाओ्रों मे कार्य करने वाले जुलाहो को स्वत॒ काम करने वाले जुलाहों की अपेक्षा 
काफी सहायता दी जा सकती है । प्रस्ताव यह है कि सहकारी क्षेत्र के हथकरघों की सख्या १० 
लाख से बढ़ाकर १४९ ५ लाख कर दी जाए । यह भी प्रस्ताव है कि टेकनीकल और दूसरे प्रकार 
के सुधार लागू करके उत्पादन प्रति यूनिट ४ बज से बढ़ाकर ६ से ८ गज प्रति दिन कर दिया जाए । 
इस प्रकार साल के लगभग ३०० दिलों का श्रौसत प्रति दिन ६ मज पूरा कर लिया जाएगा। 
जुलाहो को सहकारी संस्थाओ्रों के सदस्य बनने में सहायता देने के लिए कर्ज दिए जाएंगे और 
उनके लिए चालू पूजी का भी प्रबन्ध किया जाएगा । 


विकेन्द्रित कताई ओर खादी : 

“ ३०. अगर हथकरघों के लिए आवश्यक कोटि वाला सूत विकेन्द्रित आधार पर 
गांवों में ही तैयार कर लिया जा सके तो गांवों में रोजगार की सुंजाइश काफी बढ जाएगी । 
विस्तृत पैमाने पर विकेन्द्रित कताई करने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि उसके द्वारा हथकरघों 
की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें जिन्हें कि मिल के सूत पर निर्भर रहना पढ़ता है। 
'इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर टेकनीकल तौर पर मजबूत और कम लागत वाले चरखो 
ने निर्माण के लिए कई सालों तक लगातार प्रयत्न किया गया ताकि हथकरघों से उपयुक्त 
सूत काफी मात्रा में तैयार किया जा सके । आजकल अम्बर चरखे पर टेकनीकल दृष्टि से परीक्षण 
किए जा रहें हैं। अम्बर चरखा एक तीन यूनिट वाला कताई सेट है, जिसमें घुनाई मशीन, खिचाई 
मझीन और चार तकुवों वाला कताई पहिया होता है और सबकी लागत लगमस १०० रुपए होती 
है । खादी और ग्रामोद्योम बोर्ड ने श्रभी एक प्रारम्थिक योजना चलाई है जिसमें प्रश्षिक्षण केन्द्र, 
उत्पादन केन्द्र और अम्बर चरखा निर्माण केन्द्र आखिल हैं। इस प्रारम्भिक योजना को अंतिम 
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रूप अब मिलने ही वाला है। इसमे ६,००० तकुवे देश भर में फेले' १०० से भी अधिक केन्द्रों में 
होगे । परीक्षण और प्रयोग के कार्यक्रम के विस्तार के लिए १०,००० अत्तिरेक्त कताई सेट 
स्वीकृत किए गए है। कताई सेट के श्राथिक और टेकनीकल पहलुओं पर, जिनमे उत्पादकता, उत्पा- 
दन लागत, झ्रावश्यक सहायता और हथकरधघो के लिए सूत की स्वीकृति शामिल है, एक समित्ति 
विचार कर रही है जिसकी रिपोर्ट जल्दी ही निकलने वाली है । 


आ्राजकल एक तकुवे वाले अनेक प्रकार के चरखों पर कुछ हाथ का कता सूत तैयार 
किया जा रहा है। निस्सदेह सामान्य रूप से खादी विस्तार कार्यक्रम के अनुसार इस 
सूत की जगह अम्बर चरखे से कता हुआ सूत चलने लगेगा । देश में बढती हुई कपड़े की मांग 
को विकेल्द्रित रूप से पूरा करने के लिए अम्बर चरखा और कई तकुवे वाले चरखों के प्रयोग 
के बडे कार्यक्रम पर तब विचार किया जाएगा जब ऊपर कहे गए परीक्षण और जांच- 
पड़ताल के काम खत्म हो जाएगे। इस बड़े कार्यक्रम को ध्यान में रखकर खादी और ग्रामोद्योग 
बोर्ड ने ५ साल में २५ लाख कई तकुवे वाले चरखों का निर्माण और प्रचार करने के लिए 
परीक्षार्थ एक कार्यक्रम बनाया है जिसमे लगभग ५० लाख' आदमियो को पूर्णकालिक और 
अंशकालिक रोजगार मिलेगा । 


३१. खादी (सूती शौर ऊती )---सूती खादी जो अभी तक परम्परागत चरखों के सूत से 
तेयार की जाती थी, अब भविष्य में अम्बर चरखे के सूत से बहुत अधिक मात्रा में तैयार हुआ 
करेगी। गांव और स्थानीय क्षेत्र की खपत के लिए परम्परागत खादी का उत्पादन चाल रहेगा | 
खादी कार्यक्रम पर और पहले परे में बताए गए तत्सम्बन्धी अन्य पहलुओं पर साथ ही साथ 
विचार करके उनको अन्तिम रूप दिया जाएगा। परम्परागत खादी का उत्पादन ३ करोड़ 
४० लाख गज (जिसमें ५० लाख गज आत्मनिर्भरता के आधार पर उत्पादित खादी भी शामिल 
है) से बढाकर दूसरी योजना कीं अवधि मे ६ करोड गज कर दिया जाएगा (इसमे २ करोड़ 
गज आत्मनिर्भरता के आधार पर उत्पादित भी शामिल है) । इसमें चालू पूजी सहित २१ करोड 
रुपए खर्चे आएगा, लेकिन हो सकता है कि अम्बर खादी कार्यक्रम के साथ इसका समन्वय 
स्थापित करते के लिए इस कार्यक्रम मे सशोधन करना पड़े । 


३२. ऊनी खादी के (हाथ से कते हुए ऊनी धागे द्वारा) विकास कार्यक्रम का उद्देश्य इन 
उत्पादनों मे वृद्धि करना है : कम्बल का कपड़ा १९५६-५७ के २,५०,००० गज से १६६०-६१ 
में १० लाख गज, स्टेडर्ड से नीचा कपड़ा ५ लाख गज से १० लाख गज और. दूसरी किस्मों 
का कपड़ा १,२५,००० गज से १५ लाख गज कर देने का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 
प्रमुख ऊन उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन केन्द्रों का सगठन किया जाएगा, फिनिशिग और रगाई 
सयंत्रों की स्थापना की जाएगी और समुन्नत चरखों और करघो के प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे । 
ग्रमोधोम : 

१४. दूसरी योजना में इन प्रमुख ग्रामोद्योगों का विकास किया जाएगा--हाथ द्वारा 
धन की कुटाई, वनस्पति तेल, चमड़े के जते और, त्मझ कमाई, गृड़ और खांडसारी 
और कुटीर दिकसलाइयां। हाथ के बने कामज, त्ताड़-खजूर का गूड, साबुन, मधुसक्खी पालन 
और मिट्टी के बक्र्तन जैसे उद्योगों की विकास योजनाएं बड़े पैमाने पर लागू की जाएंगी और 
गाँक़ीं में मिट्टी के बरढेँक रेजे, और बांस इत्यादि के लि विकास कार्य भी आरम्भ किए जाएंगे । 


'”.शै४. हाथ हारा घात की कूटाई---इस उद्योग की विकास सम्बन्धी समस्याप्रों पर हाल ही में 


पान कुटाई समित्िने विचार किया है। ख़और लत्त उद्योग समिति के भरी इस उद्योग के कार्यक्रम 
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के सम्बन्ध मे सिफारिशों की है । इन सबको ध्यान मे रखकर यह प्रस्ताव है कि विद्युत चालित 
सभी धान की चक्कियों पर लाइसेस लगा दिया जाना चाहिए और जहा विशेष स्थितियों में सार्व- 
जनिक हित के लिए परम आवश्यक न हो वहा न तो नए मिल खोलने की और त वर्तमान 
मिलों की सामथ्य में ही विस्तार करने की आज्ञा देनी चाहिए। ओखलियो को समाप्त करने के 
सवाल पर बाद में रोजगार की स्थिति को देखते हुए विचार किया जा सकता है । सिफारिश है 
कि हाथ से कटे हुए धान पर ६ आना प्रति मन की औसत दर से दी जाने वाली राजसहायता चांलूँ 
रखी जाए और हाथ-कुटाई कंन्द्रों में कुटे हुए और खादी बोर्ड द्वारा प्रमाणित चावल पर बिक्री 
कर न लगाया जाए । चक्‍की-धनकी, समुन्नत (असम ) धनकियों, और ओसाई पख्ो के निर्माण 
और वितरण की योजनाओो पर अमल किए जाने से एक तो टेकनीकल कार्यक्षमता का स्तर बढ़ेगा 
और दूसरे हाथ से कुटे हुए सामान का उत्पादन अ्रधिक होगा । नामरिक क्षेत्रों को हाथ से कुंटा 
हुआ चावल नियमित रूप से पहुचाने के लिए हाट-व्यवस्था केन्द्र स्थापित करने होंगे और हाथ 
से कुटे हुए चावल के उपभोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे । 


३५. वनस्पति तेल (घानो )--इस उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं पर एक विशेष समिति ने 
अभी हाल में विचार किया है। उसकी सिफारिशों जल्दी ही मिल जाएंगी। वनस्पति तेल (घानी ) 
का विकास कुछ अश में तो इस बात की सम्भावना पर निर्भर करता है कि खाद्य तिलहनो के 
अधिकतर भाग को घानी के लिए दिया जाए और तेल मिलों से ज्यादातर बिनौलों 
का उपयोग करने को कहा जाए । क्वयें समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि तिल्‍ली, काला 
तिल, और कर्दी की मिलों द्वारा पिठाईं को प्रोत्साहित न करने और जहा आवश्यक हो प्रादेशिक 
आधार पर इस पर नियत्रण लगाने के लिए कदम उठाए जाएं। चूकि घानीवालों को सहकारी 
संस्थाओं में संगठित होने पर भी तिलहन पाने में बड़ी कठिनाइयां होती है, इसलिए उनके लिए 
मौसम पर काफी तिलहन का प्रबन्ध करने के लिए हाट-व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था करना जरूरी हो 
जाता है । यह भी प्रस्ताव हैं कि सिर्फ उन क्षेत्री को छोड़कर जहां तिलहन की पिटाई और किसी 
प्रकार नहीं हो सकती, वहा नई मिलें खौलनें की भी आ्रॉज्ञां मंहीं दी जानी चाहिएं भ्ौर वर्तमान 
मिलों पर जो उपकर द्वारा निधि एकत्र हों उसका उपयोग टेकंनीकल सामौन और हाट-व्यवस्था 
सैंबधी सुविधाए बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। यह भी प्रस्ताव है कि गांव के तेलियो को 
बिना ब्याज के कर्ज दिए जाने चाहिएं ताकि वे सहकारी संस्थाओं के हिस्सेदार बन सकें । कहा जाता 
हँ कि गांवों में तेल उद्यीग के क्षेत्र में विद्युत चालित सामान के प्रयोग करने के लिए परिस्थितियां 
अनुकूल है, लेकिन शर्त यह है कि इनका चलन विकेन्द्रित श्राधार पर सिर्फ उन्हीं लोगो के हाथ में रहें 
जी स्वयं इस सामान को चला सकें और साथ ही इन्हें इस्तेमाल करने से बेकारी न फैले । दूसरी 
योजना की अ्रवधि में खादी बोर्ड के कार्यक्रम की मुख्य बातें ये हैं : वर्तमान घानियो को सुधारता, 
५०,००० घानियो की जगह नई सुधरी हुई घानिंयां या वर्धा घानतियां लगाना और देश भर में 
ऐसे ४०० उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र खोलना जिनमें हर एक में दो घानियां और एक छ्ना प्रेस 
ही । भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ने जो ग्रामीण तिलहन उद्योग के विकास में भी सहायता 
करती झा रही है, प्रस्ताव रखा है कि वह जो प्रदर्शन यूनिट सामुदायिक योजना क्षेत्रों में स्थापित 
कर रही है तथा चल्ना रही है, उनमें वर्धा घानियों की सख्या बढ़ा दी जाए । 


३६. कटीर उद्योग के चेसडे के जते--चमड़े के जतों के उद्योग के अतग्गत देश भर में फैली 
हुई यूनिटें , तथा कुछ शहूरों जैसे कलकता आगरा और बम्बई में संगठित कुटीर यूनिट श्राती है । 
प्रस्ताव यह है कि बड़ी यूं निटों की सामथ्यें बढ़ाने की आज्ञा न देने की नीति को दूसरी योजना के 


४२२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


समय में भी लागू रखा जाए ताकि इस सामान की बढ़ी हुई माग लघु और कुटीर यूनिट से पूरी हो 
सके। बडी-बड़ी फैक्टरियो को उत्पादक चमडे का ज्यादा से ज्यादा सामान बनाने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाएगा । यह भी प्रस्ताव है कि सरकार कामगारो को कर्ज के रूप मे वित्तीय सहायता दे 
ताकि वे सहकारो संस्थाओं में हिस्सेदार बन सके, समुन्नत सामान ले सके और अपने काम के लिए 
पूजी पा सकें। खादी बोर्ड के कार्यक्रम का उद्देश्र ३५,००० मोचियों की इस प्रकार सहायता 
करना है कि उनको कच्चा माल नियमित रूप से मिलता रहे तथा उनका तैयार सामान उचित 
मूल्य पर खरीदा जाता रहे । 

३७. गाँव में चसड़ा कमाई उद्योग--कलक ते के छोटे पैमाने के क्रोम चर्म कारखानो तथा मद्रास 
के वनस्पति चर्म कारखानो के चर्मकमियो की अपेक्षा गावो के चर्मकमियों की स्थिति भिन्न है। प्रस्ताव 
है कि योजना की भ्रवधि मे चमडे के बड़े का रखानो की सामर्थ्यं मे विस्तार न होने दिया जाए ताकि 
आगे जो भांग में वृद्धि होगी उसके अधिंकाद की पूर्ति छोटी-छोटी चमड़ा कमाई यूनिटो और चमडा 
कारखानो द्वारा ही हो। इस क्षेत्र मे विकास कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से यह होगा कि छोटे- 
छोटे चर्मकर्मियो को सज्जित केन्द्रो मे समुन्नत रंगाई, फिनिशिंग इत्यादि की सुविधाए देकर उनकी 
टेकनीकल कार्यक्षमता को, जिसका स्तर इस समय बहुत ही कम है, बढ़ाया जाए। ये केन्द्र विभिन्‍न 
इलाको में कार्य करेगे । सगठत का सामान्य स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा कि ग्रामीण और नागरिक 
क्षेत्रों के वतेमान निकोई (चमड़ा उतारने के) केन्रो और छोटे-छोटे चमड़े के कारखानो के प्रलावा 
हर क्षेत्र में एक या दो केन्द्रीय चमड़े के कारखाने रखे जाएं ताकि छोटी यूनिटो को वहा से चमड़े 
की फिनिशिंग की तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सके । छोटे-छोटे चमंकर्मी इन सुविधाओं का 
फायदा उठाएं, इसके लिए ग्रस्ताव है कि उन्हें सहकारी संस्थाओं में संगठित किया जाए । दूसरी 
योजना के लिए खादी बोर्ड के कार्यक्रम में अनेक मृत पशुगृह, चममंकर्म केन्द्र, सरेस निर्माण केन्द्र 
और प्रशिक्षण एवं उत्पादन तथा प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है । उसमें 
यह भी ग्बन्ध है कि चर्मकरमियों को अपने घरो मे सुधार करने के लिए कर्ज दिए जाएं । 

रे८. गुड़ भौर खांडसारी उद्योग---गुड़ भौर खांडसारी उद्योग के विकास कार्यक्रम का प्रथम 
उद्देश्य यह होगा कि अ्रच्छा सामान और भअच्छे विधायनों के चलन द्वारा टेकवीकल कार्यक्षमता का 
स्तर ऊचा किया जाए। खाडसारी बनाने के वर्तमान ढग से कुछ भाग बेकार भी जाता है, इसलिए इस 
टेकनीक को सुधारने की दिशा में खोज कार्य किया जाएगा। खांडसारी बनाने में वैक्यूम कड़ाही 
पाली के विकेन्द्रित आधार पर ग्रहण किए जाने की संभावना पर विचार किया जाएगा। गुड़ 
उद्योग के लिए उसके टेकनीकल प्रक्ष पर भी ध्यान दिया जाएगा। उसमें विद्युत चालित चरखियां, 
अच्छी कड़ाहिया और भट्दिया चालू की जाएंगी और गूड़ उत्पादको की सहकारी सस्थाएं बनाई 
जाएंगी ताकि गुड़ के ज्यादा दिनों अच्छा बने रहने की शक्ति, उचित संग्रह, ठीक से पैकिंग, और युण 
के मानकीकरण गआदि से सम्बन्धित समस्याओं को हल किया जा सके । * 

शक ३९. -कूटीर दियासलाई उद्योग--कुछ समय से 'ए' श्रेणी कीः बड़ी दियासलाई कौ 
! का. विस्तार चही होने दिया गया ह । इसलिए दूसरी योजना की अवधि में बढती हुई 
माय की पृ्ति अपेक्षाकृत बी', सी” और 'डी' श्रेणी की छोटी फैक्टरियो के उत्पादन से ही होगी ! 
खादी बोड के का््रेक्रम में 'डी' श्रेणी की प्रतिदिन १५ ग्रुस उत्तादन वाली १,००० फैक्टरिया 
स्थापित करने की व्यवस्था है । । 
४०. श्न्य ग्रामोद्योग--अन्य ग्रामोद्योगो में से मधुमक्खी प्रलन, ताड़-खजूर गुड़, 
कामज, साबुन और मिट्टी के बतेनों के लिए खादी बोडे ने विकास कार्यक्रम बनाए हैं । 


ग्रामोद्योग और लघु उद्योग डरहे 


अनेक गांवों में सधुमक्खी पालन को सहायता दी जाएगी तथा मधुमक्खी पालकों 
और क्षेत्र कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा । आदर्श मधुमक्खी केन्द्रों की संख्या भी 
बढाई जाएगी । 


ताड-खजूर के गुड के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि पेड़ो से 
नीरा चुआने वालो की योग्यताओं के उपयुक्त विभिन्न प्रकार की उत्पादन इकाइयां स्थापित 
की जाए । इसके अलावा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के चुआने वालो को सहायता भी दी जाएगी । इस 
क्रार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सहकारी संस्थाओ्रों और सहकारी संस्थाझओ्रों के संघो को 
ताड-खजूर गुड़, ताड़-खजूर पत्ते और अन्य तत्सम्बन्धी उत्पादों के निर्माण जैंसी' उत्पादन 
की नई दिशाएं प्रारम्भ करने में सहायता दी जाए। आशा है कि अखिल भारतीय खादी और 
ग्रामोद्योग बोर्ड के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार विकास व्यय १६५६-५७ के ५६ लाख 
से बढ़कर १६६०-६१ तक ८६ लाख हो जाएगा। सारी योजना पर कुल ५ करोड़ रुपया 
खर्च होगा । द 


प्रस्ताव है कि हाथ से बने कागज का उत्पादन १९६०-६१ तक बढाकर ४,४०० टन कर 
दिया जाए | इसके लिए 5८० फैक्टरी यूनिटे, ४०० कुटीर यूतिटें और ४०० स्कूल यूनिट 
स्थापित की जाएंगी । अखाद्य तेलों द्वारा साबुन का उत्पादन बढ़ाने के लिए तीन प्रकार के 
अलग-अलग केन्द्र---तेल उत्पादन केन्द्र, तेल एव साबुन उत्पादन केन्द्र और मिश्रित उत्पादन 
यूनिट गहन क्षेत्रों मे खोले जाएंगे । 


मिट्टी के बर्तंत बनाने के उद्योग की सहायता के लिए अधिक अच्छे चाकों की व्यवस्था की 
जाएगी, नालियों और खपरैलों इत्यादि के अच्छे साचे तैयार किए जाएंगे और अच्छी भट्टियों 
को व्यवस्था की जाएगी । अन्य परम्परागत उद्योगों, जैसे रस्सी बटाई और टोकरी बुनाई को 
भी सहायता दी जाएगी । 


४१, खादी और ग्रामोद्योगों के लिए गहन क्षेत्र तथा हाट-ध्यवस्था योजनाएँ--अखिल 
भारतीय खादी और ग्रामोच्रोग बोर्ड की सामान्य योजनाओं में गहन क्षेत्र योजना उल्लेखनीय 
है । इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण गर्थ-व्यवस्था के अभिन्न भाग के रूप में ग्रामोद्योगों का 

अप करने की दृष्टि से चुने हुए २०,००० से ३०,००० तक की झाबादी वाले समीपस्थ क्षेत्रों का 
2 रूप से झ्राथिक विकास करना । बोर्ड के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दूसरी योजना के 
अन्त तक कुल २:७७ करोड रुपए के खर्च से इत गहन क्षेत्रों की संख्या १६५५-५६ में ३४ से 
बढ़ाकर २०० कर दी जाएगी । खादी और ग्रामोद्योम बोड्डे का यह भी प्रस्ताव है कि गाव के 
कारोगरों को कच्चा माल, उत्पादन के औजार और तैयार माल की बिक्री की सुविधाएं दिलाने 
में सहायता करने के उद्देश्य से व्यापक हाट-व्यवस्था संगठन बताए जाएं । एक त्रिस्तरीय संगठन 
बनाने का भी प्रस्ताव है जिसमें प्रादेशिक हाट-व्यवस्था केन्द्र, प्रादेश्चिक हाट-व्यवस्था केन्द्रों के 
अधोन काम करने वाले विश्येष केन्द्र और उपकेन्द्रों के अधीन काम करने वाली फुटकर बिक्री की 
दुकानें शामिल होंगी । यह भी प्रस्ताव है कि बोड के केन्द्रीय दफ्तर से सम्बद्ध एक केन्द्रीय हाट- 
व्यवस्था सम्बन्ध सूचना केन्द्र खोलो जाए जिसका काम प्रादेक्षिक हाट-व्यवस्था केःद्रों के कामों 
में समन्वय स्थापित करना और कच्चे माल तथा उत्पादन के ग्रौजार झ्रादि की पहले से खरीदारी 
करने के बारे में सलग्ह देन' होगा । 
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दस्तकारियां . 

४२. दस्तकारी की चीजें अपने कलात्मक डिजाइनों के कारण ही उपभोक्ताओो का मन 
आकर्षित करती है। यह शिल्प हमको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है और इसके विकास के लिए 
हाल में किए गए प्रयत्नों को अच्छी सफलता मिली है। दूसरी योजना की अवधि में डिज़ाइनो की 
उन्नति करने तथा प्रादेशिक डिजाइन केन्द्र स्थापति करने की दिशा मे योजनाए शुरू की जाएगी । 
इसके अलावा कला स्कूलों को डिजाइनो विषयक विकास अनुभाग खोलने में सहायता दी जाएगी 
तथा काम करने वाले कारीगरों को समुन्नत शिल्प डिज़ाइन कार्य में प्रशिक्षण देने के लिए वज़ीफे 
दिए जाएंगे । कारीगरों को अ्रच्छा सामान दिया जाएगा ताकि वे अच्छी-अच्छी टेकतीको का 
उपयोग कर सके । देश में उनकी बिक्री बढाने के उद्देश्य से अनेक केन्द्रों में नए एम्पोरियम और 
बिक्री केन्द्र तथा शिल्प संग्रहालय खोले जाएंगे । देहाती बाजारों और भेलों में बिक्री के लिए 
भाड़िया रखी जाएंगी, पर्यटको के आकर्षण स्थलों में स्टेशनों तथा हवाई अड्डों इत्यादि पर बिक्री 
की दुकानों और शो केसों की व्यवस्था की जाएगी । दस्तकारियों की चीजो की बिक्री के लिए 
सहकारी सगठन स्थापित करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रदशिनियो और 
औद्योगिक मेलों आदि में भाग लेकर प्रचार इत्यादि द्वारा विदेशों में भी बाजार बनाए जा रहे है । 


परम्परागत और नए शिल्पो के विकास के लिए दस्तकारी बोर्ड की सलाह से राज्यो को 
संहायता दी गई है। अनेक दस्तकारियों, यथा कलात्मक घातुकृतियां, खिलौने, ताल-पत्र और 
रेशे, पत्थर और संगममर पर पच्चीकारी, लेकर का काम, फीतें और कशीदाकारी, बास की 
चीजे, दरिया, चमड़े का बढ़िया सामान, चमकदार मिट्टी की चीजे आदि के लिए राज्यो मे 
प्रशिक्षण अथवा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोले जाएगे । विशिष्ट दस्तकारियो के विकास के 
लिए भी कई योजनाएं है । इनके अतर्गंत उत्तर प्रदेश की सीग, सोने-चांदी के सामान, हाञ्लीदात, 
बिंदरी, लकड़ी के खिलौने, बेत और बास की चीजे, पश्चिम बगाल की कलात्मक मिट्टी के 
बर्तन, मालदा शिल्प और चटाइया हैदराबाद की लाख की चड़ियां, हिमरू, दरिया और ऊनी 
फर्श, चादी की फिगरी, रमीन पत्थर और सलीमशाही तथा भप्पाशाही जूते, मध्य भारत के 
चमडे के खिलौने, घास की चटाइयां, कीमखाब के काम, पीतल के नकक्‍्काशीदार बतंन और 
पेपियर मैश्ली के काम और दूसरे राज्यों की अन्य स्थानीय दस्तकारिया शआराती है । 


छोटे पंसाने के उद्योग 


४३. इस श्रेणी के अन्तर्गत विविध प्रकार के उद्योग आ जाते है किन्तु उनकी सामान्य 
विशेषताएं है उनकी नागरिक अथवा अर्ध-नागरिक स्थिति और मशीनों, बिजली तथा आधनिक 
टेकनीकों का प्रयोग। ये उद्योग छोटे-छोटे उद्यमकर्ताओं या झात्मनिर्भर कामगारों और कही' 
कहीं सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे है । इस क्षेत्र की कुछ यूनिटें, उदाहरणा्थ साइकिल के 
पुरज या सिलाईं मशीनों के पुर्ज बनाने वाले बडे-बड़े उद्योगों के सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे उनसे 
नियमानुसार सुव्यवस्थित प्रणाली से जुड़े हुए नही है; वे तो उनकी सामयिक आवश्यकताओं के 
आडरों की सप्लोई भर करते हैं। कामकाज के लिए रखी गई परिभाषा के आधार पर लघ उद्योग 
बोर्ड ने छोटे पैमाने के उद्यायों' के अन्तगरेत उन सभी यूचिटों को रख दिया है जिन पर ५ लाख से 
कम पूजी लगी हुई हैं और थिंजली का प्रयोग करने पर जिसमे ५० से कम आदमी काम करते है । 
इस क्षेत्र में विकास के लिए मुख्य आवश्यकताए है समुन्नत' औंजारों, मश्ीतों और नई टेकनीको 
को अपनाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण और टेकनीकल सलाह देता, उचित दरों पर कच्चा सामान 
भौर बिजलो देना, उचित शर्तों पर पर्याप्त वित्त देना, मशीनों के आयात और उनकी खरीद के 
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हा 


लिए सुविधाएं देना और उत्पादनों को बिक्री में सहायता देना। लघु उद्योगों का बडे उद्योगों के 
सहायकों के रूप में जितना विकास किया जाता है उतनी हो हाट-व्यवस्था की समस्याए आसान हों 
जाती है। उद्योग के दो क्षेत्रों के बीच इस प्रकार के समन्वय के लिए यह आवश्यक है कि (%) बडी 
यूनिटों के उत्पादन कार्यक्रमों की योजना बनाते समय चीजो या पु्जों की खरीद की व्यवस्था 
विशेष रूप से हों, और (ख) लघ्‌ उद्योगों का स्तर इतना हो जाए कि वे वाछित मानक और 
विवरणों के अनुसार उत्पादनों की सप्लाई बनाए रख सकें। किसी बडे उद्योग की स्थापना के ए 
लाइसेंस देने समय या उसका विस्तार करते समय उचित हार्ते और आरक्षण लगाने की भ्रथा 
हाल ही में गुरू की गई है ताकि तत्सम्बन्धी लघ्‌ उद्योगों के उत्पादनों के लिए गुजाइश हो सके । 


४४. लघु उद्योग सेवा संस्थान--केन्द्रीय सरकार १० करोड़ रुपए की लागत से जो 
कार्यक्रम स्वयं शुरू करेगी उसके अन्तर्गत लवू उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा टेकनीकल सेवाओ का 
और अधिक विस्तार तथा एक औद्योगिक विकास सेवा की स्थापना, मशीने आदि किस्तो पर 
खरीदने को एक योजना, एक हाट-व्यवस्था सेवा की स्थापना और चुने हुए केद्रों ठथा 
उद्योगो में आदर्श योजना की शुरुआ्रात आदि कार्य आते है। प्रस्ताव यह है कि लघु उद्योग 
सेवा सस्थानों की संख्या ४ से बढ़ाकर २० कर दी जाए ताकि हर राज्य के हिस्से में 
कम से कम एक सस्थान झा जाए । ये सस्थान समन्नत प्रकार की मश्नीनों, साज-सामान 
और विधायनों, कच्चे माल के प्रयोग और लागत घटाने के तरीकों के बारे में की गई 
सामान्य पूछ-ताछ पर टेकनीकल सलाह ही नही देगे बल्कि उनके टेकनीकल कमचारी छोटी 
यूनिटों से सम्पर्क स्थापित करके उनकी समसस्‍्याओ्रों पर सलाह देंगे और इस प्रकार एक 
उपयोगी विकास सेवा की व्यवस्था हो जाएगी। ये सस्थान अपने निजी कारखानो के सस्थानों 
के बौहर स्थापित केन्द्रों के आदर्श कारखानो और ट्रकों पर लगे हुए चलने-फिरने वाले 
कारखानों के द्वारा समन्नत में कनीकल सेवाओ और मशौनों के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रदर्शन किया 
करेंगे । इसके अलावा वे उद्योगपंतियोँ को छोटी-छोंटी मझीनें और साज-सामान किस्तों 
पर खरीदने की प्रणाली पर देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निमम की ओर से भी काम 
करेंगे । वे छोटे उद्योगो को वर्तमान और भावी बाजार के तथा अपने उत्पादन को ऐसे बाजार 
के अनुरूप बनाने के बारे में सलाह और सूचना देकर उनके लिए हाद-व्यवस्था मी करेंगे । मशीन 
और साज-सामान की किस्त-खरीद और हाट-व्यवस्था की योजनाएं औद्योगिक विकास सेवा 
की स्वाभाविक अंग है। इस समय सामान्य कामों की मशीनों की किस्त-खरीद की छाते 
ध्रारस्भिक अदायगी के रूप में सामान्य मशीनों के लिए २० प्रतिशत और विशिष्ट मशीनों के 
लिए ४० प्रतिशत और ब्याज की दर ४१ प्रतिशत है, लेकिन आवश्यकतानूसार ये शत 
घट-बढ़ भी सकती है । 


हाट-व्यवस्था सेवा बीन दिशाओं में झुरू की जाएगी । प्रथम कुछ चीजों के लिए, जैसे 
आगमरे के जतों, अलीगढ के तालों के लिए तत्सम्बन्धी केन्द्रों में थोक बिक्री केन्द्र खोले जाएंगे और 
राष्ट्रीय लव उद्योग नियम इच्च सामान को निश्चित मानकों के आधार पर खरीदेगा और आस- 
पास के फूटकर विक्रेताओं को बेचेगा । दूर के क्षेत्रों तथा चुनी हुई फुटकर बिक्री की दुकानों में 
बिक्री के लिए चलती-फिरतीं बिक्री गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी जिनमें यह सामान बाजार 
भाव पर बेचा जाएगा । दूसरे, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगस संभरण और तिपटान महानिदेशक 
से यह तय करेगा कि इन लघु उद्योगों से सामान आदि की खरीद की जाए | तीसरे, लघ 
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उद्योग सेवा सस्थान अपने एक पूर्णकालिक अफसर द्वारा बड़ी यूनिटों से ऐसी चीजों के आर्डर 
पाने की संभावना पर खोज-बीन करवाएंगे जिन्हे लघु उद्योग तैयार कर सकते है । 


जैसे-जैसे हाट-व्यवस्था सेवा और मशीतो आदि की किस्त-खरीद प्रणाली का बड़े पैमाने पर 
विस्तार होता जाएगा, वैसे-वैसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के सहायक निगमो की स्थापना आवश्यक 
होती जाएगी । प्रस्ताव है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्‍ली मे चार ऐसे निगम स्थापित 
किए जाए। हो सकता है कि ये निगम ऐसे छोटे उद्योगों के उपयोग के लिए आवश्यक लोहा- 
इस्पात तथा दूसरा कच्चा माल इकट्ठा करे और सप्लाई करे जिनको सरकार बड़ी यूनिटो के 
सहायक तथा भअन्य ऐसे हो विकास कार्यों के लिए बढ़ावा देता चाहती है। केन्द्रीय सरकार के 
टेकतनीकल सेवा कार्यत्रम के एक भाग के रूप में जूते, शल्य चिकित्सा सम्बन्धी औजार, ताले, 
सर्वेक्षण भौर ड्राइग के औजार झौर इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गाल्वनाइजिंग जैसे कुछ चुने हुए 
उद्योगों के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की गई है । 


४५. औद्योगिक बस्तियां--दूसरी पंचवर्षीय योजना में काम करने के अनुरूप स्थितिया 
पैदा करने, उत्पादन क॑ स्तर एक-से बनाए रखने और माल तथा साज-सामान का किफायतशारी 
से उपयोग करने को दृष्टि से श्रौद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिए १० करोड़ रुपए 
को व्यवस्था की गई है । मुख्य उद्देश् यह है कि लघु उद्योग की कई यूनिटे 
सामान्य सेवात्रों और भ्रन्य सुविधाप्रों, जैसे अच्छा स्थान, बिजली, पानी, गैस, भाष, 
कम्प्रेस्‍्ड हवा, रेल साइडिग और वाच एण्ड वार्ड इत्यादि के फायदे उठा सकें । कुछ यूनिट्रें 
एक-दूसरे के नजदीक स्थित होने की वजह से दूसरों की सेवाओं और माल का लाभ 
अधिक आसानो से उठा सकेंगी । इस प्रकार वे अरन्योन्याश्रित और पूरक बन सकेंगी। दो प्रकार की 
ऑऔद्योगिक बस्तिया स्थापित किए जाने की आशा है : एक तो बड़ी बस्तिया जिन पर लासत ४० से 
५० लाख रुपए तक और दूसरे, छोटी बस्तिया जिन पर २० से २५ लाख रुपए तक आएगी ॥ 
प्रस्ताव यह है कि इनके निर्माण और प्रबन्ध की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हो 
और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इन बस्तियो की पूरी लागत कर्ज के रूप में दे । राज्य 
सरकारें इनका सचालन निगमों श्रथवा ऐसी एजेसियो द्वारा करेंगी जिन्हें वे स्थापित करना चाहे । 
इन बस्तियों की जमोनें शरद्योगिक यूनिटों को सीधें बेच दी जाएंगी या किस्त-खरीद श्रर्तो 
पर दे दी जाएंगी । कही-कहीं इमारते बनाकर अथवा किराया चुकाते-चुकाते मल्कियत 
प्राप्त करने के झाधार पर दे दी जाएंगी ग्रथवा श्रगर जरूरी हुआ तो शीधे बेच दी जाएगी । 
राजकोट, दिल्‍ली, मद्रास, पश्चिम बंगाल, मैसूर, तिरुवाकुर-कोचीन और उत्तर प्रदेश के लिए 
१० ऐसी बड़ी भौद्योगिक बस्तिया बनाने की स्व्रीकृति दी जा चुकी है | लघु उद्योग बस्तियों 
के लिए फिलहाल ग्राठ क्षेत्र चुने गए है । 


ग्राम और लघ्‌ उद्योग ससिति ने यह मत प्रकट किया था कि औद्योगिक बस्तियां कुछ ऐसे 
स्थानों पर होनी चाहिएं जहा कि वे नामरिक केन्द्रों में और अधिक आबादी बढ़ाने में योग न दें । 
इन बस्तियों, विशेषकर छोटो बस्तियों के स्थानों का निर्णय करते समय इस बात का ध्यान रखा 
जाना चाहिए कि उनका विकास निश्चित रूप से अपेक्षाकृत छोटे कस्बों' के'निकट ही हो ! 


४६. रांज्यीय योजनाओं के भ्रत्तगेत छोटी योजनाएं---केन्द्र की टेकतीकल सेवा योजनाए 
प्रौर औद्योगिक बस्तियो की योजैनाए छोटे पैमाने के उद्योगो की विकास गति और उनकी 
दिज्ञा पर प्रभाव ग्रवश्य डार्लेंगी, परन्तु इन उद्योगों के विकास का स्वरूप राज्यो में बनाई 
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जाने वाली और चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाश्रों की गति से निर्धारित होगा । राज्यों की 
योजनाए मोटे तौर पर चार प्रकार की है, जैसे--- 


(क) ठेकनीकल सेवा और खोज योजनाएं, उदाहरणार्थ प्रशिक्षण एवं उत्पादन 
या प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र और पोलीठटेकतीक विद्यालय , 

(ख) विभागों द्वारा शुरू की हुई प्रारम्भिक योजनाए, जिन्हें औद्योगिक सहकारी 
सस्थाओ्रे या निजी उद्यमों में बदल दिया जाएगा , 

(ग) वाणिज्य से सम्बन्धित उत्पादन योजनाएं और उद्योगों को राजकीय सहायता 
अधिनियम' के आधीन निजी कम्पनियों को कर्जे, और 


(घ) बिजली देने की योजना । 


४७. राज्यों के प्रशिक्षण और टेकनीकल सेवा के कार्यक्रम, केन्द्र के उस कार्यक्रम के 
परिपुरक होगे जिसको लघु उद्योग सेवा संस्थान पूरा करेगे । इस मामले तथा विकास के भ्रन्य 
क्रिया-कलाप मे और लघु उद्योग सेवा सस्थानों और राज्यों के उद्योग विभागों के बीच समन्वय 
स्थापित करने की आवश्यकता मानी जा चुकी है और उन दोनो कार्यों के विशिष्ट क्षेत्र तथा अपने 
कार्यों में समन्वय लाने की रीति निर्धारित करने के लिए भी प्रयत्व किए जा रहे है । ये संस्थान 
मूलतः टेकनीकल सेवा एजेंसियों के रूप में काम करेंगे और राज्यो के उद्योग विभाग उद्योग 
शुरू करने, उद्योगों के लिए वित्तीय तथा अन्य प्रकार की आवश्यक सहायता प्राप्त करने, औद्योगिक 
सहकारी संस्थाओं का सगठन करने इत्यादि से सम्बन्ध रखने वाले मामलों को निपटाएंगे । केन्रीय 
सरकार की प्रारभ्भिक योजनाओ, जैसे नमूने के कारखाने, टेकनीकल विशेषज्ञों की सेवाओ्रों का 
प्रबन्ध करता और भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लिए उपयुक्त उद्योगों की सूचिया तैयार करना आदि 
मामलों मे सलाह-मशर्षिरा किया जाएगा । लघु उद्योग विकास झायुकत के दफ़्तर ने कुछ 
उद्योगों के लिए नमूने को योजनाएं तैयार की है । 

४८. भिन्न-भिन्न लघु उद्योंगों की विकास योजनाएं बनाने का प्रस्ताव क़रने के पहले 
मांग, कच्चे माल की प्राप्ति, सम्बन्धित परिस्थितियों तथा अन्य बातों पर ध्यानयूर्वक विचार करना 
होगा । भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लिए उन उद्योगों का चुना लाभप्रद होगा जिनके लिए वहां उपयुक्‍त 
परिस्थितियां विद्यमान हो, और इसीलिए इनको विशेष रूप से बढ़ावा तथा सहायता दी जानी 
#चाहिए। चुनें हुए उद्योगों की सूचियों से विभागीय योजनाएं बनाने और गैर-सरकारी लोगों से कर्ज 
"तथा अन्य सहायता पाने के लिए आई अजियों पर विचार करने में काफी सहायता मिल रुकती है । 
इन योजनाओ के बनाने के लिए और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उनमें संशोधन करने 
के लिए सर्वेक्षणों की और साथ ही परिश्रम के साथ हर चीज का अन्वेषणात्मक अध्ययन 
करने की आवश्यकता है । लघु उद्योग बोर्ड ने जाच-पड़ताल का कार्यक्रर पहले से ही झुरू 
कर दिया है और एक दल ने उत्तरी क्षेत्र के चार उद्योगो, अर्थात खेल-कूद का सामान, सिलाई 
मशीनें और पुर्जे साइकिलें और पुर्जे, चमड़े के जूते, और एक अखिल भारतीय उद्योग, अर्थात 
उत्तरी क्षेत्र के लिए स्वचल बैटरियों पर अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है। इस प्रकार के दल 
पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के लिए भी काम कर रहे है । इन अध्ययनों के पूरे होने तक 
राज्य के उद्योग विभाग अपने चुनाव और सूझ के आधार पर स्वयं ही उद्योगो की सूचिया 
फिलहाल बना सकते हैं ताकि इस क्षेत्र में विकास के लिए निश्चित मात्रा में दिल्ला-संकेत तथा 
मार्य-दर्शन किया जा सके । 


४डश८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


रेशम कीट पालन : 


४९. रेशम कीट पालन उद्योग में रोजगार प्रदावन करने की बहुत सम्भावनाए 
है और इससे देहात के बहुत-से कुटुम्बी को पूरक काम-धथा मिलता है। चूकि रेशमी 
कपडा उद्योग को अन्य वस्त्र उद्योगो से होड लेनी है, इसलिए इस उद्योग में विस्तार तथा 
स्थायित्व तभी आ सकेगा जब उसकी किस्म में उन्नति हो तथा लागत कम हो । शहतूती रेशम 
और गर-शहतूती रेशम दोनो के सुधार और विकास की योजनाए पहली योजना की अवधि 
से ही चल रही है। लेकित दूसरी योजना में हर दिशा में व्यापक प्रयत्न किए जाएंगे । इस 
कार्यक्रम का अधिकाश राज्यो मे कार्यान्वित होगा, केन्द्रीय योजनाएं समच्चय और अखिल 
भारतीय अनुसंधान केन्द्रों तक सीमित रहेगी । शहतूृती रेशम के सम्बन्ध में विकास 
कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बरताती और सिचाई वाले दोनो प्रकार के इलाको 
में झहतूत के बर्तमान पेडो में कलमें बाधकर काफी मात्रा में पत्ती पैदा करके, अधिक 
पत्तियां देने वाले शहतूतों की नई-नई किस्मे पैदा करके और खेती के तरीकों, खाद आदि में 
सुधार करके दहतूत की पत्तियों की लागत घटठाई जाएगी । शहतूत और कोशो मे सुधार लानें में 
इन तथा अन्य उपायों के साथ-साथ रेशम लिपटाई के आधुनिकीकरण, देशी चरखो के साथ अच्छी 
चिलम॑चिया लगाने और लिपटाई यत्रो (फिलेचर्स ) को भी समुन्नत किया जाएगा, देहातीं चरखों 
की जगह समुन्नत चिलमचियों का चलन कराया जाएगा और चिलमचियो को अनेक तारों वाली 
चिलमचियों में बदलने और केन्द्रीय तापन प्रणाली और प्रशीतक कोष्ठी का चलन करने इत्यादि 
के लिए भी उपाय किए जाएगे। बटे रेशम उद्योग मे निकलने वाले उप-उत्पादनों का उपयोग 
किया जाना लिपटाई उद्योग के हित में बडा आवश्यक है। बटे रेशम उद्योग की फिर से 
जमाने और उसके विकास के लिए भी प्रयत्न किए जाएंगे । पहली और दूसरी अवस्थाश्रों के कीडो 
को साथ-साथ जुटाने के लिए प्रयोग के रूप में सहकारी संस्थाए स्थापित की जाएंगी और कोग्ो 
का परीक्षण और उनका श्रेणी-विभाजन किया जाएगा, साथ ही वास्तविक उपज के आधार पर 
कोग्नों के दाम झदा करने की रीति चलाई जाएगी । कलकत्ता, बंगलौर और बरहामुपर स्टेशन 
के अनुकूलन गृहो पर श्रधिक काम किया जाएगा। राज्यों के रेशम कीट पालन विभागों के कर्म- 
तारियों के प्रशिक्षण के लिए दो प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे । 


जहा तक गेर-शहतूती रेशम का सवाल है, विकास कार्यक्रम मे बागान और एड़ी, मूगा और 
टसर के मूल बीज के कोग्नो के उत्पादन में सुधार की व्यवस्था की गई है । शहतुृती रेशम उद्योगू 
की ही भांति बीज की सप्लाई का संगठन, कताई और लिपटाई क्रिया में सुधार, हाट-व्यवस्था, 
प्रशिक्षण और खोज कार्य आदि भी किए जाएंगे । 


नारियल जठा उद्योग 


४०. इस उद्योग की दो मुख्य खाखाएं है : छिलकेसे सूत तेयार करना शौर तारियल के सूत 
से चटाइयां, मेटिय, दरियाँ और कम्बल जैसी चीजे बनाना । दूसरी योजना के विकास कार्यक्रम 
का उद्देश्य मुख्य रूप से इस उद्योग कीं एक प्रमुख समस्या, अर्थात सहकारी संस्थाएं बनाकर 
पादको की. स्थिति सुधारनें की समस्या को हल करना होगा । छिलकों को इकट्ठा क रते और 
उनको प्राथमिक सहकारी संस्याम्रों को बांट देने के लिए ठोड़ू (छिलका) सहकारी संस्थाओं का 
संगठन किया जाएगा ।। छिलके भिगोंने के लिए, और भिगोए हुए छिलकों को नारियल का सूत 
तेयार करने के लिए, सदस्यो में वितरण के लिए तथा सूत के संग्रह के लिए प्राथमिक सहकारी 


ग्रामोद्योग और लघु उद्योग डर६ 


सस्थाक्रीं का सगठन किया जाएगा। प्राथमिक संस्थाग्रो से आए हुए सूत की बिक्री के लिए 
नारियल जटा हाट-व्यवस्था संस्थाएं भी बनाई जाएगी । पहली योजना मे सहकारी सगठन की 
दिशा में श्रच्छी शुरुआत हो चुकी है और दूसरी योजना के लिए काफी बडा कार्यक्रम बनाया 
गया है। प्राथमिक संस्थाओं का पर्यवेक्षण करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए सघो की 
स्थापना की जाएगी । सहकारी संस्थाओं को उनके स्थापन व्यय के लिए अनुदान और कार्यचालन 
पूजी सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्ज दिए जाएगे । 


नारियल जटा के सामान के निर्माण संबंधी विकास कार्यक्रम का मुख्य काम है कुछ छोटी 
फैक्टरियों और अलग-भ्लग निर्माताओं की चटाई और मैटिंग सहकारी संस्थाएं बनाना तथा 
केन्द्रीय नारियल जटा उत्पादन हाट-व्यवस्था सस्थाश्रों की स्थापना करना | नारियल जटा की 
मशझीनो द्वारा बुनाई किए जाने पर प्रयोग किए जाते रहेगे और उनका आगे भी विकास किया 
जाएगा, और प्रस्ताव है कि एक केन्द्रीय नारियल जटा अतुसंधान संस्था और एक प्रारम्भिक 
सयत्र की भी स्थापना की जाए। विदेशों में प्रदर्शन कक्षो और माल गृहो की स्थापना करके 


तथा दूसरे देशो में व्यापारिक शिष्टमंडल भेजकर नास्यिल और उसके उत्पादनो की विदेश्ो में 
और अधिक बिक्री की जाएगी । 


प्रशासन, प्रशिक्षण और खोज कार्य 


५१. ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते के उद्देश्य से इन कार्यों को 
उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ' राज्य के उद्योग विभागों के मुख्यालयों और क्षेत्र दोनों जयहों में 
वद्धि की जाएगी, क्षेत्र कमंचारियो और कारीमरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, कारीगरों की 
सहकारी संस्थाएं बनाई जाएगी और उद्योगों के उत्पादनों की हाट-व्यवस्था के लिए उचित प्रबन्ध 
किया जाएगा । उद्योग विभागों की वृद्धि के लिए योजनः में साम्रान्य योजनाओं की व्यवस्था 
रखती गई है । छोटे पैमाने के उद्योगों में लगे हुए कमंचारियों की तनखाहो और भत्तों क॑ लिए 
१६५५-५६ से लेकर तीन साल वक कुल खर्च का - ५० प्रब्रिसत्र देना शुरू कर दिया है। क्षेत्र 
स्तर पर भ्रर्थात जिला उद्योग और उससे बीचे के कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस बात को 


तरजीह दी जाएगी कि समस्त ग्राम समूह और लघु उद्थोमों के लिए एक ही कर्मचारी 
बगे हो । 


ग्राम और लघ उद्योगों के विकास सम्बन्धी सबठंन का अधिकांश काम शज्यों में ही होता 
है । हर राज्य में ग्राम और लघ उद्योगों के कार्यक्रब' को सुव्यवस्थित संगठनों द्वारा कार्यान्वित 
“अकया जना है। इस संगठन में टेकनीकल' और विकास स्तरों के लिए तथा सहकारी एजेंसियों 
';कें सहयोग वाले कारखानों के लिए क्यफी कर्मचारी होंगे । पर्याप्त सलाह और पथ-अदर्शेन के 
अलावा प्रत्येक राज्य के संगठन कार्य की मोटी-मोटी दो श्रेणिया हैं . (क) कारीगरों और छोटे 
उद्यमकर्ताओं के सहयोद से नागरिक क्षेत्रों या विकसित केन्द्रों के काम, और (ख़) रोजगार की 
कमी को दूर करने के लिए क्रम विकास कार्यक्रमों के साथ काम । इन दोनो के लिए ऐसे प्रशिक्षण 
विकास कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो एक तो विशेषज्ञों से निदेश प्राप्त कर सके, दूसरे, संख्या 
में इतने पर्याप्त हो कि एक-एक कारीगर और सहकारी संस्था तक पहुचकर उनको अ्रावश्यक 
सहायता दे सकें । थोड़े समय में कारीगरों के समठन का काम सहकारी संस्थाओं के हाथ में आा 
जाएगा और पदाधिकारियों का अभी जो इतना अधिक योग है वह भी घीरे-घीरे खत्म होता 
जाएगा, लेकिन यह स्थिति लाने के लिए बहुत-सा रचनात्मक कार्य करना होगा । 
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कर्वे समिति ने विकेन्द्रित क्षेत्र में कामों, नीति और वित्त के बीच समन्वय स्थापित करने 
की श्रावश्यकता पर जोर दिया था । इस समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि केन्द्र मे ग्राम 
और लघु उद्योगों के लिए एक मंत्रालय तथा अखिल भारतीय बोर्डो के श्रध्यक्षों की एक 


समन्वय समिति बनाई जाए । 


५२. दूसरी योजना के लिए अखिल भारतीय बोर्डों और राज्य सरकारों ने अपने प्रस्ताबो 
में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की अनेक योजनाए रखी है । हथकरघा उद्योग मे जुलाहों को उत्पादन 
'की समुन्नत टेकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र स्थापित किए जाएगे। देशी रगो पर 
अनुसंधान करने की भी व्यवस्था की गई है। खादी और ग्राम उद्योगों के लिए एक सुगठित प्रशिक्षण 
कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें ४ केन्द्रीय सस्थाएं और २० प्रादेशिक विद्यालय तथा साथ ही भिन्न- 
भिन्न ग्रामोद्योगों का सविस्तर प्रशिक्षण देने वाली अनेक प्रशिक्षण संस्थाएं होगी । अम्बर चरखा 
कार्यक्रम की शुरुआत १६५५-५६ में तभी हो गई थी जब प्रशिक्षण और खोज कार्य के लिए ३० 
.,लाख रुपया स्वीकृत किया गया था । ग्रामोद्योग में खोज कार्य के लिए एक केन्द्रीय टेकनोलौजिकल 
अंस्था वर्धा में खोली गई है । दस्तकारियों के प्रशिक्षण और खोज कार्यत्रम में ये बातें शामिल 
हैं :--केन्द्रीय दस्तकारी विकास केन्द्र की स्थापना, टेकनीकल खोज कार्य संस्थाश्रीं को दस्तकारी 
'की ठेकनीको पर विशिध्ट खोज कार्य करने के लिए सहायता, वर्तमान प्रशिक्षण कक्षाओं को 
विस्तार केन्द्रों में बदलना और नए केन्द्रों की स्थापना तथा प्रशिक्षण के लिए काम करने वाले 
नकारीगरों के लिए वजीफे देना । लघु उद्योगों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन और प्रशिक्षण एवं 
उत्पादन केन्द्र अधिकाश राज्यों में खोले जाएंगे। बहुत-से राज्यों ने भिन्न-भिन्न उद्योगो मे प्रशिक्षण 
देने के लिए पोलीटेकनीक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव तैयार किये है । ये पोलीटेकनीक विद्यालय 
लघु उद्योग सेवा संस्थानों और आदशे और चल कारखानों के अलावा होंगे । रेशम कीट पालन 
के लिए २ प्रशिक्षण संस्थानो और प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना के अलावा प्रस्ताव यह है कि उच्चतर 
ग्रशिक्षण के लिए टेकनीकल कर्मचारियों को विदेशों में भी भेजा जाए। रेशम कीट पालन में 
अनुसंधान की सुविधाएं बरहामपुर और मद्रास की अनुसंधान संस्थाओ्रों में उनका विस्तार करके 
अदान की जाएंगी । नारियल जटा उद्योग के कार्यक्रम मे ये कार्य शामिल हैं : बम्बई में ३ 
अश्षिक्षण स्कूलो की स्थापना, तिरुवांकुर-कोचीन में एक केन्द्रीय अ्रनुसंधानशाला और उसकी एक 
अनुसंधान शाखा की कलकत्ता में स्थापना तथा मशीनों द्वारा नारियल जटा की बुनाई 
'करने के लिए प्रारम्भिक संयंत्रों की संस्थापना । औद्योगिक सहकारी संस्थाओं में कर्मेचारियों को 
जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वह सहकारी प्रशिक्षण की केन्द्रीय समिति के निदेशन में संगठित किए" 
जाने वाले प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में होगा । सामुदायिक योजना प्रशासन ने भी सामुदायिक 
का के लिए अनेक खण्ड विकास अफसरों (उद्योग विषयक) के प्रशिक्षण का प्रबन्ध 

। 


अध्याय २१ 
परिवहन 
विषय-दप्रवेद 


आथिक विकास की किसी भी योजना की सफलता के लिए, जिसमें दरुतगति से औद्योगीकरण 
पर ध्यान दिया गया हो, परिवहन और संचार की सुविकसित और समर्थ व्यवस्था बहुत जरूरी है। 
पहले, देश के परिवहन और सचार साधनों का विकास करने में मुख्य विचार, व्यापार और 
प्रशासन की आवश्यकताओं का रखा जाया करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से परिवहन 
के साधनों का संगठन औद्योगिक विकास की आवश्यकताएं श्रधिकाधिक पूरी करने की दृष्टि से 
किया जाने लगा । द्वितीय योजना में इस प्रक्रिया को और भी आगे बढ़ाया जाएगा । इस योजना में 
परिवहन और सचार साधनों की उन्नति के लिए १,३८५ करोड़ रुपए की राशि रखी गई 
है, जो योजना के सरकारी भाग के समस्त व्यय का २६ प्रतिशत है। आगे चलकर देश 
के परिवहन और संचार स्षाधनो पर जो भारी बोझ पड़ने की सम्भावना है, उसका विचार करे 
तो ऐसा महसूस होता है कि जो राशि इस कार्य के लिए अब नियत की गई है उससे अधिक का 
व्यय किया जाता तो राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को और भी लाभ हो सकता था। परन्तु उपलब्ध 
साधनों पर अन्य बड़ी-बड़ी आवश्यकताओं का भी दबाव था, इसलिए इस राशि को सीमित कर 
देना पड़ा । परिवहन और संचार के लिए रखी गई १,३८५ करोड़ रुपए की समस्त राशि में से, 
#०० करोड़ रुपए रेलों पर, २६६ करोड़ रुपए सड़कों, सड़क परिवहन और पर्यटन पर, 
१०० करोड़ रुपए जहाजरानी, बन्दरों व बन्दरगाहों, प्रकाश-स्तम्मों और आन्तरिक जल मार्गों 


पर, ४३ करोड़ रुपए नागरिक वायु परिवहन पर, और ७६ करोड़ रुपए संचार साधनों तथा 
असारण पर व्यय किए जाएंगे । 

२. प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवहन के क्षेत्र में प्रधान कार्य उन स्थायी परिवहन 
साधनों के यथाशक्ति पुनस्संस्थापन करने का था जिन पर विगत दस वर्षों में काम का झअभूनपूर्व 
डबाव पड़ा था। रेलों के पुनस्संस्थापन का कार्य विशेष रूप से भारी था, परन्तु जहाजो, बन्दरों, 
अन्‍्दरगाहों, प्रकाश-स्तम्भों और नागरिक वायु परिवहन पर भी बड़ी-बड़ो राशियां व्यय करनी 
पड़ी थीं। प्रथम योजना के समय ज्यों-ज्यो कृषि और उद्योगों का उत्पादन बढ़ता गया त्यो-त्यो, 
विश्लेषत: योजना के तृतीय वर्ष से, परिवहन के साधनों पर बढ़ता हुआ दबाव अनुभव होने लगा। 
इसका सामना करने के लिए रेलों, सड़कों, जहाजों, और नदी तथा वायु मार्गों द्वारा परिवहन के 
लिए अक्विरिक्त घन जुटाया यया और इनके काये क्रमों को अ्रधिक बढ़ा दिया गया। रेलों के लिए इंजन 
और डिब्बे आदि प्राप्त करने के कार्यक्रम की गति तीद़ करके, रेल मार्ग के अधिक कठिन भागों 
ने परिवहन के सब साधनों का समन्वित विकास करने के प्रश्नों पर विचार किया। सड़कों के 
परिवहन पर उसने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि कुछ समय से वह बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी करने 
में सफल नही हो रहा था । नए लाइसेंस देने की नीति उदार कर दी गई, और योजना के निजी 
भाग में जिन कारणों से सडक परिवहन का वित्त होने में रुकावटें पड़ रही थी, उन्हें दूर करने 
के उपाय किए यए । भारतीय जहाजरानी की सहायता के लिए भी कदम उठाए गए हैं । 
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पु्ननिर्माण का कार्य अभी पूरा नही हुआ है, फिर भी द्वितीय योजना में देश के परिवहन 
साधनों का प्रभूत विस्तार करने का कार्यक्रम है, विशेषत. रेलो का, क्योकि यातायात का सर्वा- 
धिक भार उन पर ही रहेगा । रेल विस्तार का कार्य औद्योगिक विकास के, विशेषत: लोहा, 
कोयला और सीमेंट जैसे बडे उद्योगों के कार्यक्रम के साथ समन्वित करके करना होगा । द्वितीय 
योजना में परिवहन के विभिन्न साधनो में अ्रधिक अ्रच्छा तालमेल रखने का भी ध्यात रखा जाएगा । 
यह भी विचार है कि योजना के सरकारी विभाग में सडक परिवहन के कार्यो मे रेलो से सहायता 
ली जाए । एक ओर रेलों और समुद्र-तट की जहाजरानी में और दूसरी ओर रेलो और आन्तरिक 
जल मार्गों के परिवहन में समन्वय की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार योजना 
का लक्ष्य यह है कि देश के सभी' महत्वपूर्ण परिवहन साधनों का यथासम्भव अधिकतम विकास 
हो जाए, और उनमे उचित समन्वय तथा सहयोग रहे, जिससे जो साधन जिस कार्य को करने के लिए 
सर्वाधिक उपयुक्त है उसे वही कार्य सौपा जा सके । साराश यह है कि आगामी पाच वर्षों मे सभी 
परिवहन साधनों पर भारी बोझ पडने की सम्भावना है। इसलिए विचार है कि परिवहन और 
सचार के कार्यक्रमों की पर्यालोचना प्रतिवर्ष की जाती रहे, जिससे कि जहा कही आवश्यकता 
हो वहा अतिरिक्त उपाय करके मार्ग की बाधाओं को दूर कर दिया जाए और योजना के अन्य 
कार्यक्रमों की पूर्ति में विध्त न पडे । 
१. रलें 

४. भारतीय रेलो में संब सिलाकर लगभग ६७४ करोड रुपए की पृ जी लगी हुई है, और यह 
देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग है | इसमें सन्देह नही कि यह राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के प्रधान 
स्तम्भो में से है। रेले जो सेवा प्रदान कर रही है उसका' सुरक्षित, कुशल तथा कम खर्चीला होना 
आवश्यक है। रेलो के लिए यह भी आवश्यक हैं कि वे अपना कार्य करते हुए नवीनतम वैज्ञानिक 
और प्रौद्योगिक प्रगति से लाभ उठाती रहें। व्यय घटाने और कुशलता बढ़ाने के लिए उन्हें डीजल 
तेल और बिजली की ताकत का, ज़न्नत प्रकार के भाप के इजनो का, माल ढोने और यात्रियों के 
बैठने के बढिया डिब्बों का, और सिगनल देने तथा दूर संचार के लिए नए सुधरे हुए यन्त्रो का 
अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग करना होगा | द्वितीय योजना में इत सब दिशाओं में सुधार किया 
जाएगा और उसका फल यह होगा कि रेलग़ाड़ियां अ्रधिक लम्बी, भारी और आवश्यकतानुसार 
अधिक द्रुतगामी की जा सकेगी । इससे बिछी हुई लाइनों की सामर्थ्य और इंजनो व डिब्बों झ्रादि 
का पूरा उपयोग हो सकेगा । देश के जिन भागों में श्रभी तक रेल अच्छी तरह नहीं झराती जाती 
हैं उनमें से कश्यो में अपने साधनों के अनुसार नई लाइने भी बनाई जाएंगी । 


प्रथम योजना में हुई प्रगति 


५. प्रथम पचवर्षीय योजना के पहले एक दशक से भी अ्रधिक समय से रेलो पर काम का 
अत्यधिक भारी बोझ पडता रहा था। इसलिए प्रथम योजना का प्रधान लक्ष्य इजनों व डिब्बों और 
स्थायी साधनों का पुनस्सरथापन तथा नवीकरण करना था। इस योजना के ग्रन्य लक्ष्य थे: 
उत्पादन और विकांस के कार्यक्रमों की पूर्ति के कारण जो नई आवद्यकताएं हों उनको पूरा करने 
के लिए यथासम्भव नए साधन मुहैया करना, यात्रियों को अधिक सुख़-सुविधाएं पहुंचाना और 
रेल कर्मेकरियों के लिए अच्छे मकानों तथा कल्याण कार्यों का प्रबन्ध करना । प्रथम योज़ना काल 
में इन सब लक्ष्यों को पूरा करने का निरन्तर प्रयत्न किया जाता रहा | इस योजना के पात्रों वर्षों में 
रलौं के सब केयेत्रसी श्वर व्यय करने के लिए पहले ४०० करोड़ रुपए रखें गए थे । इनमें, १५० 
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प्रथम योजना में 
ज-+-++ १६५०-५१ १६५५-५६ वृद्धि का 
प्रतिशत 
(क ) राजकीय र्‌ 4 0४४ ४५७ (७३ १ १४ 
(ख) निजी ३००९३ ४३०९० ४३ 
अपनी बिजली उत्पन्न करते 
- वाले श्रौद्योगिक का रखाने १४६८ २२०० प्र० 
योग ६५७ श्‌ १,१७०*० ५्छ 





३३. प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय बिजली की निम्नलिखित बड़ी-बड़ी योजनाएं पूरी 
की गईं और इन्होने काम शुरू कर दियां 


१. नंगल (पंजाब) ४८,००० किलोवाट 
२. बोकारो (बिहार) १,५०,००० किलोवाट 
३. चोला, (कल्याण, बम्बई) ४४,००० किलोवाट 
४. खापरखेड़ा (मध्य प्रद्नेश) .. न ३०,००० किलोवाट 
५. मोयार (सद्रास) २६,००० किलोवाट 
६. मद्रास नगर कें संयंत्र का विस्तार (मद्रास) ३०,००० किलोवाट 
७. मच्छकूड (आन्ध्र और उड़ीसा) द ३४,००० क़िलोेवाट 
८ पथरी (उत्तर प्रदेश) .. १३,६०० किलोवाट 
९. शारदा ( उत्तर प्रदेश ) २७,६०० किलोवाट 
१०. सेंगुलमस (तिरांकुर-कोचीन) ४७,००० किलोवाट 
११. जोग (मैसूर) न ७२,००० किलोवाट 


इनके' अतिरिक्त, कई बड़ी योजनाओं में बहुत प्रगति हो चुकी है, जो द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना के समय पूरी हो जाएंगी। भाखड़ा, ही राकुड, कोयना, चम्बल और रिहन्द इस गणना 
में आते हैं और इनसे द्वितीय योजना के समय १७ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होने की क्षमता 
बढ़ जाने की सम्भावना है। इन चलती हुईं योजनांझ्ों की विस्तृत तालिका इस अध्याय 
अन्त में परिशिष्ट के विवरण ५ में दी गई है। 


३४. देश में 'प्रिड सिस्टम” (दूर-दूर तक के स्थानों के लिए एक केन्द्र बनाकर बिजली 
वितरित करंने की पद्धति) का विस्तार करने के लिए तार लगाने के काम में भी सनन्‍्तोषजनक 
प्रगति हो चुकी है । प्रथम योजना काल सें ११ किलोवट और इससे ऊपर की शक्ति के १६,००० 
मील लम्बे तार लगाए जा चुके थे। १९५१ की तुक्कवा में यूह वृद्धि १०० प्रतित्चत थी । 

६264069-...20 


३०६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३५. जिन नगरों और ग्रामों में बिजली पहुच गई है, उनकी संख्या में भी उल्लेखनीय 
वृद्धि हुईं है। यह तिम्नलिखित तालिका से प्रकट होगा .-- 








१६५०-५१* १९५५-५६ 
८ाजित-+5 र्यहााारिक आना कक, /7“+-+-२ 
आबादी १६९४१ की मार्च १९५१तक १६५१ की माच १६५६ 


जनगणना के बिजली लगे जनगणना के तक' ब्रिज़ली 
अनुसार गांवों की संख्या - झनुसार लगे हुओ की 





संख्या ' समस्त संक़्या » संख्या 

१ लाख से ऊपर | ड& ४8 ७३ ७३ 

५० हजार से १ लाख तक॑ घ्य नप १११ १११ 

२० हजार से ५० हजार तक २७७ २४० ४०१ ३६६ 

६० हज़ार से २९ हज़्र तक, ६७७ , ४२६० । . '८५६ ३५० 

५हजारसे १० हजारतक २,३६७ - श८घ +.-३/१०१ १,२०० 

५ हजार से कम ५,२६,०६२ २,७६२ भहश्ररर ३०० 

#7 7 हे ; ४,९९२, ४५० ३,६८७ *, १,१०७ जप 9,४३० 09 
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'।' '' १७ हँर्जार से कम आबादी की जिन बस्तियो मे बिजली पहुंच गई, उनकी संख्या प्रथम 
योजना के समय &यद़ें से भी अधिक हो गई । ५,००० से ' क्मे' अराबादी के जिन गांवो को 
बिजक़ी घिलते लुग, उनकी संख्या इस अवधि मे २,७६२ से उठक्र।१:३०० तक पहुंच गई । 

. , ३६- १६५०-५१ में हमारे देश से प्रृज्ञि व्यक्त पीछे।बिज्ञली: का औसत ख़्क १४ यूनिट 
था। उपर्युक्त बिजली के उत्पादन और वितरण का परिणाम यह हुआ कि १६५५-४६ में यह 
औसत २५ यूनिंट तर्क पहुंच गया । रच ह 


३७. प्रथम पंचवर्षीय योजना में सब मिलाकर बिजली की योजनाओं पर खर्च करने के 
लिए” २६० कसेड़ रुपए की राशि रखी गई थी । इस राशि में हिसाब लगॉंकर बिजली का वह 
खुले भी शामिल कर लिया गया है जो कि बहुद्देशीय योजनाओं के! समस्त व्यक_ को भाग था । 
भाखड़ा-नंगल, दामोदर घाटी, हीराकुड, चम्बल, कोयना और रिहन्द आदि ज़िन ब्रद्ढी-बड़ी नदी 
घाटी योजनाओं में तामीरी काम भारी पैमाने पर करने की जरूरत थी, उनमें शुरू-शुरू में जाच पूरी 
करने, योजनुओ के क्षेत्र का हिसाब, बार-बार सुझ्लरते और स्हाटून की अरद्यक: तैयारी करने 
भा मे जहुंत देर ले गई । इसके भूतिरिक्त, विलस्ड कर एककाएग गह भी;हुआ कि बिल्ली के: 
उत्पादन और वितरण के सब॒ सामान केलिए हमारा, देश विद्वेज्ों,पर श्ाक्षित था, और विदेशी 
कांरखानों ने यह सामान, धीरे-धीरे और देर, लगकूर शेड , इस्पात और सीखे अ्कमूलः 
आबद्यकर्ता के सामानों की प्राप्ति में भी कुछकठिताई का सासना करना पद्म | इनक कठिः 
नाइयों के बावजूद प्रथम योजना काल में बिजली उत्पादन तथा वितरण के कार्यत्रमों की प्रगति 


पीपजुन 
५-५ अशिंडट-# १६५ है की जनगणनो का: परिणाम देर में-प्रकाशित हुआ था, इसलिए १६ गण 
: “2. 'कैं लिंह उपलब्ध बिजली सम्बन्धी आंकड़े १६४१ की जनगंणना के अनुसार 
प्र संस्या के ऑष्ारुपरसियारेंवकिएं गए हैं।' 
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” विकास के भावी कार्य 


३८- बिजली की योजनाएं बनानें का काम एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरन्तर 
चलती रहती है। उन्हे तेयार करते हुए दीघकालीन लक्ष्यों पर दृष्टि रखनी पड़ती है । जब प्रथम 
योजना बनाई गई थी तंब लक्ष्य यह माना गया था कि १५ वर्ष पहचात ७० लाख किलोवाट 
बिजली की आवश्यकता पड़ेगी । परन्तु अब तक जो प्रगति हो चुकी है और जिस प्रकार उद्योगों, 
तगरों और ग्रामों में बिजली की माम बंढ़ती जा रहीं है, उस सबको देखते हुए उक्त लक्ष्य को 
ऊंचा उठाना पड़ रहा है । इस समय द्वितीय और तृतीय योजना कालों की आवश्यकताओं का 
जितना झन्द्यजा लगाया जा सकता है, उसके अनुसार योजना का लक्ष्य बिजली देने वाले 
कारख़ानों की क्षमता प्रतिवर्ष २० प्रतिशत वृद्धि करते जाने का रखना होगा । इस हिसाब से 
हमारा कल्पित लक्ष्य यह रहना चाहिए कि १९६५ तक्‌ देह में लगे हुए सब कारखानों की क्षमता 
बढ़कर १ करोड़ ५० लाख किलोवाट तक पहुंच जाए। स्वभावत: यह लक्ष्य भ्रपरिंवर्तनीय नली हों 
सकता। समय-समय पर इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे कि ' बह औद्योगिक कामेक्रमो 
में किए गए परिवतेनों, औद्योगिक कारखाह़ों: के स्थानों और बिजली की मांस »ब्र खपत में हुई 
वृद्धि के साथ सगत हो जाए । 

द्वितीय योजना के काक्रस . 


* ३९. बिजलो के संयंत्रों की क्षमता और उत्पादन:--ट्वितीय योजन' में विद्युत्‌ विकास 
कार्यक्रम के निम्नलिखित तीन लक्ष्य रखे गए है :-- 
(क) वर्तमान विद्युत संगठनों की साधारण क्रम से बढती जाने वाली माग को पूरा 
करना; नम ु 
(ख) वितरण के क्षेत्रों में ययोचित विस्तार करने के लिए आवश्यक क्षमता का बढ़ाना , 
ओर 
# की हु 


(ग) द्वितीय योजना के समय जो उद्योग स्थापित किए जाएंगे उनकी आाव्रइयवकता 
पूरी करना । 

४०. मध्यम तथा छोटे उद्योगो के साधारण विकास और व्यापाधिकि तक्ा पढ़ेल कम में 
वृद्धि के कारण अन्दाजा है कि १४ लाख किलोवाट बिजली की अधिक सांग होने लग्रेगी । इसके 
अतिरिक्‍त द्वितीय योजना में मौद्योगिक उन्नति के जो नए कार्यक्रम सम्मिलित किए गए हूँ उनके 
कारण भी- १३-बाख: किलोवाट बिजली-की ओर -मरंय होने की आज्ञा है । बिजली उत्पादन की 
कुछ क्षमक्क फालतू रखने कौ ऋवश्यकत्त और अकनलीकरोे के जल-अक्ांह में'कूतु के कारण 





क्य अतिरिक्त उत्पादन २४ लाख किलोवाट /करना पड़ेगा 4.ज्यों-ज्यों किकली को स्पत कई 
सिजमित सर्वेक्षाक किया जफले लगेगा खेर औद्योगिक कार्यक्रम के विस्कार का निरदंचर्य होता जाएगा, 
त्यों*त्मों इन ऋच्जों पर पुर्न्नक्कर करके रहना पड़ेगा । क्ेयार बिनलीजरों, की समस्त क्षमता 
३४ लाख किलोवक्ट रखने की ऋआवस्थकता में से २६ लक््छ किलोंबराट तो राजकीय कारखानों 
से मिलेगी, ३ लारक किलोेत्रट किबनली देने का व्यवसाय करने काली कम्फनियों के करंचानों से 

और ओेक़ २ लात लियनाइूट कोजला कर्म से और इस्मतत, सीमेंट तथा कामक अदि के 





यह छोगक कि फ्रेश के कक कहरुकानों की जो साथर्य मांच १६५६ में ह४ लाख" 





३०५ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


किलोवाट थी, वह बढ़कर मार्च १६६६१ तक ६९ लाख किलोवाट हो जाएगी । १६५५-५६ में 
लगभग १,१०० करोड़ यूनिट बिजली उत्पन्न होती थी, वह बढ़कर १६६०-६१ में लगभग 
२,२०० करोड़ यूनिट हो जाने की श्राशा है। ऊपर बिजली के विकास का जो क्रम दिखाया 
गया है, उसके अनुसार प्रति व्यक्ति पीझे बिजली की खपत का परिमाण, प्रथम योजन्ना की 
समाप्ति के समय के २४५ यूनिट से बढकर, द्वितीय योजना की समाप्ति पर लगभग ५० यूनिट हो 
जाएगा । उत्पादन की क्षमता और उत्पादित बिजली में वृद्धि करने का जो क्रम सोचा गया है 
उसका विवरण इस प्रकार है :-- 


हम ेल्‍ १६५५-५६ १६६०-६१. 23080 03 
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(१) स्थापित क्षमता (लाख किलोवाट मे) 
' जनोपयोगी बिजलीघर : 


(क) राजकीय '' "्श्ड । ४३! '२ए२०७' 

(ख) निजी १३ १६ २३ 

ग्रपपी बिजली पैदा करते वाले * ४! ह 

प्रौद्येगिक कारखाने. 3| ६४ ७ -, १० ३ ४३ 
योग शेड ६९ १०३ 


४ ५ 7 अण > >> >> 


(२) उत्पादित ब्जिलो (करोड़ किलोवाट आवर में ) 


_ जनोपयोगी बिजलीघर . 
(क) राजकीय ४५० १,३५० २०० 
(ख) निजी ' ४३० ५३० २३ 
अपनी बिजली पैदा करने वाले 
भ्रौद्योगिक कारखाने २२० ३२० ४५ 
योग १,१०० २,२०० १०० 
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: ४१. द्वितीय योजना के सरकारी क्षेत्र में, बिजली के संयत्रों की क्षमता में #£ लाख 
किलोवाट की वृद्धि करने का जो विचार है, उसमें से २९ लाख किलोवाट तो पनबिजली के संयंत्रों 
से और ८ लाख किलोवाट तापीय संयंत्रो सें छेत्पन्न की जाएगी। इसे ८ लाख किलोवाट में कुछ 
साम डीजल केसयंत्रीं का भी हैं # (नए संयंत्रो और पुरानों-मे वद्धिकों मिलाकर) दितीयें 
योजना काल में पानी या भाप से चलने वाले चंवालीस' उत्पादक संयच्च लगाने का विचार 
है। इनकी सूची पंरिद्िष्ट के विवरण ५ में दी गई हैं । इसमें से २५ पनबिजलीघर और १६ 
थरमल बिंजलीचघर होंगे । अधिकतर नई बिजली योजनाओं का परिणाम पांच वर्ष की अवधि 
में ही दिखलाई पड़ने लगेगा । परन्तुँ कुछ योजनाओं की जाँच और भी की जाने की आवश्यकता 
है. ॥ उन्हें बोजबा' काल के उत्तराध॑ में आ्रारम्म किया जा सकेगा । उनके लिए वित्तीय व्यंवस्था भी 
इसी हिस्ाव' से की नई है। राज्यों के कार्यक्रमे पर विचार करते हुए यह ध्यान रखा गया है कि 


सिचाई और बिजली ३०६ 


उनमें से अधिकतर के लाभ द्वितीय योजना काल में ही मिलने लगे और जिन क्षेत्रों मे उनसे बिजली 
दी जाए उनकी बढती हुई आवश्यकता उनसे पूरी होती चली जाए । योजना के निजी विभाग में, 
कलकत्ता, अहमदाबाद और टाटा के बड़ें बिजली कारखानो मे तो विशेष वद्धि की ही जाएगी, 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र के भी छोटे कारखानों का कुछ विस्तार किया जाएगा । 
इन सब वृद्धियों का योग लगभग ३ लाख किलोवाट होता है। विद्युत व्यवसायी कम्पनियों 
के जिन कारखानों में विशेष वृद्धिया की जाएंगी, उनकी सूची परिशिष्ट के विवरण ४ में 
दी गई है । 


४२. वित्तीय व्यवस्था--प्रथम योजना के समय जो काम आरम्भ कर दिए गए थे, 
उनमें से कई इस समय निर्माण की विभिन्न श्रवस्थाओ्रो में है । इन्हें द्वितीय योजना की अ्रवधि में 
पूरा करने के लिए १६० करोड़ रु० की आवश्यकता,होगी । जो नई योजनाएं द्वितीय योजना 
काल मे आरम्भ की जाएंगी, उन पर २४५ करोड़ रु० व्यय करने की बात सोची जा रही है । 
इसके अतिरिक्त, २२ करोड़ रु० उन योजनाओं पर व्यय किया जाएगा, जो आरम्भ तो द्वितीय 
योजना काल में कर दी जाएंगी, परन्तु जिनसे लाभ तीसरी योजना के समय होने लगेगा । इस 
समय चल रहे और नए कामों पर होने वाले व्यय का और उनके लाभो का विवरण निम्नलिखित 
तालिका में दिया गया है .-- 


द्वितीय योजना मे होने द्वितीय योजना के तृतीय योजना के 








किन वाला व्यय समय होने वाले समय मिलने वाले 
करोड़ रु० लाभ ' लाभ 
(लाख किलोवाट) 
प्रथम योजना से बचें हुए और ि 
द्वितीय योजना में परे होने न्‍ ह 
वाले काम १६० १७ न 


ऐसे नए काम जिनका लाभ 

द्वितीय योजनज्ल-के समय ही 

मिलने लगेगा. ... २४५ १२ नल 
ऐसे नए काम जिनका लाभ 

तृतीय योजना के समय न ह 

मिलेगा कक २२ न हट 


व्कृध्क- 
न्यू $् 
अैरवणमालसमनपल-न-नन न जन फन्‍यम कक 


थोग . ४२७ २६ & 





उपर्युक्त तालिका में तीसरे नम्बर पर जिन कामों का उल्लेख किया गया है, उनका 
आरम्म द्वितीय योजना के पिछले भाग में किया जाएगा और उन्हें पूरा करने के लिए तृतीय 
योजना के समय १४४ करोड़ रु० की आवश्यकता पड़ेगी । इनमें से अधिक महत्वपूर्ण के नाम इस 
प्रकार हैं: सिलेरू (आन्ध्र), राना प्रतापसायेर (राजस्थान), उकाई (बम्बई) और पाम्बा या 
प्रिगलकुथु (तिरुवांकुर-कोचौंन) । द्वितीय यौजना में विभिन्न राज्यों के बिजली कार्यक्रमों का 
विस्तृत विवरण परिश्षिष्ट के विवरण ६ में दिया गया है। 


३१० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


४४३. ४२७ करोड़ रु० की जिस पूंजीगत प्रिव्यय. की चर्चा पिछले पैराग्राफ मे हुई है, 
उसका विभाजन उत्पादन, वितरण के साधनों और वितरण की व्यवस्था में लगभग इस प्रकार 
होगा :--- 


करोड़ रुं० 
बिजली उत्पादन ' २३५ 
उत्पादन केन्द्र से- वितरण केन्द्र तक पहुंचाने पर . हे 8२ 
नगरों में वितरण की व्यवस्था २५४ 
छोटे कस्बों और ग्रामो में वितरण पर 9५ 

४२७ 


४४. ' पूंजी के व्यय की दृष्टि से द्वित्तीय योजना मे सम्मिलित की गई नई विद्युत उत्पादन 
बोजनाश्रीं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है:- 


१० कैरोंड से ऊपर की लागत की यौंजनाएं १७ 
४ और १० करोड़ के बीच की लागत की थीजनाएं है 
१ औरं'५ करोड़ के' बीच की लागत की योजनाएं .:. बे (८ 
१ करोड़ से कम लागत की योजनाएं हर १२ 

॥.8॥ 


४४. निजी बिजली कम्पनियों द्वारा द्वितीय योजना के समय लगभग ४२ करोड़ रु० की 
पूंजी लगाए जाने की सस्भावना है । इसमे से २९ करोड़ रु० तो वे उत्पादक यन्त्र लगाने पर व्यय 
करेंगी और शेष राशि वितरण के वर्तमान साधनों और उसकी व्यवस्था का विस्तार करने पर । 


४६. पनबिजली और तापीय डिजली येजनाएं :---किसी भौ स्थान पर पनबिजली या 
तापीय बिजली की योजना आरम्भ करने का निश्चय यह देखकर किया जातां है कि वहा बिजली 
की आवश्यकता शी ध्र होगी या विलम्ब से । इस प्रकार, द्वितीय योजना में कुछ स्थानों पर बिजली 
की आ्रावश्यकता तुरन्त पूरी करने के लिए अनेक मध्यम वग्गं के तापीय बिजलींघरं बनाने के कार्यक्रम 
सम्मिलित कर लिए गए है । पानी, भाप और डीजल तेल के बिजलीघरों की क्षमता मंच १६५१ 
और मार्च १६९५६ में क्या थी और मार्च १६६१ में कितनी हो जानें की आशा है, इसका विंवरण 
निम्नलिखित है:--- 


बिजली घरों की स्थापित क्षमता-- (लाख किलोवाट मैं) 
मा्चे १६५१ प्रथम योजना सात १ ६५६ द्वितीय योजना माचे १६६१ ह 


में में वृद्धि में में वृद्धि भें 
पानी ..- बल ४१9 €'६ २१० ३०६ 
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से न कि में अपनी बिज़ली ,अऋप. तैयार करके वाले कारखानों की क्षमता 


दल 
है । 


नहीं की गई । उनके आय: यूब बिजलीघर भाप से चलते हैं । 
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- “४७. द्वितीय योजना के लिए जो विकास कार्यक्रम तैयार कियां गया हैं, उसमें पमविजली 
की क्षमता तांपीय बिजली से दुगती रखने की कल्पना की गई है। आशा हैं कि पनबिजली घेर 
बचने पर जोर ख़मी और भी कुछ समय तक दिया जांता रहेगां। साथ ही, तापीय बिजली बहुत- 
कुछ वर्तमान गति से ही बढती रहेगी । उसकी विशेष झावश्यर्कतां दो प्रयोजनों से है : एक तो पन॑- 
बिजलीघरों के उत्पादन सें ऋतु के कारण होने वाले भारी उत्तारन्‍्चढ़ावं का सामना करने के लिए 
और दूसरे, जिन त़्द्देशीं में चानी' की ताकत नहीं मिल सकती उनकी आ्रोवश्यकता पूरी करने के 
लिए । 


४८. इस समय जनता को बिजली देने वाले बिजलीघरों में डीजल तेल के संयंत्रों की 
क्षमता, समस्त क्षमता का लगभग ८ प्रतिज्षेत हैं। ईसे धीरै-धीरें घटाकर, इसके स्थान धर ग्रिड 
सिस्‍्टमीं (दूर-दूर तक के स्थानों के लिंए एके कैंन्द्र बनाकर बिंजली वितरित करने को बंद्धेति) 
से बड़ी मात्रा में बिजली दी जाने लंगैगी । भंवीने क्षमता में कुछ वेडि छीटे-औटे अनेक नए मिंजली 
घरों से भी होगी, जो कि आरम्भिक कार्यत्रमों की पूँति के लिए ग्रथवों अलग-अलग स्थानों पर 
खोले जाएंगे । 


४६. देश में भ्रणु शक्ति सें विद्युतूँ उत्पादन करने के आंथिंक पहलू का अध्ययन, केन्द्रीय 
सरकार का अ्रणु शक्ति विभाग कर रहा है। अब तक जितना ग्रध्ययन हुआ है उससे प्रतीत होता 
है कि विज्वत्‌ उत्पादन के लिए अणु शक्ति का प्रयोग उन स्थानों पर ब्यश्नद्ययक सिद्ध हो सकता 
है जो कि कोयला खानों से बहुत दूर है या जहां जल-झक्तरि उपलब्ध नहीं है। यह अत्यन्त आवदयक 
है कि अप्लू शक्ति का विक्रास करने के क्षेत्र में भारत आगे रहे, और अ्णु झक्ति विभाम ने इसके 
ब्िए विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार कर लिया है । 


४०. ग्रिड सिस्टम और बिजलो ट्रांसमीशन लांइनें:--शल दंस त्थों में बिजली का प्रधिके- 
तर विस्तार ग्रिड सिस्टमों से हुआ है । इनके दर बिजज्नी तो बहुत विस्तृत क्षेत्रों में दुर-दूर 
तंक पूंहुचों दो जातीं उसका उत्पादन केवल कुछ समर्थ और जड़े. ४3२०8 ही होता 
है । ये बिजलीघर हक हो सकते हैं, दापीय ख्ञिजली के भौ और मिले-जुले भी । 
ये कैसे हों, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इनके प्रदेश में कौन-से साधन उपलेंब्ध हैं। एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली ले जाने की यात्त्रिक विधियों में उन्नति हो जाने के कारण, क्‍प्रव 
बिंजली बहुंत बड़ी मात्रा में, बहुत कम व्यय से, ३०० से ४०० मील की दूसे तक ले क़ाई जा सकती 
है । इसलिए अंब पनबिजली की. शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों मैं एक्न्र करके; उसका उपयोग दूर-दर 

“तक बिखरे हुए उद्योगों में किया जा सकता है। इसी प्रकार, कोर्यल्म खार्नों के क्षेत्रों में ठाप्रीय 
बिजली बडे पैमाने पर अल्प व्यय सें--घंटिया किस्म के कोंयलें का प्रयोग करके भी--उत्पन्न 
करके, उसें ग्रिड सिंस्टेंम॑ के तोरों द्वारा सैकेंडों मील तके ले जाय जी संकेंती हैं| इससे मेंह थी सम्मव 
हाँ नोएंग कि बड़नबर्डे मरी और मारी मात्रा में बिजली की संकेत करेनें वास अखिशििक  केंस्रों 

रैर्स्वशआोडने के (लिए जो तौर डॉल जहुए, उन्हीं के ढीर्र मौर्य में पढने केले देहीतों को मीं 
सस्ती दरों पर क्जिली दें दी जाएं। इसके प्रतिरिव्त, जिले की भी एक-दूसरे के सोर्ष बीडिकर 
बिजली के बरस्व्त ऑदाल-प्रंदार्न, अधिक कुसर्लतो तेंथी मितस्वेजिती, क्लिय अविल्यकत 
के लिए रखो हुए श्रातिरिक्त तॉग्ता में केस कर देंनें भरे उपलॉन्य अधिक वि्विसनीधि हों जोरे 
लाभ डठार जी सकते हैं। आरत में इसे प्रकार के फ्रंत्पर सम्फ्सो के इस उदृहिसथ थे है:-- 

( ह॥ सज़ेस रजत मे पाइकॉर्डों, मेसेर: फॉफ्नीलिय और मेंद्रेस नेंगर्र के बिजली पर; (२) भेद 
और तिल्‍्केकर-कीचीन रॉज्यों के बीच से दी जुड़ी हुई तारं-लॉइने; (३) जीगे (मैसूर) और 
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तृगभद्रा (आन्श्र ) की बिजली व्यवस्था का परस्पर सम्बन्ध, (४) नंगेल और दिल्‍ली के बिजली- 
घरों का परस्पर' मेल, इन दोनों को भविष्य में पर्श्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजलीघरों के साथ भी 
जोड़ा जा सकेगा; और (५) दामोदर घाटी निगम (बिहार) के पानी और तापीय बिजर्ल,घरो 
का कलकत्ता शहर के बिजलीघरों से सम्बन्ध । भविष्य में इस प्रकार के पारस्परिक सम्बन्ध और 
अ्रधिक संख्या में स्थापित किए जाएंगे और हमारी सिफारिशों तो यह है कि विभिन्न राज्यों के ग्रिड 
सिस्टमों का आयोजन किया ही इस प्रकार जाए कि यथाशक्ति अधिक से अधिक बिजलीघरों 
का परस्पर सम्बन्ध जोडा जा सके, और इस प्रकार श्रन्त में एक अखिल भारतीय ग्रिड की 
स्थापना कर दी जाए । ड़ | 


५१. ह्वितीय योजना मे २२० के० वी० से लेकर ११ के० वी० तक की ३५,००० मील 
लम्बी ट्रांससीशन और सब-द्रांसमीशन तारें डालने की योजना बनाई गई है। ये तारें भारी और 
हल्की दोनों मात्राओ्रों में बिजली पहुचानें का काम करेंगी। इससे इन तारों की लम्बाई प्रथम 
योजना के समय की लम्बाई से दुगनी हो जाएगी । ' 


छोटे नगरों और. देहातों में बिजली 
५२. भारत में ५८५ मध्यम और बडे नगर ऐसे है जिनमें से प्रत्येक की श्राबादी २०,००० 
से अधिक है। इनमें से प्रथम योजना की समाप्ति तक ५५० में बिजली पहुंच चुकी थी । अगले 
वर्ग कें, श्र्थात्‌ १०,००० से २०,००० तक की आबादी वाले नगरों की संख्या 5५६ है । इनमें 
से अब तक ३५० में बिजली पहुंची है। १०,००० या इससे ऊपर की आबादी के शेष सब नगरों 


द्वितीय योजना की समाप्ति तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। छोटे नगरों का विकास झ्रास-पास 
केदेहातों की उन्नति के लिए भी आवरयक है।. ** ' 


४५३. १०,००० से कम आबादी के नगरों और गावो में बिजली पहुंचाने में श्रनेक कठिन 
आधिक समस्याझ्रों का सामना करना पड़ता है, विशेष करके गांवों में । अधिकतर गांव उत्पादन 
केन्द्रों से दूर-दूर है । अन्दाजा लगाया गया है कि यदि देद् के सब गांवों में बिजली पहुंचाई जाए 
तो प्रति गांव पीछे बिजली वितरण करने की तारें डालने और सब-स्टेशन बनाने का खर्च ही ६० 
से ७० हजार रु० तक बैंठेगा, और इस प्रकार सारे देश में वह ३,००० करोड़ रु० से भी ऊपर जा 
पहुंचेगा । इसलिए देहातों में बिजली पहुंचाने का काम क्रमश ही करना पड़ेगा । द्वितीय योजना 
में बिजली के कार्यक्रमों के लिए ज़ो ४२७ करोड़ रु० की राशि रखी गई है, उसमें से ७५ करोड . 
र० छोटे नंगरों और ग्रामों में बिजली पहुंचाने पर व्यय किए जाएंगे । 


5 “४ झहसे इलाकों की तुलना में, देहातों में बिजुली पर बोझ का अभाव' रहता है । 
इस कारण देहातों.तक बिजली पहुंचाने में:पंजीगत व्यय-और उसका प्रबन्ध करने व उसे ठीक - 
रखने. के व्यय बहुत ऊंचे बैठते, है । इस समस्या को हल करते का एक “व्यावहारिक 
उपप्न यह है कि जो यांव बिजली, वाले शहसों के पड़ोस में पुड़ते हैं उत तक उन झहरों से बिजली 
पहुंचा दी जगए+ इसी प्रकार जहां क़हीं.हो सके वहां - “ग्रिडों के एक स्थान:से दूसरे स्थान तक 
बिजली ले जाने वाज़ें तारों से अड्ोस-खडोसके)ग्रांवों तक बिजली पहुंचाने के तार लगा दिए जाएं । 
इसके अतिरिक्त, बिजली के कृर्येक्रम्में क्रा.वित्तीय हिसाब लगाते हुए शहरी और देहाती कार्यक्रमों 
को मिला दिया ज़ाए, जिससे कि कहसे घौर का रखानो के-औ्रहकों से हुई झ्ामदनी में से जो बचत 
हीछसकाः उप्र देहज़: के ऋडकों के लिए बिजली की दरें कम कर देने में किया जा सके.4 इस 
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नीति की सफलता के लिए शहरों और कारखानों के ग्राहकों के लिए दरों मे परिवर्तत कर देना 
उचित ही है । देहातों में बिजली पहुचाने के कार्यक्रमों की सफलता का निर्णय करते हुए, लगाई 
हुई पूजी पर लाभ मिलने की साधारण कसौटी सदा लागू नहीं की जा सकती । कुछ विशेष 
मामलों में, जहां कि बिजली लग जाने पर बस्ती को बहुत लाभ पहुचने की सम्भावना हो, वहा 
यदि राज्य सरकारो की वित्तीय स्थिति इजाजत दे तो वे ऐसे कार्यक्रमो का भी समर्थन कर सकती 
है, जिनके दस वर्ष की साधारण अवधि में स्वावलम्बी हो जाने*की श्राशा न हो । 


५५. १६५४-५५ में बिजली की सुविधाओं का विस्तार करने का एक कार्यक्रम इस उद्देश्य 
से शुरू किया गया था कि लोगो को रोजगार मिल सके । इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह था कि 
जीविकोपार्जन के अवसर बढ़ाने के लिए इन तीन प्रकार के स्थानों पर अधिक बिजली दी जाए : 

(१) उन छोटे और मध्यम कस्बों मे जिनकी आबादी जल्दी-जल्दी बढ रही हो; (२) पहले से 

बिजली लगे हुए नगरों के उपनगरों में; और (३) सामुदायिक विकास योजना के जैन क्षेत्रों 
में जिनमे चतुर कोरीगरों और स्थानीय साधनों या नए विकास कार्यक्रमों के कारण छोटे 
उद्योगों के बिजली से चलने लगने पर उनमें अधिक लोगो को रोजगार मिलने की सम्भावना 
हो । इस काम के लिए केन्द्रीय सरकार ने २० करोड़ रु० की राशि झ्रलग रख दी थी ताकि उसमें से 
राज्य सरकारों को वापसी की बहुत आसान शर्तों पर लम्बी मियाद के ऋण दिए जाएं । इस 
कार्यक्रम में डीज़ल तेल से चलने वाले बिजलीघर खोलना और बिजली के वित्तरण की वर्तमान 
व्यवस्थाओं का विस्तार करना आ्रादि शामिल है । इस समय इसे क्रियान्वित किया जा रहा है और 
अब से १८ महीनों मे इसके पूरा हो जाने की आशा है। इस प्रकार की सहायता का देना, द्वितीय 
योजना काल में भी जारी रखने का विचार है। 


५६. देहाती कार्यक्रमों कौ सफलता के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं 
के और अन्य क्षेत्र कार्यकर्ता जनता का अधिक से अधिक सहयोग ध्राप्त करने के संगठित प्रयत्न 
करे। सामुदायिक विकास सेवाओं के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि जिन क़ीत्रों में पम्षों से पानी 
खींचकर सिंचाई करने या छोटे उद्योगों को बिजली द्वारा चलाने की मांग बढ़ाई जा सकती हो 
उनसे वे ग्रामीणों की सहायता से बिजली की वर्तमान और भविष्य में सम्भावित आवश्यकताओं 
का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करें और ऐसे कार्यक्रम बनावें जिनसे कि ग्रामीण अर्थे-व्यवस्था में 
बिजली का उपयोग करके अधिकतम लाभ उठाया जा सके । कई जगह लोग व्यय में कुछ हिस्सा 
बंटा लेने के अतिरिक्त, निर्माण के काम में श्रम द्वारा भी सहायता कर सकेंगे। इसी प्रकार, श्रासान 
झ्तों पर मोटर और पम्प आदि खरीदने और चलाने के लिए उपभोक्ताओं की सहकारिता समि- 
तियों का सगठन किया जा सकता है। द्वितीय योजना में १०,००० से ऊपर गांवों तक बिजली 
पहुंचा देनें की व्यवस्था रखी गई है, परन्तु सहकारिता के आधार पर घनिष्ठ प्रयत्न के द्वारा व्ते- 
मान वित्तीय साधनों से ही और अधिक फल की प्राप्ति की जा सकती है । 


५७. ग्रिड सिस्टम का खासा विस्तार होंते जाने पर भी, देहातों तक बिजली 
के तार अच्छी तरह पहुंचने में अ्रभी बहुत समय लगेगा । जहां कहीं खेती और छोटे उद्योगों में 
बिजली का उपयोग करने, की गुजाइब हो, वहां डीजल ओ चलने वाले बिजलीवर लगाकर या यदि 
स्थान पहाड़ी हो तो छोट़े पतबिजलीघर बनाकर स्थानीय योजनाएं घरुरू की जा सकती हैं । यहां 
यह जिक्र कर देना अन्नासंगिक न होगा कि हाल में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक ग्रनुतन्धान परिवद 


क्ँ 
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ने हँवाई पंख़ों से यन्त्र चलोकर देखने के परीक्षण आरम्भ किए है। श्राशा हैं कि समुद्र तंट के जिन 
स्थानों में वर्ष के कुछ समय हवा का भ्रच्छा जोर रहता है, उनमे शीघ्र ही कोम देंने योग्य छोटे 
बिजलीघर बनाए जा सकेगे । छोटे पैमाने पर बिजली प्राप्त करने के ये सब कार्यक्रम, यदि लोगं 
सहकारिता के श्राधार पर काम करे, तो राज्य सरकारो से थोडी-बहुत वित्तीय और टेकनीकर्जें 
संहायता लेकर स्वयं पूरे कर सकते है । इन योजनाशञ्रों को, इन स्थानों के चौंमुंखीं विकास का 
भाग मानकर चलाना चाहिए, जिससे इन स्थानों पर उपभोग्य वस्तुओं के उद्योगों का विकास 
भी साथ-साथ किया जा सके । इन स्थानों पर बिजली के ख्चें को देखकर ऐसी व्यवस्था भी की 
जा सकती है कि बिजलीघरों और बिजली के तारों को केवल कुछ नियत समय तेक काम देने के 
लिए लगाया जाए और फालतू बिजली का प्रबन्ध न रखा जाए, जिससे अधिकतम मितव्यंयित्तों 
से काम चल सके । जहां अवस्थाए अनुकल हों, वहां इस प्रकार परीक्षण के -लिएँ मांगे-देशक 
योजनाएं शुरू करके देखा जा सकता है । 


भ८, निम्नलिखित तालिका में यह दिखाया गया है कि आबादी के हिसाब से १६६१ 
तक कितबे नगरों और भ्रामों मे बिजली पहुंच जाएगी -- 


१९४५१ की मार्च १६९५६ माचे १९६१ 
जनगणना तक बिजली लगे तक बिजली 


शाबा के अनुसार नगरो«्य्रामों लगें नगरों- 

कूलसख्या की संख्या ग्रामों की संख्या 

१ लाख से अधिक ७३ ७३ ७३ 

५० हजार से १ लाख तक १११ १११ १११ 
२० हजार से ५० हजार तक ४०७१ ३६६ ४७१ 
१७ हजार से २० हजार तक ८५६ ३४० ८५६ 
५ हजार से १० हजार तक ३,१०१ १,२०० २,६१६ 

५ हजार से कम हा ५,५६,५६५ प्र ३०० १३,६०० 

केग न ५,६१,१०७ ७,४०० १८,०७० द 





उप्र्युकत तालिका से प्रकट है कि आगामी पांच वर्षो में लयभ्रग १०,६०० जिन अतिरिक्त 
नगरो और ग्रामों में बिजली लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है, उनमें से ५,६०० ऐसे हैं जिनकी 
आबादी ५,००० से कम है । 


बिजली का उपयोग 


५६. अैंथोगिकं उन्तति पर अधिकन्बले देंने का और  आंधारभंत' उद्यौगों का बड़ें पैमानें' 
फल्ॉयकरस 8448: पब. यह हॉंएँ कि बिजली का उपयोग कैंने वालें वर्गों की उपयोग प्रणाली 
का रूम मीरेंग्वीरे अर्देलता आएगी । पह तो भव भी दिखाई देता है कि उच्चीगों में बिजली कौ 


सिंचाई और बिजली ३१५ 


ँ 


खपत बढ़ती जा रही है। द्वितीय योजना के अन्त तक इसके और भी स्पष्ट हों जांने की 
सम्भावना है। यह बात निम्नलिखित विवरण से प्रकट हो जाएगी -- 


साया धयनमनामानी: जममाककिमाक के ज्यककत, सका»... पार्क महक» “० +४गरनाहक-माक-॥400%-का४»)- फेंग, #००० कक, किरकना-वी-मम सका. 
पु 


१६९५० १६५५ १६६० 
जा ७8 3 कं अब 75 करा कह अडर, 
खपत करोड़ समस्त खपत करोड़ समस्त अनुमानित समस्त 

स किलोवाट खपत का किलोबाट खपत का खषत करोड़ खपत का 
आवर में प्रतिशत गआवर में प्रतिशत ५ किलोंवाट. प्रतिदर्तै* 





आवर में 

घरेलू _ ५२९५ १२९७ ८०. शृशओअ.. शदा०.. ६-० 
व्यापारिक ३०*६ ७४ ५७० ७१ 8८४ ६१० 
सेड़की भ्रादि । ु 
पर रोशनी ६*० १९५ ११ १५६ २५१० हा 
झौद्योगिकिक २६०*६ ६२७ ४६० ६५८७ १२९००*५ ७२९० 
यातायात ३०९६. ७४४ ४ ६*३ ६५५. ४१० 
सिंचाई १६*२ ३६ २६ ३*७ पलक ४१० 
शहरों में 
पनीकौर्टकियां (७5०२ ४४ २६ ४१ ५७.६ २५१ 

योग हु ४ड१५१६* १०० "७ ७छ००* १००१० १६६०" ० ९००१७ 


उद्योगों द्वारा बिजली की. खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी । १६५५ में यह खपत ४६० 
करोड़ यूनिट थी । १६६० में यह बढकर॑ १,२०० करोड़ यूनिट हो जाएगी । ड्रेहातों में बिजली 
की मुख्य मांग सिंचाई का पानी पम्पों द्वारा उठाने के लिए होती है ॥ देहातों में अधिकाधिक 
बिजली लमतें जाने के साथ-साथ वहाँ इस कायम के लिए बिजली की ख़पत खासी बढ जाएगी । 
सिंचाई के बाद देहांतों में बिजली की खपत छोटे उद्योगों में होतीं है । अन्दाजा हैं कि समस्त 
बिजली का ७१४ प्रतिशत देहातों में खपने लगेगा । 

३. बाढ़ नियंत्रण 
॥॒ ६०. देश के कुछ भागों में बार-बार बाढ़ आकर भारी हांनि कर देती है । उत्तर प्रदेश, 
बिहार, परिचिम बंगाल और असम के बड़े-बड़े क्षेत्र सैलाब में डूब जाते हैं भौर कई झहरों 
क्वे अ्द्षि वर्ष जमीन के कटाव स्रे बुक्सान उठला पड़ता है । कद्यपि जस्मू व कास्सीर, पंजाब, पेप्सू, 
उड़ीसा और आन्ध्र में यह आपत्ति बार-बार नहीं आती, परन्तु इब ख्यों के भी कुछ प्रदेशों 
को कभी-कभी बाढ़ से हानि उठानी पड़ ज़ाठी है। दक्षिण के कुछ प्रदेक्ष ख्युद्र तट की नदियों 
और समुद्र के पानी में डूब जातें हैं । | 

६१. कई नदियां कई-कई अ़ज्यों में क्षे गुजरती हैं इसलिए बाढ़ लिकनत्रण की समस्या 
अनिवार्य रूप से अ्रन्तर्राज्यीय समस्या है। अतः १६५४ में एक केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड का 

, आऑीड:---इन भ्कों से प्रकट होता है कि बिजली देने वाले कोरखानों ने कितनी यूविटें बेची । 
इनमें वह बिजली शामिल नहीं है जो अपनी पिजेत्री पैदा करने वाले कारखानों 
में उत्पन्न हुई । वे अपनी सारी बिचली आप ही सपा लेते हैं । 
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संगठन इसलिए किया गया कि वह बाढ़ नियन्त्रण का एक समन्वित कार्यक्रम बनावे और राज्यों 
द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर विचार करे । इस केन्द्रीय बाढ नियन्त्रण बोर्ड की टेकनीकल मामलों में 
और नदी-प्रवाह क्षेत्रों के लिए एक सम्मिलित योजना तैयार करने में सहायता करने के लिए 
चार नदी आयोग बनाए गए थे, पहला, गगा के लिए, दूसरा ब्रह्मपुत्र के लिए, तीसरा उत्तर- 
पश्चिम की नदियों के लिए, और चौथा मध्य भारत की नदियो के लिए । केन्द्रीय जल और' विद्युत्‌ 
आयोग में भी एक बाढ प्रशाखा खोल दी गई है । यह बाढ़ नियन्त्रण की योजनाएं तैयार करने, 

» सम्मिलित योजनाएं बनाने और राज्यो से श्राए हुए सुझावों की परीक्षा करने में आयोग की 
सहायता किया करेगी । 


६२. प्रथम पचवर्षीय योजना तैयार करते समय ऐसी कल्पना की गई थी कि बाढ नियन्त्रण 
की योजनाएं बहुद्देशीय नदी योजनाओं का ही अग रहेगी, और इसलिए उसमे बाढ नियन्त्रण 
कार्यक्रमों की पृथक व्यवस्था नहीं की गई थी। परन्तु १६५४ मे जो बाढे आई, वे बहुत 
भयंकर थी । उन्होंने इस श्रावरयकता की ओर ध्यान आक्ृष्ट कराया कि बाढ नियन्त्रण की समस्या 
का हल एक स्वतन्त्र और समन्वित योजना के रूप में किया जाए, और उसे सिंचाई और बिजली 
के विकास कार्यक्रमों के साथ न मिलाया जाए। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय, योजना के समय पूरा 
करने के लिए कुछ कार्यों की एक अस्थायी योजना तैयार की गई, और १६ ५ करोड़ रु० बाढ़ 
नियन्त्रण योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को सहायतार्थ ऋण के रूप में देने को पृथक रख 
दिए गए । अनुमान है कि इस राशि में से लगभग ८ करोड रु० प्रथम योजना के समय खर्च हो 


गए होंगे । 


६३. स्पष्ट है कि बाढ़ों को पूर्णतया न तो रोका ही जा सकता.-है, न वेसा करना उचित ही 
हैं। बाढ के साथ बारीक मिट्टी बहकर आती हैं श्रौर उससे उस भूमि की उवंरा दक्ति बढ़ जाती 
है जो बाढ़ के पानी में डूब जाती है। परन्तु कुछ वर्षों मे जब बाढ का वेग असाधारण 
हो जाता है तब वे भारी विनाश का कारण बन जाती है । बाढ़ों के बार-बार आगमन और उनसे 
होने वाली हानि को रोकने के लिए, उनकी तीत्ंता को नियन्त्रित कर देना चाहिए । इसके 
लिए नियमित कार्यक्रम बनाना आवश्यक हैं। साधारणतया इन उपायों का श्रवलम्बन किया 
जाता है :--- 

(१) बांध बना देना, 

(२) पानी एकत्र करने के लिए जलाशयों का बना देना, विशेषकर सहायक नदियों ,_ 
पर; 

(३) निरोधक प्रवाह-स्थल बना देना, जिनमें कि बांढ़े का फालतू पांनी कुछ समय के 

... लिए रुका रह जाएं 

(४) एक नेंदी के पानी का प्रवाह दूसरी में मोड़ देना; 

(५) नदी. के मोड़ काटकर उसका हलान बढ़ा देना; 

(६) नदी के जिन भागों में गाद एकत्र हो जाने के कारण प्रवाह रुक गया हो, उन्हें 

* खोदकर साफ कर देना 

६७) .खाँस-खास इलाकों को कठाव से बचाने के लिए ठोकर और दीवार आदि बना 
देके के स्थानीय उपाय कर देना; और 

(८) वन रोफ्जाओर समोचक्च बांध बनाता । 


सिचाई और बिजली ३१७ 


६४. कौन-सा उपाय कहा उपयुक्त होगा, इसका निर्णय बहुत-सी बातो पर निर्भर करता 
है और बिना सब हालात को जाने नहीं किया जा सकता । किसी भी नदी के प्रवाह-स्थल के लिए 
कोई सन्तुलित योजना बनाना, इजीनीयरी, भ्रार्थिक और सामाजिक दृष्टियों से, बहुत उलझन भरी 
समस्या होता है । एक ही प्रकार के कार्यक्रम सब नदियों के लिए उपयुक्त नही हो सकते, प्रत्येक 
नदी के प्रवाह-स्थल के सब हालात देखकर प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं, 
प्र सब दृष्टियो से उपयुक्त योजना बनाने में मुख्य कठिनाई यह होती है कि धरातल, हवा-पानी, 
भू-गर्भ और जल-प्रवाह के विषय में आधारभूत विवरण उपलब्ध नहीं होता । 


६५. आवश्यक जानकाही न मिलते के कारण, बाढ़ नियन्त्रण की योजनाओं के-लिए 
अब तक सब दृष्टियों से उपयोगी कोई ग्रोजका नहीं बबाई जा सकी । सर्वेक्षणों का यूरा हो जाना 
और भ्रावरयक जानकारी का सग्रह, प्रारम्भिक महत्व के काम्र है। इनके पढचात ही बाढ़ नियस्त्रण 
के उपयुक्त कार्यक्रम बनाने मे शीज्षता की जा सकेगी । जब तकू ये काम नही होते तब तक सत्कात्र 
आवश्यकता पूरी करने के लिए केवल ऐसी रक्षक व्यवस्थाएं की जा सकती है, जिन्हें अनन्त में 
सब दृष्टियों से उपयोगी योजनाओं का भाग बना लिया जाए + 


६६. हाल में, सिचाई तथा बिजली मन्‍्त्रालय ते बाढ़ नियन्त्रण के कार्यक्रमों की एक 
रूघरेखा तैयार की है | उसे तीन चंरणों मे बाटा गया है :+- 


(१) तात्कालिक:--इसमें खोज श्रौर योजनाएं तथा उनके व्यय अनुमान बनाने का 
काम किया जाएगा । सम्भव है कि कुछ स्थान चुनकर, उनमें दीवारें,,ठोकरें 
और बाध बना दिए जाएं । कर 

(२) अल्पकालिक :--इसमें बांध बतावे और जल-अणालिया सुधारने का कास किया 
जाएगा । इससे जिन स्थानों पर बाढ़ें आती रहती हैं, उनके एक बड़े भाग्‌ की 
रक्षा हो सकेगी । . 

(३) दीर्घकालिक ::-इसमें नदियों और सहायक नद्वियों पर पी एकत्र करने के 
जलाशय बनाए जाएंगे । यह काम बहुद्देशीय नदी योजताझों के सिंचाई और 
बिजली के कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा | मऊ 


६७. द्वितीय योजना में ६० करोड़ रु० तो तात्कालिक और अल्पकालिक कार्यों के 
लिए र॒ख़ा गया है और ५ करोड़ रु० सर्वेक्षण और जानकारी एकत्र करने के लिख । भूमि 
संरक्षण और वनरोपण, बाढ़.नियन्त्रण के महत्वपूर्ण उपाम्न हैं। बाढ़ नियस्त्रण के किसी भी 
सुझाव पर विज्ञार करते हुए इन पर विज्येष,रूप से ध्यान देवा चाहिए ।- 


5६८. बाढ़ नियन्त्रण के कामों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ तो अनेक हैं, परन्तु साथ ही 
यह भी बतला देना आवश्यक है कि कुछे'परिस्थितियों में इनका परिणाम उलटा मी निकल सकता 
है। बाढ़ के साथ बहकर जो'मिट्टी आती है वह भूमि की उचेरा शक्ति को बहुत बढ़ा देती है । 
बाढ़ नियस्त्रण के कार्यों से उस मिट्टी का फँलना रुक सकता है। बाढ़ नियन्त्रणों के बड़े लाभों 
में से एक तो यह है कि आर्थिक सुरक्षा' बढ़ जाती है और दूसरा यह हैं कि विकास का कार्य 
निरन्तर हो सकने का निश्चय हो जाता है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, बाढ़ से पूर्ण रक्षा 
करना सम्भव ही नहीं है। इसलिए' किसी मी प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण के जो उपाय किए जाएं 
वे ऐसे होने चाहिए कि वे स्थानीय परिस्थितियों से संगत हों और उनसे म॒नासिब खर्च पर खासी 
रक्षा 'हो जाए! १ 


३१८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
४. खोज, सर्वेक्षण ओर अनुसंधान 


खोज 


६९. खिचाईं योजना के अ्रनेक कार्य जिस जानकारी के आधार पर द्वितीय योजना मे 
सम्मिलित किए गए थे, वह उन्हें अ्रवनाने के समय अपूर्ण भ्रथवा अपर्याप्त थी। इसलिए, खोज का 
कार्य आगे कई दिशाओं में निरन्तर जारी रखने की जरूरत है। इनमें से प्रथम तो जल सम्बन्धी 
अधिक पूर्ण और समन्वित लेखा रखा जाना चाहिए, और सब महत्वपूर्ण स्थानों पर इस विषय 
में' निरन्तर सना एकत्र करते रहने का प्रबन्ध होनीं' चाहिए. कि कितने जल का निस्सादन 
हुआ, उसमें से कितना बह गया और कितना जमीन ने सोख लिया। द्वितीय स्थान का संम्बन्ध 
यच्चषि उसे जानकारी से नही है जिसे एकत्र करने की सिफाश्शि ऊपर की गईं है--प्रत्येक 
प्रदेश के जल-स्रोतों, अर्थात नदियों, झीलों, तालाबों और भूगर्भस्थ जल की पूर्ण तथा पर्याप्त 
चिस्तत सची बना दी जानी चोहिए। तृतीय, इस बात की निरन्तर खोज करते रहना 
चाहिए कि किन स्थानों में योजना कार्य आरम्भ किए जा सकते हैं और कौन-से योजना कार्ये 
क्िश्लेष रूप से ल्कभदावक सिद्ध हो सकते है । सिचाई के योजना क्यों की खोज करने में समय बहुत 
लगता है, इसलिए जल-स्रोतों के विकास का कार्य निरन्तर होता रहे, इस बात का निश्चर्य करते 
के लिए योजना कार्य और उसके क्षेत्र का स्पष्द निर्धारण श्लौर उसका आधारभूत इजीनियरी 
संवेक्षण पहले से कर लेना चाहिए। चुतुर्थ स्थानू इस बात का है कि यह निश्चय कर लेने के पश्चात 
कि भविष्य में कौन-से योजना कार्यों को अपनाना अभीष्ट होगा, उनका विस्तृत सर्वेक्षण करके 
उनके ऐसे आधारभूत नक्शे बना लिए जाएं, जो आवश्यकता पड़ने पर सुधारकर,काम में लाए 
जो सकें | कई योजना कार्य ऐसे क्षेत्रों के लिएं तैयार किए गए है, जिनमें भविष्य में बाध निश्चित 
रूप सें बनाए जाएंगे । इसलिए: कम से कम उन क्षेत्रों का ऐसा आधारभूत सर्वेक्षण कर 
लेना चाहिए जिससे कि यह निर्णय किया जा सके कि वहा बांध किस प्रकार के और किस स्थान 
फर बनाने पड़ेंगे । इस सर्वेक्षण में वह घरातलीय नकक्‍्शें बनाना औंर जमीन में बर्मा लगाकर देख 
लेगा आदि भी शामिल होंगे । पहले से किए हुए सर्वेक्षणों ढ्वारा उपलब्ध आधारभूत जानकारी 
प्राप्त रहेगी, तो पीछे पूरे नक्शे अपेक्षाकृत कम सभय में बनाएं जा सकेंगे । 


७०, इस प्रकार के सर्वेक्षणों की आवश्यकता पर जोर तो प्रथम योजना में भी दिया गया था, 
परच्तु उसंमैं पर्याप्त॑ प्रगति नहीं हुई । अधिकतर राज्यों में सरकारी संगठन प्राय: योजना कार्यों 
का निर्माण करने मैं लगे रहे, और कुछ राज्यों में खोज का महंत्व भली-भांत्ति समझा ही नहीं गया । 
जो योजना कार्य द्वितीय योजना में बिना पूरी खोज के सम्मिलित कर लिए गए है, उनका निर्माण 
कार्य ऋरषम्भ,करने से पहले उनकी स्कोज का फूरा हो जाबा और घिस्तृत विवस्ण, का तैयार हो 

ना आनह्य्करे कुछ राज़यों में. केकलिपक योजना काये भी तैयार. कर लिए'जाते की आव्रर्यकता 
है, जिससे यदि ऋआवद्यक जान पड़े ले योजना में सम्मिलित फीजेना काझोों के स्थान पर उन 
केकल्पिक योजना कार्यो| को रख दिया जाए: ॥ इसलिए इस कार्य का महत्व हम सर्वाधिक मानते 
हैं। यदि झावद्यक सम्रझक जाए सो खज्सते को चाहिए कि वे सम्बद्ध निर्माण विभागों अथवा बिजली 
किप्नफों में: इस कारये के लिल विक्तेफ रूफ के फथकः कर्मचारी! क्यिक्‍त-कर' दें । ग़ज्यों की योजनाओं 
में, खोल ओर सक्ेक्म के लिए: ५: ९:क्रोड़रुः की राि रखी गई है, ४' ४ करोड़ र०.. सिंचाई” 

बक्ेमें'जड़ ९; ४ क्लेलू रू० “किन” ख़ते में / खोज का महत्व! इसः दृष्टि से बहुत प्रधिक है 
कि यदि खोज पूछी हो चुकी होयी तो द्वितीय योजना में सम्मिलित योजना कार्य आरस्म करने में 
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बिल्लस्त् नहीं होगा, और भविष्य में भी अ्रतिरिक्त योजना कार्यो का चुनाव'और आरम्भ बिना 
विलम्ब किया जा सकेसा । 


ओर! 


चबक्षण 


७१. बिजलो भार का सर्वेक्षण:--गत कुछ वर्षों में, पहले की अपेक्षा, बिजली की 
खपत बहुत जल्दी-जल्दीं बढ़ी है। द्वितीय योजना में उसके और भी बढ़ने की सम्भावना है । 
भाखडां-नंगल, हीराकुड और दामोदर घादी निगम जैसी योजनाओं और आन्ध्र, बस्बई 
मद्रास, उत्तर प्रदेश और मैसूर के ग्रिड सिस्टमो द्वारा सॉवत क्षेत्रीं में बिजली का भार 
पहले की कल्पनाओं से कही भ्रधिक॑ बढ़े जाने के लक्षण दींख रहे है । बिंजली की भांग बढ़ जाने 
का एक कारण किसी हद तक यह भी हुआ है कि देश के अनेक भागों में बिजली के वितरण पर 
लगाए हुए प्रतिबन्ध धीरे-धीरे समाप्त कर दिए गए हैं । परन्तु इससे भी बड़ा कारण प्रथम पंच- 
वर्षीय, योजना के समय हुए झ्ार्थिक्‌ विकूस का प्रभाव है। सम्भावना यह है कि श्रायामी दस वर्षों 
में जितनी बिजली खर्च होने का अन्दाजा भ्ब तक लगस्या हुआ था उसे बहुढ़ बढ़ाना पूड़ जाएगा। 
इसलिए बिजली के “भार: का तुरन्त हद व्यवस्थित सर्वेक्षण किए.जाने की आवड्यूकता है ६ 
सिचाई और बिजली मन्त्रालय ने यह , सूर्वृक्षण देश भर में करवाना, आरम्भ किया है.। 
इसुके लिए जानकारी का सम्रह चार-प्रादेशिक केन्द्रों द्वरा किग्रा जा रहा है, श्र उसका कमबद्ध 
संकूलन केन्द्रीय जल़ तथा ब्रिद्युत्‌ आंग्रोग़ करेग । राज्य सरकारों. के पास जो जानकारी होगी, 
उसूक[ उपयोग करके देश कें अन्तरिक भागों में काम उनकी ही सहायता से किया जाएगा ), 
प्रथम सवक्षण आगामी दीन वर्षों में पुरा हो जाने की आशा है। 


.._ ४२. मिट्टी का सर्वेक्षण 7 खिल में कौन-सी फल्नलें बोई ज्यती हूँ, यह बात बहुत 
कुछ वहा की मिंट्री और मौसम पर करती है । सिंचाई का विस्तार हो जाने पर फसलों 
की किस्म बदल जाती है, क्योंकि सिंचाई की सृहायतां से विविध और झधिक, लाभदायक फसलें 
बोना सम्भव हों जाता है 4 पेरन्चु यह परिवर्तेन भी भ्रत्येक प्रदेंश की मिट्टी की किस्म पर बहुत 
निर्भर करता है। इसलिए सब राज्यों मे मिट्टी का सर्वेक्षण सब दृष्टियों से, कर रख़दे का बढ़ा 
लाभ यह होगा कि पहले से ही यह निश्चय किया जा सकेगा कि किस तदेख्ष में कौन-सी फुल 
बोकर लाभ उठाया जा सकता है। सर्वेक्षण करके मिट्टियों का दर्गीकरण कर लैने का लाभ यह 
भी है कि कहां किस नाप की नहरें और जलाझय बनाए जाएं, इसका निश्चय किया जा सकता 
है, क्योंकि सिच्ाई के पाती के परिम[ण का भ्ुल्दाजा यह देखकर लबाया जाता है कि सिंचाई किस 
फंसल कौ की जाएंगी। कभी-कभी ईन योजनाओं का सुझाव, इन आधारमृत आवश्यकताश्रों 
का विचार किए बिना ही कर दिया जाता. हूँ । 


७३. पाती को झ्ावश्यकताएं:--कहां, कैसा और कितना बड़ा सिंचाई योजना कार्य ठीक 
रहेगा, इसका निरचय करने के लिए उस स्थान की सिंचाई की आवश्यकताओं का अन्दाजा साव- 
धानीपूंवेंक कर लेने की आवश्यकता है । जिन प्रदेशों में कुओं अथवा ग्रन्य साधनों द्वारा पहले से 
स्थ्वाईं होती है उनमें साधारणतया यंह जानकारी उपलब्ध रहती है कि समस्त देश की पानी. 
की आवश्यकता कितनी है और उसमें से कितने भाग में पहले से सिंचाई हो रही है । परन्तु यह 
परत: की, समस्त फल आवद्यकता का अन्दाजा लगाने का केवल एक ख़ाबन है । जिस प्रदेश 
की सिंचाई फ्रस्तावित योजना कार्य द्वारा की जानी है। उस पर प्रभाव डालने वाली और भी 
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अनेक बाते है | भविष्य में वहा बोई जाने वाली फसले, आर्थिक अवस्थाओ में सुधार, यॉजना 
कार्य से और भ्रन्य साधनों से सिचाई करने में व्यय का अन्तर, और इसी प्रकार की अन्य ग्रनेक 
बातों से पानी की आवश्यकता का परिमाण बदल सकता है । जिन प्रदेशों में पहले से सिचाई 
योजना कार्यों द्वारा सिचाई हो रही है और जिनकी अंवस्थाए समान है, उनसे उक्त प्रश्नों का निर्णय 
करने में मूल्यवान सहायता मिल सकती है। प्रत्येक राज्य के लिए सब बातों का ध्यान रखकर 
सिचाई की योजना बनाते हुए ऐसी सब वर्तमान जानकारी का सकलन और सम्पादन कर रखने 
से बड़ी सहायता मिलेगी, जिससे कि विभिन्न प्रदेशों की सिचाई और पानी की आवश्यकताओं 
का अन्दाजा लगाया जा सके। इस प्रकार की जानकारी उन प्रदेशों के विषय मे भी एकत्र कर 
लेनी चाहिए जो कि सिंचाई योजना कार्यों के प्रभाव में न आते हों | 


अनुसन्धान, 


७४. सिचाई :--सिंचाई के कार्यो से सम्बद्ध जल तथा भूमि सम्बन्धी समस्याओं का 
अ्रध्यंयन, पूना के केन्द्रीय अनुसन्धान केन्द्र में और राज्य सरकारों के १२ भ्रन्य अनुसन्धान केन्द्रों 
में किया जाता है। जंल-स्रोतों के विकास का कार्यक्रम बढ़ जाने के सांथ-साथ इन केन्‍्द्रो के 
कार्य-कलाप में भी और' वृद्धि गे की सम्भावना है। असम सरंकार भी एक नया 
अनुसन्धान केन्द्र खोलने की बात सोच रहीं हैं। (हक है कि द्विंतीय योजना के समय ईन 
केन्द्रों में इंजीनियरी की प्रयोग सम्बन्धी समस्याओं के भ्रतिरिंक्त, मौलिक॑ समस्याओं के अध्ययन 
पर भी ध्यान दिया जाएं। केन्द्रीय सिंचाई भर विद्युतूं बोर्ड ने अनुसन्धान के लिए इस प्रकार 
की समस्याओं की एक योजना बनाई है, जैसे कि पाती के बांधों श्रांदि में छेद हो जाना, भिट्टियों 
के इजीनियरी सम्बन्धी गुण, सीमेट में मिलाकर “पुज्ज़ोलोनी” पदार्थों का प्रयोग, कक्रीट में 
हवा का घुस जाना, और नल कूर्पों के प्रदेशों में जमीन के नीचे प्रानी का बहाव आादि। ये 
कार्यक्रम उपर्युक्त विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रों मे पूरे किए जाएंगे और बोर्ड की सहायता से 
इनमें समन्वय स्थापित किया जाएगा। सिंचाई और क्ृषि विभागों के अनुसन्धान केन्द्रों को इस 
प्रकार की समस्याओं का अ्रध्ययन परस्पर सहयोगपूर्वक करना पड़ेगा, जैसे कि कैसी मिट्टी मे किस 
पद्धति से सिंचाई करनी चाहिए, मिट्टी की उ्वेरा शक्ति और सिंचाई के पानी के कुशलतापूर्वक 
उपयोग का एक-दूसरे पर प्रभाव, बढ़ती हुई फसलों का नाजुक समय, उपज की उत्क्ृष्टता 
और सिंचाई की विभिन्न पद्धतियों के तुलनात्मक गुण-दोष । 


७५. बिजलो :-द्वितीय योजना में और उसके बाद की योजनाओं में बिजली के उत्पादन 
का बहुत विस्तार किया जाने वाला है। इसलिए, उसके उत्पादुन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले जाने और वितरण से सम्बद्ध समस्याओं के विषय में तुरन्त ही जांच-पड़ताल करना बहुत 
आवश्यक हो गया है। बिजली का सामान्‌ बनाते के उद्योग का क्षेत्र भी देश में.ज्ी घर से शीघ्र बढ़ने 
की सम्भावना है । उस द्ि्ञा मे भी अनुसन्धान की बड़ी आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा 
नियुक्त एक टेकनीकल समिति यह विचार कर रही है कि यह अनुसन्धान किस प्रकार किया 


के 


जाना चाहिए | निकट भविष्य में जिन समस्याओ का अनुसन्धान करके लाभ उठाया जा सकता 


डर 


है, उनुके कुछ उद्माहरण ये हैं:-- 


५१) बिबल्की उद्योग में देक्षी सामान का उपयोग, विंशेषत” “इन्स्यलेटिंग” (बिजली 
“की फेलनेः से सेकने ) के लिए, 


परिवहन ४३३ 


करोड़ रुपए मूल्यह्नास के लिए भी शामिल थे। परन्तु अब खयाल है कि पाचों वर्षों में मिलकर ४३२ 
करोड़ रुपया व्यय हो गया होगा । इस अ्रतिरिक्‍्त व्यय का प्रधान कारण यह है कि अन्तिस दो या 
तीन वर्षो में इंजनों और डिब्बों का कार्यक्रम बढ़ा दिया गया था । इंजन और डिब्बे अधिक मंगाने 
के साथ-साथ वर्तमान इजनों श्र डिब्बोी का अधिक अच्छा उपयोग करने और लाइन की सामर्थ्य 
बढाने के विशेष उपाय करने का फल यह निकला कि रेलें काफी अधिक माल की ढुलाई करने 
में समर्थ हो गई---विशेषत. योजना के द्वितीयार्थ में । इस प्रकार १६५३-५४ और १६४४-५५ 
के बीच रेलों द्वारा ढोए हुए माल की मात्रा, टनों में, लगभग ८ प्रतिशत बढ़ गई, और भन्‍्दाजा 
है कि योजना के अन्तिम वर्ष में यह मात्रा कोई & प्रतिशत और भी बढ़ गई होगी । परन्तु ढोए 
जाने वाले माल का परिमाण, उसे ढोने की रेलों की सामर्थ्यं की अपेक्षा, अधिक द्रुत गति से बढ़ता 
रहा । रेलों पर लदान का देनिक औसत अवश्य बढ़ गया, परन्तु अनलदें माल का लेखा उसकी 
अपेक्षा अधिक तेजी से बढा । 


६. प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में विभिन्न खातों में जो व्यय किया गया उसका 
विवरण निम्नलिखित है .-+- 





___ (करोड़ रुपए) 
पुनस्संस्थापन और वंद्धि योजना में रखी गई राशि समस्त व्यय 
१ इजन, डिब्बे और यन्त्र आदि * २०७६६ २५३* ४४ 
२. लाइनें और पुल मर हर ७०*'४७ ६४ ४१ 


३. संरचता और इंजीनियरी के अन्य काम 

जिनमें सवारी के डिब्बो का कारखाना, 

चित्तरंजन कारखाना, गंगा का पुल, 

कोयला खानें और बन्दर आ्रादि शामिल हैं ४५९० ४६" ६६ 
४. उखाड़ी हुई लाइनों का पुननिर्माण, नई 

लाइनों का निर्माण और गाड़ियों 





को बिजली से चलाने की तैयारी ३४* १८ ३३१२० 
५ यात्रियों के लिए सुख-सुविधाएं १५४०७ १३ “२६ 
६. कर्मचारियों के मकान और कल्याण 
+. कार्य | २४०६ २० ४२ 
७. विविध मा २१४० -२'७५४* 
योग ४००१०० ४३२०७ 


७. इंजन और डिब्बे--प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होने के समय भारतीय रेलों के 
८,२०९ इंजन, १९,२२५ सवारी डिब्बे और २२२,४४१ माल डिब्बे चल रहे थे। इनमें से 
२,११२ इंजन, ७,०११ सवारी डिब्बे और ३६,५८४ माल डिब्बे इतने पुराने हो चुके के कि 
उन्हें बदल देने की आवश्यकता थी । योजना में १,०३८ इंजन, ५,६७४ सवारी डिब्बे तथा 
४६,१४३ माल डिब्बें उपलब्ध कराने का कार्यक्रम रखा गया था। परन्तु बाद को इंजन और 


*+इस घटती का कारण ग्रह है कि पहले एकत्र सामान में कमी हो गई और जो सामान 
नया दिया गया उसे और अन्य वसूलियों को आय-खाते में जमा कर द्विद्रा गया । 
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माल डिब्बे और अधिक मंगाने का निर्वय कर लिया गया। आशा है कि प्रथम योजना की 
समाप्ति के समय तक नीचे उल्लिखित सामान आ चुका होगा : 


भारत में निर्मित विदेशों से मगाया योग 
इंजन |; े ; ४९६ १,०६३ १,५८६ 
सवारी डिब्बे शा ४३,५१ हक ४,८३७ 
माल डिब्बे की ४१,१६२ २०,५२१ ६१,७१३ 


योजना के समय जो नया सामान आया उसका कुछ भाग उस बहुत पुराने सामान को 


बदलने के काम आ गया जो कि आगे काम नहीं दे सकता था। प्रथम योजना की समाप्ति पर 
९,२६२ इंजन, २३,७७६ सवारी डिब्बे, और २६६,०४६ माल डिब्बे रेलवे लाइनों पर चल रहे 
होंगे । इनमें से २,८१३ इंजनों, ६,३०५ सवारी डब्बों और ४९,५६८ माल डब्बों की आयु पूरी 
होकर उन्हें बदल डालने की आवश्यकता होगी । इस प्रकार हाल के वर्षों में इतना अधिक नया 
माल खरीदने पर भी पुराना माल बडी मात्रा मे बदल देने की आवश्यकता रहेगी, और उसे द्वितीय 
योजना काल में पूरा करना पडेगा। इजनों और डिब्बों के मामले में और अधिक स्वावलम्बी बनने 
के लिए बहुत प्रयत्न किया गया है। स्वदेश में १९५१-५२ में ३,७०७ माल डिब्बे बने थे, 
और १९५५-५६ में १३,५२६ बने । १९५१-५२ में सवारी डिब्बे ६७३ बने और १६५५-५६ 
में १२६० । चित्तरंजन के इजन कारखाने ने प्रथम योजना के समय में ३३७ इंजन बनाए, 
जबकि पहले यह लक्ष्य २६८ रखा गया था । मीटर नाप की छोटी लाइन के इजन, टाटा लोको- 
मोटिव एण्ड इजिनीयरिय कम्पनी ने १९५१-५२ में केवल १० बनाए थे, १६५५-५६ में ५० 
बनाए । पेराम्ब्र (मद्रास) की इन्टीग्रल कोच फैक्टरी योजना काल में ही स्थापित हुई और 
अक्तूबर १६५४५ से उत्पादन करने लगी । 

८. नई लाइनें, उखाड़ी हुई लाइनों का दोबारा बिछाया जाना और गाड़ियों का बिजली से 
संचालन--योजना काल में युद्ध के समय उखाड़ी हुई ४३० मील लम्बी लाइनें दोबारा बिछाई 
गईं; ३८० मील लम्बी नई लाइने बनाई गईं, और ४६ मील लम्बी लाइने सकरी लाइनों (छोटी 
लाइनों) में बदली गईं। प्रथम योजना की समाप्ति के समय ४५४ मील लम्बी नई लाइनें बन 
रही थीं और ५२ मील सकरी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जा रहा था। कलकत्ता 
के उपनग रीय क्षेत्र में बिजली से गाड़िया चलाने के लिए बिजली लगवाने का काम प्रथम योजना 


के समय आरम्भ कर दिया गया था और उसका प्रथम चरण १६४८ तक पूरा हो जाने की 
आशा है । 


ख् 
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पुरानी बेकार लाइनो को बदलने का काम माल की कमी के कारण मन्द गति से ही किया 


जा सका है। पटरियों की खराबी के कारण जिन रास्तों पर गाड़ियां घीमी चाल से चलानी पड़ती 
थीं, उनकी लम्बाई १६५०-५१ में ३,००० मील थी । योजना की समाप्ति पर वह घटकर १,७८४ 
मील रह गया था । 

६. संरचना और इंजीनिर्यारग के काम--हांल के बरसों मे लाइनों की सामर्थ्य 
बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम में प्राथमिकता लाइन के उन 
भागों को दी गई जहां आवश्यकता उपलब्ध सामर्थ्य से अधिक थी और सामर्थ्य॑ं बढ़ाने 
के लिए दीघेकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के उपायों का अवलम्बन किया ग्रया। 
इन उपायों में अधिक लम्बी माल गाड़ियां चला सकने के लिए क्रासिंग लूप को लम्बा कर 
देने, क्रांसिग लूप और स्टेशनों क्री संख्या बढ़ा देने, जंक्शन स्टेशनों के यार्डों में अधिक 
सुविधाएं प्रदान कर देने, एक लाइन से दूसरी लाइन को भेजने वाले याडों का विस्तार करने और 


ध जमकर 


परिवहन डरे 


सिगनल व्यवस्था सुधारने के उपाय भी सम्मिलित थे। इन उपायो का फल यह निकला है कि 
रेलवे लाइन के कई हिस्सो पर काम की सामर्थ्य बढ गई हैं। उनमे से उल्लेखनीय ये है :- 
मद्रास-विजयवाड़ा, खड़गपुर-वाल्टेयर, झाझा-मुगल सराय, इलाहाबाद-कानपुर, रतलाम-योध्रा 
भुसावल-सूरत, अहमदाबाद-कालोल और सीनी-गोम्हडिया । एक गाडी से निकालकर दूसरी 
गाड़ी में माल लादने की सहुलियत, मण्ड्आडीह, सवाई माधोपुर, साबरमती, बीरगाव, घोड़पुरी, 
गण्टकल, बगलौर और आकोणम स्टेशनों पर बढ़ा दीं गई है। कई बडे स्टेशनों के याडों 
का प्रबन्ध नए ढग से कर दिया गया है । इनमें विजयवाड़ा और रतलाम का नाम 
उल्लेखनीय है । 
द्वितीय योजना के लक्ष्य 

१०. रेलों की चल और अचल दोनो प्रकार की सम्पत्ति के पुन्निर्माण और आधुनिकी- 
करण का काम द्वितीय योजना के समय भी जारी रखना पंड़ेगा, जिससे कि जो सामान पुराना हो 
जाने पर भी काम में लाया जा रहा है उसका अनुपात घट जाए और लाइन की खराबी के कारण 
जहा गाड़ियो की चाल पर पाबन्दी लगाई हुई है वहा उसे उठाया जा सके । साथ ही, लाइनों श्र 
इजनों व डिब्बो की सामर्थ्य बढ़ाने की योजना बनानी पड़ेगी, जिससे कि योजना के विभिन्न श्ग्रों 
की पूर्ति से उत्पादन बंढ़ जाने पर रेल द्वारा ढुलाई की जो मांग बढ़ेगी, उसे पूरा किया जा सके । 
पिछले अध्यायों में बतलाया जा चुका है कि कृषि, कोयले, खनिज, कच्ची धातुओं, लोहे व इस्पात, 
सीमेंट, रासायनिक खाद, बडी और छोटी मशीनों और उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्य क्या- 
क्या रखे गए है। रेलों के विकास की योजना इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है, फिर 
भी इस पर निरन्तर पुनविचार और आवद्यकतानुसार परिवर्तन करते रहना पड़ेगा, जिससे 
राष्ट्रीय योजना के विभिन्न अंग पूरे हो जाने पर जो नई परिस्थितिया उत्पन्न हों उनके साथ 
रेलों का मेल रह सके । 

११ द्वितीय योजना के उत्पादन लक्ष्यो को ध्यान में रखते हुए अन्दाजा लगाया गया हैं कि 
माल की अतिरिक्त ढुलाई निम्न प्रकार करनी पडेगी:- 








अतिरिक्त ढुलाई 
(लाख वनों सें) _ 
कोयला .. २०० ,०० 
इस्पात और इस्पात के कारखानो 
के लिए कच्चा माल १८० .००.. (कन्चे लोहे और इस्पात के 
उत्पादन में ५० लाख टन 
वृद्धि होने की सम्मावना हैं ) 
सीमेंट कै प१्0,00 
विशिष्ट वद्धियों का योग ४३०,०० 


विविध ढलाइयों में वद्धि, ५ प्रतिशत प्रति 
वर्ष के हिसाब से, अर्थात ५ वर्षों में २५ 
प्रतिशत ; श्छ्८घ ०० 


योग ६०८,9०० 


मा मी तक कलम का 

#सीमेंट उत्पादन में वद्धि का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। नए कारखाने के लिए स्थान 
चनते समय रेल परिवहन का ध्यान रखना होगा । कुछ सीमेंट की दुलाई तटवर्ती जहाजरानी 
और सड़कों के द्वारा भी संभव है । 





४३६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१६५५-४६ मे करीब १२ करोड टन माल ढोए जाने की आवश्यकता पडेगी। आशा 
है कि रेले उसमें से ११९५ करोड़ ठन ढो सकेंगी। ५० लाख टन की कमी रह जाएगी। 
ग्राशा है कि वह भी उत्त उपायो द्वारा पूरी कर दी जाएगी जिनका अवलम्बन पहले से 
किया जा रहा है । द्वितीय योजना के अन्त तक अतिरिक्त ढुलाई ६ करोड़ ८ लाख टन बढ़ जाने 
की सम्भावना है। इस प्रकार १६६०-६१ तक सारी ढुलाई का योग १८ करोड ८ लाख टन हो 
जाएगा। रेलो के विकास के लिए अब तक जो धनराशिया रखी गई है उनसे रेलों के यह सब 
माल ढोने में समर्थ हो सकने की सम्भावना नहीं है। वे माल ढोने की जितनी सुविधा दे 
सकेगी, उसमे अन्दाजन १० प्रतिशत कमी तो इजनों और डिब्बो में और ५ प्रतिशत लाइनों की 
सामर्थ्य मे रह जाएगी । परन्तु कुछ सहायता उन इजनों और डिब्बों से मिल जाने की आशा है जो 
तब तक बदल तो दिए जाएंगे, परन्तु जो शायद तब काम-चलाऊ अवस्था में रहें। इस सारी 
परिस्थिति पर निरन्तर विचार किया जाता रहेगा, और योजना के अन्य अगो मे विकास की जैसी 
कुछ स्थिति होगी उसे सामने रखकर रेलो की योजना में आवद्यक परिवर्तेन किया जाता रहेंगा ॥ 


१२. यात्रियों के यातायात मे द्वितीय योजना मे प्रतिवर्ष ३ प्रतिशत श्रर्थात पांच वर्षो में 
१५४ प्रतिशत वृद्धि करने की व्यवस्था की गई है| यदि यात्रियों का यातायात वर्तमान गति से ही 
बढ़ता रहा तो उससे रेलो मे भीड़ कम करने मे कोई मदद नही मिलेगी । द्वितीय योजना के समय 
माल ढोने की आवश्यकता की पूर्ति का ध्यान अधिक रखना पड़ेगा, इसलिए यात्रियों की भीड-भाड़ 
की कठिनाई किसी हद तक सहनी ही पड़ेगी। इस सम्बन्ध मे एक सम्भावना यह अवश्य है कि यात्रियों 
की बहुत बड़ी सख्या सड़क परिवहन का उपयोग करने लगेगी । 

१३. कोश सीमित होने के कारण, देश के ऐसे भागो मे तई पटरिया बिछाने के लिए 
योजना में व्यवस्था नही है जहा आजकल रेल नही जाती । केवल उन्ही नई पटरियों के लिए 
योजना में व्यवस्था है जो कि संचालन-कार्यो तथा नए औद्योगिक योजना कार्यों के लिए 
आवश्यक हैँ । 

द्वितीय योजना में व्यय 

१४. रेलवे मूल्यह्लास कोश में अन्दाज़न २२५ करोड़ रुपए जमा करवाने के अतिरिक्त, 
द्वितीय योजना मे रेलो के विकास पर ६०० करोड रुपए व्यय किए जाएगे । आशा है कि इनमें से 
१५० करोड़ रुपए तो रेलें ही अ्रपती आय में से विकास योजनाओं पर व्यय कर सकेगी, शेष ७५० 
करोड़ रु० का प्रबन्ध सामान्य राजस्व खाते से करना पड़ेगा । द्वितीय योजना में रेलो के कार्यक्रमों 
पर जो धन ज्यय किया जाएगा, उसके परिमाण का विचार बहुत सावधानीपूर्वक कर लिया गया 
है । रेलवे मंत्रालय ने विकास की जो रूपरेखा योजना के अन्य भागो के विकास कार्यो को सामने 
रखकर तैयार की थी, उसके व्यय का परिमाण १,४८० करोड़ रुपए था। पीछे विदेशी मुद्रा की 
अन्य आवश्यकताओं, इस्पात मिल सकने की अनिश्चित अवस्था, रेलवे योजना की प्राथमिक- 
ताओ, और योजना के अन्य भागों के दावों का विचार करके व्यय के उक्त परिमाण को बहुत 
घटा दिया गया । रेलों की न्यूनतम आ्राथिक आवश्यकताशञ्रों का निर्णय करते हुए मुख्य ध्यान माल 
ढोने की बढती हुई झ्रावश्यकताओ का रखा गया है । माल ढोने की बढती हुईं झ्रावश्यकता पूरी करने 
में रेलो की सामथ्ये बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में उपयुक्त परिवर्तन कर दिए गए है और यह ध्यान 
रखा गया है कि पूजी का विनियोग यथाझ्षक्ति कम करना पड़े। इसी प्रयोजन से यह मान लिया 
गया कि कुछ लाइनों पर याड़िया बिजली की जगह डीजल तेल से चलाई जाए। इसी प्रकार, 
कुछ चुने हुए भागों में बातायात के चरम सीमा तक पहुंच जाने पर भी सारी लाइन को डबल 
न करके केवल कुछ हिस्से को डबल किया जाएगा । पुरानी लाइकों को फिर से बनस्‍्से और अपनी' 


परिवहन ४३७ 


आयु बिता चुके हुए इंजनो और डिब्बो को बदल डालने के कार्यक्रम को कम करके सोचा यह गया 
है कि बदले हुए इजनो आदि में से जो काम चलाने लायक हो, उनसे काम लिया जाता रहे | इस 
भ्रकार रेलों के लिए जो सीमित धनराशि रखी गई है उससे योजना के लक्ष्य पूरे करने का अ्रधिक- 
तम प्रयोजन सिद्ध किया जा सकेगा। अब रेलो की योजना में, १,६०७ मील लाइन को 
डबल करने, २६५ मील मीटर नाप की छोटी लाइन को बड़ी “लाइन में बदलने, ८२६ 
मील लम्बी लाइन पर कई भागों में गाड़िया बिजली से और १,२६३ मील लम्बी लाइन पर डीज़ल 
से चलाने, ८४२ मील नई लाइन बनाने, ८,००० मील पुरानी लाइन को नया करने, और २,२५८ 
इंजन, ११३६४ सवारी डिब्बे और १०७,२४७ माल डिब्बे खरीदने के कार्यक्रम है। निम्त 
तालिका में विभिन्न कार्यों के लिए १,१२५ करोड़ रुपए की वितरण व्यवस्था दिखलाई गई है :- 








(करोड़ रु० में) 

१. इजन और डिव्बे ह ३८० 
२. कारखाने, यन्त्र और मशीनें ल्‍ | हर ६ 
३. पुरानी लाइनों को नया करना .. है १०० 
४. पुलों के कार्य... हे ३३ 
पुनर्निर्माण ड हे श् 
गंगा का पुल - हर ९ 

नए पुल 

५. लाइनों की सामथ्यं बढ़ाने के काम (माल गोदाम्में के विस्तार को 

शामिल करके) ... हे ्क १८६ 
६. सिगलल लगाने और सुरक्षा के काम ह * २५ 
७. रेलगाड़ियों का बिजली से संचालन प्० 
८. नई तामीरें रा गम हि ६६ 
६. रेल कर्मचारियों के कल्याण कार्य और मकान ... मा पूछ 
१०. स्टोसें-डिपो (समान रखने के स्थान) हर मर 8 
११. ट्रेनिंग स्कूल ल्‍ कि ३ 
१२. रेलों का उपयोग करने वालों के लिए सुख-सुविधाएं " १५ 
१३. अन्य विकास कार्य (इनमें विद्यखापत्तनम का बन्दर भी शामिल हैं) १५ 
१४. सड़क परिवहन के संगठनों में रेलों का भाग १० 
१५. स्टोर में सामान भ्० 
१६, आयात किए हुए इस्पात* के लिए अतिरिक्त घनराशि ४४० 
योग्र ».. १,१२५ 


१५. रेलों के लिए निश्चित सारी राशि में से ४२५ करोड़ रुपए विदेश्षी मुद्रा के रूप में व्यय 
करने पड़ेंगे । किस कार्यक्रम के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, यह नीचे देखिए :- 





(करोड़ ८० सें) 
इजन * ष्प्र्‌ 
डिब्बे आदि अन्य गाड़ियां .: प्र 
भ्रन्य सामान ; १२५ 
इस्पात 9 ३९७ 

योग ४५ डर 


*यह इस्पात रेलों द्वारा समीकरण निधि से बाहर मगाया जाएगा 


४रे८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


विदेशी मुद्रा की आवश्कयता, बिजली और डीजल तेल के इजनों और विशेष माल डिव्यबों 
आदि खास-खास वस्तुओं के लिए पड़ेगी। प्रयत्त यह किया जाएगा कि इंजन और डिब्बों की 
अधिकतम आवश्यकताएं यथाशक्तति देश में ही पूरी कर ली जबए । 


१६. इंजनों और डब्बों का कार्यक्रम--इंजनों और डिब्बों के लिए जो ३८० करोड़ रुपए 
रखे गए हैं, उतमें से १८३ करोड़ रुपए विकास पर और १६७ करोड रुपए पुननिर्माण कार्यक्रम 
पर व्यय किए जाएंगे । सब मिलाकर २,२५८ इंजन, ११,३६४ सवारी डिब्बे और १०७,२४७ 
माल डिब्बे लेने का विचार है| नीचे की तालिका में पुनर्तिममाण और विकास की आवश्यकताएं 
विस्तारपूर्वेक पृथक-पृथक दिखलाई गई है -- 


वर्मा, 








इंजन माल डिब्बे सवारी डिब्बे 
बड़ी छोटी | सकरी | बडी छोटी | सकरी बड़ी | छोटी |सकरी 
लाइन | लाइन | लाइन | लाइन लाइन | लाइन | लाइन लाइन लाइन 





विकास ५३३ २७३ ६६,५७५ १६,८२० २,१४९ २,७६८ 
पुननिर्माण १०६२ २०९ ८१ ४८5७६ ४६५२ ४,०२१ ४,२६२ १,४२२ एरे३े 


योग १,५९५ शभू८घधर ८5१ उ5रे,४श४ २१,७७२ ४,०२१ ६,२४१ ४,१६० ौरेईे 





१७. विचार यह है कि पुन्निर्माण का कार्यक्रम पूरा करते हुए जिन इंजनों और माल 
डिब्बों की आयु १६६०-६१ तक ४०-४५ वर्ष हो जाएगी, उन सबको काम में लाया जाता रहे । 
जिन इंजनों और माल-डिब्बों की आयु ४५ वर्ष से ऊपर हो जाएगी, उनमें से उतनी संख्या में तो 
चलते ही रहेंगे जितनी संख्या में मार्च १९५६ में चल रहें होंगे । ऐसा करने में पूरी से ऊपर आयु 
वाले इंजनों और डिब्बों का अनुपात काफी घट जाएगा । यह नीचे की तालिका में दिखाया गया 
है। पूरी से ऊपर आयु वाले सवारी डिब्बों का अनुपात द्वितीय योजना के अन्त तक घटाते-घटाते 
लगभग १० प्रतिशत रहने देने का विचार है । 


चालू इंजनों और डिब्बों में श्रधिक श्रायु वालों का प्रतिशत 








३१ मार्च की इंजन माल डिब्बे सवारी डिब्बे 
स्थिति “--त+--/-७-- ही-+++-+३ 
__ बडी लाइन छोटी लाइन बड़ी लाइन छोटी लाइन! बडी लाइन छोटी लाइन_ लाइन बड़ी लाइन छोटी लाइन। बडी लाइन छोटी लाइन 
१९५१ २३० ३१० १३* ३ २€* ४ २६' ४ ४५४० 
१६५६ ३२ ४ २६९० १६९४५ १७२ २४६० २६९४ 
१९६१ १६२ २२५ ६६ ११६६ १०१० हापू 


१८. कारखाने, संयंत्र और सज्ीनें-इंजनों और डिब्बों की संख्या बढ़ जाने पर 
उन सबकी मरम्मत आदि करने के लिए वर्तमान कारखानों और इंजन घरों में 
से कइयों में सूधार और विस्तार कर दिया जाएगा और कुछ नए कारखाने भी खोले 
जाएंगे । योजना का कार्यक्रम यह है कि छः नए कारखाने खोले जाएं, एक नया कारखाना 
छोटी लाइन के सवारी डिब्बे बनाने के लिए स्थापित किया जाए और बिना जोड़वाले 
ख़बारी डिब्दों के कारखाने में एक विभाग डिब्बों की फनिशिंग का बढ़ा 


परिवहन ४३६ 


दिया जाए । चित्तरंजन के इजन बनाने के कारखाने का और भी विस्तार किया जाएगा । 
इस खाते के लिए रखे गए ६५ करोड़ रुपए इस प्रकार व्यय किए जाएंगे :-- 


ब्यय करोड़ (रुपए में ) 





१. वर्तमान कारखानों में सुधार और नए मरम्मत कारखाने मर र८* ५ 
२. फालतृ पु बनाने के लिए दो नए कारखाने ७० 
३ छोटी लाइन के सवारी डिब्बे का नया कारखाना और बिना 
जोड़ के सवारी डिब्बों के कारखाने का विस्तार ; १०० 
४ चित्तरंजन के इंजन कारखाने का विस्तार ५० 
५ सिविल इंजीनीयरी के कारखाने ६*० 
६. इंजन घरों का सुधार पा प्‌ 
योग ६५*० 





आशा हैं कि इस कार्यक्रम के पूरा हो चुकने पर इंजतों और डिब्बों की मरम्मत करने की 
सामथ्य में सब मिलाकर वा्िक वृद्धि इस प्रकार हो जाएगी :--- 


हि प्रस्तावित कार्यक्रम वृद्धि का 
हक पूरा हो जाने पर प्रतिशत 
सम्भावित सामथ्ये 
१. इंजन 
बड़ी लाइन के १,८२३ २, ३४७ २६ 
छोटी औरसकेरी लाइनो के १,२३७ २,०५२ ६५६ 
२. सवारो डिब्बे 
बड़ी लाइन के १२,५१४ २२,३६० ७६. 
छोटी और सकरी लाइनों के ७, रे७ ३ १८,४४३ १५० 
३. साल डिब्बे 
बड़ी लाइन के डं८,० रैंड 8०,३११ पप 
छोटी और सकरी लाइनो के. १४,०७७ ३४,३७२ शैड४ 





तेल की ढुलाई करने वाले माल डिब्बों और बिजली के इंजनों तथा सवारी डिब्बों की मरम्मत 
करने और उन्हें नया जैसा बना देने की सामथ्य बढा देने का भी विचार है । आशा है कि चित्तरंजन 
के इंजन कारखाने की उत्पादन सामथ्ये बढ़कर औसत नाप के ३०० इंजन प्रतिवर्ष बना सकते 
तक पहुंच जाएगी । पेराम्बूर में स्थित बिना जोड़ के डिब्बे बनाने के कारखाने की सामर्थ्य योजना 
के प्रारम्भिक काल में २०० डिब्बे प्रतिवर्ष तक पहुंच जाने की आशा है जो अन्तत: बड़ी लाइन 
के ३५० गैर-फर्निइंड डिब्बों तक पहुंच जाएगी । 


१६ कारखानो का विस्तार और सुधार करने के कार्यक्रम बनाने के अतिरिक्त, उनका 
अधिकतम उपयोग करने के लिए भी विज्लेष उपायों पर विचार किया गया है| इनमें उत्पादन का 


४४० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


नियन्त्रण करने के लिए आवश्यक संगठन की स्थापना करना और कारखानों के कुछ हिस्सो में 
काम की कई पालियां चलाना भी शामिल है । ट्वितीय योजना काल में इजनों, डिब्बों और 
रेलों के अन्य सामान के लिए आत्म-निर्भर हो जाने का प्रयत्न भी जारी रखा जाएगा । योजना में 
निजी भाग के उद्योगों का कार्यक्रम तैयार करते हुए इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखा गया है । 
आशा है कि टाठा का इंजन कारखाना अपना उत्पादन १०० इजन प्रतिवर्ष तक बढ़ा 
सकेगा। उसे और चित्तरंजन के कारखाने को मिलाकर विस्तार के पश्चात प्रतिवर्ष ४०० इंजन 
बनानें में समर्थ हो जाना चाहिए। इनमें से ३२०० इजन बड़ी लाइन के और १०० छोटी लाइन 
के होंगे । सवारी डब्बों का उत्पादन, द्वितीय योजना के अन्त तक, १,२६० प्रतिवर्ष से बढ़कर 
१,८०० प्रति वर्ष, और माल डिब्बों का १३,५२६ प्रति वर्ष से बढ़कर २५,००० प्रतिवर्ष हो जाने 
की आशा है। रेलों के अन्य सामान और इंजनों और डिब्बों के निर्माण की देश की सामर्थ्य का 
आर अधिक विकास करने के सुझावों पर एक विद्येष समिति विचार कर रही है । 


२०. लाइनों का नवीकरण--रेल मार्ग के जिन भागों की लाइने पुरानी पड़ चुकी है, 
उनमें गाड़ियों की चाल पर पाबन्दिया लगा देनी पडती है, जिससे लाइनों की सामर्थ्य घट 
जाती है और गाड़ियों की गति मनन्‍्द हो जाती है। प्रथम योजना के अन्त में लगभग 
७,००० मील लम्बे रेल मार्ग पर लाइन नहीं बदली जा सकी थी । प्रथम योजना आरम्भ 
होनें के समय ३,००० मील लम्बे मार्ग पर लाइन खराब होने के कारण गाड़ियों की चाल 
पर पाबवन्दियां लगानी पड़ती थीं। मार्च १६५६ तक यह दूरी घटकर १,७८४ मील रह 
गई होगी । प्रथम योजना से बची हुई और द्वितीय योजना के समय बदलने योग्य हो 
जाने वाली लाइनों की लम्बाई मिलकर लगभग १३,००० मील हो जाएगी। इसमे से 
४,५०० मील बड़ी लाइन की और ४, १०० मील छोटी लाइन की लम्बाई रेलों के मुख्य मार्गों पर 
पड़ती है। शेष सारी लम्बाई शाखा लाइनों पर पड़ती है, परन्तु उसके भी कई भाग महत्वपूर्ण है। 
द्वितीय योजना में प्रतिवर्ष १,६०० मील अथवा पांचों वर्षों में 5,००० मील लम्बी लाइने 
बदलने की व्यवस्था है । 


२१. लाइनों की सामथ्यं बढ़ाने के काम--द्वितीय योजना काल में रेल परिवहन का जो 
काम बढ़ेगा, उसे पूरा करने के लिए रेलवे लाइनों की वर्तेमान सामथ्यें में लगभग ५० प्रतिशत 
वृद्धि कर देनी होगी। इसके लिए १,६०७ मील लम्बी लाइन तो दोहरी कर देने और २६५ मील 
छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर देने की योजना बनाई गई है । इसके अतिरिक्त, 
आमने-सामने से आती हुईं गाड़ियों को एक दूसरे की बगल में से गृजारने की व्यवस्था 
वाले स्टेशनों और “लप” श्रर्थात घूमकर जाने वाली लाइनों की सख्या बढा देने, बहुत- 
से स्टेशनों पर लूप लाइनों का विस्तार कर देने और बहुत-से बड़े स्टेशनों के यार्डो को सुधार 
कर उनका पुनर्मेठन कर देने की योजनाएं भी है। निम्नलिखित स्टेशनों के बीच में रेलवे लाइन 
दोहरी कर दी जाएगी :-- 


मील संख्या 
बे रेलवे 
बोकारो-बडकाकाना  .. बल ३६ 
अण्डाल-उखड़ा हे $ ७ 


हि असयामामाकाभ.. मय 








डक 
है 


परिवहन 


दक्षिण-पर्व॑ रेलवे 
मनोहरपुर-राउरकेला 
राउरकेला-नागपुर 
गढ ध्रुवेश्वर-ज्योचण्डीपहाड़ 
सीनी-गोम्हड़िया 
सीनी-कन्द्रा 
राजखरसवान-बड़ाजमदा . 
नरगुण्डी-खुर्दा रोड 
खड़गपुर-टाटानगर* 


सध्य रेलवे 
दिल्ली-आगरा# हे ; 
कटनी-जबलपुर म न्‍् 
जबलपुर-इटारसी*.. ... <+ 


दक्षिण रेलवे 


आककोणम-जोलारपेट.. «« हे 
वाल्टेयर-राजामुन्द्री!॑. ... कु 
विजयवाड़ा-गुड्र के कं 
जोलारपेट-इरोड* न बे 
आ्कोजम-रेनीमृष्टा. -« मा 


उत्तर रेलवे 
इलाहाबाद-कानपुर* «.. 
कानपुर-लखनऊ' 
रेवाड़ी-दिल्ली * 
मुरादाबाद-सहारनपुर 


। 


यदिचिस रेलवे 
गोधघरा-रतलाम 
बड़ोदा-आननन्‍्द 
रतलाम-नागदा 





योग 


सील संख्या 


२५ 


१० 


६० 
२६ 
३० 


छछ 
श् 


३०७ 
श्परे 
६० 


६० 
११ 
३० 
७ 


११४ 
श्र्‌ 
२६ 


४४१ 


६०४५ 


ह0०२ 


१५१ 


१६३ 


#इन स्टेशनों के बीच मे लाइन का केवल कुछ भाग दोहरा किया जाएगा । उसकी 


दूरी मीलों में दे दी गई है। 
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मील संख्या 
उत्तर-पूर्व रेलवे 
कटिहार-बरसोई डे 
मानसी-खगरिया ्‌ 
२६ 
योग १६०७ 
छोटी लाइन पर इन भागों को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है -- 
दक्षिण रेलवे सील संख्या 
भीमावरम्‌-गुडीवाड़ा-विजयवाड़ा-गुण्ट्र. ... - १११ 
कुरुन्दुवाडी-मिरज-कोल्हापुर-सागली | १५४ 
योग २६५ 





'आधकण्क 





२२. सिगनलों में सुधार और सुरक्षा के काम--रेलगाड़ियो के संचालन में सुरक्षा की 
व्यवस्था करने और अधिक यातायात वाले भागों में लाइन की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सुधरे हुए 
सिगनल लगाने की योजना बनाई गई है। इसमें ये काम शामिल है --- 


(१) मथुरा-बड़ौदा, वर्धा-विजयवाड़ा और दिल्ली-अम्बाला-कालका आदि मुख्य मार्गो 
प्र लाइनों के इन्टरलाकिंग स्टेण्डड अधिक ऊँचा कर देना, जिससे कि गाड़ियों 
की चाल अधिक तेज की जा सके; 


(२) जिन भागों में भ्रभी तक सिगनलों का इंटरलाकिंग नही हुआ है, परन्तु यातायात 
बढ़ गया है, उनमें भी और बड़े तथा महत्वपूर्ण स्टेशनों के यार्डों में भी 
इंटरलाकिंग कर देना; 


(३) अधिक काम-काज वाले स्टेशनों के यार्डो में और कुरला जंकशन, दिल्‍ली, लखनऊ. 
डालीगंज, सियालदा और मद्रास आदि क्षेत्रों में बिजली के आधुनिक सिगनल 
लगाना; 


(४) दिल्ली-गाजियाबाद, मुगलसराय-बनारस, इलाहाबाद-छेठकी, सन्त्रागाछी- 
टिकियापाड़ा, और कुरला-थाना आदि अधिक यातायात वाले भागों में स्वचालित 
सिगनल लगाना; 


(५) भमुगलसराय पर हम्प यार्ड! के लिए आधुनिक ढंग की सिगनल व्यवस्था करना 
जिसमें ग्राड़ियो आदि के लिए स्वचालित प्वाइंट्स और रिटार्ड्स की व्यवस्था 
सम्मिलित है; और 


(६६) छोटी लाइन और बंडी लाइन के एक-एक विभाग पर केंन्द्रीकृत यातायात वियन्त्रण” 
करना । 
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सुरक्षा के कामो में यह व्यवस्थाए भी सम्मिलित है : दृहरी लाइनों पर लाक और ब्लाक 
यंत्रो की, इकहरी लाइनों पर टोकन' यत्र की, महत्वपूर्ण यार्डो में ट्रेक सकिट' की और 
लेवल क्रासिग', कैच साइडिग' और 'स्लिप साइडिग' पर इटरलाकिंग की व्यवस्था । दूर संचार 
की सुविधाएं बढाने के लिए ये काम किए जाएगे थोड़े और बड़े फासले के और अ्रधिक वायरलैस 
लिंक लगाए जाएंगे, मा्शलिग यार्डो पर बहुत अधिक शक्तिशाली उपकरण लगाए जाएगे और नए 
विभाग नियन्त्रक सकिट खोले जाएंगे । 


२३. गाड़ियों को बिजली से चलाना--जहा लाइनों की सामथ्ये अपनी चरम सीमा 
पर पहुंच चुकी है, वहा गाड़ियों को बिजली से चलाने की योजना बनाई गई है जिससे कि काम 
अधिक कुशलतापूर्वक हो और सामर्थ्य का विकास मितव्ययिता से किया जा सके | इस योजना 
के अनुसार इन भागो में 5२६ मील लम्बी लाइनों पर गाड़ियां बिजली से चलाई जाएंगी 

मील संख्या 
पूर्वी रेलवे 


कलकता क्षेत्र (नगर के चारो और की रेल छोड़कर ) 
अर्थात हावड़ा-बर्दवान चोर्ड, बैण्डल-नाइहाटी, सियाल्दा 
डिवीज़न-रानाघाट तज, दक्षिणी भाग दाकुनी-दमदम  « २४६ 
बर्दवान-प्रासनसोल शक न्‍ड ६६ 
आसनसोल-गोमोह कर डेप 


दक्षिण-पूर्व रेलवे 
हावडा-खड़गपुर ह * ' छर 


मध्य रेलवे 
इगतपुरी-भुसावल १६१ 





दक्षिणी रेलवे 
मद्रास-ताम्वरम-विल्लुपुरम १०० 


योग घर२६ 





२४. गाड़ियों का डीजल तेल से संचालन---आड़ियों का संचालन अधिक मितव्ययिता 
झऔर कुशलता से करने के लिए बड़ी लाइन के १,०२० मील और छोटी लाइन के २७३ मील में 


'डीड४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


परीक्षण स्वरूप गाड़ियां डीजल तेल से चलाकर देखने का विचार है । जिन भागो में यह परीक्षण 
करके देखा जाएगा उनके नाम ये है : 














मील संख्या 
पूर्वी रेलवे 
गोमो-मुग़लसराय २३२ 
२३२ 
दक्षिण-पूर्वी रेलवे 
आसनसोल-राजख रसवान 8६७ 
राजखरसवान-झ रसनगुडा १३८ 
राजवरसवान-बड़ाडमदा ६० 
२९४५ 
भध्य रेलवे 
बल्हमर॒दाह-काजीपेट १४६ 
काज़ीपेट-सिकन्दराबाद ८ 
२२७ 
दक्षिण रेलवे 
विजयवाड़ा-मद्रास २६६ 
पूना-मिराज श्श्८ 
४२४ 
पदिच्रम रेलवे 
अहमदाबाद-आबू रोड ११५ 
११५ 





योग १२६३ 


२५. पुल--मंम्ा के पुल पर आरम्भिक कार्य १६५३-५४ में शुरू किया गया था। द्वितीय 
योजना में इसके लिए € करोड़ रुपए रखे गए है । यह पुल ६,०७४ फुट लम्बा होगा। इसके ऊपर एक 
आधुनिक ढंग की चौड़ी सड़क रहेगी और बाएं तट पर एक बड़ा आधुनिक ट्रांशिपमेंट यार्ड रहेगा, 
जिसमें प्रतिदिद्र बड़ी लाइन के ३५० से ४०० तक माल डिब्बों से माल लादा-उतारा जा सकेगा । 
इस पुल पंर सब मिलाकर १६ करोड़ रुपए व्यय होने का अन्दाजा है और आशा है कि यह १६६० 
के लुरू में ही बनकर पूरा हो जाएगा। भ्रन्य कार्यों में प्रमुख कार्य ब्रह्मपुत्र, यमुना और गण्डक 
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नदियों पर भी इसी योजना काल में एक-एक पुल बनाने का कार्य आरम्भ कर देने का कार्यक्रम 
रखा गया है। इसके अतिरिक्त, द्वितीय योजना काल में पुलों का पुनर्निर्माण कार्य यथापूर्व 
होता रहेगा । 


२६. नई लाइनें--इस योजना काल में 5४२ मील लम्बी नई लाइने बिछाई जाएंगी ॥ 
इन्हे बनाने के दो प्रयोजन है । एक तो संचालन की बहुत जरूरी आवश्यकताओं को पूरा 
करना और दूसरा लोहा और इस्पात तथा कोयला उद्योगो के विस्तार में सहायक होना । जो 
लाइनें बनाई जाएगी उनके नाम ये है :--- 














मील संख्या 
पर्व रेलवे 
बड़सेट-बसिरहाट ४४ 
४ 
दक्षिण-पर्व रेलवे 
बड़काखाना-वीरमित्रपुर न १२४ 
राउरकेला-तालडीह-दुमारो - - ३० 
नोआमण्डी-बनसापानी - श्८ 
भिलाई-डल्ली राझाड़ा हे “ ६० 
युता-मनोहरपुर हप 
करनपुरा-रामगढ़ प्‌ 
सेण्ट्ल इण्डिया कोलफील्ड्स | १२५ 
कोरबा एक्सटेन्शन ५ ै प्‌ 
ड़ ४६७ 
सध्य रेलवे 
गूना-उज्जेन . ' * ' १७४५ 
१७५ 
उत्तर रलवे 
राबटे सगंज-गढ़वा रोड... डे १०० 
१०० 
उत्तर-पूर्व रेलवे 
मृजफ्फरपुर-दरभंगा कं शक ३५ 
रामशाई-बिज्नागरी - * २१ 
२६ 
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२७. कर्मचारी कल्याण कार्य--भारतीय रेले देश में सबसे अधिक लोगो को काम 
तो देती ही है, उनकी योजनाओं में अपने कर्मचारियों के लिए कल्याण कार्यो को भी ऊंची 
प्राथमिकता दी जाती है। द्वितीय योजना में कर्मचारियों के मकानों और कल्याण कार्यो पर 
यथापूर्व विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा । रेलो का काम बढ़ जाने के कारण कर्मचारियों 
की संख्या भी बढ़ा देनी पड़ेगी, और इसीलिए उनके मकानों और अन्य कल्याण कार्यों 
पर किया जाने वाला व्यय भी खासा बढ़ा देना होगा। इस योजना मे ३५ करोड़ रुपए 
मकानों पर और १५ करोड रुपए अन्य सुविधाशो पर व्यय करने के लिए रखे गए है। 
आशा है कि, लगभग ६६,००० नए मकान बनाए जाएगे । इनमें वे मकान भी शामिल 
है जो नए कारखानो के ्रासपास बसाई जाने वाली बस्तियो में बनाए जाएगे । द्वितीय योजना में 
कर्मचारियों के कल्याणार्थ अन्य जो काम किए जाएंगे, उनमें १३ चिकित्सालयो और ७५ औषधा- 
लयों का खोलना भी सम्मिलित है । चिकित्सालयो में लगभग १,६०० रोगी शैयाओ की व्यवस्था 
की जाएगी । 


२८. रेलों का उपयोग करने वालों के लिए सुविधाएं--यात्रियो के लिए जो सुविधाद 
उपलब्ध की जाएंगी उनमे स्टेशनों को सुधार कर बनाना भी शामिल है। विश्वाम-कक्ष, 
जलपान गृहो और दुकानों का निर्माण, प्रतीक्षालयो का विस्तार, प्लैटफार्मों को ऊंचा, 
चौड़ा तथा लम्बा करना, और लाइन पार करने के लिए पुलों का बनाना आदि भी इन 
सुधारों में सम्मिलित है । इनके अतिरिक्त स्टेशनों पर सुधरे हुए शौचालय बनाने, स्नान की 
सुविधा और पानी मिलने की व्यवस्था करने, प्रतीक्षा गृहों में बिजली की रोशनी और 
पंखे लगवाने और वर्तेमान यात्री गाड़ियो को अधिक आरामदेह बनाने पर भी ध्यान दिया 
जाएगा । इन सुविधाओं के भ्रधिक विवरण और इन्हें पूरा करने के क्रम का निरचय, रेल उपयो- 
गकर्ता सलाहकार समितियों के साथ विचार-विनिमय करके किया जाएगा । उपलब्ध कोश के 
सीमित होने के कारण जो कार्यक्रम बनाए जाएंगे वे मितव्ययिता के आधार पर ही बनाने 
पड़ेगे । 

२६. सामान को उचंत्ती में एकन्र रखने का खाता--कोई भी काम समय पर और पर्याप्त 
मात्रा में सामान न मिल सकने के कारण न रुके, इसलिए यह विचार किया गया है कि उपयुक्त 
स्थानों पर तामीरी सामान के डिपो खोलकर, उनमे सामान का संग्रह तुरन्त उपलब्ध होने योग्य 
अवस्था में रखा जाए। इसका फल यह होगा कि किसी भी समय सामान पर्याप्त मात्रा में संगृहीत 
रहेगा, और आशा है कि द्वितीय योजना की समाप्ति पर लगभग २४ करोड़ रुपए का सामान 
विद्यमान होगा। इस सामान में इंटरलाकिंग तथा सिगनल करने की चीजें और माल डिब्बे 
बनाने के लिए खास किस्म का इस्पात भी शामिल रहेगा। संग्रह में इस समय बचे हुए सामान 
का मूल्य लगभग ५६ करोड़ रुपए है। रेलों के विस्तार का कार्यक्रम बढ़ जाने के कारण उसमें 
कोई २५ करोड़ रुपए मूल्य तक के सामान की और वृद्धि कर देनी पड़ेगी । 


३०. प्रशिक्षण कार्यक्रम--रेलो की विकास योजनाओं की पूर्ति के लिए कर्मचारियों 
की संख्या भी बहुत बढ़ानी पड़ेगी । अ्न्दाजा लगाया गया है कि बढ़े हुए यातायात को संभालने 
और नए साधनों को ठीक रखने के लिए १६५,००० नए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी ।. 
इन नए भरती किए हुए कर्मचारियों को आरम्भ में कुछ प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा, इसलिए 
द्वितीय योजना में नई भरती के साथ-साथ कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी रखी गई है । 
इसके लिए वर्तमान प्रशिक्षण व्यवस्था को दृढ़ करने के अतिरिक्त नौ नए प्रशिक्षण स्कूल भी खोले 
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जाएगे। रेलवे मंत्रालय इस विस्तार कार्यक्रम की पूर्ति के लिए अस्थायी अधिकारियों और 
कर्मचारियों की भरती पहले ही आरम्भ कर चुका है । 


परिवहन साधनों में समन्वय 


३१. रेलों की योजना बनाते हुए परिवहन के अन्य साधनो, अर्थात सडकों, आन्तरिक 
जल मार्गों, समुद्री और हवाई यातायात के विकास का भी ध्यान रखना पड़ता है । एक-से काम 
पर दोहरे व्यय से बचने के लिए आवश्यक है कि सब परिवहन साधन कार्यों की उपयोगिता 
को समझकर उनमें सफल समन्वय कर लिया जाए । राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन का विकास 
करने के लिए भ्रब तक साधारण नीति यह रही है कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० 
के अ्रनुसार निग्रमो का संगठन होने दिया जाए, क्योकि यह कानून इन निगमों के साथ 
रेलो को भी सहयोग करने की इजाजत देता है। इन निगमो का सगठन हो जाने पर रेलो 
और सड़कों के परिवहन में समन्वय होकर दोनों मिलकर काम कर सकेंगे, जोकि देश के 
लिए अधिकतम लाभदायक सिद्ध होगा । सड़क परिवहन के अतिरिक्त समस्या रेल परिवहन 
और आन्‍्तरिक जल मार्गों के परिवहन में समन्वय करने की भी है। इसका देक्ष के उत्तर-पूर्वी 
भाग में विद्येष महत्व है, क्योकि वहा ज्वाएंट स्टीमर कम्पनियां नदी सार्मों से माल और यात्रियों 
के यातायात के एक बड़े अंश का प्रबंध करती है । इसी प्रकार रेलों, और समुद्र-तट पर चलने 
वाले जहाजो के परिवहन मे भी समन्वय करने की समस्या है । इन दोनो का विकास भी सहयोग- 
पूर्वक होने की आवश्यकता है । इस समस्या पर विशेषज्ञों की एक समिति विचार कर रही है । 
समन्वय को इन तथा अन्य समस्याओ्रों पर निरन्तर विचार करते रहना होगा, जिससे 
समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तेव किया जा सके । 


नीति और संग्रठन 


३२. भारतीय रेलों का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वे उपलब्ध इंज॑नों, डिब्बों भौर 
लाइनों की सामर्थ्य का अधिक से अधिक अ्रच्छा उपयोग करें, जिससे कार्य-कुशलता और मित- 
व्ययिता में निरन्तर वृद्धि होती रहे। इसके लिए झ्रायोजित और संगठित प्रयत्न करने की भ्रावरय- 
कता है, जिससे कि गाडियो को आ्रावश्यक रूप से चक्कर काट कर जाना नपडे और जहा दो 
गाड़ियों का मेल होता हो, वहा उन्हें देर न लगे। इस प्रकार भ्रनावश्यक व्यय से बचकर ही 
कुशलता का स्तर ऊंचा किया जा सकता है। इनमें से प्रथम उद्देश्य की सिद्धि तो आजकल 
किसी हद तक इस कारण हो रही है कि सीमेंट, लोहा और इस्पात, कोयला, कपड़ा, चीनी और 
नमक आदि कुछ वस्तुओं को रेल द्वारा ढोने के लिए अनावद्यक व्यय से बचकर चलने की एक 
पद्धति अपना ली गई है। इस पर शायद द्वितीय योजना के समय विद्यमान परिस्थितियों के 
अनुसार पुनविचार करना पड़े। रेलों की कुशलता बढ़ाने के लिए आवश्यक होगा कि प्रतिवर्ष की 
योजनाओं में सचालन कुशलता के विशिष्ट लक्ष्य पहले से निर्धारित कर दिए जाएं, और वर्ष की 
समाप्ति पर देखा जाए कि वे लक्ष्य कहां तक पूरे हुए। वाबिक योजनाओं का बनाना और 
उनकी पूति करना रेलवे बोर्ड का एक श्रम-साध्य उत्तरदायित्व होगा । विभिन्न कार्यक्रमों का 
समय निश्चित करके, उसके भीतर ही उन्हें पूरा कर देने के लिए आवश्यक होगा कि उन सबमें 
समय तथा गति आदि का मेल अति सावधानीपूर्वक बियाया जाए, जिससे कि व्यय में तो बचत 
हो जाए और साधनों की बरबादी न हो । इसके लिए इस्पात, सीमेंट, कोयला और अन्य 
सामग्रियों की उपलब्धि की योजना भी पहले से ही बनाकर चलना होगा । 
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३३. ये काम बहुत भारी है। इन्हें पूरा करने के लिए सगठन और प्रशासन की व्यवस्थाओरों 
का बहुत ऊंचे स्तर का होना आवश्यक है। सम्भव है कि व्यय की बचत करने और योजना 
को शीकघ्रतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए काये प्रणाली में भी कुछ विशेष परिवर्तेन करने पड़ 
जाए । सगठन का कार्य ठीक प्रकार होने पर ही द्वितीय पचवर्षीय योजना में निर्धारित किए गए 
भारतीय रेलों के लक्ष्यों और कार्यक्रमों को पूरा किया जा सकता है । 


रेल कर्मचारियों का काम 


३४ रेले इन कार्यो को कहा तक पूरा कर सकती है, यह अन्ततोगत्वा दस लाख से ऊपर 
रेल कर्मचारियों के प्रयत्न पर निर्भर करता है । वे इस महान राष्ट्रीय कार्य में भागीदार हैं, और 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास काये के भार का एक महत्वपूर्ण भाग उन्हें ही उठाना पड़ेगा । 
इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि रेल कारखानों के प्रबन्ध और संचालन में रेल कर्मेचारियों: 
का भाग अधिकाधिक बढता जाए । 


३५. इस योजना की पूर्ति में व्यय भारी मात्रा में होगा, इस कारण सब प्रकार के अ्रपव्यय 
से बचने का प्रयत्न भी सबको मिल-जुलकर करना पड़ेगा । इस प्रयत्न की सफलता रेल कर्मचारियों 
की ईमानदारी पर ही निर्भर करती है । इसलिए रेलवे बोड्ड पहले से ही रेल भ्रष्टाचार जांच 
समिति की सिफारिशों पर अमल करने का प्रयत्न कर रहा है । 


२. सड़के 


३६ युद्ध के पश्चात सड़को का विकास करने की नागपुर योजना १६४३ में तैयार कीं 
गई थी । उसमें देश की सड़कों का विकास करने के कुछ प्रधान लक्ष्य बतला दिए गए थे । उसमें 
अब तक २० वर्षों का पर्यावलोकन करके सुझाया गया था कि सुविकसित कृषि के किसी भी क्षेत्र 
में कोई भी ग्राम मुख्य सड़क से पांच मील से अधिक दूर नही रहना चाहिए। विभाजन के परचात 
देश की राजनीतिक एकता सम्पन्न हो जाने पर सडको के विकास का विचार अधिक व्यापक 
दृष्ठि से करना आवश्यक हो गया--विशेषत: ख और ग भागों के राज्यो तथा विभाजन से प्रभावित 
राज्यों की आवश्यकताओं की दृष्टि से देश के इन भागों का सम्बन्ध, शोष देश के साथ अधिक 
निकटता से जोड़ने पर ध्यान देना आवश्यक हो गया । यह कार्य वर्तमान सड़कों को सुधारकर 
और बीच-बीच में विच्छिन्न मार्ग खण्डों और पुलों को बनाकर पूरा किया गया । यह विशेष कार्ये 
प्राय' पूरा हो चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय भारत में कोलतार की: 
पक्की सड़कें ९७,००० मील और कच्ची सड़कें लगभग १,४७,००० मील थी । प्रथम योजना के 
समय लगभग १०,००० मील कोलतार की पक्की सड़कें और लगभग २०,००० मील कच्ची सड़कें 
नई बन गई होंगी और १०,००० मील पुरानी सड़कों को सुधार दिया गया । विगत पांच वर्षो: 
में सड़कों पर समस्त व्यय कोई १५५ करोड रुपए हो गया होगा । इसमें केन्द्रीय सड़क कोश का 
अनुदान भी सम्मिलित है । १९४७ से १६५१ तक सड़को पर ४८ करोड़ रुपए व्यय किए गए । 
इस प्रकार विभाजन के पदचात सड़कों के विकास पर समस्त पूजी विनियोग लगभग २०० करोड़ 
रुपए का हुआ । 


३७. द्वितीय योजना में सड़कों के विकास पर, केन्द्र और राज्यों की योजनाओं को मिला 
कर, समस्त व्यय लगभग २४६ करोड़ रुपए किया जाएगा । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सड़क कोश' 
२४ करोड़ रुपए देगा। अन्दाजा है कि इतना व्यय कर देने पर नागपुर योजना में सड़कों के विकास- 
का जो लक्ष्य रखा गया था वह १६६०-६१ तक प्राय: पूरा हो जाएगा । 
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केन्द्रीय सड़कों के कार्यक्रम 

३८. प्रथम पंचवर्षीय योजना मे राष्ट्रीय मुख्य सड़कें बनाने के लिए २८ करोड़ रुपए की 
राशि रखी गई थी। इनमे जम्मू व कश्मीर की बनिहाल सुरंग भी शामिल थी ॥ द्वितीय योजना 
में काम को किफायत से करने और लगातार जारी रखने की दृष्टि से जो कार्यक्रम हाथ में लिया 
जा चुका है उस सब पर अन्दाजन ५७ करोड रुपए व्यय होगे । इसमें १,२५० मील के विच्छिन्न 
मार्ग खण्डों और ७५ बड़े पुलों का निर्माण और ६,००० मील की वर्तमान सड़कों का सुधार भी 
सम्मिलित है | आशा है कि प्रथम योजना काल में ६४० मील के विच्चछिन्त मार्गे खण्ड तथा ४० 
बड़े पुल बन चुके होगे और २,५०० मील की पहले से बनी हुई सड़कों का सुधार हो गया होगा । 
पुलों के सिवाय, ये सब काम बिल्कुल पूरे हो चुके होगे, केवल पुलों में कुछ कमी हो सकती है। 
सड़कों के सुधार का काम आरम्भ में सोचे गए काम से लगभग दुगुना हो गया होगा | प्रथम योजना 
की समाप्ति पर लगभग ६५० मील के विच्छिन्न मार्ग खण्डों और ३५ बड़े पुलों के निर्माण का, 
पहले से विद्यमान राष्ट्रीय मार्गों के ३,००० मील में सुधार करने तथा अस्फाल्ट बिछाने का, 
और लगभग ३०० मील में गाड़ियों के आने-जाने के लिए सडके चौड़ी करने का काम चल रहा 
होगा । प्रथम योजना की तरह, द्वितीय योजना में भी प्रधान कार्य विच्छिन्न मार्ग ख़ण्डों और 
बड़े पुलों को बनाने और पहले से विद्यमान सड़कों को सुधारने का रहेंगा। द्वितीय यीजना में प्रारम्भ 
किए गए कामो पर होने वाले व्यय का अन्दाजा ८७-५ करोड़ रुपए है और उसका विवरण 
निम्न है : 





(करोड़ रुपए) 
प्रथम योजना के समय से चालू काम, इसमें बनिहाल सुरंग भी है... रै०/० 
विच्छिन्न मार्ग खण्ड और घुमावदार मार्ग (६०० मील) .. १०५ 
बड़े पुल (६०) - है २०० 
छोटे पुल ३५ हर धरूः् 
वर्तेमान सड़कों में सुधार (१,७०० मील ) हे ... ७७ 
गाड़ियों के चलने का रास्ता १२ फुट से बढ़ाकर २२ फूट चौड़ा करना 

(३०० सील) .- ; हि । ... शैष्ू७ 
७४ 


इन कामों पर द्वितीय योजना में वास्तविक व्यय लगभग ५५४ करोड़ रुपए होने की आशा है । 


३९. केन्द्रीय सरकार ने प्रथम योजना के समय राष्ट्रीय मार्यों के अतिरिक्त, कुछ अन्य 
महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण भी हाथ में ले लिया था । इनका काम द्वितीय योजन में मी जारी 
रखा जाएगा । इन पर इस योजना के समय लगभग ६ करोड रुपए व्यय होने की सम्भावना है। 
इन कार्मो में, पासी-बदरपुर रोड, पश्चिमी घाट की सड़क और पठानकोट और ऊघमपुर के बीच 
में एक और सड़क बनाने का काम भी शामिल है। पासी-बदरपुर रोड़ बन तो प्रथम योजना के 
समय ही गई थी, उस पर मसाला बिछाने और पक्‍के पुल बनाने का काम द्वितीय योजना के 
समय किया जाएगा । पठानकोट से ऊधमपुर तक दूसरी सडक भी द्वितीय योजना काल में ही 
बनाई जाएगी । पदिचमी घाट की सडक का तीन-चौथाई काम द्वितीय योजना के अन्त तक पूरा 
हो जाने की आशा. है । सब मिलाकर, इस कार्यक्रम में लगभग १५० मील सड़के तो नई बनाई 
जाएंगी और ५०० मील से ऊपर सुधारी जाएंगी । 
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४०. १६५४ में अन्तर-राज्य और आथिक महत्व की सड़को का एक विश्येष कार्यक्रम 
आरम्म किया गया था, और उसके लिए केन्द्रीय सरकार ने १० करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत 
किया था । इसे द्वितीय योजना काल में जारी रखा जाएगा । इस पर सब मिलाकर १८ करोड 
रुपए व्यय होने की सम्भावना है। इसमें से लगभग तीन-चौथाई उन कामों पर व्यय होगा जो प्रथम 
योजना के समय आरम्भ किए गए थे । इस कार्यक्रम में अन्तर-राज्य सड़कें, सीमाओं और पहाड़ो 
की सड़कें और देश का भ्रमण करने वालों के लिए उपयोगी सड़कें सम्मिलित है । इन सब सडको 
की लम्बाई मिलकर लगभग १,००० मील हो जाएगी । 

राज्यों में सड़कें बनाने के कार्यक्रम 

४१. राज्यों मे सड़को का विकास करने के लिए प्रथम योजना में ६३ करोड़ रुपए रखे 
गए थे । द्वितीय योजना में सब मिलाकर १६४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। आशा है 
कि द्वितीय योजना काल में लगभग १८,००० मील बिना कोलतार की पक्की सड़कें तैयार हो 
जाएंगी। यह काम करते हुए उन पिछड़े हुए इलाकों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा 
जिन पर प्रथम योजना में पर्याप्त ध्यान नही दिया जा सका था। कुछ रकम उन कच्ची या मिट्टी 
की सड़कों को सुधारने के लिए भी रखी गई है, जो कि प्रथम योजना के समय देहात सुधार 
कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई थीं। झ्राशा है कि द्वितीय योजना में राष्ट्रीय विस्तार के तथा 
अन्य क्षेत्रों में देहाती सडकों के विकास का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाएगा, परन्तु इसके लक्ष्यों 
को पहले से निर्धारित कर लेना सरल नही है श्नौर इसलिए अभी सम्भावित लम्बाई का मीलों में 
भ्न्दाजा नही लगाया जा सकता । फिर भी, देहाती सड़कों को बनाने, उनकी मरम्मत करने, 
और विविध संगठनों द्वारा उनके लिए किए जा रहे कामों में समन्वय रखने पर प्रत्येक राज्य 
विशेष ध्यान देगा, और उसे अपनी सड़कों के विकास की योजना का अ्रंग समझेगा । 


३. सड़क परिवहन 

४२. प्रथम योजना में राज्यों के राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन कार्यक्रमों के लिए लगभग 
१२ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। आशा है कि उसमें से १० करोड़ रुपए योजना की अ्रवि 
में व्यय हो गए होंगे । द्वितीय योजना में इस कार्य के लिए १३-५ करोड़ रुपए की राशि स्वीकार कर 
राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे १६५० के सड़क परिवहन निगम अधिनियम के 
प्रनुसार निगमो का संगठन कर लें । रेलवे योजना में भी १० करोड़ रुपए इसलिए रखे गए हैंकि 
रेलें इन निगमो के कार्य में भाग ले सके । इसके अतिरिक्त ३ करोड़ रुपए परिवहन मंत्रालय 
की योजना में दिल्ली ट्रान्स्पोट सविस के लिए स्वीकृत किए गए है। इस प्रकार शभ्रन्दाजा है कि 
द्वितीय योजना में राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन के लिए सब मिलाकर २७ करोड़ रुपए की पूंजी 
लग जाएगी। खयाल है कि.इस्र सबका परिणाम यह होगा कि लगभग ५,००० अतिरिक्त गाड़ियां 


विश्चित रास्तों पर चलने लग जाएंगी और उन्तकी मरम्मत आदि के लिए आवश्यक कारखाने 
खुल जाएंगे ।. 


४३. १६५४ की अन्तिम तिमाही में सड़कों पर अन्दाजन ३,५३,० ०० गाड़ियां चल रही थीं । 
यह संख्या यद्यपि प्रथम योजना का आरम्भ होने के समय की संख्या, अर्थात २,६४,७२७ की अपेक्षा 
बड़ी थी, परन्तु देश की विशालता, सड़कों की लम्बाई और आबादी की दृष्टि से बहुत कम 
थी। हाल के वर्षों में देश में आर्थिक काम-कांज बहुत बढ़ गया है और रेलें यातायात की सब 
आवश्यकताएं पूरी करने में भ्रसमर्थ हैं | इसलिए सड़क परिवहन के विस्तार की गुजाइश्न है । 
परन्छु यह विस्तार अब तक हुआ नहीं है। इस समय सड़कों द्वारा होने वाली माल की ढुलाई प्राय: 


ख 


परिवहन ४प्१ 


सबकी सब और यात्रियों का यातायात कोई तीन-चौथाई, निजी मोटर चालकों के हाथ मे है। 
द्वितीय योजना में सरकार द्वारा सड़क परिवहन का काफी विस्तार कर दिए जाने पर भी, उसका 
शक बड़ा भाग निजी चालको के ही हाथ में रहेगा | हाल के वर्षों में सड़क परिवहन का विस्तार 
अपर्याप्त रहने के अनेक कारण बताए जाते है । इनमे से जिनकी चर्चा बहुधां होती रहती है वे ये 
हैं : राष्ट्रीयदरण का भय, मोटर परिवहन पर करों की ऊची दरें, अन्तर-राज्य यातायात और 
दूर की ढुलाई पर कोड आफ प्रिन्सिपल्स' एण्ड प्रैक्टिस' के अनुसार लगाई गई पाबन्दिया, और 
कुछ राज्यो मे कानून द्वारा निर्धारित तीन से पाच वर्ष तक की मियाद के स्थान पर परमिटो 
(अनुमति पत्रों) का थोड़ी मियाद के लिए दिया जाना। ये सभी कारण सड़क परिवहन 
के विस्तार में थोड़े-बहुत बाधक रहे होंगे, परन्तु साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अधिकतर 
मोटर चालक निजी गाड़ियों के अकेले-अकेले मालिक है । उनके पास इतने साधन नही है कि 
ले अपने काम का विस्तार व्यापारिक ढंग से और विश्वसनीय आधार पर कर सकें | 

४४. योजना झायोग ने परिवहन मंत्रालय की सलाह से सड़क परिवहन की समस्याओं 
पुर कुछ विशिष्ट जानकार व्यक्तियो से बिचार करवाया था। उसे देखकर आयोग ने सिफारिश 
'की है कि सडकों द्वारा माल की ढुलाई का ह्वितीय योजना काल में राष्ट्रीकरण न किया जाए 
और निजी मोटर चालकों को टिक सकते लायक बड़ी इकाइयों में संगठित हो जाने में 
सहायता दी जाए । यात्री परिवहन के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिश यह है कि राष्ट्रीयक्रत 
सेवाझो के विस्तार का कार्यक्रम सोच-समझकर बनाया जाए और जहां-जहा राज्य सरकारे 
सड़क परिवहन का काम स्वयं न करना चाहें वहां निजी चालकों को परमिट उदार 
आर्तों पर दिए जाएं। अ्रब विदधिष्ट जानकारों की सिफारिशों के अनुसार, लाइसेन्स देने की 
कठोर नीतियों को उदार कर देने और विभिन्न राज्यों के बीच में चलने वाली मोटर गाड़ियों 
से डबल टैक्स वसूल न करने के लिए आवश्यक कारेंवाई की जा रही है। केन्द्रीय सरकार का 
इरादा है कि वह अन्तर-राज्य सड़क परिवहन को नियन्कित करने का अधिकार अपने हाथ 
में ले ले १ अ्राशा है कि इन सब उपायों से द्वितीय योजना के समय सड़क परिवहन का विकास 
करने में सहायता मिलेगी । 

४५. बेलगाड़ियां अभी बहुत समय तक देश की गर्थ-व्यवस्था सें महत्वपूर्ण भाग लेती 
रहेंगी, इसलिए उन्हें सुधारने के उपायों पर विचार किया जा रहा है । कुछ वर्ष हुए, एक ऐसा 
थहिया बनाया गया था जिसका टायर तो लोहे का था परन्तु वह चौड़ा अ्रधिक था । इसके कारण 
गाड़ी को खीचने में जोर कम लगता था और सड़कों को भी नुकसान कम पहुंचता था। इस पहिए 
का चलन बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान प्रतिष्ठान बैलगाड़ियों के 
लिए कई ऐसी नाभें बनाकर देख रहा है जिनका आरों के खाब मेल आप-से-आप बैठ 
जाए । हाल में परिवहन सलाहकार परिषद ने निएचय किया था कि परीक्षण के लिए एक ऐंसी 
योजना आरम्भ की जाए जिससे कि रबर के टायर लगी हुई बैलगाड़ियों की बोझ ढोने की सामथ्ये 
की जांच की जा सके । यदि आवश्यकता होगी तो केन्द्रीय सड़क कोश से भी इस काम को वित्तीय 
सहायता दे दी जाएगी । 

४. पर्यटन 

४६. केन्द्र और कई राज्यो की सरकारों की योजना्रो में पयेटन का विकास करना 
भी सम्मिलित है। इस कार्यक्रम का मुख्य काम ठहरलने के स्थान में परिवहन सौर महत्वपूर्ण यात्रा 
केन्द्रों में मनोरंजन की सुविधाओं का प्रबन्ध करना है--विशेषत: उन स्थानों पर जो चलते मार्यों 
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से दूर हो । मोटी दृष्टि से इसके दो भाग है : (क) ऐसे स्थानों पर सुविधाओं का प्रबन्ध करना 
जहां विदेशी पर्यटक बहुत जाते है, और (ख) निम्न और मध्य वित्त वर्ग के स्वदेशी यात्रियों के 
लिए कुछ ऐसे स्थानों पर सुविधाओं की व्यवस्था करना जो स्थानीय और प्रादेशिक महत्व के 
हों । प्रथम भाग से सम्बद्ध कामो को केन्द्रीय सरकार और द्वितीय से सम्बद्ध को राज्य सरकारें 
करेंगी। उनकी कुछ सहायता इस काम मे केन्द्रीय सरकार भी कर देगी । इस कार्यक्रम में 
पर्यटक संघों और राज्यों अथवा स्थानीय स्वशासन सस्थाओ द्वारा सचालित कार्यालयों को 
सहायता देना और स्वदेश में पर्यटन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रादेशिक भाषाओ में 
प्रचार कार्य करना भी सम्मिलित है । 


५. जहाजरानी 


४७. १६४७ में जहाजरानी नीति निर्धारक समिति ने सिफारिश की थी कि देश को यह 
लक्ष्य रख लेना चाहिए कि ५-७ वर्ष में उसके पास २० लाख ठन के जहाज हो जाएं। १६५० 
में केंद्रीय सरकार ने यह नीति अपना ली कि तटवर्ती व्यापार केवल भारतीय जहाजों के लिए 
सुरक्षित कर दिया जाए और व्यापारिक जहाजो के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का 
उत्तरदायित्व भी सरकार अपने ऊपर ले। भारतीय जहाजों की भारवहन क्षमता मन्द गति 
से ही बढ़ पाई है और युद्धोत्तर काल में भारहन क्षमता में वृद्धि कर लेने के अवसर का भारत 
ने पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया है। प्रथम योजना आरम्भ होने के समय रजिस्टर्ड भारतीय 
जहाजों की कुल भारवहन क्षमता ३,९०,७०७ जी० आर० टी० थी। प्रथम योजना 
में लक्ष्य यह रखा गया कि उसमे २,१५,००० जी० आर० टी० की वृद्धि कर दी जाए + 
खयाल था कि यदि इस अवधि में लगभग ६०,००० जी० आर० टी० क्षमता के जहाज 
पुराने और बेकार हो गए, तो भी रजिस्टर्ड जहाजो की कुल क्षमता ६,००,००० जी० 
आर० टी० से ऊपर जा पहुंचेगी । इस लक्ष्य के पूरा हो जाते की सम्भावना है। हां, कुछ नए 
जहाजों से काम लेने मे समग्र लगेगा । द्वितीय योजना काल में अनुमानतः ६०,००० जी० आर० 
टी० क्षमता के जहाज पुराने और बेकार हो जाने की गृजाइश रखकर, लगभग ३,००,९०० 
जी० झ्रार० टी० क्षमता के नए जहाज बढ़ा दिए जाएं। इस प्रकार, द्वितीय योजना के अन्त से सब 
रजिस्टर्ड जहाजो की कुल भारवहन क्षमता ६,००,००० जी० आर० टी० हो जाएगी ' 


४८. इस योजना के मोटठे-मोदे लक्ष्य ये हैं : 


(क) तट्वर्ती व्यापार की सब आवश्यकताएं पूरी तरह अच्छी कर देना। इस सम्भावना 
का भी ध्यान रखा जाए कि रेलों का कुछ यातायात तटवर्ती जहाजों के सुपुर्द 
कर दिया जाएगा, 


(ख) भारत के समुद्र-पार के व्यापार का अधिकाधिक भाग भारतीय जहाजों को 
दिलवाना, ओर 


(ग) तेल ढोने वाले बेड़े की नीव डाल देना । 
» इस समय भारत के समुद्र-पार के व्यापार का केवल ५ प्रतिशत और अड़ोस-पड़ोस के देशो 


के साथ ४० प्रतिश्षत भारतीय जहाजों द्वारा होता है। ऊपर निर्दिष्ट लक्ष्य पूरे हो जाने पर 
. इल्र दोनों प्रकार के व्यापारों में भारतीय जहाजों का भाग क्रमश: १२ से १५और ५० 
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अतिशत ही जाने की आशा है $ निम्न तालिका में प्रथम और ट्वितीय योजनाएं पूरी होने के 
समय, भारतीय जहाजों की कुल भारवहन क्षमता की तुलना करके दिखाई गई है :-- 


(सकल रजिस्टर्ड टन ) 
प्रथम योजना प्रथम योजना ट्वितीय योजना 
से पूर्व के झन्त में के अन्त मे 
तटवर्ती और पड़ोसी देशों तक 
आने-जाने वाले जहाज ह . २,१७,२०२ ३,१२,२०२ ४,१२,२०० 
सुमुद्र-पार आने-जाने वाले जहाज .. १,७३,५०५ २,८5३,५०५ ४,०५,५०१५ 
चाहे जहा बुक हो सकने वाले जहाज न --+. ६०,००७ 
तेलवाही जहाज * ना प,००० 23,०७० 
डूबे हुए जहाजो को खीचकर 
निकालने वाला टग ण्ण्ण न+- 2१,००० 
योग « वै,6०,७०७ ६,००,७०७ &€,०१,७०७ 





४९. प्रथम योजना में १६:५ करोड़ रुपए की राशि जहाजों के लिए रखी गई थी, जो 
बाद में बढ़ाकर २६४ करोड़ रुपए कर दी गई। परन्तु इस योजना की अ्रवधि में वास्तविक 
व्यय लगभग १८ करोड़ रुपए हुआ होगा । अब जहाजों की उन्नति के लिए ४५ करोड़ रुपए की 
राक्षि रखी गई है, परन्तु चुकि लगभग ८ करोड़ रुपए प्रथम योजना से बचे हुए हैं इसलिए 
द्वितीय योजना के समय कोई ३७ करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी । इसके अतिरिक्त १४५ 
करोड़ रुपया इसलिए रखा गया है कि अण्डमान तंथा निकोबार द्वीप-समूह की उच्चनति के लिए 
एक जहाज खरीदकर उसे भारत से ईन द्वीफों तक चलाया जाए और तीन' नए लांच इन हीपों 
के बीच चलाने के लिए खरीदे जाएं । झाझा है कि जहाजी कम्पतिया अपने विस्तार के लिए १० 
करोड़ रुपए का प्रबन्ध स्वयं कर लेंगी । योजना में निर्धारित समस्त राक्षि में से २० करोड़ रुपए 
तो सीधे ही ईस्टर्न शिपिग कार्पोरेशन में और एक श्रन्य जहाजी निगम' में फारस की खाड़ी 
और लाल सागर आदि में जहाज चलाने के लिए लग जाएंगे । शेष राशि से निजी कम्पनियों को 
अपने विस्तार कार्यक्रम पूरे करने में सहायता दी जाएगी । भ्रभी अन्दाजा ऐसा है कि द्वितीय 
योजना में जो धनराशि रखी गई है वह योजना काल में ही ग्रतिरिक्त ३ लाख टन का लक्ष्य पूरा 
करने के लिए पर्याप्त नही होगी । कितनी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ेगी, इस प्रइन का 
उत्तर अन्य अनेक बातों के अलावा इन बातों पर भी निर्भर करता है कि जहाजों के बाजार में 
खरीद के समय भाव क्या होंगे, अपने विस्तार कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विदेश्षो में 
पुराने जहाज कितने मिल सकेगे, और निजी जहाजी कम्पनियां स्वयं कितनी रकम का प्रबन्ध 
कर सकेंगी । सारी स्थिति पर निरन्तर नजर रखी जाएगी, जिससे कि अपना कार्यक्रम पूर्णतया 
पूरा करने के लिए आवश्कतानुसार अतिरिक्त उपायों का अवलम्बन किया जा सके । यह कार्यक्रम 
साधारण ही है और निम्नतम लक्ष्य को प्रकट करता है । 


४७. इस समय जहाजों के कार्यक्रम सस्बन्धी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जा 
रहा है । भारत सरकार सोंच रही है कि अब तक जहाजी कम्पनियों की वित्तीय सहायता जिन 


४५४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


शर्त्तों पर दी जाती है उन्हे उदार कर दिया जाए। कम्पनियों ने ये शर्तें तीन प्रकार से नरम कर देने 
की प्रार्थना की है : एक तो ब्याज की दर घटा दी जाए, दूसरे अदायगी का समय बढ़ा दिया जाए; 
और तीसरे जहाज खरीदने के लिए ऋण की मात्रा बढ़ा दी जाए। हिन्दुस्तान शिपगार्ड (जहाजी 
कारखाने) में बने हुए जहाजों को सस्ता बेचने के लिए सरकार जो सहायता देती है उसके आधार 
पर भी पुनविचार किया जा रहा है। झाशा है कि शी प्र ही यह निश्चय हो जाएगा कि विश्ञाखा- 
पत्तनम में बने हुए जहाजों का विक्रय-मूल्य किस आधार पर तय किया जाए। भारत के समुद्र- 
पार के व्यापार मे भारतीय जहाजी कम्पनियों को उचित भाग दिलाने मे भी सहायता दी जाएगी। 
प्रथम योजना के समय ऐसे उपाय किए गए थे कि जिस माल पर सरकार का नियन्त्रण हो उसे 
ढोने के लिए यथाशक्ति भारतीय जहाजों का ही प्रयोग किया जाए। अब ऐसे उपाय सोचे जा रहें 
है कि सरकारी और भ्रर्घ-सरकारी संगठनों द्वारा ढोये जाने वाले माल के लिए एक समन्वित नीति 
बनाई जाए। तटवर्ती व्यापार केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित किया जा चुका 
है । अब एक विशेषज्ञ समिति यह विचार कर रही है कि इस व्यापार का भुगतान करने के लिए 
रेलों और तटवर्ती जहाजों में निकट सहयोग किस प्रकार हो सकता है । 


५१. केन्द्रीय सरकार ने सिद्धान्ततः यह स्वीकार कर लिया है कि पाल से चलने वाली 
नौकाओं के उद्योग की सहायता करनी चाहिए और इन नौकाओञो के जो मालिक अपनी नौकाओ्रों 
को यन्त्र चालित बनाना चाहे उनको ऋण अथवा नकदी की सहायता देनी चाहिए । इसके लिए 
४० लाख रुपए की राशि रखी गई है । 


५२. व्यापारिक जहाजों के कर्मचारियो को प्रशिक्षित करने के लिए प्रथम योजना में 
लगभग १ करोड़ १२ लाख रुपए की व्यवस्था थी । यह राशि कलकत्ता में एक मैरीन इंजीनियरिंग 
कालेज खोलने और नाविकों को प्रश्चिक्षित करने की अन्य योजनाओं पर व्यय की जाने वाली थी।॥ 
सम्भावना है कि प्रथम योजना के समय इन कार्यो पर ९५ लाख रुपए व्यय हो गए होगे । द्वितीय 
योजना में इसके लिए ७५ लाख रुपए रखे गए है जिसमे ७० लाख रुपए तो बम्बई के नाटिकल 
एण्ड इंजीनियरिंग कालेज की नई इमारत के लिए और ५ लाख कलकत्ता कालेज में कुछ इमारतें 
बढ़ाने के लिए है । 


६. बन्दर और बन्दरगाहें 


५३. भारत मे समुद्री बन्दर दो प्रकार के है : (१) बड़े बन्दर, जिनका प्रबन्ध केन्द्रीय 
सरकार करती है, और (२) छोटे बन्दर, जिनका प्रबन्ध राज्य सरकारें करती है । विभाजन के 
पश्चात भारत में बड़े बन्दर पांच रह गए थे : कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कोचीन और विशाखा- 
पत्तनम । प्रथम योजना आरम्भ होने के समय से पाचो बन्दर मिलकर प्रतिवर्ष लगभग दो 
करोड़ टन के जहाजों को संभाल लेते थे और इनकी सामथ्यें भी इतनी ही थी । प्रथम योजना में 
बड़े-बड़े काम ये थे :- 

(क) कडला में एक बड़ा बन्दर बनाना, जो उस जहाजी यातायात को सभाल 
सके जो पहले कराची से हुआ करता था, 

(ख) समुद्री मार्ग से आने वाले तेल का बम्बई में घाट बनाना, 

(ग) वर्तमान सब बन्दरों का पुर्ननर्माण और आधुनिकीकरण, 

(घ) कलकत्ता, कोचीन और मद्रास में अतिरिक्त घाट और जहाज खड़े होने के स्थान 

. बनाना, और ' 


के 
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(डः) छोटे बन्दरों मे उपलब्ध सुविधाओं की नाप-जोख करना और उनमें से कुछ चुने 
हुए बन्दरों को सुधारना, जिससे बड़े बन्दरों का बोझ कुछ हलका हो 
सके । 

५४. प्रथम योजना में बन्दरों के विकास का जो कार्यक्रम आरम्भ किया गया था उसका 
व्यय ६२ करोड़ रुपए कृता गया था। इस कार्यक्रम के विवरण को अ्रन्तिम रूप योजना के बाद के 
वर्षों में दिया गया था, और उसके लिए ४५ करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई थी | उसमें 
से झ्ब तक ३१ करोड़ रुपए व्यय हुए है। कंडला में बन्दर और तेलवाही जहाजों को खड़ा करने के 
स्थान पर काम होने लगा है । बम्बई में भी तेलवाही जहाजों को खड़ा करने के तीन ऐसे स्थान 
तैयार किए जा चुके है जहां बडे से बड़ा तेलवाही खड़ा हों सकता है। वहां से मुख्य मुमि तक तेल 
लाने के लिए समुद्र के भीतर नल भी लगाए जा चुके है । प्रिन्सेज़ और विक्टोरिया डाक (जहाजों 
के लंगर डालने के स्थान) में माल उतारनें-चढ़ाने के बड़े शेडों का पुनननिर्माण और एलेक्ज़ेंग्ड्ा 
डाक के क्रेन को बिजली से चलाने के लिए उसमें बिजली लगाने का काम करीब-करीब पूरा हो चुका 
है । कलकत्ता मे हुगली नदी को नियन्त्रित करने के लिए अ्रकरा नामक स्थान पर एक ठोंकर 
बनाई गईं और सोनाई नामक याड़ें में खनिज कच्ची धातुएं एकत्र करने के लिए एक केन्द्रीय डिपो 
और ४,००० कर्मचारियों के रहने के लिए एक बड़ी बस्ती तैयार हो चुकी है । जो काम चल रहे 
है, उनमें खिदिरपुर डाक के रेलवे यार्ड का सुधार, किग्र जाजें डाक में भारी सामान उठाने के लिए 
२०० टन के क्रेन से युक्त या्ड का निर्माण, माल-जहाज खड़े करने के दो अतिरिक्त घाट, और 
एक बड़े ड्रेजर (मिट्टी कीचड़ खोदकर हटाने वाला यन्त्र) का निर्माण भी झामिल है। मद्रास 
में जो काम चल रहे है उनमें दो मुख्य है : एक तो जहाज खड़े करने के नए स्थान बनाने के लिए 
एक जलाइय (वेट डाक) का निर्माण, भ्रौर दूसरा रेत का जमाव रोकने को व्यवस्था । कोचीन में 
तेलवाही और कोयला-वाही जहाज़ों से माल उतारने के नए घाट बनकर तैकर हो गए हैं। घाटों 
पर जहाज खड़े करने के चार नए स्थान बन रहे है। इन सब सुधारों का लाश यह हुआ है कि बढ़े 
बन्दर अब लगभग २५ करोड टन के जहाजों को संमात्न सकेंग्रे । 


५५ द्वितीय योजना का प्रधान लक्ष्य यह है कि जो काम प्रथम योजना में आरम्म किए 
गए थे उन्हें पूरा कर लिया जाए और बन्दरों में डाकों को ऐसा आधुनिक और साधन-सम्पन्न बना 
दिया जाए कि वे देश के श्राथिक तथा श्रौद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न हुई नई झावदयकताग्रों 
को पूरा कर सकें । इसलिए द्वितीय योजना में बड़े बन्दरों के सब कार्यक्रम पूरे करने के लिए ४० 
करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है। जो काम झुरू किए जाएंगे उन पर, प्रथम योजना से बचे 
हुए कामों को मिलाकर, ७६ करोड़ रुपए व्यय हो जानें की सम्भावना है। योजना में जो ४० करोड़ 
रुपए रखें गए उनके अतिरिक्त कुछ राशियां बन्दरों के अपने साधनों से श्री मिल सकती हैँ । 
जो घनराशि रखी गई है उसका उपयोग सरकार द्वारा कंडला में प्रत्यदा विनियोगर करने और 
योजना में पोर्ट ट्र्स्टों की प्रबन्धकर्ती संस्थाग्रों को सहायता देने के लिए किया जाएगा । इस 
समय पोर्ट ट्रस्टों को जिन रियायती शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं उन्ही झर्तों पर द्वितीय योजना 
में भी दिए जाते रहेंगे । | 

* ५४६, द्वितीय घोजना में बड़े बन्दरों के विकास के लिए जो राशियां व्यय की जाएंगी उनमें 
से कलकत्ता पर १६. ६ करोड़ रुपए, बम्बई पर २६-३ करोड़ रुपए, मद्रास पर ६ २ करोड़ रुपए, 
कोचीन पर ४ करोड रुपए और कान्दला पर १४ करोड़ रुपए व्यय होने । 


डा 


४५६ द्वितीय पचवर्षीय योजना 


५७. बम्बई के बन्दरगाह का विकास करने के लिए जो काम किए गए या किए 
जा रहे है उनमें मुख्य ये है : प्रिन्सेज़् और विक्टोरिया डाक के विकास का न्यूनतम कार्यक्रम 
(१० करोड़ रुपए ), बन्दरगाह की मुख्य धारा को गहरा करना (८ करोड रुपए ), प्रिस्सेज और 
विक्टोरिया डाक में मरम्मत घरों का निर्माण (२२५ करोड रुपए ), एलेक्जेण्ड्रा डाक में क्रेनो 
को बिजली से चलाने की व्यवस्था करना (१ ६ करोड रुपए ), तैरता क्राप्ट (१४ करोड़ रुपए ) 
और कर्मचारियों के मकान (२२६ करोड रुपए )। प्रिन्सेज़ और विक्टोरिया डाक के विकास 
के न्यूनतम कार्यक्रम के कुछ काम ये है : जहाजो के भीतर बाहर जाने-आाने के लिए एक ऐसे लाक 
अर्थात प्रवेश द्वार का निर्माण जो डाक में पानी भर और निकाल सके । इस लाक में ऐसे सरकने 
वाले 'केइसन' (पिजरे) लगे होंगे जिनमे पानी रहने पर भी आदमी काम कर सकें; पानी भरने 
और निकालने के पम्प लगाना; प्रिन्सेज़ और विक्टोरिया डाक के मध्यवर्ती रास्ते को चौडा 
करना; झौर विक्टोरिया डाक की बर्थों (जहाज खडा करने की जगहो ) का विस्तार करना । इस 
कार्यक्रम आदि के विवरण पर विचार किया जा रहा है । इसका उद्देश्य इन डाकों को ऐसा 
आधुनिक बना देता है कि ज्वार की भ्रवस्था का विचार किए बिना भी जहाज जब चाहें तब आा- 
जा सकें । बम्बई के बन्दरगाह में बहुत समय से गाद इकट्ठी होती जा रही हैं, इसलिए उसकी 
खुदाई करना आवश्यक हो गया है। बम्बई के बन्दर में जहाजों की मरम्मत के लिए भी दो 
अतिरिक्त बर्थ बनाए जाएंगे । 


ध्रू८. कलकत्ता के बन्दर का विफास करने के लिए जो काम किए जाएगे उनमे मुख्य-मुख्य 
ये है--डाकों और बर्थों का सुधार (५"१४ करोड़ रुपए), नदी का नियन्त्रण (२६१ करोड़ 
रुपए), तैरता क्राफ्ट (६:६४ करोड रुपए), और कर्मचारियों के लिए मकान (१ करौड 
रुपए) । किदस्पुर डाकों में घाट की दीवारों को सुधारा और मजबूत बनाया जाएगा, साथ 
ही किंग जाजे श्र खिद्रिपुर डाकों में सब प्रकार का माल लादने-उतारने का एक बर्थ बनेगा 
और पुराने बर्थों को सुधारा जाएगा। फुल्टा पाहण्ट रीच में नदी को नियन्त्रित करने के लिए 
जो काम किया जाएगा उसका उद्देश्य हुगली नदी मे जहाजो के यातायात में सुधार करना है । 


५६९, मद्रास के बन्दर को सुधारने के लिए जो काम किए जाएंगे उनमे एक काम वेट डाक 
का बनाता भी है । द्वितीय योजना मे इसके निर्माण की पहली मंजिल पूरी की जाएगी, और उस 
पर ७ करोड़ रुपए व्यय होगे । इसका सम्बन्ध वर्तमान बन्दरगाह के साथ जोड़कर इसमें चार 
नए बर्थ बना दिए जाएंगे, जिससे इस बन्दर में श्रधिक माल लादा-उतारा जा सके । इसके 
अतिरिफ्त यहां एक श्रायल डाक (तेलवाही जहाज खड़े करने का जलाशय, लागत २४५ लाख 
रुपए) और एक फ्लोटिंग क्राप्ट (तैरता घाट, लागत ६५ लाख रुपए) बनाया जाएगा और 
बन्दर पर अन्य यन्त्र (लागत २४ लाख रुपए ) लगाए जाएंगे । 


६०. कोचीन के बन्दर में कोयले का एक बर्थ, फोटे-कोचीन में एक नया बचे और एक 
बर्थ दूसरे टग (खीचने या धकेलने वाले जहाज) के लिए बनाया जाएगा । चार अतिरिक्त 
व्हाफ (घाट) जो वहां पहले से बन रहे हैँ, पूरे कर दिये जाएंगे ; इन सब कामों पर 

ऋरोड़ ४२ लाख रुपए व्यय हो जाते का अन्दाजा है । इस बन्दर के अन्य काम हैं : प्रकाध्ठ की 


सुक्रिश्नाएं प्रदान करता (३० लफ़ख रुपए) , बन्दर के यन्त्रादि का प्रवध करना (४० लाख रुपए) 
और कर्मचारियों के मका्रत क्ताना (२४ लाख रुपए) ॥ 


| 


परिवहन ४५9 


६१. कंडला में माल उतारने की चार जेटिया बनाई जा रही है। दो तो अक्तूबर 
१६५६ झौर दो मार्च १६५७ में पूरी हो जाएगी। द्वितीय योजना के समय ३ करोड ४६ लाख रुपए 
की लागत से दो और जेटियां (खनिज) कच्ची धातुओं के लिए बनाई जाएंगी । ३'१२ करोड 
रुपए गान्धीधाम नगर का विकास करने के लिए रखे गए हैं । 

६२. छोटे बन्दर ---सारत में छोटे बन्दरगाह १५० से ऊपर है, परन्तु इनमे से १८ अधिक 
महत्व के हैं और उनका विकास करने पर विश्येष ध्यान देने की आवश्यकता है । प्रथम 
योजना में इनका विकास करने के लिए २:४१ करोड़ रुपए रखे गए थे । इनमे से १ करोड़ रुपया तो 
केन्द्रीय ऋण से मिलने वाला था और शोष राशि का प्रबन्ध इन बन्दरों के अधिकारी स्वयं करने वाले 
थे। द्वितीय योजना में छोटे बन्दरों की उन्नति के लिए ५ करोड़ रुपए रखे गए है । इनमें से ३ करोड़ 
रुपए इन बन्दरों के सुधार पर व्यय किए जाएंगे, और १ करोड रुपए से तीन ड्रेंजर (समुद्र में खुदाई 
करने वाले यन्त्र ) मंगवाकर दो को पश्चिमी तट पर और एक को पूर्वी तट पर रखा जाएगा । 
ये तट उन सब छोटे बन्दरों की जरूरत पूरी किया करेंगे जिन पर भ्रब तक झावद्यक ध्यान नहीं 
दिया यया । छोटे बन्दरों की ताप-जोख करने की भी आवश्यकता है । केवल इसी काम के लिए 
जल सेना की एक नौका को सर्वे नौका में बदल दिया जाएगा और उस पर ३६ लाख रुपए व्यय होंगे । 
शेष राशि परादीप, मंगलौर और मालपे बन्दरों को सब ऋतुओों के योग्य बन्दरगाह बनाने के लिए 
अनुसन्धान करने, और सेत्समुद्रम॒ तथा तृतीकोरिन के विकास के लिए श्रावश्यक आरम्मिक 
कार्रवाइयां करने में व्यय किया जाएगा । समुद्र तठ-वर्ती राज्यों को अपने छोटे बन्दरों की उन्नति 
करने के लिए केन्द्रीय सरकार जिस प्रकार प्रथम योजना काल में ऋण देती रही थी, उसी प्रकार 
द्वितीय योजना काल में भी देती रहेगी । 


६३. प्रकाश स्तम्भ --प्रकाश स्तम्भो का विकास करने के लिए द्वितीय योजना में 
४ करोड़ रुपए रखे गए हैँ। अन्दाजा है कि ०० लाख रुपए तो लाइटहाउस रिज॒र्य॑ फण्ड (प्रकाश 
स्तम्भ सुरक्षित कोंद) से मिल जाएंगे और शेष ३२ करोड़ झुपए का सरकार से ऋण लिया 
जाएंगा। इस कार्यक्रम में नए प्रकाश स्तम्भो का निर्माण करना और पुरानों को श्रावश्यक सामग्री 
से सम्पन्न करके उन्हें उचित स्तर तक ले झाना भी सम्मिलित है। प्रथम योजना में सुझाव दिया 
गया था कि सब प्रकाश स्तम्भों की तालिका एक केन्द्रीय पजिका में बनाकर, उन्हें धीरे-धीरे केन्द्रीय 
सरकार अपने अधिकार में ले ले । इस पर कुछ प्रमल किया गया है, भौर द्वितीय योजना के समय 
भी किया जाता रहेगा । १६५३ में एक प्रकाश स्तम्भ अधिनियम बनाकर प्रकाश स्तम्मों की चुगी 
श्आना प्रति टन से बढाकर ४ आना प्रति टन कर दी गई थी । 


७. आन्तरिक जल मार्ग परिवहन 


६४. उन्नीसवी शताब्दी के मध्य तक भारत की परिवहन व्यवस्था से आन्तरिक जल मार्मों 
का महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था। उसके परचात अनेक कारणो से जल मार्गों का निरस्तर हवा 
होता गया। इनमें दो बड़े कारण थे, रेलो का विस्तार और नदियों के ऊपरी भागों में सिचाई के 
लिए बड़ी मात्रा में पानी का खींच लिया जाना । परन्तु देश के उत्तर-पूर्वी भागों में जल मार्गों 
का महत्व झब भी बहुत है । श्रन्दाजा लगाया गया है कि भारत की नदियों में ५,००० मील के 
जल मार्ग आधुनिक यन्त्र-्चालित नौकाओं के चलने योग्य बनाए जा सकते हैं। इस समय मारतीय 
नर्दियों में यन्त्र-चालित देक्षी नौकाएं १,५५७ मील तक और बड़ी देशी नावें ३,५८७ मौल तक 
चल सकती हैं। नद्दियों की उचली घाराझों में नौका-चालन के तीन उपाय है--बाराों को गहरा 
कर देना, उन्हें नियन्तरित कर देना, नहरें बनाना झौर खोदकर गहरा कर देना, और विश्लेष रूप 
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से उथली धाराओं में चलने योग्य नौकाओं का प्रयोग करना । प्रथम दो उपायों के लिए भारी मात्रा 
में पूजी लगानी पड़ेगी और खुदाई का काम निरन्तर करते रहना पड़ेगा । इसलिए इस समय लक्ष्य 
प्रधानतया विशिष्ट प्रकार की नौकाओ्रो पर केन्द्रित किया जा रहा हैं । प्रथम योजना काल में 
एक गंगा-ब्रह्मपुत्र बोर्ड बताया गया था। वह तीन स्थानों पर परीक्षण करके देख रहा है । इनमें 
से दो परीक्षण तो ऊपरी गंगा और असम की सहायक नदियों मे, और तीसरा असम में ब्रह्मपुत्र 
नदी पर यात्रियों और माल को उतारने का किया जा रहा है। ऊपरी गंगा में चलने योग्य नौका्रों 
का प्रयोग द्वितीय योजना के आरम्भ में होने वाला था । शेष दो स्थानों पर चलने योग्य नौकाओं 
की विज्ेषताओ्ों का निर्धारण किया जा रहा है। द्वितीय योजना काल में गंगा-बरह्मपुत्र प्रदेश का 
विकास कर््य पूरा कर लेने का विचार है। इसमे महत्वपूर्ण जल धाराओं को गहरा करना, 
नौका संच्यल्लन मे रेडियो टेलीफोन तथा स्वयं चालित दूर से ज्योतिया भ्रादि लगवाकर सहायता 
पहुंचाजा और चने हुए स्थानों पर घाट बन्दर आदि बनवाना सम्मिलिति है । इस योजना में बकिघम 
नहृहू को सुधारने तथा उसे मद्रास बन्दरगाह के साथ मिलाने और पश्चिमी तट की नहरों को 
सुधारने का कार्यक्रम भी रखा गया है। 


६५. आतन्तरिक जल परिवहन को सुधारने के लिए द्वितीय योजना में ३ करोड़ रुपए रखे 
गए हैं। इनमे से १ करोड़ १५ लाख रुषए बकिंघम नहर को भश्रौर ४३ लाख रुपए पश्चिमी तट की 
नहरों को सुधारने के लिए है। शेष राशि गगा-नब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा अपने कामों पर व्यय की जाएगी । 
इसके भ्रतिरिक्त, इस बोर्ड को कुछ सहायता राज्य सरकारें भी दिया करेगी। यह तय किया 
गया हैं कि गंगा-ब्रह्मपुत्र प्रदेश के विकास कार्यों के लिए वर्तमान वित्तीय व्यवस्था को बना रहने 
दिया जाएगा । इस बोडे की पूंजी-विनियोग की सारी आवश्यकता तो केन्द्रीय सरकार पूरी करती 
ही है, साथ ही बोर्ड के चाल खातों मे जितना व्यय होता है उतना ही उसे वह अनुदान के रूप में 
दे देती है। बकिधम नहर कई राज्यो मे से गुजरती है, इसलिए यदि अनुसन्धान के पदचात यह 
प्रतीत हुआ कि इसके सुधार पर पूजी का व्यय कर देना उचित होगा, तो इस कार्य के लिए 
जितनी पूंजी की आवश्यकता होगी उतनी दे देने के बारे में केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । गंगा 
और ब्रह्मपुत्र के जल मार्गों की सब योजनाएं गंगा-ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा ही क्रियान्वित की जाएंगी । 
दक्षिण में पृथक बोर्ड न बनाकर सब काम सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा करवा लिए जाएगे । 
यदि आवद्यकता हुई तो उनमें समन्वय की व्यवस्था कर दी जाएगी । 
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६६. नागरिक विमानन--गत पन्द्रह वर्षों में नागरिक विमानन ने द्रुत गति से प्रगति कीहै। 
भारत सरकार ने पहले-पहल १६२० में बम्बई-कलकत्ता और कलकत्ता-रंगून के वायु मार्ग लोलने 
और आवश्यक हवाई अड्डे बनाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने और उन्हें अन्य सामग्रियों 
तथा सुविधाओं से सम्पन्न करने का निश्चय किया था परन्तु सरकार ने नागरिक विमानन का 
आरम्भ १६२४-२५ में किया और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने तक उनकी प्रगति मन्द ही रही । 
देश के विभाजन के पश्चात नागरिक विमानन पर व्यय धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा हैं। १६४७ से 
लेकर प्रथम योजना आरम्भ होने तक इच कामो पर लगसस ६-६ करोड़ रुपए व्यय हो गए होंगे और 
आशा है कि प्रथम योजना काल में 5,क्ररोड़ रुषए और भी व्यय किए गए होंगे । द्वितीय योजना 
काल, में आर्य हैं कि १८ करोड़ रुपए के नए काम आरम्भ किए जाएंगे । योजना में उनके लिए 
लब्भय १२८४ करोड़ रुपए रखे गए हैँ । हाल में जो नई प्रौद्योगिक उन्नतियां हुई है, उनके कारण 
तो नई जरूरुतों को पूरा करने की ममंग होगी ही; अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन के समझौते के 
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अनुसार भी भारत पर अपने हवाई अ्र्ठो में उक्त समझौते द्वारा निर्धारित सुविधाएं पहुंचाने 
का जो उत्तरदायित्व आएगा उसका निर्वाह करने के लिए भी नया व्यय करना पड़ेगा । 
नागरिक विमानन के कार्यक्रम में 5३ करोड़ रुपए, दूर-सचार के यन्त्रो के लिए २८ करोड़ रुपए, 
वायु मार्गों और हवाई झड्डों के सामान के लिए ७० लाख रुपए, प्रशिक्षण और शिक्षण 
की सामग्री के लिए ५० लाख रुपए, अनुसन्धान और विकास कार्यो की सामग्री के लिए 
१६ लाख रुपए, और हवाई निरीक्षण के सामान के लिए ३*८ लाख रुपए रखे गए है। 


६७ इस समय नागरिक विमानन विभाग 5८१ हवाई भ्रष्टों की देख-भाल भौर संचालन 
करता है । प्रथम योजना के समय & नए हवाई अह्ढे बनाए गए थे, और दो १६४६ के झन्त 
तक तैयार हो जाएगे । इस विभाग ने कुछ भड्डे प्रतिरक्षा मंत्रालय से भी लिए है। साधारण लक्ष्य 
यह रखा गया है कि सब राज्यो की राजधानियों और देश के बड़े नमरों में हवाई भअहों को 
व्यवस्था रहें । उसकी पूर्ति के लिए आझा है कि द्वितीय योजना काल में ८ नए हवाई झड्ढे और 
ग्लाइडर ड्रोम बना दिए जाएंगे । हवाई श्रद्टों पर तामीर के जो काम किए जाएगे उनमें 
हवाई जहाजो के उडने तथा उतरने के मार्ग, मोटरो के मार्ग, हवाई जहाज घर, उनके सामने के 
पक्के स्थान, किराया घर, कर्मचारियों के निवास गृह भर अन्य प्रौद्योगिक भवन आदि झामिल 
है । इनके अतिरिक्त, कुछ हवाई ग्रहों की भूमि पर प्रकाश की भी स्थायी व्यवस्था की जाएगी । 


६८. दूर-संचार के यन्त्र और हवाई मार्गों तथा हवाई अझड्डो पर अन्य यन्त्र लगाने के कार्यक्रम 
यह मानकर बनाए जा रहे है कि द्वितीय योजना की समाप्ति पर जितने हवाई अड्डे नागरिक 
विमानन विभाग के नियन्त्रण में होगे, उनमे से कम से कम ५० पर प्रकाश की और लगभग ७४ 
पर दूरक्षेपी ज्योतियों की स्थायी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे कि रात्रि के समय भी वहा हवाई 
जहाज उतर सकें । हवाई उड़ान और दूरसंचार के कोई भी यन्त्र लगाते हुए द्ुत झ्ौद्योगिक 
उन्नति के कारण होने वानी अवधिक्कितताओं का सामना करना ही पड़ता है । 


६६. प्रथम योजना काल में शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रगति मन्द रही थी। हवाई सर्विसों 
की उत्कृष्टता के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण और प्रयुक्त यन्त्र-सामग्री के मानदंड ऊंचे होने 
आवदयक है । सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति की सिफारिशों के अनुसार निरचय किया गया 
है कि प्रशिक्षण का केन्द्र इलाहाबाद को बना दिया जाए और व्यापारिक वायु चालकों के प्रशिक्षण 
का स्तर ऊंचा उठाया जाए। ग्लाइडिंग' को प्रोत्साहित करने भौर हवाई क्लबों को ठोस आधार 
प्र संयठित करने के उपाय करने का भी विचार है। द्वितीय योजना काल में १० नए ग्लाइंडिग 
केन्द्र और ५ नई हवाई क्लबें कायम करने का भ्रस्ताव है । द्वितीय योजना में अनुसन्धान की सुवि- 
धाओं का विस्तार करने और अतिरिक्त यन्त्र-सामग्री मंगाने की भी व्यवस्था रखी गई है । 


७०. एथर कारपोरेशन--हवाई सर्विसो का राष्ट्रीयकरण प्रथम योजना काल में पूरा 
करके, अगस्त १६५३ में एयर इण्डिया इण्टर्नेशनल का अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए और 
इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन का देश क भीतर की यात्राओं के लिए दो एयर कार्पोरेश्ननों 
(हवाई कम्पनियों ) का संगठन कर दिया गया था । ये कार्पोरेशन अपनी हवाई स्विसों को समठित 
करने और अपने संगठन को बलवान बनाने का यत्न करते रहे है । इन्होने कुछ विस्तार कार्यक्रम 
भी आरम्म किए हैं। इण्डियन एयरलाइन्स के पास इस समय रे हवाई जहाज हैं--इनमें 
६६ डकोटा, १२ वाइकिंग, ६ स्काइमास्टर और ८ हिरोन है जो देश के अधिकतर बड़े नग्रों 
में चलतें हैं, और इनके नियमित मार्गों की लम्बाई १६,६८५ मील है । एयर इण्डिया इष्टनेंसनल 
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के पास ६ वाययान है, जिनमे ५ सुपर-कानस्टेलेशन, ३ कानस्टेलेशन भर १ डकोटा है । 
ये १५ देशों में आते-जाते हैं और इनके मार्गों की लम्बाई २३,४८३ मील हैँ । प्रथम योजना में 
इन दोनों कार्पोरेशनों के लिए आरम्भ में ५ करोड़ रुपए रखे गए थे, परन्तु सम्भावना है 
कि इन पर वस्तुत: १५३ करोड़ रुपए व्यय हो गए होंगे । 


७१. द्वितीय योजना में इन दोनो के लिए ३०५ करोड़ रुपए की राशि रखी गई है-- 
१६ करोड़ रुपए इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के लिए और १४४५ करोड मपए एयर इण्डिया 
इण्टर्नेशनल के लिए । व्यय की मोटी-मोटी मर्दे ये है :- 


(करोड़ रुपए ) 
मुआवजे की अदायगी ' ५१४ 
हवाई जहाजों की खरीद द * १५३४ 
इंण्डियन एयरलाइन्स के सचालन में हानि . 3"०० 
कार्यालय और निवास गृह (इण्डियन एयरलाइव्स ) ०४५० 
एयर इण्डिया इण्टनेंशनल के कारखानों फा विस्तार १६४ 
इण्डियन एयरलाइन्स के लिए यन्त्रादि की खरीद ०४१ 
एयर इण्डिया इण्टर्नेंशनल के डिबेंचरों की वापसी ००६ 
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७२. इण्डियन एयरलाइन्स के वायुयानों के बेड़े के आधुनिकीकरण की भी व्यवस्था 
की जा रही है । प्रथम योजना काल में ५ वाइकाउण्ट वायुयानों के लिए श्रार्डर दिया गया था 
और उनके १६५७ के मध्य तक आ जाने की झ्राशा थी। द्वितीय योजना काल से कौन-से वायुयात 
संगाए जाएं, इसका विचार किया जा रहा है-। एयर इण्डिया इण्टनेशनल के लिए कुछ टर्बोप्राप' 
अथवा जेट' किस्म के वायुयान खरीदने की बात सोची जा रही है, जिससे वर्तमान सविसों की 
बढ़ती हुईं माग पूरी की जा सके और नई सविसे जारी की जा सके । सर्विसो' का विस्तार करते 
हुए अनेक बातो का विचार करना पड़ता है, जेसे वायुयान किस प्रकार के खरीदे जाएं, संचालन 
व्यय क्या पड़ेगा, किराए और भाडे क्या है, संगठन की कुशलता कैसी है, संभावित हानियों को कैसे 
रोका जाए, सबिसें सुरक्षित कैसे रहेंगी, और देश के सब भागों को एक-दूसरे के साथ सम्बद्ध 
किस प्रकार किया जा सकेगा, इत्यादि । 


ग्रध्याय २२ 


संचार और प्रसारण 
विषय-प्रवेद 


संचार सेवाओं में डाक, तार और टेलीफोन, वेदेशिक सचार और ऋतु विज्ञान आदि 
सेवाए सम्मिलित ह । संचार सबंधी इस अध्याय में प्रसारण का भी वर्णन है, जैसा कि प्राय" होता 
आया है । संचार और प्रसारण की वृद्धि देश की आथिक झौर टेकनोलौजिकल उन्नति का एक 
परिपूरक तत्व है और ञ्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधि का विस्तार, जीवन स्तर की उन्नति, 
साक्षरता की वृद्धि तथा सामाजिक जीवन के परिवर्तेन आदि का अ्रसर इन सेवाओं के विकास की गति 
पर पड़ता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में संचार और प्रसारण के विकास के कार्यक्रम 
दूसरे क्षेत्रों में परिकल्पित विकास कार्यों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। योजना में इन 
कार्यक्रमों के लिए ७६ करोड़ रुपए की व्यवस्था है जिसमें से ६३ करोड़ रुपए डाक-तार और 
टेलीफोन सेवाओं पर, ५० लाख रुपए भारतीय टेलीफोन उद्योग पर, २ करोड़ रुपए वेदेशिक संचार 
पर, १५ करोड़ रुपए ऋतु विज्ञान पर और € करोड़ रुपए प्रसारण पर खर्च होंगे । इसके अति- 
रिक्त जैसा प्राय: होता रहा है, डाक-तार विभाग योजना की झवधि में अपने राजस्व का १७५ 
करोड़ रुपया लगाकर नये डाकघर खोलेंगा | संचार विकास के कार्यक्रम में, दूसरे कार्यों के 
ग्रतिरिक्त, २०,००० डाकघर, १,४०० तारघर और १,२०० सार्वजनिक टेलीफोन घर और 
१,८०,००० टेलीफोन लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम का प्रतिवर्ष पर्यालोचन भी होगा, जिससे 
यह देखा जा सके कि संचार व्यवस्था का विकास इस गति से हो कि उससे उद्योग तथा व्यवसाय 
और दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय हाथ में लिए हुए दूसरे विकास कार्यों की भाग पूरी 
होती है । 

डाक व तार 


२. प्रथम योजना में डाक-तार विभाग के लिए ५० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी । 
इस योजना की अवधि में वास्तविक व्यय ४१ करोड़ रुपए होने की आशा है । दूसरी योजना में 
डाक और तार के लिए ६३ करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जिसका वितरण निम्न प्रकार है : 


(करोड रुपए ) 

* स्थानीय टेलीफोन सेवा जे २६*० 
सार्वजनिक टेलीफोन घर. १० 
खुले तार के ट्रंक तथा उसके प्रेषक तार न ३० 
ट्रक तार और उसके प्रेषक तार *- पा 
ट्रंक एक्सचेंज. - ; 2 १४ 
तार सेवा ल्‍ " ' २० 
अन्य प्रशासनिक कार्यों की मांगें ४5 २१ 
विविध आवश्यकताएं ; * ' ६० 
भवन क १0०७ 
योग सम ६३.७ 
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४६२ द्वितीय पचवर्षीय योजना 


३. स्थानीय तार सेवा--पहली योजना शुरू होने से पहले देश में १,६८,००० टेलीफोन 
थे। योजना की अवधि मे लगभग १,००,०००, टेलीफोन और लगाए गए । इस समय १ लाख 
से श्रधिक टेलीफोनो की मांग विचाराधीन है और दूसरी योजना की अवधि में इस माग मे काफी 
अधिक वृद्धि होगी । दूसरी योजना की अवधि में १,5०,००० नए टेलीफोन लगाने का विचार है। 
“इस विस्तार के लिए १ लाख ६० हजार नई एक्सचेंज लाइने स्थापित करने, बहुत सारे नए 
एक्सचेज खोलने और कई वर्तमान हस्त-चालित एक्सचेंजो को स्वचालित बनाने की आ्रावश्यकता 
होगी । विस्तार का यह कार्यक्रम मुख्यत. देश में टेलीफोन के यंत्र और एक्सचेंज लाइनें बनाने 
आर विशेषत' भारतीय देलीफोन उद्योग के उत्पादन की क्षमता पर निर्भर करता है। विभिन्न 
स्रोतों की बढती हुई मागो को ध्यान में रखते हुए यह झ्रावश्यक है कि इस कार्यक्रम की प्रगति का 
निरन्तर पर्यालोचन होता रहे । 


४ ट्रंक टेलीफोन सेवा--ट्रक टेलीफोन सेवा सार्वजनिक फोन कार्यालयों और ट्रक एक्स- 
चेंजों से उपलब्ध होती हैं जो कि फिजिकल सकिटो और खुले तार मार्गों तथा भूमिगत तारो 
द्वारा सचालित प्रेषण पद्धतियों के जरिये ट्रंक ताने-बाने से जुड़े होते हैँ। ट्रक टेलीफोन 
व्यवस्था के विस्तार का उद्देश्य केवल यही नही है कि सब नगरों और प्रशासन इकाइयो को यह 
सेवा उपलब्ध हो, बल्कि यह है कि देश में किसी भी सुविधाजनक दूरी तक, उदाहरणार्थ पांच मील 
के भीतर देलीफोन सेवाएं उपलब्ध हों । इस व्यवस्था के स्तर को भी उठाना है, जिससे 
प्रमुख लाइनो पर नम्बर मिलाया जा सके और शाखा लाइनो पर भी प्राय: श्रविलम्ब नम्बर मिल 
सके । दूसरी योजना में देश में सावंजनिक टेलीफोन कार्यालयों और ट्रंक एक्सचेंजो की यशथेष्ट 
संख्या बढ़ाने और खले तार के ट्रंक तथा प्रेषकों के ताने-बाने के विस्तार की व्यवस्था की गई है। 
लस्बें भूमियत तार बिछाने की भी इस योजना में उचित व्यवस्था है। यह कार्य पहली योजना 
की श्रवधि में शुरू किया गया था । 


५. पहली योजना से पूर्व देश में ३३८ सावेजनिक टेलीफोन कार्यालय थे । सितम्बर १६५३ 
तक सरकार की सामान्य नीति यह थी कि ऐसे कार्यालय केवल वहीं चलाए जाएं जहा कि वे 
आत्म-निर्भर हो सकें | तब यह निर्णय किया गया कि सभी जिलों के सदर मुकामों में सावेजनिक 
टेलीफोन कार्यालय खोले जाएं । बाद में यह निर्णय हुआ कि सब-डिवीज़नों के सदर मुकामो में 

“भी सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले जाएं। यह कार्यक्रम दूसरी योजना की अवधि मे पूरा 
किया जाना है। अब विचार यह है कि तहसीलों के सदर मुकामों, बीस हजार या अ्रधिक 
जनसंख्या के नगरों, ऐसे केन्द्रों मे जहां कि सावंजनिक टेलीफोन कार्यालय भ्रपना व्यय उठा सके 
तथा कुछ दूसरे स्थानों में भी सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जाएं। यह झ्ाशा की जाती है कि पहली 
योजना के अन्त तक सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या १,२१८ तक पहुंच जाएगी और दूसरी 
योजना की अवधि में यह संख्या लगभग दूनी हो जाएगी । 


६. पहली योजना में ४०६ ट्रंक एक्सचेज लगाते का कार्यक्रम बनाथा गया था। आशा है कि 
योजना की अवधि में उनमें से ३५० पूरे हो गए होंगे । देश की ट्रंक एक्सचेंज व्यवस्था को पुनर्गेठित 
करने का विचार है। इसके अनुसार देश को ११ प्रादेशिक केन्द्रों, ६५ जिला केन्द्रों और कई छोटे 
व आश्चित एक्सचेंजों में विभक्त किया जाएगा । दूसरी योजना की अवधि में ६ प्रादेशिक केन्द्र, ६ 
जिला क्रेद्र और उनसे सम्बद्ध छोटे व आश्वित एक्सचेंज खोलने का विचार है । कई टेकनीकल 


आुर्धार सी किए जाएंगे । 


सचार और प्रसारण ४६३ 


७. दूसरी योजना के लिए खुले तार मार्गों और भूमिगत तारों के विस्तार का कार्यक्रम 
भी बनाया गया है । पहली योजना से जहा खुले तार मार्गों पर ५०,००० चैनल मील प्रेषक तार 
लगाए गए हैं, वहां दूसरी योजना में लक्ष्य १ लाख ५० हजार मील पूरा करने का है : इसमें नए 
मार्मों पर तार बिछाना और वर्तेमान मार्गो पर अतिरिक्त तार लगाता दोनो सम्मिलित हुँ । 
इस कार्यक्रम के भ्रन्तर्गेत विभिन्न ग्रकार की २२६ खुली तार प्रेषक पद्धतियों की व्यवस्था की 
गई है। भूमिगत तारो के सम्बन्ध में बनाई गई योजना में बम्बई-दिल्‍ली-कलकत्ता, दिल्ली-अमृतसर, 
अम्बाला-शिमला और थात्ता-पूना के मध्य लम्बे भूमिगत ट्ूक तार बिछाने का कार्यक्रम है । इन 
भूमिगत तारों में ऐसी तारवाहक व्यवस्थाएं होगी कि टेलीफोन, संगीत और वी ० एफ० टी० 
चैनल लगाये जा सकें । इस सारी व्यवस्था पर ११ करोड़ रुपए व्यय होंगे । 


८. तार सेवा--पहली योजना से पूर्व ३,५६२ तारघर थे । पहली योजना की अवधि में 
१,३२० नए तारघर खोले गए । ट्रंक एक्सचेजों की भाति तारघरो के विकास कार्यक्रम का सामान्य 
उद्देश्य यही है कि देश के प्रत्येक स्थान से नियत दूरी तक, जैसे कि ५ मील के भीतर, तार सेवा उपलब्ध 
हो सके । एक साधारण तार को तारघर में लेने और उसको ठिकाने पर पहुंचाने में जो समय लगता 
है उसको घटाकर कम से कम करना है । इसके लिए यह आवश्यक है कि तारो के बार-बार के 
आदान-प्रदान से बचने के लिए टेलीप्रिंटर (दूर मुद्रक) और टेप प्रसारण पद्धति का व्यापक प्रयोग 
किया जाए और मोसे क्रिया श्रणाली को क्रमश: हटा दिया जाए। दूसरी योजना में कार्यक्रम का 
लक्ष्य यह है कि तहसील और थानों में, जहां इस समय तारघर नही है, तथा दूसरे प्रशासनिक 
केंद्रों मे ७०० तारघर, तथा ५,००० या इससे अधिक जनसंख्या के नगरों में ४०० नए तारघर 
खोले जाएं । विकास कार्यक्रम की सुविधा की दृष्टि से हर एक केन्द्र की प्रतिवर्ष औसतन हानि की 
सीमा को ५०० रुपए से बढ़ाकर १,००० रुपए करना होगा । उन स्थानों पर जहा कि आधिक 
लाभ होने की खस़म्मावना है-तथा कुछ अन्य चुने हुए स्कनों पर भी तारघर खोले जाएंगे । ग्राज्ञा है 
कि दूसरी योजना को अवधि में लगक़य ३,४०० तारघर स्थापित हो जाएंगे । तार पद्धति को 
आधुनिक स्तर पर खानें के लिए कई टेकनीकल सुघार भी किए जाएंगे । इन सुधारों में दूसरे 
सुधारों के अतिरिक्त ७० हजार से ८० हजार चैनल मील वी ० एफ० टी० वाहक पद्धतियां, बम्बई, 
कलकत्ता, दिल्‍ली और मद्रास में टेप प्रधयारण पद्धति तथा कलकत्ता, दिल्‍ली और मद्रास में टेली- 
प्रिट्रों का जमाना तथा प्रतिलिपि (फंसिब्िली) कार्ब पद्धति का प्रारम्म भी सम्मिलित 


हें डर ! ५ 


९६. डाक सुविधाश्रों का विस्तार--पहली योजना से पूर्व ३६,००० ढाकघर थे और 
योजना की अ्रवधि में १८,६०० डाकघर नए बनाए गए। पहली योजना का उद्देश्य था कि तहसील, 
ताल्लुका, थाना झादि सभी प्रशासनिक केन्द्रों के अतिरिक्त चारों ओर दो-दो मौल तक के क्षेत्र 
में २,००० जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम-समूह में एक डाकखाना हो, बच्चतें कि वाधिक हानि ७५० 
रुपए से श्रधिक न हो और ३ मील तक कोई डाकघर न हो । दूसरी योजना का लक्ष्य यह होगा कि 
४ मील के घेरे में स्थित २००० तक की जनसंख्या के प्रत्येक ग्राम-समूह में डाकघर ही । इसके 
अतिरिक्त, दूसरी योजना की अवधि में सभी राष्ट्रीय विस्तार और सामुदाधिक बोजना क्षेत्रों 
के सदर मुकामों में भी डाकधर खोले जाएंगे, यदि वहां वाबिक हानि और वर्तमान डाकघर से दूरी 
की छत्तें पुरी हो जाएं। दूसरी योजना की अवधि में कुल मिलाकर लगभन २० हजार डाकधर 
खुलने की आज्ञा है । 


चल 


डट्डं द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१०. विस्तार कार्यक्रम के साथ-साथ डाक के शी घ्रतर पहुंचाने के उपाय भी किए जाएंगे ४ 
जिन मार्गों पर विमान सेवाएं उपलब्ध है, वहा हवाई डाक का प्रबन्ध करने का विचार है । 
यह भी सुझाव दिया गया है कि लगभग १८ देशो को, जहा अभी तक हवाई पार्सेल भेजने की 
व्यवस्था नही है, हवाई पार्सल भेजने की व्यवस्था की जाए। कुछ अतिरिक्त रेलवे मेल गाड़ियों 
और १०० नई मेल मोटरो की भी व्यवस्था की गई है| डाक व्यवस्था में मशीनों का प्रयोग शुरू 
करने का कार्यक्रम भी बनाया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़े-बड़े डाकघरो में डाक के 
शैलो को लाने-लें जाने और उठाने के यत्र, कम्टोमीटर, कार्ड-लिफाफे बेचने की मशीने, टिकट पर 
मुहर लगाने की मशीने, पाल लेबल देने की मशीने आदि लगाई जाएंगी । आशा है कि इन 
सब उपायो से डाकधरो की का्यकुशलता काफी कुछ बढ़ जाएगी । 


११. श्रन्‍्य कार्य क्स---डाक-तार विभाग की योजनाओं में टेलीप्रिटर कारखाने, माईयान 
की डाक-तार वर्कंशाप, वर्तमान तार वकंशापों के विकास और शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना 
का उल्लेख किया जा सकता है। इस विभाग के भवन निर्माण कार्यक्रम में कार्यालय भवनों के 
निर्माण के अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए बहुत-से क्वार्टर भी बनाए जाएंगे । योजना में सरकारी 
विभागो और निजी व्यक्तियों की टेलीफोन सम्बन्धी श्रावरयकताओं को भी ध्यान में रखा गया 


है । 
भारतोय टेलीफोन उद्योग 


१२. टेलीफोन सेवा के द्वुततर विकास के लिए आवश्यक है कि टेलीफोन यत्र देश में ही बनाए 
जाएं । इस उद्देश्य से ही १६४८ में भारतीय ठेलीफोन उद्योग योजना चालू की गई थी । कारखाने 
के विकास के लिए पहली योजना में १ करोड़ ३० लाख रुपए की व्यवस्था थी | बाद में यह राशि 
बढ़ाकर ३ करोड़ ४६ लाख कर दी गई । योजना की अवधि में वास्तविक व्यय २ करोड़ €१ लाख 
रुपए होने का अनुमान है। कारखाने की क्षमता ३५ हजार एक्सचेंज लाइनें और ५० हजार 
टेलीफोन यंत्र प्रतिवर्ष तैयार करने की हो गई है । इस कारखाने का आरम्भ विदेशो से आयात 
किए गए टेलीफोन यंत्रावयवों को एकत्र कर यत्र तैयार करने के काम से किया गया था, परन्तु 
अब अ्वयव बनाने का काम भी सन्‍्तोषजनक प्रगति पर है । अब यह कारखाना टेलीफोन के ५३६ 
अवयवो में से १२० स्वयं तैयार कर लेता है, शेष १६ में से १७ दूसरे भारतीय कारखानो में तैयार 
हो जाते है, और केवल २ अवयव विदेश से मगवाए जाते है । एक्सचेज लाइन के यंत्रों के सम्बन्ध 
में भी भारतीय टेलीफोन उद्योग आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कोशिश में है। आशा है कि दूसरी 
योजना की अवधि में एक्सचेज लाइन यंत्र के लिए अपेक्षित अ्वयवों में से ८५ प्रतिशत अवयव 
इसी कारखाने में ही तैयार होने लगेंगे । 

१३. दूसरी योजना की अवधि में ४० हजार एक्सचेंज लाइनों और ६० हजार टेलीफोन 
यत्रों के प्रतिवर्ष निर्माण किये जाने का अभीष्ट कार्यक्रम है । परन्तु इस स्तर पर यह उत्पादन 
तभी पहुंचेगा जब कि निर्यात व्यापार के लिए बाजार प्िल सकेगा। भारतीय टेलीफोन उद्योग के 
लिए योजना में ५० लाख रुपए की व्यवस्था है। यदि आ्रावश्यक हुआ तो यह उद्योग अपने विकास 
के लिए स्वयं कुछ घन दे सकेगा | 
ह समुद्रपार संचार सेवा 


१४. विदेश्षों से अपना सँम्पक बढाने और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भारत को 
एक सुविकसित समुद्रपार संचार पद्धति की अपेक्षा है। समुद्रपार संचार सेवा का उद्देश्य सब महृत्व- 


संचार और प्रसारण ४च्‌५्‌ 


पूर्ण देशों के साथ बेतार-तार, ठेलीफोन और रेडियो-फोटो सम्बन्ध स्थापित करना है। पहली 
योजना से पूर्व भारत का ६ देशों---ब्रिटेन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, चीन, अ्रफगानिस्तान और 
जापान के साथ सीधा रेडियो सम्बन्ध था। शेष ससार से सम्पर्क स्थापित करने के लिए उल्ले लन्दन 
की केबल एण्ड वायरलैस लिमिटेड' संचार पद्धति पर निर्भर रहना होता था । दूसरी योजना के 
गुरू किये जाने के समय तक यह आशा की जाती है कि भारत का १४ देशों से रेडियो-तार सम्बन्ध, 
१६ देशों से रेडियो-टेलीफोन सम्बन्ध और ५ देशो से रेडियो-फोटो सम्बन्ध स्थापित हो चुकेगा। 
इसके अतिरिक्त समुद्रपार सचार सेवा विदेशस्थ भारतीय राजदूतावासों और वाणिज्यिक निकायों 
के लिए संयुक्त प्रसारण व समाचार-पत्रों के लिए समाचार प्रसारण की भी व्यवस्था करती है । 


१५. पिछले वर्षों में जनता, समाचार-पत्रो, व्यापार संस्थाओ, सरकारी एजेंसियों और 
विदेशों से यह माग बढ़ती जा रही हैं कि द्वततर सुद्रगामी संचार साधनों की श्रतिरिक्त सुविधाएं 
मिलें । कुछ अवस्थाओ में उपलब्ध यत्रों द्वारा अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है । दूसरी योजना 
की झ्रवधि में सबसे पहले उपयुक्त उपकरणों द्वारा विद्यमान सकिटो को सुदृढ़ किया जाएगा | 
जहा तक सम्भव होगा, विद्यमान उपकरणों में आधुनिक टेकनीकों का उपयोग कर सन्देश आदान- 
प्रदान की क्षमता को बढ़ाया जाएया । योजना के अनुसार कई नए सकिटो की भी स्थापना होगी । 
आशा है कि दूसरी योजना की अवधि में २५ और देशो के साथ सीधा रेडियो-तार, रेडियो-फोन 
और रेडियो-फोटो सम्बन्ध स्थापित हो जाएगा । इसके अ्रतिरिक्त, योजना के ग्रनुसार रेडियो- 
टेलीफोन मार्गों पर एक उच्च गोपनीयता पद्धति, समाचार-पत्रों मे समाचार प्रसार के लिए विज्लेष 
सुविधाएं, विदेश मत्नालय के अधीन समाचार प्रसारण कार्यक्रम का अधघेक्षाकत विस्तृत प्रसारण 
और उड्डयन कम्पनियों एवं व्यापार संस्थाओं के लाभ के लिए पट्टे पर लिए जा सकने वाले अनेक 
सकिटो की भी व्यवस्था की जाएगी । इन सकिटो की रचना ऐसी होगी कि मारत के समुद्रपार 
सचार के चारो केन्द्रों से इन्हें काम में लाया जा सके और योजना का लक्ष्य यह है कि खब केन्द्रों 
से उपलब्ध सेकएं पररुपर संगत हों, जिससे किसी एक केन्र के बियड़ जाने पर भी दूसरे कृन्द्र 
द्वारा बाह्म संसार स्रे सम्पर्क बनाए रुखह जप सके । दूसरी योजना की अवधि में इस्र कार्यक्रम में 
कुल व्यय २ करोड़ रुपए होने का अनूघार है ॥ - .. . :+- ५ 

वहतु विक्ान ॥ 

१६. पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रमुख हवाई भरह्ठों की वेषशालां में मंत्रों 
के आधुनिकीकरण के लिए यत्न किया गया था । शिलांन में स्थित केन्द्रीय सिस्मोलाजिकल 
(भूचाल दक््षक) वेघशाला और कोडाई-कताल वेंधाझाला तथा विभाग की प्रयोगलालाओं 
के लिए नए यत्रो की व्यवस्था की गई थी। वेघब्ालाओों के लिए अपेक्षित बहुत-से औजारों 
के निर्माण से लिए आरम्मिक कार्य शुरू कर दियागयया। कोसी, नर्मदा, ताप्ती श्रादि कुछ 
तदियों के जलख्रवण क्षेत्रों में जल माषक संस्थाग्रों का ढांचा भी बना लिया गया, ताकि जल 
परिमाण सम्बन्धी तथ्य एकत्र किये जा सकें और बाढ़ नियन्त्रण योजना के लिए इनका अध्ययन 
किया जा सके । कार्यालयों, वेघचझालाओ झौर कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए भवन निर्माण 
के कार्य में सन्‍्तोषजनक प्रगति हुई। सुझाव है कि दूसरी बोजना की भ्वधि में महत्वपूर्ण हवाई 
अड्डा वेधशालाओ के यत्रों का और अधिक आधुनिकीकरण किया जाए, विभागीय कारखातों 
और प्रयोगशालाओं का विस्तार किया जाय तथा जलवांयु विज्ञान और कृषि सम्बन्धी ऋतु 
विज्ञान के विकास के लिए भी कार्य किया जाए। शिलांग स्थित केन्द्रीय भूचाल दक्षेक वेघताला 
और अझलीबाग स्थित मैस्तेटिक वेघशालाओं के कार्यों का भी विस्तार किया जाएगा । कोडाई- 
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कनाल वेघशाला को नक्षत्र विज्ञान, रेडियो ज्योति्विज्ञान व दूसरी नई दिशाओं में काम करने 
के लिए नए यंत्रों से भौर अधिक विकसित किया जाएगा । इस वेधशाला के विकास कार्यक्रम में 
जिन कामों के करने का विचार है उनमें एक चह्मों का कारखाना और दूसरा मशीन कारखाना 
लगाना सम्मिलित है । योजना की अवधि में केन्द्रीय ज्योतिविज्ञान वेधशाला और नौ सेना सम्बन्धी 
वेधशाला, इन दो नई वेघशालाओ का निर्माण शुरू किया जाएगा। योजना मे कार्यालय, वेधशाला 
के लिए भवन, कारखाने और प्रयोगशालाओ के विस्तार और कर्मचारियो के लिए क्वार्टर बनाने की 
भी व्यवस्था है। इन सब कार्यों के लिए योजना में १ करोड़ ५० लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। 


अ्रसारण 


१७. पहली योजना में प्रसारण के लिए ३ करोड़ ५२ लाख रुपए की व्यवस्था थी । योजना 
के चौथे वर्ष में यह राशि बढ़ाकर ४ करोड़ ६४ लाख रुपए कर दी गई । रेडियो के कार्यक्रम कितने 
क्षेत्र में सुनें जाएगे और “उन्हे कितनी जनता सुन सकेगी, इस सम्बन्ध मे योजना के मूल रूप में जो 
लक्ष्य रखें गए थे वे बहुत कुछ पूरे हो गए है । बम्बई, बंगलौर, अहमदाबाद, लखनऊ, जालन्धर 
और कलकत्ता में ५० किलोवाट मीडियम वेव के छः: सम्प्रेषण यंत्र लगाये जा चुके है। इन्दौर, 
मद्रास और अजमेर में २० किलोवाट मीडियम चेव सम्प्रेषण यंत्र लगा दियें गए है तथा पटना, कटक, 
विजयवाडा, त्रिचूर और दिल्ली में २० किलोवाट मीडियम वेव सम्प्रेषण यत्र लगाने का काम 
१६४६ के भ्रन्त तक पूरा हो जाएगा । इन अतिरिक्त यंत्रों की व्यवस्था प्रसारण के विस्तार की 
दृष्टि से की गई है । नागपुर और गोहाटी के रेडियो स्टेशनों में तथा पूना, राजकोट और जयपुर 
में जो नए स्टेशन बनाए गए है उत्तमें कम शक्ति के मीडियम वेव सम्प्रेषण यंत्र लगाने का कार्यक्रम 
पहली योजना के अन्तर्गत नहीं हुआ है । कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम आदि देश के कुछ 
प्रदेक्षों में मूसि की बतावट और प्रादेशिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए श्ार्ट वेब सम्प्रेषण 
यंत्र लगाने का कार्य १६५६ के अन्त तक सम्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार पहली योजना में प्रत्येक 
भाषा के क्षेत्र में कम से कम एक सम्प्रेषण केन्द्र स्थापित करने की. व्यवस्था की गई है और देश 
के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रसारण क्षेत्र में लाने का प्रयत्न किया गया है। शार्ट वेव पर अन्तर्राष्ट्रीय 
सेवा सम्बन्धी जो कार्यक्रम रखा गया है उसका बड़ा भाग १६५६ के अन्त तक पूरा हो जाएगा । 


१८. दूसरी योजना का प्रधान लक्ष्य नए केन्द्रों की स्थापना करना नही हैं बल्कि यह है 
कि सब भाषाओं के लिए उपलब्ध सेवाश्नों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में विस्तृत किया जाए । 
इसलिए दूसरी योजना में सम्प्रेषण केन्द्रों के खोलने की व्यवस्था इस प्रकार की गई है जिससे 
किन क्षेत्रो को प्रसारण सुविधाएं दी जा सके जहां इस समय ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। स्थानीय 
परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस लक्ष्य की पूर्ति मीडियम वेव और श्ञार्ट वेव के उचित 
संयोजन से की जाएगी । तिरुचिरापल्ली में ५० किलोवाट मीडियम वेव सम्प्रेषण यंत्र लगाकर 
तमिल भाषा भाकी क्षेत्र में प्रसरण का विस्तार किया जाएगा और बम्बई तथा कलकत्ता की 
प्रखारण सेवा को भी मप्रेंडियम-वेव पर सशक्त किया जाएगा । दूसरी और उन क्षेत्रों में जहां 
कुमृश्रष्डंलीबकोलाहल रहता है या जो विशज्लेष भौगोलिक रचना के प्रदेश हैं अथवा जहा की 
जनसंख्या बहुत बिखसे हुई और बस्तिया दूर-दूर है अथवा जहां अनेक बोलियां बोली- 
जाती हैं; वहां प्रसारण की सफलता के लिए शार्ट वेव का प्रयोग किया जाएगा | इसके लिए पहाड़ी 
प्रदेशों में, झिमला, लखनऊ और गोहाटी में, मध्य प्रदेश और उसके झ्रास-पास की आदिवासी 
बस्तियहं में, ,राजस्थान भौर मराठी तथा तेलूुग क्षेत्रों में शार्ट वेव सम्प्रेषण यंत्रों के प्रयोग, की 


दफा मा ! 
को 28, ट् ः थ 

कं | कर 

है कक 5 .] 






संचार और प्रसारण ४६७ 


१६. राष्ट्रीय कार्यक्रमों की बढ़ती हुई माग और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के देशव्यापी प्रसारण 
'की आवश्यकता को देखते हुए यह विचार है कि दिल्ली मे १०० किलोवाट शार्ट वेव और १०० 
किलोवाट मीडियम वेव के सम्प्रेषण यत्र लगाए जाएं। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में ५० किलो- 
वाट मीडियम वेव सम्प्रेषण लगाकर इन स्थानों की प्रसारण सेवाए समस्त भारत के लिए उपलब्ध 
की जाएगी । इन सम्प्रेषण यंत्रो का उपयोग वैदेशिक प्रसारण सेवाओं को अधिक सश्वक्त बनाने 
में भी किया जाएगा । भारत के विदेशों से बढ़ते हुए सम्पर्क के कारण वैदेशिक प्रसारण सेवाओं 
के विस्तार की आवश्यकता बढ़ रही है। दिल्ली में १०० किलोवाट के दो शार्ट वेव सम्प्रेषण यत्र 
लगाए जाएंगे जिनसे यह आवश्यकता पूरी की जा सकेगी । 

२०. टेलीविजन के क्षेत्र में भी कार्य शुरू करने का प्रस्ताव हैं । 

२१. देहातो में रेडियो कार्यक्रम सुनने की सुविधाएं बहुत बढ़ाई जाएंगी ताकि गांवो में रहने 
वाले उस प्रसारण व्यवस्था से लाभ उठा सकें जिसकी व्यवस्था पहली योजना में की गई हैं और 
जो दूसरी योजना में बढ़ाई जाएगी । विचार है कि १,००० या इससे अधिक आबादी वाले 
सब गावों में पंचायती रेंडियो लगा दिये जाएं । इस योजना की अवधि में कुल मिलाकर लगभग 
७२,००० रेडियो लगाने का गस्ताव है । 


२२. योजना में रखी गई घनराशि का शेष भाग अदला-बदली करने, कुछ केन्द्रों में 
स्थायी स्टूडियो की व्यवस्था करने और प्रतिलिपि, शोघ एवं प्रशिक्षण की सुविधाश्रों को सशक्त 
बनाने के लिए हैं । विकास कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आल इंडिया रेडियो को अधिक 
कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी । इसके लिए भी योजना में व्यवस्था कर दी गई है । इनमें 
६७८ रेडियो इंजीनियर भी होंगे । 

२३. योजना में प्रसारण के लिए € करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जिसका वितरण इस 

प्रकार है :--- 


, (लाख रुपयों में) 
2. खम्प्रेषण यंत्र ; 
अन्तर्देक्षीय खेचाएं',.. ... मर 585 »«. २१६६६ 
“बैदेशिक सेवाएं बडे डे बा १२८ ०६ 
२, स्टडियो की स्थापना और अ्रतिरिक्त कार्यालय... ,«.. २६७१ 
३. ठेलोविजन कक 5 ४४४ ६३४ श ४७ "०७ 
४. पंचायती रेडियो , . बाडड सा प ४ *<% * (कक ७५०७० 
,. ५. सम्पत्ति की अदला-बदली .... ...  -»  »«». ३१२० 
६. शोध विभाग... 33 20६ कलर न १६" ६० 
७. प्रतिलिपि सेवा ट्रांसक्रिशन सविस॒ _..., पक 2४ १४०० 
८. कमंचारी प्रशिक्षण विद्यालय. . . डे का क ५०० 
४. कमंचारी आवास गृह... ५१०० 
१७. क्षेत्रक्ति और भूमि परिवहन, पर्यवेक्षण, चलती-फिरती 
अभिलेखन (रिकाडिय) गाड़ियां, प्रोटो-टाइप यूनिट आदि 
दूसरे कार्यक्रम .. न + «० *>० ०५० दर८' ३४ 
४१. स्थापना दल ... 348 5७४ 5, 5०६ २६१०० 
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अध्याय २३ 


शिक्षा 
विषय-प्रवेद् 


आ्राथिक प्रगत्ति जिस तेजी से की जा सकती है भौर उससे जो लाभ उठाए जा सकते हैं, 
उसका निश्चय करने में शिक्षा पद्धति का विशेष महत्व होता है। आथिक विकास स्वाभाविक रूप से 
मानवीय साधनों की मांग करता है और एक लोकतात्त्रिक व्यवस्था में यह ऐसे मूल्यों तथा मान्य- 
ताझों को जगा देता है जिनके निर्माण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व होती है । समाजवादी ढंग 
के समाज का अर्थ यह है कि विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक कार्य मे जनता का सहयोग और रचनात्मक 
नेतृत्व हो। परन्तु भरपूर विकास के कार्यकाल में आ्राथिक और सामाजिक विकास की योजनाओं 
को बनाते हुए जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनके अन्तर्गत एक यह भी समस्या है 
कि शिक्षा और उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साधनों का आवंटन कैसे किया जाए। पिछले 
वर्षों में शिक्षा के ढाचे के सम्बन्ध में बहुत कुछ विचार-विमर्श हुआ है और बहुत-से विषयों पर 
परिवतन के लिए शिक्षा शास्त्री कुछ विशेष प्रस्तावों पर सहमत हो चुके है, जैसा कि विश्वविद्यालय 
आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा अन्य कई ऐसी समितियों के प्रतिवेदनों से प्रकट है, जिन्होंने 
शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया है। केन्द्र और राज्य सरकारो ने द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के कार्यक्रमों के निदिचित करने के लिए शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों मे हुई उन्नति का 
सिहावलोकन किया है। जो कार्यक्रम बनाए गए है उनके मुख्य भागों पर इस अध्याय मे प्रकाश 
डाला गया है । 

२. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बुनियादी शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार, माध्यमिक 
शिक्षा के रूप-परिवर्तन, कालेज और विश्वविद्यालय के शिक्षा-स्तर मे सुधार, भ्रौद्योगिक 
तथा व्यावहारिक शिक्षा के लिए सुविधाओं के विस्तार और सामाजिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक 
विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने पर अधिक जोर दिया गया है। पहली पचवर्षीय योजना 
में शिक्षा के विकास के लिए १६६ करोड़ रुपए---४४ करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकार द्वारा और १२५ 
करोड़ रुपए राज्य सरकारों द्वारा--रखे गये थे । दूसरी योजना में ३०७ करोड़ रुपयो की व्यवस्था 
है जिसमें से ६५ करोड़ केन्द्रीय सरकार और २१२ करोड़ रुपए राज्य सरकारो द्वारा व्यय होने है । 


पहली और दूसरी योजना में शिक्षा के विविध क्षेत्रों पर खर्च का जो विभाजन “रखा गया है वह 
इस प्रकार है : ह 


पहली योजना दूसरी योजना 





ु (करोड़ रुपयों में) 
प्रारम्भिक शिक्षा हि प कि 8३ ण्&्‌ 

' माध्यमिक शिक्षा श सा कक २२ ५१ 
विश्वविद्यालयिक शिक्षा ... 5 कह १५ प्‌ 
ब्रौद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा... 2४४५ 5 डद 
बामाजिक शिक्षा की 55६ शी प्र प्र 
अलासन और विविध... ४५० सर ११ ५७ 
योग कल १६९ ३०७ 
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शिक्षा ४६९ 


पहली योजना के लिए रखी गई धनराशि का कुछ भाग शिक्षा के विकास के लिए 
योजना से पूर्व निर्मित योजनाओं को चालू रखने पर भी खर्च होन्त था। परन्तु दूसरी योजना 
मे पहली योजना की अवधि में स्थापित संस्थाओं पर होने वाले खर्च को तो समाविष्ट खर्च मान 
लिया गया है और योजना के लिए जो धनराशि रखी गई है वह नई संस्थाओं की स्थापना, 
वतेमान सस्थाओं के विस्तार अथवा विकास के लिए ही हैं । ऊपर जिस व्यवस्था का उल्लेख 
किया गया है, उसके अतिरिक्त दूसरी योजना की अवधि में राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामु- 
दायिक विकास क्षेत्रों के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम में सामान्य शिक्षा पर १२ करोड़ तथा सामा- 
जिक शिक्षा पर १० करोड़ रुपए की व्यवस्था विद्यमान है । विकास के विभिन्न क्षेत्रों---कषि, 
स्वास्थ्य, पिछड़े वर्गों का कल्याण, विस्थापित व अन्य व्यक्तियों का पुनर्वास आदि कार्यक्रमों के 
प्न्त्गंत भी शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के लिए काफी धनराशि रखी गई है । 

३ नीचे दिये गये विवरण से ज्ञात होगा कि पहली योजना कौ श्रवधि में शिक्षा के 


विविध क्षेत्रों में कितनी उन्नति हो सकी है और दूसरी योजना का क्या लक्ष्य है। प्रत्येक क्षेत्र 
की पृथक-पुथक प्रगति का सिहावलोकन आये किया गया हैं । 





इकाई १६५०-५१ १६५५-५६ १६६०-६१ 


९. विभिन्न बय वर्ग के बच्चों 
के लिए शिक्षा सुविधाएं 


(क) ६-११ छात्र १,८७६,८०,००० २,४८,१२,००० ३,२५,४०,००० 
बय वर्ग का प्रतिशत सख्या ४२ ० ५१४० ६२७ 
(ख) ११-१४ मे ३२३,७०,००० ५०,६५,०००.. 4२,८७,००० 
वय वर्ग का प्रतिशत १३६ १९२ २२५ 
(ग) १४-१७ गत १४,४५०,००० २३,०३,००० ३०,७७,०००७० 
वय वर्ग का प्रतिशत ६ डे ९४ ११७ 
२. संस्थाएं 
(क) प्राथमिक/निम्न स्कूल २,०६,६७१ २,७४,० ३८ ३,२६,८०० 
बुनियादी संख्या 
ईख) निम्न बुनियादी है १,४०० ८,३६० ३३,८०० 
(ग) मिडिल/उच्च ४१ १३,५६६ १६,२७० २२,७२५ 
बुनियादी 
(घ) उच्चबुनियादी , ३५१ १,६४५ ४,५७१ 
एड) हाई/हायर |; ७,रृ८८ १०,६०० १२,१२५ 
सैकण्डरी 
(च) बहुद्देश्यीयस्कूल . ,, ना २५० १,१८७ 


(छ) हायर सेकण्डरी स्कूल 
बना दिये जाने वाले 


हाई स्कूल न+ ४७ १,१६७ 
(ज) विश्वविद्यालय २६ ३१ ३८ 
३. इंजीनियरों 
(क) सस्थाए-- 
(१) डिग्री देने वाली ४१ भू भ््ड 


(२) डिप्लोमा देने वाली द्ड परे १०४ 
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१६४०-५१ १६४४-५६ १६६०-६१ 





(ख) प्रतिफल-- 
(१) डिग्री लेने वाले १,७०० ३,००० ५,४८० 
(२) डिप्लोमा लेने वाले २,१४६ ३,५६०. ६,००० 
४. ठेकनोलौजी 
(क) सस्थाएँ-- 
(१) डिग्री देने वाली २९ २५ र्‌् 
(२) डिप्लोमा देने वाली ३६ ३६ ३७ 
(ख) प्रतिफल--- 
(१) डिग्री लेने वाले ४६८ ७०० ८०० 
(२) डिप्लोमा लेने वाले ३३२ ४३० ४५० 





मम 2 प  म मल लक 
४ इस विवरण से ज्ञात होता है कि पहली योजना की अवधि में किए गए और दूसरी 
योजना के लिए निर्धारित प्रयत्न किसी भी प्रकार थोड़े नही है। तथापि, सारी समस्या के आकार- 
प्रकार की दृष्टि से इन्हे देखना होगा । हांल के वर्षो में कई क्षेत्रों में स्पष्ट उन्नति हुई है, फिर भी 
कुछ भारी काम ऐसे है जो अभी करने बाकी है । उदाहरण के लिए सविधान के एक निदेशक 
सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्र का प्रयत्न होना चाहिए कि संविधान लागू होने से १० वर्ष के भीतर १४ 
वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवाये शिक्षा की व्यवस्था हो । पहली योजना 
लागू होने से पूर्व ६-१४ वयवर्ग के बच्चों में से ३२ प्रतिशत के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी । 
यह प्रतिशत पहली योजना की अवधि के अन्त में ४० प्रतिशत और दूसरी योजना की अवधि में 
क्रंबल ४६ प्रतिशत तक पहुंचने की आशा है । 
प्रारस्भिक शिक्षा 
५. प्रारम्भिक शिक्षा की मुख्यतः दो समस्याएं है : वर्तमान सुविधाओ्रो का विस्तार 
और बुनियादी शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा पद्धति का नवीकरण । सामाजिक और आ्थिक 
विकास के लिए दोनों ही कार्य तात्कालिक एवं आवश्यक है । 
६. शिक्षा के विस्तार के क्षेत्र में जो लक्ष्य पुरे किए गए और दूसरी योजना के लिए जो 
लक्ष्य नियत किए गए है, वे इस प्रकार है : 


विभिन्न वर्गो के कुल बालकों की प्रतिशत विद्यार्थी सख्या 


स्तर १६५०-५१ १९५२-२६ १६६०-६१ 

के अनुमान के लक्ष्य 
आरा आल 408 # अप आल 55 तय 5 704 
लड़के लड़किया कुल लड़क॑ लडकियां कुल लड़के लड़कियां कुल 
१. प्राथमिक शैह रु ै९एे पेट मेरे १ हद ४० रे 
(६-११) 

२. मिडिल 

(११-१४) 
प्रारभ्मिक ६-१४) ४३ १७ ३९ ४५७ र२३े ४० ७० र८घ ४६ 
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शिक्षा हम 


इस विवरण से स्पष्ट है कि निःशुल्क, अनिवार्य और सबके लिए झिक्षा का जो लक्ष्य संविधान 
में निर्दिष्ट है वह तो अभी बहुत दूर हैं । इस विवरण में दिए गए अक समूचे भारत के अंक हैं, 
परन्तु राज्य की शिक्षा सम्बन्धी स्थिति में बहुत अन्तर है। कई राज्यों में ये आाकडे श्रखिल भारतीय 
आकड़ों से कही नीचे है, तथापि यह आवश्यक हैँ कि सविधान के निदेश को आगामी दस-पदन्धरह 
वर्षों में पूरा कर दिया जाए । 


७. शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार की समस्या कुछ जटिल हैँ और इसके विभिन्न 
पहलुओं पर विचार करना होगा । विवरण से स्पष्ट है कि ६-११ वय वर्ग के लड़कों के सम्बन्ध 
में तो प्रगति सन्‍्तोषजनक है परन्तु ११-१४ वय वर्ग के लडकों की प्रगति अपेक्षाकृत बहुत धीमी हुई 
है । दोनों ही वय वर्गों मे लड़कियों की शिक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई है । परिस्थिति का बहुत ही 
चिन्ताजनक पहल्‌ क्रमिक हास है : प्राथमिक स्तर पर यह ५० प्रतिशत से भी अधिक है। स्कूल 
की पहली कक्षा में प्रविष्ट होने वाले १०० लड़कों में से ५० चौथी कक्षा में पहुच पाते है, शेष लड़के 
इन चार वर्षों की समाप्ति से पूर्व ही स्कूल छोड़ देते है । लड़कियों के मामले में यह हवास और 
भी अधिक है । हास की समस्या से मिलती-जुलती समस्या गतिरोध की होती है । 
शिक्षा क॑ विस्तार की समस्याझ्रों का राज्यों में और एक ही राज्य के विभिन्न भागों में 
विभिन्न होना सम्भव है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक इलाके में अपेक्षित उपायों का 
निश्चय करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किया जाए । राज्य सरकारों के साथ मिलन्नकर केन्द्रीय 
शिक्षा मन्त्रालय यह सर्वेक्षण करवा रहा है। तथ्यों पर मोटे तौर पर विचार करने के बाद 
स्थिति सुधार के हेतु कुछ सामान्य सुझाव दिए जा सकते है । 


८. ह्ास को रोकने के लिए अनिवाये शिक्षा का आरम्भ करना जरूरी है । यदि किसानों 
के अधिक काम के दिन यथासम्भव स्कूलों की छुट्टियों के साथ-साथ पड़ें तो अनिवार्य शिक्षा का 
पालन कराता अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा । फिर, विज्येषकर देहातों में शिक्षा को व्यावहारिक 
रूप देने का यथासम्भव प्रयत्न होना चाहिए। गतिरोघ दूर करने का मुख्य उपाय यह है कि अध्यापक 
योग्य हो एवं अ्रध्यापन विधि में जिसमें मानव सम्बन्धों श्रौर व्यक्तित्व की समस्याएं सम्मिलित 
है, सुधार किया जाए। 


९. लडकियों की शिक्षा की समस्या सबसे अधिक झावश्यक हैं । लड़कियों की श्षिक्षा के 
सम्बन्ध में देश के प्रत्येक भाग में जन-मत एक-सा जाम्नत नहीं है । माता-पिताओं को सिखलाने 
और शिक्षा को कन्याओ की आवश्यकताओं से और अधिक सम्बद्ध करने का विश्येष यत्त करने 
की आवश्यकता है । हर क्षेत्र की परिस्थिति का अलग-अलग अध्ययत करना आवश्यक होगा । 
जहां सहशिक्षा स्वीकार करने में बाधाएं है, वहां के लिए दूसरे उपायों को खोजना होगा। कुछ क्षेत्रों 
में पृथक स्कूल ही खोलने पड़ेगे और कुछ में अन्तरिम उपाय के रूप में पारी पद्धति को अपनाना 
सम्भव होगा । एक पारी में लड़कों की और दूसरी पारी में लड़कियों की पढ़ाई होगी । 


स्त्री शिक्षा की प्रगति में एक बड़ी बाधा अध्यापिकाओं की कमी भी है । १९५३-५४ में 
अध्यापिकाओों की संख्या, प्राथमिक और सैकेण्डरी स्कलों में नियुक्त सब अध्यापकों की सख्या 
के जोड़ की १७ प्रतिशत थी। भअ्रध्यापिकाओं के प्रशिक्षण कार्य को अविलम्ब्ध मानकर 
चलना होमा, विशेषकर इसलिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा 
के विस्तार की समस्या अधिकतर स्त्री शिक्षा से सम्बद्ध होगी । अ्रध्यापिकाओं के लिए गांवों सें 
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आवास सुविधाओं की व्यवस्था करना इस दिशा मे एक महत्वपूर्ण पग बढ़ाना होगा । अध्यापन 
वृत्ति के अल्पसामयिक होने के कारण विवाहित स्त्रियों का अ्रध्यापन वृत्ति की ओर आ्राकृष्ठ होना 
सम्भव है । 


क् 


१०, ११-१४ वय वर्ग के उन बच्चों के लिए जो पारिवारिक आय में अपना भाग 
दते हैं, निरन्तर खुले रहने वाले स्कूल बहुत-से विद्याथियो को स्कूली शिक्षरा देने मे सहायक 
हो सकते है । 


११. उपलब्ध भवनों तथा अन्य सुविधाझों को श्रधिकाधिक प्रभावशाली बनाने की भी 
काफी जरूरत है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने १६९५६ की पिछली बैठक 
में बुनियादी तथा गर-बुनियादी दोनों प्रकार के स्कूलों में पारी पद्धति चलाने की सिफारिश 
की हैं। इस योजना से पुरा लाभ उठाने के लिए यह झावश्यक हैं कि शिक्षा को क्रमद' अनिवार्य 
किया जाए और इस लक्ष्य से स्कलों में प्रवेश सख्या की वृद्धि के लिए पर्याप्त प्रचार का श्राश्रय 
लिया जाए । पारी पद्धति का परीक्षण अ्रभी तिरुवाकुर-कोचीन और बम्बई राज्य मे ही किया गया 
है, शेष देश के लिए यह पद्धति ग्रभी नई है । सुझाव यह है कि आरम्भ मे इसको केवल दो कक्षाओं 
तक सीमित रखा जाए और इससे प्राप्त अनुभव का बीच-बीच में सिहावलोकन होता रहे । 
पारी पद्धति की सिफारिश आदर पद्धति के रूप में नही, अपितु कुछ व्यावह्व रिक कठिनाइयो को 
दूर करने के लिए है । पढ़ाई के घण्टों मे कमी हो जाने से पाठ्यक्रम और स्कूल के अन्दर तथा स्कूल 
से बाहर दोनो समय के कार्य की योजना का पुननंवीकरण करना पड़ेगा । 





१२. स्कूल भवनों के सम्बन्ध मे अभी तो मितव्ययिता के मानदण्ड को अपनाना होगा । 
स्कूल का बहुत-सा काम तो मकान से बाहर किया जा सकता है और न्यूनतम श्रावश्यक स्थान 
की व्यवस्था स्थानीय समाज जन-प्रधिकारियों की थोडी सहायता से कर सकेगा । स्कूल भवनों 
के लिए सस्ते नक्यों के परीक्षण किए जाने चाहिएं । किसी गाव मे स्कूल खोलने के लिए किसी 
स्वीकृत मानदण्ड को पूरा करने की शर्त आवश्यक नही होनी चाहिए। किसी स्थान में तत्काल 
जो भी व्यवस्था सम्भव हो उसी के अधीन स्कूल खोला जा सकता है और गाव का मन्दिर, 
पंचायत घर आदि सार्वजनिक भवनों का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है । एक बार 
स्कूल काम करना शुरू कर दे तो फिर ज्यों ही परिस्थिति अनुकूल हो और स्थानीय चन्दा' एकत्र 
हो जाए, स्कूल का भवन बनना शुरू हो जाएगा । 


१३. १४ वर्ष की आयु तक के बच्चों की निशुल्क श्षिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के बारे 
में संविधान के निदेश को पूरा करने के लिए सरकारी साधनों के साथ-साथ स्थानीय समाज 
को भी काफी प्रयत्व करना होगा । बहुत-से दक्षों में प्रारम्भिक शिक्षा की मुख्य जिम्मेदारी 
स्थानीय समाज पर होती है। उचित अनुदान देकर राज्य के अधिकारी स्थानीय प्रयत्न 
को प्रोत्साहित करते हैं। भारत में भी शताब्दियों तक यही प्रथा रही है कि शिक्षा का अधिफाद 
व्यय जनसमाज ही करता था। पिछले वर्षों में भी स्थानीय श्रमाज ने स्कूल भवनों के 
लिए बड़ी उद्यरता से मूमि, श्रम और छत दिया है। अब इसके साथ-साथ यह भी अपेक्षित 
है, कि स्कूल चलाते रहने के लिए धन की व्यवस्था हो । कुछ घन स्थायी रूप मे मिले और कुछ 
पिम्शित हम से बाद में मिल॒द्ा रहे, केक्ल एक बार के लिए या प्रासंभिक न हो । इस कार्य में निहित 
सतत उत्तरदायित्व को किसी सीमा तक कन्ध्रा देने योग्य बनाने के लिए राज्य को चाहिए कि वह 





फ्् 


शिक्षा डु७र 


ऐसे अधिनियम बनाए जिनसे कि गाव पचायत आदि के स्थानीय श्रधिका री शिक्षा के लिए कर लगा 
सके । इस कर को स्थानीय रूप से उगाहने का फल यह होगा कि समुदाय विशेष की जिम्मेंदारी 
ज्यादा अच्छी तरह समझी जाने लगेगी और जनता को बोध हो जाएगा कि जो कुछ भी वे देते है 
उसका उपयोग उनके लाभ के लिए ही होता हैं। ऐसा विधेयक काफी लचकीला रहना चाहिए 
जिससे प्रगतिशील तथा दूरदर्शी समुदायों का उदाहरण ऐसे का मे दूसरे समुदायों का प्रेरक बन 
सके । इस शिक्षा कर का मालगुजारी, सम्पत्ति कर आदि उचित राज्य तथा स्थानीय करो से 
ऐसा सम्बन्ध हो कि समुदाय के विभिन्न हिस्से श्रपता भाग देने योग्य रहे । 


बुनियादी शिक्षा 


१४. शीघ्र विकसित होने के लिए देश मे बुनियादी शिक्षा के महत्व को अब भलत्री-भाति 
स्वीकार क्रिया जा चुका है । पहले-पहल प्रथम पंचवर्षीय योजना की श्रवधि में ही बृनियादी 
शिक्षा के कार्यक्रमों पर अमल शुरू हुआ । बुनियादी शिक्षा की प्रगति और दूसरी योजना मे इस 
के निर्धारित लक्ष्य का विवरण इस प्रकार है .- 
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विभिन्न राज्यों मे स्थिति बहुत भिन्न है। सब मिलाकर प्रगति पर्याप्त द्रुत प्रतीत होती है 
परन्तु जब देखते है कि प्रारम्भिक शिक्षा का बुनियादी पद्धति के आधार पर आमृल नवीकरण 
किया जाना है, तब प्रक्रिया अमी तक बहुत आगे बढ़ी प्रतीत नहीं होती । की ०-१५ ९ में बुनियादी 
स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, प्रारम्भिक अवस्था के सब बच्चों की संख्या के १ प्रतिशत 
से भी कम थी। पहली योजना की अवधि की समाप्ति तक यह अनुपात लगभग ४ प्रतिशत हो 
गया । आशा है कि १६६०-६१ के अन्त तक यह अनुषात ११ पअतिशत हो जाएगा। बुनियादी 
अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधाएं देने में अधिक प्रगति हुई है । स्कूलों को बुनियादी पद्धति के 
लिए तैयार करने के लिए दस्तकारी तथा दूसरे छात्रोपयोगी कार्यों का अधिक मात्रा में समावेश 
किया जा रहा है । 


१५. बुनियादी शिक्षा के फैलाव की दृष्टि से कुछ प्रशासकीय समस्याश्रों पर विचार 
करना होगा । प्रशासकीय दृष्टि से यह आवश्यक है कि शिक्षा सम्बन्धी प्रशासन से सम्बद्ध व्यक्ति 
लए कार्यक्रम और उसकी पूर्ति के लिए अपेक्षित परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित हो । विद्यमान 
कर्मचारी मण्डल को प्रशिक्षित करना होगा । लक्ष्य यह होना चाहिए कि नई शिक्षा सम्बन्धी 
सेवाप्रों में नए भर्ती हुए व्यक्ति बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षण ले चुके हों। स्कूल और स्थानीय 
समाज को अधिकतम प्रेरणा देने के लिए प्रशासकीय रीति-नीतियों को सशोधित करना होगा । 


१६ बुनियादी शिक्षको के प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए अध्यापन के मानदण्ड की उच्चता 
की गारंटी महत्वपूर्ण है । गोष्टठियों, प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों और अन्तव्‌ त्ति ( इन-सविस ) प्रशिक्षण 
योजनाझों का संगठन किया जाना चाहिए और स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कालेज 


४७ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत हों, जिससे इनमें प्रश्ेक्षित हुए स्नातक॑ उच्चतर व्यावसायिक 
प्रशिक्षण के लिए ऊपर जाने के अधिकारी हों । इस प्रयोजन से विविध विश्वविद्यालयों से 
बातचीत करनी होगी । बुनियादी संस्थाओं के लिए साहित्य निर्माण और बुनियादी शिक्षा पर 
प्रभाव डालने वाली विविध समस्याओं के अनुसन्धान भी अपेक्षित है । पिछले दिलों स्थापित 
बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था इन कार्यों पर ध्यान देगी । 


१७. बुनियादी शिक्षा के विस्तार मे एक बड़ी कठिनाई जो प्राय. अनुभव होती है यह 
है कि दूसरे प्रारम्भिक स्कूलों की शिक्षा की अपेक्षा यह महगी पड़ती है। हाल के वर्षो में हुए भ्रनुभव 
के आधार पर कुछ सुझाव देना अप्रासंगिक न होगा । किसी भी नए कारयेक्रम में मितव्यथिता 
की आवश्यकता स्पष्ट है । बुनियादी शिक्षा के उत्पादक पहलू को शिक्षा की आवश्यकताओं 
के विरुद्ध न होने की सीमा तक मान्यता दी जानी चाहिए और उसे बुनियादी शिक्षा पद्धति के 
आवश्यक भाग के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । जो सीमित अनुभव श्रभी तक हुआ है 
उससे प्रकट है कि जहा कही पर्याप्त सन्‍्तोषजनक परिस्थितियों की व्यवस्था कर दी गई वहा 
बुनियादी शिक्षा के परिणाम उत्साहजनक रहें, तथापि इस बात पर सब सहमत है कि सर्वोत्तम 
परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब कि बहुत-से राज्यों में आजकल चलने वाले पचवर्षीय स्कूलों 
के स्थान पर सर्वागपूर्ण अष्टवर्षीय स्कूल अथवा एक केन्द्रीय अष्टवर्षीय स्कूल को भरने वाले 
अनेक पंच्रवर्बीय स्कूल स्थापित हों । स्कूलों मे उपस्थिति बढ़ाने के लिए कई उपाय करने आवश्यक 
है । स्कूल के लिए भूमि और सामान प्राप्त करने के लिए स्थानीय समाज के चन्दे को अधिकृतम 
मात्रा में उगाहना चाहिए। अनेक बार, जब कृषि भूमि की चकबन्‍्दी की जाती है या कृषि 
सहकारी समितियों का निर्माण होता है अ्रथवा कही से ग्राम समाज के अधिकार में भूमि का कोई 
टुकड़ा आत्ता है, तो ग्राम विद्यालय को उसके कार्यों के लिए तथा पूरक आय का एक नियमित 
साधन प्रदान करने के लिए कुछ भूमि दी जा सकती है ।, निर्मित वस्तुओ की किस्म पर विशेष 
बल देना आवश्यक है । इससे उनको खपाने में सुगमता होगी । स्कूल अथवा ससाज के उपयोग 
से कचे माल की खपत मे स्थानीय सहकारी समितियों की सहायता लेनी चाहिए । दस्तकारी के: 
उपकरणों की रचना में विद्याथियो को यथास्रम्भव हिस्सा लेना चाहिए । 


क्रषि, ग्राम तथा लघु उद्योग, स्रहकारिता विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि सम्बद्ध 
कार्यक्रमों से सम्बन्ध स्थापित करके और इस प्रकार हर एक जिले और ब्लाक की विकास योजना 
में बुनियादी शिक्षा देने वाली संस्थाओं का एक सुनिश्चित स्थान बनाकर बूनियादी शिक्षा के 
व्यावहारिक मान और आ्थिक लाभ को भी बढाया जा सकता है। यह इस बात में भी सहायक 
होगा कि बुनियादी शिक्षा विकास के श्रन्य क्षेत्रो की आवश्यकताओं के साथ-साथ चल सके । 
ऐसे समन्वय के लिए यह झ्रावश्यक है कि बुनियादी शिक्षा की परामशंदात्री समितियों में विकास 
काये कौ विविध शाखाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित रहे । 

; १८. सामुदायिक विकास में ग्राम स्कूलों, विशेषत. बुनियादी पद्धति के स्कूलो का प्रमुख 
हिस्सा है । इस प्रकार स्कूल में जिन विचारों का सूत्रपात होता है वे बच्चों के साथ अध्यापकों 
के सामान्य सम्पके द्वारा समुदाय के जीवन प्ले प्रविष्ट होते है । जो ग्राम निवासी स्थानीय स्कूलः 
में जाते है और वहां होते हुए कार्य को देखते है, वे नए सुझावों को ग्रहण कर लेते है। एक स्क्ल 
समुदाय की उन्नति में जो कुछ योग दें सकता है, उसके महत्व को बढाने के लिए यह सुझाव 
दिया अग्रांहै कि सब उच्च बुनियादी स्कूलों के पास एक खेद और उससे सम्बद्ध एक कारखाना हो $ 
सावास्मतका लोन उदारतापूर्वक सन देकर ऐसे कार्यो को सहायता देने के लिए तैयार रहते है । 


शिक्षा प्रा 


१९. ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट है कि प्रारम्मिक शिक्षा एक मौलिक महत्व का क्षेत्र है, 
जिसमे पर्याप्त समय तक नए विचारों के परीक्षण, मार्ग-दर्शेक अध्ययनों का प्रारम्भ, 
परिणामों की जाच, और निर्णीत विधियों को बहुसंख्या मे कार्यान्वित करने की त्वरित विधियों 
का विकास करना आवश्यक होगा । प्रशासकीय रीति-नीति, भर्ती के नियम, पदवुद्धि की विधियों 
आदि में बड़े-बड़े नए मार्ग निकालने झ्रावरयक होगे । इन कार्यों और इस अध्याय में वर्णित 
अन्य कार्यों को करने के लिए शिक्षा मन्त्रालय एक बुनियादी तथा प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की 
स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है । 


माध्यमिक शिक्षा 


२०. माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी समस्याझ्रों पर विचार- 
विमर्श किया और १६५३ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । आयोग ने विद्यमान माध्यमिक 
स्कूलों की त्रुटियो पर विचार किया और कहा कि तत्कालीन पाठ्यक्रम और अध्यापन की 
परम्परागत रीति विद्याथियों के अपने चारों ओर के संसार का श्रन्तदर्शन नहीं करा पाती और 
विद्यार्थियों के समूचे व्यक्तित्व को विकसित करने में श्रसफल रहती है | पहले अंग्रेजी भाषा के 
अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने के कारण बहुत-से दूसरे विषयो की उपेक्षा की जाने लगी 
थी । कक्षाओं में विद्याथियो की संख्या बहुत अधिक हो जाने के कारण अ्ध्यापको और विद्यार्थियों 
का व्यक्तिगत सम्पर्क कम हो गया और अनुश्यासन तथा चरित्र-निर्माण पर पर्याप्त बल नही दिया 
जा सका । जब-तब आशिक सुधार आरम्भ किए गए परन्तु आवह्यकता इस बात की थी कि 
माध्यमिक झिक्षा पद्धति का आमूल नवीकरण हो । इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 
शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों में अपेक्षाकृत अधिक क्विधता और व्यापकता लाने और 
अधिक सर्वागपूर्ण पाठयक्रमों की--जिनमें सामान्य और व्यावसाथिक दोनों प्रकार के विषय 
सम्मिलित हों--व्यवस्था करने के प्रस्ताव रखे । उनका यह विचार नहीं है कि सामान्य 
या सांस्कृतिक शिक्षा और व्याव्रह्मरिक', व्यवसूायात्मक' अथवा टेकनीकल' झिक्षा में कोई 
बनावटी' विभाग क्रम विद्यमान है । आयोग ने जिस प्रद्यासत सम्बन्धी आदर्श की सिफारिश 
की है उसमें यह सुझाव विद्यमान है कि प्रारम्मिक या निम्न बुनियादी शिक्षा के चार-पांच साल 
के अन्तर के बाद तीत वर्ष की एक मिडिल अथवा उच्च जूनियर अथवा निम्त या माध्यमिक 
अवस्था और चार वर्ष की उच्च माध्यमिक अवस्था होनी चाहिए । उसके बाद पहला डिग्री 
पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होना चाहिए । आयोग ने बहुद्देशयीय स्कूलो, पृथक या बहुद्देश्यीय स्कूलों 
के अंगभूत श्रौद्योगिक स्कूलों की स्थापना और देहातों में कृषि शिक्षा क॑ लिए विशेष सुविधा देने 
की सिफोरिंश की । सब माध्यमिक स्कूलों में भाषा, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और 
एक समान अग के रूप मे किसी एक दस्तकारी को पाठ्यक्रमों में सामान्यतया अपनाने कौ 
व्यवस्था का प्रस्ताव किया | इन सिफारिशों के आधार पर ही केन्द्र और राज्य सरकारों ने दूसरी 
पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण किया है। आधुनिक रीति से आर्थिक विकास 
के लिए ऐसी निर्दोष माध्यमिक शिक्षा पद्धति को आधार बनाना आवश्यक है जो बहुत-सी विभिन्न 
दिल्लाओ्ं मे प्रवेश करा सके। आशिक रूप से इसलिए कि माध्यमिक शिक्षा का रूप पहले ही एक 
रेखात्मक रहा है, मैट्रिक पास लोगों में पहले ही बेकारी बहुत बढ़ी हुई है. आर्ट कालेज अतिसकुल 
होते दिखाई देते है और इस पद्धति से नतो समाज को ही उचित लाभ पहुचा है न व्यक्ति को ही । 


२१. दूसपतरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने के लिए बहुत बड़ी 
संख्या में ऐसे विज्ञ कार्यकर्ताओं, टेकनीशियनों और चविश्येषज्ञों की आवश्यकता है जिन्होंने 


"४७६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
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पआररम्भिक या माध्यमिक शिक्षा के बाद किसी विज्ञेष व्यवसाथ की प्रौद्योगिक और 
व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण की हुई हो । इस प्रकार श्रध्यापको, राष्ट्रीय विस्तार सामुदायिक 
योजना क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं, सहकारिता कर्मचारियों, राजस्व प्रशासको, उद्योग-धन्धों, कृषि 
व विकास के दूसरे क्षेत्रों मे प्रौद्योगिक तथा अधीक्षक कर्मचारियों की पूर्ति मुख्यतया 
१४-१७ वय वर्ग में से करती है । इस वय वर्ग में इस समय ह्ास और कुनिर्देश की मात्रा 
बहुत अधिक है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि मेट्रिकुलिशन या इसके समकक्ष दूसरी परीक्षा 
देने वाले विद्यार्थियों मे से ५० प्रतिशत से अ्रधिक अनुत्तीर्ण हो जाते हैं । इस बात पर तो सभी 
सहमत है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों की विविधता वर्धमान होती रहनी 
चाहिए जिससे विद्यारथियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार विषयों में प्रशिक्षण लेने के 
निरदेश दिए जा सके और उनका पथप्रदर्शन किया जा सके । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रस्ताव 
यह है कि दस्तकारियों और विविध पाद्यक्रमों का समावेश हो, विज्ञान के अरध्यापन के लिए 
अपेक्षाकृत उत्तम सुविधाओं की व्यवस्था हो, बहुद्देश्यीय स्कूल और जूनियर टेकत्तीकल स्कूल खोले 
जाएं, साथ ही हाई स्कूलों को ऊचा दर्जा देकर उच्चतर माध्यमिक स्कूल बना दिया जाए। 


२२. माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन का जो आदर प्रस्तुत किया 
था उसको कार्यान्वित करने के लिए पिछले दो वर्षों से कार्य हो रहा है । पहली योजना में इसके 
'लिए २२ करोड़ रुपए की व्यवस्था थी, दूसरी योजना में ५१ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इससे 
आशा है कि माध्यमिक शिक्षा के नवीकरण का कार्यक्रम कुछ आगे बढ़ेगा। अन्य कार्यत्रमों के 
अतिरिक्त वर्तमान हाई स्कलो में से कुछ को उच्चतर माध्यमिक स्कूलो और बहुद्देश्यीय स्कूलो 
में परिणत करना है | पहली योजना की अवधि में लगभग २५० बहुद्देश्यीय स्कूलों की स्थापना 
की गई थी, दूसरी योजना की अवधि में इनकी संख्या बढाकर १,१८७ की जाएगी । हाई और 
उच्चतर माध्यमिक स्कूलों (जिनमें सामान्यतया मिडिल कक्षाएं भी होती है) की सख्या १०,६०० 
से बढकर दूसरी योजना के अन्त तक १२,००० हो जाएगी । दूसरी योजना की अवधि तक 
आशा है कि १,१५० हाई स्कूल भी उच्चतर माध्यमिक स्कूल बन जाएंगे। इस प्रकार उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों की संख्या लगभग २,८०० हो जाएगी। देहातो में माध्यमिक स्तर पर कृषि 
शिक्षा के विकास के लिए विचार यह है कि देहाती माध्यमिक स्कूलों में २०० अतिरिक्त कृषि 
पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए । दूसरी योजना काल में माध्यमिक स्तर के स्कूलो में विद्याथियो 
की संख्या २३ लाख से बढ़कर ३५१ लाख हो जाएगी । 


माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर विद्याथियो को अर्घ-प्रशिक्षित कर्मचारियों के रूप में 
किसी धन्धरे में लखने अथवा अपना कोई छोटा-मोटा धन्धा झुरू करने योग्य बनाने के लिए दूसरी 
योजना में ६०.जूनियर ठेकनीकल स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इन स्कूलो मे १४-१७ वय वर्ग के 
खड़कों को, तीन वर्ष तक सामान्य और टेकनीकल शिक्षा तथा कारखाना सम्बन्धी प्रशिक्षण 
दिया जाएगा । 


२३. पहली योजना के अन्त में माध्यमिक स्कूलों के कर्मचारी वर्म में प्रशिक्षित शिक्षको 
का अनुपात ६० प्रतिशत था। राज्यों की योजनाझों के अनुसार आगामी पांच वर्षों में प्रशिक्षित 
किक्षकों का यह अनुपात बढ़कर ६८ प्रतिह्मत हो जाने की आज्ञा है | व्यावसायिक पाठ्यक्रम के 
लिश माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान देना होगा । शिक्षा पद्धति के पुननिर्माण 
की दिला में प्ररस्मिक और माध्यमिक स्कूलों में दस्तकारी की शिक्षा देना एक आवश्यक अंग है 
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परन्तु प्रशिक्षित अध्यापको के भ्रभाव में ऐसे पाठ्यक्रमो की व्यवस्था की प्रगति धीमी है। शिक्षा 
मन्त्रालय के एक कार्यक्रम के अनुसार ५०० डिग्री वाले और १,००० डिप्लोमा वाले शिक्षको 
को बहुद्देश्रीय और जूनियर टेकनीकल स्कूलो के लिए प्रशिक्षण देने की योजना है। राज्यो की 
योजनाओ में माध्यमिक शिक्षा के नवीकरण के लिए ४६ करोड रुपए की व्यवस्था है । उनकी 
योजनाओं में हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूल बनाने, प्रयोगशालाओ और पुस्तकालयो 
का सुधार करने, शिक्षको को प्रशिक्षण देने तथा शिक्षण के मानदण्ड में वृद्धि करने, अ्रध्यापको 
का बेतन बढ़ाने और शिक्षा तथा व्यवसाय सम्बन्धी पथप्रदर्शन करने की आवश्यकता है । 


२४ माध्यमिक स्तर पर लडकियों की शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई दशा में है । इस समय 
१४-१७ वय वर्ग की लड़कियों की कुल १ करोड़ २० लाख संख्या में से लगभग ३ प्रतिन्नत 
पढने जाती है। राज्यो की योजनाओं में लड़कियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नही है, क्योंकि 
लडकियो के हाई स्कूलो की संख्या १,५०० से बढ़कर दूसरी योजना की समाप्ति तक केवल १,७०० 
होने की श्राशा है। जिन क्षेत्रों में अभी प्रवेश खुला है और अधिक हो जाने की आशा है (जैसे 
ग्राम सेविका, उपचारिका, स्वास्थ्य निरीक्षक, शिक्षक आदि) उन धन्धों को अ्प्रनाने योग्य बनाने 
के लिए लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की सिफारिश की गई है । इस दिल्ला में लडकियों 
की शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन की अपेक्षा है । 


२५. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर एक सवाल, जिस पर अब केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री 
परिषद की एक समिति विचार कर रही है, यह है कि बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा 
सुधार की योजना का आपस में क्‍या सम्बन्ध है ? प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में 
परिवरतित करने का कार्यक्रम चालू कर ही दिया गया है। जैसे-जैसे यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, 
उच्च बुनियादी और मिडिल स्कूल जो अगले स्तर के प्रतिनिधि है, अपनी पद्धतियो और पहुंच 
की दृष्टि से एक-दूसरे के निकटतर होते जाएगे। ऐसा सोचा जा रहा है कि उच्च बुनियादी 
स्तर के बाद एक बुनियादी परदचांत स्तर हो । बुनियादी पश्चात प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं 
की संख्या अभी बहुत थोड़ी है। इस कारण शिक्षा मन्त्रालय नें बुनियादी पश्चात स्कलो के विकास 
की सहायता के लिए आध्थिक व्यवस्था की है। राज्यों में माध्यमिक शिक्षा के नवीकरण का 
कार्यक्रम ज्यों-ज्यो कार्यान्वित होता जाएगा त्यों-त्यो यह वांछित होता जाएगा कि बुनियादी 
परचात शिक्षा और अरब विकसित होने वाले माध्यमिक शिक्षा के ढांचे मे निकट समन्वय स्थापित 
करने के उपाय सोचे जाएं । 

२६. शिक्षा पद्धति के पुनर्गंठन के साथ-साथ, जो अब प्रगति पर है, शिक्षा के माध्यमिक 
स्तर पर हिन्दी तथा दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययन का महत्व अधिक बढ जाता है । इस 
सम्बन्ध में एक समस्या, जिस पर ध्यान गया है, यह है कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी अध्ययन 
की सुविधाओं की व्यवस्था हो और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के अतिरिक्त अ्रन्य भाषाओं के 
अध्ययन की व्यवस्था हो । इस विषय में मुख्य कठिनाई विशिष्ट भाषाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों 
की कमी की है। इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा मन्त्रालय ने अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के 
माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी अध्यापको और हिन्दी भाषी क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी 
के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के अध्यापको की व्यवस्था के लिए कोष का प्रबन्ध कर दिया है । 

विश्वविद्यालय शिक्षा 


२७ हाल के वर्षों में विश्वविद्यालयों और कालेजों मे विद्याथियों की संख्या की द्वुत वृद्धि 
का शिक्षा के मानदण्ड पर गहरा असर हुआ है | पांच वर्ष पहले विद्या्थियों की संख्या ४,२०,००० 


५ 
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थी; पहली योजना की अ्रवधि के अन्त में यह लगभग ७,२०,००० हो गई है। कला और विज्ञान 
में डिग्री तथा उच्च परीक्षाएं पास करने वाले विद्याथियो की सख्या इस अन्तर में प्रति वर्ष ४१,० ० ० 
से ५८,००० हो गई है । विश्वविद्यालय भर कालेज की शिक्षा को उन्नत करने तथा ह्वास एव 
उत्तीर्ण होने में असमर्थ विद्यार्थियों के गतिरोध को कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग कई उपाय कर रहा है। उदाहरणार्थ, कुछ उपाय इस प्रकार है :- त्रि-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम 
की स्थार्पना, प्रवचनों और गोष्ठियों का सगठन, भवनों, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओ में 
सुधार, छात्रावासों की सुविधा की व्यवस्था, गुरी छात्रों के लिए वजीफे और शोध के लिए 
छात्रवृत्तियो की व्यवस्था और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन मे वृद्धि । दूसरी पंचवर्षीय 
योजना की अवधि में सात नए विश्वविद्यालय स्थापित होगे । 


_. २८, विश्वविद्यालय की शिक्षा पर असर डालने वाली कई महत्वपूर्ण समस्याएं विचारा- 
थीन हैं। इनमे से दो का विद्येष उल्लेख किया गया है । माध्यमिक स्तर पर विविधतायुक्त पाठ्य- 
क्रम के प्रवत्तेन से शायद आर्ट कालेजो में छात्रो की भीड़-भाड़ किसी सीमा तक घट जाए। केन्द्रीय 
सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति इस विषय पर विचार कर रही है कि सार्वजनिक सेवाओ मे भर्ती 
के लिए डिग्री पर निर्भर किया जाए या नही, यदि किया जाए तो कहा तक । बहुत-से स्वीकृत 
संयुक्त कालेजो के शिक्षा के वर्तमान मानदण्ड असन्तोषजनक होना एक दूसरी समस्या है, जिस 
'पपर ध्यान दिया जा रहा है । यह आवश्यक है कि माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा 
के सम्बन्ध में की गई कारंवाई से और सार्वजनिक सेवाओं के लिए की जाने वाली भर्ती की शर्तों 
और पद्धति में किए गए उचित परिवतेन से विश्वविद्यालय की शिक्षा को ध्येय और दिल्ला की 
दृष्टि से ऊचा बनाया जाए और इस प्रकार वह आर्थिक तथा सामाजिक विकास की योजनाओो 
हे अ्रधिक अनुकूल हो सके ३ 


» २९. दूसरी प्रंचर्षीय्र योजना मे विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए कुल ५७ करोड़ रुपए 
की व्यवस्था है; इसमें से २२ करोड ५० लाख रुपए की व्यवस्था राज्यों की योजनाञरों में और ३४ 
करोड ४० लाख की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार की योजता में है, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग के हिस्से के २७ करोड़ रुपए भी सम्मिलित है । इस व्यय का अधिकांश विश्वविद्यालयों 
में टेकनीकल तथा वैज्ञानिक शिक्षा की अधिक अ्रच्छी व्यवस्था और संगठन के लिए है। इसके 
अतिरिक्त टेकनीकल शिक्षा के कार्यक्रम में १३ करोड़ रुपए विश्वविद्यालय की तथा उच्चत्तर 
स्तरो पर इंजीनियरी तथा ट्रेकनीकल शिक्षा के लिए सुरक्षित है और १० करोड रुपए छात्रवृत्तियो 
“के लिए रखें गए हैं + इसके अतिरिक्‍त विश्वविद्यालय तथा उच्चतर स्तर पर ४ करोड़ ६० लाख 
ऋपए कृषि छझिक्षा के छिए और. १० करोड़ रुपए स्वास्थ्य शिक्षा के लिए उन क्षेत्रों के कार्यक्रमों 
के लिए रखे गए हैं । वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसघान प्ररिषद के कार्यक्रम तथा अन्य सम्बद्ध 
आग्रेक्रमों में वेज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान के लिए रखे गए २० करोड़ रुपए इनके 
अतिरिक्त हूँ ॥ 
ट्रेकनीकल शिक्षा 
३०. विकास के प्रत्येक क्षेत्र में टेकनीकल कर्मचारियों की निरन्तर अधिकाधिक संख्या में 
आवदयकता होगी । डाक्टरों, कृषि तथा फ्शुपालन विदेषज्ञों तथा अन्य लोगों के प्रशिक्षण की 
सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए जो कदम उठाए जा रहें हैं उनका वर्णन उचित अध्यायों में किया 
आया है । पहली झ्ोजना कौ अदचि में कुछ उन्नति होने पर भी इंजीनियरों तथा टेकनीकल कमें- 
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चारियों की आवश्यकता की पूर्ति करना वर्तमान सस्थाओ की क्षमता से बाहर की बात होगी । 
दूसरी योजना की अवधि में टेकनीकल शिक्षा के विकास की यह प्रमुख समस्य्ग है । 


३१. टेकनीकल शिक्षा के क्षेत्र में दीघंकालीन श्रायोजन करना पडा है । प्रथम योजना 
की अ्रवधि में टेकनीकल शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण उन्नति हुई । कुछ वर्ष पहले टेकनीकल 
शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद ने जिन उच्च टेकनीकल सस्थानों की स्थापना की सिफा- 
रिश की थी, उनमे से पहले इंडियन इस्टिट्यूट आफ टेकनोलौजी खड़गपुर में स्थापित हो गया । 
इस इंस्टिट्यूट मे योजना के अनुसार १,२०० छात्रो के लिए प्राकू-स्नातक शिक्षण, और ६०० 
छात्रों के लिए स्नातकोत्तर एवं शोध की व्यवस्था की जाएगी । यहां विषयों की दृष्टि से बहुत 
व्यापक विषयों के प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं, जेसे जलपोत निर्माण, शिल्प और सामुद्विक 
इंजीनियरी, ईंधन और ज्वलन इजीनियरी, उत्पादन टेकनोलौजी, पदार्थों का यान्त्रिक प्रणयन, 
कृषि इंजीनियरी, भू-भौतिकी, नगर व प्रादेशिक निर्माण योजना और निर्माण शिल्प---ये विषय 
अपेक्षाकृत नए है और टेकनीकल कर्मचारियों की आ्राववश्कता की दृष्टि से रखे गए हैं। बंगलौर 
मे इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइन्स नामक संस्था का विकास वायु एवं जल सेना इंजीनियरी, शक्ति 
इंजीनियरी, आन्तरिक ज्वलन इजीनियरी, घातु विज्ञान और विद्वत इजीनियरिंग विषयक झोध 
आऔर टेकनीकल शिक्षा के लिए किया गया है। डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 
देश भर में कई टेकनीकल संस्थाओं का विकास किया गया है, और विभिन्न राज्यों की आवदयकता 
की पूर्ति के लिए नई संस्थाए स्थापित की गई है । पहली योजना के आरम्भ और भनन्‍्त में टेकनीकल 
दिक्षा की स्थिति का विवरण इस प्रकार है .--- 


इंजीनियरी भर टेकनोलोजी 
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३२. इस विवरण से स्पष्ट है कि संस्थाओं में छात्रों की प्रवेश सख्या और स्नातकों की 
प्रतिफल सख्या में १६४९-५० की अपेक्षा ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है। १६४७ की अपेक्षा तो यह 
वृद्धि तिगुनी है। वर्तमान प्रवेश सख्या के आधार पर १६५८-५६ में और इसके पदचात ४,६०० 
स्नातक और ५,२२० डिप्लोमा लेने वाले इन संस्थाओं से प्राप्त होने लगेंगे । १६५० के अंकों 
से ये अंक दुगने है । संख्या वृद्धि के साथ-साथ प्रशिक्षण के मानदण्ड की उत्कृष्टता में उन्नति 
का भी ध्यान रखा गया है। शिक्षा में उत्कृष्टंता की समस्या की कठिन कोर शिक्षा संस्थाओं में 
योग्यतर कर्मचारियों, श्रेष्ठतर साज-सामान और अधिक खुविधाजनक आवास स्थान का होना 
है । टेकनीकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद और उसकी प्रादेशिक समितियों ने देश की 
विभिन्न संस्थाओं की स्थिति का, उनकी कमियों, प्राठयक्रमों, मानदण्डों और आवश्यक सुधारों 
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का व्यापक अध्ययन किया है | परिषद के प्रतिवेदनों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने संस्थाओं 
को अलग-अलग पर्याप्त भ्रनुदान दिए है । 


३३. विशिष्ट क्षेत्रों मे सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है । प्रबन्ध शिक्षा 
और प्रशिक्षण की एक योजना को, जिसमे औद्योगिक इजीनियरी, औद्योगिक प्रशासन, और 
व्यावसायिक प्रबन्ध सम्मिलित है, सात चुने हुए केन्द्रों में कार्यान्वित किया गया है और उद्योग 
व व्यापार संस्थाओं के साथ मिलकर इन विषयो के प्रशिक्षण के समन्वित विकास के लिए एक 
प्रबन्ध प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना की गई है । हैदराबाद में एक प्रशासनिक कमचारी कालेज 
और वैज्ञानिक प्रबन्ध को उन्नत करने के लिए एक संस्था की स्थापना का कार पर्याप्त आगे बढ 
चुका है । मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और इलाहाबाद मे मुद्रण कला के लिए चार प्रादेशिक स्कूल 
खोले जा रहे है; ऐसे पाचवे स्कूल की योजना दिल्‍ली के लिए है। इंस्टिट्यूट आफ टाउन प्लेनसे 
के साथ मिलकर दिल्‍ली में नगर व ग्राम आयोजन का एक स्कूल खोला जा रहा है। 
सस्थाओं को छात्रावासो के निर्माण के लिए ब्याज रहित ऋण देने की योजना भी कार्यान्वित 
की जा रही है । इस योजना के पूरा हो जाने पर सात हजार छात्रो के लिए आवास की सुविधा हो 
जाएगी । जो छात्र विज्ञान, इजीनियरी या टेकनोलौजी में झ्नुसन्धान करना चाहते है, उनके लिए 
२०० रुपए मासिक की ५०० से अधिक अनुसन्धान छात्रवृत्तियों की स्थापना की गई है। 
अधिक उन्नत वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनुसन्धान वृत्ति योजना 
बनाई गई है । 


३४. प्रथम पंचवर्षीय योजना में किए गए उपायों के अतिरिक्त, भविष्य में टेकनीकल 
कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग के कारण टेकनीकल शिक्षा का विस्तार करना अब आ्रावश्यक है । 
पिछले दो-तीन वर्षों मे जनशक्ति के श्रायोजन की शोर विशेष ध्यान दिया गया है। सामान्यतथा, 
वर्तमान संस्थाओं में से अ्रधिकाश की क्षमता से यह बाहर की बात है कि वें प्रशिक्षण के लिए 
वर्तमान से अधिक सख्या में छात्रो को प्रवेश दे सके और साथ-साथ उचित मानदण्ड को भी स्थापित 
रख सकें । 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में टेकनीकल शिक्षा के लिए ४८ करोड रुपए की व्यवस्था की 
गई है । इसका एक भाग प्रथम योजना में आरम्भ की गई योजनाओं के लिए है, शेष नई संस्थाप्रों 
और नए पाठ्यक्रमो को जारी रखने के लिए रखा गया है| दूसरी योजना की अवधि में इंडियन 
इंस्टिट्यूट आफ टेकनोलौजी, खड़गपुर को स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पूरी तरह 
विकसित कर दिया जाएगा । दूसरे चुने हुए केंद्रों में भी स्वातकोत्तरकालीन पाठ्यक्रमों और 
इंजीनियरी तथा टेकनोलौजी में श्रनुसन्धान की व्यवस्था की जाएगी । वर्तमान संस्थाओं को 
डिम्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए विकसित करने की जो योजना कुछ वर्ष पहले 
आरम्भ कीरअबरई थी उसे पुरा किया जाएगा । 


दूसरी योजना की अवधि में जो नए प्रयोग शुरू किए जाएगे, उनमे देश के पश्चिमी, उत्तरी 
और दक्षिणी प्रदेशों में उच्चत्तर टेकबीकल सस्थाओं की स्थापना के प्रयोग भी है । इनमें से दो 
बम्बई और कानपुर में स्थापित होंगी, ढठीसरी सस्था का. स्थान विचाराधीन है । प्रत्येक संस्था 
में, जब वह पूरी तरह विकसित हो जाएगी, १,२०० प्राकू-स्तातक और ६०० स्नातकोत्तर 
विद्यार्थी शिक्षा अहम कर सकेंगे । 


शिक्षा डंप १ 


३५ दिल्ली पोलीटेकनीक संस्था मे विषयो की व्यापकता की दृष्टि से प्रशिक्षण की 
सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव है । इजीनियरी और टेकनोलौजी के प्रथम डिग्री और डिप्लोमा' 
पाठ्यक्रमों की उचित सुविधा की व्यवस्था के लिए € संस्थाए डिग्री स्तर की और २१ संस्थाएं 
डिप्लोमा स्तर की स्थापित करने का विचार है । फोरमैनो के प्रशिक्षण की योजना को---जिसमें 
काम करने और प्रशिक्षण के अन्तर पारी-पारी से बदलते है--उद्योग संस्थाओं के सहयोग से 
कार्यान्वित किया जाएगा। ६० जूनियर टेकनीकल स्कूल खोलने की योजना का उल्लेख किया 
जा चुका है। प्रत्येक स्तर पर टेकनीकल शिक्षा को गूणो की दृष्टि से उन्नत करने के लिए टेक- 
नीकल शिक्षकों के लिए प्रत्यास्मरण तथा अन्य पाठ्यक्रमों के प्रबन्ध किए जाने का प्रस्ताव किया 
गया है । छात्रवृत्तियों की संख्या ६३३ से बढाकर ८०० कर दी जाएगी और छात्रवृत्तियों तथा 
टेकनीकल अध्ययन के लिए कुछ नि शुल्क स्थानों की पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है । १३,००० 
टेकनीकल विद्यार्थियों और जूनियर टेकनीकल स्कूलो के ३,३०० छात्रों के लिए अतिरिक्त छात्रावास 
निर्मित किए जाएंगे। मृद्रण शिल्प विज्ञान के लिए भी एक केन्द्रीय संस्था की योजना बनाई जा 
चुकी है और धनबाद के इडियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड झप्लाइड ज्योलोजी का विस्तार किया 
जाएगा जिससे खान इजीनियरी तथा उससे सम्बद्ध विषयो म प्रद्षिक्षण की सुविधाएं प्राप्त हो 
सकेगी । ऊपर उल्लिखित विकास का परिणाम यह होगा कि विभिन्न स्तरों पर टेकनीकल पाठ्य- 
क्रमों में प्रविष्ट होने वाले विद्याथियों की संख्या नीचे लिखे ढंग से बढ जाएगी :-- 


१६६०-६१ तक अनु- 
मानित प्रवेश संख्या 


स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अनुसन्धान कार्य ५७० 
प्रथम डिग्री पादयक्रम ७,२५० 
डिप्लोमा पाठ्यक्रम (इसमे फोरमैनों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम 

सम्मिलित है) ह :.. ११,३०० 
जूनियर टेकनीकल स्क्रल ५,४०० 


कलनननशनना, 





इन अंकों को भ्र्थ यह है कि १६६०-६१ तक प्रति वर्ष ५,७०० स्तातक और ६,८०० 
'डिप्लोमाधारी प्राप्त हुआ करेगे, अर्थात्‌ पहली योजना के अन्त में प्राप्त होने वाले स्नातको की 
संख्या से दुगने स्नातक और तिगुने डिप्लोमाधारी होगे । 


३६. योजना आयोग द्वारा नियुक्त इजीनिर्यरिंग कर्मचारी समिति ने इस बात की 
जाच कर ली है कि उल्लिखित प्रशिक्षण सुविधाए पर्याप्त होंगी यानही। इस समिति की सिफा- 
रिशें भी हाल ही मे मिली है । समिति इस परिणाम पर पहुंची है कि दूसरी योजना में इंजीनियरी 
प्रशिक्षण की प्रस्तावित सुविधाझ्ों के अलावा, कुछ अतिरिक्त इंजीनियर स्नातकों को नागरिक, 
यांत्रिक, वैद्युतिक तार-संचार सम्बन्धी, धातु विज्ञान सम्बन्धी और खान इजीनियरी सम्बन्धी 
सेवाओं के प्रशिक्षण की और नागरिक, यांत्रिक तथा विद्युत इंजीनीयरिय क्षेत्र में ६,२२५ डिप्लोमा 
धारियों को प्रशिक्षण की और अधिक सुविधाएं प्रदात करनी होंगी । यदि विशेष उपाय न 
किए गए तो दूसरी योजना की अवधि के बाद वाले वर्षों में श्रौर तीसरी योजना में कर्मचारी 
वर्ग की कमी अधिक बढ जाएगी । समिति की सिफारिश है कि वर्तमान संस्थाओं की क्षमता 
में स्नातक प्रशिक्षण में २० प्रतिशत और डिप्लोमा प्रशिक्षण में २५ प्रतिशत की वृद्धि की जाए । 


यह भी सुझाव है कि देश के विभिन्न भागों में १८ इंजीनियरी कालेज तथा ६२ इजीनियरी स्कूल 
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४८२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


और स्थापित किए जाए । इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए, जिन पर लगभग १० 
करोड रुपया व्यय होगा, विचार हो रहा है । 


३७. प्रवीण मजदूरों, फोरमैनो तथा अन्य निरीक्षक कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग को भी 
दूसरी योजना की अवधि में पूरा करना होगा। श्रम मल्त्रालय का एक कार्यक्रम शिल्पियों की 
सख्या को प्रतिवर्ष २०,००० बढ़ा देने का है, और दस्तकारी प्रशिक्षको के प्रशिक्षण के लिए दो 
संस्थाए स्थापित की जा रही है। अप्रेटिसों के प्रशिक्षण की सुविधाओं को बड़े पैमाने पर विकसित 
करता पड़ेगा और इस क्षेत्र में एक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण कतंव्य अधिक संगठित निजी धन्धों 
और सार्वजनिक उद्योगों के व्यवस्थापकों पर है । लोहा तथा इस्पात मन्त्रालय ने एक प्रशिक्षण 
निदेशालय की स्थापना की है । इसका काम इस्पात के कारखानों के कर्मचारियों की जरूरत का 
समन्वय करना और आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना है । रेलवे मन्त्रालय को 
भी जो बड़े कार्यक्रम शुरू करने है, उत्तको दृष्टि में रखते हुए कई नए टेकनीकल स्कूलों की स्थापना 
करने का विचार किया गया है । 


$ समाज शिक्षा 


३८. १९५१ की जनगणना से ज्ञात हुआ था कि आबादी के १६६ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर 
है । यदि इसमे से १० वर्ष से कम बच्चों की सख्या निकाल भी दी जाए तो भी अनुपात २० 
प्रतिशत तक पहुंचता है। साक्षरता के इस अनुपात के अलावा पुरुषों (२४' € प्रतिशत) 
प्रौर स्त्रियों (७' ९ प्रतिशत) में तथा शहरी आबादी (३४६ प्रतिशत) और देहाती आबादी 
(१२१ प्रतिशत) की साक्षरता के मध्य बहुत विषमता है। लोकतांत्रिक पद्धति पर द्रुत 
सामाजिक और आशिक प्रगति का मेल व्यापक निरक्षरता के साथ नही बैठता । 


३९. शिक्षा पद्धतियों में प्रस्तावित सुधारों को' कार्यान्वित करने के साथ-साथ 
निरन्तर जारी रहने वाली कक्षाओं और विभिन्न स्तरो पर समाज शिक्षा कक्षाओं का विस्तार 
होता जाएगा । राज्यो की योजनाओं में साक्षरता तथा समाज शिक्षा केन्द्रों के उद्घाटन, समाज 
शिक्षा कार्यकर्ताओं तथा सगठनकर्ताओं के प्रशिक्षण, पुस्तकालय, साहित्य प्रकाशन, दृश्य- 
श्रव्य शिक्षा की व्यवस्था और जनता कालेजों की स्थापना के कार्यक्रम सम्मिलित है । योजना में 
समाज शिक्षा के हिस्से में कुल रुपया लगभग १५ करोड़ है। इसमें १० करोड़ रुपया वह भी 
सम्मिलित है जो राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में दिखाया गया है । शिक्षा 
अन्त्रांलय समछन शिक्षा के संगठनकर्ताओं के प्रशिक्षण और समाज तथा बुनियादी शिक्षा से सम्बद्ध 
स्वमस्याओं पर शोध एवं अध्ययन जारी रखने के लिए एक प्रधान शिक्षा केन्द्र खोलना चाहता है । 


-. » यद्यपि साक्षरता निस्सन्देह महत्वपूण है, तथापि यह मानना पड़ेगा कि समाज शिक्षा के 
- वृहत्तर विचार क्षेत्र का यह एक अंग है। समाज शिक्षा के अन्तर्गत मुख्यतया समाज की अपनी गति- 
विधि दारा अपनी समस्याझ्रों के समाधान का व्यापक्त मार्ये विद्यमान है । साक्षरता के अलावा 
इसमें स्वास्थ्य, मनोरंजन त्था पारिवारिक जीवन, आथिक गतिविधि, और नागरिकता प्रशिक्षण 
भी सम्मिद्चित है । समूचा केन्द्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास. कार्यक्रम, समाज कल्याण 
विस्तार योजनाएं, :जनता के सहयोग दे सरकारी प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा संचालित देहाती 
कामुक, स॒र्वे सेवा सघ, मारत "सेवक समाज आदि संस्थाओं के कार्यक्रम, सहयोग आन्दोलन, 
ग़ऱ पंचायत झादि सब. देदा में, झत समय वर्तेमाव ब्रमाज शिक्षा और देहात सुधार की दिशा 


शिक्षा है ६-8. 


हि 


में राष्ट्रव्यापी प्रयत्न के विभिन्न रूप है। इस दृष्टिकोण से देखे तो समाज शिक्षा के क्षेत्र को विशेष- 
तया केवल इस विवरण में वणित आथ्िक व्यवस्थाओं से ही मापना ठीक नही होगा ॥ तथापि 
विशिष्ट प्रयोजन से एक संगठित और सुव्यवस्थित गतिविधि के रूप में समाज शिक्षा एक नया 
कार्यक्षेत्र है । बहुत बड़ी संख्या मे विकास संस्थाएं समाज शिक्षा के एक-त-एक कायें में संलग्न 
है। उचित विशेषज्ञों द्वारा उनके कार्य की पूर्ति कराना अभीष्ट है। इसलिए राष्ट्रीय 
विस्तार तथा सामुदायिक विकास योजनाओं के क्षेत्रो में इस ओर जो कदम बढ़ाया 
गया है उसका बहुत बड़ा महत्व है | कुछ समय तक सावधानी से पर्यवेक्षण करने से यह निश्चय 
हो जाएगा कि इस क्षेत्र के शहरी और देहाती दोनो इलाकों में कैसी विशेषज्ञ संस्थाओं, 
पद्धतियों और चातुरी की आवश्यकता है । 


उच्चतर ग्राम शिक्षा 


४०. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपने दो वर्ष पहले के प्रतिवेदन में उच्चतर स्तर पर 
ग्राम छिक्षा के बिकास के सम्बन्ध में कई सुद्रगामी प्रस्ताव रखे थे । हाल ही में उच्चतर ग्राम 
शिक्षा समिति ने इस समस्या पर नए सिरे से विचार किया है और ग्राम संस्थाओ्रो की स्थापना 
की सिफारिश की है । इन संस्थाओं का काये ग्राम समाज के लिए विभिन्न कार्य करना और 
विशेषतः इन कार्यों की व्यवस्था करना होगा : (क) बुनियादी-पश्चात अथवा हायर 
सकण्डरी अंध्ययन पूरा कर लेने वाले छात्रों को उच्चतर अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना, 
(ख) ग्राम स्वास्थ्य, कृषि और ग्राम इजीनियरी तथा अन्य लघुतर पाठ्यक्रमों के प्रमाण पत्रीय 
पाठ्यक्रमो की व्यवस्था करना, और (ग) अध्यापन शोध विस्तार के व्यापक कार्येक्रमों की 
व्यवस्था करना । ऐसा खयाल है कि ग्राम संस्थाएं सांस्कृतिक तथा प्रशिक्षण केन्द्रों और देहात 
में विकास योजना के केन्द्रों का काम करेंगी । शिक्षा मन्त्रालय का विचार दूसरी पंचवर्षीय योजना 
में ९० ग्राम सस्थाएं स्थापित करने का है । इस काम के लिए उसने २ करोड़ रुपया रखा 
है । इन सस्थाशञ्रों के स्थान के लिए पहले से ही ग्राम कार्य में संलग्न केन्द्रों में से प्रमुख केन्द्र चुन 
लिए गए हैं। कार्येक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने ग्राम उच्चतर शिक्षा 
परिषद का निर्माण पहले ही कर दिया है । 


अध्यापक 


४१, अ्रध्यापक सदा ही शिक्षा प्रणाली के चक्र में धुरी स्थान पर रहे हैं । बुनियादी परि- 
बतेन और नवीकरण के संक्रमण काल में यह और भी अधिक सच है । इस बात पर सामान्यतया 
सब सहमत हैं कि आजकल अध्यापन कार्य पर्याप्त संख्या में ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित 
नही करता जो अध्यापन को धन्धे के रूप मे स्वीकार करे और इस रूप में बहुत-से लोग थोड़े काल 
के लिए भ्रध्यापन कार्य को अपनाते है और बाद में दूसरे धन्धों में लग जाते हैं। इसलिए शिक्षा की 
प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बात अभीष्ट अध्यापको की स्थिति में सुधार करना है । जो सुधार आवश्यक 
है वे चाहे प्रशस्ततर प्रशिक्षण के रूप में हों या अधिक वेतन व अ्रच्छी सेवा की शर्तों के रूप में 
हों, अध्यापकों की सख्या अ्रति बहुल होने के कारण रुके रह सकते हैं । पहली योजना से पहले 
अध्यापकों की संख्या ७ लाख ३० हजार थी, १६५५-५६ में वह बढ़कर १० लाख २४ हजार हो 
गई है तथा १९६०-६१ तक बढ़कर १३ लाख ५६ हजार हो जाने की सम्भावना है। 


४२. पहली योजना के शुरू होने से पहले प्राथमिक स्कूलों के ५६ प्रतिशत अध्यापक और 
सैकेण्डरी स्कूलों के ५४ प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षित अध्यापक थे। प्रथम योजना के अन्त तक ये 


इंपोर्ड द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


अंक क्रमशः ६४ और ५६ प्रतिशत हो गए है । अ्रध्यापको के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की वृद्धि के 
लिए दूसरी योजना मे १७ करोड़ रुपए की व्यवस्था है और वर्तमान सस्थाओ को विकसित करने 
के अतिरिक्त २३१ प्रशिक्षण विद्यालय और ३० प्रशिक्षण कालेज नए स्थापित करने का विचार 
है । आशय यह है कि योजना की समाप्ति पर प्रशिक्षण अ्रध्यापको का अनुपात, प्राथमिक और 
माध्यमिक स्कूलों मे बढकर क्रमश” ७६ और ६८ प्रतिशत हो जाए। बुनियादी प्रशिक्षण 
कालेजों की सख्या ३३ से ७१ और बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या ४४४ से ७२६ पहुच 
जाएगी । अनुसन्धान केन्द्र के रूप में बुनियादी शिक्षा को एक राष्ट्रीय सस्था स्थापित की 


जा रही है । 

४३. पिछले कुछ समय से अध्यापकों की वेतनवृद्धि का प्रइन विचाराधीन रहता आया 
है । यह स्वीकार किया जा चुका है कि शिक्षा पद्धति को प्रभावशाली ढंग से पुनर्गठित करने के 
लिए अध्यापको के लिए सन्‍्तोषजनक वेतन की व्यवस्था एक आवश्यक उपाय है। पिछले कुछ 
वर्षो में कई राज्यो में अध्यापकों की वेतनवृद्धि के उपाय किए जा चुके है। स्वाभाविक बात 
यह है कि अध्यापकों के वेतन स्थानीय वेतन ढाचे के स्तर पर स्थिर करने होंगे ताकि उचित 
रूप में प्रशिक्षित व्यक्ति अध्यापन वृत्ति की ओर आकर्षित हो सके और इसमे टिक सके । इसलिए 
विभिन्न राज्यों में इस समस्या का एक ही रूप नही है । अ्रध्यापकों के वेतन की वृद्धि के प्रइन 
के महत्व को स्वीकार करते हुए भी केन्द्रीय सरकार समझतो है कि इस सम्बन्ध में अतिरिक्त 
व्ययः उठाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारो की है। तथापि, आगामी वित्त आयोग के प्रस्तावों के 
आने तक अस्थायी उपाय के रूप मे केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की सहायता के लिए उस अतिरिक्त 
व्यय का ५० प्रतिशत देना स्वीकार कर लिया है जो प्राथमिक स्कूलों के अ्रध्यापकों का वेतन 
स्थानीय स्थ्रितियो के अनुसार बढ़ाते में खर्च होगा। यह भी सुझाया गया है कि माध्यमिक स्कूलो 
केअध्यापकों की वेतनवुद्धि पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करते के लिए राज्यो को 
अहिए कि वे स्कलों की इमारते बनाने पर किए जाने वाले खर्च मे यथासम्भव कमी करने की 

"सम्भावना को देखे । उन्होने यह भी प्रस्ताव किग्रा है कि विभिन्न राज्य एक विशेष शिक्षा उपकर 
लगावें जिससे कि वे वेतन क्रम में वृद्धि करने में समर्थ हो सके । 

४४. यह तथ्य कि अध्यापक राज्य सरकारो, नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और निजी 
संस्थाओं आदि द्वारा नियुक्त है, एक ही राज्य में अध्यापको के वेतनो, मानदण्डों, काम करने की 
अवस्थाओं व उन्नति और संभावनाओं में विविधता का एक महत्वपूर्ण कारण है। यह सिफारिश 
की गई है कि प्रत्येक राज्य इस बात पर विचार करे कि वह प्राथमिक स्कूल के अ्रध्यापको को 
उचित वर्गो में'अपनी सेवा में ले आवे ।॥ जब अध्यापकों की सेवाएं उनके अपने सस्बद्ध वर्ग मे 
स्थानीय संस्थाओं या निजी सस्थाओ्रों को सौंप दी जाएंगी, तो उनकी नियुक्ति की शर्ते पूरी की 
जाती रहेंगी । इस प्रकार राज्य सरकारें भ्रध्यापकों को वे पूरी सहलियतें देने में समर्थ हो सकेगी 
जिनमें सुरक्षा, पेंशन, भविष्य निधि मे अंशदान, तरक्की तथा ऊंचे ग्रेड में जाने के अवसरों और 
अन्य उचित सुख-सुविधाओं की व्यवस्था सम्मिलित है ! 

जात्वृत्तियां 
४५. सिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऋधिक अच्छे अवसर प्रदान करने और योग्य छात्रों को 
लिक्षर सम्बन्धी सुविधाए देने के लिए पहली योजना की अवधि में छात्रवृत्तियो के कुछ कार्यक्रम 
बोल किए गए थे ; दूसरी पंचकर्याय योजना में छात्रवृत्तियों के लिए लगभग १२ करोड़ रुपए 
रखे बए हैं । यह घेर्नेरांसि उस राशि के अतिरिक्त है जो उन छात्रवृत्ति योजनाओो के जारी रखने 


शिक्षा ४८ 


म व्यय होगी, जो इस योजना की अंग नही है। भ्रन्य छात्रों के अलावा अनुसूचित ग्रादिम जातियों, 
प्रनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की यई 
है। इस कार्यक्रम में मेट्रिक के बाद की छात्रवृत्तिया, शोध छात्रवृत्तिया, समुद्रपार की 
छात्रवृत्तिया तथा भारत में एशियाई, अफ्रीकी आदि विदेशी छात्रों के अध्ययन के लिए 
सास्कृतिक छात्रवृत्तियां भी सम्मिलित है । 


४६. छात्रवृत्तियों के प्रमुख वर्ग इस प्रकार है :-- 
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छात्रवृत्तियों, 
वजीफों आदि 
की संख्या 


ट्र पा आम  अ] 





(क) केन्द्रीय सरकार--पहले से जारी योजनाएं : 
१. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्‍य पिछड़े 





वर्गो के लिए १२ ६ 2,)००० 
२ विदेशों में अध्ययन के लिए ३६१ 
३. विदेशी छात्रों के मारत में अध्ययन के लिए २,५८० 
४. अन्य ३५९ 

(ख) केन्द्रीय सरकार--दसरी पंचवर्षोय योजना के श्रन्तर्गंत 

१. अनुसूचित जातियो, अनुसूचित आदिम जातियो व अन्य पिछड़े 

वर्गों के लिए ५ ७४,५०० 
२. मानव विज्ञान सम्बन्धी झोथ कार्य के लिए . .. पू०० 
३. विविध क्षेत्रों में नए कलाकारों के लिए '... प्रू०० 
४ विदेशों में अध्ययव के ल्षिए . ह ४६५ 
५. विदेशी छात्रों के भारत में अध्ययन के लिए ६६१० 
६ ग्रन्य १,५६० 


(ग) राज्य सरकारें--(पहले से जारी योजनाएं व दूसरी 
पंचवर्षोय योजना के अन्तगंत) : 





न 


१. आरम्भिक स्तर पर २,५०० 
२ माध्यमिक स्तर पर १२,००० 
३. विश्वविद्यालय स्तर पर (मानव विज्ञान सबधी) ६,६०० 
४ टेकनीकल शिक्षा १,२०० 
५, ग्रन्य १६,०७० 
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४७. व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा के लिए दिए जाने वाले वजीफों का समावेश 
राज्यों में श्रम व उद्योग विभागों द्वारा तथा केन्द्र में श्रम मन्त्रालय द्वारा कर लिया यया है । 
उच्च वज्ञानिक और ठेकनीलौजिकल शोध के लिए प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक अनुसंघान 
मन्त्रालय ने, कृषि अनुसन्धान के लिए कृषि मन्त्रालय ने, और मेडिकल झोथ के लिए 
स्वास्थ्य मंत्रालय ने वत्तियो की व्यवस्था की द्वै। यह कहता सर्वंथा संगत होगा कि 


है. ६८ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


दूसरी योजना के काल में योग्यता और प्रवृत्ति रखने वाले अधिकांश विद्यार्थी, जो उच्च शिक्षा 
और शोध कार्य मे लगना चाहते है, राज्य से उपयुक्त और व्यावहारिक सहायता लेने में समर्थ 


हो सकेंगे ॥ 


सांस्कृतिक व अ्रन्य कार्यक्रम 


४८. शिक्षा मन्त्रालय ने सांस्कृतिक विकास व अन्य संगठन के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम 
बनाए है, इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है +-- 


(क) 


(ग) 


योजना मे हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के विकास की व्यवस्था है। हिन्दी 
सम्बन्धी कार्यक्रम में हिन्दी विश्वकोष बनाना, प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकों और 
आरम्भिक रीडरों की रचना, हिन्दी भाषा की शिक्षा व विकास में संलग्न संस्थाओं 
को अनुदान देना और अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के प्रारथियों को उच्च हिन्दी 
शिक्षा के लिए छात्रव॒त्तियां देना सम्मिलित हैं । केन्द्रस्थ व्यवस्थाशं के भ्रतिरिक्त, 
राज्यीय योजनाओं में प्रादेशिक भाषाओं के विकास के कार्यक्रम सम्मिलित 
हैऔर हिन्दी भाषा के प्रसार की भी व्यवस्था, की गई है। साहित्य श्रकादेमी 
ने भी विविध भाषाओं और देश के साहित्य के विकास की योजनाएं बनाई 
है। सब भाषाओं की अ्रच्छी पुस्तकों को कम मूल्य पर भारतीय प्रकाशकों के 
माध्यम से यथासम्भव अधिक से अधिक परिमाण में उपलब्ध बनाने की 
दृष्टि से प्रकाशित करने के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट) की 
स्थापना की जा रही है। दक्षिण भारतीय पुस्तक न्यास की स्थापना हारा इस 
दिशा में काम आरम्भ कर दिया गया है । कुरुक्षेत्र और वाराणसी में एक सस्क्ृत 
विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था भी योजना में विद्यमान है और एक 
प्रस्ताव यह किया गया है कि देश में संस्कृत शिक्षा की वर्तमान दशा के अनुसन्धान 
और इसके आगे विकास के सम्बन्ध में निदेश देने के लिए एक आयोग की 
नियुक्ति की जाए । 


कलाझो के विकास के लिए साहित्य अकादेमी, नृत्य-नाटक और सगीत 
अकादेमी और ललित कला अकादेंमी के कार्यक्रम बनाए गए हैं और उनके लिए 
योजना में व्यवस्था की गई है । योजना में राष्ट्रीय रंगमंच के लिए भवत 
निर्माण, राष्ट्रीय बाल संग्रहालय और अन्य संग्रहालयो के विकास व पुनर्गठन, 
आधुनिक कला की राष्ट्रीय वीथिका फे विकास, बाल भवन की स्थापना, 
कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय ग्रन्थालय के विकास, दिल्‍ली में केन्द्रीय उद्धरण 
पुस्तकालय की स्थापना और राष्ट्रीय केन्द्रीय उद्धरण पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय 
ग्रस्थानुक्रमणिका के प्रकाशन की व्यवस्था की गई है । 


योजना में पुरातत्व विभाग, भारत के राष्ट्रीय अभिलेख भवत और मानव विज्ञान 
विभाग के विकास की व्यवस्था है। भारतीय इतिहास विज्ञान का एक केन्द्रीय 
संस्थान स्थापित किया जाएगा और विविध राज्यों व जिले के गज्जेटियरों 
संशोधित किए जाएंगें। स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास की तैयारी 
का काम योजना की भवधि में पूरा किया जाना है। 


शिक्षा ४८'७ 


(घ) ओऔद्योगीकरण के सामाजिक प्रभाव पर दक्षिण एशिया के लिए एक शोध केन्द्र 
की भी योजना मे व्यवस्था है । इस केन्द्र की स्थापना भारत सरकार के सहयोग 
से यूनेस्को ने की है । 


४६. दूसरी योजना की अवधि के लिए नियत शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के हमारे इस 
सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र मे राष्ट्र के भविष्य के लिए बहुत भारी कार्यों को सम्पन्न 
किया जाना है। यदि स्थानीय सार्वजनिक अधिकारी और प्रत्येक स्थातीय जनसम॒दाय शिक्षा के 
लिए बड़े-बड़े साधनों को उपलब्ध करा सके तो अधिक सफलता मिल सकती है और जो लक्ष्य 
अभी दूरस्थ प्रतीत होते है, वे शीघ्रतर सम्पन्न किए जा सकते हैं। श्राथिक विकास को पूरी तरह 
जनता की भलाई का साधन बनाने के लिए जिक्षा के कार्यक्रमों को आर्थिक योजनाञ्रों से 
पहले स्थान दिया जाना चाहिए । इसलिए ऐसे उपाय किए जाने चाहिएं जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में 
किए गए प्रयत्नों हारा वर्तमान बाधाओं पर विजय प्राप्त की जा सके। शिक्षा पद्धति के पुनर्गठन 
की समस्या के कई व्यावहारिक तथ्य भी है--जैसे, जिनके लिए शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध 
है उनकी संख्या में वृद्धि, लड़कियों और सामान्यतः: स्त्रियों के लिए अधिक अवसरो की व्यवस्था, 
माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की विविधता, परम्परागत प्रारम्भिक शिक्षा के स्थान पर बनियादी 
शिक्षा पद्धति का प्रचलन, समाज शिक्षा का विकास, टेकनीकल और व्यावसायिक शिक्षा की 
उचित व्यवस्था और विश्वविद्यालयों की शिक्षा में सुधार । इन कार्यों के पीछे अधिक मूलभूत उद्देश्य 
विद्यमान हैं । इस पिछड़ेपत को दूर करके तेजी से आगे बढने के लिए राष्ट्र को एकता, सब क्षेत्रों 
में सहयोग और तीब्तम प्रयत्नों की आवश्यकता है। आधुनिक आर्थिक विकास के लिए यह अपेक्षित 
है कि जनता की म॑नोददा अधिक वैज्ञानिक हो, श्रम के प्रति आदर भाव हो, सेवाओं में भ्रनुशासन 
भावना हो और जनता की आवश्यकता के अनुसार नए टेकनीक और नए ज्ञान सहज 
ही स्वीकार किए जाएं । दैनिक जीवन में इन मान्यताओं और मानसिक रुख को उतना ही 
स्वीकार किया जाएगा जितना कि वे शिक्षा सम्बन्धी आद्शों और व्यवहारों में प्रकट किए 
जाएंगे । 


अध्याय २४ 
वैज्ञानिक और टेकनोलौजिकल अनुसन्धान 


प्रथम पचवर्षीय योजना मे राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य शोध संस्थानों के निर्माण 
की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था । परन्तु दूसरी योजना का प्रमुख उद्देश्र यह है कि 
वर्तमान सुविधाओं को विकसित किया जाए और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओों मे काम करने वाले 
वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालयों तथा अन्य केन्द्रों मे अनुसन्धान करने वाले व्यक्तियों के कार्य 
का राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के साथ अधिकाधिक सम्बन्ध स्थापित किया 
जाए। ३३ विश्वविद्यालयों के ग्रनुसन्धान विभागों के अतिरिक्त, भारत में आज वैज्ञानिक और 
भ्ौद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अ्रधीन १४ राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, ८८ अनुसेन्धान सस्थाएं 
एवं अ्रनुसन्धान केन्द्र और वैज्ञानिक एवं टेकनोलौजिकल अनुसन्धान के क्षेत्र में कार्य करने वाले 
५४ संगठन विद्यमान है । परमाणु शक्ति विभाग अपने अनुसन्धान कर्मचारियों द्वारा और टाटा 
के मूलभूत अनुसन्धान संस्थान आदि कई अन्‍य शोध संस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण अनुसन्धान कार्य 
कर रहा है। केद्दीय सरकार का लक्ष्य वर्तमान अनुसन्धान सस्थाओ्रों को सुदृढ़ करना, भ्रनुसन्धान 
के लिए सुविधाओ्रो का विस्तार करना और सूजनात्मक वैज्ञानिक कार्य के लिए अधिकाधिक अवसर 
प्रदाव करना रहा है । प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय सस्थानों तथा-प्रादेशिक और राज्यो की संस्थाओं 
के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। कृषि, पशु पालन और मछली पालन, 
वन और भूमि सरक्षण, सिंचाई और बिजली, खनिज साधनो का विकास और स्वास्थ्य 
सबधी अध्यायों में उन विभिन्न विभागों के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में अभीष्ट खोज 
और अनुसन्धान कार्यक्रम का विवरण दिया गया है।इस अध्याय का उद्देश्य यह बंताना है कि 
प्रथम पचवर्षीय योजना की अवधि में वैज्ञानिक और टेकनोलौजिकल अनुसन्धान के क्षेत्र में कितनी 
उन्नति हुई है और दूसरी योजना की अवधि में उसको कितना आगे बढ़ाने का विचार है । 


२ देश की औद्योगिक और टेकनोलौजिकल उन्नति मे दूसरी योजना एक महत्वपूर्ण कदम 
है । विकास के हर क्षेत्र मे बहुत-सी प्रबल समस्याएं है जिनके हल करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, 
खोज और अनुसन्धान के परिणामों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है । इसलिए यह विशेष 
रूप से महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों में हो रहे 
अनुसन्धान कार्यक्रमों का समन्वय राष्ट्रीय विकास योजना की आवश्यकताशो के साथ हो । इस 
कार्य में योजना आयोग की सहायता के लिए एक वैज्ञानिक मडल बनाया गया है । 


३. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान की उन्नति, पथप्रदर्शन तथा समन्वय और 
वैज्ञानिक अनुसन्धान योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना, वैज्ञानिक तथा झद्योगिक 
अनुसन्धान परिषद के प्रमुख कार्यो में से हैं। परिषद की स्थापना १९४२ में हुई परन्तु 
इसकी गतिविधि का क्षेत्र १९४७ के बाद बहुत बढ गया । परिषद का प्रशासनाधिकार एक प्रबन्ध- 
कर्ती सभा को मिला हुआ है । इसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री और उपाध्यक्ष प्राकृतिक साधन और 
वेज्ञानिक अनुसस्धान मंत्रालय के मंत्री हैं। परिषद की दो स्थायी परामश॑दात्री संस्थाएं है -- 


ड्यद 


वैज्ञानिक और टेकनोलौजिकल अनुसन्धान ४डंप है 


वैज्ञानिक तथा श्रोद्योगिक अनुसन्धान बोर्ड और इजीनियरी अनुसन्धान बोर्ड । वैज्ञनिक तथा 
ओऔद्योगिक अनुसन्धान बोर्ड परिषद की प्रबन्धक सभा को इन चार विषयों से सम्बद्ध प्रस्तावों पर 
परामर्श देता है (१) विशिष्ट अनुसन्धान योजनाए, (२) विविध सस्थानो में पृथक-पृथक 
उद्योगों की समस्याओ का वैज्ञानिक अध्ययन, (३) स्वदेशी साधनो के सर्वेक्षण और विशिष्ट 
अध्ययन, और (४) नई अनुसन्धान संस्थाओं की स्थापना । बोर्ड की सहायता के लिए कई 
अनुसन्धान समितिया है, जैसे रासायनिक अनुसन्धान समिति, भौतिक अनुसन्धान समिति, धातु 
अनुसन्धान समिति, रेडियो अ्रतुसन्धात समिति, अक-सकलन समिति, प्रतिमान और गुण नियन्त्रण 
समिति आदि। परिषद के अधीन अनुसन्धान कार्य उसकी अपनी प्रयोगशालाग्रों तथा विश्व- 
विद्यालयों एव अन्य अनुसन्धान केन्द्रों मे भी किया जाता है। सब राष्ट्रीय प्रयोगश्चालाए सम्मिलित 
कार्य और पथप्रदर्शन अथवा परीक्षणात्मक अनुसन्धान की सुविधाए प्रदान करती हैं । परिकद 
द्वारा दिए गए श्रनुदानों से देश के विविध केन्द्रों मे काम करने' वाले बहुत-से वैज्ञानिकों का 
कार्य भी समन्वित शोधकार्य की परिकल्पना का अंग बन सका है । 


४. हाल के वर्षो में ज्यो-ज्यो वैज्ञानिक कार्य विस्तृत हुआ है, वैज्ञानिक जनशक्ति को पर्याप्त 
मंख्या में प्रशिक्षण देने और उपलब्ध कर्मचारियों को देश के सर्वोत्तम लाभ के लिए प्रयुक्त करने 
की समस्याएं तात्कालिक हो गई है । सात वर्ष पूर्व वैज्ञानिक जनशक्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किया था । तब से वैज्ञानिक जनशक्ति सम्बन्धी समस्याओं के विषय मे कोई व्यापक छानबीन 
नहीं हुई, यद्यपि उसक बाद बहुत-सी महत्वपूर्ण बातें हो चुकी है और दूसरी पंचवर्षीय योजना की 
अ्रवधि में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओों, परमाणु शक्ति विभाग, विश्वविद्यालयों और अनेक अनुसन्धान 
संस्थाओं द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों को दृष्टि मे रखुते हुए वैज्ञानिक जनशक्ति का फिर 
से पर्यवेक्षण करना आवश्यक प्रतीत होगा । भावी कार्यो से सम्बन्धित कई बातो पर विचार करना 
होगा, जैसे विविध क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की संख्याए ब्रमुच्नत करना, 
विशिष्टीकरण के क्षेत्र जिनमे प्रशिक्षण की व्यवस्था देद् अथवा विदेश में करनी होगी, उन क्षेत्रों 
का निरचय करना जिनकी ओर आगामी पाच वर्षों में अनुसन्धान कर्मचारियों का ध्यान विश्लेष 
रूप से आकर्षित करना है और वैज्ञानिक जनशक्ति के विकास से सम्बद्ध अन्य समस्याएं । 


५. प्रथम पचवर्षीय योजना की अवधि मे वैज्ञानिक और ओऔद्योगिक अनुसन्धान परिषद 
ने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, धातु कर्म विज्ञान, ईंघन, काच और मृच्छित्प (सिरे- 
मिक्स), खाद्य टेकनोलौजी, औषधिया, विद्युत रसायन, सड़क अनुसन्धान, चमडा और भवन 
निर्माण अनुसन्धान क्षेत्र में काम करने वाली राष्ट्रीय प्रयोगनालाएं स्थापित करने का काम 
पूरा किया । पिलानी में इलेक्ट्रोनिक्स शोध सस्था स्थापित की जा रही है और लखनऊ मे एक 
राष्ट्रीय वनस्पति वाटिका बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय प्रयोग- 
शालाओं मे मूल और व्यावहारिक शोध का काम किया जा रहा है और ये अपने-अपने क्षत्र के 
उद्योगों की समस्याश्रो पर विशेष ध्यान देती हैं। औद्योगिक प्रतिमानीकरण से सम्बद्ध विकास 
कार्य से इन सब प्रयोगशालाओों का सम्बन्ध जूडा हुआ है । हर एक प्रयोगशाला का अपना 
अपना विस्तृत कार्यक्रम है, जिसे विशेषज्ञ समितिया बनाती हैँं। इस प्रकार राष्ट्रीय भौतिकी 
प्रयोगशाला में इलैंक्ट्रोन के तापीयक्षरण तापायेनोग्दिरण (थरमियोनिक एमीशन आफ 
इलेक्ट्रोन्स), पर पारस्वानिकी (अल्ट्रासौनिक्स)पर, और अति न्यून तापभान पर पदार्थों के गुणों 
के सम्बन्ध में मूलभूत अनुसन्धान के साथ-साथ, औद्योगिक प्रतिमानों के अध्ययन, उद्योगों के लिए 


४६० द्वितीय पच्रवर्षीय योजना . 


और निर्माण का काम भी किया जाता है। ईंधत अनुसधान सस्थान देश में उपलब्ध कोयले के 
भौतिक तथा रासायनिक गणो के विस्तृत पर्यवेक्षण का काम जारी रखेगा और छानबीन के भ्रन्य 
कामों के अतिरिक्त विविध प्रकार के कोयलो के न्यूत तापमान पर कार्बनीकरण, गैर-कोक और 
कोक कोयले के मिश्रण और लिगनाइट के उपयोग के सम्बन्ध में परीक्षणात्मक सयत्र कार्य भी 
करता रहेगा । काच और म्‌च्छिल्प अनुसन्धान सस्थान, मृच्छिल्प उत्पादो के स्तर के उत्कप, 
कांचीय बालू तथा मृत्तिका की काच एवं मृच्छिल्प उद्योग सम्बन्धी उपयोगिता के अध्ययन और 
चीनी मिट्टी, पोसिलेन और झाग-काच (ग्लास-फोम) आदि के निर्माण की विधियों पर शोध 
कार्य जारी रखेगा । छोटे पैमाने पर चश्मो के शीशे भी बनाए जाएगे। चमडा अनुसन्धान 
संस्थान भारतीय कच्ची खालों और चमड़े के विक्रत होने के कारणो और उसके निरोधक 
उपायों, चमड़े की किस्म की वृद्धि की प्रक्रिओओ और चमड़ा कमाई की नई वानस्पतिक तथा 
सइलेषणात्मक वस्तुओ के निर्माण'का अध्ययन करेगा। राष्ट्रीय धातुकर्म ,विज्ञान प्रयोगशाला, 
धात्वीय खनिजों के अभिशोधन, (बैनीफिकेश्नन आफ मैटलिक मिनरल्स ) नए इस्पातो के 
विकास, उन दुलंभ धातुओं के निष्कर्षण (एक्सट्रेक्‍्शन) तथा उपयोग जो कि खनिज रूप में 
भारत में पाई जाती है, स्वदेशी संसाधनों के उष्मसह प्रसाधनों के विकास आदि कार्यों को चालू 
रखेगी। विद्युत रसायन अनुसन्धान संस्थान ने कच्चे मेंगनीज़ से परीक्षण के स्तर पर विद्युदंशिक 
(इलेक्ट्रोलिटिक) मैगनीज़ के उत्पादन का विकास कर लिया है। अन्य प्रयोगशालाओं में भी 
उद्योगों के विकास पर गहरा असर करने वाले ऐसे ही कार्यक्रम चलाए जा रहे है । 
परमाणु शक्ति का विकास 


९. परमाणु शक्त के क्षेत्र मे मुख्य उद्देश्य आणविक शक्ति से विद्युत शक्ति का उत्पादन 
और आणविक विज्ञान का कृषि, उद्योग, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य में प्रयोग करना है । परमाणु 
शक्ति आयोग का संगठन १६४८ में भारत से परमाणु शक्ति के विकास की झ्ाधार शिला रखने 
और परमाणु शक्ति से सम्बद्ध विज्ञान के विविध क्षेत्रो के वैज्ञानिकों के दलों के संगठन के लिए 
किया गया था । इस कार्य मे टाटा के मूलभूत अनुसन्धान संस्थान' ने, जो १६४५ में स्थापना 
काल से ही झ्राणविक भौतिक विज्ञान तथा सम्बद्ध प्रयोगात्मक विधियो मे वैज्ञानिकों के एक दल 
को प्रशिक्षित कर चुका था, झ्रायोग को सहायता दी । आयोग की क्रियाशीलता का यह परिणाम 
है कि अब व्यापक परिमाण में शोध तथा औद्योगिक योजना कार्यो को शुरू किया जा सका है और 
इस क्षेत्र के विकास कार्य को संभालने के लिए १६५४ मे एक परमाणु शक्ति विभाग की 
स्थापूना की गई। १६५५ में ट्राम्बे मे एक परमाणु शक्ति संस्थान की स्थापना का कार्य शुरू किया 
भया। इस सस्थान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और इंजीनियरी अनुसन्धान के लिए तीन 
मुल्य विभाग है। अपनी प्रयोगशालाओं और अपने शोध तथा प्रोटोटाइप रिएक्टरों (भट्ठियो) 
को स्थापित करने के अतिरिक्त संस्थान में परीक्षण के स्तर पर प्रयोगों की भी उचित सुविधाए 

। १६५५ में इस संस्थान के वैज्ञानिक कर्मचारियों की संख्या २०० थी, १६४९ तक यह सख्या 
बढ़ाकर ८०० कर देने की योजना है। सस्थान के कर्मचारियों द्वारा ट्राम्बे में आयोजित एवं निर्मित 
एक स्विमिंग पूल रिएक्टर आशा है कि १६५६ के मध्य तक चालू हो जाएगा। यह प्राणि विज्ञान 
सम्बन्धी, चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी तथा औद्योगिक अनुसन्धान के लिए आइसोटोप (सस्थानी) 
का उत्पादन करेगा जिसे आगामी योजना कार्यों के लिए इंजीनियरों के प्रशिक्षण में प्रयुक्त किया 
जाएगड। कोल्नम्बों योजना के अघीत कैनेडा से प्राप्त एक उच्च शक्ति, उच्च कोटि परिमाणु भटठी 
(हाई पाचर हाई पएलवर्स रिश्रक्टर) आझा है १९५८ में चालू हो जाएगी । यह कैनेडा-भारत 
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भट्ठी पदार्थ-जाच के लिए तथा उच्च दाक्ति भटिठयों से सम्बद्ध इंजीनियरी अनुसन्धान के 
लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। 


/“ ७: भारतीय परमाण्‌ शक्ति कार्यक्रम को सन्तुलित रूप से कार्यान्वित करने के लिए प्रस्ताव 
यह है कि देश आवश्यक पदार्थों और प्रक्रियात्मक पद्धतियों में आत्मनिर्भर हो । इसलिए 
इस दिशा में यह विभाग जो कार्य कर रहा है, उनका संक्षिप्त सकेत यहां किया जा सकता 
है। परमाणु शक्ति कार्य के लिए आवश्यक पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, भारी पानी, ग्रेफाइट, 
जिरकोनियम और बेराइल है । भूगर्भ और भूमौतिकी सम्बन्धी व्यापक सर्वेक्षण तथा जरूरी 
खनिज पदाथों के पता लगाने का काम आगे बढ रहा है । तिरुवांकुर-कोचीन के मोनेज़ाइट निक्षेपो 
में थोरियम, यूरेनियम तथा जिरकोनियम विद्यमान है, भौर राजस्थान भे प्राप्य पैगामटाइट से 
बेराइल तथा विविध रेडियमधर्मी खनिज विद्यमान है। इनके अतिरिक्त बिहार, उदयपुर, जिला 
नेल्लोर तथा भारत के भ्रन्य भागो में हाल ही मे ऐसे निक्षेप ढुढे गए है जिनमे कोलम्बाइट, टेन्टालाइट 
ओर विविध यूरेनियमवाही खनिज विद्यमान है। इस विभाग के औद्योगिक योजना कार्य 
इस दृष्टि से विकसित किए जा रहे है कि इन पदार्थों में देश कौ सब आवश्यकताएं शी ध्रातिज्ञी क्र 
पूरी की जा सकें । इनमें नीचे लिखे कार्य सम्मिलित है :- 


(१) अलवाये में स्थित मोनेजाइट विधायन कारखाने ने १६५२ में उत्पादन आरम्भ 
किया था। १६५६-६१ तक इसकी विधायन क्षमता दूगनी, अर्थात ३,००० ठन 
मोनेजाइट प्रति वर्ष हो जाएगी । यह कारखाना थोरियम यूरेनियम युक्त अव- 
शिष्ट पिंड के अलावा, दुर्लभ मृत्तिका (रेआर अर्थ उत्पादों) और ट्रिसोडियम 
फास्फेट के उत्पादन का कार्य भी करता है । 


(२) ट्राम्बें स्थित थोरियम-यूरेनियम कारखाने ने १६५५ में उत्पादन ग्रारम्भ कर 
दिया था, वह श्रव अलवाये कारखाने में संगृहीत अवस्चिष्ट थोरियम-यूरेनियम 
पिड का विधायन और थोरियम नाइट्रेट तथा यूरेनियम का उत्पादन कर रहा 
है । इसका ईंधन मान प्रति वर्ष लगभग एक अरब टन कोयले के बराबर है । 


८5. आयोजन अथवा जाच-पड़ताल की उन्नत अवस्था में स्थित अ्रन्य योजना कार्य, जो 
सम्भवत. १६६१ तक चालू हो जाएंगे, इस प्रकार है :- 


(१) भारतीय ताम्र निगम के कारखाने की कतरनों से प्राप्त यूरेनियम कच्ची धातुओ 
के उद्धार तथा दूसरी निम्न वर्ग की यूरेनियम कच्ची धातु से लाभ उठाने के लिए 
एक परीक्षणात्मक मार्गदर्शक कारखाना । यह कारखाना घाटशिला में स्थापित 
होगा और इसकी विधायन क्षमता २०० टन प्रति दिन होगी । 


(२) १६५७ तक तैयार हो जाने की आशा से ट्राम्बे मे एक यूरेनियम शुद्धिकरण संत्र 
बनाया जा रहा है जो मोनेज़ाइट से निष्कासित अशुद्ध यूरेनियम को भट्ठी 
में प्रयुक्त होने योग्य आजविक शुद्धता की यूरेनियम धातु मे परिवर्तित कर देने 
का कार्य करेगा । 


(३) पंजाब स्थित नंगल में अवस्थित नए उर्वरक कारखानो में से एक में भारी जल 
तथा नाइट्रोजनीय उर्वरक का संयुक्त उत्पादन । 
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(४) उद्योगों में प्रयोग के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के उत्पादन से सम्बद्ध श्राणविक शुद्ध 
ग्रेफाइट के उत्पादन का कारखाना । 

(५) खनिज बेराइल के विधायन का एक सयत्र जो बेराइलियम ओक्साइड तैयार 
करेगा । ेु 

(६) परिचमी तट पर खनिज पदार्थों को रेणुका से पृथक करने के उद्योग के सगठन 
तथा उसके वेज्ञानिकन के लिए एक निगम की स्थापना । 

(७) रूटाइल और इल्मेनाइट रेत से टाइटेनियम स्पज धातु निकालने के लिए परीक्षण 
स्तर का एक मार्गदर्शक सयत्र; और 

(८) ज़िरकोनियम धातु के उत्पादन के लिए एक संयत्र । 


वैज्ञानिक अ्रनुसन्धान का कार्यक्रम 


६. १६५३ के अन्त मे भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोध विकास निगम की स्थापना की थी । 
इस निगम का काम अनुसन्धान और विकास के मध्य सम्पर्क स्थापित करना तथा यह प्रयत्न करना 
था कि अनुसन्धान के परिणामों का उद्योगो मे अधिक से अधिक व्यावहारिक उपयोग होता रहे । 
उक्त निगम उद्योगो के सहयोग से पूर्ण हुए विधायको के परीक्षणात्मक उत्पादन का काम करता है 
और अपने एकस्वो और अन्वेषणो की अ्रनुज्ञप्तियां प्रदान करता है । अब तक १७७ भन्वेषणों के 
विकसित किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ है । 


१०. विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों को शिक्षा मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग से अपनी-अपनी प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों मे उपकरणों की पूर्ति तथा 
निर्माण कार्यक्रमों मे और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परियद से विद्िष्ट शोध कार्य- 
क्रमों व योजना कार्यों मे सहायता मिली है। रसायन शास्त्र, रेडियो तथा झआणविक भौतिकी विज्ञान, 
ब्रह्माण्ड रश्मि तथा भ्न्य कई विशिष्ट क्षेत्रों में कई विश्वविद्यालयों के अनुसन्धान केन्द्रों में बहु- 
मूल्य कार्य किया जा रहा है । योग्य तथा प्रशिक्षित वैज्ञानिक कार्यकर्ताश्नो की प्राप्ति के लिए 
विश्वविद्यालयों के अनुसन्धान केन्द्रों के महत्व को भली-भाति माना जा रहा है । दूसरी पंचवर्षीय 
योजना की अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आ्रायोग को आशा है कि वह विश्वविद्यालय में अनु- 
सन्धान सुविधाश्रो को बढ़ाने तथा उच्चतर औद्योगिक शिक्षा के लिए १७ करोड़ की राशि दे सकेगा ॥ 


११ भारतीय विज्ञान संस्थान, बगलौर, टाटा का मूलभूत अनुसन्धान केन्द्र बम्बई, 
भारतीय ग्राणविक भौतिकी विज्ञान संस्थान, कलकत्ता, बोस अनुसन्धान सस्थान, कलकत्ता, 
भारतीय विज्ञान संवर्धक संस्थान, कलकत्ता, बीरबल साहनी पुरावनस्पति सस्थान, लखनऊ, और 
श्रीराम औद्योगिक शोध संस्थान, दिल्ली आदि अनुसन्धान संस्थानों के अपने-अपने महत्वपूर्ण 
अनुसन्धान कार्यक्रेम हैँ। इन संस्थाप्रों में शोध की सुविधाएं बढ़ाने के लिए योजना में धन की 
व्यवस्था की गई है । 


१२. वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार के कार्य में संलग्न संस्थाओं मे से भारतीय विज्ञान कांग्रेस 
एसोसिएशन, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, नई दिल्‍ली और बगलौर स्थित भारतीय विज्ञान भ्रकादमी 
उल्लेखनीय है। ये संस्थाएं पत्रिकाए प्रकाशित करती है और वैज्ञानिक विचार-विमदें व वाद- 
विवाद, के लिए ग्रोष्टियों का आयोजन करती है। आधुनिक विज्ञान की विविध शाखाओं का 
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भी ऐसे ही कार्य कर रहें हैं। इन में से कई संस्थानों को सरकार ने या तो सीधे या 
बंगलौर स्थित भारतीय वैज्ञानिक सस्थान द्वारा अपनी-अपनी गतिविधि के .विकास के लिए 
अनुदान दिए है । 


१३ दूसरी पचवर्षीय योजना मे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के विद्यमान 
कार्यक्रमों को चालू करने के लिए धन की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, विकास कार्यक्रमों के लिए 
२० करोड रुपए की व्यवस्था की गई है। परिषद ने हैदराबाद मे स्थित वैज्ञानिक एव औद्योगिक 
अनुसन्धान की केन्द्रीय प्रयोगशालाओ और कलकत्ता मे स्थित चिकित्सा शोध भारतीय संस्थान 
को, जिसका नाम अब भारतीय जीव रसायन और परीक्षणात्मक औषध संस्थान रख दिया गया 
है, अपने हाथ मे ले लिया है। जो नए सस्थान बनाए जऋएगे उनमे से कुछ के नाम इस प्रकार है - 
धनबाद में खान अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता के समीप किसी स्थान पर केन्द्रीय यात्रिक इंजीनियरी 
सस्थान, एक राष्ट्रीय प्राणि विज्ञान प्रयोगशाला, * कलकत्ता में एक वैज्ञानिक और औद्योगिक 
सग्रहालय तथा असम में एक प्रादेशिक प्रयोगशाला । साभर (राजस्थान) में उपलब्ध कट 
क्षारीय द्रवों को उपयोगी बनाने की दृष्टि से वहा एक नमक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया जाना 
है। यह भी भ्रस्ताव है कि बंगलौर स्थित वैज्ञानिक संस्थान में गैस टर्बाइन अनुसन्धान के लिए, 
नई दिल्ली में वर्षा और बादलो सम्बन्धी भौतिक विज्ञान अनुसन्धान के लिए, पूना, देहरादून, 
कानपुर और बगलौर मे गंधयुक्त तेलों के अनुसन्धान के लिए, पवन-शक्ति के विकास के लिए, 
भारतीय जड़ी-बूटियों और जीव-भौतिकीय अनुसन्धान के लिए केन्द्र स्थापित किए जाएं। 
कोक कोयले के भण्डार को सुरक्षित रखने की दृष्टि से खनिज लोहे को पिघलाकर शुद्ध करने मे 
कोक कोयले के स्थान पर गैर-कोक कोयले के प्रयोग के लिए परीक्षणात्मक खोज आरम्भ की 
जाएगी। परिषद की अनुसन्धान समितियो ने वैज्ञानिक और टेकनोलौजिकल क्षेत्रों में इजीनियरी 

की विविध शाखाओं मे तथा जीवन विज्ञान सम्बन्धी विषयो में अनुसन्धान करने के विधय मे 
व्यापक कार्यक्रम तेयार किए हूँ । ह4 


१४. भारतीय वनस्पति विज्ञान तथा प्राणि विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण संस्थाओं ने दूसरी 
पंचवर्षीय योजना की अवधि में किए जाने वाले अपने विकास कार्यक्रम बनाए हैं तथा राष्ट्रीय 
एटलस की तैयारी का कार्यक्रम प्रगति पर है । 


१५. अहमदाबाद वस्त्रोद्योग अनुसन्धान संस्था, भारतीय जूट उद्योग' अनुसन्धान संस्था 
और रेशम तथा नकली रेशम उद्योग अनुसन्धान संस्था आदि प्रमुख अपवादों को छोड़कर पृथक- 
पृथक उद्योगों में विशिष्ट अनुसन्धान संस्थाएं बहुत कम है । इन संस्थाप्रों के निर्माण और 
उनको चालू रखने मे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने सहायता की है । 


१६. विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान संस्थाओं में अनुसन्धान सम्बन्धी फंलोशिप तथा 
छात्रवत्तियों की एक योजना, वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की सिफारिश पर कुछ वर्ष पहले आरम्भ 
की गई थी । शिक्षा मन्त्रालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद अनुसन्धान 
कार्यरत छात्रों को बहुत-सी छात्रवृत्तियां प्रदान करते रहते/हूं । 


१७. विज्ञान मन्दिर के नाम से तीन देहाती वेज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र खोले मए हैं 
और इनसे प्राप्त अनुभव के आधार पर ऐेसे £० से १०० तक केन्द्र दूसरी पंचवर्षीय योजना की 
अचधि में खोले जाने का विचार है । विज्ञान मन्दिर पद्धति का लक्ष्य ग्रामवासियों की भलाई से 
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सम्बद्ध आवश्यक विषयो में उनको सहायता व परामर्श देना और उन्हे वैज्ञानिक रीतिया सिखाना 
है ताकि वे कृषि, स्वास्थ्य, सफाई आदि के कार्यक्रमों से और अधिक लाभ उठा सकें। विज्ञान मन्दिर 
सामुदायिक विकास योजना क्षेत्रों में खोले जाएगे और देहाती लोगो में हितकर वैज्ञानिक 
सूचनाओं का प्रसार करेंगे । कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सरल साहित्य उपलब्ध 
कराया जाएगा, वनस्पति रोगो और क्ृमियों के प्रदर्शक उदाहरण और उनके नमूने प्रदर्शन के लिए 
सुरक्षित रखे जाएंगे और क्ृमि नाशक तथा कवकमार (फंगीसाइड ) दवाई छिड़कने के लिए हाथ 
से चलने वाली मशीने ग्रामवासियों को दिखाई जाएगी । एक परामछॉदात्री समिति की सहायता 
से, जिसमे कई मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा । 


मीटरिक प्रणाली 


१८. भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है और उसे ससद की स्वीकृति मिल 
चुकी है। वह निर्णय यह है कि देश भर में मीटरिक प्रणाली के आधार पर नाप-तोल के मानक 
निश्चित किए जाए। इस समय देश के विभिन्न भागों में प्रयोग में श्राने वाले नाप-तोल के 
प्रतिमानों में बहुत भिन्नता है। केवल विभिन्न क्षेत्रों के ही नाप-तोलों में भेद नहीं है, अपितु 
एक ही क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं के नाप-तोल की इकाइयो में भी अन्तर है, जैसे सेर' का नाप 
विभिन्न क्षैत्रों में अलग-अलग है । दैनिक व्यवहार मे प्रयुक्त भार और नाप के प्रतिमानो में ऐसी 
विभिन्नता से श्रम और कठिनाई उत्पन्न होती है।। इस विषमता के अतिरिक्त यो ही 
प्रचलन में आए तथा प्राय. अवैज्ञानिक नाप-तोल की इन प्रचलित पद्धतियों मे गणना की जो' 
विषमताएं है वह एक और श्रसुविधा है । ह 


१९. नाप-तोल की मीटरिक प्रणाली स्वीकार कर लेने से राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
एक प्रतिमानित पद्धति का विकास होगा और इससे नावा प्रकार की गणनाए सुगम हो जाएंगी । 
इस प्रकार के सुधार को औद्योगीकरण की आरम्भिक श्रवस्था में हाथ में लेना सर्वोत्तम 
होगा। ऐसा करने से इस पर न्यूनतम व्यय और कम से कम गड़बड़ होगी क्योंकि देर करने से 
कठिनाइया बढ़ती हैं। इसलिए निश्चय किया गया है कि एक नियत कार्यक्रम के अनुसार इस 
सुधार को तत्काल झारम्भ किया जाए । इस कार्यक्रम को १०-१२ वर्षो में फैलाया जाएगा और 
इस अवधि के अन्त मे आशा है कि मीटरिक प्रणाली पर आश्रित नाप-तोल की इकाइया 
देश भर में सावंजनिक रूप से प्रचलित हो जाएगी । 


२०- मीटरिक प्रणाली को सुग्रमता से अपनाने की दृष्टि से निश्चय किया गया है कि दूसरी 
पंचवर्षीय योजना की अवधि में दाशमिक मुद्रा पद्धति चालू की जाए। इसके लिए आवद्यक 
अधिनियम बन चुका है और ज्यों हीं टकसालें अपेक्षित संख्या में सिक्के ढालने लगेगी त्यों ही 
नए सिक्के चालू कर दिए जाएंगे । उद्योग मंत्री की ग्रध्यक्षता में एक स्थायी मीटरिक समिति 
का. निर्माण किया जा चुका है। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, उनके अधीनस्थ कई विभागों 
और अधिक।झ राज्य सरकारों ने अपनी-झ्पती मीठरिक समितियां नियुक्त की हैं जो नई 
पद्धति को अपनाने के लिए कार्यक्रम बनाएंगी और संक्रमप काल में आने वाली 
समस्याओं की ओर सतत ध्यान देंगी१ स्थायी मीटरिक समिति का यह दायित्व है कि वह 
परिवर्तन की रीतिऔर उसके रूंप के सम्बन्ध में परामर्श दे, विभिन्न विभागों के कार्यों को समन्वित 
करे और सुधार के क्रियान्वित होने की प्रयति की देखभाल करे । आमामी पांच वर्षों के लिए तात्का- 
लिक॒ अर्येकरप'क सम्बन्ध में उठने वाली टेकनीकल कठिनाइयों के समाधान के सम्बन्ध मे मंत्रालयों 
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और राज्य सरकारो को परामर्श देने के लिए एक टेकनीकल उप-समिति भी नियुक्त कर दी गई 
है । शिक्षा और प्रचार के लिए एक अन्य उप-समिति है। स्थायी मीटरिक समिति के निर्णय 
केन्द्रीय सरकार के सब मत्रालयों, राज्य सरकारों और व्यापार उद्योग से सम्बद्ध सब सस्थाओओं 
को भेजे जाते है । एक महत्वपूर्ण निर्णय इस समिति ने यह किया है कि जब कभी किसी नए संयंत्र 
अथवा नई मशीन का क्रयादेश दिया जाए अथवा उत्पादन की कोई नई शाखा स्थापित की जाए 
तो यह ध्यान रखा जाए कि जो उपकरण मगाया गया है वह और उत्पादन की ज़िस नई दिद्या को 
स्थापित किया गया है उसका आधार मीटरिक प्रणाली ही हो, ताकि इनके सम्बन्ध में भविष्य 
में कोई सक्मणकालीन कठिनाई खड़ी न हो । 


२१. नाप-तोल की मीटरिक प्रणाली की स्थापना के लिए एक अधिनियम बनाया 
जा चुका है। आशा है कि इस वर्ष यह संसद के सामने विचारार्थ प्रस्तुत होगा | सुधार को पूरा 
होने में तो १०-१२ वर्ष लगेंगे पर आशा है कि अगले पांच वर्षों में भी कई दिशाओं में महत्वपूर्ण 
प्रगति हो सकेगी । वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के लिए यह सुधार मौलिक महत्व रखता है, 
अतएव इसे शीघ्र गति से कार्यान्वित करना चाहिए। मीठरिक प्रणाली के विषय में तथा जनता को 
इससे होने वाले लाभों के सम्बन्ध में भरपुर प्रचार होना चाहिए | देहाती और शहरी जनता में 
मीटरिक प्रणाली को सर्वप्रिय बनाने के कार्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इसके' विभिन्न 
साधनों का उपयोग होना चाहिए । राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जिसका देहात से घना सम्पर्क रहता है, 
देहातियों को मीटरिक प्रणाली के लाभ समझाने का बहुत-सा काम कर सकती है, श्रौर ऐसा वात- 
वरण उत्पन्न कर सकती है जिसमें गांव वाले समझ-बूझकर सुधारों को स्वीकार करें । 


अध्याय २५ 


स्वास्थ्य 


दूसरी पचवर्षीय योजना की अवधि में स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का सामान्य उद्देश्य वर्त- 
मान स्वास्थ्य सेवाओ का विस्तार करना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य के स्तर में क्रश सुधार करना है 
ताकि इनसे सभी लोगो को लाभ मिल सके । विशेष उद्देश्य इस प्रकार है .-- 


(१) ऐसी सस्थाए स्थापित करना जो स्थानीय लोगो की और आस-पास के इलाको के 
' लोगो की सेवा का आधार बन सके, 


(२) उचित प्रशिक्षण द्वारा देकनीकल कार्यकर्ता तैयार करना और प्रशिक्षित व्यक्तियों 
को काम पर लगाना, 

(३) सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार की दिशा में पहले कदम के नाते ऐसी संचारी 
बीमारियों को रोकने के उपाय करना जो किसी वर्ग में व्यापक रूप से विद्यमान है, 

(४) रहने की जगहों और वातावरण की सफाई का सक्तिय प्रयत्त करना; और 

(५) लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊचा उठाने के लिए परिवार नियोजन तथा अन्य 
सहायक कार्यक्रम बनाना । 


चिकित्सालय सम्बन्धी सुविधाएं 


२. चिकित्सालय सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध करते हुए इन बातो का ध्यान रखा 
'जाएगा--परिमाण, वितरण, समन्वय और किस्म । इसमे प्रभावशाली आचलिक पद्धति के 
आधार पर पुरुष रूप से चार प्रकार के चिकित्सालय होगे, अर्थात अध्यापन चिकित्सालय, जिला 
चिकित्सालय, तहसील चिकित्स।लय और एक स्वास्थ्य इकाई से सम्बद्ध ग्राम चिकित्सा केन्द्र । 
इस पद्धति में ये चारों प्रशासनिक दृष्टि से एक-दूसरे से सम्बद्ध होगे। इस तरह की समन्वित 
चिकित्सा व्यवस्था से, जिसमें चिकित्सा सेवाओं और रोगियों का अ्रबाध प्रवाह रहेगा, शहरी और 
देहाती दोनो इलाकों मे चिकित्सा की सन्‍्तोषजनक सुविधा रहेगी । 5 


३. चिकित्सालय सम्बन्धी सुविधाओं को बढाने की जरूरत तो है, परन्तु इन सुविधाश्रों पर 
होने वाले भारी व्यय को ध्यान मे रखते हुए यह भी उतना ही जरूरी है कि वर्तमान चिकित्सा 
अससस्‍्थाओं को सुधारा जाए और उन्हें कार्यकृशल एवं मितव्ययी बनाया जाए । ज़तंमान चिकित्सा- 
लयों में कर्मचारी, स्थान, साधन तथा अन्य सामग्रियों की वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देना भी 
ध्यावश्यक हैं । 


इसके अतिरिक्त निम्न तरीकों से एक सुदूरगामी कार्यक्रम बनाया जाना है -- 
(१) चिकित्सालयों की कार्यप्रणाली में समन्वय लाना; 
(र ) क्लिनिक, पारिवारिक चिकित्सा सस्थाओं तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सस्थाझों के 
“कार्यों को चिकित्सालयों के कार्यों से मिलाना ; 


नं 
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(३) जहा सम्भव हो वहा रोगियों के निवास की औसत अझ्वधि को कम करके चिकिरसा- 
लयों में प्राप्य स्थानों को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराना, 

(४) दारुण संचारी रोगो के रोगियों के लिए पृथक स्थान की व्यवस्था करना, 
क्योंकि वर्तमान सामान्य चिकित्सालयों में ऐसे रोगियों को बहुत अधिक स्थान 
देना पड़ता है; 

(५) पुराने रोगों के रोगियों के लिए सस्ती दवाओं, सस्ती सेवा-सुश्रूषा तथा अधिक 
स्थान देने की व्यवस्था करना; और 

(६) रासायनिक चिकित्सा पद्धति और बहुत-सी बीमारियों के निरोधक उपायो में 
आधुनिक उन्नति के कारण क्लिनिक तथा पारिवारिक चिकित्सा सेवाएं अधिक 


प्रभावजनक हो गई है, अतएव चिकित्सालयो में रोगी स्थानों की वृद्धि की अपेक्षा 
इन सेवाओ के विस्तार पर ध्यान देना । 


४. अनुमान लगाया गया है कि १६५१ में देश में ५,६०० चिकित्सा संस्थाएं थीं, जिनमें 
बीमारों के लिए रोगी दौैयाओ की संख्या १,१३,००० थी। १६५५-५६ में चिकित्सा संस्थाएं 
१०,००० और शैया सख्या १,२५,००० हो गई । इस प्रकार प्रथम योजना की अवधि में 
चिकित्सा संस्थाओं में १६ प्रतिशत की और रोगी शैया सख्या में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
द्वितीय योजना की समाप्ति पर संस्थाओं की संख्या १,२६,०० और रोगी शैया संख्या 
१,५५,००० हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार संस्थाओं की संख्या मे २६ प्रतिशत और 
रोगी वैया संख्या में २४ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। योजना में नए चिकित्सालय बनाने 
और कमंचारी, स्थान, साधन तथा दूसरे सामान की वृद्धि कर वर्तमान चिकित्सालयों के सुधार 
के लिए लगभग ४३ करोड़ रुपए की व्यवस्था है । 


स्वास्थ्य इकाइयां 


५. दूसरी योजना की अवधि में सबसे अधिक जरूरी काम देहाती आबादी की स्वास्थ्य रक्षा 
का उचित प्रबन्ध करना है। देश के सारे देहाती इलाके में राष्ट्रीय विस्तार योजना के अधीन 
काम शुरू करने का जो कार्यक्रम है, उसे ध्यान में रखकर यथासम्भव अधिक विकास खण्डों में 
प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइया बताना जरूरी है, ताकि देहातों के निवासियों के लिए सम्पूर्ण निरो- 
धात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था हो सके । स्वास्थ्य इकाई में कर्मचारियों की 
प्रस्तावित सख्या यद्यपि एक औसत दर्जे के विकास खण्ड की समग्र जनता की सेवा के लिए पर्याप्त 
न होगी, तथापि इस योजना की अवधि में देश भर में श्रारंभिक तरह के स्वास्थ्य संगठन तो 
स्थापित हो ही जाएंगे । आगामी योजनाओं की अ्रवधि में स्वास्थ्य इकाइयो द्वारा परिकल्पित 
चिकित्सा पद्धति मे क्रमश. सुधार किए जा सकते है । 


६. स्वास्थ्य इकाई कार्यक्रम की अन्तिम सफलता इस बात में है कि अपेक्षित सेवाएं 
कितनी मात्रा मे उपलब्ध होती है । ये सेवाए निम्न है -- 


(१) संस्थागत और पारिवारिक चिकित्सा व्यवस्था, जिसमे रोग के निरोधात्मक भाग 
पर समुचित ध्यान दिया जाए और माता तथा बालक का स्वास्थ्य, स्कूल एव 
संक्रामक रोग नियन्त्रण आदि विषय सम्मिलित हों, 

उ 


(२) निवास स्थान तथा आस-पास के वातावरण की स्वच्छता, 


४श८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


(३) स्वास्थ्य शिक्षा, 
(४) जीवन और स्वास्थ्य सम्बन्धी आकडो में सुधार, और 
(५) परिवार नियोजन । 


शुरू-शुरू में मलेरिया, फाईलेरिया, तपेदिक, गुप्तांग रोग और कोढ़ के नियन्त्रण आदि के 
कार्य भले ही विशेष कर्मचारी करते रहे, परन्तु समुचित नियन्त्रण हो जाने के पश्चात ऐसी 
सेवाए भी सामान्य स्वास्थ्य इकाई की गतिविधि का एक भाग बना दी जानी चाहिएं । यदि दूसरी 
योजना की अवधि में ऐसी विशिष्ट सेवा सस्थाओ और स्वास्थ्य इकाइयो की गतिविधियों में 
परस्पर पूरा सम्बन्ध हो सके तो इसमें बहुत सुविधा होगी । हर एक स्वास्थ्य इकाई में नियुक्त 
कर्मचारी ऐसे होने चाहिएं ताकि वह इकाई आधारभूत सेवाओं के साथ-साथ मलेरिया तथा भन्य 
रोगो से सम्बद्ध विशिष्ट सेवाएं प्रदात करने में भी समर्थ हो सके । एक स्वास्थ्य इकाई अपने सारे 
इलाके में इन सेवाओ को पहुचा सके, इसके लिए परिवहन का पर्याप्त व्यावह्रिक महत्व है । 
इससे यह सुविधा भी होगी कि हालत ज्यादा खराब होने पर रोगियो को अविलम्ब चिक्त्सालयो 
में पहुंचाया जा सकेगा। अच्छा तो यह है कि स्वास्थ्य इक्राई की रचना और उसके कार्यो का एक 
आदर्श रूप ऐसा हो जो कि उदार और देश भर के लिए एक-सा हो । यथासम्भव नए औषधालय 
पुराते ढंग के न खोले जाए और वर्तमान औषधालयो को स्वास्थ्य इकाइयो में बदल दिया जाए। 


७. देहातों के लिए डाक्टर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारी न मिलने का कारण प्रशिक्षित 
कर्मचारी वर्ग की कमी तो है ही, परन्तु डाक्टर तो विशेष रूप से इसलिए वहा जाने को तैयार 
नही होते कि वहा मकान, बच्चों की शिक्षा व अन्य सुविधाएं सन्‍्तोषजनक नही है । स्वास्थ्य 
कर्मचारियों को देहात की श्रोर आकृष्ट करने के लिए यह अपेक्षित है कि इन इलाको में सेवा के 
लिए वातावरण अधिक आकर्षक बना दिया जाए ,। 


८. पहली योजना की अवधि में ७२५ स्वास्थ्य इकाइया स्थापित की गई थी, दूसरी योजना 
की अवधि में राष्ट्रीय विस्तार योजना तथा सामुदायिक योजना क्षेत्रों तथा दूसरे इलाको में 
३,००० से अधिक स्वास्थ्य इकाइयां बनाने का विचार है। राज्य सरकारों का भी विचार है कि 
१३१ वर्तमान औषधालयों को प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाइयां और कुछ को माध्यमिक स्वास्थ्य इका- 
इयां बना दिया जाए। इस काम के लिए योजना में २३ करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है । 


डाक्टरों शिक्षा 


६. १६५०-५१ में ३० चिकित्सा कालेज थे। १९५४-५५ में इनकी सख्या बढ़कर ३४ 
और १६५५-५६ मे ४२ हो गई। १६५०-५१ में हर वर्ष लगभग २,५०० विद्यार्थी प्रवेश पाते थे, 
परन्तु (६५५ तक लगभग ३,५०० विद्यार्थियों के प्रवेश की व्यवस्था हो गई । प्रशिक्षण की वर्तमान 
सुविधाओं के अनुसार दूसरी योजना में हर वर्ष लगभग २,५०० डाक्टर मिल सकेंगे । इस समय देश 
में ७० हजार डाक्टर हैं। दूसरी योजना की अवधि में इस प्रगति के अनुसार १२,५०० डाक्टर और 
बन सकेंगे, फिर भी ६०,००० डाक्टरों की जरूरत रहेगी। इस कमी को पूरा करने के लिए यह सोचा 
गया है कि दूसरी बोंजना की अवधि में ग्रक्षिक्षण की सुविधाओं को बढाया जाए जिससे डाक्टरों 
की कर्मी क्षीघ्र पूरी हो सके । ] 


हर १० नए चिकित्सा कालेजों को पूरी तरह काम करने की अवस्था में लाने मे तो कुछ देरी 
/ अैत्तएव कर्तेमान कालेजों के विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी । चिकित्सा कालेजो और 


स्वास्थ्य ४६६ 


उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयो के विस्तार के लिए, चिकित्सा कालेजो के निरोधात्मक औषध- 
विभाग और मनोरोग विभाग खोलने के लिए, अ्रखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान सस्थान की पूर्ति 
के लिए श्र स्नातकोत्तर प्रशिक्षण व अनुसन्धानार्थ चिकित्सा कालेजो के कुछ विभागों का दर्जा 
बढ़ाने के लिए योजना में २० करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इन विस्तार व्यवस्थाओं के कारण 
वाधिक प्रवेश की सख्या में ४०० की वृद्धि होने का अनुमान है परन्तु इस प्रकार डाक्टरों की कमी 
का एक छोटा-सा अंश ही पूरा होगा । इसलिए दूसरी योजना की अवधि में कुछ नए कालेजों 
का खोलना आवश्यक होगा । नए चिकित्सा कालेज खोलने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना 
में ६' ५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 

११. भारत के चिकित्सा कालेजों के अध्यापकों को इस समय निजी प्रेक्टिस 
करने की इजाजत है। अध्यापन के स्तर के निम्नकोटि का होने और चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान 
की ओर बहुत कम ध्यान होने का एक विशेष कारण यह भी है। इस परिस्थिति के सुधार के लिए 
भारतीय चिकित्सा परिषद ने सिफारिश की है कि चिकित्सा कालेज के हर विभाग में पूरे समय 
काम करने वाले अध्यापक नियुक्त किए जाएं। उपस्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के 
स्तर को उन्नत करने के लिए एव अनुसन्धान कार्य के विकास के लिए यह भ्रपेक्षित है कि पूरे समय 
काम करने वाले अध्यापक नियुक्त करके चिकित्सा कालेजो को सुदृढ बनाया जाए। इस कार्य के 
लिए प्रत्येक कालेज को लगभग २ लाख रुपए प्रति वर्ष अधिक खर्च करने पडेंगे। भ्रतएव दूसरी 
योजना की अ्रवधि में इस काम के लिए ३५ चिकित्सा कालेजो के लिए ३ ५ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था श्रावश्यक है । 


दन्त चिकित्सा द्िक्षा और सेवाएं 

१२ देश में योग्यताप्राप्त दन्‍त चिकित्सकों की कुल संख्या केवल ६०० से ७०० 'तक 
है। इस प्रकार देश में जरूरत के लिहाज से बहुत कम दन्त चिकित्सक हैं। अतएव दनन्‍्त चिकित्सकों 
के प्रशिक्षण की सुविधा में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता स्पष्ट है। इस समय देश में 
केवल ६ दन्त चिकित्सा कालेज है । इनमें भी कर्मचारी, साधन और भवन की व्यवस्था समुचित 
नही है । पहला कदम यह होगा कि वर्तमान दन्‍्त चिकित्सा कालेजों की कार्यप्रणाली को अपेक्षित 
स्तर तक ऊचा उठाया जाएऔर उनमे प्रवेश संख्या को दुगुना कर दिया जाए । बम्बई राज्य में दो 
तथा पजाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और मद्रास में एक-एक दन्‍्त चिकित्सा कालेज है। एक 
दन्त चिकित्सा कालेज अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान दिल्ली में खोला जाएगा । 
दूसरी योजना की अवधि में आशध्र, बिहार, मध्यप्रदेश और पेप्सू में नए दन्‍त चिकित्सा कालेज 
खोलने फा विचार है और पश्चिम बंगाल तथा पंजाब के वर्तमान कालेजो का विस्तार भी किया 
जाएगा । दन्‍्त चिकित्सा की शिक्षा के लिए योजना में २ करोड़ रुपए की व्यवस्था है । 

१३. दन्त चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए यह सुझाव है कि देहाती औषधालयों में 
नियुक्त चिकित्सकों को चिकित्सा के लिए प्रशिक्षित किया जाए। दन्त चिकित्सको के रजिस्टर 
बा भाग में अकित दन्‍्त चिकित्सकों की सख्या ६,००० से ७,००० तक है। इनको और अधिक 
प्रशिक्षण मिलता चाहिए । इस बारे में दन्त स्वास्थ्य निरीक्षकों, दन्त वेज्ञानिको, दात सम्बन्धी 
मज्ञीनों का ज्ञान तथा दन्त सम्बन्धी टेकनीकल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है। ये 
लोग इस समय उपलब्ध सीमित दन्त चिकित्सा सेवाओं की कुशलता में वृद्धि कर सकेंगे। दूसरी 
योजता की अवधि में कई जिला सदर मुकामों के चिकित्सालयों में दन्‍त खिकित्सक क्लिनिक 
स्थापित किये जाएगे । ह 


५०० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


उपचार तथा श्न्य प्रशिक्षण कार्य क्रम 


१४. डाक्टरों की अपेक्षा अन्य कर्मचारियों की भी बहुत कमी है और ऐसी सम्भावना है 
कि इन कर्मचारियों की कमी डाक्टरो की अपेक्षा ज्यादा समय तक बनी रहेगी । १९५४ के श्नन्त में 
इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या विभिन्न राज्यों में इस प्रकार थी---२०,७६३ उपचारिकाएं 
(नर्स), २४,२९० प्रसाविकाएं (मिड-वाइफे), ७५६ स्वास्थ्य निरीक्षक, ४,४६८ दाइया और 
६४६ उपचारिका-दाइयां । लक्ष्य यह है कि १,००० जनसंख्या के लिए एक चिकित्सालय हो, 
५,००० जनसंख्या के लिए एक उपचारिका तथा एक प्रसाविका हो और २०,००० जनसंख्या के 
लिए एक स्वास्थ्य निरीक्षक और एक सफाई निरीक्षक हो। नीचे दी गई तालिका के अ्रन्तिम 
कोष्ठक में सहायक कमेचारियों के सम्बन्ध में दिए गए अक श्रभी कुछ दूर के ही है, तथापि उनसे 
वर्तमान कमी का आभास मिलता है और बोध होता है कि सभी लोगों के लिए आररम्भिक स्वास्थ्य 
सेवाश्ों की व्यवस्था करने के लिए किस द्वुत गति से और लगातार प्रयत्न करना होगा । तालिका 
निम्त प्रकार है -- 
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दूसरी योजना की भ्वधि मे चिकित्सा कालेजों और उन बडे चिकित्सालयों में जहां शिक्षा की 
व्यवस्था नही है और अधिक संख्या में उपचारिकाशों, प्रसाविकाओं, फार्मे सिस्टों, सफाई निरीक्षकों 
और श्रन्य टेकनीकल लोगों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जा रहा है। प्रशिक्षण के इन कार्यक्रमों 
के लिए ६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 


१५. उपचारिकाएं--इस समय विभिन्न प्रकार की और विभिन्न स्तर पर उपचारिका 
सिक्षा दी जा रही है । यह आवश्यक है कि शिक्षा एक नियत स्तर की हो, जिससे प्रशिक्षण की वर्तमान 
और नई सुविधाओं से अधिकतम लाभ उठाया जा सके । उपचारिकाओं के दो वर्तमान कालेज, जो 
उपक्ारिकाओों को ब० एस० सर» डिग्री तक की शिक्षा देते है, इसी प्रकार शिक्षा देते रहे और 
उच्च श्लेणी की अप्रचारिका बनाने का ग्रशिक्षण कार्य करते रहें। आजकल जो ३ वर्ष का 
आजरमूत उपच्ारिका पाठ्यक्रम नियत है,, जिसमे सामान्यतः ६ मास या १ वर्ष का प्रसाविका 
अधिक्षण भी जोड़ दिया जाता है, उसमें विस्तार की बहुत आवश्यकता है। उपचारिका सेवाओं का 
विकास भी इसी पर (निर्भर है। व्तमाव उपचारिका प्रशिक्षण सस्थाओं में प्रवेश की संख्याओं को 
बढ़यवा होगा और प्रत्येक्त बड़े चिकित्सालय का उपयोग प्रशिक्षण केंद्र के रूप में करना होगा । 
आक्रारभूत प्रक्तिक्षण के पाठ्यक्रम में उपचरण के ज्ार्वजन्िक् स्वास्थ्य और परिवार नियोजन 
संबंधी पहलुओं की ओर झुकाव होना चाहिए । है...“ 
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१६. सहायक उपचारिका-४-+ए८#>हुँ--जब देश भर में बडे-बड़े विकास कार्यक्रम हाथ 
में लिए जा रहे है तो सहायक उपचारिका-प्रसाविकाग्रों की एक बडी सख्या अपेक्षित है। इनका 
पाठ्यक्रम उपचारिकाओो के पाठ्यक्रम से छोटा होगा । इस प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधाओं को 
बढाना होगा और चिकित्सालय की सुविधाओं का उपयोग करना होगा । सुझाव है कि प्रसा- 
विकाओ के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त वर्तमान सस्थाओ को बढ़ाकर सहायक उपचारिका-प्रसाविका 
प्रशिक्षण केद्र बना दिया जाए और जिले के सदर चिकित्सालयो व उन दूसरे चिंकित्सालयो को 
जहा ५० या ५० से अधिक रोगी-शैयाए है, इस प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाए । 


१७. होना यह चाहिए कि प्रत्येक प्रकार की उपचारिका को अपने से ऊचे प्रकार की 
उपचारिका का प्रशिक्षण क्रमश. मिले और वह चाहे तो इस प्रकार उपचारिका कार्य में स्नातक बन 
सके । उपलब्ध उपचारिका कर्मचारियों का अधिक से अधिक उपयोग प्राप्त करने की विधि यह 
है कि पूरे समय काम करने वाली उपचारिकाओं के अतिरिक्त अल्पकालीन कार्यकर्ताओं को भी 
नियुक्त किया जाए। यदि पूरे समय काम करने की शर्ते लगाई जाए तो विवाह के पश्चात उपचा- 
रिकाए प्राय” इस धन्धे को छोड देती है । बहुत-सी' विवाहिता उपचारिकाएं अल्पकालीन सेवा 
करने को तैयार हो सकती है, यदि उन्हे अपना स्थान न छोडना पडे । यदि स्थानीय प्राथियों को 
प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हे फिर किसी दूर स्थान पर न भेजकर उनके ही इलपको में नियुक्त 
कर दिया जाए तो उपचारिका कार्य के लिए और भी बहुत-से प्रार्थी मिल सकते है । 


१८ दाइयां--ज़िन इलाकों में दाइगो की अविलम्ब आवश्यकता है, उनमें दाइयों को 
प्रशिक्षित करता चाहिए । इस सम्बन्ध में चुनाव करते हुए दाई-बर्ग की स्त्रियों को प्राथमिकता 
देती होगी । पाठ्यक्रम ६ मास का होना चाहिए और इनके प्रशिक्षण का कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य 
उपचारिकाओो अथवा योग्यताप्राप्त प्रसाविका स्वास्थ्य निरीक्षको के सुपुर्दे होता चाहिए । 


१९. स्वास्थ्य निरीक्षक--स्वास्थ्य निरीक्षको के पाठयक्रम में प्राथियों की इस समय' बहुत 
कमी है । स्वास्थ्य निरीक्षक के पाठ्यक्रम के लिए प्रसाविका प्रशिक्षण भ्रपेक्षित है, परन्तु इसके लिए 
समुचित व्यवस्था का न होना उपर्युक्त कमी का एक कारण है। इस कमी का दूसरा कारण यह 
है कि जिन स्वास्थ्य निरीक्षको के पास सामान्य उपचारिका का प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए आगे 
बढने का कोई मार्ग नही है। अ्रधीक्षण और अध्यापन के पद इतने कम है कि उच्च योग्यता वाले 
स्वास्थ्य निरीक्षको को भी अपने क्षेत्र में उन्नति करने का अवसर नहीं है। छोटे शहरों और देहातों में 
काम करने के लिए स्वास्थ्य निरीक्षको का मिलना इसलिए कठिन है कि चिकित्सालय से असम्बद्ध 
स्थानों में रहने के लिए मकानो की व्यवस्था प्राय. नहीं होती। एक और बाधा यह है कि सेवा के 
लाभों म समानता नही है, भोजन, पोशाक और धुलाई के भत्ते स्वास्थ्य निरीक्षको को नहीं 
मिलते । 


२०. यदि सब प्रकार के कर्मचारी (उपचारिकाएं, प्रसाविकाए और स्वास्थ्य निरीक्षक ) 
एक, ही सेवा वर्ग के हों, तो बहुत-से लाभ होंगे । इस समय सार्वजनिक स्वास्थ्य उपचारिकाएं, 
स्वास्थ्य निरीक्षक और घरों में जाकर काम करने वाली प्रसाविकाए सदा एक सुगठित परिचारिका 
मण्डल के अंग नही मानी जाती । सुग्रठित संवर्ग बनाते के लिए कुछ सीमा तक सब कर्मचारियों के 
लिए एक ही आधारभूत प्रशिक्षण का होना आवश्यक है । यह मान्यता लगातार बढ़ रही है कि 
चिक्त्सालयों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लि: ५रिचर्या सेवा संस्थाओ्रों को एक संवर्ग में गठित 
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करना चाहिए और सब उपचारिकाओ व प्रसाविकाश्रो को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य का तथा घरों 
में जाकर कार्य करने का प्रशिक्षण मिलता चाहिए । इसका परिणाम यह होगा कि आगे चलकर 
स्वास्थ्य निरीक्षक के लिए पृथक प्रशिक्षण की आवश्यकता न रहेंगी । यद्यपि सुद्रवर्ती उद्देश्य यही 
होगा कि स्वास्थ्य निरीक्षकों का स्थान सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी प्रशिक्षित उपचारिकाएं ग्रहण 
करें और प्रसाविकाओं का स्थान सहायक उपचारिका-दाइया ले, तथापि अभी स्वास्थ्य निरीक्षको 
की भारी कमी क। देखते हुए यह उचित नही है कि स्वास्थ्य निरीक्षक प्रशिक्षण को समाप्त किया 
जाए। इसलिए यह अपेक्षित है कि इस प्रकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाओं 
को अधिक सदक्‍त बनाया जाए और समुचित रूप से विस्तृत किया जाए ताकि वर्तमान जरूरतों को 
भली-भाति पूरा किया जासके और परिवतंन सुविधा से हो । 


२१. सहायक कर्ंचारी मंडल--सहायक कर्मचारी मण्डल के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 
यह ध्यान रखना होगा कि प्रशिक्षित लोगो को प्रशिक्षण के पदचात शी घ्रातिशी प्र काम पर लगाया 
जा सके। प्रशिक्षण के लिए भर्ती यथासम्भव स्थानीय लोगो से की जाए और कम आय वाले लोगो 
में से योग्य विद्यार्थी अवसर से लाभ उठा सके, इस हेतु छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होती चाहिए। 
सहायक स्वास्थ्य कमंचारियों का काम यह है कि वे डाक्टरो तथा दूसरे उच्च प्रशिक्षित कर्म- 
चारियों के उस काम मे सहायक हों जो वे निरोधात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा के सम्बन्ध 
में करते हों। सहायक कमंचारियों के प्रशिक्षण और भर्ती का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनता को 
स्वास्थ्य संरक्षण ज्ीघतापूर्वक और अपेक्षाकृत सस्ता प्राप्त हो सके । श्रधिकतर हालतों में प्रत्येक 
मुख्य वर्ग के पूर्ण प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ एक सहायक कर्मचारी की अपेक्षा है । 
इस प्रकार सफाई निरीक्षक सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियर का सहायक कमंचारी है, 
रेडियोग्राफर रेडियोलोजिस्ट का, और प्रयोगशाला का टेकनीशियन प्रयोगशाला के प्रशिक्षित 
अनुसन्धान कार्यकर्ता का सहायक है । इसी प्रकार जो डाक्टर निरोधात्मक एवं उपचारात्मक 
चिकित्सा में संलग्न है, उसके लिए ऐसा सहायक कर्मचारी सचमुच सहायक हो सकता है जो विभिन्न 
निरोधात्मक कारंवाइयों को कर सके और साथ ही प्रारम्भिक प्रकार के उपचार कर सके। स्वास्थ्य 
संरक्षण और चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था के लिए यह अपेक्षित है कि सहायक कर्मचारी मण्डल 
पूर्ण प्रशिक्षित पेशेवर लोगो की देख-रेख मे काम करे । प्रत्येक प्रकार के सहायक कमेचारी का 
कार्य विश्विष्ट और सुनिरूपित होना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों के तैयार करने का मुख्य सिद्धात यह 
होना चाहिए कि कर्मचारी अपने निश्चित कार्यक्षेत्र मे पूरी योग्यता से काम कर सके । यह 
अ्भिग्राय नही है कि सहायक कर्मचारी ऐसा बन जाए कि उसे विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यो का 
ऊपरी ज्ञान करा दिया जाए और वह किसी मे भी प्रवीण न हो । 


२२. प्रशिक्षण कार्यक्रों का आधार देश भर मे कुछ न्यूनतम मान प्राप्त करना होगा । 
भारत की चिकित्सा, दन्‍्त चिकित्सा, उपचारिका और फार्मेसी परिषदे अपने-अपने व्यावसायिक 
प्रक्तिक्षण क्षेत्रों में इस मान पर पहुचने का प्रयत्न करती है। सफाई निरीक्षको, स्वास्थ्य सहायकों और 
कई दूसरे प्रकार के कार्यकर्ताओं, जैसे प्रयोगशाला टेकनीशियनो के लिए ऐसी समन्वय करने वाली 
संस्थाएँ इस समय नहीं हैं, जो एक समान न्यूनतम मान की प्राप्ति के लिए श्रपेक्षित अधिकार रखती 
हों। यह भी जरूसे है कि विभिन्न प्रकार के सहायक कर्मचारियों को अपने-अपने विभाग में उच्चतर 
व्यावसायिक और प्रशासनिक षदो पर पहुचने का अवसर मिले । इसलिए उन्हे आगे, सामान्य ' 
एव व्यावशोजिक प्रक्षिक्षण चेनें का अवसर देना आवश्यक है । 
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(ह) हर सस्था में विशेष निधिया स्थापित करके जूनियर कर्मचारियो को प्रारम्भिक 
रूप में अपने विचारों को क्रिया रूप देने का अवसर दना । 


२६. चिकित्सा कालेजो मे अनुसन्धान का वातावरण तैयार करने के बाद नवयुवक और 
प्रतिभा सम्पन्न .स्तातको को अनुसन्धान की रीतियो के प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। 
चिकित्सा कालेजों के गैर-क्लिनिकल और क्लिनिकल विभागों के जूनियर अध्यापको को अध्यापन 
और अनसन्धान की रीतियो का प्रशिक्षण देने का विचार है । चिकित्सा प्रशासन मे एक प्रमुख 
समस्या ऐसे यवको और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियो को इस ओर आक्ृष्ट करने और इस बात के 
लिए तैयार करने की है कि वे अनुसन्धान को अपनी जीविका का साधन बनाने को तैयार हों । 
ग्तएव भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद ने अनुसन्धान सवर्ग बनाने के प्रस्ताव तैयार 
किए हैँ । 


२७. इससे पूर्व कि किसी एक विषय पर एक नया सस्थान खोलने का विचार किया जाए, 
विश्वविद्यालय के विभागों में योग्यतम कर्मचारियों के माध्यम द्वारा अनुसन्धान इकाइयो को 
सहायता द्वेकर देश में उस विषय के प्रति विशाल आधार बनाना आवश्यक है । भारतीय भौषधि 
अनुसन्धान परिषद ने विभिन्न सस्थानो में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए € अनुसन्धात इकाइया 
कायम की है। भूतकाल में कवक विज्ञान (माइकोलौजी), परजीवि (रोग) विज्ञान 
(पैरासाइटौलौजी ), पाएंडियाट्रिक आदि रोगों के अध्ययन पर पर्याप्त ध्यान नही दिया गया है, 
अतः द्वितीय पचवर्षीय योजना में इनके लिए नई अनुसन्धान इकाइयो का विकास किया जाएगा । 
कुछ क्षेत्रों में नए सस्थानो की भी आवश्यकता है। इसी के अनुसार जीव विज्ञान के लिए एक 
सस्थान स्थापित करने और व्यावुसायिक स्वास्थ्य के लिए एक अनुसन्धान केन्द्र तोलने की भी 
व्यवस्था की गई है तथा वर्तमान विरस अनुसन्धान केन्द्र को एक पूर्ण विकसित विरस अनुसन्धान 
सस्थान का रूप भी दिया जाना है। द्वितीय पचवर्षीय योजना की अवधि में कतिपय विशिष्ट 
योजनाओं के क्रियान्वय की भी व्यवस्था की गई है । इनमे आहार पोषण, औषधि अनुसन्धान, 
ऑऔद्योग्रिक स्वास्थ्य, माता और शिक्षु स्वास्थ्य, क्षय और पास-पडोस के वातावरण की सफाई के 
क्षेत्र आ जाते हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डाक्टरी अनुसन्धान कार्यक्रम के लिए ४ करोड रुपए 
से भी अधिक की व्यवस्था की गई है । 


२८. स्वास्थ्य प्रबन्ध मे, क्लिनिकल तथा जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की सुविधाएं 
देने का महत्व बढता जा रहा है । जहा कही इनकी आवश्यकता है, वहा इनकी स्थापना के लिए 
तथा राज्यो में वर्तमान प्रयोगशालाओो को हर दृष्टि से विकसित करने के लिए लगभग २९५ 
करोड रुपए की व्यवस्था की गई है। ये प्रयोगशालाए रोगो की रोकथाम के साथ-साथ खाद्यान्नों 
और औषधियों में होने वाली मिलावट को भी रोकेगी । 


२६. स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस समय योग्यता प्राप्त श्रंक-सकलन विशेषज्ञों की बडी भारी कमी 
है। कुछ डाक्टरी सस्थाओं में स्वास्थ्य अ्रंक-संकलन सम्बन्धी लघु पाठ्यक्रम की व्यवस्था रखी 
गई है । सिफारिश की गई है कि पढ़ाने वाली सभी डाक्टरी सस्थाओ में इस तरह का पाठ्य- 
क्रम रखा जाना आहिए। अंक-संकलन में उच्च प्रश्चिक्षित लोगों की बहुत अधिक आवश्यकता 
है, विज्वेषकर स्वास्थ्य ग्रक-सकब्न में । इस बारे में आवश्यक व्यवस्था की जा रही है । 


स्वास्थ्य प््०५ 


ओषधि की देशी प्रणाली 


३० देशी औषधियों की प्रणाली के विकास के लिए प्रथम पचवर्षीय योजना मे ३७ ४ 
लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी, जबकि दूसरी पचवर्षीय योजना में इसके लिए 
केन्द्रीय सरकार द्वारा १ करोड और राज्य सरकारो द्वारा ५" ५ करोड रुपया खर्च किया 
जाएगा । जामनगर स्थित स्नातकोत्तर सस्था, अनुसन्धान केन्द्र के विकास, पाच 
आयुर्वेदिक कालेजो के उद्घाटन, १३ चालू कालेजो के विस्तार, १,१०० आयुर्वेदिक 
आौषधालयो, जडी-बूटी सग्रहालयों और दवाखानो को प्रारम्भ करने तथा २५५ चालू औषधालयो 
को सुधारने की भी इस योजना मे व्यवस्था की गई हैँ । आशा है यह योजना आयुर्वेदिक 
सस्थाओं की क्षमता बढा देगी जिससे वे अनुसन्धान का कार्य कर सके । 


संच्ारी रोगों की रोकथाम 


३१ प्रथम पंचवर्षीय योजना में सचारी रोगो की रोकथाम की दिशा मे कुछ प्रगति हुई थी। 
इन रोगों मे मलेरिया, फाइलेरियासिस, क्षय, कुष्ठ और गृप्ताग सम्बन्धी रोग मुख्य हैं । इन सभी 
रोगों से आकान्त स्थानों में इनकी रोकयाम के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाया जाना आवश्यक 
है । इन रोगो की रोकथाम के लिए प्रथम पचवर्षीय योजना में २२ करोड रुपए की व्यवस्था की 
गई थी, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनकी रोकथाम के लिए ५८ करोड रुपए की व्यवस्था 
रखी गई है । 


३२. मलेरिया नियंत्रण--पहली पचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मलेरिया 
नियंत्रण कार्यक्रम प्रमुख था। मलेरिया-्रस्त क्षेत्रों में ग्ब तक स्थापित १६२ इकाइयों में से ८४ 
इकाइया तीन वर्षो से अपना कार्य कर रही है। इन इकाइयों द्वारा जिन मलेरिया-पअरस्त क्षेत्रो 
में रोकथाम की गई थी उनमे ६ करोड़ व्यक्ति मलेरिया से पडित थे, परन्तु पहले वर्ष की रोक- 
थाम के बाद ही मलेरिया-प्रस्त रोगियों की संख्या में २ करोड व्यक्तियों की कमी हो गई । 
द्वितीय पच्रवर्षीय योजना में मलेरिया निरोधक कार्यक्रम के जो प्रस्ताव हैं, उनकी मूलभूत 
बातें ये है :--- ह 

(१) मूल सक्रिय दौर की तीन वर्ष की अवधि को बढ़ाकर पाच वर्ष कर देना चाहिए। 
(२) देश में मलेरिया से पीड़ित होने वाली कुल अनुमानित जनसंख्या को लाभ पहुंचाने 
के लिए इकाइयों की संख्या बढ़ाकर २०० कर दी जानी चाहिए । 
(३) पाच वर्ष बीतने पर जब कि प्रत्येक इकाई मलेरिया नियत्रण के अनुरक्षण दौर में 
पहुंच जाएगी, कीट्राणुनाशक पदार्थों की आवश्यकता काफी घट जानी चाहिए । 
सामान्य अनुभव यह रहा है कि सक्रिय कार्यक्रम के पूर्णत. सफल होने में तीन वर्ष का समय लगता 
है । इसके बाद दो वर्ष तक और निरोधात्मक कार्य इसी प्रकार चलना चाहिए । 

३३. झब सवाल यह उठता हैं कि मूल सक्रिय कार्यक्रम को कहा पर खत्म माना जाए, 
अनुरक्षण दौर कहा आरम्भ हो और बाद वाले समय में कारंवाइया किस स्तरपर की झ्ञाए । 
सक्तिय कार्यक्रम की समाप्ति के मापदंड ये माने गए है :- 
| (१) स्थानीय मलेरिया प्रसार क्षेत्रों में प्राकृतिक संक्रमण का ब्रभाव , 

(२) बच्चों का संक्रमण से छुटकारा, और 
(३) स्थानीय मलेरिया पीड़ित लोगों का अभाव । 


५१०६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


जिस हद तक ऊपर दी गई बाते पूरी होगी, उसी हद तक यह स्थिर किया जा सकेगा 
सलेरिया नियत्रण के भ्रनुरक्षण दौर में क्या कार्रंवाइया की जाएगी । यदि उपरोक्त बाते पूरी हुई 
तो तीन सम्भावनाए हो सकती है :--- 


(१) छिड़काव को एकदम बन्द कर देना, 


(२) कीटनाशक द्रव्य का उपयोग यदि उतनी ही बार करना हो तो उसकी मात्रा 
घटा देना, अथवा 


(३) यदि सात्रा उतनी ही रखनी हो तो उपयोग उतनी बार न करना । 


उपरोक्त बातों मे से एक या अधिक को काफी बड़े इलाके में परिणाम जानने के लिए लागू 
किया जा सकता है और यदि कोई दुष्परिणाम दिखाई न दें तो छिडकाव रोक दिया जाना चाहिए । 


३४. इस देश में भ्रभी तक इस बात का कोई सकेत नही मिला कि एनोफिलीन्स जाति के 
मच्छर डी० डी० टी० का अवरोध कर पाते हों परन्तु क्यूलिसीन्स जाति के मच्छरो पर उसका 
कम घातक प्रभाव होने की कुछ खबरे मिली है । तथापि अन्य देशो के श्रनुभव के आधार पर 
यह कहा' जा सकता है कि कीटनाशक द्र॒व्यों के प्रति एनोफिलीन्स और क्यूलिसीन्स दोनों जातियों 
के मच्छरों का अवरोध कुछ बढ़ गया है, लेकित देखा यह गया है कि मलेरिया नियत्रण में जितना 
समय लगता हैँ उससे अ्रधिक समय अवरोध के विकास मे लगता है। इसलिए नियंत्रण के 
पर्याप्त उपाय समूचे राष्ट्र में लागू करने चाहिए और उन्हें जारी रखना चाहिए ताकि एनोफिलीन्स 
मच्छरों में अवरोध शक्ति उत्पन्न न होने पाए। मच्छरों पर कीटनाशक द्रव्यो के घातक प्रभाव में 
कमी का सक्रिय निरीक्षण देश भर की प्रयोगशालाओों और मलेरिया पीड़ित क्षेत्रों में किया जा 
रहा है । सक्रिय दौर समाप्त करके अनुरक्षण दौर आरम्भ करते समय स्थिति का मूल्यांकन ही 
आवश्यक नहीं अपितु निरन्तर सतरकंता बनाए रखना भी आवश्यक है और यह सतकंता समूचे 
अनुरक्षण दौर मे जारी रहनी चाहिए । प्रत्येक मलेरिया अवरोध इकाई के सदस्यो द्वारा नियमित 
छान-बीन के अलावा यह भी जरूरी समझा जा रहा है कि समय-समय पर कुछ विश्विष्ट 
योग्य कर्मचारी दल उपर्युक्त कार्यों की परीक्षणात्मक जाच करते रहे । मूल्याकन के परिणाम का 
आधार बाकायदा एकत्र किए हुए मलेरिया विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत मलेरिया विस्तार सम्बन्धी 
सूचना ही होनी चाहिए । इनका सग्रह और अ्रध्ययल इकाई और राज्य स्तर पर होना चाहिए 
और समूचे देश के लिए यह कार्य मलेरिया संस्थान में सम्पन्न होता चाहिए। योजता में मलेरिया 
नियत्रण के लिए २८ करोड़ रुपए की व्यवस्था हे । 


२४. फाइलेरिया नियल्त्रण--उड़ीसा राज्य में फाइलेरियासिस के परीक्षणात्मक अवरोध 
के लिए (क) औषधि प्रयोग, (ख) मिश्रणों द्वारा मच्छरों का निवारण, और (ग) डिभावस्था 
में ही कीड़ों के निवारण के उपाय चार वर्ष तक किए गए थे । इन उपायो से जो भी 
परिणाम म्‌ निकले हैं उनसे. यह स्पष्ट है कि कोई भी एक उपाय इस रोग के पृर्णत: अवरोध में 
सफलती प्राप्त नहीं कर सका, यद्यपि कीड़ों को डिभावस्था मे ही नष्ट करने के उपाय से दूसरे वर्ष 
के अच्त में ग्ेग के फैलाव में-कमी दिखाई देने लगी, जब कि मिश्रण द्वारा मच्छरो के उन्मूलनृ 
की अकिया से रोग के फैलाक में कमी कही बाद को जाकर दृष्टिगोचर हुई । औषधि द्वार 
रोम के उपचार में प्रथम दो वर्षों में रोग के फैलाव की मात्रा में पर्याप्त कमी आा गई, किन्तु इसके 
बाद मत में वृद्धिहे गई। इसलिए आज्ञा है कि इन कार्यक्रमों को मिलां देने से थोड़े ही दिनो 


स्वास्थ्य प्र०७ 


में काफी अच्छा परिणाम निकलेगा । द्वितीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए निम्न योजनाए 
रखी गई है -- 


(क) सभी क्षेत्रों में हेद्राजल का उपचार, 


(ख) शहरी क्षेत्रों में मच्छरों की वृद्धि के अवरोध के लिए मिश्रण का छिडकाव तथा 
इसी तरह के तीन छिडकाव देहाती क्षेत्रों में, और 


(ग) शहरी क्षेत्रों मे डिभावस्था में ही कीड़ो को रोकने का उपाय । 


योजना इस आधार पर बनाई गई है कि देश के ढाई करोड़ व्यक्ति इस रोग के 
खतरे से बच जाए । इस रोग के खिलाफ जो सक्रिय आन्दोलन किया जाएगा उसके 
लिए देश के विभिन्न भागो में जो सर्वेक्षण इकाइया काम कर रही है वे निश्चय 
ही अधिक पक्‍की सूचना देंगी । योजना में इस बात की भी व्यवस्था हैं कि 
मलेरिया तथा फाइलेरियासिस बीमारियां जिन देहातों मे अधिकता से फँली हुई है, 
वहा दोहरे प्रयत्त न किए जाए । भारत में डब्ल्यू बेनक्राप्टी साधारणत” अ्रधिक फैलता 
है और इसका ज्यादातर जोर शहरी इलाकों में होता है। शहरी क्षेत्रों मे जहा 
फाइलेरियासिस स्वास्थ्य की समस्या बना हुआ है, वहा चूकि सी० फैटिगन्स प्रसारक है और 
इस प्रसारक को स्थायी तौर से रोकने का एकमात्र उपाय भूमियत नालियों की व्यवस्था 
करना होगा, इसलिए इन क्षेत्रों मे भूमिगत नालियो की व्यवस्था को प्राथमिकता देनी 
चाहिए । यह विशद्येष रूप से महत्वपूर्ण हैं कि ऐसे क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की व्यवस्था 
कंेसाथ-साथ भूमिगत नालियो की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 
में स्थापित १३ निरोध इकाइयों के जारी रखने के लिए और ६५ नई निरोध इकाइया 
कायम करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में € करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 
३६. क्षय रोग--क्षय रोग नियंत्रण का कार्यक्रम निम्नलिखित प्राथमिकतापरों के आधार 

पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया गया था । इस कार्यक्रम में सर्वाधिक महत्व क्षय 
निवारण का है । 

(१) बी० सी० जी० के टीके, 

(२) उपचारालय की दवा देने की और रोग्रियो को रखने की सेवाए, 

(३) प्रशिक्षण और प्रदर्क्षन केन्द्र 

(४) रोगियों के पृथककरण के लिए शैयाओ और इलाज की व्यवस्था, 

(५) उपचार के बाद रक्षा और पुनर्वास । 


द्वितीय पच्रवर्षीय योजना की अवधि में क्षय निरोध कार्यक्रम को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के 
आधार पर विस्तृत करने की व्यवस्था की गई है । 


३७. द्वितीय पचवर्षीय योजना की अवधि में सर्वसाधारण में बी० सी० जी० के टीके 
लगाने के आन्दोलन को कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए राज्यों को अपनी निश्चित योजनाएं 
बनाने की सूचना दे दी गई है, जिसमें जनसख्या के आकार का विचार, इस “कार्य के 
लिए आवश्यक दलों की सख्या और इसमें होने वाला खर्च भी आ जाता है । राज्यों में बी० सी० 
जी० के टीके लगाने का काये जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अ्रन्तगंत किया जाता है, इसलिए सार्वजनिक 
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आन्दोलन के समाप्त होने पर भी बी० सी० जी० के कार्य में लगे हुए कुछ व्यक्तियों को राज्य 
सरकारो के जन स्वास्थ्य विभाग में स्थायी रूप से रख लेना चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की 
समाप्ति पर ७ करोड व्यक्तियों का क्षय-परीक्षण हो जाएगा और लगभग २ करोड़ ४५ लाख 
व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लग जाएगे। दूसरी पचवर्षीय योजना का लक्ष्य आन्दोलन 
की पहली पारी में २५ वर्ष से कम आ्रायु के सभी सदेहास्पद लोगो की जाच पूरी कर लेना है । 


३८ नई रोगाणू नाशक (एन्टीबायटिक्स) औषधि से क्षय के रोगियों का इलाज घर में 
ही होना सभव हो गया है, इससे उपचारालयो का महत्व भी बढ गया है। साधारणत' उपचारालय 
नैदानिक परामशंदाता और निरोध इकाइयों के रूप में का करने वाले समझे जाते है और वे कुछ 
विशेष इलाज की व्यवस्था के भी योग्य होते है। उपचारालय' तब तक अपना उद्देश्य सफलतापूर्वक 
पूरा नही कर सकते, जब तक उनकी सख्या पर्याप्त न हो और उन में निश्चित न्यूनतम क्षमता न हो। 
अधिकतर कार्यरत उपचारालयो की क्षमता बहुत कम है; इनमें से कुछ ही निरोध कार्य या वास्तविक 
स्थानीय सेवाओं को पूरा करने के लिए साधन सम्पन्न अथवा पूरे कर्मचारियों से युक्त है । प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में १६६ उपचारालय खोले गए थे, जबकि द्वितीय योजना मे २०० उपचारालयो 
की स्थापना और विस्तार की व्यवस्था की गई है। उद्देश्य यह है कि हर जिले के मुख्यालय में 
कम से कम एक उपचारालय हो । इन उपचारालयो को सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह श्रावर्यक 
है कि इनमें क्षेत्रों की सख्या और सेवा प्राप्त करने वाली जनता की संख्या के अनुपात से पूरे 
समय काम करने वाले डाक्टर रखे जाने चाहिएं, जिनके साथ स्वास्थ्य निरीक्षक तथा शनन्‍्य 
कर्मचारी भी हो । जहा तक सम्भव हो इन उपचारालयो में इन डाक्टरों की व्यवस्था में या सीधे 
उनसे सम्बन्धित अथवा समीपस्थ किसी संस्था में रोगियो के पृथक्करण और इलाज के बिस्तरे 
की भी व्यवस्था हो जहा ऐसे बीमारों को रखा जाए जिनका इलाज भीड-भाड या श्रस्वास्थ्यकर 
अ्रवस्थाओ्रों के कारण घरों मे नही किया जा सकता। 


२६ ऐसे अनेक आादशे क्षय केन्द्रों की स्थापना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शिक्षा 
और प्रदर्शन के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि इस समय क्षय निरोध सम्बन्धी सेवाओ का नियत्रण 
करने वाले व्यक्तियों का अत्यन्त ग्रभाव है । इन केन्द्रों को मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित करना 
प्र भी अधिक अच्छा होगा और निम्न चार विश्ागों से इन्हें सपन्न कर देना चाहिए . 
जनसाधारण के लिए एक रोगव्यापिकीय (एपीडेमियोलौजिकल) क्रिया को बताने व एकक्‍्सरे 
सर्वेक्षण और बी० सी० जी के टीके लगाने वाला विभाग, एक नेदानिक और इलाज उपचारालय 
विभाग, एक बैक्टीरियोलौजिकल' विभाग और जन स्वास्थ्य परिचारिका के निदेशन में चलने 
वाला एक स्थानीय सेवा विभाग । इन सभी विभागों का कार्य समन्‍्वयात्मक होना चाहिए और 
इन सबको क्षय निरोध कार्यो पर अधिक बल देना चाहिए। इस समय ऐसे तीन केन्द्र नई दिल्ली, 
पटना और त्िवेन्द्रम में हैं, और निकट भविष्य में शीघ्र ही मद्रास तथा नागपुर में दो और खोले 
जाने वाले है । ऐसे ही अनेक केन्द्रों के खोले जाने की आवश्यकता हैं। इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना की अवधि में ऐसे दस केन्द्रों के खोले जाने की व्यवस्था की गई है । 


, ४०. क्षंकामक रोगियों को अलग रखने के लिए सादगी पूर्ण और सस्ती बनी हुई संस्थागओरो 
की स्थाफल्न पर जोर देना होगा, विशेषत. ऐसे रोगियों के बारे में जिनको घर में अलग रखना या 
जिनका इल्मज करवा सम्भव नहीं है । ऐसी संस्थाए बनाने में उन स्थानों को प्राथमिकता दी जानी 
चाहिए ,जहा घन्मी आजादी में क्षय फैल रहा हो। जिन क्षय रोगियों को शल्य चिकित्सप की 
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आवश्यकता हो, उन्हे ऐसी सस्थाओं में भेज देता चाहिए जहा सभी तरह की सविधाए हो। 
ह्ितीय "जनावधि में लगभग ४,००० रोगी शैयाओर की वृद्धि होगी । 


४१. क्षय पीड़ित लोगो के उपचार के बाद सेवा के लिए बस्ती बसाना और उनके पुनर्वास 
केन्द्र खोलने के महत्व पर बल देने की आवश्यकता नहीं है । मदनापल्ली मे ऐसी ही एक बस्ती 
है ) गत ३० वर्षों से कार्य कर रही है और जिसमें क्षय के ४० पूर्व रोगी कर्मचारियों के रूप मे लगे 
हुए है। पहली पचवर्षीय योजना की अ्रवधि से पूर्व ऐसी सुविधाए शायद ही किसी दूसरे स्थान 
पर हो । कुछ केन्द्र प्रथम पचवर्षीय योजना के समय में स्थापित किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
की अवधि में ऐसे लगभग दस केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था है जिनमें क्षय से मुक्ति पाए हुए 
लोगों को ऐसी उपयुक्त दस्तकारिया सिखाने की सुविधाएं दी जाएंगी जिन्हे वे अपने घरो मे 
कुटीर उद्योगों के रूप मे चला सकेंगे । | 


४२. द्वितीय पचवर्षीय योजना की गअ्रवधि में क्षय निरोध कार्यक्रम के लिए कुल १४ करोड 
रुपए की व्यवस्था की गई है । 


४३. कृष्ठ--१६४५३ में भारत सरकार द्वारा जो कुष्ठ नियंत्रण समिति नियुक्त की गई थी, 
उसकी रिपोर्ट के अनुसार १५ लाख व्यक्ति से कम लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित नही होंगे | इस रोग 
का प्रकोप प्रदेश-प्रदेश में विभिन्न है और २ से ४ प्रतिशत के बीच है, लेकिन किसी-किसी 
जिले में १० प्रतिशत तक हैँ और कुछ गावों में इसका प्रतिशत १५ से २० तक पहुंच गया है । 
इस रोग के उच्चतम प्रकोप के इलाके में सारा पूर्वी किनारा और दक्षिण प्रायद्वीप के साथ पश्चिम 
बंगाल, वक्षिण बिहार, उड़ीसा, मद्रास, तिरुवाकुर-कोचीन, हेदराबाद और मध्य प्रदेश भी 
आ जाता है, । कुष्ठ रोग की रोकथाम में बुनियादी कदम बच्चों मे संक्रमण को रोकना, इसका इलाज 
करना ओर इसे बढ़ने न देना है । इस समय कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए उपचारालयों, औष- 
धालयों और कुष्ठालयों की संख्या अपर्याप्त है+ दस क्षेत्र में कार्य करने वाली जिकनी विभिन्न 

' एजेसियां है, उनमें भी समन्वय की कमी है.।'जहां तक संभव हो घरों और गांवों में इस समय 
इलाज की सहलियत देने की समस्या हैं । कुष्ठ उन्मूलन के स्ट्रव्यापी कार्यक्रम के लिए आवाज 
“उठाने की भी आवश्यकता है। 


४४. प्रथम पचवर्षीय योजना में इस रोग के प्रतिरोध के लिए दो मुख्य कदम उठाए गए 
थे। पहला मद्रास के चिगलपेट में कुष्ठ कर्मचारियों के प्रशिक्षण और कुष्ठ से सम्बन्धित समस्याओं 
के अनुसन्धान के लिए एक केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्था खोलना था। दूसरा 
कदम कुष्ठ नियत्रण कार्यक्रम को प्रारम्भ करना था । कुष्ठ रोगियों को विशेष कुष्ठघरों मे अलग 
करने की क्रिया की, जो स्थानिक क्षेत्रों में भूतकाल में रोकथाम के प्रमुख उपाय के तौर पर की 
गई थी व्यर्थता अब प्रमाणित हो चुकी हूँ । सल्‍्फोन थेरेपी (शुल्बा द्वारा रोग की आशिक 
चिकित्सा) के अनुसंधान से कुष्ठ रोग के निरोध के लिए एक नया उपाय मिल गया है। इस योजना 
का उद्देश्य यह है कि इस व्याधि से पीड़ित समूचे क्षेत्र में सभी कुष्ठ रोगियों का इलाज किया 
जाए और बाद में भी उन पर दृष्टि रखी जाए। इसके अतिरिक्त इस रोग से पीडित 
लोगों का पता लगाया जाए और रोकथाम तथा श्रिक्षा संबंधी कार्य किए जाए। 
उपचार सम्बन्धी सुधार के अलावा सल्फोन थेरेपी रोगियों में सक्रामकता का क्रमिक ह्वाम 
लाती है । सामूहिक स्तर पर एक ही साथ सल्फोन थेरेषी का इलाज देश के सारे कुष्ठ पीड़ित 
क्षेत्रों मे करना सम्भव नही है, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में दो तरह की निरोघ 
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इकाइयो का सूत्रपात किया गया था, जिनके नाम है, अध्ययन और इलाज केन्द्र जिनमे अनुसन्धान 
तथा मृूल्याकन किया जाएगा और सहायक केन्द्र जिनमे सर्वेक्षण तथा इलाज होगा । पहली पच- 
वर्षीय योजना मे चार इलाज और अध्ययन केन्द्र तथा ३६ सहायक केन्द्र अनुमोदित किए गए थे । 
इन सभी कार्यरत इलाज और अध्ययन केन्द्रों तथा सहायक केन्द्रों को जारी रखने के साथ-साथ 
लगभग ८८ नए सहायक केन्द्र खोलने की भी अ्रब व्यवस्था की गई है । विकट कुष्ठ रोगियों के 
पृथक्करण के लिए दैयाओं की स्थापना करने, कुष्ठ की विरूपताओ को दूर करने और पुनर्वास 
कंन्द्रों की स्थापना करने की भी व्यवस्था की गई है । द्वितीय योजना में कुष्ठ निरोध कार्यक्रम के 
लिए लगभग ४ करोड रुपया रखा गया है । 


४५ गुप्त यौन रोग--भूतकाल मे देश भर मे गुप्त रोगो की समस्या पर, विशेषतः 
सिफलिस पर, जनता की माग होने पर भी न तो शासकों ने और न चिकित्सको 
ने ही ध्यान दिया, यद्यपि उस समय इसके त्वरित निदान और इलाज के लिए प्रभाव- 
शाली औजार मौजूद थे। अब सिफलिस के त्वरित इलाज के लिए उपाय है और अन्य प्रमुख 
गुप्त रोगो को भी सफलतापूर्वक दूर किया जा सकता है, यदि गुप्त रोगों की रोकथाम के कार्यक्रम 
में जनता को कुछ जन स्वास्थ्य की देकनीक' का उपयोग बताया जाए। गुप्त रोगों पर शैक्षणिक, 
रोग व्यापिकीय और चिकित्सात्मक, इन तीन मो्चों से आक्रमण करना है । जनता में इस रोग के 
फैलने के सम्बन्ध में कोई निश्चित आकड़े नही है। जो सूचना उपलब्ध है वह मद्रास और 
कलकत्ता आदि कुछ निश्चित स्थानों पर किए गए सर्वेक्षणों से प्राप्त हुई है। मातृ तथा 
शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों में गर्भिणी माताओ की लासिकी स्क्रीनिंग से यह पता चलता है कि वयस्क 
जनसंख्या में सिफलिस की बीमारी का अनुपात ५ से ८ प्रतिशत तक है । देहातों की अपेक्षा इसका 
प्रकोप नेगरों में अधिक है । तो भी इसके इलाज केन्द्रों की कार्य रीति निर्धारण करनी है, जो 
पर्याप्त रोगियों को आकर्षित करेगी' ।' गुप्त रोगों के सफलतापूर्वक निरोध कार्यक्रम में ऐसे केन्द्रों 
ने कहां तक॑ संहायता दी, इसका कोई संकेत नहीं है। इसके लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार 
करना चाहिए, जिसमें रोग व्यापिकीय जांच, रोगियों तथा उनके आश्चितों की शिक्षा और' 
बीमारो को खोजने का कार्य भी सम्मिलित हो । प्रत्येक गर्भिणी स्त्री की लासिकीय स्क्रीनिंग के 
पदचात यदि कही पर सिफलिस के चिह्न पाए जाए तो उसके निरोधात्मक इलाज द्वारा वंशानुगत 
सिफलिस की बीमारी को रोकने पर पूरा बल दिया जाना चाहिए । 


४६. देंहाती क्षेत्रों मे बसावट दूर-दूर होने और अ्रपर्याप्त स्वास्थ्य कर्मचारियों के कारण 
गुप्त रोगों के संतोषजनक निरोध आन्दोलन के सगठन में भ्रधिक कठिनाई होती है । यह सिफारिश 
की गई है कि स्वास्थ्य इकाइयों को अपने कार्यालयों मे गुप्त रोग निरोध कार्यक्रम शुरू कर देता 
चाहिए और स्वास्थ्य इकाइयों के कार्यक्षेत्र में जब अधिक घनराशि और प्रशिक्षित कार्यकर्ता 
सूलभ हो जाए, तब निरोध कार्यक्रम को निश्चित अ्रवधि में और अधिक बढा दिया जाए। 
हिमालय की तराई में देहाती क्षेत्र का एक ऐसा घेरा है जिसमें गुप्त रोग विशेषत. सिफलिस, 
अधिकता से फैलता है । इसलिए इन क्षेत्रों में गुप्त रोगों के शीघ्र उन्मूलन के लिए भरपूर 
प्रयत्न किए जाने चाहिए । 


जल ओर स्वच्छता प्रबन्ध 


४, जल से होने वाली बीमारियो तथा इसी तरह की अन्य बीमारियों से समाज मे 
कितनी ही भोतें होक्े हैं और' अस्कस्थता रहती है ॥ जल प्रोप्ति छू समुचित प्रबन्ध और मलोत्समर 


स्वास्थ्य प्र? 


करने की स्वच्छतापूर्ण विधि द्वारा इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। प्रथम पचरवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत राज्यों द्वारा नगरों तथा देहातों में पानी की सप्लाई और स्वच्छता प्रबन्ध के लिए 
लगभग २४ करोड़ रुपया रखा गया था। १६५४ के अन्त मे केन्द्रीय सरकार ने पानी की सप्लाई 
और स्वच्छता प्रबन्ध का एक कार्यक्रम बनाया था, जिसके अनुसार १२ करोड रुपया कर्जे के रूप 
में नगरों में पानी की सप्लाई के लिए और ६ करोड़ रुपया देहातो में पानी की सप्लाई के लिए 
सहायता के रूप में देने की व्यवस्था की गई थी। द्वितीय योजना मे नगरों मे पानी की 
सप्लाई और स्वच्छता प्रबन्ध के लिए ५३ करोड रुपए की अस्थायी व्यवस्था की गई है, और 
देहातों मे पानी की सप्लाई के लिए २८ करोड़ रुपए की व्यवस्था है । एक विशेष व्यवस्था १० 
करोड़ रुपए की उन नगरों के लिए की गई है जहां नगर निगम विद्यमान है । 


४८. राज्यों में सामग्री की कमी, परिवहन की अपर्याप्त सुविधा और जन स्वास्थ्य इजी- 
नियरी के ऐसे कर्मचारियो के अभाव में जो योजनाओं के कार्यक्रम बनाकर उन्हे पूरा कर सकते, 
प्रथम पचवर्षीय योजना में उपरोक्त कामों की सतोषजनक प्रमत्षि नही हो सकी । इसके देहाती 
कार्य विभिन्न एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित हो चुके है किन्तु वे निर्माण योजना कार्य मात्र होकर 
रह गए है और स्वच्छता की सुविधाओं की आवश्यकता और उनके उपयोग के विषय में गाव वालो 
को किसी प्रकार की शिक्षा नही मिल पाई । तथापि गांवों की बहुत बड़ी सख्या ने अपने लिए जल 
की समस्या को स्थानीय विकास कार्यो और राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों 
द्वारा सुधार लिया है। 


४६ पानी की सप्लाई के कार्यक्रमों की प्रगति अधिकतर पाइप, पम्प और अन्य साधनों 
की प्राप्ति पर ही निर्भर है । प्रथम पचवर्षीय योजना के आखिरी वर्ष में झाहरो में पानी की सप्लाई 
के लिए जितने कच्चे लोहे तथा जस्ता-मिश्वित लोहे की आवश्यकता थी, उसकी संख्या लगभग 
१,००,००० टन थी जो द्वितीय योजना में बढ़कर लयख्रग १,२५,००० टन' प्रतिवर्ष हो 
जाएगी । इसका वतंमान उत्पादन ६०,००० टन के झाश्नमास हैं, जिसमें से ५०,००० टन पानी 
की सप्लाई वाले नलों के लिए है । 


५०. पहली योजना की अवधि मे केन्द्र तथा राज्यों में जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठनों 
की स्थापना की गई थी, परन्तु इनमे से अधिकाश में कमंचारी पर्याप्त नहीं हैं । जन स्वास्थ्य 
इंजीनियर रिंग संगठनों की सभी राज्यों मे श्रावश्यकता है और इनमें जन स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों में 
विशिष्ट प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिएं । जन स्वास्थ्य इंजीनियर, ओवरसीयर, सेनेटरी 
इस्पैक्टर आ्रादि के लिए प्रशिक्षण सुविधाओ्ों की पूरी तरह वृद्धि कर देनी है । इसीलिए इस हेतु 
दूसरी योजना मे ५० लाख रुपया रखा गया है । 


झाहार पोषण 


५१. स्वास्थ्य की रक्षा कें लिए आहार पोषण अत्यन्त आवश्यक हैं + पहली योजना 
में अनाजों के उत्पादन मे सुधार पर जोर दिया गया था । अब दूध, अंडा, मछली, मांस, फल और 
हरी साग-भाजी जैसे पोषक भोज्य पदार्थों का उत्पादन बढाने पर अधिक बल दिया जाएगा । 
चूकि प्रत्येक व्यक्ति को वांछित आ्राहार पोषण देना सम्मव नहीं है, इसलिए आहार पोषण के 
सुधार में समाज के निबंल अंगों, यथा गर्भिणी स्त्रियों और शिक्ुओं वाली माताओं, शिक्षुओं, 
लडखडाते बच्चों, स्कूल न जाने योग्य छोटे बच्चों और स्कूल में जाने वाले बच्चों आदि को ही " 


११२ द्वितीय पचरवर्षीय योजना 


आथमिकता दीं जाएगी । यह सर्वेविदित है कि छोटी झ्ायु में आहार पोषण के अभाव में या 
अपर्याप्त ग्राहार से जो शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, वह बड़ी आयु मे अधिक आहार पोषण देने के 
पदचात भी पूर्णत अच्छी नही बनाई जा सकती । आहार पोषण के और विस्तार के लिए दूध 
का पाउडर और खाद्य-पूरक पदार्थ, जैसे कि मछली का तेल तथा पोषक तत्व भी वितरण के 
लिए मिल सकते हैं, इसलिए इनकी श्रोर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों 
को दोपहर का भोजन देते के लिए भी प्रयत्न किए जाने चाहिएं । योजना मे आहार पोषण 
के अनुसन्धान कार्य के लिए योजनाओं की व्यवस्था भी की गई है, जिनमे राष्ट्रीय विस्तार और 
सामुदायिक विकास क्षेत्रों मे आहार पोषण सम्बन्धी सर्वेक्षण, चिकित्सालयों में आहार के लिए 
'रसोईघर, आहार पोषण सम्बन्धी प्रयोगशालाओो तथा संग्रहालयों की स्थापना सम्मिलित है । 
भारतीय चिकित्सा मवेषणा परिषद द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आहार पोषण सम्बन्धी समस्याझ्रों का 


अध्ययन शुरू कर दिया गया है । वे ये हैं : --- 
(१) प्रोटीन के अपर्योप्त पोषण का सर्वेक्षण और निरोधात्मक उपाय, 
(२) बच्चों का शारीरिक विकास और उन्नति, 


(३) अपर्याप्त पोषक आहार और खुराक से उत्पन्न होने वाली गल गण्ड (गोयटर), 
त्रिपुट रोग (लेथिरिज्म), फ्लओरोसिस आदि बीमारियों का निरोध, और 


(४) आहार पोषण का अनुसन्धान । 
मातु ओर शिशु स्वास्थ्य 


५२. मातृ और शिक्षु स्वास्थ्य के लगभग २,१०० केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यो को 
'लगभग तीन करोड़ रुपया दिया गया है। इन केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई सेवाओं से सम्पन्न 
किया जाएगा | मातृ और शिक्षु स्वास्थ्य सेवाओं में लगाए जानें वाले भैषजिक और 
स्थानीय कंमेचारियों की उचित प्रशिक्षण आवश्यकता को अब मान लिया गया है और 
इसलिए योजना में इसकी आवश्यक व्यवस्था की गई है । 


४५३. इस समय मात्‌ और शिक्षु स्वास्थ्य सेवाझ्रों मे कमजोर कड़ी पियाडिएट्रिक्स है । 
यह आवश्यक हैं कि मेडिकल कालेजों के पियाडिएट्रिक्स विभागों में मात और शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों 
के कर्मचारियों के लिए पियाडिएट्रिक्स प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और उन्हें कर्मचारियों 
व साधनों से युक्त किया जाए। प्रत्येक पियाडिएट्रिक्स विभाग छः कार्यरत मातृ और 
शिश्यु स्वास्थ्य केन्द्रों को चुन लेगा और प्रत्येक मे प्ियाडिएट्रिक्स प्रशिक्षित एक डाक्टर, 
जन स्वास्थ्य परिच्नरिका और अन्य सहायक कर्मचारियों को लगा देगा । इनका कार्य बच्चों 
'में पियाडिएट्रिस की रोकथाम और इलाज करना तथा क्षेत्र के प्राथमिक स्कलों के बच्चों की 
स्वास्थ्य सम्बन्धी देखमाल करने के साथ-साथ स्त्रियों के जच्चा बनने से पूर्व की और प्रसाविक 
सैवांग्रों की भी देखना होमा । प्रत्येक केन्द्र में पोषक प्रोटीन भोजन, आवश्यक दवाए और रोग 
निरोधक ठीके लगने की सुविधा दी जाएगी। आरम्भ में कम से कम ५ पियाडिएट्रिक 
अखिक्षण केन्द्र खोलें जाने की व्यवस्था की गई है। ये केन्द्र मात और शिक्षु स्वास्थ्य 

हक के निवमित प्रशिक्षण का अबन्ध करेंगे प्ौर नियतकालिक प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम 
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परिवार नियोजन 


५४. राष्ट्रीय कल्याण और नियोजन के लिए भारत की जनसख्या को आकार और 
गुण दोनों दृष्टिकोणों से नियमित करने की समस्या शत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। प्रथम पंचवर्षीय 


०० ०० अ.] 


योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे ये है :--- 


(१) उन बातों की सही जानकारी प्राप्त करना जिनके कारण जनसंख्या की शीघ्र 
वृद्धि होती है, 

(२) मानव की प्रजनन शक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करना और उसके नियमन 
के उपाय ढंढना, 


(३) जनता को ज्ञीघत्र शिक्षित करने के उपाय निकालना, और 


(४) चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्रों में परिवार नियोजन की सलाह और सेवाओं 
को चिकित्सा सेवाओं का आवश्यक अंग बनाना + 


परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जनता में परिवार नियोजन के पक्ष में सक्रिय सहानुभूति 
उत्पन्न करना और वर्तमान ज्ञान के आधार पर परिवार नियोजन की सलाह तथा सेवाओं को 
बढ़ाना था । इसी के साथ जनाकिकी (डेपोग्राफिक ), भैबजिक और जीव विज्ञान का अध्ययन 
भी शुरू कर दिया गया था । जीव विज्ञान और जनाकिकी सम्बन्धी समस्याओं के लिए राज्यों, 
स्थानीय अधिकारियो, स्वयंसेवी संगठनों और वैज्ञानिक संस्थाप्रों को लगभग ११५ परिवार 
नियोजन उपचारालयों तथा १६ अनुसन्धान योजनाझों के निमित्त आथिक अनुदान के रूप में 
सहायता दी गई । द्वितीय योजना में इन कार्यक्रमों के विकास की व्यवस्था की गई हैं ।' 


५५. प्ररिकर नियोजन का-काये इतना झ्ागे बढ़ चुका है कि अब उसके व्यवस्थित विकास 
की आवश्यकता ही गई है + इस सिलसिले में जनसंख्या सम्बन्धी समस्याझ्रों का निरन्तर अध्ययन 
होना चाहिए और परिवार नियोजन तृथा जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं के लिए एक समुचित 
केन्द्रीय बोर्ड होना चाहिए । यह बोर्ड अपने कार्य में काफी हद तक स्वायत्त होना चाहिए। 
केन्द्रीय बोर्ड के कार्यक्रम के मुख्य अंग यें होंगे :--- 

(१) परिवार नियोजन सम्बन्धी सलाह और सेवाओं का विस्तार करना, 

(२) कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए काफी संख्या में केन्द्रीं की स्थापना करना भौर 
उन्हें चाल रखना 

(३) पारिवारिक जीवन के विषय में शिक्षा कार्यक्रम को विज्ञाल श्राधार पर विकसित 
करना, जिसमें यौन शिक्षा, विवाह संबंधी सलाह-मझविरा और बच्चों का 
लालन-पालन भी सम्मिलित हो 

(४) प्रजनन और जनसंख्या समस्याओं के जीव विज्ञान सम्बन्धी तथा भैषजिक पहलुझों 
के सम्बन्ध में अनुसन्धान करना, 

(५) जनाकिकी अनुसन्धान करना जिसमें परिवार परिसीमन के प्रयोजन की जांच- 
पड़ताल के साथ-साथ सांसगिक तरीकों का अ्रध्ययन् सम्मिलित है, 


(६) विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य की जांच व 


परीक्षण करना जिन्हें केन्द्रीय बोर्ड आर्थिक सहायता देता है 
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५१४ द्वितौय पंचवर्षीय योजने! 


(७) अ्रगति का मूल्यांकन और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, भौर 
(5) एक अच्छे साधन सम्पन्न केन्द्रीय संगठन की स्थापना करना । 


६. ५०,०० ० जनसख्या वाले सभी बड़े नगरो और कस्बों के लिए एक-एक उपचा- 
रालक स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। छोटे कस्बों और देहाती क्षेत्रों के बारे मे यह सोचा 
ग्रया है कि उनमें धीरे-धीरे प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के सहयोग से उपचारालय खोले जाएंगे । 
आशा की जाती है कि ये उपचारालय परिवार नियोजन की समस्या के प्रति एक श्राम जागरूकता 
उत्पन्न करेंगे और सलाह तथा सेवा भी प्रदान करेगे । बंगलौर के समीप एक केन्द्रीय प्रशिक्षण 
गौर उपचार सस्था तथा एक ग्राम प्रशिक्षण इकाई स्थापित करना इस समय विचाराधीन 
हैं। बम्बई में गर्भरोधक परीक्षण और मूल्याकन का केन्द्र विकसित किया जा रहा है। यह आवश्यक 
हैं कि सभी मैडिकल और उपचारण विद्याथियों को परिवार नियोजन का प्रशिक्षण दिया जाना 
चाहिए । एक निदिचत अवधि में सभी चिकित्सालयों और बहुसंख्यक ओऔषधालयों में परिवार 
नियोजन सेवा का विकास हो जाना चाहिए। मैडिकल, जीव वैज्ञानिक और जनांकिकी सम्बन्धी 
प्रनुसन्धान को सक्रिय रूप से उन्नत करने की भी व्यवस्था की गई है । परिवार नियोजन कार्यक्रम 
के लिए लगभग पाच करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है । झ्राशा की जाती हैं कि द्वितीय योजना 
की अवधि में लगभग ३०० उपनगर और २,००० देहाती उपचारालय स्थापित कर दिए जाएगे । 


स्वास्थ्य शिक्षा 


५७. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं दी जाती है उनका लक्ष्य उसी 
सीखा द्क पूरा होगा जिस सीमा तक जनता इन सुविधाओं का पूरा फायदा उठाएगी और अपनी 
आदतों और व्यवहार को बदलेगी । इसके लिए यह आवश्यक हो जाता हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा 
के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं । स्वास्थ्य शिक्षा का मूल उद्देधय जनता को यह सिखलाना है 
कि बह अपने ही कार्यों और प्रयत्नों द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करें । इंसलिए, अपना जीवन स्तर 
सुधारने के बारे में जनता की दिलचस्पी से इसकी शुरुआत होती है और इसका उद्देश्य यह 
रहता है कि व्यक्तियत रूप से तथा स्थानीय समाज के सदस्य के नाते लोग अपना स्वास्थ्य सुधारने 
के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझे । जनता की दिलचस्पिया, आवश्कताएं और महत्वाकांक्षाए 
उन्हें प्रारम्भिक सूत्र तथा मुख्य प्रेरक बल प्रदान करते है, जिससे कि वह स्थानीय योजनाओं और 
कार्यों में अपनी झुस कामनाएं तथा सहयोग प्रदान करती हैं। हां, जनता को विशेषज्ञों की देखरेख 
और सहायता की जरूरत होती है । केन्द्र में और राज्यों के स्वास्थ्य विभागों में जो स्वास्थ्य शिक्षा 
ब्यूरो खोल्े जा रहे हैं, वे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नौकरियों में रहते हुए प्रशिक्षण 
देज तथा शिक्षा साधनों में और शिक्षा प्रणाली मरे सलाहकार सेवा के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओ 
की सुन्दरतर व्याख्या प्रस्तुत करेंगे । 


अध्याय २६ 


आवास 


राष्ट्रीय आवास कार्यक्रम के सम्बन्ध में सबसे पहले कदम प्रथम पंचवर्षीय योजना की 
अवधि में उठाए गए । आगामी योजनाओं में इस कार्यक्रम को और भी ग्रधिक महत्व प्राप्त होगा । 
इस कार्यक्रम में एक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना तथा कम आय वाले लोगों के 
लिए मकान बनाने की एक योजना सम्मिलित थी । इस कार्यक्रम के एक अंग के रूप में, बायात 
श्रमिकों तथा कोयला और अश्नक की खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी मकान बनाने 
की योजनाएं कार्यान्वित की गई थी । दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन कार्यक्रमों को 
काफी बढ़ावा दिया जा रहा हैं । इस काल में ग्रामीण आ्रावास, गन्दी बस्तियों को हटाने तथा 
भंगियों के लिए आवास और मध्यम आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने के कार्यक्रमों को 
कार्यान्वित करते का विचार है । इन कार्यत्रमों के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे और दूसरी पंच- 
वर्षीय योजना की अवधि के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए है, उनका सक्षिप्त विवरण नीचे दिया 
गया है । आवास के लिए प्रथम पंचवर्थीय योजना में कुल ३८-४५ करोड रुपए की व्यवस्था की 
गई थी, जबकि दूसरी योजना में १२० करोड रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसका विभाजन 
इस प्रकार किया गया है :- 


(करोड़ रुपए ) 
सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास स्‍ डप्रू 
कम आय वाले लोगों के लिए आवास | | ४० 
ग्रामीण आवास &£., का पे १० 
गन्दी बस्तियों को हटाने और मंत्रियों के लिए आवास .. न २० 
मध्यम आय वाले लोगों के लिए श्रावास॒ .. की कर ३ 
बागान श्रमिकों के लिए आवास शत हु २ 

रेपककंपन्‍णअनम कक 
कुल योम ... - १२० 





कोयला उद्योग के श्रमिकों की आवास योजनाओं के लिए कोयला खान श्रम कल्याण निधि 
से वित्तीय सहायता मिलती है | इस निधि द्वारा पांच साल की अवधि में लगभग ८ करोड़ रुपए 
की व्यवस्था किए जाने की आशा है । अश्रक और कोयला खातों के श्रमिकों के लिए आवास 
योजनाओं की जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय पर है, तथा अन्य योजनाओं का भार निर्माण, आवास 
तथा सम्भरण मंत्रालय के हाथ में है । 


२. इन योजनाओं के अलावा, पुनर्वास, प्रतिरक्षा, रेलवे, लोहा और इस्पात, उत्पादन, 
सचार, निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालयों द्वारा आवास के अनेक कार्यक्रम आरमभ्म किए 
गए हैँ । राज्य सरकारों और-कुछ स्थानीय अधिकारियों की भी आवास की अपनी-अपनी योजनाएं 


५१४ 


५१६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


है । अनुमान है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि मे पुनर्वास मंत्रालय ने शहरी 
क्षेत्रों में ३२२३,००० मकान भौर निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय को छोड़कर 
अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों ने ३,००,००० मकान बनवाए। उपरोक्त अन्य 
आवास योजनाओं को मिलाकर, सरकारी अ्रधिकरणो ने पहली योजना मे लगभग ७,४२,००० 
मकान बनवाए । निजी तौर पर कितने मकान बनवाए गए, इसका अनुमान लगाना कठिन 
है । कर जाच आयोग के सिलसिले में की गई एक जाच से पता चला कि १६५३-५४ में शहरों 
में मकान बनाने पर लगभग १२४ करोड़ रुपया व्यय किया गया। यदि इसे पांच साल की अवधि 
के लिए एक औसत मान लिया जाए और एक मकान की औसत लागत लगभग १०,००० रुपए 
मान ली जाए तो पता चलेगा कि पहली योजना में निजी क्षेत्र में लगभग ६,००,००० मकान 
बनाए गए । इस प्रकार पहली योजना मे शहरो मे लगभग १३ लाख मकान बनाए गए । निजी 
तौर पर कितने मकान बनाए गए, इस बारे में भिन्न-भिन्न अनुमानों का लगाया जाता स्वाभाविक 
ही हे । है 

३. दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किए जाने वाले आवास कार्यक्रमों के निम्न 
लक्ष्य निर्धारित किए गए है :- 


मकानों की संख्या 
सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास ह १,२८,००० 
कम आय वाले लोगों के लिए आवास ६८,००० 
भंगियों सहित गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए आबास . १,१०,००० 
मध्यम आय वाले लोगों के लिए आवास ५,००० 
बागान श्रमिकों के लिए आवास ११,००० 


दिकमाणा हमा्पाभ सर साफकाक 





कुष्छामपक, 


कुल ग्रोग .. ३,२२,००० 


अन्य केन्द्रीय मंत्रालयो, राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकरणों द्वारा हाथ में लिए 
गए तथा कोयला खान श्रमिकों सम्बन्धी कार्य्रमों के परिणामस्वरूप ७,५३,१००० मकान बनाए 
जाने की आशा है । इसके अ्रतिरिक्त अनुमान है कि दूसरी योजना की अ्रवधि में निजी तौर पर 
८,००,००० मकाच बनाए जाएंगे। इस प्रकार दूसरी योजना में लगभग १९ लाख मकान बनाए 
जाएंगे, जबकि पहली योजना में लगभग १३ लाख मकान बनाए गए थे । 


सहायताप्राप्त औद्योगिक आवास योजना 


४. सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना पहले उत्त औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वी- 
कार की गई थी जिन पर फैक्टरीज़ अ्रधिनियम लागू होता है, किन्तु अब इसमें खानों में काम 
करने वाले श्रमिक भी सम्मिलित है। कोयला और अभ्नकः उद्योगों के श्रमिक इसमे सम्मिलित 
वहीं हैं, क्योंकि उनके लिए पृथक योजनाएं है। औद्योगिक आ्रावास योजना के ग्रधीन केन्द्रीय सरकार 
द्वार सज्य सरकारों और सरकारी अधिकरणों, मालिकों तथा औद्योगिक श्रमिकों की सहकारी 
पेस्थांत्री को ऋण तंचा अनुदान दिएब्जाते हैं। बेम्बई और कलकत्ता में कई मंजिलों के मकानों में एक 
कमरे के मेक? कं लिए अधिक से अधिक निर्धारित लांयत की रकम ४,५०० रुपए है, और 
दृजसी जगह में २,७५० रुपए है । द्वम्बई और कलकत्ता में दो कमरों के मकानों के लिए लागत 


ईै 


आवास ५१७ 


पर एक मजिल के मकानों के लिए, ३,३४० रुपए और दो मंजिले मकानों के लिए यह रकम ३,४६० 
रुपए है। राज्य सरकारों को ल्गत का ५० प्रतिशत ऋण के रूप में और ५० प्रतिद्ात आधिक 
सहायता के रूप में, सहकारी संस्थाओं को ५० प्रतिशत ऋण के रूप में श्र २५ प्रतिशत सहायता 
के रूप मे; श्रौर मालिकों को ३७३ प्रतिशत ऋण के रूप में तथा २५ प्रतिशत सहायता के तौर 
पर दिया जाता है । मालिकों के लिए ऋण की अदायगी की अवधि १५ साल है और दूसरों के 
लिए २५ साल । 


५. प्रथम पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में ७६,६७९ मकान बनाते का कार्यक्रम स्वीकार 
किया गया था। इसमें से १९,१६५ मकान बम्बई में, २१,७० ६ उत्तर प्रदेश में, ५,६२६ हँदराबाद 
में, ५;१८१ मध्य प्रदेश मे, ३,४४४ मध्य भारत में तथा अन्य राज्यों में इनसे कुछ कुम, संख्या 
में मकान बनाने की योजना, थी । अनुमान है क़ि पहल्ली पंचवर्षीय योजना की स्रमाप्ति से 
पूर्व लगभग ४०,००/ मकान बनकर तैयार हुए । स्वीकृत मकानों की कुल संख्या में से ६८,२०० 
या लगभग ८५ प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा, १०,१६१ या लगभग १३ प्रतिशत निजी मालिकों 
द्वारा, और १,३१८ या १६ प्रतिशत झ्ौद्योगिक श्रमिकों. की सहकारी संस्थाश्रों द्वारा बचाए 
जा रहे है । जब्न यह योजना बनाई गई थी, उस समय मालिकों एवं सहकारी स्रंस्थाओं की ओर 
से पर्याप्त सहयोग,की आशा की,गई थी । योजना के इस पहलू की जांच की जा रही है तथा मालिकों 
और श्रौद्योगिक श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं का और अधिक सहयोग आप्त करने के लिए 
आवश्यक उपायों का अध्ययन किया जा रहा है । 


कम झाय वाले लोगों के लिए मकान 


६. कम आ्राय वाले लोगों के लिए मकान बनाने की योजना £६५४ के अन्त में आरम्भ की 

गई थी । इस योजना के अनुसार, जिन लोगों कौ वार्षिक आय ६,००० रुपए से अधिक नहीं है, 

उन्हें सूद की उचित दर पर मकान बनाने के लिए दीघकालीन ऋण दिए जाते हैं +व्यक्तियों को 
तथाल्‍्डच सहकारी संस्थाओ्रों को, जिबके सदस्य इस शर्त को पूरा करतेंहों, ऋण दिए जाते हैँ। जमीन 
समेत खकान बनाने की अनुमानित लागत की ८० प्रतिशत तक ही सहायता दी जाती है और 
यह सहायता अधिक से अधिक ८,००० रुपए तक ही दी जा सकती है । इस बीजना के अन्तर्गत 
राज्य संरकररों को ३३ प्रतिद्षव सूद-पर ऋण दिए जाते हैं, जिनकी अदायगी की अ्रवधि हे साल 
है । राज्य सरकारों को इसलिए कऋण दिए जाते है ताकि स्थानीय अधिकरण मकानों के लिए 
जमीन अआपण्ते कर सकें और उसका विकास कर सके तथा उसे मकान बनाने वाले लोगों को दे 
सके । स्थानीय संस्थाएं, धर्मार्थ संस्थाएं, अस्पताल आदि भी मकान बनाने के लत्लिए इस योजना 
के अधीन सहायता प्राप्त कर सकते हैं ताकि वे किराए पर अथवा किल्तम्खरीदढ की 
बक्तें प्रथोड़ी तनख्वाह पाने वाले अपने कर्मचारियों को मकान दे सर्के । पहली योजना के 
अन्त विक' लगभग “०, ० ०० मकानों: केईलिए और विभिन्न भूमि विकास योजनाओं के लिए लगभग 
२१-४५ करोड़ र्मए के ऋण स्वीकार किए गए थे ॥ कम आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने 
कौ कोजना हारे व्यापक रूप से 'अनुसव की जाने वाली आवद्यकता को पूरा करने का प्रयत्न 
क्रियएन्नया है शोर बहुक़-से लोगों के इस योजना से लाभ उठाने का'प्रयत्त किक है। किन्तु जमीन 
की बेहुक़ वी, कीमतों के कारज करवा मकानों के लिए उचित रूप से विकसित स्थानों के अभाव 
के काएण इस वोजना के अधीन मकान बनाने के कार्य में वैसी प्रगति नही हो सकी है जैसी कि 

प्रंक्षान्की मई श्र हु हे 





प्श्द् द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


७. उचित रूप से विकसित तथा उपयकत मूल्य पर जमीन की व्यवस्था करना समस्त 
ग्रावास कार्यक्रमों की सफलता के लिए भ्रत्यावर्यक है, क्योंकि कम झाय वाले लोगों के मकानों 
के अतिरिक्त व्यक्तियों, सहकारी संस्थाझ्रों तथा निजी व्यापारों के लिए भी मकानों 
स्थानों की व्यवस्था करनी होगी । निजी तौर पर व्यक्तियों के लिए, विशेषतः कम और मध्यम 
श्राय वांले व्यक्तियों के लिए मकान बनाने का कार्य और भी अधिक तेजी से हो सकता है यदि 
स्थानीय अधिकरणों द्वारा कम दरों पर मकानों के लिए विकसित स्थान उपलब्ध कराए जा 
सकें, किस्तु उन्हें दुबारा बेचने के लिए इन पर उपयुक्त शर्ते लागू होनी चाहिए। हाल के वर्षों में 
विशेषतः झहरों में; जहां बड़ी तेजी से आबादी बढ़ी है, जमीन की ऊंची कीमतों और मकानों 
के स्थानों की सामान्यत" कमी होने के कारण ही मकान बनाने के कार्य में बहुत धीमी प्रगति हुई 
है । इसलिए यह वांछनीय प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों और स्थानीय अ्रधिकरणों को 
रिहायश की जगहों का विकास करने के लिए सहायता दी जाए और ये स्थान कम आय वाले 
उन व्यक्तियों को बेचें जाएं जो अपने निजी इस्तेमाल के लिए मकान बनाना चाहते हैं, चांहे वे 
कम आय वाले लोगों के लिए लागू की जाने वाली विशिष्ट आवास योजना के अन्तगंत ऋण 
केलिए प्रार्थी हों या न हो। यह भी सूझाव रखा गया है कि कम आय वाले लोगों के लिए मकोन 
बनाने कौ योजना के धन का कुछ भाग भ्रायोजित आधार पर भूमि विकास के लिए इस्तेमाल 
किया जाए। उन शहरों पर विज्येष ध्यान दिया जाएगा जहां काफी घनी आबादी है तथा जो 
शहर दूसरी पचवर्षीय योजना मैं कार्यान्वित किए जाने वाले विकास कार्यक्रमों के कारण और 
भी अ्रधिक तेजी से विकसित होने वाले है। राज्य सरकांरें वैयक्तिक स्थानीय अधिकारियों 
के साथ इस बारे में जांच करें कि इस दिशा में कहां तक कारंवाई की जा सकती है। बिक्री के 
झलावा पट्टे पर दी जाने वाली जगहों का भी विकास किया जाएगा । 


देहातों के लिए झावास 


८. जैसा कि इस अध्याय के अगले हिस्से में दिए गए विवरण से पता चलता है, देहाती 
वैत्रों'में मकान सम्बन्धी परिस्थितियों में सुधार करना एक बहुत बड़ा कार्य हैं। देहाती क्षेत्रो के 
५ करोड़ ४० लाख मकानो में से अधिकांश के पुनरनिर्माण या उनके काफी सुधार की जरूरत है । 
देर था स्ेर, प्रत्येक गांव की अपनी एक योजना होनी चाहिए जिसके अनुसार चौड़ी गलियी व 
नालियों और मकानों के बीच”उचित फासला और पंचायती स्थानों तथा बच्चों के लिए खेलने के 
मेंदानों की व्यवस्था हो । देहाती क्षेत्रों में गृह-सुधार का कार्य ग्राम विकास के सामान्‍य कार्यक्रम 
का ही एक पंहलू हैं और देहातों की समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ:झावास काय॑ में भी आजा से 
अधिक प्रयति' होगी, फिर,भी कुछ दिल्लाम्रों में विश्वेष कारंवाई करने की जरूरत है । शरू में ऐसी 
कारंवार्द छोठे-केंगाके कर: की जा सकती है और बाद में उसे और अधिक बढ़ाया जा सकता हैं । 
देहात में मकेक्त बनाने के लिए जो साज-सामोतत प्रयुक्त होता है, उसका अधिकांश भाग वहीं 
परमित्रे जात हैं और उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है । देहाती क्षेत्रों में स्वेच्छा 
से खहकहरी आधार पेर श्रम करने तथा स्थानीय रूप से सामहिक कारंवाई करने की काफी गंजा- 
इल है भोर यदि घुरू से ही ठीक रवेया अपनाया जाएं, क्तो इस कार्य मे काफी तेजी से प्रगति की 
चहपकररिहे ॥ भाजादी में वक्धिहोति के काराण चक्तेआबादी की:समस्या और भी अधिक उप्र-हो 
कह आर संर्यन सम्हे/ज ग्रह :सकान बदाने के लिए और अधिक स्थानों की जरूरत है । अनुसूचित 

पक भारिस्म जाजिकी पका पपनव सिछंडे चर्चों#करीयरों और सामान्यत: गांवों के मूमिहीन 
लोसों का जढूँ तक खुस्बन्ध हैं, पत्ती आबादी की समस्या सबसे झधिक विकराल है, हालाकि 









आवास प्श्ह 


यह समस्या केवल इन्हीं लोगों तक सीमित नही है । गांवो के अधिकार-हीन लोगों की मकान 
सम्बन्धी परिस्थितिया बहुत खराब है और उनकी ओर फौरन ध्यान दिया जाना चाहिए । 
कारीगर लोग ऐसी परिस्थितियों मे रहते और काम करते है कि उनमें कार्य करने के अधिक उन्नत 
तरीको को अपनाना बहुत मुहिकल है। इसके अतिरिक्त ये परिस्थितियां कारीगरों के स्वास्थ्य 
के लिए भी बहुत हानिकारक है । देहातो में जिन लोगों की स्थिति कुछ अच्छी भी है, उनके मकानों 
के नक्शे पुराने ढंग के है और उनमें रोशनी, रोशनदान तथा नालियों भ्रादि की समुचित व्यवस्था 
नही है । समस्त गांवों में अब निरन्तर इस बात की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा हैं कि 
उनमें मल-मूत्र की निकासी के अधिक उन्नत तरीकों को अपनाया जाए और अब समय आ गया 
हैं कि इस दिश्ञा में बड़े पैमाने पर प्रयत्त किया जाए | एक आखिरी बात यह भी है कि नए गांवों 
और वतंमान गांवों के विस्तार के लिए गांवों के और अधिक उन्नत नक्शे लागू करने होंगे । 


९. ये कुछ मुख्य काय॑ है जिन्हें पूरा करके गांवों की मकान सम्बन्धी हालतों को सुधारा 
जा सकता है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरी योजना की अवधि में बहुत कुछ किया जा 
सकता है, पर तभी जब कि विभिन्न ग्रामीण कार्यक्रम जिला और ग्राम स्तर पर मिल्लेँक़॒र 
कार्यान्वित' किए जाएं और उनमें जनता का भ्रधिकाधिक सहयोग प्राप्त हो । गाँवों की मकान 
सम्बन्धी स्थिति को सुधारने, का कार्य अपने झ्ाप में कोई पृथक उद्देश्य महीं है, बल्कि वह वो 
गांवों के पुनर्निर्माण की विशालतर योजना का ही एक हिस्सा है, जिसमें ये बातें सम्मिलित 
हैं: कृषि की पैदावार में वृद्धि, अधिकाधिक क्षेत्रों में सहकारी आधार पर कार्य, 
गांवो में पानी की[व्यवस्था, गंदे पानी की नालियां, सफाई, गांव की सड़कें, अनुसूचित जातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण कार्यक्रम, तथा गांवों के कारीगरों के लिए अधिक काम, 
दिलाने और उनके रहने की अधिक अच्छी हालतें पैदा करने के कार्यक्रम । दूसरी योजना 
में इन और भन्य कार्यों के लिए धन की व्यवस्था की गई है। ग्रश्मीण, सामुदायिक कार्यक्रम के सफल 
होने और ग्रांवो के लोगों ढ्रा और अधिक जिम्मेदारी संभाल लेने पर यकंवों भें मकानों की 
स्थिति में सुधार होने की आजा है। इस समय जिस बात की आवश्यकता हूँ श्वह यह है कि 
प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना क्षेत्र में और अन्यत्र भांवों के लोगोंको मकान 
सम्बन्धी समस्या से पूरी तरह परिचित कराया जाए और जो कदम आवश्यक समझे जाएं 
उन्हें फौरन उठाया जाए, जैसे गांवों की आबादी का विस्तार, हरिजतों और विभिन्न पिछड़े वर्गों 
के लिए मकानों के स्थानों [तथा श्रन्य प्रकार की सहायता की व्यवस्था, भविष्य में बनाए जाने 
वाले मकानों के लिए अधिक अच्छे मानदण्ड निर्धारित करना और वर्तेसान मकानों में रोशनी, 
रोझनदान और गन्द्रे पानी की नालियों की ओर अधिक अच्छी व्यवस्था करना । 


* + १७०. पहलीं योजना की अवधि में गांवों में रहन-सहन की स्थिति में खुधार करने के लिए 
कुछ कदम उठाश गए हैँ । सामुदायिक योजना क्षेत्रों में ५८,००० ग्रामीण टट्टियां, १,६०० 
मील गन्दे पानी की नालियां और २०,००० कुएं बनवाए गए हैं और ३४,००० कुओं की 
मरम्मत की गई है । इसी प्रकार राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्रों में 5०,००० ग्रामीण टट्टियां, २७०० मील 
गन्दे पाली व नालियां, और ३०,००० नए कुएं बनवाए गए तथा ५१,००० कुओं की सरम्मत 
की गई | राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना क्षेत्रों में लगभग २६,००० मकान बनेवाए 
गए और लमभग इतसे ही मकानों की मरम्मत की भई । कई राज्यों के देहाती क्षेत्रों में इंटों के 
मं लगाए जा रहें हैं । कहीं-कहीं ये भदु सहकारी संस्थाओं के ढारा मी लगाए गए हैँ । मिसाल 
के तौर पर उत्तर प्रदेश में १६५०-४ ६ में १६ सहकारी भट्ट लबाए मए, १६५४-५५ तक यह 


५२० द्वितीय पंचवर्षीय: योजना 


संख्या बढ़कर ७५२ हो गई । इन भट्ठों के झ्रासपास के गांवो में निरन्तर अधिक अच्छे प्रकार के 
मकान बनाए जा रहे है। कई राज्यो में हरिजनों को मकान के स्थान देकर और मकान बनाने की 
सहकारी संस्था्रों का सगठन करके उनकी मकान सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के प्रयत्न किए 
जा रहे है । केन्द्र मे निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय ने एक ग्रामीण आवास संगठन स्थापित 
किया है जो इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करेगा और मकान बनाने के अधिक 
भ्रच्छे नक्शे, ले-आउट और तरीके सुझाएगा और यह भी बताएगा कि स्थानीय साज-सामान 
का और अधिक भअ्रच्छा उपयोग किस प्रकार किया जाए । 


११. देहाती क्षेत्रों मे मकान बनाने का कार्य वस्तुत: सहायता प्राप्त स्वावलम्बन का कार्यक्रम 
ही है, जिसमें शिक्षा और पथ-अ्रदर्शन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हैं। सरकार से जो सहायता 
मिलेगी, उसका मुख्यतः यह स्वरूप होगा : टेकनीकल परामझश, आदर्श मकानों तथा आदी गांवों 
का मर्देशन, अधिक अच्छे प्रकार के नक्शों की व्यवस्था, स्थानीय साज-सामान के उपयोग के सम्बन्ध 
में ऋरम्धिक परीक्षण; ऐच्छिक श्रम के आधार पर सहंकारी ग्राम कॉर्येक्रमों का संगंठन और 
विज्वेक्त: हरिजनों तथा अभय पिछड़ें वर्गों के लिए आधिक सहायता की व्यवस्था । यह अच्छा 
होगा कि प्रत्येक राज्य के आवास विभाग में एक छोटा-सा टेकनीकल दल हो जो स्थानीय परि- 
स्थिह्षियों के अनुरूप मकानों के नक्शे और नमूने तैयार करे और स्थानीय वस्तुओं के सम्भावित 
प्रयोग का अध्ययन करे । इसके अतिरिक्त, ग्राम विकास के किसी न किसी पहलू से सम्बद्ध विभिन्न 
सरकारी एजेंसियों को अपने कार्यो में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों में समन्वय स्थापित 
करना चाहिए। जैसा कि अंध्याय १६ में सुझाव दिया गया है, हरिजनों और अन्य पिछड़े वर्गों के 
बारे में विस्तार कार्यकर्ताओं को ऐसे क्रदम उठाने चाहिए जिनसे गांवों के लोग मुफ्त मकानों के 
स्थानों की व्यूवस्थः करे, ताकि मूमि-हीन कृषि मजदूरों द्वारा मकन बनाए जा सकें । मिसाल के 
तौर पर 'हरिजनों। तथा अन्य पिछड़े वर्गों की मकान सम्बन्धी हालत सुधारने के लिए और 
प्रामीण सामुदायिक कारखाने स्थापित करने के लिए जहां-जहां झाथिक सहायता की व्यवस्था 
बोजूद है, वह सहकारी समितिया बनाई जानी चाहिएं और पारस्परिक सहायता दलों का संगठन 
किया जीना चाहिए । दैहातो में मकान बनाने के कार्यक्रम यदि इस प्रकार कार्यान्वित किए जाएं 
तो उनसे .न केवल देहांतो का जीवन-स्तर' उन्नत होगा, बल्कि उनसे ग्रामीण रोजगार में 
भीवृद्धि होमी और उपलब्ध जन-दक्ति 'सांधतनों का पूरा-पूरा उपयौग हो सकेंगा । 

के कि | 


कम भन्‍दी बस्तियों को हटाना और संगियों के लिए झावास 


१२. भ्रत्येक बड़े शहर में गंदी बस्तियों का होना गम्भीर चिन्ता का विषय है। सहायता 
प्रह्ते ऑकजिक प्रोजक्ल के परिणामस्वरूप क्छिले दो या तीन साल में गन्दी बस्तियों में 
रहने काले कू् लोछ अपने घरें से हटाकर दूसरे स्थाबों में क्साए गए है किन्तु सामान्यतः गन्दी 
बंस्तिकों की समस्या अभी तक पहले जैसी ही बनी हुई है । यदि ऐसे उपाय न किए गये कि 
वई बनती बस्तियों: के बसनाःअसम्भव हो जाए तो मन्दी बस्तियों की समस्या और भी गम्भीर 
हो ज़ाइगी । सत्दी बस्तियों के विस्तार को सेकने के लिए दो तरह के कार्य करने होगे । पहला तो 
यृह कि नक़त्पालिकाड़ेसम्बन्धी उपनियर्मों को पूसे सख्ती के साथ-,लागू करना चाहिए। 
इन अडियखो की बऋ़्यू करने में? पढ़ेजचिसे लोगों की सहायता फ्रप्त की जानी चाहिए और जो 
नह।करे वसिया?केतनी शुरू हहे उही हों) उनकी ग्रे तुरूत'- ध्यान देवा चांहिए । दूसरे यह कि 

के 3 आजकल पशशवारकनाई/जएती/ चाहिए और - ये योजनाएं पहले उन शहरीं के 








आवास प२१ 


लिए बननी चाहिएं जो बहुत बड़े है या हाल के वर्षों में बहुत बढ़ गए हैं या अगले कुछ वर्षों 
में उनके तेजी से बढ़ जाने की सम्भावना है । वृहद्‌ योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 
स्थानीय अधिकरण के पास आवश्यक अधिकार होने चाहिएं ताकि वे क्षेत्रीय योजनाएं लागू 
कर सके, भूमि का उपयोग कर सके और जहां-तहां होने वाल्रा विकास रोक सकें । जहां आवश्यक 
हो, वहां नए विभाग स्थापित किए जाने चाहिए | दिल्ली में हाल ही में एक विशेष विकास 
विभाग स्थापित किया गया हैं । 


१३. भविष्य में और नई गन्दी बस्तिया न बस सकें, जहा इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा 
रही है, वहां यह भी जरूरी है कि वर्तमान गन्दी बस्तियों की समस्या को भी सुलझाया जाए । बहुत 
हद तक गन्दी बस्तियों का बिल्कुल सफाया कर देनें के अलावा और कोई चारा नहीं है, किन्तु 
कुछ मामलो मे सुधार कार्य भी किए जा सकते है। श्रभी तक तौन प्रकार की कठिनाइयों के कारण 
गन्दी बस्तियों को हटाने के प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किए जा सके--गन्दी बस्तियों कौ अपने 
अ्रधिकोर में करने के लिए बहुत भ्रधिक कीमत की अदायगी, इन बस्तियों में रहने वाले लोगों की 
दूर जगहो पर जाने वी अनिच्छा क्योंकि इससे उन्हें उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के अस्त- 
व्यस्त हो जाने की आशंका थी, तथा इन लोगों के लिए मकान बनाने के लिए झ्राथिक सहायता की 
आवश्यकता, ताकि ये मकान उन्हें इतने किराए पर दिए जा सके जिसे वे अदा कर सके । गन्दी 
बस्तियों को हटाने और भंगियों के लिए मकान बनाने की नई योजना तैयार करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने इन॑ पहलुओं को ध्यान में रखा हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए 
कुल २० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 


१४. गन्दी बस्तियों को श्रपने अ्रधिकार में करने की कीमत को जो आजकल विशेषतः 
बड़े झहरों में बहुत अधिक है कम करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि सज़्य सरकारों को 
संविधान के अनुच्छेद ३१ की व्यवस्थाझ्ों का लाभ उठाना चाहिए । कानून में उचित परिवतेन 
करके, भूमि प्राप्त करने की कारंवाई में जो विलंम्ब होता है उसे कम करना चाहिए । गन्दी बस्तियों 
को हटाने तथां भंग्रियों के लिए मकोन बनाने करे उस योजना के अनुसार जी भ्रब लागू की जाएगी 
राज्य सरकारों से यह कहा गया हैं कि वे अपने बड़े लहरों में सबसे अधिक गन्दी बस्तियों के 
क्षेत्रों का सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण कराएं और गन्दी बस्तियों की हटाने के लिए ऋ्रबद्ध 
कार्यक्रम तैयार करें । यह योजना दो मुख्य सिद्धान्तों पर आधारित हैं । पहला सिद्धान्त तो यह है 
कि गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को कम से कम अल्त-व्यस्त किया जाए और जहां तक हो 
सके उन्हें गन्दी बस्तियों कें-आसंपास ही दूसरे मकानों में बसाया जाए ताकि वे अपने रोजगार 
के ईलाकी से दूरन जा पड़ें | दूसरा सिद्धान्त यह हैं कि गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग जितना 
किराया अदा कर सकें उनसे उतना ही किराया लेने के लिए बड़े-बड़े मकान बनाने की अपेक्षा वाता- 
वर सम्बेन्धी सफाई रखने तथा झावश्यक नागरिक सुविधाओं कीं व्यवस्था करने पर अधिक 
जोर द्विंया जाना चाहिए । योजना में इस कार्य के लिए जो आ्थिक व्यवस्था की ग्रई है उसके अनुसार 
यह प्रस्ताव है कि कैन्द्रीय सरकार को लागत का २५ प्रतिद्षत आधथिक सहायता के रूप में और 
५० प्रतिशत ऋण के रूप में देना चाहिए जो ३० साल की अवधि में अदा करना होगा । लागते 
का. झेष २५ प्रतिशत राज्य सरकारें अपने ही साधनों से आथिक सहायता के रूय में देंगी ! यह" 
सुझाव दिया गया है कि जहां सम्भव हो, पिशछ्ेदत: जहां गन्दी बच्ष्तियों में रहने वाले लोब बहुत 
कम ,ईकिराया दें सकते हों, वहां राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थात्रों को गन्दी बस्तियों में रहने 
वाले लोगों को १००० से लेकर १,२०० वर्बफुट तक के विससित तथा निर्दिष्ट खकान बनाने के 
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स्थान देने चाहिए और सीमित मात्रा में मकान बनाने का सामान भी देना चाहिए तथा स्व- 
सहायता एवं पारस्परिक सहायता के आधार पर अपने लिए जहां तक हो सके वहां तक निर्दिष्ट 
नमूने के मकान बनाने का कार्य गन्दी बस्तियो मे रहने वालों पर ही छोड़ देना चाहिए। राज्य 
सरकारों के पथप्रदर्शन के लिए गन्दी बस्तियों को हटाने और उनमें सुधार करने की योजनाओं 
की मानक-लागत का हिसाब लगाया गया है । योजना के अनुसार अच्छे मकानों में बसाए 
जाने की सुविधाएं गन्दी बस्तियों में रहने वाले उन परिवारों को दी जाएंगी जिनकी आय बम्बई 
और कलकत्ता में २१५० रुपए मासिक तथा दूसरी जगहों पर १७५ रुपए मासिक से अधिक नही 
है । इससे भ्रधिक आय वाले परिवारों को कम, आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने तथा अन्य 
योजनाओं के अ्रधीन ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा भर यह भी प्रस्ताव है कि भूमि 
प्राप्त करने में उनकी सहायता की जानी चाहिए और राज्यों द्वारा विकसित कुछ जमीन उनके 
लिए सुरक्षित रुख दी जाए । चूकि अधिकाश नगरों की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग ज्यादा- 
तह मेहतर हूँ, इसलिए यह आशा की जाती है कि नए कार्यक्रम के अधीन बहुत-से मेहतर अपने 
घरों को छोडकर नए घरों में बसाए जा सकेंगे । 

तक +7 
मकान बताने की श्नन्य योजनाएं । 
“# १५. बायान श्रम अधिनियम, १६५१ की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रत्येक बागान मालिक 
के लिए यह अनिवार्य है कि वह बागानो में रहने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए निर्दिष्ट 
प्रकार के मकान बनवाए । बड़े-बडे बामान मालिक तो इस झतें को पूरा कर सकते हैं, किन्तु 
छोटे बागान मालिकों को ऋण के रूप में सहायता देते की आवश्यकता है । दूसरी योजना में इस 
कार्य के लिए २ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इस योजना के अन्तर्गत लगभग ११,००० 
मकान बनाए जाने की आशा है । 


# 


१६. कई क्यों से कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए अच्छे प्रकार के 
मकानों की व्यवस्था करने के प्रयत्त किए गए है । कोयला उद्योग के कार्यक्रमों में बहुत अधिक 
विस्तार हो जाने के कारण दूसरी पंचवर्षीय योजना में खनिकों के लिए मकानों की व्यवस्था करना 
काफी महत्वपूर्ण है। पहले के प्रस्तावों क़ो कार्यान्वित करने में जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके 
आखर पर हाल ही में एक नई योजना बनाई गई है । कोयले की खानों से रवाना होने वाले प्रत्येक 
उत्त कोयले और कोक पर ६ आने का एक उपकर वसूल किया जाता है, जिससे इस योजना का 
खर्चे चलता है। इस प्रकार लगभग १ करोड़ की वाषिक आय होती है । इस योजना के अन्तर्गत 
कोयला श्रस कल्याण बोर्ड कोयला खानों के मालिकों से पट्टे पर ४० साल की अवधि के लिए मुफ्त 
या मामूली कियुएं पर जमीन प्राप्त करेगा । बोर्ड द्वारा मकान बनाए जाएंगे और कोयला खातों. 
के मलिक खडे को प्रत्ति मकान प्रत्वि मास २ रुपए किराया देंगे और मजदूरों से भी बोर्ड को दी 
रई उक़म' से अधिक किराया वसूल नहीं किया जाएगा । इस लिए लगभग ८ करोड़ रुपए 
उपलब्ध किए जानें की आधा है और आझा की जाती है कि योजना की झवधि में लगभग 
ब०३००० मकान बनाए जाएंगे । 


९७.  अेज्रेंक सान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १६४६ के अनसार भारत से निर्यात 
किए जाने कले अंभ्रक पर कीचल के हिसाब से ढाई प्रतिद्षत का उत्पादन शुल्क लगाया गया है। 
कीकामिक आय सगर्दम ६४ जवख रुपया है । अज्नक की खानों में काम करने वाले मजदूरों 


थक. मत 
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फ्काज कीज॑ना १६५३ में स्वीकार की गई थी । 





आवास ५२३ 


१८. केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण देने की योजना, 
जो कुछ वर्ष पहले रोक दी गई थी, १६५६-५७ से फिर चालू कर दी है । वर्तमान योजना के 
अनुसार २४ महीनों की तनख्वाह या अधिक से अधिक २५ हजार रुपया नए मकान बनाने के 
लिए पेशगी दिया जा सकता है और मकानों में विस्तार करने के लिए दस हजार रुपए 
तक की रकम दी जा सकती हैं। ये रकमें २० साल की अवधि में साढे चार प्रतिशत वाषिक सूद की 
दर से वापिस करनी होंगी । 


१६. मध्यम आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने की एक योजना के निमित्त दूसरी 
योजना में तीन करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इस योजना के अन्तग्त बीमा कम्पनियों के 
साथ सहयोग किया जाएगा और आरम्भ से प्रस्तावित शर्तों के अनुसार सरकार और 
बीमा कम्पती दोनों मिलकर प्रत्येक ऋण को स्वीकार करेंगी । मकान की लागत के ८७ 
प्रतिशत भाग तक ऋण दिया जा सकता है, जिसमें जमीन की लागत भी सम्मिलित हैं। जमीन की 
लागत का २४ प्रतिशत भाग सरकार देंगी और शेष ७४५ प्रतिशत बीमा कम्पनी देगी । जीवन 
बीमा का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद योजना के विस्तुत विवरणों पर इस समय विचार 
क्या जा रहा है । ' 


आवास सम्बन्धी आंकड़े और सर्देक्षण 


२०. ग्रामीण और दशहरी दोनों ही क्षेत्रों में कुछ दशाब्दों से मकानों की समस्या 
निरन्तर , विषम होती गई है । भारत में मकानों की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ थोड़ें-से 
ही वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए है। मकानों के बारें में जो आंकड़े हैं, वे सरोष और अपूर्ण हे 
धौर:डस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं है जिनसे या तो यह मालूम हो सके कि कितने नए मकान 
बैने या मकानों की कितनी कमी है । किसी भी पैमाने पर मकान सम्बन्धी कार्यक्रमों को तैयार 
करने के लिए यह आवश्यक है कि नियमित समय यर ठौक-ठीक्‌ आंकड़े उपलब्ध होते रहें। 
केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन राज्यीय सांख्यिकी ब्यूरो के सहयोग से सार्वजनिक और निजी दोनों 
ही क्षेत्रों में मकानों और मकान बनाने के सम्बन्ध में श्रांकड़े जसर करने क लिए प्रयत्न कर रहा हैं । 
भर्थ-व्यवस्था को नियमित करने में निर्माण सम्बन्धी और पझ्रधिक कारंवाई का बड़ा महत्वपूर्ण 
भाग रहेगा । इसलिए इस क्षेत्र में आंकडों सम्बन्धी सूचना का बड़ा महत्व है | 


२१. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने अपने सातवें दौंर में (अक्तूबर १९५३ से मार्चे १९५४) 
नमूने के तौर पर ६४३ गांवों और ५३ शहरों तथा बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली और मद्रास, इन चार 
बड़े शहरों में मकान सम्बन्धी परिस्थितियों की जाच की । ५३ झहरों में से १४ शहरों को आबादी 
१ लाख या इससे अधिक थी, & की आबादी ५० हजार से १ लाखं तक, १४ की आबादी १४ से 
४० हजार तक और १६ की झ्रावादी १५ हजार से कम थी। इस सर्वेक्षण के परेणमस्वेरूप जो 
आंकड़े उपलब्ध हुए, उन्हें हाल ही में तालिकाबद्ध किया गया हैं झौंर य्यंपि ये आंकड़े अस्थायी 
है, फिर भी उनसे देश की झ्ावास स्थिति के कुछ पहलुझों पर प्रकाश पड़ता हैं । ईस जांच से पता 
चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ८४ प्रतिशत मकान मिट्टी की कुरसी पर बने हुए हैं, ८५३ प्रतिशत 
की दीवारें मिट्टी, बांस या सरकण्डे की हैं और लगभग ७० प्रतिश्षत की छतें घास-फूस, सरकप्डा 
और मिट्टी आदि के हैं। लगभग ७ प्रतिशत सकान इंटों की कुरसी पर बने हैं और उनकी दीवारें 
इंट सीमेंट या पत्थर की हैं और उनकी छ्तें पनालीदार चादरों या खपरेत् आदि की हैं। €५ 


प्रतिकत से: श्धिक मकानों मैं टट्टियां नहीं हैं । जहां तक पीने के पानी के साधनों कन सम्बन्ध है, ७० 


प्र४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


प्रत्तिक्त मकान कुओं पर, १३ प्रतिशत तालाबों और तलैयों पर, १२ प्रतिशत झीलों, चर्मों और 
नदियों झ्ादि प्राकृतिक साधनों पर, ३ प्रतिशत नलकूपों पर भर १५ प्रतिशत से कम पानी के 
नलकों पर तथा १४ प्रतिद्त अन्य साधनों पर निर्भर है। जिन मकानों का सर्वेक्षण किया गया 
उनमें से लगभग ८१ प्रतिशत मे ३ या ३ से कम कमरे थे, ३४ प्रतिशत में १ कमरा था और ३२ 
प्रतिशत में दो कमरे थे । लगभग ३५८-४ घरों मे प्रति व्यक्ति १०० वर्गफुट से कम जगह थी 
और ३२*४ प्रतिशत में १०० और २०० वर्गफुट के बीच जगह थी । 


२२. जांच के दौरान में जिन शहरी क्षेत्रों का अध्ययन किया गया, उनमे लगभग चौथाई 
मिट्टी की कुरसी पर बने है श्रौर उनकी दीवारें और छते भी मिट्टी की पाई गईं । इस अध्ययन से 
इस विचार की पृष्टि हुई कि पिछले बीस वर्षो मे उतने नए मकान नही बने जितनी आबादी 
शहरी क्षेत्रों में बढ़ गई है। उपलब्ध आकड़ों से पता चलता है कि दहरी आबादी में ३ से ४ प्रतिशत 
वाधिक वृद्धि हुई है किन्तु नए बनाए गए मकानों मे २ से २-५ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई 
हैं। शहरी क्षेत्रों में लगभग ४४ प्रतिशत मकानों मे केवल एक कमरा है, २० प्रतिशत में २ कमरे, 
१२ प्रतिशत में ३ कमरे , और १६ प्रतिशत में ४ या अधिक कमरे है । लगभग ४६ प्रतिशत मकानों 
में प्रति व्यक्ति जयह १०० वर्गफूट से कम है। इन तथ्यों से शहरों की वर्तमान घनी आबादी 
का पता चलता है और इस समय जो हालत है, उसको देखते हुए शहरों मे और भी अधिक घनी 
आबादी हो जाने की सम्भावना है । 


२३.. शहरी क्षेत्रों में मकानों की कितनी कमी है, उसका केवल मोटे तौर प्र ही अनुमान 
बगाया जा संकता है । ६ करोड़ २० लाख शहरी झ्राबादी के लिए १६५१ में लगभग १ करोड़ 
मकाच थे । मोढे तौर फरः उस साल लगभग २५ लांख मंकानों की कमी थी। १६३१ और १६४५ 
के बीच शहरों की आंब्रादी में १ करोड़ ६ लाख तथा १९४१ और १९५१ के बीच १ करोड़ 5६ 
लाख की वृद्धि हुई । इन दोनों दशकों मे शहरी क्षेत्रों में बसे हुए घरों की संख्या में क्रमश: १८ 
श्रीरः (५/चाख की वृद्धि हुई । किस स्तर के मकान बने, इस प्रश्न को छोड़ दें ती भी १९४१-५१ 
की भ्रवधि में परिमाण की दृष्ठि से सकानों की सख्या में बड़ी कमी रहीं। युद्धोत्तर विकास 
तथा देख-व्भाजन के साथ-साथ झहरी श्ाबादी मे तेजी से वृद्धि हुई है। १९५१ और १६६१ के 
बीच कुल शहरी झावादी 'में लगभग ३३ प्रतिशत की वृद्धि हो जाने की आझ्या है। इसलिए यदि 
प्रभावज्ञाल्री उपाय न किए गए तथा शहरी विकास के लिए यदि सावधानीपूर्वक कार्यक्रम न बनाए 
गए, तो १६११ की तुलना में १६६१ में मकानों की दुगुनी कमी हो सक़ती है । निजी क्षेत्र मरे और 
सरकारी अधिकरणों द्वारा विभिन्न आवास योजनापं क्लो: कार्यान्वित करने के कुछ वर्षों के 
अजहारिक अनुभद्न के बाद ही मकान बनाने की व्यापक नीतिया और कार्यक्रम निश्चित किए 
जा सकते है । इम्न अध्येय में भ्राधिक योजना तथा बड़े पैमाने, और छोटे पैमाने के उद्योगों के 
विकास कार्यकर्मों की पृष्ठभूमि में आवास नीति और शहरी विकास; के बारे में एक व्यापक 
दृष्टिकोण, बनाने का प्रयत्न किया गया है ह 


| की समस्याएं 


(52: कक वचदर्यीक वोजना'में विभिन्न सरकारी अधिकरणो द्वारा श्रौर भ्रधिक 
कक कु कान हल बे जो विस्तार किया जाएगा, तन निजी क्षैत्र में गह निर्माण काये में 


८० 


लि संलुकफ पहले ही वंणेन पिया जल चुका है-। पिछुके दो या तीन क्यों में 






अविारस २४ 


आवास की सुविधाएं बढाने मे जो मुख्य-मुख्य समस्याएं सामने आई है और जिनकी ओर ध्यान 
देना हैं वे इस प्रकार है - 

(१) तेजी से विकसित होने वाले नगरों मे मकान बनाने के लिए पर्याप्त विकसित स्थार्न 
उपलब्ध नही है; 

(२) निजी क्षेत्र मे महगे मकान बनाने की ओर ही अधिक ध्यान दिया जाता है ताकि 
उनसे ज्यादा किराया वसूल किया जा सके । इस प्रकार निम्न मध्यम वर्ग तथा 
मध्यम वर्ग की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप में पूरी नहीं की जा रही; 

(३) सरकारी सहायता के अतिरिक्त सकान बनाने के लिए आथिक सहायता देने वाली 
सस्थाओं की कमी है; 

(४) सहकारी आधार पर मकान बनाने के कार्य में अपेक्षाकृत कम प्रगति हुई है; 

(५) मकान बनाने के सामान और तरीकों में अनुसन्धान की काफी आवश्यकता है 
आर स्थानीय सामग्री की उपलब्धि तथा कम मात्रा में मिलने वाले सामान के 
उपयुक्त प्रयोग को ध्यान सें रखते हुए मकान बनाने का मानदण्ड निश्चित 
करने की भी आवश्यकता है; और 


(६) कुछ अपवादों को छोड़कर राज्य सरकारे व्यापक रूप से मकान बनाने के कार्यक्रमों 
को सहायता देने और उन्हें स्वय कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त रूप से सगठित 


नही है । 


२४५. कम या मध्यम आय वाले लोगों को मकान बनाने के लिए उपयुक्त स्थान या प्लाट 
देने के प्रदन की पहले चर्चा की जा चुकी है । यह सुझाव दिया गया हैं कि कम आय वाले लोगों के 
लिए मकान बनाने की योजना के अन्तगंत जिस निधि की व्यवस्था की गई है, उसका कुछ भाग 
एक यीोजनाबद्ध आधार पर भूमि का विकास करने के लिए प्रयुक्त किया जाए ताकि योजना के 
अधीन ऋणों की मात्र करने वाले लोगों को तथा कम आय वाले लोगों को उचित मूल्यों पर मकान 
बनाने के प्लाट दिए जाँ सकें । श्राम तौर पर जमीन के बारे में किए काने वाले सट्टे को भूमि उपयोग 
के नियंत्रण और जमीन की अदला-बदली के नियम के हारा रोकना चाहिए । 


२६- विजी क्षेत्र में मधिकांश मकान. किराग्रे के लिए बनाए ज़ाते हैं और सामान्यतः: मकननों 
के कियए अधिकांश लोगों की क्लिराया देने की शक्ति से बाहर होते हैं। निज्जी क्षेत्र में ग्रावास 
के विकास में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि मध्यम आय वाले लोगो को सुविधाएं 
दी जाए ताकि वे अपने लिए मकान बना सकें और इस सम्बन्ध में सरकारी अधिकरणों को 
आवश्यक कारंवाई करनी चाहिए । वर्तमान स्थिति में केन्द्रीय सरकार दढारो कम आय वीले 
लोगों के लिए लागू की गई आवास योजना से कुल मांग का छक भाग ही पुसे हो सकता हैं 
मकान बनाने के लिए आथिक सहायता देने के निमित्त कुछ संस्‍्थाओं की झाव्श्यकेश हैं के १६४५ 
में आवास मंत्री सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकारें राज्य आवासे करत 
निगम स्थापित करने की संभावना की जाच करें। पिछले वर्षों में बीमा कम्पनियों नें मकान 
बनाने के लिए सीमित मात्रा म कुछ रकम दी है। बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण तथा अधिकांश 
शहरी क्षेत्रों और अधिक मकान बनाने की अत्यधिक आवश्यकता के कारण हमारा यह सुझाव 
है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे सगठनों श्र उपायों का विज्ञेष अध्ययन करे जिन्हें भारत की विशिष्ट 
परिस्थितियों में पर्याप्त मात्रा में वास्तविक अचल सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए विकसित किया 


५३६ द्वितीय पंचवर्षीय योजनों 


जा सके । रोजगार के बढ़ते हुए अ्रवसरों तथा पूजी निर्माण को प्रोत्साहन देने तथा निजी बचत 
में गृह निर्माण कार्य का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । इस दृष्टि से भी यह जरूरी हैं कि आधिक 
तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के लिए उपयुक्त सस्थाओं का विकास करने के निमित्त शीघ्र 
ही कारंवाई की जाए। इस सम्बन्ध मे विभिन्न शहरी क्षेत्रों मे तथा औद्योगिक कर्मचारियों की 
आवास सहकारी समितियों के अनुभवों की जांच की जाए ताकि यह निश्चय किया जा सके 
कि किन दिक्षाओं में सहकारी आवास योजनाओं से विशेष लाभ उठाया जा सकता है । इस तरह 
की जांच से सहकारी आवास के विकास के लिए आवश्यक सगठन सम्बन्धी और अन्य सुविधाओं 
का स्वरूप भी निश्चित किया जा सकेगा । 


२७. पहली पचवर्षीय योजना की एक सिफारिश के अनुसार आवास सम्बन्धी अनुसन्धान 
तथा तरीकों के विकास के लिए निर्माण, आवास तथा सम्भरण म त्रालय में १६५४ मे राष्ट्रीय 
भवन निर्माण संगठन स्थापित किया गया था। यह संगठन भवन निर्माण के लिए शीघ्र, सस्ते और 
अधिक अच्छे उपाय सुझाएगा तथा यह भी बताएगा कि कठिनाई से प्राप्त होने वाले सामान तथा 
जन-शक्ति के प्रयोग में किस प्रकार की बचत की जाए। यह सगठन भवन निर्माण सम्बन्धी क्रिया- 
कलाप तथा सामान के बारे मे आवश्यक आंकड़े भी इकट्ठा करने का प्रयत्न कर रहा है तथा भवन 
विर्माण के तमतों, सामान तथा निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी भी देगा । राष्ट्रीय 
भवन निर्माण संगठन ने विभिन्न अनसन्धान प्रयोगशालाओं एवं संस्थाओं के द्वारा अनुसन्धान 
का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। विकास के सम्बन्ध मे जिन प्रइनों की जांच की जा रही 
है, उनमे ये सम्मिलित हैं : ईंटों की किस्म सुधारने के उपाय, बोर्डो का निर्माण, व्रिभाजक दीवारे, 
खपरैलें, खोखली इंटें आदि । निर्माण के काम मे सुखाई हुई और तैयार लकड़ी और बासों का प्रयोग, 
मकानों में दरवाजे और खिड़किया लगाने के सस्ते तरीके, निर्माण के लिए कम मिलने वाले सामान 
की चालू प्रयोग विधियां, सीमेंट का प्रयोग कम करने की संभावनाएं और जहा सम्भव हो 
सीमेंट के स्थान पर चूने का प्रयोग, इन सब बातों का भी अध्ययन किया जा रहा है। राष्ट्रीय 
भवन निर्माण संगठत कंकड़, चूने तथा अन्य प्रकार के चूने के उत्पादन के बारे में भी जाच कर 
रहा है। मिट्टी के पलस्तर पर सीलन का प्रभाव न हो, इस बारे मे भी कार्य किया जा रहा है। 
कम मिलने वाले सामान के प्रयोग में बचत करने और मकानों की लागत में कमी करने की 
आवश्यकता के कारण मकानों के मानदण्ड विकसित करने के लिए कदम उठाए जा रहे है जो 
महंगे या शानदार हुए बिना भी संतोषजनक होंगे भश्रौर जिनमे उचित प्रकार से तैयार करने के 
बाद स्थानीय सामान का अभ्रधिक से भ्रधिक प्रयोग किया जाएगा । 


२७. आवास-कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए संगठन के प्रइन पर १६५४५ मे हुए 
झाबास मत्री-सम्मेलन में विचार किया गया था । सम्मेलन ने सुझाब दिया था कि आवास के 
विभिन्न पहुलओं विशेषतः मकानों की आवश्यकता कर निर्चय करना, वृहद्‌ योजनाओं को तैयार 
कंरता, भूमि फ्स्' करता और आकस कार्यकर्े को कार्यात्वित करता आदि बातों में समन्वय 
पित्त करने के लिए प्रत्येक गज्य में एक विभाग या एजेंसी होती चाहिए। चूकि मकान तथा 
अन्य निर्माण कार्यक्रम बड़े .पैमाने पर किए जाते है, इसलिए राजमीरों, ईट बनाने वालो, 
बढ़इयों, पानी का तत्न आदि लग्रानें वाज़ों और अन्य कर्मचारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने की 
आवश्यकता अनुभवकी यई है । इस दिशा में हाल ही में निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय 
और कुछ राज्यों नें कदम उठाए हैं, किन्तु प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पर्याप्त विस्तार करने की आव- 
पुकला हैं: न; 





आवीस ५२७ 


शहरी विकास 


२६. हहरी क्षेत्रों में मकानों की कमी होने के कारण आवास की सुविधाश्रों में विस्तार 
करने के लिए कई प्रकार के उपाय काम में लाने की आवश्यकता है । शहरी विकास के वर्तमान' 
रुख को देखते हुए यदि केवल इन्हीं उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया गया तो मकानों की और भी 
अधिक कमी होती जाएगी । इसलिए यह आवश्यक है कि हृहरी आवास को अपने आप में एक 
अग्रलग समस्या या घटनाओं से पीछे न रहने का एक प्रयत्न मात्र न समझा जाए, बल्कि उसे शहरी 
इलाकों की योजना की विस्तृत समस्या का और जिन क्षेत्रों मे ये शहर बसे हैं, उनके साथ इनके 
आर्थिक एवं दूसरे सम्बन्धों का ही भाग समझा जाए । 


३० १६२१ और १६९४१ के बीच झहरी आबादी लगभग २ करोड ७० लाख से बढ़कर 
लगभग ६ करोड़ २० लाख हो गई, जिससे शहरी ग्राबादी का कुल आबादी से अनुपात लगभग 
११ से बढ़कर १७ प्रतिशत से भी अधिक हो गया । चूकि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का और भी 
अधिक घनिष्ठ रूप से एकीकरण हो गया है, इसलिए शहरों का आथिक, साम्राजिक एवं राजनीतिक 
महत्व बढ़ गया हैं। गत वर्षों में अधिकांश विकास बिना किसी योजना के हुआ है। बड़े-बड़े 
शहरों मे नए उद्योग एवं सेवाएं स्थापित हुई है, परिणामत: मकान एव अन्य सुविधाए प्रदान करने 
की समस्याएं निरन्तर विकट होती गई है। भूमि की कीमतों में वृद्धि, बढ़ते हुए झहरों के आस- 
पास जमीनों की खरीदारी में सट्टेबाजी, ज्यादा किराए तथां' यन्‍्दी बस्तियों के इलाकों का 
विकास आ्रादि बातें अधिकांश बड़े-बड़े शहरों में एक जैसी है । इस प्रकार एक साथ मिलकर जो 
अनेक समस्याएं पैदा हुई हैँ, उनका सामना करने में थोड़ी-सी ही नगरपालिकाएं समर्थ हुई है । 
शहरी विकास के उन पहलुओं को और अधिक श्रच्छी तरह से समझने के लिए जिनका ग्रामीण- 
शहरी प्रत्रजन तथा रोजगार के अवसरो के विकास पर विशेष प्रभाव पड़ा है, योजना आयोग की 
अनुसन्धान कार्यक्रम समिति ने २१ प्रमुख शहरों तथा नगरों* का सर्वेक्षण आरम्भ किया है । 
हाल के वर्षों में ग्रामीण योजना के प्रदन पर काफी ध्यान दिया गया है । इसी प्रकार का ध्यान अब 
शहरी विकास तथा पुनविकास की पेचीदा समस्याओं की ओर देना होगा | भारत इस समय द्रुत 
ग्ौद्योगिक विकास की देहली पर खड़ा हैँ | यदि पहले से ही सावधानीपूर्वक विचार न किया गया 
ओर योजना न बनाई गई तो औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ झहरी क्षेत्रों में ऐसी गम्भीर सामाजिक 
एवं दूसरी समस्याएं पैदा हो जाएंगी जिनका सामना करना निरन्तर कठिन होता जाएगा। 
इसलिए यह आवद्यक है कि अ्रभी से केन्द्र में, राज्यों में और प्रत्येक प्रदेश में सार्वजनिक ग्रधिकारियों 
द्वारा ऋहरी विकास का भावी मार्ग सही रूप में निश्चित किया जाए । यद्यपि शीघ्र ही परिणाम 
नहीं निकलैंगे, फिर भी शुरू से ही उचित नीतियाँ निर्धारित की जाती.चाहिए और पढ़ें-लिखे 
समझदार लोगों की राय से उन नीतियों का पालन करते के लिए सुदृढ़ प्रयत्न किए 
जाने चाहिए 


३१. योजनाबद्ध आथिक विकास और झ्ीघ्र होने वाले अ्रैद्योगीकरंण के सन्दर्भ मे यदि 
शहरी विकास, पुनविकास तथा आवास सम्बन्धी नीतियों पर विचार किया जाए तो तीन समस्याओं 
का विशेष रूप से अ्रष्ययन करना होगा, भ्रर्थात (१) शहरी क्षेत्रों में बोजन्म्ननुस्ऋर विकास करने 

के तरीके, (२) आवास सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार, और (२) सृदृढ़ कथा प्रमतिश्चील आधार 


*झागरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, अमृतसर, बड़ौदा, भोपाल, बंम्बई, कैलक््तों, कुटक 


दिल्‍ली, मोरखपुर, हैदराबाद, हुबली, जयपुर, जमशेदपुर, कानपुर, लखंनकं, मद्रास, पत्ता, 
सुरत और विशाखापत्तनम । 


५२८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


पर नागरिक प्रशासनों का विकास । इस अध्याय में दूसरी समस्या पर कुछ विस्तार से विचार 
किया गया है । तीसरी समस्या के बारे में यहां यह कह देना काफी है कि उच्चित आधार पर शहरी 
विकास होने के लिए कुशल नगरपालिका सम्बन्धी प्रशासनों का होना बड़ा जरूरी है और इन 
प्रशासनो के पास पर्याप्त अधिकार, साधन तथा प्रशासनिक और टेकनीकल कर्मचारी भी होने 
चाहिएं। शहरी विकास और पुनविकास के कारण नगरपालिकाओं पर निरन्तर अधिकाधिक 
जिम्मेदारियां पड़ती रहती हैं और इस समय' उनमें से थोड़ी-सी ही इन जिम्मेदारियों को निबाह 
सकती है । कई परिचमी देशों में मुख्यतः स्थानीय अ्रधिकरणों के द्वारा ही श्रावास एवं अन्य 
नागरिक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते है । भारत मे भी यह जरूरी हैं कि आथिक विकास की 
आवश्यकतानुसार आवास एवं अन्य नागरिक सुविधाए देने के लिए राज्य के अभिकरणों के रूप 
में स्थानीय अधिकरणों का अ्रधिक से अधिक प्रयोग किया जाए । 


३२. योजनाबद्ध शहरी विकास के लिए और अगले १० या १५ सालो मे जिस प्रकार 
से शहरी केन्द्रों का विकास होना है, उसके लिए यह आवश्यक है कि आथिक विकास का विशेषत' 
श्रौद्योगीकरण के स्वरूप का ठीक-ठीक और स्पष्ट ज्ञान हो ताकि उसके अनुसार ही विभिन्न 
औद्योगिक तथा दूसरे प्रकार के कार्यों का वितरण, स्थापना तथा आकार निदिच्रत किया जा सके । 
उपयृक्त अध्यायों में इन प्रइनों पर विचार किया गया है । जिलों और राज्यों जैसे प्रदेशों के आधार 
पर तथा कृषि, उद्योग, परिवहत आदि विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बनाई गई योजनाओं 
के अनुसार तथा उन्हें और अधिक कुशलता से कार्यान्वित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि 
झहरी-ग्रामीण प्रदेशों के अध्ययन के आधार पर भौतिक तथा आथिक योजनाएं तैयार की जाएं 
और प्रत्येक प्रदेश को स्वीकृत स्थानीय योजना का एक क्षेत्र समझा जाए । विशेषतः बड़े और 
बढ़ने वाले नगरों, तथा उन नदी घाटी क्षेत्रों के लिए जो कि सिंचाई एवं विद्युत की नई योजनाओं 
द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, प्रादेशिक दृष्टिकोण से योजना बनाना आवश्यक है । संतुलित 
शहरी-म्रामीण प्रदेशों का विकास करना ही भ्रन्तिम उद्देश्य होता चाहिए जिससे स्थायी भर विभिन्न 
प्रकार का रोजगार मिल सकेगा तथा उचित सामाजिक और आशिक मूल्य पर विकास हो सकेगा । 


और. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक राज्य मे निम्नलिखित ५ प्रमुख दिशाओं मे 
कारंवाई करनी होगी :-- 


(१) प्रत्येक राज्य समस्त प्रमुख नगरों के लिए व्यापक योजनाएं बनाने और 
सर्वेक्षण करने का ऋ्रमिक कार्यक्रम तैयार करे । इनमें प्रत्येक नगर या क्षेत्र में 
भूमि प्रयोग और प्रादेशिक सिद्धान्तों के एकीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए 
ताकि काम करने और रहने की परिस्थितियों में अधिक-सें अ्रधिक कुशलता और 
बच्नत की जा सके। इस सम्बन्ध में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, भ्रहमदाबाद, 

हेदसकाद, कक्नपुर, लखनऊ, पूना श्रादि नगरों की ओर श्ीध्र ही ध्यान देने की 
जरूक्ूत हैं । 

२) हाल ही में कई नए नमर बस गए है और झद्योगिक॑ प्रगति के साथ-साथ दूसरी 
तंवा बंद की योजनाओं के काल में कई अन्य न्गैरों के शीघ्र विकसित होने 
की संमावना-है 4 सिन्दरी, दुर्बापुर, खिलाई, सउरकेलां, चिंत्तरंजन भौर नेवेली 
जमे फ्रैणी के नव खे/फेंसे हैं छेकेल्कौरें/के लिए यथाजी अर प्रोदेशिक योजनाएं 
बनाने का कार्य आरम्भ होना चाहिए । 


ग्रावास' प्र२€ 


(३) नदी घाटी क्षेत्रों का विकास उनके भूतल-रूप, साधनों, विकास सम्भावनाओं एवं 
विकास की आवश्यकताओं के उचित सर्वेक्षण पर आधारित होना चाहिए। 
दामोदर घाटी क्षेत्र के प्रादेशिक सर्वेक्षण का परीक्षणात्मक काये जल्दी ही किया 
जाएगा। भाखड़ा-नंगल, हीराकुड, चम्बल, तुगभद्रा, कोयना तथा अन्य महत्वपूर्ण 
योजना क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के सर्वेक्षणों की आवश्यकता हैं । 


(४) अभी तक मद्रास, बम्बई, हैदराबाद और सौराष्ट्र, केवल इन चार राज्यों में ही 
नगर और ग्राम योजना कानून बनाया गया है। उत्तर प्रदेश मे इस प्रकार के 
कानून पर विचार किया जा रहा है। यह सुझाव दिया गया है कि सब राज्यों में 
तगर और ग्राम योजना कानून बनाया जाना चाहिए और उसे कार्वान्वित करने 
के लिए आवश्यक व्यवस्था भी की जानी चाहिए। सुयोग्य कर्मचारियों के न मिल 
सकने के कारण शहरी योजना बनाने का कार्य इस समय प्राय: बीच में ही रुक 
जाता हैं। योजना में शहरी योजना बनाने वालों तथा नक्झ्षानवीसों के प्रक्षिक्षण 
की वर्तमान सुविधाओं में विस्तार करने की व्यवस्था की गई है । 


(५) दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिनका शहरी विकास तथा 
पुनविकास पर काफी प्रभाव पड़ेगा । ऐसे कार्यक्रम ये है : विशाल औद्योगिक 
और अन्य कार्य जिनकी स्थापना का तिर्चय सरकार करती है, ग्राम और छोटे 
उद्योगों तथा औद्योगिक संस्थानों और नगरों का विकास, सिंचाई तथा विद्युत 
की प्रमुख योजनाएं, छोटे-छोटे नगरों तथा गांवों में बिजली लगाने की योजनाएं, 
कृषि की पैदावार के लिए गोदामों तथा हाट केन्द्रों की स्थापना, शहरो में 
पानी की सप्लाई तथा सफाई की योजनाएं, औद्योगिक और कम आय वाले 

,, ,.. लोगों के लिए मकान बनाने की योजनाएं, तथा परिवहन की सुविधाओं में विस्तार 
करता आदि-आदि । इनको और अन्‍य कार्यक्रमों को संग्रठित रूद से कार्योान्वित 
करना चाहिए और झहरी तथा फऋदेशिक विकास पर पड़ने वाले उनके प्रभाव 
पर भी ध्यान रखना चाहिए । साथ ही प्रत्येक राज्य या क्षेत्र के विभिन्न भायों में 
योजना की वर्तेमान तथा भावी आवद्यकतामरं को भी ध्याव में रखना चाहिए । 
इस प्रकार की समन्वित योजना के परिणामस्वरूप इन कार्यक्रमों में जिन साधनों 
का प्रयोग किया जाएगा, उनका सन्तोबजनक परिशाम निकलेगा तथा आथिक 
विकास और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का खर्च भी कम हो जाएगा ॥ 
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अध्याय २७ 


श्रम नीति और कार्यक्रम 
विषय प्रवेद्य 


पहली पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि देश 
की अर्थ-व्यवस्था मे औद्योगिक श्रम के महत्व को दिनोदिन अधिक मान्यता मिलती जा रही है । 
स्वतन्त्रता मिलने के पहले मजदूरों के अधिकारों की काफी श्ररसे, से अवहेलना होती झा रही 
थी, स्वतन्त्रता के पश्चात उनके उन अधिकारों को स्वीकार ही नहीं किया गया, बल्कि इस दिशा में 
उन्हें कुछ आ्राइवासन भी दिए गए । पहली पचवर्षीय योजना में इन्हीं आश्वासनों को निश्चित 
रूप देने तथा अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर मजदूरों के 
साथ न्याय करने की चेष्टा की गई थी । 


२. योजना ने श्रम के क्षेत्र में सफलता पाई है, इस बात के तीन प्रमाण हो सकते है--औद्यो- 
मिक्त सम्बन्धों में सुधार हुआ है जिसका श्रेय मालिकों और मजदूरो दोनों को है, भिन्न-भिन्न स्तरों पर 
मिल-जुलकर सलाह करने में भी सफलता मिली है, और पिछले पाच वर्षो में मजदूर की अ्रसली 
कमाई में वृद्धि हुई है। मालिकों और मजदूरों में मिलकर सलाह करने और सरकार द्वारा 
स्थापित औद्योगिक समितियों में अपने-अपने मामलों को सुलझाने की जो इच्छा दीख रही है, वह 
कुछ दिलों से श्रम सम्बन्धों का एक आशंाजनक चित्ष हो गया है। वास्तव में इन पिछले पाच सालों 
में जो भी विधान तैयार हुआ है उसके अधिकांश पर त्रिदलीय समित्तियों के पक्षों की मोटे 
तौर पर सहमति रही है । बोनस और फायदे के बंटबारे के प्रश्न हालाकि अभी संतोषजनक ढंग 
से सुलझ नही सके है, फिर भी कतिपय केन्द्रों मे इधर जो करार हुए हैं वे निश्चित रूप से इस 
दिल्ला मे प्रगति के ही चिहक्त है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १६४८ श्र कर्मचारी 
भविष्य निधि अ्धिनियम, १६५२ के अन्तगत दिए गए सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को कार्यरूप 
देने की दिश्ला में भी प्रगति हुई है । काम से अलग कर दिए जाने पर भी सुरक्षा प्रदान करने के 
उद्देश्य से श्रौ॑द्योगिक विवाद [सशोधन ) अधिनियम, १९५३ का विधान किया गया है। साथ ही साथ 
उद्योग न्‍्यायोधिकरण भी भविष्य निधि, उपदान (ग्रेचुइटी ) आदि सवालो पर निर्णय देते समय इस 
सुरक्षा की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखते है। यह भी धीरे-धीरे स्वीकार किया जाने 
लगा है कि जिन परिस्थितियों में काम किया जाना हो उनमें भी सुधार होना चाहिए । मजदूरों 
_ के स्वास्थ्य भौंर सुरक्षा से सम्बन्ध रखने वाले उत्पादनों की समस्याओं का विधिवत अध्ययन 
करने के लिए एक केन्द्रीय श्रम संस्थान आयोजित किया गया है तथा कुछ उद्योगों की उत्पादकता 
का अध्ययन किया जाने लगा है । राज्य सरकारों ने कल्याण केन्द्र खोलें है और पिछले पांच वर्षो 
से ऋ्धीगिक कामयारों के लिए अच्छे मकानों की व्यवस्था करने की दिश्या में काफी बड़े प्रयत्न 
किए मए हैं। हालांकि वर्तेमांन मजदूरी को उचित मजदूरी की सीमा तक उठाने और मजदूरों 
को आवास सूविधाए प्रदान करने की दिशा में खभी बहुत कुछ करने को बाकी है, तथापि यह प्रगति 


श्रम नीति और कार्यक्रम ५३१ 


धीरे-धीरे ही होगी । बागान श्रम भ्रधिनियम को कार्यरूप दिए जाने से भी बागान मजदूरों की 
स्थिति में कुछ सुधार अवश्य होगा । 


३. पहली पंचवर्षीय योजना में श्रम नीति पर जो भी कहा गया है उसका अधिकांश 
भविष्य के लिए अच्छें आधार का काम देगा । लेकिन फिर भी समाज के समाजवादी स्वरूप को 
ध्यान में रखकर, जिसके अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया हैं, श्रम 
नीति में कुछ आवश्यक सुधार करने ही पड़ेगे। समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना पूर्ण 
रूप से आ्राथिक झ्राधारों पर ही नही होती बल्कि समाज सेवा की भावना तथा समाज द्वारा इस 
तथ्य को मान्यता देने की आकांक्षा भी काफी महत्व रखती है । इस प्रसंग मे यह आवश्यक है कि 
कामगार यह अनुभव करे कि वह एक प्रगतिशील राज्य के निर्माण में सहायता कर रहा है । इस 
प्रकार समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के पहले औद्योगिक प्रजातन्त्र की स्थापना श्रावश्यक 
हो जाती है । 

४. सरकारी क्षेत्र के विस्तार का अर्थ है कि उस क्षेत्र के मजदूर और प्रबन्ध अधिकारी 
दोनों हीं अधिकाधिक बढ़ती हुई जिम्मेदारियां उठाएं श्रौर अगर सरकारी क्षेत्र में काम की 
परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि उसे निजी क्षेत्र में रखना पड़े, तो ऐसे क्षेत्र के प्रशासकों को 
मजदूरों के हितों के विषय में विशेष रूप से सजग रहना होगा। चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो या 
निजी, उत्पादन में क्रमिक रूप से वृद्धि करने के लिए अ्रनुशासनहीनता, कामबन्दी और घटिया 
क्रिस्म के उत्पादन आदि तमाम बातों से बचना होगा और श्रम नीति को इसी दिद्या में चालित 
करना होगा । ऐसी नीति के लिए आवश्यक हैं कि उसको सिर्फ मालिक और मजदूरों के हितों का 
ही नहीं बल्कि जनता का भी समर्थन मिलि। इसलिए योजना आयोग ने श्रम प्रतिनिधियों 
का एक मंडल बनाया तथा इस मासले में उसकी सल्मह मांगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 
कौ गई सिफारिशों मण्डल के सदस्यों के निर्णेयों का ही परिणाम हैं । 

सजदर संघ 

५. मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए और उत्पांदन के लक्ष्यों-की प्राप्ति के लिए एक मजबूत 
मजदूर संघ (ट्रेड यूनियन ) आन्दोलन का होना जरूरी है। झ्राजकल जितने भी मजदूर संघ हैं, वे मुख्य 
रूप से भ्रनेक मजद्र सघों के होने, राजनीतिक प्रतिदंंद्विता, साधनों की कमी तथा मजदूरों में एकता 
की कमी की वजह से कमजोर है । अक्सर ऐसा सुझाव दिया जाता है कि मजदूर आन्दोलन में 
जो यह भ्नुचित प्रतिदंद्विता पाई जाती है उसका कारण यह है कि संघों के कर्ता-धर्ता बाहरी लोग 
बन जाते हैं। इस कथन को जहां बिल्कुल आधारहीन नहीं कहा जा सकता, वहां यह भी मानचा 
पड़ेगा कि इन्ही बाहरी लोगों ने देश के मजदूर आन्दोलन को बढ़ाने में बड़ा काम किया है। उनके 
बिना यह आन्दोलन न तो इस स्थिति को पहुंच सकता और न इसमें शक्ति ही आ पाती । इन 
सघों में काम करने वाले ऐसे बाहरी लोगों के बीच भेद करना आवश्यक हो जाता हैं जो सारे समय 
मजदूर संघ में काम करते है अथवा जो और बहुत-से कामों में लगे रहकर थोड़ें समय मजदूर 
सघ का भी काम करते है। मजदूर संघ समठनो में पहली श्रेणी के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की 
अब भी आवश्यकता हैं। इसलिए अगर मजदूर संघ ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्याँगों में चुन 
लते हैं तो उनके इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर भी संघों को यह झनुभव 
करना ही चाहिए कि किसी ऐसे साधन पर जो कि औद्योगिक मजदूरों की श्रेणी के बाहर हो, 
आवश्यकता से अधिक निर्भर रहने से मजदूरों की संगठन सामथ्यें पर अवदय प्रभाव पड़ता हैं। 


नै 


५३२ द्वितीय पच्वर्षीय योजना 


यह बात अपने में बड़ी दिलचस्प है कि इधर कुछ दिनों से मजदूर सघों का भ्रबन्ध करने वाले 
बाहरी लोगों की सख्या घटी है। इस प्रवृत्ति को और अधिक प्रोत्साहन देने की 
झावश्यकता है । 

६. मजदूर सघों मे कर्ता-धर्ताओं के रूप में अगर बाहरी व्यक्तियों की संख्या घटा दी 
जाए तो बहुत सम्भव है कि मजदूर सघों को सगठन चलाने वाले व्यक्तियों की कमी का सामना 
करना पड़े। इस दिशा में अगर मजदूरों को आत्मनिर्भर बनना है तो उन्हे संघ से सम्बन्धित 
सिद्धान्तों और प्रणालियों के विषय में प्रशिक्षित करना आवश्यक हो जाता है । श्रम हितकारी 
कार्यक्रमों में इस विषय के लिए छात्रवृत्ति देने की एक योजना रखी गई है । 


७. संघों को मजबूत बनाने के लिए एक भ्रन्य उपाय यह है कि उनको कुछ शर्तों पर प्रति- 
निधि संघों के रूप मे मान्यता प्रदान की जाए। कुछ राज्यों में औद्योगिक सम्बन्ध संहिता' के 
अन्तर्गत ऐसे सघ को मान्यता देने की व्यवस्था रखी गई है जिसमें चन्दा देने वालें सदस्यों की 
संख्या, उन तमाम मजदूरों की सख्या का काफी बड़ा प्रतिशत हो जिनका प्रतिनिधित्व करने का वह्‌ 
संघ दावा करता हो । यह प्रतिशत मजदूर सघ सगठन के विकास के अनुसार विभिन्न राज्यों मे 
अलग-अलग हो सकता है । चूकि मान्यता प्रदान करने की इस नीति से कुछ राज्यों में मजदूर 
आन्दोलन सबल हुआ है, इसलिए यह सुझाव दिया जा सकता है कि जिन राज्यों मे इस समय ऐसी 
कोई व्यवस्था नहीं है वहां ग्रब कर दी जाए। ऐसा करते समय सघ का किसी उद्योग के लिए 
क्या महत्व हैं, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही यह बात भी महत्वपूर्ण है कि 
जहाँ सिफफ संख्या के आधार पर किसी संघ को मान्यता मिल जाएगी, वहां उसके लिए आवश्यक 
है कि वह प्रभावपूर्ण ढग से काम करने के लिए किसी भी झगड़े को निबटाने में कोई सीधी 
कारवाई करने के पहले जो भी मान्य ढंग और प्रक्रियाएं है उनके अनुसार काम करे | 


८. इस अन्दोलन को सबल बनाने का एक अन्य पक्ष यह है कि मजदूर संघ आर्थिक 
पक्ष को अपने ग्रतिरिक्त स्रोतों द्वारा ही पूर्ण करे। अक्सर होता यहहै कि ये संघ अपनी सदस्यता 
अधिक से अधिक बढ़ाने की इच्छा से अपना चन्दा बहुत ही कम रखते है और अक्सर उसे भी 
वे इकट्ठा नही कर पाते । संघो मे सामान्यतः न तो यही होता है कि मजदूर लोग अपना चन्दा 
नियमित रूप से अदा करें और न यही कि चन्दे की अदायगी न होने के कारण सदस्यता समाप्त 
कर दी जाए। यह अनुभव किया जाता है कि जब कोई सघ मान्यता प्राप्त संघ के रूप मे अपनी 
रजिस्ट्री कराना चाहें तो उसकी पहली शर्ते यह होनी चाहिए कि वह अपने यहां सदस्यता का 
चन्दा कम से कम आर आने महीना अवश्य रखे । साथ ही बकाया चन्दे की अदायगी के नियमों 
का भी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए । 


मालिक संगठन 


९६. किसी क्षेत्र में औद्योगिक संतुलन बनाँए रखने के लिए उस क्षेत्र की मालिक संस्थाओं 
को प्रमणित्‌,करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी संस्थाओं के साथ मिलकर किए गए 
समझौते संस्था के सभी सदस्यों तथा असदस्यों पर लागू होंगे । 

ओद्योगिक सम्बन्ध 
१० किसी उ््योक या व्यक्पारिक काम के विकास के लिए औद्योगिक शांति का होना 
ऑवश्यक है । स्पष्टों है कि यह चतति- सबसे अच्छे रूप में सब दलें मिलकर ही स्थापित कर 
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सकते है । श्रम विधान और उसको लागू करने की व्यवस्था से मालिकों और मजदूरों के मिलकर 
काम करने के लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त होगे, फिर भी इस बात का सबसे अच्छा हल आपसी 
समझौते द्वारा ही सभव हो सकता है । अभी हाल ही में इस दिद्या में कुछ स्वस्थ बातें देखने 
में आई है और कई बड़े उलझे हुए मामले समझौतों द्वारा तय हुए है । बोनस के सवाल को लेकर 
अहमदाबाद मिल मालिक सघ और कपड़ा मिल' श्रम संघ के बीच जून १९६५५ में एक करार 
हुआ । दोनों संघों ने यह भी तय किया है कि भविष्य में अपने सारे झगडे आपसी 
समझौतों और बातचीत के द्वारा तथा बिना हड़ताल किए या मुकदमा चलाए तय कर लेंगे । 
ग्रगर दोनों के बीच कोई समझौता न हो पाए तो उस स्थिति में पंचनिर्णय की भी व्यवस्था की 
गई है। १६९५६ के प्रारम्भ में बम्बई मिल मालिक संघ और राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, बम्बई 
के बीच बोनस सम्बन्धी एक समझौता हुआ । टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर 
और उसके मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ के बीच भी एक महत्वपूर्ण समझौता 
हुआ । यह समझौता कई कारणों से ध्यान देने योग्य है, जैसे इस प्रकार के समझौते में सबसे 
पहली बार संघधों की सुरक्षा और अ्रधिक उत्पादकता के उपायों में मजदूरों के सहयोग, आधु- 
निकीकरण और विस्तार तथा काम के मूल्यांकन की योजनाओं की स्वीकृति के लिए व्यवस्था 
की गई है । मालिकों ने भी इस बात को मान लिया है कि उद्योग के प्रबन्ध में कमेंचारियों का 
सहयोग अधिक से अ्रधिक मात्रा में वांछनीय है। हालांकि जो समझौते हुए हैं, उनका 
सम्बन्ध देश के कुल भौद्योगिक श्रमिकों के केवल एक भाग से ही है, फिर भी इस बात को कम 
महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए कि उनके प्रभाव से ही अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों का रास्ता 
खुला है । 

११. किसी भी औद्योगिक दृष्टि से विकसित समस्या में कामबन्दी का बेजा तौर पर प्रचार 
किया जाता है तथा झ्ौद्योगिक अशाति को भी जनता के सामने बढ़ा-चढ़ाकर पेश्न किया जाता है । 
इस प्रकार के अचरर के परिणामों को विफल करने के लिए यह आवश्यक है कि उन बातों का 
अध्ययन किया जाए जिनके क़ारज-उत्तमौद्येगिक प्रतिष्ठानों में-श्मन्तिपूर्ण काम करने की एक लम्बी 
परम्परा चली आती रही है जह्ल मालिकों-मजदूरों के मेल-जोल से काम हुआ है । इस सम्बन्ध में 
देक्ष के कुछ प्रतिष्ठानों में अध्ययन किया जा रहा है । जहां इन अध्येताओं की जिम्मेदारी यह है 
कि वे श्रम सम्बन्धों के रचनात्मक पक्षों का प्रचार करें, वहां यह मी आवश्यक है कि जिले क्षेत्रों में 
अक्सर औद्योगिक झगड़े होते हों वे उनका भी अध्ययन प्रस्तुत करें ताकि सम्बद्ध दल विरोधी 
फरिस्थितियों को देखकर अपने-अपने बारे में अनुमान लगा सकें। * 

१२. औद्योगिक शांति की स्थापना के लिए रोक-थाम के उपायों की भी आवश्यकता 
होती है । सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में, यहां तक कि 
सुलह सम्बन्धी आपसी बातचीत की आखिरी अवस्था में भी झगड़े सें बचा जाए । बातचीत द्वारा 
झगड़े को निपटाने का तरीका जिन देशों में भारत से ज्यादा सफल रहा है, वहां समझौते कराने वाले 
व्यक्ति झगड़े न होने की स्थिति मे भी मजदूर संघों के नेताओं और मालिकों के साथ सम्पर्क रखते 
हैं तथा ऐसे मसलों के बारे में बातचीत करते हैं जिन पर भविष्य में झगड़ा होने की आ्क्नंका 
होती है।इस बातचीत का असर ऐसे झगड़े बचाने में काफी पडता है और हमें अपने देल्न में 
इसको आरम्भ करना चाहिए । 

१३. झगड़े होने की स्थिति में उन्हे निपटाने के लिए आपसी बातचीत अथवा पंचनिर्णय 
का सहारा लेना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि इस प्रकार की व्यवल्थाहं 
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सुगम बनाने के लिए बे झ्रावश्यक तन्त्र की स्थापना करें । सरकार को ऐसे लोगों की सूची रखनी 
चाहिए जिन पर मजदूरों का विश्वास हो । आवश्यकता पड़ने पर दलों को इस बात के लिए 
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे लोग निर्णय कराने के लिए इसी सूची में से पंचों को चुन 
लें, फिर भी कठिन परिस्थितियों में जहां इन तरीकों से काम न चले, सरकार को श्रवव्य ही 
दखल देना चाहिए। झगडे निपटाने के लिए १६४० में जो व्यवस्था थी वह बहुत पेचीदा थी । 
इस दिशा में श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम मे प्रस्तावित सशोधन द्वारा मजदूरों के कानूनी 
हितों की रक्षा का ध्यान रखते हुए (क) अधिनिर्णयन की प्रक्रिया को सरल बनाने, (सर) 
श्रम भ्रपील न्‍्यायाधिकरण हटाने, तथा (ग) औद्योगिक विवाद भ्रधिनियम के अनुभाग ३३ 
को लागू कर विभिन्न दलों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को मजदूरों के उचित हितों का 
ध्यान रखकर दूर करने की कारंवाई एक उचित कदम है । 


१४. श्रमिकों और मालिकों के बीच झगडे का एक कारण पचाटों और समझौतों 
की बातों का काफी तौर पर पूरा न किया जाना अ्रथवा लागू न किया जाना भी है । कुछ 
उदाहरण तो ऐसे है जहां सरकार के जोर देने पर भी पंचाटों को कार्यान्वित नही किया गया । 
पंचाटों में दी गई बातों को लागू करवाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ कर्मचारी को 
बहाल करने तथा सुविधा देने की व्यवस्था है । इन स्थितियों में मालिक के खिलाफ झ्रौद्योगिक 
विवाद अधिनियम, १९४७ के अधीन मुकदमा चलाना ही एकमात्र उपाय रह जाता है, परन्तु 
उसमें भी भ्रधिक से अधिक २०० रुपए पहली बार भ्रपराध करने पर और ५०० रुपए बाद में 
अपराध करने पर जर्माना किया जाता हैं। अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि मालिकों से 
उन व्यवस्थाओ्रों को लागू कराने के लिए जिन पर खर्च बहुत आता हो, यह सजा काफी नहीं है । 
मजदूरों के लिए भी सजाएं इतनी सख्त होनी चाहिएं कि नियमों को जान-बूझकर तोड़ने की 
उनकी हिम्मत न हो । 


१५. वैसे पंचाट के निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी तो मालिक (निजी या सर- 
कार) की ही होनी चाहिए, पर साथ ही परिपालन के लिए जिम्मेदार एक न्‍्यायाधिकरण भी 
होना चाहिए और दलों की पहुंच इस न्यायाधिकरण तक सीधे होनी चाहिए | न्यायाधिकरण 
को पंचाट के निर्णयों का अर्थ लगाने तथा अधिकार क्षेत्र स्थिर करने का भी अधिकार होना 
चाहिए । अगर कोई ऐसा निर्णय पाया जाए जो वित्त की दृष्टि से लागू न किया जा सकता हो 
तो न्यायाधिकरण को अ्रधिकार होना चाहिए कि वह सरकार या किसी निददिष्ट कार्यकारी 
अधिकारी से एक नियत समय के भीतर कोई निश्चित कारंवाई करा ले। 


,. १६: औद्योगिक झगड़े कम करने का एक और तरीका यह भी है कि एक संयुक्त परामर्शी 
तन्‍्त्र की स्थापना की जाए । केन्द्र, राज्य अथवा अलग-अलग यूनिटों में हर स्तर पर इस प्रकार 
के तन्त्र होने आवश्यक हैं। अगर उच्च स्तर पर कार्य करने वाले द्विदलीय परामर्शी तन्‍त्र और 
यूनिट स्तर पर काम करने वाले तन्त्र में सहयोग से काम हो तो इससे मजदूरों और मालिकों 
के बींच सहयोग अधिक कारगर साबित हो सकता है। यूनिटों मे कार्य समितियां इसी हैसियत 
से कोम कर सकती हैं। इन समितियों को उच्च स्तर पर हुए करारों को कार्यरूप देने के अलावा, 
इन को पुरा करने के सम्बन्ध में उठने वाली व्यावहारिक समस्याञ्रों के हल दढ़ने चाहिएं, 
ताकि मे संभस्काएं वरामर्सी तनन्‍्त्र द्वारा सुलझाई जा सकें। इस क्षेत्र में अनुभव से पता चला 
है कि काये समितियों के काम करने में सबसे बड़ी बाधा उनकी और उस क्षेत्र में क्रियाशील 


श्रम नीति और कार्यक्रम प्र्३प् 


मजदूर संघों की जिम्मेदारियों का स्पष्ट न होना है । प्रतिनिधि संघों को चाहिए कि वे मजदूरी, 
भत्ते या नौकरी की शर्तों सम्बन्धी मामलों या ऐसे झयडो के विषय मे जो आपस में बातचीत 
करके सुलझाने लायक हों, मालिकों से सीधे व्यवहार करे । कार्य समितिया जहां तक अनुमान हैं 
किसी उद्यम सम्बन्धी मानवीय अथवा टेकनीकल सवाल तथा व्यापारिक काम के सामान्य 
हितों की पूति के लिए उचित उपायों सम्बन्धी सवालों को बड़ी अच्छी तरह निपठा सकती हैं । 
इससे हो सकता हैँ कि दोनों की कार्य प्रणाली सुधरे । बडी यूतन्िटों में इस प्रकार की व्यवस्था 
कारखानों में करना जरूरी होगा | ग्रगर दल सहमत हों तो कार्य समितियों को करारों, पंचाटों 
और दिए गए आदेशों के उचित रूप से लागू करने तथा उनका अर्थ करने का अधिकार दिया 
जा सकता है । फिर भी किसी सघ को अधिकार होना चाहिए कि जिन मामलों में वह उचित 
समझे वहा उनके विषय में कार्य समितियों के साथ बातचीत की किसी भी अवस्था मे वह यह 
मांग कर सकता है कि मामला संघ और मालिक के बीच समझोतें के लिए छोड़ दिया जाए | 


१७. वर्तमान द्विदलीय संयुक्त परामर्शी तंत्र, अर्थात संयुक्त परामर्शी बोर्ड का इससे भी 
अधिक अच्छा उपयोग हो सकता है । इस बोर्ड को सीमित सफलता प्राप्त हो भी चुकी है । 
हालांकि इसकी विशिष्ट उपलब्धियां चमत्कारपूर्णो तो नहीं हुईं, तथापि इसने आपसी 
बातचीत और समझौते के लिए अच्छी पृष्ठभूमि तैयार कर दी हैं। भ्रब भविष्य में इसकी 
क्षमता की परख यही होगी कि वह जटिल मामलों को आपसी समझौते के आधार पर कहां 
तक निपटा पाता है । बोर्ड अपने क्रिया-कलाप को और गहन बनाना चाहता है, इसके लिए वह 
महत्वपूर्ण समस्याओं का अध्ययन करना, अधिक सभाएं करता तथा आपसदारी की भावना 
से समझौते कराने के उद्देश्य से सवालों पर बातचीत करना चाहता हैं। आशा है कि इससे 
अत्येक स्तर पर सहयोग के लिए वातावरण तैयार होगा ॥ 


१८. योजना को सफल रूप से कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक हैं कि मजदूरों और 
प्रबन्धकों में अधिक साहचये हो । इस उपाय द्वारा (क) उद्योग, कर्मचारियों और समाज सबके 
सामान्य लाभ के लिए उत्पादकता बढ़ाने, (ख) कर्मचारियों को उद्योग चालन और उत्पादन की 
प्रक्रिया में उनकी जिम्मेदारी का अधिक से अधिक ज्ञान कराने, (ग) मजदूरों को ग्रपनी बात कहने 
देने की इच्छा को पूरी करने और इससे औद्योगिक शान्ति, श्रच्छे सम्बन्ध तथा अधिक सहयोग 
पैदा करने में सहायता मिलेगी | इस उद्देश्य की प्राप्ति प्रबन्धकों, टेकनीकल व्यक्तियों और 
कामगारों के प्रतिनिधियों की प्रबन्ध परिषदे बनाने से हो सकती हैँ । इस विषय में 
प्रबन्धकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रबन्ध परिषद को प्रभावकारी ढंग पर कार्य 
करने योग्य बनानें में सहायक आवद्यक सूचना के बारे में उचित और सही विवरण प्रदान करें । 
प्रबन्ध परिषद को यह अधिकार होना चाहिए कि वह प्रतिष्ठान सम्बन्धी मामलों पर विचार करे 
और उनको अच्छे ढंग पर चलाने के लिए उपाय बताए । जो मामले सामूहिक सौदेबाजी के भअन्तर्गत 
आते हैँ, उन पर परिषद को अवश्य ही विचार न करने दिया जाना चाहिए ॥ शुरू में समठित 
उद्योगों के बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों में ऐसे प्रस्तावों पर प्रयोग किया जाना चाहिए । इस दिद्या में 
उन्नति नियंत्रित रूप से होनी चाहिए और इस योजता में कोई भी विस्तार, प्राप्त होने वाले 
अनुभव के ही आधार पर किया जाना चाहिए । 


१६. भविष्य में सार्वेजनिक क्षेत्र का दिनोंदिन विकास होगा, इस तथ्य को देखते हुए इस 
कैत्र के चालू कामों की सफलता और मजदूरों की उमंगों की पूर्ति की दृष्टि से इस क्षेत्र में 
औद्योगिक सम्बन्धों के भ्रशासत का बडा महत्व है । इसलिए सरकारी क्षेत्र का कोई कर्मचारी 


५२३६ द्वितीय पंचवर्षीय यौजना 


यदि इस बहाने से भ्रपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहता है कि वह लाभ के उद्देश्य से काम नही कर 
रहा, तो उसकी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा नही दिया जाना चाहिए। सरकारी कामों के प्रबन्धकों को 
सामान्यतः श्रम नियमों से न तो छूट मागनी चाहिए भर न ऐसी अन्य रियायते ही मांगनी चाहिएं 
जो निजी क्षेत्र मे न मिलती हों । इसका तात्पर्य ऐसा कोई सुझाव देना नही है कि सरकारी क्षेत्र 
के उद्योगों के लोग ही सबसे पहले श्रम सम्बन्धी नियमों से छूट मागने के लिए आगे आते हैया 
उनकी काम की हालते सनन्‍्तोषजनक नहीं है| वास्तव में सभी नए राज्य उद्यमों में मजदूरों 
के हित पर गहन रूप से ध्यान दिया गया है। भ्रन्त में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को कम से कम 
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के समकक्ष तो होना ही चाहिए और उन्हें अपने उत्पादन पर तथा 
सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी होने पर न्‍्यायोचित गे होना चाहिए । 


भ्रनुशासन 


२०. समाजवादी ढंग के समाज की सबसे पहली माग यह है कि कामगारों की आथिक 
और सामाजिक स्थिति सुधारने की माग को मान्यता दी जाए। बदले में कामगारों को भी अपनी 
जिम्मेदारिया महसूस करनी चाहिएं । वास्तव में समाज के आगे जो उद्देश्य है उसकी पूति के लिए 
एक ओर योग्यतापूर्वंक और परिश्रमपूर्वक काम करने की भर दूसरी ओर अनुशासनहीनता से 
कचने की आवश्यकता है। यह सम्भव है कि कभी-कभी मजदूरों के बीच पैदा होने वाली अ्नुशासन- 
हीनता के पीछे उपयुक्त कारण हों । पीछे जो सुझाव दिए गए है उनके द्वारा श्रमिकों और 
प्रबन्धको के बीच संघर्ष का क्षेत्र कम करने में सहायता मिलेगी । यह सही है कि प्रबन्धकों 
और मजदूरों के बीच कठोर भ्रनुशासन किसी विधान के द्वारा लादना उपयुक्त नही कहा जा 
सकता और यह अनुशासन मालिकों और मजदूरों के सगठनों को अपने आप ही 
उपयुक्त नियन्त्रण लगाकर पैदा करना पड़ेगा। परन्तु फिर भी अगर समस्त मजदूरों 
में अनुशासनहीनता फैल जाए तो उस स्थिति के लिए वैधानिक या उसी प्रकार का कुछ उपाय 
सोचा ही जाना चाहिए। यह बात सही है कि पिछले सालों में औद्योगिक हडतालों द्वारा उत्पादन 
में होने वाले नुक्सानों में कुछ कमी हुई है परन्तु यह भी सही है कि गैर-कानूनी हड़तालों या ताला- 
बन्दियों के लिए दण्ड देने की व्यवस्थाएं भी अपर्याप्त साबित हुई है। धीरे काम करो”, 
“कलम न उठाओ्र” और “केवल हाजिरी देते रहो” जैसी हड़तालों के उदाहरण देखने में 
आए हैं जो भर्थ-व्यवस्था के व्यापक हित में अनदेखे न रह जाने चाहिएं। मालिको और कामगारो 
के दृष्टिकोण से ये परिस्थितियां गम्भीर है। मालिकों के उत्पादन की हानि होती है, परन्तु 
कामगार के लिए कार्य सामर्थ्य ही उसकी सम्पत्ति है, इसलिए उसे इस सामर्थ्य को घटाने वाली 
किसी भी प्रवृत्ति से अपने को बचाना चाहिए । पिछले दिलों में कुछ उद्योगों में हसा और 
अ्नुशासनहीनता की झिकायतें आई है । यहा यह आवश्यक हैं कि श्रौद्योगिक अनुशासन 
के समस्त प्रइन को उसके विभिन्न पहलुओं सहित देखा जाए और इस बीच दलों को एक-दूसरे 
के हित में यह चाहिए कि झासनहीनता पैदा करने वाली सभी प्रवृत्तियों को' सख्ती से रोका 
जाए । 


मजदूरी 
२१. मजदूसे की एक ऐसी नीति बनाने' की आवश्यकेता है जिसका उद्देश्य वास्तव में 
मजदूसीे बढ़ाना हो । जल काममारों के उचित मजदूरी के अधिकार को मान्यता दी जाती है, कहां 
उम्रकी कोई माका नियत्र करवा भी मुश्किल रहा है । इस दिशा में औद्योगिक न्‍्यायाधिकरण 
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अधिक से अधिक प्रयत्नो के बाद भी कोई उपयुक्त उपाय ढूढ पाने में असमर्थ रहे है। उचित मजदूरी 
के सिद्धान्त को भली प्रकार कार्यान्वित करने मे एक बड़ी कठिनाई यह रही हैं कि सीमानन्‍्त 
यूनिटे मजदूरी का ढांचा नियत करने में ढिलाई से काम लेती रही है। जहा तक उचित मजदूरी 
की दिशा में प्रगति करने का सवाल है, किसी केन्द्र की औसत यूनिटों की आथिक स्थिति के आधार 
पर ही मजदूरी नियत की जानी चाहिए, परन्तु श्रायोजन के सन्दर्भ में सीमान्त यूनिटो को बन्द 
कर देने का, जिसका बेरोजगारी पर प्रभाव बहुत महत्व रखता है, अर्थ यह होता हैं कि सीमान्त 
यूनिटों के काम से भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है । इन यूनिटों को और अधिक दृढ़ 
बनाने का एक उपाय यह है कि विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था की आ्रावश्यकताञ्रों को ध्यान मे रखते 
हुए सम्भव हो तो उनकी इच्छा से और अगर आवश्यक हो तो जबद॑स्ती बड़ी यूनिटों में मिला 
दिया जाए । सीमान्त यूनिटे किस प्रकार काम करती हैं, इस बारे में कोई सामग्री भी प्राप्त नही 
है । कोई यूनिट विशेष सीमान्त श्रेणी के अन्तर्गत आती है या नही, यह निश्चय करने के लिए 
व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए | यह निद्िचत कर दिए जाने पर भी कि कोई यूनिट 
विशेष सीमान्त यूनिटों की श्रेणी में आती है उसको बड़ी यूनिटों के साथ मिलाने में बड़ी कठि- 
नाइयां आएंगी, परन्तु उतका सामना तो करना ही पड़ेया । 


२२. उत्पादन में वृद्धि होने से ही मजदूरी मे वृद्धि हो सकती है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने 
का अर्थ आवश्यक रूप से यह नही है कि उसके लिए नई मशीनें श्रादि लगाई जाएं या मजदूर 
लोग और अधिक परिश्रम करें। संयंत्रों की अच्छी व्यवस्था से काम करने की परिस्थितियों में 
सुधार तथा कामगारों के प्रशिक्षण इत्यादि उपायो से उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन साथ मे यह जरूरी 
न होगा कि कामगारों को उसी हिसाब से अधिक मेहनत भी करनी पडे । कभी-कभी तो ऐसा हो 
सकता हैँ कि इन उपायों से उत्पादन भी बढ़े और परिश्रम भी कम लगे । दूसरा उपाय यह हो 
सकता है कि उत्पादत के अनुसार लोगो को अदायगी की जाए । जहां यह नियम लागू न हो वहा 
इसे लागू किया जा सकता है। परन्तु इसमें कामगारों की सुरक्षा के लिए काफी कदम उठाने पड़ेंगे, 
जेसे कि कम से कम मजदूरी कितनी हो, थकान के लिए व्यवस्था तथा बेजा तौर पर उत्पादन 
की गति न बढाने देना आदि बाते तो होनी ही चाहिए, कम से कम मजदूरी से ऊपर जो कुछ दिया 
जाए वह उत्पादन के अनुसार होना चाहिए । परिणामों के आधार पर अदायगी स्थिर करने को 
कोई प्रणाली लागू करने मे कामगारों का भी परामर्श लेना चाहिए | साथ ही इस विषय में भी 
अध्ययन करना चाहिए कि उत्पादन के वर्तमान स्तर पर मजदूरी बढ़ाने की कोई संभावना 
है या नहीं, खासकर जब यह दावा किया जाता है कि इन दिनों औद्योगिक प्रतिष्ठानो में मजदूरी 
की' संख्या बढाए बिना उत्पादन में वृद्धि हुई है । 


२३. मजदूरी नीति के दो पहलू और है । उन पर भी विचार कर लिया जाना चाहिए । 
पहला है समाज की भावी व्यवस्था में कामगारों की आशाओं के अनुरूप मजदूरी देने के सिद्धांतों 
का निर्माण, और दूसरा है भ्रन्तरिम काल में मजदूरी के झगड़ों का निपटारा। पहले के सम्बन्ध 
में यह कहा जाता हैं कि एक मजदूरी आयोग बनाया जाए जो तत्सम्बन्धी सामग्री पर विचार 
करे तथा बताए गए सामाजिक लक्ष्यों का ध्यान रखते हुए मजदूरी, लाभ और मूल्य, इन तीनो 
के अलग-अलग महत्व निर्धारित करने के लिए उपयुक्त सिद्धान्त स्थिर करे। यहा यह बात स्वीकार 
करनी होगी कि अगर इस प्रकार का आयोग इसी समय बनाया जाता है तो उसको सामग्री के 
अभाव में काफी कठिनाई होगी और अपर्याप्त सामग्री के ग्राधार पर वह जो भी निष्कर्ष 
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निकालेगा, उन पर कोई भी दीघेकालिक नीति झ्राधारित नही हो सकती । इसलिए मजदूरी का 
तख्मीना करने के लिए तुरन्त ही प्रयत्न किए जाने चाहिएँ । 


२४. इन दिलों देश मे मजदूरी के दो भाग है, एक तो है मूल वेतन, और दूसरा है महंगाई 
भत्ता । महंगाई भत्ते मुख्यतया भिन्न-भिन्न औद्योगिक केन्द्रो के जीवनयापन सम्बन्धी देशनांकों के 
आधार पर है । इन देशनाकों के भी झाधार एक समान नही है। कुछ तो अब से २०-२५ साल 
पहले इकट्ट किए गए प्राथमिक आंकड़ों के सहारे निकाले गए थे और आज के कामगारों की 
व्यय प्रवृत्तियों के सच्चे द्योतक नही है। मजदूरी झायोग को जो एक जरूरी सवाल सुलझाना पड़ेगा 
वह है मजदूर सघों की यह माय की महंगाई भत्ते का एक भाग मूल वेतन में मिला दिया जाए । 
इस प्रकार भत्ता मिलाने के सवाल पर सिर्फ सिफारिशें कर देना ही वैज्ञानिक न होगा जब तक 
कि भिन्न-भिन्न स्थानो' के जीवनयापन के देशनाक किसी एक समान आधार पर नही निश्चित 
किए जाते । इसलिए मजदूरी का तख्मीना लगाने के साथ ही साथ भिन्न-भिन्न केन्द्रों में जीवन- 
यापन सम्बन्धी देशनाक को दुहराने के लिए भी जाच कर ली जानी चाहिए । 


२५. औद्योगिक झगड़ों को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि मजदूरी और उससे सम्बन्धित 
मामले ही मालिक और मजदूरों के बीच झगड़े की मुख्य जड़ रहे है । इन झगड़ों को निपटाने 
के लिए इन दिनों जो तन्त्र, अर्थात औद्योगिक न्‍्यायाधिकरण है, उनका काम पक्षों को पूरा सन्‍्तोष 
देने वाला नही रहा है । इस प्रकार के झगड़े निपटाने में केवल वही तन्त्र अधिक ग्राह्म होगा जिसमे 
सम्बद्ध पक्ष स्वयं ही झगड़ा निपटाने में अधिक से अधिक योग दे। इसके लिए अगर एक 
जिदलीय बोर्ड बनाया जाए जिसमे मालिकों और मजदूरों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि हों तथा 
छक तटस्थ श्रध्यक्ष हो, तो उसके निर्णय कदाचित अधिक ग्राह्म हो सकेगे । विभिन्न क्षेत्रों में 
अलग-अलग उद्योगों के लिए इस प्रकार के बोर्डों की स्थापना की जानी चाहिए । 


२६. जहां तक बोनस और लाभ के बटवारे का सवाल है, इस बारे में सब दलों के लिए 
कोई भी स्वीकार्य व्यवस्था करने के लिए पहले इस समस्या का और अ्रधिक अध्ययन किए जाने 
की जरूरत है।इस बीच औद्योगिक झगड़ों को सुलझाने के लिए वही तन्त्र काम मे लाना चाहिए 
जो इन दिनों काम मे लाया जा रहा है । 


सामाजिक स्रक्षा 


२७. पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना वैधानिक 
आधार पर लामू की गईं थी, अब उसका विस्तार ऐसे उन सभी उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों 
तक कर दिया जाना चाहिए जिनके कर्मचारियों की संख्या देश भर में १०,००० या उससे भ्रधिक 
हो। उसमें अंशदानों की सात्रा ६३ प्रतिशत से बढ़ाकर ८3. प्रतिशत कर देने के 
प्रदव पर और आगे विचार किया जाना चाहिए। झ्रावश्यकता तो इस बारे मे भी विचार करने की 
हँ कि भविष्य निधि के रूप में जो कुछ वर्तमान स्थिति में दिया जा रहा हैं उसको पेन्शन के रूप 
में बदल दिया जाए। कांमगारों के परिवारों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत 
चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । 
यह भी विचार किया जा रहा हैं कि इस योजना को और अधिक बढ़ाया जाए और सम्भावना 
तो इसे बात की भी ढूढी जा रही हैं कि इन दिनों अलग-अलग ढंग से जो सुविधाएं दी जा रही हैं 
उनको एक सँगठित सामाजिक सुरक्षा योजता में सम्बद्ध कर दिया जाएं । इस दिशा में संगठित 


श्रम नीति और कार्यक्रम ५३६ 


योजना का अर्थ होगा कि प्रति व्यक्ति लागत में कमी आएगी और इस प्रकार जो बचत होगी 
उससे श्रन्य प्रकार की सुविधाएं दी जा सकेगी । इस प्रकार की सगठित योजना के प्रशासन को 
अगर विकेन्द्रित कर दिया जाएगा तो इससे भी लोगों को फायदा ही होगा । अगर संभव हो तो 
औद्योगिक दुर्घटनाओं के फलस्वरूप असमर्थ हुए कामगारों को कोई दूसरा काम दे दिया जाए । 


वेज्ञानिकन 


२८. पहली पचवर्षीय योजना मे वैज्ञानिकन बढ़ाने की सुविधा देने के लिए कई सिद्धान्त 
दिए गए थे। ये सिद्धान्त मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों के बीच मिलकर तय किए गए 
थे। जहां भी वैज्ञानिकन का प्रइन हो, इन सिद्धान्तों को अक्षरश: उसी भावना के साथ जिससे ये 
बनाए गए थे लागू किया जाना चाहिए । इस बात पर जोर देना इसलिए जरूरी हैं कि अ्रक्सर 
बातचीत में पाया गया है कि मालिक और मजदूर इन सिद्धान्तों को भूल बैठते हैँ । प्रौद्योगिक 
न्‍्यायाधिकरणों का भी ध्यान सहमत बातों के झ्रधार पर ही अपने निर्णय देने की ओर दिलाया 
जाना चाहिए । अगर पक्षों के बीच सहमत सिद्धान्तों का उचित ध्यान न रखा जाए तो उनको 
वैधानिक रूप देने के प्रहन पर भी विचार किया जा सकता है। बढ़ती हुई बेरोजनारी को देखते 
हुए कामगारों के दिमाय पर वैज्ञानिकन का उलटा ही असर पड़ता है । इतना होने पर उत्पादन 
की वर्तेमान टेकनीकों को चिरस्थायी' बना देना विकासशील शर्थ-व्यवस्था के अधिक व्यापक 
हितों के विरुद्ध हैं। इसलिए वैज्ञानिकन की चेष्टा तभी की जानी चाहिए जब बेरोजगारी बढ़ते 
का डर न हो, मजदूरों की राय भी उसके पक्ष में हो और अभ्रगर इसे लागू किया जाए तो पहले 
कामयारों की कार्य करने की स्थितियों मे सुधार किया जा चुका हो तथा लाभ का एक महत्वपूर्ण 
अदा उनको मिलने की गारंटी दी जा चुकी हो । 


२६९. वैज्ञानिकन के बारे में एक व्यापक नीति दरअसल दलों के साथ मिलकर सहमत 
बातों पर हीं आधारित होनी चाहिए । परन्तु इसके अलावा वैज्ञानिकन के झगड़ों के निपटाने 
में जो कठिनाइयां आई है, वे वास्तव में ब्योरों के बारे में असहमति होने से ही पैदा हुई है । कानपुर 
कपड़ा मिल विवाद मे हाल ही में जो उत्पादन हानि हुई है वह इसी का परिणाम है। वैज्ञानिकन 
के सिद्धान्त को तो सभी मानते है, लेकिन यूनिटों के स्तर पर अन्य बातों के अतिरिक्त नीचे दिए 
ब्योरों के बारे मे समझौता होने में ही कठिनाइया उठती है, जैसे (क) काम का मार नियत करना, 
(ख) काम का भार बढ जाने से मजदूरी कितनी बढ़ाई जाए, (ग) मशीनें श्रादि किस सीसा तक 
पुरानी हो गई है श्नौर उनकी जगह नई मशीनें लगाता, (घ) नई मशीनें लगाने पर कठोर स्तर 
का नियन्त्रण करना, और (ह) छंटनी किए गए कामयगारों को रखे रहना और उँसेके लिए दूसरा 
काम ढूढना । इन कठिनाइयों को सम्बद्ध पक्ष ही स्वतन्त्र विज्लेषज्ञों द्वरा टेकनीकल परीक्षा कराने के 
बाद स्वयं सुलझा सकते है । इनके अलावा वैज्ञानिकन की समस्या से सम्बद्ध कुछ विश्वेष समस्याएं 
और रह जाएंगी जिनका असर एक से अधिक राज्यो पर पड़ सकता है । इन्हें सुलझाने के लिए 
केन्द्र सरकार हारा एक उच्चाधिकार सम्पन्त ग्रधिकारी का नियुक्त किया जाना आवश्यक हैँ । 


३०, निर्माण, उद्योग और परिवहन सेवाओं में कार्य करने की स्थितियों के नियमन के 
लिए विधान बनाया जाना चाहिए । जहां तक कारखानो और वाणिज्य ग्रतिष्ठानों का प्रहन है, 
राज्य अपने-अपने विधान बनाएंगे । अन्य राज्यों मे ऐसे कामगारों की कार्ये करने की स्थितियों 
का नियमन भी किया जाना चाहिए । 


५४० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३१. मैगनीज उद्योग के लिए कोयला और अभ्रक कल्याण निधि की तरह एक कल्याण 
निधि खोली जानी चाहिए। अगर इस निधि के लिए उपकर लगाया जाना हो तो यह उपकर 
केन्द्रीय सरकार को लगाना चाहिए । लेकिन अगर यह उद्योग सिर्फ एक ही राज्य की सीमा में 
हो तो वह राज्य इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। इस निधि से कल्याण सम्बन्धी 
और अच्छी सुविधाएं देने तथा किफायतञारी दोनों दृष्टियो से जहा भी सभव हो सके इस निधि 
के प्रशासन को एकीकृत करना आवश्यक है। कल्याण सम्बन्धी सुविधाएं देना मालिक की जिम्मे- 
दारी है और जहां तक हो सके यह कार्य ऐसी स्थानीय समितियों की सहायता से किया जाना 
चाहिए जिसमे कामगारों को प्रतिनिधित्व मिला हो । छोटे प्रतिष्ठानों की बात और हैं जहां 
सुविधाए संयुक्त रूप मे दी जा सकती है । ये कल्याण केन्द्र काफी संख्या में खोले जाने चाहिएं 
और साथ ही विभिन्न स्तरों पर कल्याण कार्यकर्ताओरो को प्रशिक्षित करने की काफी व्यवस्था भी 
होनी चाहिए । राज्य सरकारो की योजनाओं में इस हेतु व्यवस्थाएं की गई है । 


३२. मजदूरो में कुछ ऐसे समूह है जिनकी अपनी अजीब समस्याओं की वजह से उनके 
साथ खास तौर पर व्यवहार करना होगा । इस तरह के तीन समूह है' ठेके के मजदूर, कृषि मजदूर 
और स्त्री मजदूर । कुछ के बारे में तो काफी ध्यात आकर्षित हो चुका है। इन समूहो को उनके 


का, अं, व, 


लिए जरूरी सहायता देने के लिए नीचे दिए कदम उठाए जाने जरूरी हैं : 


ठेके के मजद्र 


३३. ठेके के मजदूरो की प्रमुख समस्याएं है उनके काम की हालतों को सुधारना और 
उनके लिए बराबर नौकरी का प्रबन्ध करना । इसके लिए जरूरी हैं कि -- 


(क) इस बात का अध्ययन किया जाए कि भिन्न-भिन्न उद्योगों में यह समस्या किस हृद 
तक हैं । 


(ख) देखा जाए कि कहा ठेके की मजदूरी मिटाई जा सकती है | यह काम तुरन्त किया 
जा सकता है। 


(ग) ऐसे मामूलें निश्चित किए जाए जहा मजदूरी देने, काम करने की उचित हालतें 
पैदा करने इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार के अलावा प्रमुख मालिक पर छोड़ी 
जा सकती हैं । 


(घ) जहा भी अध्ययन से सम्भव दीखे, धीरे-धीरे ठेके की पद्धति हटाई जाए। सावधानी 
यह बरती जाए कि हटाए गए श्रमिकों को कोई दूसरा काम मिल जाए । 
(3) प्रमुख मालिकों के जो कामगार है, उनके जैसी ही काम की हालते और संरक्षण 
ठेके के मजदूरों को भी प्राप्त हों । 
(च) जहां भी सम्भव हो श्रम से आकस्मिकता का अंश हटाने की योजना बनाई जाए। 
| खेतिहर मजदूर 
रे जे खेद्रिहर घजदूरों से सम्बद्ध अध्याय में कृषि श्रम की समस्याओ्रों पर विचार किया जा 
चुका हैं । जस कि उस अध्याय से स्पष्ट किया गया है, लोगो के रहन-सहन का दर्जा उठाने के लिए 
जो मी कोबना बनाई जाएगी उसमें इस समूह पर विशेष रूप से तथा त्रन्त ही ध्यान देना पड़ेगा ६५ 


५४२ द्वितीय' पंचवर्षीय योजना 


को रखना अलाभकर होता है। इसलिए या तो उनको छोटे काम दिए जाते है या फिर वे 
वही काम करती है जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी औरतें ही करती जाती हैं और जिनकी तनख्वाह भी 
कम होती है । इस प्रकार इस बात की अवहेलना कर दी जाती है कि अगर औरतों की कार्य 
सामथ्ये भिन्न है तो इसके माने यह नही हो जाते कि उनको निम्न कोटि का श्रमिक माना जाए । 


३९. औरतो के कुछ विशेष दायित्व और कतेंव्य होने के कारण औद्योगिक कामगारो 
के रूप में उनको कुछ असुविधा रहती है । इसलिए उनके बचाव के लिए विभिन्न कानूनों में 
व्यवस्थाएं कर दी जाती है, लेकिन उनका प्रभावकारी परिपालन आवश्यक है। विशेष रूप से 
औरतों को हानिकर कामों से अलग रखा जाना चाहिए, उन्हें जच्चा की सुविधाएं मिलनी 
चाहिएं तथा काम करने की जगह पर बच्चों के रखने के स्थान होने चाहिएं । दूध पिलाने वाली 
माताओं को बच्चों को दूध पिलाने के लिए सवेतनिक अवकाश मिलना चाहिए । बराबर काम 
के लिए बराबर वेतन के सिद्धान्त को और अच्छी तरह लागू किया जाना चाहिए तथा औरते 
जो काम परम्परा से करती आ रही हूँ उनकी वेतन दरें घटाने की प्रवृत्ति रोकनी चाहिए। 
उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं होनी चाहिएं ताकि वे ऊंची नौकरियों में पुरुषों का मुकाबला 
कर सके। इसके अलावा उनके लिए अंशकालीन काम देने की व्यवस्थाएं बढ़ाने की ओर 
भी ध्यान दिया जाना चाहिए । 


विकास कार्यक्रम 


४०. दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाए गए श्रम और श्रम कल्याण' के विकास 
कार्यक्रमों के लिए २६ करोड़ रुपया रखा गया है---१८ करोड केन्द्र तथा ११ करोड़ राज्यों 
की योजनाझों के लिए है। मुख्य-मुख्य कार्यक्रम नीचे बताए जा रहें हैं :--- 


(१) कारोगरों का प्रशिक्षण--ऐसा प्रस्ताव है कि प्रशिक्षण देने की १०,३०० जगहों को 


बढाकर १६,७०० कर दिया जाए । प्रशिक्षण की ग्रवधि तथा उसकी कोटि 


सुधारने का भी प्रस्ताव हैं। इस योजना पर राज्य सरकारे, श्रम मन्त्रालय तथा 
झीघ्रही स्थापित की जाने वाली एक व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की सहायता 
से अमल करेंगी । 


(२) कशल कारीगरों के प्रशिक्षण का कार्यक्र--औद्योगिक कामगारों को काम सिखाने 
के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुगठित व्यवस्था सरकारी प्रतिष्ठानों तथा कुछ निजी 
संयंत्रों को छोड़कर और कहीं नही है। दूसरी योजना की एक तजवीज के ग्रनुसार 
योजना के पहले वर्ष में फैक्टरियों में काम सीखने के लिए ४५० व्यक्ति रखे 
जाएंगे । यह संख्या प्रति वर्ष बढती जाएगी और योजना के अन्तिम वर्ष में 
५,००० कर दी जाएगी । काम सीखने की अवधि भी काम और वाछित कुशलता 
के अनुसार दो से लेकर पाच वर्ष तक होगी । 

३) शिक्षकों का प्र्ञिक्षम--चूकि देश्ष में अच्छे झिक्षकों की कमी है, इसलिए मध्य प्रदेश 
. के कोनी संस्थान जैसा एक नया प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव है । यह 
भी इसदा है कि वर्तमान केद्र को हटाकर कहीं ऐसी जगह ले जाया जाए 

जो उपयुक्त” झौद्येई्रेंक स्थान हो। उसके साथ शिल्पियों के प्रशिक्षण 

का एक. फे्ओ कई ज्लोड़ दिया जाएगा । ये दोनों सस्थान शिक्षकों और पर्यवेक्षकीय 


जे 


(४) 


(५) 


(६) 


श्रम नीति और कार्यक्रम ५४३ 


कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे तया साथ ही शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और फोरमैनों 
के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था करेगे । 


रोजगार सेवा संगठन का प्रसार--दूसरी पच्वर्षीय योजना की अवधि में १२० 
नए रोजगार दिलाने के नए दफ्तर भी खोले जाएगे। इससे उनकी सख्या १३६ 
से २५६ हो जाएगी। इसके अलावा भी सगठन अपने कार्य क्षेत्र का प्रसार 
करना चाहता है । इसके लिए कुछ प्रस्ताव इस प्रकार है :-- 


(क) जनशक्ति आयोजन मे प्रयोग किए जाने के लिए कितने लोगों को रोजगार 
मिल सकता है, इस सूचना का इकट्ठा करना । 


(ख) एक नवयुवक रोजगार सेवा की स्थापना करना जिसका काम रोज- 
गार चाहने वाले नवयुवकों के विशेष समूहों को रोजगार और प्रशिक्षण 
की समस्याओं के बारे में विश्लेषज्ञे की सलाह देना होगा । 


(ग) रोजगार दिलाने के दफ्तरों में रोजगार सम्बन्धी सलाह देना--सुख्य उद्देश्य 
होगा रोजगार ढूढने वालों को उनकी श्रपनी सामर्थ्य तथा रोजगार की 
स्थिति के बारे में सूचना देना तथा उनका सार्मदर्शन करना । 


(घ) व्यावसायिक अनुसन्धात और विशएलेषण--प्रस्ताव यह है कि भिन्न-भिन्न 
कार्यों के लिए वाछित कुशलता सम्बन्धी परिभाषाओं का 
मानकीकरण करने तथा एक व्यावसायिक कोश तैयार करने के एक 
प्रणालीबद्ध कार्यक्रम का संगठन तथा विकास किया जाए | योजना की 
अवधि में पाच मुख्य उद्योगों का अध्ययन पूरा किया जाएगा। 


(४) रोजगार दफ्तरों मे व्यावसायिक परीक्षण--इस योजना के अनुसार उद्योग 
' के सहयोग से रोजगार दिलाने के दफ्तरों में ही कार्यकुशलता या काम के 
बारे में परीक्षण करने का एक कार्यक्रम चालू किया जाएगा। 


केन्द्रीय श्रम संस्थान का प्रसार--केन्द्रीय श्रम सस्थान के दो अनुभाग और खोले 
जाएगे---एक औद्योगिक मनोविज्ञान पर और दूसरा भ्रौद्योगिक-व्यावसायिक तंत्र 
पर । ये प्रनुभाग काम-धन्धों सम्बन्धी मार्गदर्शन, कामगारो के उत्साह और उनकी 
प्रवृत्तियों, और ताप, शोर, प्रकाश आदि के प्रति कामगारों में शारीरिक प्रतिंक्रिया 
सम्बन्धी विषयों पर खोज तथा अ्रध्ययन करेगे । इस संस्थान का दूसरा काम होगा 
उत्पादकता के अध्ययन तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रश्चिक्षण का काम जारी रखना। 
उत्तरी और दक्षिणी प्रदेशों मे ग्रौद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा श्रम कल्याण 
सम्बन्धी प्रादेशिक संग्राहालय खोले जाएंगे। ये संग्रहालय केन्द्रीय श्रम संस्थान 
के बम्बई संग्रहालय को केन्द्र बिन्दु मानकर औद्योगिक प्रदेशों की विशेष 
आवश्यकताओं की पूति के लिए झ्रायोजित सुरक्षा, स्वास्थ्य और अम कल्याण 
के शिक्षा सम्बन्धी समन्वित कार्यक्रम के अय के रूप में काम करेंगे । 


फिल्म यूनिट की स्थापना--कामगारों की शिक्षा की आवश्यकता सभी लोग 
मानते है । कामगारों मे साक्षरता बहुत कम होने की वजह से झिक्षा और प्रचार 
के लिए दुददय-श्रव्य साधनों का प्रयोग सर्वाधिक प्रभावकारी ढंग से किया 


भ्रडीढ 


द्वितीय पचवर्षोय योजना 


जाता है । वास्तव में पिछले कुछ वर्षो मे फैक्टरी कल्याण विभागों तथा राज्य 
श्रम कल्याण केन्द्रों ने फिल्‍मे दिखाने का काफी काम किया है । लेकिन चूंकि 
श्रम सम्बन्धी विषयों पर भारत में उपयुक्त फिल्‍मों का अभाव है, इसलिए 
अक्सर ऐसी विदेशी फिल्‍मे दिखाई जाती रही है जिनकी भारतीय स्थितियों से 
किसी तरह की समानता नहीं होती । यहा उपयुक्त प्रशिक्षण तथा शिक्षाप्रद 
फिल्मों की आवश्यकता पर जोर दिया जाना अनुचित न होगा । इसलिए प्रस्ताव 
है कि एक छोटी-सी फिल्‍म यूनिट स्थापित की जाए जो सुरक्षा, स्वास्थ्य 
और श्रम कल्याण, पयेवेक्षकीय प्रशिक्षण, उत्पादकता सम्बन्धी अध्ययन, 
व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना जेसी श्रम और 
तत्सम्बन्धी समस्याओ पर दूसरी पच्रवर्षीय योजना की अवधि में कम से कम 
१०० फिल्में घना सके । 


(७) कमंचारी राज्य बोमा योजना तथा भविष्य निधि योजना--इन दोनों योजनाओं 
पर इस अध्याय के पैरा २७ में बताई गई रीति के अनुसार अभ्रमल किया 
जाएगा 

(८) आवास--योजना में श्रौद्योगिक कामगारों तथा मध्य और निम्न आय वर्गो के 
व्यक्तियों को घर बनाने के लिए काफी धन की व्यवस्था की गई है । औद्योगिक 
आवास के लिए ५० करोड रुपए की रकम रखी गई है।बागान और खान 
कामगारों के घरों के लिए अलग व्यवस्था है । सरकारी सहायता प्राप्त आवास 
योजना के काम में पहली पंचवर्षीय योजना मे जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके 
आधार पर उसमे सुधार किए जाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है । यह 

- देखा गया है कि इस योजना के श्रन्तगंत प्राप्त होने वाले कर्जो और सरकारी 
सहायता के प्रति मालिकों और कामगार सहकारी समितियों की ओर से उत्साह 
की काफी कमी रही है । 


(६) शभ्रन्य योजनाएं--ऊपर बताई गई योजनाओं के अलावा कामगारों की शिक्षा, 
कल्याण कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और छानबीन के नए कार्यो के सम्बन्ध में 
की गई सिफारिशों पर अमल किए जाने का विचार है। प्रस्ताव है कि 
अगले पांच सालों में ईन बातों पर खोजबीन की जाएगी : -- 

(क) अखिल भारतीय कृषि श्रम सम्बन्धी जाच, 

(ख) मजदूरी का प्रा-पूरा तख्मीना, 

(म) मुख्य औद्योगिक केन्द्रों मे कामगार परिवारों के बजटों के बारे मे जाच । 
उद्योग की उन्नति किस प्रकार हो रही है, यह जानने के लिए भी एक ऐसी जांच कराने 
का विचार हैँ जिसके आधार पर चुने हुए उद्योगों की उत्पादकता के देशनाकों का 
संग्रह किया जाएगा । राज्य सरकारों ने भी अपनी योजनाओं मे कामगारों के लिए 
कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था की हैं। कुछ राज्यों द्वारा तैयार की गई योजनाओं 
का एक अच्छा पहल यह भी हैँ कि इनमें कल्याण केन्द्रों का संगठन कामगारों और 


मालिकों के समठनो के हारा किया जाएगा, और सरकार सिर्फ खर्च का एक भाग 
दे, दिया ऋएेगीत।: 


खध्यायथ २८ 


पिछड़े वर्गों का कल्याण 


यो तो देश में बहुत-से लोग पिछडे हुए हैं, किन्तु “पिछड़े वर्ग” की परिभाषा के अन्तर्गत 
जनता के निम्न चार वर्ग झाते है-- 


. (१) अनुसूचित आदिम जातिया, जिनकी सख्या लगभग १ करोड़ ६० लाख हैं, 
(२) अनुसूचित जातियां, जिनकी संख्या लगभग ५ करोड़ १० लाख हैं, 


७ (३) अपराघजीवी कही जाने वाली जातिया, जिनकी संख्या ४० लाख से कुछ 
ऊपर है, और 
(४) सामाजिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए ऐसे अन्य वर्ग जिन्हें 
केन्द्रीय सरकार पिछड़े क्ग आयोग की सिफारिशों पर पिछुडे वर्ग स्वीकार 
, करने का निर्णय करे । ) 


हक 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनता के इन चारो वर्गों की विशेष आवश्यकताझों की 
पूर्धि के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए थे । योजना में इस कार्य के लिए कुल मिलाकर ३६ करोड़ 
रुपया रखा गया था, जिसमें से २० करोड़ रुपया राज्यों के कार्यक्रमों के लिए और शेष केन्रीय 
सरकार के कार्यक्रमों के लिए था। अनुसूचित आदिम जातियो तथा भ्रनुसूचित क्षेत्रों के लिए 
लगभग २५ करोड़ रुपया रखा गया था, जिसमे से ७ करोड रुपया अनुसूचित जातियों के लिए, 
साढे तीन करोड़ रुपया भूतपूर्व प्रपराघजीबी लोगो के लिए और साढे तीन करोड़ रुपया पिछडे 
वर्गों के लिए था । 


२. प्रत्येक वर्ग की अपनी विशेष समस्याएं हैं । प्रथम पच्रवर्षीय योजना में सम्पन्न हुए 
क्रायंक्रमों और द्वितीय योजना के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए इन पर नीचे 
विचार किया जा रहा है । द्वितीय योजना में पिछडे वर्गों के कल्याण के लिए लगभग ६१ करोड 
रुपया रखा गया है, जिसमे से ४७ करोड़ रुपया ग्रनुसूचित आदिम जातियो और भ्रनुसूचित 
क्षेत्रों के लिए, साढ़े २७ करोड रुपया अनुसूचित जातियों के लिए, क्रगमग ४ करोड़ रुपया भूतपूर्व 
अपराधजीवी लोगों के लिए, ६'७ करोड़ रुपया अन्य अनुसूचित वर्मो और २६९ करोड़ रुपया 
प्रशासन के लिए होगा । ये रकमें पिछड़ी जातियो की सहायता के लिए विशेष रूप से तैयार किए 
गए कार्यक्रमों के लिए है। इस प्रकार ये उपाय राज्यों में समूची जनता के बाभ के विकास कार्ये- 
क्रमों के सहायक अंग के रूप में है । अर्थ-व्यवस्था का विकास जिस सीमा तक होता है उस सीमा 
तक पिछडे वर्गों को भी लाभ होता है। विकास कार्यक्रमों के प्रशासन में योजनाए इस प्रकार बनाने 
की सावधानी बरतनी चाहिए कि जनता के निरबेल अंगों को अधिकतम लाभ हो । इस पहलू की 
ओर सब से ज्यादा ध्यान रखा जाएगा किन्तु विकास के केवल थोड़े-से ही क्षेत्रों में यह दिखा सकना 
सम्भव होगा कि पिछड़े वर्गों के सीधे लाभ के लिए व्यय का कितना प्रतिह्मत रखा गया है । पिछड़ 
वर्गों के लिए जो विद्लेष व्यवस्थाएं की गई है, उनका उपयोग इस ढंग से होना चाहिए कि उन्हें 
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सामान्य विकास कार्यक्रमों से अधिकतम लाभ हो ताकि उनकी पिछली कमी शीघ्र पूरी हो सके । 
राज्यों मे पिछडे वर्गों से सम्बद्ध विभागों को प्रयत्न करना चाहिए कि राज्य के विकास सम्बन्धी 
अन्य विभाग ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिनसे पिछड़े वर्गों का व्यापक हित हो और सामान्य तथा 
विशेष कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए साधनो का वे इस प्रकार उपयोग करे कि दोनो कार्यक्रम एक- 
दूसरे के पूरक बन जाएं। पिछडी जातियो के प्रत्येक वर्ग के लिए प्राथमिकताए विचार- 
पूर्वक स्थिर होनी चाहिए । साथ ही यह बात भी श्रच्छी तरह स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जिस 
अनुपात में कार्यक्रो) का परिपालन किया जाएगा और जितनी ईमानदारी, कुशलता और 
मनोयोग से कर्मचारी काम करेंगे, उसी अनुपात मे पिछडे वर्गों को लाभ होगा । 


ग्रादिम जातियों के लिए कल्याण कार्यक्रम 


३. आदिम जातियो के कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम बनाए जाए, वे उनकी संस्कृतिक्ष 
एवं रीति-रिवाजों के प्रति आदर-भाव, और उनकी सामाजिक, आथिक तथा मनोवैज्ञानिक 
समस्याञ्रों की पूरी-पूरी जानकारी पर आधारित होने चाहिएं। कल्याण और विकास 
के निमित्त जो भी कार्यक्रम अपनाए जाएंगे, वे अनिवायंत. उनके परम्परागत विश्वासों और 
आचार-ब्यवहार में विध्न उत्पन्न करेगे | ऐसी अवस्था में यह अ्रत्यावश्यक है कि इन कार्येक्रमो 
को कार्यान्वित करते समय उस क्षेत्र के निवासियों का समर्थन प्राप्त कर लिया जाए। इस 
सम्बन्ध में आदिम जातियों, विशेषकर उनके मुखियों की सदभावना प्राप्त करने का अपना 
एक विश्विष्ट महत्व है। यह आवश्यक है कि कल्याण कार्यक्रमों के सभी प्रकार के कार्यकर्ता 
यथासम्भव आदिम जातियो के पढ़े-लिखें नवयुवकों में से ही लिए जाए। नई कार्यविधियों को 
अपनातें समय यह ध्यान रखा जाए कि उनमें आदिम जातियों का ही नेतृत्व प्रधान रहे तथा उन्हें 
तनिक भी यह अनुभव न होने पाए कि उन पर बाहर से जबरदस्ती कुछ थोपा जा रहा ह। हर 
नया कदम उठाने से पहले उसके लिए भली प्रकार तैयारी कर लेनी चाहिए । झ्ादिस जातियों 
कौ समस्याओं को सुलझाने के लिए मानव शास्त्र-वेत्ता, प्रशासक, विशेषज्ञ एवं समाज काययेकर्ता 
को सहानुभूति व उनकी सामाजिक मनोदशा सबं ) आवश्यकताओो को भली प्रकार समझकर 
सहयोग की भावना से कार्य करता चाहिए । जहां तक सम्भव हो, आदिम जातियों की सहायता 
उनकी अपनी ही संस्थाओं के माध्यम से की जानी चाहिए । विकास कार्यो की तफसीलों को 
परमर्खक्षत्री परिषदों, अकदिम जातियों के प्रमुख नेताओं और उनकी समस्याओ्रों का अध्ययन 
करने वाली संस्थाओं के परामश और सहयोग से बनाना चाहिए। आदिम जातियों को यह 
महसूस होना चाहिए कि योजनाएं उन पर थोपी नहीं जा रही है बल्कि उनके अपने जीवन-स्तर 
को उन्नत करने' और सांस्कृतिक विकास करने की उनकी इच्छा ही इन कार्यक्रमो के रूप में 
अंस्कूटित' हो रही है । यदि ये कार्यक्रम स्थांनीयः जनता के सहयोग व समर्थन द्वारा सम्पन्न होंगे 


तो देश के सभी भागों में बसी हुई आदिम जातियों में अपने को समूचे राष्ट्र का अभिन्न अंग 
संभझनें की भावता जागृत होगी । 5 


४. आदिम जातियों के प्रति इस प्रकार के दृष्टिकोण को भ्रश्षिक्षित कार्यकर्ताओं तथा 
उनकी समस्याझ्रों और आवश्यकताओं की सूक्ष्म जानकारी द्वारा ही सलझाया जा सकता है । 
इसी तथ्य की दृष्टि में रखते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में ऋठ राज्यों में आदिवासी 
जिंसण्यलय खोले गए हैं। क्षेत्र कार्यकर्ताशरों के प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश और बिहार में 
अधिक्षणलय खोले यए हैं । कुछ राज्यों में आदिम जतियों की झावश्यकताभों के विशेष-सर्वेक्षण 
का कोयें संब्रंतित किया जा रहा है । प्रथम फंचवर्षीये योजना की अ्रवधि में ्रादिम जाति क्षेत्रो में 
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कार्य करते हुए व्यक्तियों को स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कराने का प्रयत्न किया गया । 
केन्द्रीय सरकार ने दस अखिल भारतीय संस्थाओं को अनुदान तथा राज्य सरकारो ने लगभग 
२०० स्थानीय सस्थाओं को सहायता प्रदान की है। 


५. आदिस क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम स्थूल रूप से चार भागो में बांटा जा सकता हैं: 
(क) संचार, (ख) शिक्षा और संस्कृति, (ग) आदिम क्षेत्रों की अथे-व्यवस्था का विकास, तथा ' 
(घ) स्वास्थ्य, आवास और पानी का प्रबन्ध । प्रथम पंचवर्षीय योजना काल मे असम और दूसरे 
राज्यों के आदिम जाति क्षेत्रों में सड़कों के विकास में ६ करोड़ रुपया व्यय हुआ । अनेक राज्यों 
में, जिनमें असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र और विन्ध्य प्रदेश भी शामिल हैं, लगभग 
२,३४० मील लम्बे पहाड़ी रास्ते बनाए गए । | 


है 


६. आदिम जातियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए । हँँदराबाद तथा श्रन्य 
स्थानों में उन्हें ग्रध्यापक बनाने के लिए प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण काये किया गया है। आदि- 
चासियों को उत्तकी ही बोली में झिक्षण देने के कार्ये को सुयम बनाने के अभिप्राय स्रे हैदराबाद, 
असम, उत्तरपूर्वी सीमान्त एजेन्सी (नेफ़ा) और बिहार राज्यों में विशेष प्रकार की पाठ्य-पुस्तके 
तैयार की कई हैं। इस प्रकार अब तक झोठ आदिम बोलियां इस कार्य के लिए चुनी गई हैँ। आदिम 
जातियो के विद्यार्थियों को छाववृत्तियां, पुस्तकों के लिए अभ्रनुदान, छात्रावास का शुल्क और 
अन्य प्रकूर की सहायता दी गई है । ४, ५०,००० से अधिक विद्याथियों ने इस सहायता से लाभ 
उल्या था । ' प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते श्रादिम जाति क्षेत्रों में लगभग ४,००० 
पाठशालाए खुली । इनमे १,००० से अधिक आश्रम और सेवाश्रम पाठशालाए भी सम्मिलित है जो 
आदिम जाति क्षेत्रों, विशेषकर बम्बई, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में खोली गई 
हैं और लगभग ६५० सस्कार केन्द्र, बालवाड़ियां और सामुदायिक केन्द्र भी बम्बई, बिहार, 
मध्य भारत और राजस्थान साज्यों में खोले गए हैं + दितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त्गेत सब 
राज्यों के आदिम जाति क्षेत्रों में जो शिक्षा कार्यक्रम अपनाया जाएगा, उसमें आश्रम पाठशालाओो 
को विशेष महत्व दिया जाएगा । 


७ आदिम जातियो की अर्थ-व्यवस्था के पुनर्गठन में पर्याप्त कठिनाइयां हैं । अतएव यह 
आवश्यक है कि इन कठिनाइयों का समाधान उन क्षेत्रों की झाथिक, सामाजिक भौर टेकनीकल 
पहलुओं की पूरी जानकारी के झ्राधार पर किया जाए । इनमें सबसे मुख्य समस्या स्थान-परिवर्ती 
खेती की जगह एक-स्थानी खेती की प्रथा को जन्म देना है। बम्बई, हैढराबाद, बिहार और 
सध्य भारत में आदिवासियों की काफी बड़ी संख्या एक ही स्थान पर रहकर खेती-बारी कर रही 
हैं। अब मुख्य प्रदन उनके खेती करने के तरीकों में सुधार करने और उत्पादन बढाने में उनकी 
सहायता करने का है । इसके विरुद्ध असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आन्ध्र में आदिम जातियों की 
अधिक संख्या स्थान-परिवर्ती खेती करती है। इस प्रकार की कृषि बहुघा जीवन के निम्नतर 
रहन-सहन की परिचायक होती है । स्थान-परिवर्ती खेती के स्थान पर एक-स्थानी खेती करने में 
रीति-रिवाजों की बाधाओ के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का सुगरमतापूर्वक उपलब्ध न होना, 
या फिर उपलब्ध होने पर उसके विकास के लिए और वहां बसने में होने वाले व्यय का न जुटा 
सकना ग्रादि कठिनाइयां भी है । 


८. स्थान-परिवर्ती खेती में सुघार करने और कृषि बस्तिया बसाने के विचार से कई राज्यो 
में छोटे पैमाने पर कुछ प्रयोग किए गए हैं। १६४४ से अब तक असम में € प्रदर्शन केन्द्र 
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खोले गए है--३ गारो पहाडी जिलो मे, ३ मिकिर पहाडियों में, २ मिजो जिले मे और एक 
उत्तरी काचर पहाडी जिले मे । इन कंन्द्रो मे आदिवासियों को उन्नत कृषि के प्रयोग दिखलाए जाते 
है। ये प्रयोग पहाडियो की चोटियों और ढलानो पर बैटल वृक्ष लगाने और काफी, काजू आदि 
की खेती के सम्बन्ध में होते है । झ्रां श्र, पूर्वी और पदिचमी गोदावरी जिलों में आ्रादिम जातियो की 
बस्तिया बसाने की योजनाए चाल की गई है। मध्य प्रदेश में बस्तर तथा दूसरे जिलो में मार्गदर्शक 
योजनाए भी श्रारम्भ की गई है । उडीसा में ग्रब तक जो ६६ कृषि बस्तिया बसी है, उनमे २,००० स 
ऊपर आदिवासी परिवारों को बसाया गया है । 


९ यद्यपि स्थान-मरिवर्ती खेती की समस्या का और अधिक अध्ययन होना चाहिए, 
फिर भी जो कुछ कार्य इस दिशा मे हुआ्रा है उससे कुछ निष्कर्ष निकलते है। यदि अ्रनुकूल अवस्थाए 
उत्पन्न की जा से तो आदिवासी स्थान-परिवर्ती खेती प्रथा को त्यागने में विशेष आनाकानी 
नहीं करेगे । ये अ्रवस्थाएं है (१) उपजाऊ और, जहा कहीं सम्भव हो, सिचित भूमि की व्यवस्था, 
(२) बैल, खेती के औजार, बीज, घन आदि की सहायता, और (३) इस बात का विशेष प्रबन्ध 
कि सूद पर रुपया देने वाले महाजन और व्यापारी आदिवासियों का शोषण न कर सकें । इस दिला 
में किए गए प्रयोग यह दर्शाते हैं कि ढलानो और पहाड़ियों के ऊपरी भागों में स्थायी रूप से 
जंगल लगा दिए जाने चाहिए। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति को सुरक्षित रखा जा सके तो 
निचली ढल्ानो में कटान बिना कोई नुक्सान पहुचाए किया जा सकता है। नीची जमीनों और 
साधारण ढलानों की चौरस भूमि पर खेती की जा सकती है। स्थान-परिवर्ती और एक-स्थानी कृषि 
उन क्षेत्रों की भूमि की किस्म और झ्ादिम जातियो को उपलब्ध साधनो पर निर्भर है। जिन क्षेत्रों 
में कटान किया जाए, वहा यह सावधानी अवश्य बरती जाए कि वनों को अंधाधुध न काठ दिया 
जाए। साथ ही उस भूमि में की जाने वाली खेती के बीच-बीच में समय का इतना अ्रन्तर 
अवश्य होना चाहिए कि भूमि कुछ समय तक खाली रह सके । आदिस क्षेत्रों में कषि के तरीको 
में सुधार करते के लिए टेकनीकल और झआरथिक सहायता तथा अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त 
शिक्षा का अत्यधिक महत्व हैं । कृषि के आधुनिक तरीकों से. यकायक ही कोई महत्वपूर्ण 
परिणाम निकलने की आशा नही है, किन्तु यह आवश्यक है कि प्रत्येक आदिम क्षेत्र के लिए 
जो कार्यक्रम निश्चित किया जाए व॒ह स्थानीय अवस्थाओं के अनुकूल हो तथा उसे आदि- 
वासियों के सहयोग' से कार्यान्वित किया जाए। 


१०. आदिम॑जातियों की काफी बडी संख्या जगली क्षेत्रों मे रहती है, अत' वन्य' साधनों 
' का अपने निर्वाह के लिए वे किस प्रकार उपयोग करते है इसका ज्ञान होना आवश्यक हैं । 
यह सावधानी भी रखनी होगी कि वन्य उत्पादों के एकत्रीकरण, चराई तथा लकडी आदि की 
देनिक आवश्यकताओं कौ पूर्ति के विषय में जो नियम हों, वे अनावश्यक रूप से कड़े और परेशान 
करने वाले न हों । जंगलों के ठेकेदारों का श्रादिम जाति क्षेत्रों में प्रवेश वहां की अर्थ-व्यवस्था 
के लिए हानिकर सिद्ध हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कत्तों में काम करने वालों की ६५३ 
समितियां बनाई गई थीं । जहां-जहां उन्हें आवश्यक सहायता मिली और सही-सही निर्देशन हुआ, 
वह वे साधारणत: सफल रहीं है । आदिम क्षेत्रों में जंगलो के ठेके, अधिकाश सहकारी समितियों 
को ही दिए जाने चाहिएं तथा जबलों के साधनों से लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते 
सहका ऋआाहिए । जहां फटकारी उमितिया स्थापित हो गई हों वहां प्रशासक ईमानदारी से कार्य 
क्र, इस बल्ल का विशेष घ्यान उच्ा जाए । 


पिछड़े वर्गों का कल्याण प्४8 


११ आदिस जाति क्षेत्रों में ऋण की समस्या अति चिन्तनीय है । कभी-कभी साहुकार 
जो अधिकतर सूद पर रुपया देने वाले महाजन, व्यापारी या ठेकेदार लोग होते है, आदिम 
जातियो को बुरी तरह अपने शिकजे में जकड़ लेते है और उनके उत्पादन का अधिकाश 
उन लोगो के पास चला जाता है। हमारा सुझाव है कि समस्या का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन 
किया जाए जिससे यह बुराई किस सीमा तक फैली हुई है, इस तथ्य का ठीक-ठीक अनुमान हो 
सके और उन्हें पिछले ऋण से मुक्त किया जा सके तथा भविष्य से उनके लिए ब्याज की 
सस्ती दर पर ऋण की व्यवस्था हो सके । यहा यह उल्लेख कर देना उचित प्रतीत होता है कि कई 
राज्यो में आदिवासियों के ऋण में कमी करके उन्हें सहायता पहुंचाई गई है और कानून हारा 
उनके भूमि सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा की गई है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आदिम 
जाति क्षेत्रों मे ३१२ बहुद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी औौर मध्य प्रदेश, 
बिहार एवं उडीसा में सरकार द्वारा ३५० अभ्रनाज गोदाम .बनाए गए थे, जो अब शनाज बैक के 
रूप में कार्य कर रहे हैं। श्रादिम जातियों का आर्थिक जीवन व रीति-रिवाज सहकारी और 
सामुदायिक सगठन के लिए विशेष रूप से अनुकुल है। झादिम जाति क्षेत्रों में सचालित सहकारी 
समितिया यथासम्भव बहुद्देशीय ढंग की होनी चाहिएं । उनका कार्य ऋण देना, दैनिक उपयोग 
की वस्तुओं का प्रबन्ध करना और साथ ही उनकी वस्तुओं के विक्रय का प्रबन्ध करना होना 
चाहिए। सहकारिता का सिद्धान्त आधिक जीवन के प्रायः सन्‍क्ेत्रो मे बरता जा सकता है । 

१२. प्रथम पंचवर्षीय योजना में आदिम जाति क्षेत्रों में १११ कुटीर उद्योग केन्द्र स्थापित 
किए गए। आदिवासी लोग परम्परागत कार्यों में स्‍्वभावत कुशल है, अत उनकी दस्तकारियों 
को बढावा देना आवश्यक है। उन्हे व्यावसायिक धधो के प्रशिक्षण की सब सुविधाएं दी जानी 
चाहिए। मधुमक्खी पालन, टोकरी बुनाई, रेशम कीट पालन, कताई-बुनाई, फल सरक्षण और 
ताड़ का युड़ बंनाने जैसे बहुत-से सहायक उद्योग-घंधे है जिनका विकास किया जाना चाहिए । 
स्थान-स्थान पर जाकर प्रयोगों के अद्षत करने और अ्रक्िक्षण देते वाले दल बम्बई और 
अन्य स्थानों में उपयोगी सिद्ध हुए हैं । 


१३. आदिम जातिया यद्यपि प्रकृति के निकट सम्पर्क में रहती हैं, फिर भी वे स्वास्थ्य 
और शारीरिक दृष्टि से दुबंल ही रहती है। वे मलेरिया, न्युपदश, तपेदिक, चेचक, गुप्त रोग 
न्वचा तथा नंत्र रोग जेसी अनेक बीमारियों से पीडित रहते हैं। इसका मख्य कारण पीने के स्वच्छ 
पानी का अभाव, भोजन में पोषक तत्वों की कमी तथा ऋतुओो के हानिकर प्रभाव से अपनी रक्षा 
कर सकते की उनकी अ्समथंता हैं। प्रथम पचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते आदिम जाति 
खेत्रो मे ३१४४ औषधालय व चलते-फिरते चिकित्सालय स्थापित हो चके है। पीने के पानी के 
लिए क्रुए खुदवाने में भी पर्याप्त सहायता दी गई है। झ्रादिम जातियो के स्वास्थ्य की सामान्य 
स्थिति और बीमार होने पर स्वास्थ्य लाभ करने के उनके साधनों और विधियों की जानकारी के 
लिए कई राज्यों में सर्वेक्षण किए जा रहे है । इस काये में मुख्य कठिनाई यह सामने ञ्ञा रही है कि 
आदिम जातिया प्राय. ऐसे सुदूर वनों में रहती है जहां तक पहुंचना कठिन है । जहां तक यातायात 
की सुगमता का प्रइन है, अनुभव के आधार पर यह प्रतीत होता है कि इन क्षेत्रों के लिए चलते- 
फिरते चिकित्सालय अधिक उपयुक्त होगे, क्योंकि बहुत ही कम क्षेत्र ऐसे हैं जहा एक स्थान पर 
आदिम जातियां अधिक संख्या में रहती है । श्रत: ऐसी स्थिति में कही तो स्थायी ढंग के औषधालय 
और कही चिकित्सा के अन्य साधन जुटाने होंगे । 


। 
हि 


भ्र्घ० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१४ सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्य वाले अध्याय में यह कहा 
जा चुका है कि आदिम जाति क्षेत्रों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्य किस प्रकार किए जाए, 
जिससे इस अध्याय में उल्लिखित कल्याण कार्यो के साथ उनका पूरा समन्वय हो सके। आदिम 
जाति क्षेत्रों मे राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का सीमा-निर्धारण अन्य क्षेत्रों के समान ६६,००० 
की जन संख्या पर न होकर २५,००० जन सख्या के आधार पर होगा । अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों मे 
४० बहुद्देशीय प्रारम्भिक योजना कार्यों को हाथ में लेने का विचार किया गया हैं । इन योजनाओं 
मे राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यों के साथ अन्य कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इन 
कार्यक्रमो को राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र मे कार्यान्वित करने का एक लाभ यह होगा कि इनसे 
प्रशिक्षण-प्राप्त कार्यकर्ताओं की सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग हो सकेगा । इन प्रारम्भिक योजना 
कार्यों मे आदिम जातियो के जीवन के सभी पहलुओं को एक साथ लिया जा सकेगा--जैसे स्थान- 
परिवर्ती खेती के बजाय एक-स्थानी खेती को प्रोत्साहन, कृषि सुधार, औषधि एवं जन स्वास्थ्य 
का प्रबन्ध, संचार व्यवस्था का सुधार, कलाओ और उद्योगो का विकास, सहकारी समितियों का 
संगठन और सामुदायिक कल्याण केन्द्रों की स्थापना । भ्रभी तक आदिम जाति क्षेत्रों में काफी 
बड़े पैमाने पर इस प्रकार के सामुदायिक कल्याण केन्द्रों की स्थापना नहीं हुई है । द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में इस कार्य पर अन्य कार्यों की अपेक्षा अधिक बल देने की आवश्यकता हैँ। इस प्रकार 
स्थापित केन्द्र बहुत महत्वकसिड्ध होंगे, क्योंकि स्थानीय लोग इन केन्द्रो द्वारा सुधार कार्यों मे 
भाग लेना सीखेंगे तथा इनसे ऐसे कार्यकर्ता निकलेगे जो शेष लोगो का नेतृत्व करने योग्य होंगे । 
साथ ही ये केन्द्र स्थानीय और भ्रधिक विकसित क्षेत्रो के सर्वोत्तम कार्यकर्ताओं में परस्पर सम्पर्क 
का अवसर प्रदान करेगे। 


१५. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आदिम जाति क्षेत्रों की कल्याण योजनाओं के लिए 
४७ करोड़ रुपए की घनराशि रखी गई है, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस काये के लिए 
केवल २५ करोड रुपया ही था । द्वितीय पचवर्षीय योजना में भी प्रस्तावित कार्यक्रमों का क्षेत्र 
काफी विस्तृत है, अत' दोनो योजनाओं के कार्यक्रमों से आदिम जाति क्षेत्रों मे सुधार कार्य को 
काफी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। स्थूल रूप सें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम पहली योजना 
के कार्यक्रमों का अनुसरण करते हैं। प्रथम पचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करते हुए अनेक 
उपयोगी अनुभव प्राप्त हुए है तथा इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को वहा की 
अवस्थाओं मर समस्याझ्रों का समुचित ज्ञान हो गया हैं। ४७ करोड़ की निर्धारित धनराशि मे 
से २७ करोड़ रुपए से कुछ भ्रधिक राज्य सरकारों की योजनाश्रों के लिए सुरक्षित है (इसमे 
केन्द्रीय सहायता भी झामिल हैं), शेष २० करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार की श्रोर से प्रस्तावित 
योजनाओं पर गृह मंत्रालय द्वारा व्यय किया जाएगा । आदिम जातियों की कल्याण योजनाओं के 
कुंड व्यय का विवरण निम्न प्रकार है '- 
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पिछड़े वर्गों का कल्याण प५१ 


१६. राज्यों के कार्यक्रम --- राज्यों की योजनाओो में परिवहन व्यवस्था के विकास को 
प्राथमिकता दी गई है । इसके लिए ६ ५ करोड़ रुपया निर्धारित है। १०,२०० मील लम्बे पहाड़ी 
रास्ते और ४५० पुल बनाने का निश्चय किया गया है । राज्यों ने लगभग ३६,६०० एकड़ भूमि 
को विकसित करने, ६,५७० एकड जंगली भूमि साफ करने और कृषि योग्य बनाने, 
कृषि के औजार बाटने, अच्छी नसल के सांड देने, ४,००० व्यक्तियों को विभिन्न उद्योगों में 
प्रशिक्षण देने और ८२५ कुटीर उद्योग केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की है। असम राज्य ने 
अपनी योजना में आदिम जातियो के विद्यार्थियों को व्यावसायिक धधों की शिक्षा देने के लिए 
६७० वजीफे देने की व्यवस्था की है। उडीसा की द्वितीय योजना में ४५ प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्र 
स्थापित करने की व्यवस्था हैं और आदिम जाति विद्याथथियों के लिए आौद्योगिक तथा टेकनी- 
कल प्रशिक्षण केन्द्र अन्य राज्यों में खोलें जाएंगे । एक-स्थानी कृषि के विकास के लिए १२,००० 
से अधिक परिवारों की १८६ बस्तियां बसाई जाएंगी । प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
स्थापित ३४० अन्न गोदामों को पूर्णह्पेण सहकोरी समितियों में परिवर्तित कर दिया जाएगा । 
इसके अतिरिक्त ८०० बहुद्देशीय वन्य सहकारी समितियां स्थापित की जाएगी । आंध्र की राज्य 
सरकार नें इन पर्वतीय लोगों को ऋण की सुविधाएं देने के निमित्त एक विशेष संस्था स्थापित की 
है । इसके माध्यम से वे लोख अपनी पैदावार उचित मूल्यों पर बेच सकेंगे तथा अपनी दैनिक आव- 
इ्यकताओ्ं की वस्तुए बाजार भाव पर खरीद सकेंगे । 


१७. आदिम जाति क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाओं को शीघ्रातिशीघ्र फैलाया जाएगा । 
शिक्षा मत्रालय ने अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के विद्याथियों के लिए मैट्रिक 
से ऊपर की शिक्षा के लिए ११.३८ करोड़ रुपया निर्धारित किया है। इस धनराशि में से 
३३,००० छात्रवृत्तियां केवल अनुसूचित आदिम जातियों के विद्याथियों के लिए है । आदिम जाति 
विद्याथियों के लिए ३,१८७ पाठशालाए और ३६८ छात्रावास खोले जाएंगे तथा ३,००,००० 
विद्याथियों के लिए छात्रवृत्तियां और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी । योजना सें २०० 
सामृदायिक और सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है । आदिम जाति बोलियों में 
पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन, स्कूलों के वर्तेमान पाठ्यक्रम में सुधार तथा आदिम जाति क्षेत्रों की 
गतिविधियों के अनुसन्धान पर विशेष बल दिया जाएगा । केन्द्रीय सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के दौरान में स्थापित आदिम जाति अनुसन्धान संस्थाओं की सहायता करेगी । बम्बई में एन- 
थ्रोपोलौजिकल सोसाइटी आफ बाम्बे, दी गुजरात रिसर्च सोसाइटी तथा बम्बई विश्वविद्यालय 

“आदिम जातियो के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य कर रहे है । असम में गोहाटी विश्वविद्यालय के 
लोकगीत और आदिम सस्कृति विभाग ने पूर्वी प्रदेशों में बसी हुई आदिम जातियो के सामाजिक 
जीवन सम्बन्धी तथ्य एकत्र करने की एक योजना बनाई हैं। 


१८. स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अन्तगेत आदिम जाति क्षेत्रों में ६०० स्थायी और चलते- 
फिरदे दवाखानों की स्थापना होगी । पीने के पानी के १५,००० कुएं खोदे जाएंगे तथा आदि- 
वासियों में से ही नर्सों और दाइयों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी होगी । आदिवासियों की 
आवास सम्बन्धी अवस्थाएं बहुत ही असन्तोषजनक है, अतः राज्य सरकारों ने ६० लाख रुपए के 
व्यय से १८,८०० मकान बनवाने की व्यवस्था की हैं तथा इस निर्माण कार्ये के लिए ५६ 
आवास समितियां बनाने का निश्चय किया है । 


१६, केन्द्र द्वारा प्रस्तावित योजनाएं .---उपर्यक्त योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार 
भी बहुत-सी योजनाञ्रों को सहायता देगी जिससे अनुसूचित जातियों और उनके क्षेत्रों की 


५५२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


विशेष समस्याएं पहले से अधिक तत्परता के साथ सुलझाई जा सके । इन योजना में बहुदेशीय 
सहकारी समितियों के कार्यक्रम भी शामिल हैं। इनके अलावा नई बस्तिया बसाने की योजना, 
गृह निर्माण, नई सड़कों का निर्माण और वर्तमान संचार सांधनों में सुधार, कोढ, गुप्त रोग आदि 
को दूर करने के लिए चिकित्सा और आरोग्य संस्थाएं खोलना, कुएं खुदवाना, कुटीर उद्योग 
धंघों का विकास, व्यावसायिक और टेकनीकल प्रशिक्षण एवं कल्याण कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण 
कार्यक्रम भी अपनाए जाएगे । साधारणतः ये सब कार्यक्रम राज्यो के सबसे पिछडे क्षेत्रों से 
आरम्भ किए जाएगे, जिससे कि इनके तात्कालिक परिणाम सामने आ सके । 


२०. एक स्रमुदायिक विकास खण्ड स्थापित करने का अनुमानित व्यय १२ लाख 
रुपया है, किन्तु इस अध्याय में पहले उल्लिखित कुछ अतिरिक्त कार्यक्रमों को पूरा करने के 
लिए १५ लाख रपया प्रति खण्ड के हिसाब से और अधिक व्यय करने का विचार किया गया है । 
सब मिलाकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे ४० बहुद्देशीय प्रारम्भिक योजना कार्यों पर ६.५ करोड 
रुपया व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त १" ३ करोड रुपए- असम, मनीपुर, निपुरा, उड़ीसा, 
बिहार, मध्य प्रदेश, और भराध्र आदि राज्यों में स्थान-परिवर्ती खेती की समस्या को हल करने 
पर व्यय किए ज़ाएगे । 


२१. आदिवासी क्षेत्रों में परिवहन साधनों के सुधार पर ४ करोड रुपया व्यय होगा । 
इस धनराक्षि से मोटर गाडियां चल सकने योग्य ४५० मील लम्बी सड़के तथा ७,२०० मील 
लम्बे पहाडी भाग बनाये या सुधारे जाएंगे । 


२२. आवास पर व्यय करने के लिए लगभग १ ७७ करोड़ रुपया रखा गया है । 
हमारा लक्ष्य २७,००० घरों का निर्माण करना है । इस कार्यक्रम से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों 
को झारीरिक परिश्रम के रूप मे योग देना होगा। निर्माण कार्य में काम आने वाले सामान की 
व्यवस्था सरकार की ओर से होगी। आदिम जाति क्षेत्रों मे पीने के शुद्ध पानी के प्रबन्ध पर 
०. १३ करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा । इस धन से २६,००० कुएं तथा असम और मनीपुर में 
२ जलाशय बनाये जाएंगे । इसके अतिरिक्त कोढ, क्षय, गृप्त रोगादि के निवारण के 
लिए विशेष प्रकार के ३३ चिकित्सा केन्द्र या चलते-फिरते दवाखाने स्थापित किए जाएंगे, तथा 
४०० दाइयों के प्रशिक्षण के लिए ५ केन्द्र खोलें जाएगे। इस कार्य पर ०-५० करोड रुपया खर्चे 


हीगा | 


२३. अनुसूचित आदिम जातियो क उत्थान के लिए ३.५२ करोड़ रुपया निर्धारित 
किया गया है। इस आधिक कार्यक्रम मे ये योजनाएं कार्यान्वित करने का निदपचय किया गया है. 
बहुददेशीय सहकारी समितिया और वन्य सहकारी समितियों की स्थापना तथा घरेलू उद्योग- 
पके के प्रश्षिक्षण व उत्पादन केन्द्रो की स्थापना एवं प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्तियों को छोटे-मोटे 
उद्योंग-धर्घों में लगाने के लिए झआथिक सहायता देना । सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, मिकेनिकल और 
सिंबिल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण देने के वास्ते टेकनीकल केन्द्र खोलने, आदिवासियों को कृषि 
लिक्ष देने तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण, के लिए ०:७५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 
इल्कैत में एक टेकनीकल संस्था स्थांपित करने की बात को स्वीकार कर लिया गया है 
गौर असम, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश मे भी ऐसी ही संस्थाएं स्थापित करने का प्रस्ताव 
दे (हिफ़ते अदिवासी नवयुवक दूर जगहों पर न जाकर अपने समीप के क्षेत्र में ही प्रशिक्षण की 
नियाइंआहकि कर सक । ऐसी प्रत्येक सस्था पर १५ लाख रुपय्रा व्यय होगा । 





पिछड़े वर्गों का कल्याण धश्३ 


२४. अन्य आदिम जाति क्षेत्रो की अपेक्षा पूर्वी प्रदेशो, अर्थात असम, त्रिपुरा, मनीपुर तथा 
उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी की कुछ अपनी विशेषताएं तथा समस्याएं है । इन क्षेत्रों मे आबादी 
छिटकी हुई है, सघन वनो से ये प्रात ढके हैं, वर्षा अधिक होती है; यातायात के साधन सीमित 
'छव दुर्गेग हैं। इसी कारण इन लोगों तक जीवनोपयोगी सुविधाएं बहुत ही कम पहुच पाई है। 
इन क्षेत्रों की मुख्य समस्याए संच।र साधनो की कठिनाइयां और स्थान-परिवर्ती कृषि है । द्वितीय 
पचवर्षीय योजना में इन समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया है । असम, मनीपुर और त्रिपुरा 
में आदिवासियों के कल्याण कांयेक्रमो पर १५ करोड़ रुपए से अधिक व्यय करने की व्यवस्था 
है। उत्तर-पूर्की सीमान्त एजेन्सी के लिए कुल घन ९*५ करोड़ रुपया रखा गया है, जबकि प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में केवल ४.२ करोड़ रुपए की व्यवस्था थी। इन क्षेत्रों में कल्याण कार्यक्रमों 
और योजनाओं को कार्यान्वित करने में अ्रपर्याप्त संचार साधन विज्लेष रूप से बाघक है। 
खास तौर पर इसी कठिनाई के कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित पासीघाट और 
ट्वेनसांग में चिकित्सालय आदि बचाने जैसे कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका । श्रंव 
जन सहयोग द्वारा नए मार्ग और सड़कें बनाने के प्रयत्न किए जाएंगे । डिवीज़नल हैडक्वार्टर्स 
को बारहों मास चालू रहने वाली सड़कों से मिलाने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 
काल में आरम्भ किए गए कार्यक्रमों को पूरा किया जाएगा। ट्वेनसांग, लोहित और 
स्थाय के सीमावर्ती डिवीजनों में सम्पर्क स्थाफ्ति करने के लिए मुख्य सडको का निर्माण 
“ किया जाएगा । ३,१५२ मील लम्बे रास्ते, जो ६ फूट से १० फूट तक चौड़े होगे, खच्चरों 
के लिए बनाए जाएगे। उन सुदूर प्रदेशों में, जो अब तक पहुंच से बाहर रहे है, सचार सम्पर्क 
स्थापित किया जाएगा । कुछ ऐसे भी स्थान है जहां वायुयान द्वारा ही पहुचा जा सकता है, अत. 
ऐसे स्थानों मे हवाई पटरिया तथा हवाई अड्डे बनाने का निदरचय किया गया है । 


२४. प्रथम योजना काल में आदिवासियों और आदिम जाति क्षेत्रों के कल्याण और 
विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की प्रगति आंकने में बहुत-सी कंछिनाइयों का सामना करना पडा 
था | अब इस विषय में प्रगति का विवरण प्राप्त करने की प्रणाली में सुधार किया जा रहा है । 
गृह मत्रालय अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के निमित्त किए गए कार्यों को 
आंकने के लिए एक संस्था बनाने का विचार कर रहा हैं। सब मिलाकर प्रशासन मद में २६ 
करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। यह धनराशि कल्याण कार्यक्रमों को व्यवस्थित करके 
उनके निरीक्षण, परस्पर सम्पर्क स्थापित करने तथा उन्हें नियन्त्रित करने पर खर्च की 
जाएगी । पूर्वी प्रदेशों मे इस कार्य में प्रशिक्षण-प्राप्त ठेकनीकल कर्मचारियों का अभाव 
सबसे मुख्य बाधा रही है । अतएव, इस कठिनाई को हल करने के लिए भारत सरकार ने 
भारतीय सीमावर्ती प्रशासन सेवा' नामक एक नए संवर्ग की स्थापना की हैं जिससे उत्तर-पूर्वी 
सीमान्त एजेन्सी, मनीपुर और त्रिपुरा में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग की प्रशासनिक जगहो के 
लिए प्रशिक्षित अधिकारी प्राप्त हो सकेगे। इस नई सेवा में इस समय ४३ स्थान प्रथम 
श्रेणी के है, जिनमें से २३ प्रथम ग्रेड के और २७० द्वितीय ग्रेड के है। इन क्षेत्रों मे 
अधीनस्थ कमेचारियों की व्यवस्था का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 
ऐसे समाज सेवकों की आवश्यकता है जो आदिम जाति क्षेत्रों में वहा के निवासियों के साथ 
घुल-मिलकर, उनके बीच में रहकर सेवा कार्य कर सकें। झ्रादिम जाति क्षेत्रों के लिए प्रशासको 
को अ्रधिकाधिक सख्या में उपलब्ध करने एवं उनके प्रशिक्षण पर विद्येष बल दिया गया 
हैं जिससे वे अपने ही क्षेत्रों में कार्य कर सकें । पिछड़े वर्गों के निरमित्त बनाए गए 


प्र्प्ड द्वितीय पच्रवर्षीयः योजना 


विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में परामर्श देने के लिए गृह मत्रालय एक केन्द्रीय 
परामशै॑दात्री बोर्ड बनाने के विषय में विचार कर रहा है । इसी प्रकार का एक अन्य बोड्ड 
अनुसूचित जातियों के लिए बनाने का भी विचार किया जा रहा है । 


हरिजन 


२६ हरिजनों के कल्याण का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारो पर है । हरिजनो के हितो 
की रक्षा के लिए सविधान में अनेक सरक्षण है । अनुसूचित जातियो के लिए विकास कार्यक्रम 
इस ध्येय को सम्मुख रखकर बनाए गए है कि उनका सामाजिक स्तर ऊंचा हो और उन्हे शिक्षा 
तथा आशिक क्षेत्र में उन्नति के पूर्ण अवसर प्राप्त हों । प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व राज्यो मे. 
हरिजनो की स्थिति में सुधार के लिए कुछ कार्य किए गए थे । अस्पृश्यता निवारण सबंधी एक 
महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया था। प्रथम योजना मे अनुसूचित जातियो के कल्याण 
के लिए ७ करोड रुपया रखा गया था । 


२७. भारत के सविधान में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। छुप्राछत के 
व्यवहार को प्रत्येक रूप में निषिद्ध घोषित कर दिया गया है । जनता में छुआछूत के विरुद्ध 
भावना जागृत करने के लिए राज्य सरकारों और भ्रखिल भारतीय गैर-सरकारी संगठनों ने 
केन्द्रीय सरकार की सहायता से वृहत्‌ प्रचार कार्य आरम्भ किया है। तो भी अभी छुआछूत 
किसी न किसी रूप में विद्यमान है, यद्यपि कम मात्रा में है। जून १६५४ से अस्पृश्यता अपराध 
अ्धितियम के अन्तर्गत छुआछूत को कानून द्वारा दण्डनीय अपराध करार दिया गया है । 


२८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भ्रनुसूचित जातियो के कल्याण कार्यो के लिए २१-२८ 
करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। इसके ग्रतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित 
योजनाओो के लिए ६:२५ करोड़े रुपया रखा गया है। इन योजनाओं मे (१) आवास, 
(२) पीने के पाती की व्यवस्था, (३) आराथिक उन्नति, और (४) अस्पृश्यता निवारण के 
लिए प्रचार कार्य एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता देना सम्मिलित है । हर राज्य में 
हरिजनों के लिए जो विशेष कार्यक्रम भ्रपनाए जाएंगे, वे उनके सामान्य विकास कार्यक्रमों 
के ही पूरक कार्यक्रम होंगे । हु ह 

२६. प्रथम पंचवर्षीय योजना की भ्रवधि में ४,५०० कुएं खोदे गए थे । द्वितीय योजना 
के भन्तयंत राज्य सरकारों की योजनाओो मे १५,२०० कुएं खुदवाने की व्यवस्था है । 
इतके अतिरिक्त कद द्वारा प्रस्तावित एक योजना के भ्रन्तर्गत ८5,२०० कुए और खुदवाने 
का निरचय किया गया हैं । साथ ही ९३,३०० मकान या मकानों के लिए स्थानों 
का अबन्ध किया जाएगा । इस कार्य पर लगभग ३४८ करोड़ रुपया व्यय होगा ॥+ 
इसके अतिरिक्त केन्र द्वारा अस्तावित एक योजना के अन्‍्तर्मत्ष १.७७ करोड रुपए 
की लक््यत से ३६,००० मकानों का निर्माण करने की व्यवस्था की गई है । इन 
बोज॑नाद्यों को कार्यान्वित करने में किसी प्रकार की पृथक्करण  चीति क़ो प्रश्नय नही 
दिया जाएगा । यह भी ध्यान रखा जाएगा कि मकानों के विषय में सबसे पिछड़े 
लोगों को प्राथमिकता दी जाए क्योकि मल-मृत्र साफ करने के कारण जनसंख्या के एक 
महत्वपूर्ण माग को अछूत कहलाना पड़ता है , अत: यह निश्चय किया गया है कि नए बनने वाले 
मकहतें ४ आधुनिक ढंग के शौचालय हो। मौजूदा मकानो में, जिनसे पुराने ढंग के शौचालय 

/ रुपके स्थाद पर आधुनिक ढंय के झौचालय बनाए जाएं, जिससे सल-मृत्र साफ करने वालों की 


पिछड़े वर्गों का कल्याण प््प्पर्‌ 


आवश्यकता न रहे । राज्य सरकारों की योजनाओो मे भी ८० आवास सहकारी समितियों की 
स्थापना की व्यवस्था है । 


३० राज्य सरकारो की योजनाओं के अन्तगेंत लगभग ७,००० हरिजन विद्यार्थी विशेष 
दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रश्षिक्षण प्राप्त करेगे । केन्द्रीय सरकार की योजनाओ्रों मे अनुसूचित 
जातियों के लिए १६६ प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्र खोलें जाएगे, जो योजना की अवधि में ३३,४४४ 
व्यक्तियों को विभिन्न दस्तकारियों और धंधों में प्रशिक्षित करेगे । प्रशिक्षित व्यक्तियो को व्यवसाय 
चलाने के लिए आथिक सहायता भी दी जाएगी। जिन व्यक्तियों को भूमि मिलेगी, उन्हें कृषि 
के लिए सहायता दी जाएगी । केन्द्र द्वारा आरम्भ की जाने वाली झनुसूचित जतियो के झ्ाधिक 
उत्थान की योजनाओं के लिए कुल मिलाकर २३१. ५ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है । 


३१. बढ़ती हुई जनसख्या के साथ रोजगारो के न बढ़ने के कारण हरिजनों को 
इसका दुखद परिणाम भुगतना पडा हैँ। झतएवं उनके लिए केवल रोजगार जुटाने ही झावश्यक 
नही है, वरन उनमे बड़े पैमाने पर शिक्षा का प्रचार करने की भी आवश्यकता है “जिससे 
वे केन्द्र और राज्य सरकारो द्वारा प्रदान की हुईं प्राश्ासनिक सुविधाओं तथा सरक्षणो का लाभ 
उठा सर्के । द्वितीय योजना में ३० लाख से ऊपर फीस माफियां और छात्रवृत्तियां दी जाएगी 
तथा ६,००० पाठझालामं और छात्रावास की स्थापना होगी। शिक्षा मन्त्रालय की ओर से भी 
१,०७,००० छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है । 


३२ सरकार ने अस्पृश्यता निवारण के लिए जो कानून बनाया है, उसे सफल 
बनाने के लिए जनता में सतर्कता तथा जागरूकता की भावना उत्पन्न करना आवश्यक 
है। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित प्रचारकों की आवश्यकता हैं । इस क्षेत्र में 
गर-सरकारी सस्थाओ्रो को कार्य करने का पर्याप्त अवसर है। गृह मन्त्रालय ने अनुसूचित जातियो 
के लिए सुधार कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायतार्थ ५० लाख रुपया तथा फिल्मों 
और पोस्टरो आदि द्वारा प्रचार कार्य के लिए २५ लाख रुपया निर्धारित किया है । 


भतपूर्व भ्रपराधजीवी जातियां 


३३. प्रथम पचवर्षीय योजना के ग्रेन्तगेंत ३.५ करोड रुपए की घनराशि से भूतपूर्व श्रपराध- 
जीवी जातियो को बसाने और उनमे सामुदायिक जीवन व्यतीत करने की भावना जाग्रत करने के 
लिए कार्य आरम्भ किया गया था। यद्यपि इस दिशा में प्रगति अधिक नही हो पाई, किन्तु उनके 
जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के सतत प्रयास किए जा रहे है । उन्हें आर्थिक रूप से उन्‍नति करने 
तथा नई पीढी को पुरानी समाज-विरोधी प्रथाओ से अलग रखने पर विशेष बल दिया जा रहा हैं । 
प्रथम पच्रवर्षयी योजना के अन्तर्गेत ४२,०५६ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिया, छात्रावास तथा 
पुस्तकों की सहायता दी गई | बालवाडियो, आश्रम पाठशालाए और संस्कार केन्द्र समेत कुल मिला- 
कर २६१ पाठशालाए खोली गईं ।'कुछ विद्याथियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और छात्रावास 
की सुविधाए प्रदान की गईं। ३,६२६ परिवारों को कृषि कार्य में सहायता दी गई, ११३ 
सहकारी समितिया सग्रठित हुईं तथा ३३ घरेलू उद्योग-धंधो के केन्द्र स्थापित किए गए । बहुत- 
से परिवारो के पुनर्वास में उनकी आर्थिक सहायता की गई । इस समय भूतपूर्व अपराधजीवी 
जातियों के कल्याण के लिए १७ छोटी तथा ३० बड़ी बस्तिया हैं। बम्बई में नरोदा और उत्तर 
प्रदेश में भाटपुरवा में बस्तियां बसाने के अच्छे परिणाम निकले है । इन स्थानों में बसे हुए लोगों 
ने जातीय पचायत की प्राचीन प्रथा को त्यागकर अपना तया संगठन बना लिया है । 


५६ द्वितीय पचर्क्षीय योजना 


३४. द्वितीय पचवर्षीय योजना में भूतपूर्व अपराधजीवी जातियो के कार्यक्रम के लिए २ ६४ 
करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इस कार्यक्रम में १५,२४६ परिवारों को--जिनमें अधि- 
काश अभी भी खानाबदोशो जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं-- बस्तियों मे बसाने और उनके 
पुनर्वास की योजनाएं भी सम्मिलित है। इस कार्यक्रम के अन्तगेंत 5,१५७ मकान बनेंगे तथा 
३६४ कुए खुदवाए जाएगे । ६७ सस्कार केन्द्रो व बालवाडियों तथा ५२ आश्रम पाठशालाओो 
द्वारा बच्चो को अपराध करने की प्रवृत्तियो से बचाए रखते का विशेष प्रयत्न कियफ-जाएगा । 
प्रौढ़ों को सामुदायिक केन्द्रों ढवरा अच्छे रहन-सहन का ढग सिखाया जाएगा | कुल मिलाकर 
१,१६,४३२ छात्रवृत्तियों और अन्य शिक्षा सम्बन्धी सुविधाश्रो की व्यवस्था की गई है । साथ ही, 
गृह मन्त्रालय ने अपनी योजना मे भूतपूर्व श्रपराधजीवी जातियों को बसाने के लिए १ ११ करोड 
रुपए की व्यवस्था की है । अनुमान लगाया गया है कि यदि राज्य सरकार भूमि का प्रबन्ध कर दे 
तो मोटे तौर पर एक परिवार को बसाने में १,६०० रुपया व्यय होगा । इस हिसाब से द्वितीय 
योजना काल में भूतपूर्व अ्रपराधजीवी जातियो के ७,१०० परिवारों को बसाने का विचार 
किया गेया है । 

कै 


अध्याय २६ 


समाज कल्याण सेवाएं 


समाज सेवाझो का विकास स्वभावत'" ही घीमा होता हैं। इसकी कुछ प्रमुख कठिनाइया 
इस प्रकार है--प्राप्त आथिक साधनों तथा समाज सेवाओं के लिए उपलब्ध किए जा सकने वाले 
साधनों की कमी, प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा समाज कल्याण सगठनो का अभाव और सामाजिक 
समस्याओ के विषय मे पर्याप्त जानकारी की कमी | फलस्वरूप, जिन वर्गों को विशेष सहायता की 
आवदध्यकता हैँ या जो असक्य स्थिति में है, उनके लिए समाज कल्याण के उद्देश्य उपर्युक्त कारणो 
से सीमित हो जाते है । किन्तु समाज कल्याण के उद्देश्यों का क्षेत्र व्यापक है। समाज कल्याण सेवा 
का उद्देश्य केवल समाज के किसी असुविधाग्रस्त वर्ग विशेष की सहायता करना ही नही, वरन 
समूचे समाज के हित में कार्य करना हैं । निस्‍्सन्देह, जो समस्याएं हमारे सम्मुख उपस्थित है, 
उनका समाधान होना चाहिए, किन्तु मई समस्याओ को उत्पन्न होने से रोकने के उपाय करना भी 
अत्यावश्यक है । 


२. समाज सेवा के क्षेत्र मे सरकार ने अथवा सार्वजनिक अधिकरण ने जो कार्यकर्ता 
जुटाए है, वे तो केवल उन केन्द्र-बिन्दुओं के समान होंगे जिनके चारों ओर जन साधारण मे से ही 
लोगों को स्वेच्छापूर्वक सेवा कार्ये में जुटाना होगा । पहले स्वयसेवी संस्थाएं व्यक्तिगत दान 
पर आश्चित रहती थी, किन्तु अब इन सस्थाओ को राष्ट्र के व्यापक हित के लिए कार्य करने 
की प्रेरणा देकर, अपने कार्यक्षेत्र की परिधि को विस्तृत करने के दिए उत्साहित करना 
चाहिए। इसलिए केन्द्र और राज्य सरकारों तथा स्थानीय ग्रधिकारियों को इस क्षेत्र में व्यक्तियों 
के निजी प्रयत्नों में निस्संकोच भाव से सहायक होना चाहिए ॥ अन्तत समाज सेवाओं के कार्य- 
मचालन का भार मुख्यतः स्थानीय अधिकारियों पर ही पड़ेगा, किन्तु आरम्मिक श्रवस्था में 
ऐसी विशेष सस्थाझ्नों की आवश्यकता है जो समाज सेवा के लिए उपयक्त वातावरण तैयार 
करें और जहा तक सम्भव हो सरकारी अधिकरणों और स्वयसेवी संस्थाओं के कार्य में समन्वय 
स्थापित करें । 

३ समाज कल्याण के इस व्यापक कार्यक्रम में उदाहरणार्थ ये कार्ये सम्मिलित होंगे--- 
सामाजिक कानूनो की रचना, स्त्रियो और बालकों, परिवार एवं युवकों के कल्याण कार्य, शारीरिक 
ओर मानसिक आरोग्यता, अपराधो की रोकथाम और अपराधियों के लिए सुधार कार्य । साथ 
ही शारीरिक और मानसिक रूप से विक्ृत व्यक्तियों के लिए कल्याण योजनाए 'भी इस व्यापक 
कार्यक्रम का अंग होंगी। भारत की विशेष परिस्थितियों और पृष्ठभूमि को देखते हुए मद्य निषेध 
का कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित होगा। इस अध्याय में मद्य निषिध और समाज सेवा के क्षेत्र 
में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अ्रवचि में हुए काम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित 
कार्यक्रम पर संक्षेप में प्रकाश डाला जाएगा । 


केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की योज़नाएं 
४. कृन्द्रीय सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के ही एक अग के रूप में कृन्द्रीय समाज कल्याण 
बोर्ड की स्थापना की है ! बोर्ड का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों, बच्चों॥ मर विकलांगो के सहायता 


४४७ 


भ्र्प््द द्वितीय पंचवर्षीय योजता 


कार्यों में सलग्न स्वयसेवी सस्थाओ को उनके कल्याण कार्यक्रमों के संगठन में सहायता देना है। 
फलत. बोर्ड ने राज्य सरकारों के सहयोग से समूचे देश में राज्य कल्याण बोर्ड की 
स्थापना की है । देश भर में इनका जाल बिछ जाने से द्वितीय पचवर्षीय योजना के 
विस्तत और व्यापक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना सम्भव होगा। पिछले तीन वर्षो में इन 
कार्यक्रमों की बनियाद डाली ही जा च॒की है । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने २,१२८ सस्थाओ 
को सहायता दी हैं। इतमे ६६० महिला कल्याण सस्थाए, ५६१ बाल कल्याण सस्थाए, विकलागो की 
« सेवा और अपराधियों का सुधार करने के लिए १५१ सस्थाएं और कल्याण कार्यों में सलग्न ७२६ 
संस्थाएं हैं । बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों का उद्देश्य वतमान स्वयंसेवी सस्थाओं को 
उनके कार्य को सचारु रूप से संगठित करने में सहायता देना है। नव निर्मित स्वयसेवी सस्थाओ 
को इस उद्देश्य से अनुदान दिया जाता है कि वे अपना कार्य सही ढंगः से आरम्भ कर सके। 
साधारणत बोर्ड का उद्देश्य देश के सब भागों में स्वयसेवी संस्थाओं की स्थापना करने में 
सहायता देना है। इसके अलावा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने कल्याण विस्तार योजना का कार्य 
भी अपनाया है। देश भर के प्रत्येक जिले में एक कल्याण केन्द्र होगा। प्रत्येक केन्र लगभग 
२५ प्रामो की सेवा कर सकेगा । बोर्ड ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में हर जिले 
में ३ अतिरिक्त कल्याण विस्तार केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया हैं । १९५६ के 
आरम्भ में बोर्ड २९१ कल्याण विस्तार केन्द्र स्थापित कर चुका था। द्वितीय पचवर्षीय 
योजला में बोर्ड का कार्यक्रम १,३२० केन्द्र स्थापित करने का है जिससे हर जिले में ४ केन्द्र 
स्थापित करने का उसका कार्यक्रम पूरा हो सके । इस कार्यक्रम के पूर्ण हो जाने पर महिलाओ 
और बच्चों के लिए विद्येष रूप से संगठित इन कल्याण सेवाओं से कूल मिलाकर ५०,००० गाव 
लाभान्वित होंगे । द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षो में प्रस्तावित केन्द्रों मे से एक-तिहाई केन्द्र 
स्थापित कर देने का निश्चय किया गया है । हर जिले में यहकेन्द्र एक परिर्पालन समिति के ग्धीन 
'रहेगा । इस सीसति में बहुसंख्या स्थानीय महिला समाज सेविकाझ्रों की ही रहेगी । केन्द्रीय समाज 
कल्याण बोर्ड ने कल्याण विस्तार केन्द्रों की आ्रावश्यकताए पूरी करने के लिए ग्राम सेविकाश्ो 
और दाइयो के प्रस्तिक्षण का बृहत कार्यक्रम अपनाया है । बोर्ड ने दिल्‍ली, पूना, हैदराबाद और 
' चिज्षयवाड़ा में स्त्रियों को उनके घरो में ही काम देने जैसे कठिन कार्य का भी श्रीगणेश कर दिया 
हैं। दियासलाई बनाने की तीत फैक्टरिया स्थापित की गई है | वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय 
की सहायता से और फैक्टरियां खोलने पर विचार हो रहा है । 
भू. कल्याण बोर्ड द्वारा निर्मित दो परामशेंदात्री समितियो ने भी वेश्यावृत्ति की रोकथाम 
और उद्धार सेवा्रो के प्रस्ताव रखे है । प्रस्तावित सेवाओ में काफी बड़ी सख्या से आश्रयगृहो 
की. स्थापना करने पर विचार किया गया है। साधारणत. हर राज्य में पाच प्रकार 
के आश्षयबृहु बनाए जाने की योजना छे। एक आश्रयगृह ऐसी स्त्रियों के लिए होगा जिनका 
उद्धार किया गया है और जिन्हें पर्याप्त समय तक एक विज्ञेष वातावरण में रखने की आव- 
स्थकता है। दो श्राश्रयमृह ऐसे होगे जिनमें उन्न व्यक्तियों -को रखा जाएया जो सुधार संस्थाओं 
की अवधि समाप्त कर चुके है किन्तु फिर भी उन्हें कुछ समय तक देख-रेख की आवश्यकता है । 
इन आश्रयग्हों में से एक स्त्रियों के लिए और दूसरा पुरुषों के लिए होगा । शेष दो ग्रन्य सेवा 
संस्थाओं से आए हुए व्यक्तियाँ के लिए होंगे, जिन्हें पुन बसाने के लिए भ्रल्पकालीन सहायता 
दी जाएगी । हर जिले में हैक फिंके आश्रयगह की भी व्यवस्था होगी जहां ऊपर उल्लिखित प्रकार के 
82 अशयेपुदी में भेजे जाने से पूर्व उनकी डाक्टरी परीक्षा और स्क्रीनिंग की 
ह कं 


समाज कल्याण सेवाए ५५६ 


केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के इन कार्यक्रमों के लिए १४ करोड़ रुपए की व्यवस्था है| 
उद्धारोपरांत सेवाओं के लिए और स्वस्थ नैतिक तथा सामाजिक आचार के लिए राज्य सरकार 
की योजनाओं में ३ करोड़ रुपए की व्यवस्था है तथा तत्सम्बन्धी कार्यों पर गृह मन्‍्त्रालय 'भी ३ 
करोड़ रुपए व्यय करेगा । 


शारीरिक और मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याण योजनाएं 


६. विकलांगों की शिक्षा के लिए शिक्षा मन्त्रालय ने सितम्बर १६५४५ में एक राष्ट्रीय 
परामझंदात्री परिषद बनाई थी । इस परिषद का कार्य शारीरिक और मानसिक विकलागों की 
शिक्षा, प्रशिक्षण तथा रोजगार विषयक समस्याओं पर केन्द्रीय सरकार को परामर्ँं देना है । 
साथ ही उनके लिए सामाजिक और सास्कृतिक सुविधाओं की व्यवस्था करना, नई योजनाएं तैयार 
करना एवं इस क्षेत्र मे कार्यरत स्वयंसेवी सस्थाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करने को काम भी 
करना है। श्रब शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों की समस्याझ्रों का सर्वेक्षण 
करने का निश्चय किया गया हैं। इस समय लगभग ६० अंघ-विद्यालय हैं, ४४ पाठशालाए 
बहरे-गूगों के लिए, € अ्रपायों और रुग्णों के लिए तथा ५ मानसिक विकृति वालों के लिए हैं । 
इन पाठशालाओं में बहु संख्या गैर-सरकारी सस्थाओं की हैं, जिन्हें सरकारु सहायता देती है । 
दूसरी पचवर्षीय योजना में अतिरिक्त सुविधाएं देने की भी व्यवस्था है, उदाहरणाथ, अंधे और 
बहरे बच्चों के लिए आदर्श पाठशालाए खोलना और प्रौढ अंधो के प्रशिक्षणालय में एक महिला 
विभाग की स्थापना करना तथा छात्रवृत्तियो की व्यवस्था करना आदि । कई राज्य सरकारो की 
योजनाओ में भी विकलागों की शिक्षा और कल्याण कार्यों के लिए व्यवस्था की गई हैं । स्वास्थ्य 
मन्त्रालय के कार्यक्रम में असाध्य रोगो से पीडित ब्यक्ततियों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई है । 


युवक कल्याण 


७. प्रथम पंचवंर्धीय योजना में अनेक युवक संस्थाश्रों घौर युवक कल्याभ्य कार्यक्रमों को 
सक्तिय सहायता प्रदान की गई थी । योजना में युवक शिविरों और विद्याथियों के लिए श्रमदान 
के व्यापक कार्यक्रम को संगठित करने के लिए १ करोड रुपए की व्यवस्था की गई थी । इस 
कार्यक्रम का प्रयोजन रचनात्मक कार्यों में हाथ बंठाने के लिए युवकों को प्रोत्साहित करना था। 
इस धनराशि में से तीन-चौथाई भाग श्रम और सामाजिक सेवा शिविरों के लिए और एक- 
चौथाई भाग तैरने के लिए तालाब तथा खुले रगमंच आदि की योजनाओ के लिए निर्धारित किया 
गया था। इस प्रकार की योजनाओं को विद्यार्थी स्वयं अपनी शिक्षा संस्थाओ्रों के समीपनर्ती 
स्थानों में कार्यान्वित करेंगे । 


१६५४५ के अन्त तक ६०० शिविर संगठित किए जा चुके थे, जिनमें लगभग 
- १,००,००० युवकों ने भाग लिया। इन' शिविरों में युवकों ने महरों व सडकों, इमारतों और 
तालाबों की मरम्मत, गन्दी बस्तियों की सफाई एव स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों में भाग लिया। भारत 
सेवक समाज की युवक शाखाओं ने भी लगभग ५०० युवक व विद्यार्थी शिविर सगठित किए, 
जिनमें लगभग ४०,००० नवयुवक सम्मिलित हुए । प्रथम योजना काल में भारत स्काउटो और 
गाइडों का आन्दोलन भी पहले की अपेक्षा लगभग ५० प्रतिशत आगे बढ़ा है। इस संगठन 
में इस समय ४,३०,४०५ स्काउट तथा ६८,११८ गाइड हैं। राष्ट्रीय कंडेट कोर तथा 
सहायक केडेट कोर का भी योजना काल में पर्याप्त विकास हुआ हैँ। राष्ट्रीय केंडेट कोर 
की कुल संख्या इस समय १,१८,००० है, जिसमें से ४६,००० सीनियर डिबीजन, ६४,००० 
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जूनियर डिवीजन, ८,००० गर्ल्स डिवीजन तथा ३,००० ग्ध्यापक और नेता शिक्षा संस्थाओं 
से आ्राए है । सहायक कंडेट कोर ने, जिसकी सख्या (लडके और लडकिया मिलाकर) ७,५०,००० 
है, द्वितीय योजना के समाप्त होने तक अपने को द्विगुणित करने का कार्यक्रम बनाया है। शिक्षा 
मन्‍्त्रालय ने अपनी योजना में व्यायाम शिक्षा का एक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने की 
व्यवस्था की हैं। इसका उद्देदय होगा विभिन्न खेलो का विकास करना और युवक नेतृत्व, प्रशिक्षण 
शिविर तथा युवक छात्रावास आदि युवक कल्याण के अनेक कार्यो मे सहायता करना । श्रम 
शिविरों तथा समाज सेवा शिविरों एव अन्य कार्यो का झ्रायोजन करने तथा भारत स्काउट्स 
एंड गाइड्स के कार्यो मे सहायता देने की भी व्यवस्था की गई है । 


अन्य कल्याण कार्यक्रम 


सी 


5. गृह मन्त्रालय ने द्वितीय योजना के लिए बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, निठल्लेपन या 
भिक्षावृत्ति के सम्बन्ध मे कुछ प्रस्ताव तैयार किए है। इन प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य ऐसी आवश्यक 
संस्थाओं की स्थापना करना है जो उपर्युक्त समस्याओं से सम्बन्धित समाज कल्याण कार्यों को 
'आगे बढाएं । गृह सच्त्रालय ने ऐसे राज्यो की, जिनमे सरकार द्वारा या स्वयसेवी सगठनों द्वारा 
इस प्रकार की सस्थाए नही बनाई गई है, सहायतार्थ भ्रपनी योजना में २ करोड रुपए की 
व्यवस्था की है । 


६. बड़े नगरो में बाल अपराध बढते जा रहे है और इनमे श्राम अपराध चोरी है। बाल 
अपराध्र सम्बन्धी कानून १५ राज्यो मे लागू है और अन्य राज्यो मे उन्हे लागू करने की सिफारिश 
की गई है, किन्तु बहुधा ये कानून पर्याप्त रूप से कार्यान्वित नही किए जातें। बाल न्यायालय 
केवल कुछ ही राज्यों मे है। अन्य राज्यों मे साधारण न्यायालय ही बाल भ्रपराधियो क॑ मामलो 
की सुनवाई करते है। बाल अ्रपराधियों की सस्थाएं भी अपेक्षाकृत कम है---६७ रिमाड ग॒ह है, 
४६ सर्टीफाइड स्कूल है, ७ सुधार गृह है, ५ बाल कारागृह है और ८ किशोरबन्दी (बोसंटल) 
सस्थाएं है। केक्लीय सरकार ने राज्य सरकारो को परामझ दिया है कि हर मुख्य नगर में एक 

रिमांड गृह होना चाहिए, जहां हवालाती बालको को छानबीन या मुकदमे के दिनो में रखा जा 
: सके । साथ ही यह सुझाव भी दिया है कि प्रत्येक राज्य मे एक सर्टीफाइड स्कूल और बच्चो के लिए 
एक निवास गृह हो जिसमें उन बालकों को जो परीक्षणात्मक रूप में मुक्त किए गए है रखा जा सके । 
यह तभी होना चाहिए, जब ्नका किसी परिवार मे रखे जाने का प्रबन्ध न हो सका हो । हर राज्य 
में १४ से २६ वर्षे तक की आयु के अपराधियों के लिए एक किशोरबन्दी स्कूल होना चाहिए । 
. बाल चिकित्सालय और स्कूलों के सामाजिक कार्यकर्ता इन विक्वेंत आचरण विषयक समस्याओं 
कौ कक अवस्था में ही हल करने एव बाल अपराधों के अ्रवसरों को कम करने मे सहायक 
होस़कते हैं। ' न्‍ ्र 


१७६ केन्द्रीय सरकार ने यह भी पुज्ञाव रखा है कि जिन राज्यो में अभी तक यह प्रथा नही 
है कि झपसवियों को परीक्षणात्मक रुप मे कुछ समय के लिए मुक्त करके यह देखा जाए कि पुन 
वें उत्हीं.अपराधों को तो नहीं केहरा रहे है, उन राज्यो मे भी अब यह प्रथा आरम्भ कर देनी 
ऋश्टिए। सत्य ही यह अस्ताव भी रज्ता यया है कि मुख्य-मुख्य कारागूहों में कल्याण प्रशासक 
लिखुक्त: किए जाएं जिनका कार्य कासवास की भ्रवचि में कैदियों से मिलते-जुलूते रहना एवं मुक्त 

' झौबे के परचात उनकेओऔर उनके 'परिवासो के सत्य बम्पक बनाए रखना होगा। 


समाज कल्याण सेवाएं ५६१ 


११. भिखारियों की समस्या पर काफी समय से विचार किया जा रहा है, किन्तु इसके 
अत्यधिक व्यापक होने के कारण कोई सन्‍्तोषप्रद समाधान नही निकाला जा सका । योजना आयोग 


९ | बहुत शोचनीय श्रवस्था वाले भिखमंगों के लिए केन्द्रीय सरकार ने यह सुझाव' दिया 
हैं कि हर राज्य में एक ऐसा केन्द्र होना चाहिए जिसमें १०० अशकक्‍त, रुप्ण या अपांग भिखारियों 
को रखने का प्रक्ध हो । 


समाज कल्याण के लिए साधन 


. १९. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भ्रन्तर्गत सामाज कल्याण क्षेत्र में किए जाने वाले 
कार्यत्रमों का जो संक्षिप्त परिचय ऊपरदिया ग्या है, उससे पता चलता हैं कि गत ३ या ४ 
वर्षो में जो कार्य हुए हैं, उसके परिणामस्वरूप अभ्रब समाज कल्याण के कार्यक्रम आयोजित 
विकास के अभिन्न अंग के रूप में क्रियान्वित हो रहे हैं। योजना में समाज कल्याण कार्यों के 
निमित्त लगभग २६ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इसमें से १९ करोड़ रुपया केन्द्र की 
योजनाओं पर तथा लगभग १० करोड़ रुपया राज्य की योजनाओं प्र व्यय होगा । शिक्षा 
अच्तालय की योजना में युवक कल्याण और समाज कल्याण के कार्यक्रमों के लिए लगभग 


थे 


१६ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही योजना में स्थानीय विकास कार्यों 


के कल्याण कार्यो और ग्राम सुधार के कार्यक्रमों के लिए ६१ करोड़ रुपए की व्यवस्था हे । 
इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजनाएं तथा ग्राम्य उद्योग-धंधे भी शामिल 


(३. अ्थम पंचवर्षीय योजना में इस आलय का सुझाव पेश किया गया था कि घासिक 
संस्थाओं और न्यासों से प्राप्त वैन राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संस्थाओं के कार्यक्रमों 


कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पहले इन साधनों से पर्याप्त आशिक सहायता मित्रती रही है । 
बहुधा ऐसा देखा गया हैँ कि ये न्यास बनने के ऊँचे समय परचात निष्किय' हो जातें हैं, फलत: 
उनकी आय मूल प्रयोजनों के लिए व्यय न होकर अथेहीन उद्देंक्यों में खर्च होने लगती हैँ । समाज 
केल्वॉण काथी के पक्ष में लोकमत  साठित करते समय इंसकों' ध्यान मी रखंना चाहिए कि 
यें न्यास ऐसे कार्यों में विज्येषतः स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यों में क्या योगदॉर्न दे सकैंत हैं । इसे 
सम्भावनाओं की छानबीन की जा रही है 3 अकाल कक 
१४. अन्त में यह कहना आवश्यक है कि सम्प्ज कल्याण के हर क्षेत्र में जलूरतमन्दों और 
अश्रससर्भ जोयों की स्ह्मयता का मुख्य उत्तरदायित्व स्थानीय ज़बता को ही ग्पचे ऊपर लेन्स 
होगा | राज्य सरकारें और उनके द्वारा निर्मित संगठन एक स्रीमा विज्ेष तक ही कार्य कूर 
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सकते है, फिर भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुभव ने बतलाया है कि सरकारी प्रशासकों 
ने धन एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जो सहायता दी है वह सामुदायिक प्रयत्नों और सेवा संगठनों 
में सेवाभाव जागृत करने में काफी सफल सिद्ध हुई है। इसी तथ्य को आधार मानकर द्वितीय 
वंचवर्धीय योजना के लिए वुहत कार्यक्रम निर्धारित किए गए है। 


मडनिषेध 


१५. गत कई वर्षों से भ्रधिकांशा जनमत इस बात पर जोर दे रहा है कि मादक पेयों और 
स्वास्थ्य के लिए हानिकर भेषज (ड्ग्स) औषधों के प्रयोग का निषेध सरकार की सामाजिक 
नीति का आवश्यक अभ्ग बना दिया जाए। सविधान के ४७वें अनुच्छेद में मद्यनिषेध को 
निरदेशात्मक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया गया है। अरब तक इस' दिशा में जो प्रगति हुई हैं 
वह नगण्य है। अतः योजना थ्रायोग ने एक विशेष समिति नियुक्त की है जिसका कार्य यह होगा 
कि वह राज्य सरकारों ह्वारा मद्यनिषेध के निमित्त अपनाए गए साधनों का अ्रध्ययन करे और 
प्राप्त अनुभव के आधार पर केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर मद्यनिषेध का व्यापक कार्यक्रम 
बनाते के लिए सुझाव दे। साथ ही उन साधनों और अ्रवस्थाओं तथा व्यवस्था का भी उल्लेख 
करे जिनके द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा । हाल ही में इस समिति के प्रतिवेदन 
पर राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालय के सहयोग से विचार किया गया था। राष्ट्रीय 
विकास परिषद ने सामान्यतः निम्न लिखित सुझावों को स्वीकार कर लिया हैं । 


१६. किसी भी मूल सामाजिक नीति पर विचार करते समय केवल आश्िक कारणों को. 
व्यावहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी, निर्णायक नही समझना चाहिए। आ्रावश्यक बात यह है 
कि जो भी कार्यक्रम बनाए जाएं वे एक निदिचित अवधि में पूरे हो सके । मद्यनिषेध के लिए समूचे 
देल्न में एक समान दृष्टिकोण की आवश्यकता है, किन्तु विस्तृत कार्यक्रम स्वयं राज्यों को ही बनाने 
होंगे, क्योकि कुछ राज्य ऐसे भी हो सकते है जो दूसरों की अपेक्षा अधिक गतिशील हों | ऐसी अवस्था 
में उनकी यह प्रगति शेष राज्यों के लिए मार्गदशेक का काम देगी । वें इन राज्यों के अनभवों 
के आधार पर अपने विस्तृत कार्यक्रम बना सकेंगे। | .] 


१७. मद्यनिषेध जैसी राष्ट्रीय नीति को सफल बनाने के लिए विभिन्न साधन अपनान 
पड़ेंगे, घथा कानूनी प्रतिबन्ध लगाना, लोकमत को मच्चनिषेध के पक्ष में करना, समाज सेवी 
संस्था्म्रों व कार्यकर्ताओं का स्वेच्छा से इस चीति के पक्ष में क्रियाशील होना, और मगदक द्रव्यों 
कु स्थारब पर अन्य विकल्प एवं आमोद-प्रमोद के साधनों की व्यवस्था करना । इस नीति 
के सफल बन्यने के निमित्त जो साधन' अपनाए जाएगे उनके लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की 

सिम छुखूपात; ही- छोड़ी, तथापि लक्ष्य प्राप्ति के साधनों, में फप्नवीय, अतस्यस्मों झौर 
“अऑआडिय कस ऊल, हर, की सुजाइक ,रहेगी.ह३ पद्द कप्ग्ृक्त-दिताहों, में उसपसड 
ढेक़े, के अकिए अप मिजेत्र, प्ोज़नाएं ,बय[- सकूता:.है.। , सद्यत्निप्नेव समिति ने. सुझाव 
रखा हैं कि अप्रल १६५८ में मचनिंषेघ समचे देश में हययू हो,जजता ऋट्टिए । हमारा विचार 
हैँ कि इस दिल्ला में सामाजिक और प्रशासनिक, कार्यक्षेत्र में प्रस्तावित कारवाइयो को ध्यान में 
रखते ढेएं ऋष्श: मंचनिेत्त के लेंक्य को प्राप्त करने के लिए अपने-अपने लक्ष्य 
ता 'व्यावहरिक दृष्टि सै ग्रधिंक सुर्येंगता होंगी । व्धपि मद्यनिषेध॑ के कार्यक्रम 

गाव को. निरन्तर 'सैमीकी औरे'मस्याकिन की व्यवंस्था के साथ सहमति 


| धर कैली 
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होनी चाहिए, तथापि यह आवश्यक नही होगा कि संघ के सभी राज्य एक जैसे साधन 
अपनाएं या एक ही तिथि निर्धारित करें। मद्यनिषेध के उद्देश्य की ओर भ्रमति करने का 
हमें यही सर्वोत्तम उपाय प्रतीत होता है। 


१८. मद्यनिषेध जांच समिति ने एक केन्द्रीय समिति स्थापित करने की सिफारिश की 
है । इस समिति का कार्य मचनिषेध के कार्यक्रमों की समीक्षा करना और विभिन्न राज्यों की गति- 
विधियों में सम्पर्क स्थापित करना एवं उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों से श्रवगत रहना होगा । 
यह भी सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय समिति वर्ष में एक बार राष्ट्रीय विकास परिषद 
को अपना प्रतिवेदन दिया करें। हम इन सिफारिशों से सहमत हैं । हमारे विचार में भी समिति 
का यह प्रस्ताव लाभकर होगा कि राज्यों में मययनिषेध मण्डल और मद्यनिषेष समितियां 
स्थापित की जाएं तथा इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए मद्मनिषेध प्रथासक नियुक्त 
किये जाएं । 

१६. समिति ने जो प्रस्ताव रखे हैं, उनमें से कितने ही प्रस्तावों की मंत्रालयों और राज्यों 
द्वारा विस्तृत जांच कराने की आवश्यकता होगी । हमारा सुझाव है कि कार्ये आरम्भ करने के लिए 
राज्य सरकारे निम्न दिशाओं में क्रियाशील हों :- 


(१) मद सेवन से सस्बन्धित विज्ञापनों और मद्य सेवन के लिए प्रेरणा देने वाले 
प्रलोभनों को बन्द क्रिया जाए। 

(२) सार्वजनिक स्थानों (होटलों, निवास गृहों, जलपान गृहों और क्‍लबों) और 
सावेजनिक स्वागत अवसरों पर मद्यपान निथषिद्ध हो 


उपर्युक्त नियमों को लागू करते समय यह ध्यान अवश्य रखा जाए कि उनसे वेदेशिक 
प्रतिनिधियों के अधिकारों पर किसी तरह का आघात न पहुंचे तथा विदेशी दर्केकों एवं 
पर्यटकों को अंसुविधा था परेच्ानी न. हो। ' 
(३) टेकतीकल समितिया स्थापित की जाएं जो अवस्थाओं में विभाजित एक ऐसा 
कार्यक्रम बनाएं जिसका उद्देश्य यह हो कि--- 
(क) यथाज्ञीघत्र शहरों और गांवों में शराब की दुकानों में कमी की जाए; 
(ख) सप्ताह में अधिकाधिक दिन झराब की दुकानें बन्द रहा करें; 
(ग) दुकानों को कम परिमाण में शराब दी जाए; 
(घ) डिस्टिलरियों द्वारा तैयार की जाने वाली झराब की मादक झक्ति में 
धीरे-धीरे कमी की जाए; 
(ड) कुछ औद्योगिक क्षेत्रों तथा सामुदायिक विकास क्षेत्रों के निकट स्थित 
दुकानें बन्द की जाएं; और 
(च) झहर या गांव के मुख्य रास्तों से दुकानों को उठाकर दूर जगहों पर ले 
जाया जाए । 
(४) सस्ते और स्वास्थ्यवर्घक हल्के पेय पदार्थ तैयार करने के लिए बढ़ावा और 
सिक्रिय सहायता दी जाए । 


प्र्द्ड द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


(५) स्वयंसेवी संस्थाओं को मनोरंजन केन्द्र संगठित करने मे सहायता दी जाए। 


(६) राष्ट्रीय विस्तार खण्डो और सामुदायिक योजना क्षेत्रों तथा समाज विस्तार 
कार्यक्रमों में मद्यनिषेध को भी रचनात्मक कार्य मानकर सम्मिलित किया जाए। 


२०. उपर्युक्त सुझावों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया 
है कि वे अवस्थाओं में विभाजित कार्यक्रम तैयार करें और यह भी ध्यान रखे कि मद्यनिषेष 
का कार्यक्रम इस प्रकार स्थिर किया जाए कि वह उचित समय के भीतर पूरा हो जाए। जिन 
राज्यों में मद्यनिषेध 'लाग कर दिया गया है, उन राज्यों को चाहिए कि वे निषेध सम्बन्धी 
नियमों का तत्परता श्ले पालन करें तथा जनता के सहयोग को काफी महत्वपूर्ण समझें । जिन 
राज्यों में आंशिक मद्यनिषेध लागू किया गया है, उनसे अनुरोध किया गया हैँ कि वे अपने क्षेत्रों 
में अ्रब तक के कार्य को संगठित और स्थायी बनाएं। लोकसभा में मद्यनिषेध के मैर-सरकारी 
प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ और ३१ मार्च, १९५६ को उसने निम्नलिखित प्रस्ताव 
पास किया : 

“इस सदन की राय' है कि मद्यनिषेध द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अ्रभिन्न अंग माना 
जाए, और वह यह सिफारिश करता है कि योजना आयोग मद्यनिषेध को 
देशव्यापी स्तर पर यथाशीघ्र और प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए 
आवद्यक कार्यक्रम तैयार करे।” 


यह प्रस्ताव भारत सरकार की ओर से स्वीकार कर लिया गया । 


अ्रध्याय ३० 
विस्थापितों का पुनर्वास 


विभाजन के परचात पर्िचिम और पूर्व पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों का पुनर्वास 
तथा उन्हें सहायता देना एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
पद लाख ३० हजार विस्थापितों के पुनर्वास कार्य को प्राथमिकता दी मई थी। इस कार्य के ल्लिए 
१३६ करोड़ रुपया रखा गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है: 


(करोड़ २० ) 

दरहरी ऋण १२, ६० 
ग्राम्य ऋण है८ ६० 
पुनर्वास ॒ वित्त प्रशासन ऋण १२.६० 
झौद्योगिक ऋण ३.७० 
आ्रावास ६६.६० 
लक्षिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण २१.७० 

११३५. ७० 


पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित 


२. प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक पश्चिम पाकिस्तान से झाए २३ लाख विस्था- 
पित व्यक्तियों को भूमि देकर बसाया जा चुका हैं तथा सरकार द्वारा उन्हें ऋण व अझनुदान' देकर 
उनके पुनर्वास में सहायता की गई है । शहरी क्षेत्रों में १२ लाख व्यक्तियों को निष्कान्तों के मकानों 
में स्थान दिया गया हैं तथा अन्य दस लाख व्यक्तियों को २,००,००० नए बनाए गए मकानों 
में बसाया गया है । शहरी क्षेत्रों में विस्थापितों को छोटे व्यवसायों, उद्योगों व दूसरे घंचों में लगाने 
के लिए राज्य सरकारों ने ५,००० रुपए प्रति परिवार के हिसाब से ऋण दिया है। बड़े व्यवसायों 
के लिए पुनर्वास वित्त प्रशासन की ओर से ऋण दिए गए हैं। कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भी 
स्थापित किए गए है, जिनमे लगभग ७५,००० व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया 
जा चुका है तथा ६,००० के लगभग अब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। विस्थापित विद्यार्थियों की 
शिक्षा विषयक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को सहायता दी 
गई है । विस्थापित विद्याथियों को वजीफे, अनुदान, छात्रवृत्तियां और निःशुल्क शिक्षा दी गई 
हैं। उनके लिए रोजगार और निवास के प्रबन्ध के लिए १४ छोटे नगर बसाए गए हैं । इनमें 
ऐसी व्यवस्था की गई है कि पानी, बिजली, नालियां आदि नगरों जैसी सुविधाएं प्राप्त हो 
सके। इन छोटे नगरों में रोजगार में वृद्धि करने के अभिप्राय से उद्योगों को प्रोत्साहन देने के 
लिए कुछ योजनाएं स्वीकृत की गई है । इन उद्योगों की स्थापना में कुछ सहायता सरकार की 
झोर से भी दी जाएयी। अभी तक जो उद्योग-घंधे स्थापित हुए हैं उनसे अनुमान है कि पूर्व 
और पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित ११,००० व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। परिचम 
पाकिस्तान से आए विस्थापितों के लिए मुआवजे की जो योजना बनाई गई थी, उसे अब 
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कार्यान्वित किया जा रहा है। जब तक यह योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो जाएगी, 
तब तक विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या बनी ही रहेंगी । 


पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित 


३. पर्चिम बंगाल और दूसरे निकटवर्ती राज्यों में पाकिस्तान से आए विस्थापितों का 
तांता-सा बंध गया है। ३८ लाख ३० हजार व्यक्तियों में से लगभग ३,८८,००० परिवारों को 
कृषि या अन्य सहायक धंधो में लगा दिया गया है । यद्यपि विस्थापितों की अधिकांश संख्या 
पर्चिम बंगाल में ही बसी हैं, फिर भी काफी बड़ी संख्या को त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, उत्तर 
भ्रदेश और अ्रसम में बसाया गया हैं। लगभग ३,५०,००० घर मुख्यतः विस्थापितों ने 

.सरकारी ऋण की सहायता से बनाए है। लगभग २२,००० विस्थापितों को व्यावसायिक और 
टेकनीकल प्रशिक्षण दिया गया है तथा ८५,००० श्रभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। लगभग ८८,००० 
परिवारों को व्यापार ऋण दिए गए है । विस्थापितों के लगातार आते रहने के कारण पूर्वी राज्यों 
में उनके पुनर्वास की समस्या विशेष कटिन हो गई है । अनुमान लगाया ग़या है कि अभी भी लगभग 
१,७०,००० परिवारों को बसाना बाकी हैं । 


द्वितीय पंचवर्षाय योजना के कार्यक्रम 


४. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पुनर्वास॒वित्त प्रशासन द्वारा दिए जाने वाले ४.५ 
करोड़ रुपए के ऋणों के अतिरिक्त, पुनर्वास के लिए ८५.४ करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित 
की गई हैं । मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार है :-- 
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जब 


विस्थापितों का पुनर्वास ५६७ 


५. पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुनर्वास कार्य का अधिकतर भाग प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने से पूर्व ही पूरा किया जा चुका था । फिर भी पहले से 
स्वीकृत आवास योजना को पूरा करने और विस्थापितों की बस्तियों में फैली हुई बेकारी को 
उद्योग-घंधों द्वारा दूर करने की व्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय'योजद्ा में ही आरंभ की गई है। 
पश्चिस पाकिस्तान से आए विस्थापितों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण योजनाओं को भी चालू 
रखता आवश्यक था । 


६. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६६.८ करोड़ रुषया पूर्व पाकिस्तान से आए हुए 
विस्थापितों की पुनर्वास योजनाओं के लिए रखा गया है| निश्चय किया गया है कि इन विस्था- 
" पितों के पुनर्वास के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के बारे में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीसरे 
वर्ष में उस समय की अवस्थाश्रों को देखते हुए समीक्षा की जाए। उस समय यदि आवश्यक हुआ 
तो उसके लिए अतिरिक्त घन की व्यवस्था की जाएगी । 


७. हरी ऋण--यूर्व पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों को अल्प ऋणों द्वारा सहायता 
देने के लिए ४.२५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक परिवार को २,२५० रुपए 
के औसत से घन प्राप्त होगा । इस योजना से सहायता प्राप्त करने वाले लगभग १९,००० 
परिवार होगे। 


परिचम क्षेत्र में अल्प शहरी ऋण योजना के अन्तगत राज्य सरकारें १९४५-५६ के अन्त 
तक १४. ५८ करोड़ रुपया दे देंगी । अनुभव किया जा रहा है कि पद्चिम पाकिस्तान से आए 
हुए विस्थापितों को ऋण के रूप में सहायता देने की आवश्यकता रहेगी, यचपि ऐसे व्यक्तियों की 
संख्या कम ही होगी । अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विस्थापितों के लिए १.४७ करोड़ रुपए 
के अल्प ऋण देने की व्यवस्था की गई है। यह ऋषणराशि त्रति वर्ष कम होती जाएगी ।* 


हि देहाती ऋण--टितीय पंचवर्षीय योजवा में पूर्वी प्रकिस्तान से आए हुए विस्थापितों 
को कृषि तथा दूसरे सहायक धंधों में लयाते के लिए १४.४४ करोड़ रुपए के ऋण देते की 
व्यवस्था है । बह पदक आल जाय के गया ते कक 7 7] कृषि परिवार को औसतन २,४५० रुपए तथा कृषि-इतर परिवारों को १,५ 
से २,२७५ रुपए तक के ऋण दिए जाएगें। इस योजना के अन्तगंत लगभग ७०,००० 
परिवार्स को सहायता मिलेगी । सहायता मिलेगी । 
परद्चिचम पाकिस्तान से आए हुए उक्त श्रेणी के विस्थापितों को बसाने का काये प्राय: 
समाप्त हो चुका है, भ्रत: द्वितीय योजना के प्रथम दो वर्षों में केवल १६.४ लाख रुपए की 


अल्प व्यवस्था की गई हैं। औसत ऋण १,१५० रुपया प्रति परिवार होगा और इससे लगभग 
१,४०० परिवारों को लाभ पहुंचेगा । 


९. कृषि सूसि का विकास--पश्चिसम पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित किसानो के 
लिए निष्क्रांतों की भूमि मिल जाने से पजाब और पेप्सू में कृषि पुनर्वास का कार्य अपेक्षाकृत 
अधिक सुचारू रूप से चला, यद्यपि इस प्रकार उपलब्ध भूमि पाकिस्तान में छूटी भूमि की 
अपेक्षा बहुत कम थी । 


पूर्व पाकिस्तान से आए विस्थापित कृषक परिवारों के पुनर्वाश् काये में कुछ भ्रधिक समय 
लगा | इस विलम्ब का कारण परदिचिम बंगाल सें कृधि योग्य भूमि का अभाव और आरम्भ में 
विस्थापितों की पद्िचिम बगाल के अलावा दूसरे राज्यो में बसने की अनिच्छा रही है । चूकि 
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पश्चिम बगाल में अब और अधिक परिवारों को नही बसाया जा सकता है, श्रत. उनके लिए 
दूसरे राज्यों में भूमि प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे है। मई १६५५ में राष्ट्रीय विकास 
परिषद ने सब राज्यों से अनुरोध किया था कि वे अपने-अपने राज्य' में कृषि योग्य भूमि का 
प्रबन्ध कर के विस्थापितों के पुनर्वास में सहायता दे । 


' १०. पुनर्वास कार्य के लिए आं ध्र, बिहार, उडीसा, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, मैसूर, राजस्थान, 

उत्तर प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश ने कुल मिलाकर २,८६,३२०० एकड़ भूमि दी है। टेकनीकल 
दलो ने अभी तक हेँदराबाद, मैसूर, राजस्थान तथा विन्ध्य प्रदेश का दौरा किया है और 
२३,६५० एकड़ क्षेत्र चुने है। पुनर्वास मंत्रालय ने बिहार राज्य द्वारा दी हुई १४,००० एकड़ भूमि 
का चुनाव किया हैं। केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के आरम्भिक प्रतिवेदनों के अनुसार त्रिपुरा में ८ ०,०००- 
एकड़ भूमि और कछार में ६,००० एकड़ भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बना सकने की सम्भावना 
है। कलकते में १६९५६ के आरम्भ में पूर्वी प्रदेशों के पुनर्वास मंत्रियों तथा उन राज्यों 
के जिन्होंने पुनर्वास के लिए भूमि देना स्वीकार किया है पुनर्वास मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ । 

इसे सम्मेलन का अभिप्राय इस प्रइत पर विचार-विमर्श करना था कि इस भूमि का सर्वोत्तम उपयोग 
क्या हो सकता है तथा इस काये के लिए और कौन से उपाय अपनाने चाहिएं। अनुभव किया गया 
हैं कि कृषक विस्थापितों की आय छोटे उद्योग-धंधों और कुटीर उद्योगो का विकास करके 

बढ़ाई जाए और जहां तक सम्भव हो पुनर्वास योजनाओं को हर राज्य की विकास योजनाओं 
से सम्बन्धित किया जाए । विभिन्न राज्यों सें लगभग १,००,००० एकड़ भूमि उपलब्ध करने 

श्र उसका सुधार करने के निमित्त द्वितीय पंचवर्षीय योजनू मे ४.८० करोड़ रुपए की व्यवस्था 

की गई हैं । 


११. झावास--परश्चिम पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों के लिए द्वितीय योजना 
में ५, ७८ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । आवास की उन योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था 
की गई है जो १६५५-५६ से आरम्भ हुई थीं और अभी तक चालू है। शरणार्थी बस्तियों और 
उपनगरों का समीपवर्ती नगर के स्तर पर विकास करने के लिए भी धन की व्यवस्था की गई है, 
क्योंकि इन बस्तियों के पिछड़े होने के कारण स्थानीय संस्थाएं इन्हे अपने स्थायी प्रशासन 
और प्रबन्ध के अंतर्गत लेने में हिचकती है । 


पूर्वी भाग में आवास योजनाओं के लिए १८.६८ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। 
इस धनराक्षि में से ६.२५ करोड़ रुपया आवास कार्य में व्यय होगा । यह विचार किया गया है कि 
१३,००० विस्थापित परिवारों को आवास के लिए औसतन ऋण २,५०० रुपया प्रति परिवार 
के हिसाब स्रें दिया जाए और १२,००० मकान स्वयं सरकार बनाए जिनकी औसत लागत 
१,००० रुपया प्रति सकान हो । शेष ६.४३ करोड़ रुपया वर्तमान बस्तियों के विकास कार्य 
, पर, नगरपालिका और स्थानीय सस्थाओ को सहायता देने तथा इन संस्थाओं के क्षेत्रो में बसे हुए 
विस्कापितों को सुविधाएं देने आदि के कार्यों पर व्यय होगा । परिचम बगाल में नियुक्त की गई 
विल्लेश्ज्ञों की एक समिति की सिफारिशों के अनुसार विकास योजनाएं तैयार की जा रही है। 


१२. मध्यम, छोटे और कूटौर उद्योग--१६५४-५५ और १६५५-५६ में १.७५ करोड़ 
इक क्रिल्लफ्तों की बस्तियों और छोटे नयरों में उद्योग खोलने के लिए निर्धारित किया गया 


कै सह विककेद हुआ यश कि अध्यम उद्योगों को फ्रोत्साहन देने के लिए निजी उद्योगपतियों 
कुछ 





संकिक छू >ी आएं; कया ६ ) ' कारखानों के लिए भूमि और इमारतें ७ से १० वर्ष तक 






विस्थापितों का पुनर्वास ५६९ 


की अवधि के लिए किराए पर दी जाएं और यह व्यवस्था रहे कि यदि वे चाहें तो ठेके की अवधि 
में उन्हें खरीद सकेंगे, (२) फैक्टरियों में लगाई गई मशीनों के मूल्य का ५० प्रतिशत ऋष के 
रूप में दिया जाए, और (३) पानी तथा बिजली, आस-पास के उद्योग क्षेत्रों को मिलने वाली 
दरों पर दी जाए। दिसम्बर १६५५-के भ्रन्त तक पूर्वी और पदिचमी भागों के लिए ३६ योजनाएं 
स्वीकृत हो चुकी थी । इन योजनाओं पर सरकार की ओर से २.६५ करोड़ रुपए व्यय करने 
की व्यवस्था थी। श्राशा है कि ये योजनाएं ११,००० विस्थापितों को रोजगार दे सकेंगी | 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ११.२२ करोड़ रुपया मध्यम, छोटे और कुटीर 
उद्योगों की उन्नति के लिए निर्धारित किया गया है । उपर्युक्त उद्योग-घंघे पूर्वी और पश्चिमी 
भागों में विस्थापितों की बस्तियों, छोटे नगरों या उन स्थानों में जहां विस्थापित लोग भ्रधिक 
संख्या में बसे हुए है स्थित होंगे । अनुमान है कि इनसे अन्य ५०,००० विस्थापितों को रोजगार 
मिलेया । इन उद्योग-धंघों की योजनाओं को औद्योगिक विकास के अन्य कार्यक्रमों के साथ 
भली प्रकार समन्वित करने का प्रबन्ध हो गया है । 


१३. शिक्ष---इस कायेक्रम के अन्तर्गत विस्थापित विद्यार्थियों को छात्रवत्तियाँ, वंजीफे, 
अनुदान तथा फीस माफी के द्वारा विद्याध्ययन में सहायता दी जत्ती है-। विस्थापित विद्याथियों 
के विज्येष लाभ के लिए सरकार कई स्कूल चला रही है । गैर-सरकारी स्‍्कलों को भी विस्थापित 
विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए सहायता दी जा रही है। पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित विद्यार्थियों 
के छिक्षा कार्यक्रम पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १७.६६ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था 
है । | 

परिचमी भाग में फीस माफी, पुस्तकों के लिए अनुदान तथा वजीफे देने की सहायता के 
अतिरिक्त स्कूल की इमारतों के.निर्माण तथा विस्थापित विद्याथियों की लिक्षा सम्बन्धी 
आवद्यकता को पूरा करने वाली गैर-सरकारी, शिक्षा संस्थान्रीं को सामान ग्रादि खरीदने के 
लिए सहायता देने की व्यवस्था की गईं हैं । यह सहायता विभाजन के समय अस्त-व्यस्त हुए 
स्कूलों व श्रन्य स्कूलों को भी प्राप्त होमी । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन संस्थाओं 
को लगभग ७० लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई थी। निरचय हुआ है कि पंजाब 
विश्वविद्यालय समेत इन संस्थाओं को द्वितीय योजना में भी यह आथिक सहायता देना जारी 
रखा जाए। द्वितीय पंचवर्षीय' योजना में पदिचम पाकिस्तान से विस्थापित विद्याथियों की 
दिक्षा के लिए ३.७४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ..* 


व्यायाम भर अनुशासन प्रशिक्षण की एक योजना विश्ेषत: विस्थापित बच्चों के लाभ 
के निमित्त व्यापक स्तर पर कार्यान्वित करने के अभिप्राय' से प्रारम्भिक योजना के 
रूप में जुलाई १९५४ को चालू की गई थी । निश्चय किया गया है कि इस योजना 
को द्वितीय योजना काल में पर्चिमी और पूर्वी प्रदेशों की अधिकाधिक संस्थाओ्रों में लायू किया 
जाश ॥ 


१४. व्यावसायिक और टेकनीकल प्रशिक्षण--झहरी भागों से प्राए हुए विस्थापितों की 
बहुसंख्या व्यापारियों और दुकानदारों आदि की थीं । किन्तु अपने देक्ष में उन्हें उन्हीं कार्यों में 
लगाना जिन्हे वे पहले से करते आए थे कठिन था अतः विस्थापितों को, विश्लेषकर नवयूुवरकों 
को विभिन्न व्यवसायों और दस्तकारियो का प्रशिक्षण देकर उन्हें अपनी श्राजीविका कमाने के 
योग्य बनाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम अपनाया गया था | 


७० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्रों, कार्य केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों तथा पुनर्वास और रोजगार निदे- 
एलय के अधीनस्थ केन्द्रों व पूर्वी क्षेत्र के ऋन्‍्य केन्द्रों की कार्य व्यवस्था की ज़ांच करने और 


न केन्द्रों का पुनगंठन करने के लिए सिफ़ारिश करल्े औौद साथ ही, क़िस्धापितों को रोजगार 
. योजनाएं बाई जा... नव... ऐप ४ ५ प्रछिकफ 2772 पवीिक 
ने के निमित्त नई योजनाएं बनाने के उदय से'तक-वेकलीकलर ककिकल सकिकि।नियुक्‍त की 





[ई थी । समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया हैं और अब वह विचाराधीन है। 
द्वितीय योजना के अन्तगंत लगभग ८०,००० विस्थापितों को प्रशिक्षण देने का निश्चय 
केया गया है---लगभग ३०,७०० को परिचमी क्षेत्र में और ५०,००० को पूर्वी क्षेत्र में | द्वितीय 
शोजन में पदिचेंम पाकिस्तान से आए विस्थापितों के प्रशिक्षण पर १.९२ करोड़ रुपए और पूर्वी 
ऋफिस्तान से श्राए:विस्थापितों के प्रशिक्षण पर ५.२५ करोड़ रुपए व्यय करने की' व्यवस्था 
की यचईदहे। त 


१५. खिंकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं--अब तक चिकित्सा सम्बन्धी व्यय की अधिकांश 
सुविधाएं क्षय पीड़ित विस्थापितों तक ही सौमित थी । विस्थापितों में क्षय रोग की श्रधिकता 
को ' देखते हुए पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में आरीग्यालयों और चिकित्सालयों में उनके लिए 
सुरक्षित पलंगों की संस्या बढाकर ५०० कर दी गई है। यह भी निश्चय हुआ हैं कि विस्थापितों 
के चिकित्सालय में दाखिल होने से वहां से छूटी मिलने के ३ मास बाद तक उन्हें निर्वाह भत्ता 
और निःशुल्क भ्रौषधियां दी जाएंगी । निर्वाह भत्ता ५० रुपए से बढ़ाकर ६५ रुपए महीना 
क्र दिया गया है। राज्य सरकारों से क्षय रोग से पीड़ित विस्थापितों के लिए पृथक वार्डों की 
संख्या बढ़ाने, घरेलू इलाज और एक्स-रे आदि की अतिरिक्त सुविधाएं देने एवं चिकित्सालयों से 
>मुक्त हुए विस्थापित तपेदिक रोगियों की बस्तिया बसाने के सम्बन्ध में सुझाव मांगे गए है । 


पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न छोटे नगरों या बस्तियों में जो विस्थापित बस गए है या बसेंगे, 
उन्हें पर्याप्त रूप से चिकित्सा की सुविधाएं देने का निश्चय किया गया है। चूकि वर्तमान 
सुविधाएं श्रपर्याप्त हैं, भरत: शहरी क्षेत्रों में नए चिकित्सालय खोले जाएँगे । देहाती इलाकों 
में भी औषधालय व प्रसूति केद्धों की स्थापना मुख्यतः विस्थापितों के लाभ के लिए की जाएगी । 
क्षय चिंकित्सालयों और आरोग्यालयों में क्षय पीड़ित विस्थापितों के लिए और अधिक स्थान 
बढ़ाना निश्चित हुआ है। भ्रब उनके लिए पलंग संख्या बढ़ाकर १,००० कर दी गई है । 
चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिए ह्वितीय पचवर्षीय योजना में २.८२ करोड़ रुपए कौ 
व्यवस्था की गई हैं । 


१६. द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भ्रवधि में कर्याल्वित होने वाले पुनर्वास कार्यक्रमों की 
मोटी रूपरेखा ऊपर दी गई है । इन पुनर्वास कार्यक्रमों को आथिक व सामाजिक विकास के 
सामान्य कार्यक्रमों के साथ अधिकाधिक सम्बन्धित किया जा रहा है। पश्चिम पाकिस्तान से आए 
विस्थापितों के पुनर्वास की समस्याएं पृथक समस्याएं न रहकर, जिन राज्यों में वें अधिक 
संख्या में बसे हुए हैं उन राज्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की समूची समस्या का ही एक 
अंग बन गई हैं। पूर्वे पत्किस्तान से आए हुए विस्थापितो की स्थिति अभी ऐसी हैं कि उनके लिए 
बनाएं बए कार्यक्रधों की समीक्षा समय-समय पर होतीं रहती चाहिए, जिससे परिस्थितियों 
के अनुसार उनमें परिवर्तन व परिवर््धन किया जो सके । 


उपसंहार 


भूमिका में हमने योजना के विभिन्न चरणों का उल्लेख किया है जिसे अब हम सरकार 
के सम्मुख प्रस्तुत .कर रहे है । यह योजना केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय जीवन 
के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के नेताओ्रों के, जिनसे हम समय-समय पर निस्संकोच भाव से परामर्श 
लेते रहे है, पारस्परिक सहयोग का परिणाम है। कई दिशाझ्रों में योजना के परिपालन के 
लिए नए सिरे से और पहले की अपेक्षा कहीं श्रधिक प्रयत्नों की श्राववर्यकता है। हमारा विश्वास 
हैं कि भारतीय जनता द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की चुनौती स्वीकार करेगी । 


विस्तृत कार्यक्षेत्र की ऐसी व्यापक योजना में किसी कार्य विज्लेष पर अभ्रधिक और 
किसी पर कम बल देने के प्रश्न पर मतभेद होना स्वाभाविक ही है और यह उचित भी है। 
श्री के० सी० नियोगी ने इस बात पर विश्लेष बल ढिया है कि योजना के आकार को देखते हुए, इसे 
पांच वर्ष की अवधि सें पूरा करना कठिन होगा तथा अत्यधिक बड़े पैमाने पर घाटे का वित्त प्रबन्ध 
करते जाना भ्र्थ-व्यवस्था के लिए खतरनाक सिद्ध होगा और इससे शायद जनसंख्या के कुछ 
वर्गों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा । उन्होंने परिवहन और उत्पादन के संतुलित 
विकास की आवश्यकता की ओर विश्लेष ध्यान दिलाया है। हम इस बात पर सहमत हैं कि 
ये प्रदन महत्वपूर्ण हें और योजना के परिपालन के समय उन्हें बराबर ध्यान में रखना चाहिए । 
योजना में यथास्थान इन बातों पर भली-भांति विचार किया गया है । 


जवाहरलाल नेहरू, 
अध्यक्ष । 
वीं० टी० कृष्णमाचारी, 
उपाध्यक्ष ! 
गुलजारीलाल नन्‍्दा, 
सदस्य । 
चवाई० एन० सुकर्थंकर, चिन्तामन डी० देशमुख, 
सचिव । सदस्य । 
नतरलोक सिंह, धर के० सी० नियोगी, 
संयुक्त सचिव । सदस्य । 
जें० सी० घोष, 
सदस्य । 


मई १४, १६५६ 


परिशिष्ट 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
व्यय और आवंटन 


व्याख्यात्मक टिप्पणी 
राज्यों की योजना में विकास के विभिन्न शीषकों के अन्तर्गत दिखाए यए अलग-अलग 
आवंटन अधिकांश राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित हैं, परन्तु कुछ ऐसे झ्ावंटन 
भी हैं जो अस्थायी है और जो, आशा है कि सम्बन्धित राज्यों से परामल्ल करने के कद निर्धारित 
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